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विवेक और न्याय-परायण मानव लोकहित की प्रेरणा-वश सामाजिक कल्याण 
एवं व्यवस्थित जीवन-यापन के निमित्त सभ्यता के आरम्भ से ही सिद्धान्त या 
नियम निर्धारित करता आ रहा है। ऐसे व्यवस्थापक या आज्ञापक नियम ही विधि- 
वाक्य, धर्म, कानून या लॉ” कहे जाते है। विधि के इस व्यापक रूप के अतिरिक्त 
इसके विभिन्न व्यावहारिक रूप भी हैं और उन्हीं में एक नागरिक विधान (सिविल 
लॉ) भी है। 
भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन-विधान होते हुए भी समाज के वर्गों में परम्परागत 
विधि-विधानों के प्रति प्रबल आस्था पायी जाती है। इसलिए व्यवहार-विधि के अन्तर्गत 
न्यायालयों में भी हिन्दु-कानून, मुस्लिम-कानून आदि का अलग-अलग प्रचलन है। हिन्दू 
धर्म शास्त्रकारों ने+व्यवहा र-विधि के धन (दीवानी) और हिंसा (फोजदारी ) दो भेद 
किये हैं, जिनके अन्तर्गत दीवानी मामलों में दाय-प्राप्ति, उत्तराधिकार, बटवारा, विवाह 
आदि का अधिशासन होता है। स्वत्व-रक्षा के विचार से 'हिन्दू विधि! का अध्ययन 
प्रबुद्ध नागरिकों के लिए परम आवश्यक है, किन्तु हिन्दी भाषा में अभी यह विषय 
परिष्कृत और परिपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होता। श्रतः इस न्यूनता की पूर्ति की 
दिशा में एक इलाघनीय प्रयास प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है। ' 
इस ग्रन्थ के लेखक, पं० गिरिजाशंकर मिश्र, इस प्रदेश के प्रसिद्ध न्यायाधीश एवं 
प्राचीन धर्मशास्त्र, प्रिवी कौंन्सिल, उच्च न्यायालय, संघ-न्यायालय की न्यायपद्धतियों के 
सफल विवेचनकार रहे हैं। ऐसे सुयोग्य विधिवेत्ता द्वारा विरचित यह ग्रन्थ विधि- 


शास्त्राभ्यासियों, विद्यार्थियों तथा सामान्य हिन्दी पाठकों के लिए निश्चय ही मार्ग-दर्शक 
एवं उपयोगी सिद्ध होगा। 


लीलाधर शर्मा पर्वतीय 
सचिव, हिन्दी समिति 
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प्रकरण १ 
अस्तावना 


परिभाषा 

हिन्दु विधि का आशय, प्रसार, अधिक्षेत्र जानने के पूवे यह जान लेना चाहिए 
कि “हिन्दू” कौन है और “विधि” का क्या तात्पय॑ है ? हिन्दु एक धर्म है, जिसकी विल- 
क्षणता है उसकी असीम उदारता। यह उदारता इतनी विशाल है कि हिन्दू घर्मं उन 
सब लोगों को अंगीकृत कर लेता है जो अपने को हिन्द्‌ घोषित कर दें, चाहे वे आस्तिक 
हों या नास्तिक; शास्त्रीयः विधि-निषंधों, वेद-बेदांगों, वर्णाश्रम धर्म, नित्य-नैमित्तिक 
क्रियाओं और आचार-विचारों में विश्वास करें या न करें। इसलिए हिन्दू की परिभाषा 
रचना एक असम्भव काय॑ है। 

स्थूल रूप से यदि यह कहें तो सत्य होगा कि भारत देश में रहने वाला कोई 
मी व्यक्ति, किसी' भी धार्मिक विश्वास वाला वयस्क या अवयस्क स्त्री, घुरुष या पंंनसक 
हिन्दु-संशक हो सकता है, जो न तो ईसाई है न मुसलमान, न' पारसी न यहूदी, परन्तु 
जो सन्‌ १९५५ ई० के पूर्व या तो हिन्दू विधि द्वारा प्रशासित होता था या एंसी' हिन्दु 
आनी प्रथा द्वारा प्रशासित होता था जो' कानन को' निराकृत कर देने की शक्ति' रखती' 
हो। भारत के बाहर रहने वाला भी कोई व्यक्ति हिन्दू-संज्षक हो सकता है जो हिन्दू 
धर्मावलम्बी हो। हिन्दु समाज के अन्तगंत कई पद्धतियाँ, पन्‍थ और मार्ग पैदा होते रहे 
है जिनमें से कुछ अननुवर्ती (किसी का अनुसरण न' करने वाले, स्वतन्त्र) थ। उन' 
सब के अनुयायी हिन्दू-संज्ञक है। 

पहले, दोनों तरह के मत प्रचलित थे। एक मत यह था कि हिन्दू परम्परा के 
अनुरूप जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति हिन्दू मान लिया जाय, चाहे उसमें रूढिवाद 
या कट्टरपन का नितान्त अमाक हो। दुसरा मत यह था कि ऐसे कबीले हिन्दू विधि 
द्वारा प्रशासित नहीं माने जा सकते, जो केवल प्रथावश कतिपय हिन्दू संस्कारों को' 
करते-कराते हैं। हिन्दू नाम रखना, पुरोहितों को बुलाकर धार्मिक अनुष्ठान कराना, 


१. देखिए “भोखूबाई बनसमा मनोहाल” (१९३०), बम्बई ५१७ और “गीगी 
बनाम पन्ना” (१९५६), आसाम १०० । 
२: वेखिए “स्टेट ब० यग्ना” (१९५८) ६१, बा० हा० रिपोर्ट ७०० और 


२ हिन्दू विधि 


हिन्दू संस्कारों को बिना अपनाये भी मानना, गो रक्षा तथा जीव के आवागमन में” 
विश्वास करना भी हिन्दू की पहचान माने गय है। किन्तु सर्वोत्तम पहचान यह समझनी' 
चाहिए कि जो व्यक्ति स्वतः अपने को हिन्दू मानता है, और जिसके निकटवर्ती भी 
उसको हिन्दू माने हुए है. वह हिन्दू है। 5 

उपरोक्त लक्षणों के अनुसार जन्मजात हिन्दू के अतिरिक्त निम्नलिखित वर्ग भी 
हिन्दू गिने गये हैं--अन्य धर्मों को छोड़ कर हिन्दू धमग्राही, जैन, सिक्‍्ख, बौद्ध, ब्राह्म, 
आयंसमाजी, हिन्दू माता-पिता की जारज सन्‍्तान, ईसाई पिता की हिन्दू पत्नी से उपजी 
सन्‍्तान, जिनका पालन हिन्दू की तरह हुआ हो। परलन्तु यदि पिता हिन्दू और माता 
ईसाई या मुसलमान है तो सन्तान को हिन्दू नहीं मारनेंगे। ईसाई या मुसलिम धर्म 
ग्रहण कर लेने के बाद भी हिन्दू को हिन्दू नहीं मानते। 

प्राचीन रजवाड़ों के भीतर एसे कई ईसाई मतावलम्बी कुटुम्ब बसते थे जिनके 
पू्॑ज हिन्दू थे। उनके यहाँ हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब की परिपाटी प्रचलित बनी रही। 
इसी प्रकार के कई मुसलमान परिवार भी पाये जाते थे। छोटा नाग१२ में रहने वाले 
संथाल, मानभूम में बसे हुए सनन्‍्ताल, मध्यप्रदेश के आदिवासी गोंड व राजगोंड ऐसे 
कवीले है जिनके यहाँ हिन्दू विधि प्रयुक्त होती है। कुछ एसी जातियाँ भी पायी जाती 
हैं जिनके हिन्दू पूर्वज विदेश में जाकर बस गये थ और उन्होंने अपने लिए ऐसे स्वतंत्र 
घ॒र्मं व विचित्र प्रथाओं की रचना कर ली जो हिन्दू धर्मंशास्त्र से बिल्कुल अनमेल हैं। 
उनकी गणना हिन्दू में नहीं होती है। ब्रह्म देश में 'कलाइ” नामक एसी जातियाँ 
मिली थीं। 


“फरणीद ब० राजेइवर” (१८८५) १२ ३० अ० ७२; और “सहदेव ब० कुसुम” 
५० ३० अ० ५८; और 'छत्तर ब० रोशन” (१९४६) नागपुर १६९। 

१. देखिए चुलक्‌ ब० भमानी”, ए० आई० आर० १९४६, पदना २१८; और' 
“रागी ब० राजकुअर” (१९५६), नागपुर, १३८; और बुद्ध ब० दुखन” (१९५६), 
पटना १९३; और “रफेल ब० बेड़” (१९५७), पटना ७०। 

२. देखिए “कासवती ब० 'दिग्विजय, ४३ (१९२१), 'इलाहाबाद ५३५; 
और “मना बाई ब० ऊताराम, ८ म्र इ० अ० ४००; और “डी० तात्या ब० माथा 
बाला” (१९३४) ५८ बाम्बे ११९; और(१९२८)५१ मद्रास १:५२ मद्रास १६०। 

३- “लंगप्पा ब० एसुदप्पा” (१९०४), २७ मद्रास १३; (१९२१), २ लाहौर 


२४३१ 
४. “एम० याइत ब० एम० चित्र, ४८ इं० अपील्स ५५३। 


प्रस्तावना ई 

अब शीषंक के दूसरे शब्द “विधि” को लें। इसके पर्यायवाची हैं--कानून, अंग्रेजी 
क्‍ “ला7। इस ला” शब्द में व्यवस्था और एकरूपता की भावना में समाहित हैं। इसलिए 
जहाँ इन दो गुणों की विद्यमानता होती है वहाँ ला” का प्रयोग कर दिया जाता है। 
नियम के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, जसे गुरुत्वाकषंण का कानून (ला आवे 
ग्रेवीटशन ), रसायन अथवा भौतिकी का कानून। जिस पदार्थ की ला” संज्ञा है, 
उसका एक अंश तो होता है प्रारूप और दूसरा होता है अन्तर्वस्तु। प्रारूप ही ला” 
का व्यापक अर्थ है, जैसे द रूल आफ ला” और “ला आफ द लैण्ड” (विधि-शासन 
तथा देश-विधि) में । अन्तर्वस्तु ही “ला"-का- ठोस, दृश्यमान अंश होता है।' यही उसका 
संकुचित अथ है। 

इस संकुचित अथे में ला” या 'विध्रि” के कई प्रकार होते हैं, जेसे (१) 
आज्ञ।पक कानून (इम्परेटिव ला), जिसमे कि गैर फौजी और अन्त रराष्ट्रीय कानून समा- 
हित हैं, (२) वैज्ञानिक कानून (साइण्टिफिक ला), (३) प्राकृतिक या नैतिक कानून, 
(४) निरूढ (कन्वेन्शनल) कानून, (५) रिवाजी (कस्टमरी ) कानून, (६) प्राविधिक 
(टंक्निकल) कानून, (७) अन्‍्तरराष्ट्रीय (इण्टरनेशनल) कानून, (५) गैर फौजी 
राज्य का कानून (सिविलला)। इनमें अन्तिम प्रकार वाले को ही व्यवहार विधि 
कहते हैं और यही असली कानून है जिसका राष्ट्र के भीतर प्रवतंन' होता है। अन्य 
नियमों का नाम इसी के सादृश्य से कानून पड़ गया है। विधि के इन सब प्रकारों में दो 
विशष गृण मिलेंग, अर्थात्‌ व्यापकता तथा एकरूपता। यानी ये किसी एक ही व्यक्ति, 
एक ही स्थिति, एक ही पदार्थ के ऊपर नहीं वरन्‌ एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, 
सभी स्थितियों, सभी पदार्थों के ऊपर लागू होते हैं। अब व्यवहार विधि के ऊपर 
विचार करे। 

व्यवहार की व्याख्या याज्ञवल्क्य स्मृति ने यह की है-- 


स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः पर: । 
निवेदर्ात चेडाज्न व्यवहारपद हि तत्‌॥ 


अर्थात्‌ स्मृतियों ढ्वारा या प्रस्थापित (प्रथा द्वारा निहित) आचार के विपरीत 
कर्म करके जब कोई किसी दूसरे को सताता है और सताया हुआ व्यक्ति राजा या 
शासक से शिकायत करता ,है तो यह शिकायत व्यनहार का व्षिय बन जाती है१ 
इस परिभाषा से ध्वनित होनेवाली बातें ये हैं--(१) मुकदमों का निर्णय करने वाली 
रीति व नियमों के पूंज को व्यवहार विधि कहते हैं, (२) कानून राजा व ब्रजा दोनों 
पर लागू हीना है, क्योंकि वह राजाज्ञा न ही अपितु स्मृतियों तथा महापुरुषों के आचार 


ड हिन्दू विधि 


धारा विहित होता है, (३) कानून एक व्यवस्थित समाज में विद्यमान रहने वाला 
पदार्थ है, (४) यह पदाथ कर्ंकांड, नीति और निश्वयात्मक सदाचार से भिन्न व 
स्वतंत्र है। 

व्यवहार विधि” हिन्दू धर्मशास्त्र का एक विभाग है। साधारणतया धमंशास्त्र के 
छः अंग ये हैं---वर्ण-धरम, आश्रम-धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण-धर्म, निमित्त धर्म, साधारण 
धर्मं। याज्ञवल्क्य, नारद व कात्यायन वे म्‌ख्य स्मृतिकार हैं जिन्होंने व्यवहार विधि को, 
एक पृथक्‌ विभाग माना है। नीति व' निश्चयात्मक सदाचार के साथ इसकी इतनी 
घनिष्ठता है कि उनमें जो मेद छिपा हुआ है उसके ऊपर ध्यानपुर्वक विचार करना 


होगा। 


विधि से नीति और सदाचार का अन्तर 

तीति शास्त्र उन नियमों को विहित करता है जिनका पालन करना हितकर 
होता है। कानून उस चीज को बतलाता है जो उस काल, देश व अवसर में सुविधाजनक 
हो। नीति शास्त्र व्यक्तिगत चरित्र की श्रेष्ठता पर ध्यान केन्द्रित करता है, कानून मानव 
के सामाजिक सम्बन्धों पर। नीति शास्त्र नीयत, हेतु या प्रयोजन पर बल देता है, 
किस्तु कानून तब तक हेतु से मतलब नही रखता जब तक मनुष्य एक नियत स्तर को 
यूरा करता रहे। कानून सोचता है कि किसी कार्य का असर समाज के ऊपर क्या 
होगा । किन्तु नीतिशास्त्र यह विचार करने लगता है कि कर्ता के चरित्र पर क्‍या 
असर पड़ेगा। नीतिशास्त्र अपने नियमों का निष्पादन प्रशास्ति या दण्ड द्वारा नहीं करता, 
किन्तु कानून को इसके लिए मजबूर होना पड़ता है। एक तरह से न्यूनतम नीति ही 
कानून है क्योंकि कानून अनिवाय स्तरों को कायम करके स्तब्ध हो जाता है। दोनों 
के क्षेत्राधिकार घटते-बढ़ते रहते हैं। उदाहरणार्थ, मालिक मजदूर के इकरार जो पहले 
मात्र नीति द्वारा शासित होते थे, वे सब आज कानून द्वारा नियंत्रित किये जाने लगे हैं। 
नीति का दण्ड लोकमत किन्तु कानून का दण्ड राष्ट्र की पूरी शक्ति होता है। नीति 
शास्त्र का निश्चयात्मक सदाचार से यह भेद है कि पहला कायम' करता है आदर्श माप- 
दण्डों को, जब कि दूसरा कायम करता है व्यावहारिक मापदण्डों को, तथा पहला 
चित्तवृत्ति के ऊपर और दूसरा आचरण के ऊपर बल देता है । 
” जिसतरहनीतिशास्त्र और कानून में भेद है, उसी तरह निश्चयात्मक सदाचार 
और कानून में भेंद होता है। कानून के नियम' राष्ट्र के द्वारा निष्पादित होते हैं, और 
उनके उल्लंघन की सजा पहले से ही निर्धारित रहती है। ये दोनों गुण निश्चयात्मक 
सदाचार में नहीं पाये जाते। तीसरे, इन दोनों की अन्तर्वस्तु भिन्न होती है। चौथे, 
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निश्चयात्मक सदाचार की' भाषा उतनी यथार्थ नहीं होती जितनी कानून की । इन तीनों 
विषयों के भेद जान लेने से कानून की विलक्षणता अधिक स्पष्ट दीखने लगती है। 

प्राचीन विधि-विज्ञानी आस्टिन के अनुसार “आज्ञा देने वाला व्यक्ति या वर्ग 
जिन आदेशों व निम्रमों को आज्ञा पालन करने वाले जन समूह के निमित्त प्रसारित 
करके उनका निष्पादन अपनी शक्ति का भय दिखाकर करता है उन आदेशों व नियमों 
केपूज को राष्ट्रीय कानून कहते हैं।” आस्टिन रचित इस परिभाषा को आज्ञापक परि- 
भाषा भी कहते हैं। यह उस खास अभेद्य सम्बन्ध को जाहिर नहीं करती जो नीति 
और कानून के बीच रहता है। बोलचाल में अदालत को न्यायालय कहते हैं। इसी 
में यह तथ्य या सम्बन्ध निहित है। दूसरे, सारे मान्यता प्राप्त नियम आज्ञापक नहीं 
होते हैं, किन्तु बहुत से अनुमति-सूचक या अनुज्ञापक भी होते हैं। जैसे दण्ड संहिता 
व व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तथा संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम के नियम । 
तीसरे, बहुत से नियमों को बलात्‌ निष्पादित नहीं किया जाता, जैसे अभियोगों का 
संयोजन या फौजदारी वाले मुकदमों का स्थानान्तरण । चौथ, दण्ड का मय (सैक्शन )' 
ही राष्ट्रीय आज्ञाओं के पालन का हेतु नहीं होता । आज्ञा पालन के अन्य हेतु हैं जनता 
की आदत तथा “अंगीकृृतं सुकृतिन: परिपालयन्ति” वाला सिद्धान्त। 

महान्‌ दार्शनिक काण्ट का कानून के विषय में जटिल मत संक्षेप में यह हैं कि 
केवल विशुद्ध ध्यान के साधन से हमको वह तत्त्व प्राप्त हो सकता है जिसके बिना 
कानून वाली अवधारणा का निर्माण करना सम्भव हो नहीं। कानून के भोतर भो अन्य 
प्राकृतिक संसार को भाँति कार्य-कारण को क्रिया चला करतो है। उसको प्रत्यक क्रिया 
किसी हेतु को लेकर होती है। वह व्यापक हेतु क्या है ? वह है समुदाय का संपिण्डन, 
यानी उसको एक में बाँध रखना। यह हेतु इतने महत्त्व का है कि उसका प्रत्यक उल्ले- 
घन बिना अहित किय नही रह सकता। इसको सिद्ध करने का उपाय है व्यक्तिगत 
या विरोधी हेतुओं का अनुकू लन। इस उपाय की संज्ञा न्याय है। अतः कानून स्देव 
न्याय की ओर प्रयत्नशील रहता है। 

स्पष्ट है कि कानून व न्याय दोनों का आधार मूलतः एक ही है। अतः कानून 
या न्याय वह विश्वव्यापी सिद्धान्त हैं जिसके आधार पर मानव समाज का अस्तित्व 
आश्रित है। इसी को 'धारयतीति धरम.” और “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” कहते 
हैं। काण्ट की परिभाषा में एक समक््य समाज को विद्यमानता तथा उसमें बाहरी निय॑- 
त्रण कीो' आवश्यकता मान ली गयी है और यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि 
इन्साफ ही कानून का लक्ष्य है। इसी मत को मानने वाले श्री डंलबोचियो की रची 
हुई परिभाषा यह है--- कानून' मनुष्यों के सम्भावी कामों का एक निष्पक्ष समन्वय है 


््‌ हिन्द विधि 
जोएं से नैतिक सिद्धान्त के अनुरूप होता है जोउसका निर्देशन करता रहता है और 
उसमें विध्त-बान्ना नहीं पड़ने-देता।” ये दोनों दाशंनिक परिभाषाएँ वास्तविकता से 
थोड़ी दूर मालूम॑ होती है। ' 
प्रख्यात विधिविज्ञ होम्स ने कहा है--“कानून के लिए मैं 'इससे बढ़ कर कोई 
दावा नहीं कर सकता कि वह इस बात की' भविष्यवाणी है कि अदालतें वास्तव' में 
क्या करेंगी ।” इस सूत्र के गर्भ में अपार अर्थ भरे है। इसमें एक शिष्ट समाज और 
उसके भीतर अदालतों का होना और उसके रचे हुए विधान का मौजूद होना मान्य है। 
अपरंच न तो दण्ड पर सारा बल दिया गया है और न न्याय, औचित्य, लोककल्याण 
नीति के प्रयोग का अपवर्जन हुआ है। 
प्रकाण्ड विधिवेत्ता सैमण्ड की रची परिभाषा यह हैं-- कानून यानी राष्ट्रीय 
विधि (सिविल ला) उन सिद्धान्तों का निकाय कहा जा सकता है जिनको राष्ट्र की 
मान्यता प्राप्त है और जिनका न्याय-प्रशासन में वह अपने पार्थिव बल के सहारे प्रयोग' 
करता है, यावी उन नियमों का पुज जिनको न्यायालयों की मान्यता प्राप्त है और जिन' 
पर वे अमल करते हैं।” इस परिभाषा में न्याय व कानून को पर्यायवाची न कहकर 
अन्तिम को प्रथम का साधन माना गया है। कानून के भीतर प्रवेश करके न्याय उसका 
पथ प्रदर्शन करता है, और बाहर से न्‍्याय' एक मापदण्ड बनकर कानून की परख 
करता है। यह याद रखना चाहिए कि न्याय की भावना के अतिरिक्त समाज के भीतर 
अन्य अनेक शक्तियाँ भी क्रियाशील रहती हैं और वे सब कानून के निर्माण में जुटकर 
काम करती हैं। राज्य के कानून का लक्ष्य बहुमुखी होता है और वह अस्थिर बना रहता 
है। यह कल्पना कर सकते हैं कि कानून एक अर्जून है जो सांसारिक क्रियाकलाप रूपी' 
द्रौपदी के स्वयंवर में सामाजिक आवश्यकताओं रूपी अस्थिर मत्स्य का लक्ष्य-वेघध कर 
रहा है। 
कानून में दण्ड की भावना निहित अवश्य है, किन्तु कानून तभी प्रभावशाली ही 
सकता जब दण्ड के प्रयोग की आवश्यकता कम से कम अवसरों पर पड़ती हो। 
मन्‌ ने कहा है-- 
दण्डः शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एवाभि रक्षेति । 
हे दण्ड: सुप्तेष जागति दण्ड धर्म बिदुबुंधाः ॥ 
कानून का लक्ष्य न्याय होता है जिसके रूप व' मात्रा को प्रशासक वर्ग निर्धारित 
'करता रहता है। एक पहलू से देखिए तो कानून नियमों का निराकार पुज लगता है। 
दुसरे पहलू से वह मानवों के विरोधी हितों में समझौता कराने वाली एक सामाजिक 
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क्रिया प्रतीत होता है। हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा अंगीकृत एक वेधिक व्यवस्था 
(अर्थात्‌ राष्ट्र) के अन्तर्गत कानून उन नियमों के पूंज को कहते हैं जिनको वह समाज 
अपने कल्याण के लिए आवश्यक जान कर एतदथ निर्मित यन्त्र द्वारा निष्पादित करने 
को उद्यत रहता है। 

इस विवेचन से विधि या कानून के रूप, गुण, लक्षण सुबोध्य हो गये होंगे। यह 
भी समझा दिया गया है कि “हिन्दू” किन वर्गों को समाहित करता है और यह शब्द 
. किन लोगों को इंगित करता. है। इसके बाद “हिन्दू विधि” के आशय, प्रसार व अधि- 
क्षेत्र का अनुसन्ध,न किया जायगा। 


आधार--श्रमे शस्त्र, नजीरे और अधिनियम 


साधारण रूप से हिन्दू विधि का अर्थ होगा उन नियमों का पूंज जिनको हिन्दू 
जाति ने अपने यहाँ कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के हेतु अंगीकार करके संस्थापित' कर 
लिया है। इन नियमों को धर्म शास्त्रों में अन्तर्वेष्टित किया गया है। धमंशास्त्रों का संग्रह 
मारतरत्न महामहीपाध्याय श्री पांडुरंग वामन काण प्रणीत हिस्द्री आफ धर्मशञास्त्र 
में सुलभ होता है। किन्तु “हिन्दू विधि (ला)” का प्रयोग इस साधारण अर्थ में नहीं 
हो रहा है। यह शब्द जनता में इतना प्रचलित हो गया है कि इसका आशय समझने 
में कठिनाई नहीं होती। लोग अच्छी तरह समझते हैं कि “हिन्दू ला” उन नियमों का 
'पूंज है जिनको भारत की उच्च अदालतों ने तथा इंग्लैण्ड की श्रिवी कौंसिल ने धमशास्त्रों 
पर आधारित सनझ कर हिन्दुओं के उन विवादों को निर्णीत करने के लिए भ्रयुक्त 
किया है, जो दायप्राप्ति, उत्त राधिकार, दत्तक ग्रहण,विवाह, धार्मिक प्रथाओं व' संस्थाओं, 
संरक्षकत्व, कौटुम्बिक नातों, दान, इच्छापत्र और विभाजन से सम्बन्धित मालूम पड़ें। 
संविदा, दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया विधि आदि अनेक एसे मामले हैं जिनका निर्णय हिन्दू 
धरम शास्त्र का सहारा लिये बिना उन अधिनियमों के आधार पर कर दिया जाता है जो 
शासन ने पारित करके लागू कर दिये हों। ध्यान रहे कि जब से न्याय-प्रशासन' का 
कार्यभार अंग्रजी हुक मत ने अपने हाथ में लिया (लगभग सन्‌ १७५० ई० से) तब से 
उन उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में भी अधिनियम पारित होते आये है जिनके लिए 
धरम शास्त्र ही प्रमाण माने जाते थे। पारित होने के बाद वे अधिनियम ही प्रमाण बन 
गये हैं और उस हद तक धमंशास्त्र के नियम निराकृत समझे जाते हैं। 
हिन्दू विधि या हिन्दू ला राज्य क्षेत्रीय नही, हिन्दुओं का व्यक्तिगत कानून है। 
यह परम्परागत कानून क्‍यों प्रयुक्त होता आया है ? अंग्रेजी शासन की अधीनता में 
जब देश में अदालत स्थापित हुई, तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (प्रोक्‍्लेमेशन )' 
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के द्वारा और ब्रिटिश पार्लियामेण्ड' व भारतीय विधान सभाओं से पारित परिनियमों 
के द्वारा उनको हिन्दू ला का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया था और 
भारतीय संविधान की धारा ३७२ ने इस अधिकार को जीवित रखा है। न्याय' प्रशा- 
सन के लिए कई श्रेणियों की निम्नोच्च अदालतें कायम हुई थीं। प्रत्येक,प्रदेश में सर्वोच्च 
अदालत या हाईकोर्ट स्थापित हुआ। हाईकोर्ट का निर्णय उस प्रान्त की सब निम्न अदा- 
लतों पर लागू होता है किन्तु एक हाईको्ट का निणय दूसरे पर लाग नहीं है। पहले 
इंग्लेण्ड स्थित प्रिवी कौसिल के फैसले, फिर दिल्ली स्थित फंड्रल कोर्ट और तत्पश्चात्‌ 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाईकोर्टो पर लागू या बाध्यकारी होने लग । इस प्रणाली का फल 
यह हुआ कि नजीरों के द्वारा रचा हुआ हिन्दू ला” सारे देश में व्याप्त हो गया और 
उसी के अनुसार न्याय प्रशासन चलने लगा। जिन प्रश्नों पर नजोरे मौजूद हैं उनके 
समाघान के लिए धर्मेशास्त्र की अपेक्ष। नजीरों की खोज होने लगी। 

नजीरे अंग्रेज जजों की बनायी हुई थीं जो कतंव्यपरायण, न्‍्यायशील और 
अत्यधिक चिन्तनशी ल होने पर भी संस्कृत भाषा, हिन्दु विचार धारा, हिन्दू संसक्ृति' और 
हिन्दू विश्वासों से प्रायः अपरिचित होते थ। इसलिए संस्कृत के पंडित अदालतों के साथ 
संलग्न कर दिये जाते थे, जो धमं शास्त्रों का निवंचन जजों को सुना देते थे। उसी' निवे- 
चन के सहारे प्रश्नों के ऊपर पूरा गौर करने के बाद जज लोग निर्णय देते थे। सन्‌ 
१८६४ ई० के बाद पंडितों को हटा दिया गया, क्योंकि उस' समय तक नजीरों का 
बड़ा निकाय एकत्र हो चुका था, तथा कोलब्रुक, मैकनाटठन, स्ट्रेजमेन, ट्रेवेलियन प्रभुति 
अंग्रज विद्वानों ने अद्भुत परिश्रम से कुछ स्मृतियों का अंग्रजी अनुवाद कर डाला था 
और अपनी व्याख्याएं भी प्रकाशित कर दी थीं। अब अंग्रेज जजों को यह आत्मविश्वास 
होने लगा कि हमको इस विधि प्रणाली (शास्त्रीय विधि) का पूरा ज्ञान हो गया है॥ 
आत्मविश्वास के अतिरिक्त एक और कारण हो सकता है। कहते हैं कि अंग्रेज एक 
रूढिप्रिय या अनुदार जाति है, जिसका अपनी रहन-सहन, परम्परा, रीति-रिवाज और 
विचार धारा, यहाँ तक कि वस्त्र-भूषा के साथ इतना अपनत्व' होता 'है कि उनमें परिव- 
तेन जल्दी से नहीं करते। इसीलिए नजोरों का महत्व' जितना उनके यहाँ है उतना 
यूरोप के अन्य देशों में नही है। इसी स्वभाववश अंग्रज जजों ने जितना आदर व भरोसा 
नजीरों का और अंग्रेज लेखकों के ग्रन्थों का किया, उतना धर्मशास्त्रों का नहीं। याद 
रहे कि हाईकोर्ट के जज प्रधानतः अंग्रज ही होते थ। परिणाम वही हुआ जो मौखिक 


१. ११, ४, १७८० का रेगुलेशन; रेगुलेडिंग ऐक्ट १७८२; एड्मिनिस्ट्रेशन 
आफ जस्टिस रेंगुलेशन १७८१। 
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व्याख्याओं के अभाव में होता है, अर्थात्‌ कहीं मतिभ्रम, कही दिशाश्रम, कहीं अशुद्ध 
अयू त निष्कषं। कभी-कभी एसे टीकाकारों के मत का अनुवतेन कर लिया जाता था 
जिनको मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी या ऐसी व्याख्या का प्रयोग कर दिया जाता था 
जो परिवर्तित देशु, काल, अवसर के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। धीरे-बीरे 
हिन्दू ला में इतनी अनम्यता व कट्टरपन आ गया कि अब जनसमाज के भीतर और 
प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग में असंतोष फैलने लगा। एसे असंतोष का उपाय मात्र आमूल 
परिवतंन हुआ करता है। परिवर्तन या तो नयी नजोरों के माध्यम से किया जाता है 
जिसमें अमित समय लग जाता हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न हाईकोर्ट के सामने नही पहुँ- 
चता, तब तक उस पर नजीर कहाँ से बने ? दूसरा उपाय है. विधान द्वारा संहिता- 
करण। यहाँ पर हमें जजों से उद्भावित तथा विधान-सर्जित कानून के सापेक्ष गुण- 
दोषों के ऊपर संक्षेप में विचार कर लेना चाहिए। 


एक तो विद्यमान कानून के निराकरण की शक्ति विधान में होती है, किन्तु 
नजीर इसके अन्तगंत नहीं आतो। बिगड़ी हुई स्थिति को बनाने को सामरथ्यं केवल 
विधान में होती है। दूसरे, विधि-निर्माण और उपस्थित विवाद का निर्णय दोनों पृथक्‌ 
कार्यों को जज के ऊपर छोड़ देने की अपेक्षा यह अधिक हितकर होता है कि श्रम-विभा- 
जन वाली नीति के अनुसार विधि-निर्माण कार्य विधान सभा को सौंप दिया जाय। 
तीसरे, नजीर जमी हुई प्रत्याशाओं को उखाड़ फेंकती है किन्तु परिनियम एक परल्तुक 
(अपवाद) जोड़कर इस दोष को मिटा सकता है। चौथे, जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, नजीर तभी पैदा होगी जब विवाद ऊँचो अदालत (हाईकोट) तक पहुंचे। 
विध(न को एसी प्रतोक्षा नही करनी पड़ती। दुविधा के निवारण में भी विधान वाला 
उपाय अविलम्ब होता है। अतः नजीर वाला उपाय अपूर्ण, अनिश्चित और अक्रमबद्ध 
होता है। पाँचव, विधान-प्रणीत नियम का रूप होता है कल्पनात्मक प्रस्थापना। वह 
जल्दी पकड़ और समझ 'मे आ जाता है। किन्तु जजों से उद्मावित नियम या 
सारभूत कारण (रेशियो डिसाइडण्डी) डूबा रहता है. वास्तविक मुकदमे के ठोस 
और उलझ हुए तथ्यों तथा विवरणों के पुंज के भीतर। छठे, अदालत में दो चार 
मस्तिष्कों के विचाराश से निकाला हुआ निष्कर्ष उतनों वरीयता नहीं रखता जितना 
विधानसभाओं वाले इसके सौ गुने मस्तिष्कों द्वारा किया हुआ निर्णय। इन कारणों से 
हिन्दू ला का जो आंशिक से हिताकरण ( हिन्दू कोड) १६५५-५६ में किया गया है वह 
अच्छा ही हुआ। 


भारतीय परिनियमों ने हिन्दू ला का प्रयोग जिन निदेशित विषयों में करने की छूट 
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यहाँ की अदालतों को अंग्रेजी शासन काल में प्रद्दान की थी, उतका, परिगणन यहाँ पर 
किया जाता है-- ' हा 
(१) प्रेसीडेन्सी स्माल काजेज एक्ट १८८२; (२) बंगाल आगरा एण्ड 

आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट १८८७; (३) बास्‍्ब रेगुलेशन ४ सन्‌ १८६७; 
(४) मद्रास सिविल कोर्टेस ऐक्ट १८७३; (५) पंजाब लाज ऐक्ट १८७२; (६) 
अवध लाज ऐक्ट १८७८५; (७) अजमेर कोर्ट्स रेगुलेशन १८७७; (८ ) सेण्ट्रल 
प्राविंसेज लाज ऐक्ट १८७५; (६) बर्मा लाज एक्ट १5९५८) 

ऊपर कहा गया है कि अंग्रजी शासन काल में समय-समय पर ऐसे अधिनियम 
पारित होते रहे हैं जिन्होंने हिन्दू धमेशास्त्र का रूपभेद या अनुपूरण कर दिया। उनका 
विवरण यहाँ पर दिया जाता है-- 


(१) “द कास्ट डिसुएबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट” १८५०, जिश्तकी दूसरी संज्ञा 
है “फ्रीडम आव रेलीजन ऐक्ट।” घधर्मशास्त्र के अनुसार घम्म परित्याग का और जाति- 
बिरादरी से बहिष्कार का परिणाम होता था सम्पत्ति और दायप्राप्ति तथा उत्तरा- 
घधिकार से अपवर्जन। इस ऐक्ट में इस कुपरिणाम का शमन किया गया। 

, (२) “द हिन्दू विडोज रीमैरेज ऐक्ट” १८५६, जो पंडित' ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर के अथक प्रयास की बदौलत ही पारित हुआ था। इसका अभिप्राय था बाल- 
विधवाओं का पुन्विःाह और दुर्देशा निवारण। 

(३) 'द इण्डियन सक्सेशन एक्ट” १६२५, घारा ५७, २१४, जिनके अनुसार 
संक्षेपत: किसी हिन्दु द्वारा किया हुआ इच्छापत्र लिखित होना चाहिए और उसके ऊपर 
दो गवाहों का अभिप्रंभाणन होना अनिवाय है। 

(४) “द स्पेशल मरेज एक्ट” १८७२ (संशोधित १९२३), जो स्पेशल मरेज 
ऐक्ट, १९५४ द्वारा निरस्त हो गया है। इस प्रकार से विवाह करने वाले का संयुक्त 
कुटुम्ब से विच्छद हो जाता था। 

(५) द नेटिव कनवर्टस मैरेज दि सोल्यशन एक्ट” १८५६६, जिसके अनुसार 
कोई हिन्दू यदि ईसाई हो जाय तो वह अदालत के द्वारा अपनी हिन्दू पत्नी से विच्छेद 
प्राप्त कर सकता है। 

(६) द ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट” १८८२ (१९२६ में संशोधित ), जिसने 
सम्पत्ति के हस्तान्तरण विषयक सारी हिन्दू शास्त्रीय विधि को निष्प्रभाव कर 
दिया है। 

(७) द इण्डियन मेजारिटी एक्ट” १८७५, जिसने सारे देश के लिए वयस्कता 
की आयु १८ वर्ष निश्चित कर दी, यद्यपि उसके पहले धर्मशास्त्र के अनुसार बंगाल 
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में १५ वर्ष पूरे होने पर और बाकी देश भर में १६ वषे पूरे होने पर वयस्क्रता प्राप्त 
होती थी। “कोर्ट आफ वाई स” और “गा्जियन एण्ड वाड स” वाले अवयस्क के लिए 
वयस्कता की आय २१ वर्ष है। यह एक्ट विवाह, तलाक, मेहर और दत्तक ग्रहण वाले 
मामलों में लाग नहीं होता। 

(८) “द गार्जियन एण्ड वार्ड स ऐक्ट” १८९०, जिसके अनुसार अभिभावक की 


नियक्ति करते वक्‍त अदालत धर्मशास्त्र वाले नियमों की अपेक्षा इस अधिनियम के 
उपबन्‍न्धों पर गौर करेगी । 


(९) द हिन्दू इनहेरिटेन्स (रिमूवल आफ डिसएबिलीटीज) एक्ट” १६२८, 

'जो हिन्दू ला की दायभाग शाखा में नहीं लागू होता।। यह विहित करता है कि पैदा- 
प्रशी पागलपन और विमूढता को छोड़कर कोई व्यक्ति किसी रोग, विकलांगता या 

अन्य मानसिक या कायिक रोग के कारण दायप्राप्ति से अथवा, संयुक्त कुटुम्ब की सम्पदा 


में भाग पाने से वंचित नहीं किया जायगा, धर्मशास्त्र और, रिवाज चाहे इस नियम 
का समथ्थेन करें या'न करें। 


(१०) “द हिन्दु ला आफ इन हेरीटेन्स (एमेण्डमेण्ट ) एंक्ट” १९२९, जो हिन्दू 
सक्सेशन एक्ट, १९५६ द्वारा निरस्त हो चुका है। धर्मशास्त्रीय दायादों की सूची में 
पितामह तथा पितुव्य के बीच में इस परिनियम ने पौत्री, पुत्री की पुत्री, भगिनी और 
मभागिनेय को पुनः स्थापित कर दिया है। 


(११) द चाइल्ड मरेज रिस्टण्ड एक्ट” १९२९ (१९६३८ में संशोधित ), जो' 
१८ वर्ष से कम के वर और १४५ से नीचे को कन्या के विवाह करने-कराने वालों को 


दण्डनीय घोषित करता है। ध्यान रहे कि यह परिनियम ऐसे विवाह को अवध नहीं 
घोषित करता। 


(१२) “द हिन्दू गेन्स आफ लर्निंग एक्ट” १६९३०, जिपके पहले वह सम्पदा 
भी विभाज्य गिनी जाती थी, जो किसी एक ही सदस्य द्वारा अजित होने के बावजूद 
संयुक्‍त कुटुम्ब की पंतृक सम्पत्ति के साथ एकरूप बन जाती हो। इस परिनियम ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि खास विद्वत्ता या हुनर से अर्जित की गयी सम्पदा विभाज्य नहीं 
हो सकती, चाहे उस खास विद्धत्ता या हुनर की प्रशिक्षा में संयुक्त कुटुम्ब का हो धन 
लगा हो। 

(१३) “द हिन्दू बीमेन्स राइट्स टु प्रापर्टी एक्ट” १९३७, जिसका हिन्दू सकक्‍ते- 
शन एक्ट, सन्‌ १६९५६ से निरसन हो गया है। संक्षप में, मिताक्षरा के नियम में आमूल' 
परिवर्तन करते हुए इस अधिनियम ने विधवा को पैतृक सम्पत्ति में अपने पति के लग- 
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भग बराबर हित प्रदान कर दिया था। उसकी शिथिल शब्दावली के कारण हाईकोर्टों ने' 
विभिन्न अर्थ निकाले थे जिसकी चर्चा आंगें की जायगी। 

(१४) “द हिन्दु मैरिज विभेन्‍्स राइट टु सेपरेट रेजीडेन्स एण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” 
१९४६, जिसका निरसन “द हिन्दू एडाप्शन्स एण्ड मेण्टीनेन्स एक्ट १७७७” (संशोधित' 
१६६२) ने कर दिया है। इस अधिनियम ने नारियों की आज्ञाकारिता व पराधोनता' 
वाली पुरातन मान्यताओं में परिवतंन प्रसारित कर दिया था। 

हिन्दू विधि या हिन्दू ला का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूपमेद १९५५-५६ में 
हुआ है। सन्‌ १९५४ में “हिन्दू मैरेज एकट पारित हुआ। सन्‌ १९५६ में पारित हुए 
“हिन्दू सक्‍सेशन एक्ट, हिन्दू माइनारिटी एण्ड गारजियनशिप एक्ट, हिन्दू एडाप्शन्स' 
एण्ड मेण्टीनेन्स एक्ट । ऊपर हिन्दू शब्द की परिभाषा करने का प्रयास किया गया 
है। किन्तु इन चारों अधिनियमों के लिए उस परिभाषा की आवश्यकता नही रह 
जाती, क्योंकि इनमें हिन्दू की स्वतंत्र परिभाषा निर्धारित है। 

इस तरह इन पराधीनता वाले लगभग दो सौ वर्षो में जो रूपभेद या विकास 
हिन्दू विधि में हुए वे छिटपुट, अक्रमबद्ध और आपातीय थ। स्वतंत्रता के बाद जो परि- 
वर्तेन हुए वे आमूल, दुरगामी और गम्भीर हैं। पराधीनता और स्वाधीनता का प्रमाव' 
विकास के अंग-प्रत्यंग पर पड़ता है। परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि विकास का अवरोध नहीं 
हुआ। इसका मतलब यह है कि हिन्दू विधि एक विकासशोल शास्त्र है। इसका दुसरा' 
प्रमाण यह हैं कि जब हम स्मृति यूग और सूत्र यूग वाले धर्मशास्त्र को स्मृति युग के 
बाद वाले धर्मशास्त्र के साथ या अधिक प्राचोन स्मृतियों को कम प्राचोन' स्मृतियों के 
साथ तुलना करते हैं तो हमें प्रगति तथा विकास के स्पष्ट और अनेक चिह्न मिलते हैं। 
इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं--- 

सूत्रकारों में गौतम, बौधायत, आपस्तंव, हारीत, वसिष्ठ आदि मुख्य हैं, जिनका 
समय ईसा के पहले ८०० और ३०० वर्ष के बीच में माना गया है। उनके बाद कम 
से कम अस्सी स्मृतिकार हुए हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और उसका समय ईसा से 
२०० वर्ष पूर्व है और उसका अष्टम अध्याय व्यवहार (मुकदमेबाजी) से सम्बन्धित 
है। उसके बाद या वल्क्‍्य स्मृति है जिसका समय ईसा के १०० वर्ष बाद माना गया 
है। उसमें अपराध के लिए विहित दण्ड कम उग्र हैं, नारियों तथा शूद्रों को अधिक 
अधिक़ार दिय गये हैं और समाज में उनको कुछ ऊँचा स्थान मिला है; प्रक्रिया तथा 
साक्ष्य के नियम अधिक विकसित दिखाई देते हैं, राजा के दिव्य अधिकार को स्वीकर 
करने के बजाय उसके ऊपर प्रजा के पालन व' सेवा के कत्तंव्यों का बोझ डाला गया है। 

तारद स्मृति का काल ईसा के २०० वे बाद आता है। इसमें हिन्दू ला को 
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राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवतेनों के समनुरूप बनाने के लिए पुरातन नियमों 
को उत्सादित करने का साहस किया गया है, शास्त्र के ऊपर प्रथा की' वरीयता स्व्रीकार 
कर ली गयी है; सूद लेने के अनेक नियम' दिये गये हैं, मुहई व मुद्दालेह के अभिकथनों 
के ऐसे विविध प्रारूप व नियम दिये गये हैं जो अर्वाचीन से प्रतीत होते हैं। नारद 
पहले स्मृतिकार हैं, जिन्होंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि राजपारित विधि 
धमंशास्त्र को भी निरस्त कर सकती है--- गरीयो राजशासनम्‌ ।” 

बृहस्पति स्मृति का समय ईसा के ३०० या ४०० वर्ष बाद है। इसमें साझेदारी 
व' निगम के विवरण मिलते हैं और मौलिक विधि व _ प्रक्रिया विधि के इतने सूक्ष्म व 
सविस्तर नियमों का उल्लेख है कि आँखें खुल जायँ। साम्य (औचित्य) का समर्थन 
करते हुए इसमें कहा गया है--- ह 

केवल शास्त्रमाश्चित्य न कतंव्यो हि निर्णय: । 
युक्तिहीन बिचारें तु धर्महानिः प्रजायते ॥ 

इसमें अपकृत्यों का विभाजन करके व्यावहारिक (दीवपनी) को दण्ड्य (फौज- 

दारी) से पृुथक्‌ कर दिया गया है, यथा-- 
द्विपदो व्यवहारइच धन-हिंसा समृद्भवः। 

नारद स्मृति की तरह इसमें भी गतिशील समाज की आवश्यकताओं के साथ हिन्दू 
विधि के समन्‌रूपण कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है। 

कात्यायन स्मृति का समय ईसा के ५०० वर्ष बाद है। प्रक्रिया विधि और साक्ष्य 
के नियमों का अनेक द्ष्टिकोणों से इसमें जो विवेचन हुआ है उसकी गहराई और अन्त- 
दंष्टि देखकर विस्मय होता है। कात्यायन पहले स्मृतिकार हैं जिन्होंने राजा के आधि- 
पत्य को स्वीकार करने के बावजूद उसको मूमि का स्वामी स्वीकार नहीं किया है। उनके 
विचार से भूमि का स्वामित्व प्रजा में अवस्थित है, जिससे उपज का छठा अंशमात्र प्राप्त 
करने का वह भागी होता है। इसमें दिया हुआ स्त्रीधघन का निरूपण विख्यात है और 
वह हिन्दू विधि की प्रत्येक शाखा को मान्य है। अपनी पूर्व वर्ती स्मृतियों के नियमों का 
कात्यायन ने प्रसारण और स्पष्टीकरण किया है। इन मुख्य स्मृतियों की तुलना से यह 
बात प्रमाणित होती है कि प्राचीन काल में हिन्दू ला निर्जीव व स्थैतिक नहीं अपितु 
प्रगतिशील व उन्नतिशील विद्या थी। इस बात का एक और भी उदाहरण है। मनृस्मृति' 
में ब्राह्मण को अदण्ड्य कहा गया है। नारद व याज्ञवल्वय ने उसके लिए धनदण्डः देश 
निकाला, मुण्डन, गर्देभयान की सजाएँ विहित कीं। मिताक्षरा की व्याख्या के अनुसार 
क्रेवल प्रथम अपराध क्षम्य है। कात्यायन ने चोरी, स्त्री हत्या, शरूण [हत्या वाले अप- 
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राधों के लिए ब्राह्मण को अदण्डनीय नहीं माना। अर्थात्‌ धीरे-धीरे इस सिद्धान्त का 
विकास हुआ कि कानून के सामने सब लोग समान हैं। 
स्मृत्तियों का यूंग बीत जाने के बाद -विधि विज्ञों ने दो बातें देखीं; एक तो स्मृतियों 
में मतभद, दूसरे, स्मृति के पाठ में संदिग्धता। अब उत्तके ठीक अर्थ मालूम करने की 
आवश्यकता सामने आयी । इस आवश्यकता ने मीमांसा शास्त्र को जन्म दिया। आरम्भ 
में मीमासा के नियमों का प्रयोग धर्म शास्त्र तथा-वेद के उन नियमों का निर्वे चन करने 
में होता था जो संस्कारों व कर्मकांड और यज्ञ से सम्बद्ध थं। अब वही नियम व्यव- 
हार-विधि के अये निकालने में प्रयूकत होने लग। जैमिनि का मीमांसासूत्र, उसका शाबर 
भाष्य और कुमारिल भट्ट का तंत्रवातिक एवं मण्डन मिश्र का विधिविवेक विख्यात ग्रन्थ 
हैं। उत्तर स्मृतियुग में उस आलोचनात्मक भावना का संचार हुआ जिसको मीमांसा 
की शरण लेनी पड़ी और इस यूग में प्रधान स्मृतियों के ऊपर बड़ी ही महत्त्व तथा 
पाडित्यपूर्ण टीकाएँ और व्याख्याएँ लिखी गयी और संग्रहों तथा निबन्धों की रचना हुई। 
यद्यपि इस युग वाले भाष्यकार। तथा निबन्धकारों ने इस बात को बलपूर्वक घोषणा 
स्पष्ट रूप से को हैं कि हम ने नवोन नियमों तथा सिद्धान्तों की रचना कदापि नहीं को 
है, तथापि उनके ग्रन्थों ने हिन्दू विधि को रचनात्मक वृद्धि अवश्य को। हिन्दू विधि 
के विकास, उन्नयन और प्रगति का प्रवाह जो स्मृतियूग की समाप्ति पर स्थगित हो 
गया था इन ग्रन्थों की बदौलत फिर से चलायमान हो उठा। बदलो' हुई तथा नवीन 
परिस्थितियों में भिन्न वातावरण को आवश्यकताओं का समन्‌ रूपण करने के लिए और 
न्याय सम्बन्धी प्रचलित विचारों का अनुकूलन करने के लिए, भाष्यकारों को स्मृति 
के शब्दों का रूपभद करना पड़ता था और उनकी' अवहेलना भो करनो पड़ती थो। 
इसके लिए वे विवश थ। इतने पर भी उनकी विद्वत्ता इतनी विशाल और उनका पुनीत 
जीवन इतना निर्मेल तथा निष्कलंक था कि उनके वाक्यों पर जनता का विश्वास सहज 
भाव से हो अटल हो जाता था। समय के बीतने पर श्रद्धा विश्वास और भो दृढ हो 
गय ओर भाष्यों 4 टीकाओं की महिमा इतनी अपार हो गयी कि समस्या को 
सुलझाने के लिए विद्वज्जन स्मृतियों का नहीं वरन्‌ उनका ही आश्रय लेने लग। 
याज्वल्क्य स्मृति की पृष्ठभूमि में हिन्दू कानून की दो ध.राएँ प्रचलित हुई-.- 
एक सिताक्षरा, दृूगरी दायभाग। य दोनों स्वत. हिन्दू लाके विकास की प्रतीक है 
याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रमुख व्य।र्या मिताक्षरा का समय सन्‌ ११२५ ई० कहा जाता 
है। याज्ञवल्वय के ऊपर दूसरी विख्यात टीका सत्रहबीं शताब्दी में मित्र मिश्र ने लिखी । 
उसका ताम हैं वीरमित्रोदय जिसके व्यवहार वाले भाग के चार खण्ड हैं। प्रथम में 
न्यायतंत्र और प्रक्रिया विधि की, दुसरे में साक्ष्य की, तीसरे में व्यवहार के विख्यात 
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१८ शीरषकों की और चौथ मे दाण्डिक प्रक्रिया की चर्चा है। याज्ञवल्क्य के ऊपर एकं तीसरी 
टीका अपराक ने तेरह वी शंताब्दी में लिखी थी किन्तु उसेका प्रचार अधिकाश में कश्मीर 
तक ही सीमित रहा। सत्र हवीं शताब्दी में कमलाकर ने निर्णयसिन्ध्‌ और विव दताण्डव 
लिखकर प्रकाशित बकिये जिनमे दायप्राप्ति तथा सम्पत्ति के अवक्रमण सम्बन्धी नियमों 
की चर्चा है। कमलाकर से प्र/य: २०० वर्ष पहले वाचस्पति ने विव।दचिन्तामणि 
और व्यवहारचिन्तामणि नामक दो ग्रन्थ लिखे थ जो व्याख्या नहीं किन्तु निबन्ध है। 
उसी प्रकार का निबन्ध मदनपारिजात नामक ग्रन्थ है जो १२३ी या १३वी शताब्दी 
में रचा गया। इसके प्रणता थे विश्वेश्वर भट्ट जिनकी सूबोधिनी नामक भिताक्षरा की 
टीका विख्यात है। 

जिस समय में वीरमित्रोदय की रचना हुई उसी काल में नीलकंठ भट्ट कृत 
भगवन्तभ स्कर नामक बारह खण्डों वाले महान्‌ ग्रन्थ की रचना हुई थी। उसी का 
एक खण्ड व्यवहारमयूख के नाम से विख्यात है जिसने अपना आधिपत्य बम्बई, गुज- 
रात व उत्तरी कोंकण के प्रदेश मे जमा लिया है। इसका मिताक्षरा से संधर्ष नही है; 
किन्तु उसको अपेक्षा नारियों के हक व स्त्रीधन तथा दायप्राप्ति के सम्बन्ध में मयूल 
के विचार व नियम अधिक उदार हैं। विज्ञानेश्वर के प्रायः सौ वर्ष बाद दक्षिण भारत 
में महापण्डित देवण्णमट्ठ ने स्मृतिचन्द्रका की रचना को, जो ग्रन्थ मिताक्षरा का 
प्रति&न्द्दी नही अपितु अनुपूरक है, और इसो रूप में वह मारत के दक्षिणी भाग में 
समादुत होता आया है। स्मृतिचन्द्रिका व्याख्या नही किन्तु निबन्ध हैं। दक्षिण भारत 
में प्रचलित हिन्दू ला के ऊपर अन्य टीकाओं तथा भाष्यों के नाम' हैं व्यवहारनिर्णय 
और स्मृतिमुक्ताफल । 

उसी समय के लगभग जब मिताक्षरा की रचना हुई थी, बंगाल में जीमूतवाहन 
ने दायभाग का निर्माण किया, जो हिन्दू लाको महत्त्वपूर्ण शाखा बन' गया। संयुक्त 
कुटुम्ब, बेटवारा ओर दायप्राप्ति के विषय में इन दोनों शाखाओं में आमूल मतभदद हैं। 
तर्क और युक्ति का अपूर्व चमत्कार इस महान्‌ ग्रन्थ में खूब देख पड़ता है। कानूनीः 
कल्पनाएं और बारीकियाँ भरी पड़ी हैं। इसके ऊपर जो पाण्डित्य३र्ण दीकाएँ 
लिखी गयीं उनमें मुख्य है जगन्नाथ तकपंचानन ग्रणीत विवादभंगार्णव, रघ्ुनत्दन 
शिरोमणि कृत दायतस्व, श्रीकृष्ण तकलिंकार कृत दायक्रमसग्रह । 

इन विख्यात रचनाओं के अतिरिक्त दत्तकमीमांसा और दत्तकच न््रिका विशेष 
उपयोगी प्रन्थ हैं, जिनसे यह प्रतीत होता हैं कि उस समय में हिन्दू विधि के विभिन्न 
विभागों के विशषज्ञ भी पैदा हो गये थे। बहुत से ग्रन्थ लुप्त भी हो गय॑ हैं।कुछ 
का अन्वेषण हो रहा है, कुछ मिलते जा रहे हैं। इस प्रचुर मण्डार से हम उस सीमा , 
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का अनुमान कर सकते हैं जहाँ तक हिन्दु विधि का विकास तथा उन्नयन १७वीं शताब्दी 
तक पहुँच चुका था। याद रहे कि उस जमाने में कानून की रचना न तो विधान मण्डल 
वाले यंत्र से होती थी और न नजीरों के द्वारा । अतः हिन्दू वित्रिको सजोव' बनाये रखने 
का, अर्थात्‌ परिवतंनशील समय की जरूरतों व उच्नतिशील समाज की माँगों का निर- 
न्‍्तर समन्‌रूपण करने का श्रेय मात्र इत व्याख्याकारों और निबन्धकारों को ही है। 
यद्यपि ये अद्वितीय विद्वज्जन प्रकट में अपनी विशाल बृद्धि को पुरातन सूत्रों, गाथाओं 
और स्मृतियों से अवरुद्ध मानते थे, तथापि वास्तव में अनेक युक्तियों और उपायों यथा , 
कल्पनाओं, बारीकियों और सादृश्य या अतिदेश) का आधार लेकर वे अप्रयोज्य 
पुरातन नियमों का परित्याग करने में और नूतन प्रस्थापित प्रथाओं को कानून के भीतर 
समाविष्ट कर लेने में नहीं सकुचाते थे। अतः वास्तव में यही लोग हिन्दू विधि के 
स्रष्टा, सुधारक तथा नवप्रवर्तक थे। उपरोक्त उपायों का प्रयोग करने के अतिरिक्त, 
इन लोगों ने स्मृतिवाक्यों को प्रथा अर्थात्‌ आचार, सदाचार या शिष्टाचार के अधीनस्थ 
रखने का साहस किया है। इसीलिए “द कलेक्टर आफ मदुरा बनाम मूट्टू रामलिग” 
(१८६२-१२ मू० इ० अ० ३६७) वाले मुकदमे में प्रिवी कौंसिल ने यह विहित' कर 
दिया कि व्याख्याओं व टीकाओं में प्रतिपादित नियमों का अनुसरण करना अदालतों 
का कत्तंव्य है, मले ही उनको वे स्मृतिवाक्य के प्रतिकूल मालूम पड़ते हों, क्योंकि 
सन्‌ आदि के अनेक आदेशों का नवीन कानून तथा प्रथा ने रूपभेद और परिवर्तन 
कर दिया है। अभी हाल में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित कर दिया है कि 
शास्त्रीय मूलपाठ के अमाव में अदालत को औचित्य, न्याय और शुद्ध अन्तःकरण वाले 
सिद्धान्तों के अनुसार विवादों का निर्णय करने की छूट होती है, यदि ऐसा निर्णय 
हिन्दू विधि के किसी मत अथवा मान्यता के प्रतिकूल न जान पड़े। देखिए “गरुनाथ 
बनाम कमलाबाई। नामक मुकदमा जो (१६५५) १ ऐस० सी० आर० ११३४ में 
छ्पा है। 
मिश्रण और विकास 
ओचित्य, न्याय और शुद्ध अन्तःकरण वाले विख्यात सिद्धान्त की प्रेरणा से' शास्त्रीय 

हिन्दू विधि रूपी देशी गुलाब में अंग्रेजी वैधिक विचार शैलो रूपी विलायती गुलाब 
की कलम बंध गयी है । उससे नजीरों रूपी रंग-बिरंगे मनोहर फूल ते खिले किन्तु 
नैसर्गि कता और स्वाभाविक सुगन्धि का ज्ञास हो गया, अर्थात्‌ सहज स्फुटित प्राकृतिक 
विकास का पहिया १८वीं शताब्दी के बाद रुक गया, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है। विदेशी विचारधारा के लैटिन सूत्रों में से मुख्य ये हैं जिनका रोपण शास्त्रीय 
(विधि पर किया गया है या जिनका प्रयोग भारत के विदेशी जजों ने किया है 32 
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(१) “कम्यनिस एरर फैसिट जूस”, अर्थात्‌ कानून की सामान्य भूल एक 
कानूनी नियम की नींव डाल सकती है। शास्त्र की अनभिज्ञता ने तथा उसके 
पाठ के आशय के मिथ्या निरूपण ने एसी घोर चूकों का सर्जन कर दिया जो 
स्थायी बन गयी हैं। उनको मिटाना अब इसलिए असम्भव है कि इतने लम्बे 
समय में उनको सही कानून मानकर जनता ने असंख्य व्यवहार कर डाले होंगे 
(२) “फैक्टम बैलेट” अर्थात्‌ जब कोई अक रणीय कृति सम्पादित हो चुकी, तो वह 
वैधिक रूप से बन्धनकारी बन जाती है। इसक। प्रयोग शास्त्रीय कानून के सम्बन्ध में 
भी किया जाता है और रूढिप्राप्त कानून के भी विषय में। जीमूतवाहन कृत दाय- 
भाग में इस सूत्र का संस्कृत प्रतिरू्प यह उल्लिखित है-बचनशतेनापि वस्तुनोउन्यथा- 
करणादाक्ते:।” इस वाक्य में “वस्तु शब्द के अर्थ पर मतभेद है। एक मत के अनुसार 
उसका अश्रे है घटना या तथ्य । दूसरा मत यह है कि वस्तु का अर्थ है चीज या पदार्थ । 
देखिए डा० यू० सी० सरकार कृत “हिन्दू लीगल हिस्ट्री ', पृष्ठ ३०-८१ ।(३) “स्टारे 
डिसैसिस” अर्थात्‌ पहले से निर्णीत प्रश्त का तात्पयं यह है कि नजीर का अनुसरण 
होना चाहिए और यदि उसको ५०-६० वर्ष तक प्रत्यादिष्ट (अमात्य, ओवर रूल ) 
नही किया गया है तो उसको कानून के बराबर मान्यता मिल जानी चाहिए, चाहे वह 
गलत ही हो। इसलिए व।छनीय यह है कि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर फुल बेन्च की 
नजीरें बनायी जायें। 
दे" ऊपर जो कहा गया है कि १८वी शताब्दी के बाद प्राकृतिक विकास का पहिया 

रुक गया था, तो इसका मतलब है कि धमंशास्त्र का, न कि हिन्दू विधि का। धर्म शास्त्र 

का विकास सहज रूप से तब जारी रह सकता था जब नये-नये मसलों या समस्याओं 
को सुलझाने का पूरा मार उसी के सिर पर बना रहता। समाधानों में यदि गलतियाँ 
होतीं, त्रुटियाँ निकलती तो वे सुधारी जातीं, त्रुटियाँ पूरी की जातीं, यदि समाधान शुद्ध 
और निर्दोष प्रतीत होते, तो वे पथ प्रदर्शक बन' जाते। दोनों दशाओं में धर्मंशास्त्र की 
वृद्धि और उन्नति होती, प्रगति और विकास हिन्दू विधि का नहीं अपितु धमंशास्त्र 
का होता। उत्तरवादिता से बुद्धि प्रखर होती है, विचारशीलता आती है, साहस बढ़ता 


१. देखिए “बलूसू ब० बलसु” (१८९९) २६, इ० ए० ११३ और राव बलवन्त 
ब० रानी किशोरी (१८९८) २५, इ० ए० ५४ और बूुन्दाबन ब० चन्द्रा (१८८६) १२, 
कलरू० १४० और देइवनाइ ब० चिदम्बरम (१९५५) १, सद्रास छा० ज० १२० और 
वूमादेवी ब० गोकुलानन्द ५, इ० ए० ४० और खेमजी ब० नरसी (१९१५) ३९, 
आस्बे ६८२ और गनेश प्र० ब० दमयन्ती (१९४६) नागपुर १॥ 
र्‌ 
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है। देशी धर्मशास्त्रियों की अवहेलना करके विदेशी धर्मशास्त्रियों को धर्मासन पर आसीन' 
करते हुए अंग्रज प्रशासकों ने धर्मशास्त्र के प्राकृतिक उत्थान को उसी प्रकार से स्थगित 
कर दिया जैसे मेन्चेस्टर की मलमल का आयात करके ढ़ाका व नदिया के मसलिन का। 
जिस न्यायतंत्री प्रशासन को गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस ने सन्‌ १७६३ ई० में 
स्थापित किया था और जो आज तक भारत में प्रचलित है उसमें इतने गृण भरे हैं कि 
प्रशासन के ऊपर जो जनता का विश्वास व श्रद्धा है उसका आधार न्यायतंत्र की प्रवी- 
णता व निष्पक्षता ही है। हिन्दू विधि का जो कुछ सीधा या उलठा विकास हुआ है 
उसका श्रय उसी नन्‍्यायतंत्री प्रणाली को है। क्या उसी प्रणाली के माध्यम से हिन्दू 
घर्मेशास्त्र का भी विकास न हुआ होता ? उल्लिखित' न्यायतंत्र के निम्नोच्च क्रम 
(निचलो अदालत से उच्च न्यायालय तक जाना) से पाठक अवश्य परिचित होंगे। 
अत: उसकी चर्चा न करके अब म्‌ स्लिम काल के न्याय प्रशासन का सिंहावलोकन 


कराया जायगा। 
मुस्लिम काल लगभग सन्‌ ६०० ई० से सन्‌ १७५० ई० तक माना जाता है, 
क्योंकि प्रायः सन्‌ १७५० ई० में अंग्रेजों अर्थात्‌ ई० इं० कम्पनी ने न्याय प्रशासन का 
कार्य सेमाला था। प्रायः इसी ८०० वर्ष की कालावधि में प्रसिद्ध व्याख्याओं व निब- 
नथों की रचना हुई थी। स्वभावत: प्रश्च॒ उठता है कि अन्य धर्मावलम्बियों के राज्य- 
काल में धर्ंशास्त्रीय कानून का विकास कैसे हो सका। इसका उत्तर जानने के लिए 
यह मालूम होना चाहिए कि उस काल में न्याय प्रशासन की प्रणाली क्या थी ? उसका 
वर्णन संक्षप में यह है-- 
मुस्लिम सम्राटों ने जब भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया तब उनको. 
पहले अपने राज्य की नीव दृढतापुवक जमा लेने की चिन्ता हुई। दूरदशिता और बद्धि- 
मत्ता ने उनको यह सुझाया कि विजित जाति को वशीभूत करने के उपायों में से एक 
यह है कि विजता उनके धर्म, धार्मिक विश्वासों, धार्मिक संस्थाओं और प्रथाओं में 
हस्तक्षप न करें। इसलिए हिन्दुओं के दीवानी वाले विवाद विजेता शासकों द्वारा उनकी 
पंचायतों और घमंशास्त्रियों के माध्यम से निर्णीत होने दिये जाते थे। मसलमानों के 
दीवानी वाले झगड़ शरियत के अनुसार काजी और मुफ्तियों के द्वारा निर्णीत होते थे। 
फौजदारी वाले वादों के विषय में शरियत और धर्मशास्त्र में कोई महत्त्वपूर्ण भेद नहीं 
था। जिस कर्म को एक धर्म पाप या जुर्म समझता, दूसरा भी उसे वही मानता था। 
फोजदारी की भ्रक्रिया न इस घर में जटिल थी न उसमें। निष्पक्षता पूर्वक न्याय का 
संचालन करना मुख्य राजकीय कत्तंव्य दोनों धर्मों में समझा जाता था। इसलिए 
यद्यपि फौजदारी वाले मामले मुस्लिम कमंचारियों के द्वारा शरियत के अनुसार निर्णीत' 
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होते रहे, तथापि इस प्रणाली का कोई अहितकर प्रभाव हिन्दू घर्मंशास्त्र के ऊपर नहीं 
पड़ा। धर्मंशास्त्र में हस्तक्षप करने के लिए मुस्लिम सम्राटों के पास अवकाश भी नहीं 
था । अतः मुस्लिम राज्य की अवधि दी्घ कालीन होने के बावजूद, हिन्दू धर्मशास्त्र के 
उन्नयन और विकास में कोई रुकावट नहीं आयी। 
मुगल बादशाहों के समय मे और इसके पहले भी सम्राट्‌ ही अपील का सर्वोच्च 
त्यायाधीश गिना जाता था। किन्तु सम्राट के अतिरिक्त मुख्य काजी और दीवाने आला, 
दरोगाय आला, सदर आला सनज्ञक प्रधान न्यायप्रशासक राजधानी में रहते थे। राज- 
धानी के न्याय प्रशासकोय आदर्श को पुनरावृत्ति राज्य के प्रान्तों में भी दिखाई पड़ती 
थी। श्रान्तोय नगरों में काजो, मुहतेसीब, सद्र, कोतवाल, बरु्शों होते थ, जिनको विभिन्न 
राजकोय कत्तंव्य और उत्तरदायित्व सौपे जाते थ। देखिए डा० यू० सी० सरकार रचित 
“हिन्दू लोगल हिस्ट्री”, पृष्ठ २००-२३८। न्याय प्रशासन को इस परिपाटी के गृण- 
दोष जानने की इस प्रसंग में कोई आवश्यकता नहीं। दोषमय तो वह थी ही। अंग्रेजी 
प्रणालो उससे हजार गूनी श्रष्ठ है। चिन्तनीय प्रश्न वो यह है कि अंग्रजी काल में 
धर्मंशास्त्र का विकास उसकी श्रष्ठता के बावजूद रुक क्‍यों गया ? इसी का उत्तर देने 
का ऊपर प्रयास किया गया है। 
यही पर हिन्दु कालावधि वाले न्याय प्रशासन की संक्षिप्त चर्चा कर देना असंगत 
न होगा। विवरण के लिए देखिए जायसवाल कृत हिन्दू पालिटो” तथा भारतरत्न 
महामहोपाध्याय डा० काण प्रणीत 'घमंशास्त्र का इतिहास” (अनुवाद ) । प्राचीन काल 
में समा और समिति कहलाने वाले जनता के अग्रणी या पंचों द्वारा न्याय प्रशासन 
चलता था। राजा लोग उसमें हस्तक्षप नहीं करते थ । कौठिल्य के समय में अर्थात्‌ ईसा 
से तीन चार सौ वर्ष पहले राजकीय अदालतें कायम हो गयी थीं-- संग्रह अर्थात्‌ दस 
ग्रामों के समूह के लिए एक अदालत, 'द्रोणमुख” अर्यात्‌ चार सौ ग्रामों के लिए एक 
अदालत, स्थानीय” अर्थात्‌ आठ सौ ग्रामों के लिए एक अदालत और उन सब से ऊंची 
वह अदालत जिसकी अध्यक्षता राजा द्वारा नियुक्त किये गये जज करते थे। इनके 
अतिरिक्त लोक पंचायतें भी क्रियाशील थीं। इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ स्मृतियों के काल 
में कुल, श्रणी, पूण तामक अदालतें क्रियाशील होने लगीं जो निजी पंचायतों से भिन्न 
थीं और जिनको राज्जा तथा प्रजा दोनों की मान्यता प्राप्त थी। कुल नामक जदालत 
एक ही प्रकार के व्यापारियों या शिल्पियों के विवादों का निर्गयय करती थी। पुग या* 
गण उस अदालत का नाम था जो किसी निर्धारित क्षेत्र या वर्ग के मुकदमों का फंसला 
करती थी। कुल की अपेक्षा श्रेणी का, श्रेणी की अपेक्षा पूण या गण का, गण की भवेक्षा 
राजा के द्वारा नियुक्त जजों वाली अदालत का पद उत्कृष्ट: होता. था। इस अन्तिम 
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अदालत की संज्ञा “मद्रिता” थी। एक अदालत के निर्णय की अपील उच्चतर अदालत 
में हो सकती थी। आखिरी अपील स्वतः सम्राद्‌ सुनता था। मुख्य जज का नाम था 
प्राइविवाक या धर्माध्यक्ष। देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति-- 
नपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोष्थ कुलानि च। 
पूर्व पूर्व गरु ज्ञेयं व्यवहार विधों नणास्‌ ॥ (२-३० ) 
और नारद, बृहस्पति तथा पितामह भी । निम्नोच्च क्रम (अपील) के ऊपर पितामह 
का वचन यह है--- 
ग्रामें दृष्ट: पुरे यायात्‌ पुरे दृष्टस्तु राजनि। 
राज्ञा दृष्टः कुदृष्टो वा नास्ति तस्य पुनर्भंवः ॥ 
कुछ विचारकों का कहना है कि उपरोक्त श्लोकों में वास्तविकता का नही किन्तु 
एक वांछनीय आदर्श का चित्रण किया गया है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्लोकों 
की भाषा इसके विपरीत है। फिर देश में इतनी आर्थिक व सामाजिक प्रगति हो 
चुकी थी कि नाना प्रकार के विवादों को शान्तिपुबंक निपटाने के' लिए किसी न्यायतंत्री 
प्रबन्ध का होना एक अनिवायं बात प्रतीत होती है। अन्यथा कात्यायनस्मृति में कार्य- 
चिन्तकों के लिए ये अह ताएँ निर्दिष्ट न हुई होतीं-- 
शुचयों वेदधर्मज्ञा दक्षा दान्ताः कुलोद्भवाः। 
स्वकायं प्रवोणाइचाल्ब्धा बृद्धा महत्तराः ॥ 
यदि उपरोक्त अदालतें राजमान्यता-प्राप्त न होकर मात्र निजी पं चायतें होतीं 
तो ऐसा विधान भी न मिलता--- 


अनिर्दिष्टास्तु ये कुयूं: व्यवहार-विनिश्चयम्‌ । 
राजवृत्ति श्रवृत्तास्ते तेषां दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
देखिए महा।महोपाध्याय डा० कार्ण प्रणीत 'घमंशास्त्र का इतिहास”, खण्ड २, 
जिसमें अपार विवरण समेत यह विषय उल्लिखित है। इस पुस्तक के क्षेत्र के भीतर 
न्‍्याय-तंत्र का पूरा और सुनिश्चित चित्रण करना न तो सम्मव है न आवश्यक, तथापि 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि हिन्दु कालावधि, यानी ईसा के पृ्व॑ १००० से लेकर ईसा के' 
धश्चात्‌ ११०० वर्षो में धर्मंशास्त्र के उच्चननन और विकास का क्रम निरन्तर चलता 
रहा था। यानी यह मानना पड़ेगा कि “हिन्दू विधि” अपने प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों 
रूपों में सदैव एक विकासशील शास्त्र रहा है। वह स्थैतिक कभी नहीं था। स्थैतिक 
चीज निर्जीव हो जाती है। “हिन्दू विधि” सजीव विद्या है। 
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हम देख| चुके हैं कि विधि या “ला” एवं नीति और निश्चयात्मक सदाचार में 
समानता होने पर भी भेद होता है। यह भी कि न्याय का व्यवहार या कानून 
(ला) से एक अभेद्य नाता रहते हुए भी दोनों वही चीज नहीं हैं। इनमें पहला सदेव 
दूसरे का उहं श्य'रहता है और अदालतें कानून के अनुसार हो न्याय वितरण का 
प्रयास करती रहती हैं, और विधान समाएं कानून का न्याय के साथ समीकरण कर 
डालने की ताक में रहती हैं। यदि व्यवहार एक स्वतंत्र वस्तु है तो प्रश्न यह उठता 
है कि धमंशास्त्रों में उसका उल्लेख किया हो क्‍यों गया ? 
धर्म की परिभाषा है घारयतीति धर्म:', अर्थात्‌ वह पदार्थ या तत्त्व जो सृष्टि को 
कायम रखता है। मानवीय सुष्टि को कायम रखने का उपाय है उसको दे हिक, भौतिक, 
दैविक तीनों तापों से बचाय रखना, अर्थात्‌ उसके जीवन को लौकिक, वैज्ञानिक तथा 
पारलौकिक नियमों के द्वारा नियंत्रित, नियमित और निर्देशित करना। लौकिक नियमों 
के अन्तर्गत आते है नैतिक, वैधिक तथा सामाजिक नियम । पारलौकिक के अन्‍्तरगंत 
है संस्कार, यज्ञ, उपासना, ज्ञान इत्यादि। वैज्ञानिक नियमों में स्वच्छता और स्वास्-य 
इत्यादि के नियमों का समावेश है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो मनुष्य का 
परम पुरुषार्थ कहा गया है, जिसके बिना वह सर्वागपूर्ण सुख अलश्ष्य है जिसको जीवन 
का लक्ष्य कहते है। इन चारों पदार्थों को प्र।प्त करने को ओर ले जाने या हॉकने वाले 
नियमों का समूह ह। “धर्म ' की संज्ञा धारण करता है-“चोदनालक्षण: अर्थ: धर्म्म: ।” धर्म- 
सूत्रों और स्मृतियों के प्रणता महान्‌ ऋषिगण थे, जिनका सारा जीवन “सर्व भूत हिते 
रता: वाले सिद्धान्त से विनियमित और प्रतिमानित रहता था। उन्होंने महान्‌ ग्रन्थों 
की रचना सर्व हिताय, सवंसुखाय की थी, न कि उनको “वेस्ट सेलर” (लाभप्रद विक्रता )' 
बनाने के अभिप्राय से। वे धर्म को विभाजित करके मात्र व्यवहार (कानून) का प्रति- 
पादन कैसे कर सकते थ। क्‍या यही कारण है कि धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में विभिन्न 
विषयों का सम्मिलन, सम्मिश्रण या संगम' पाया जाता है। 
हिन्द्‌ विधिक सार 
यह उन्नतिशील, विकासशोल, वैयक्तिक कानून प्रत्येक हिन्दू का सहगामी है। 
जहाँ वह जायगा या बसेगा उसका “ला वहीं उसके साथ रहेगा। सारे बरम। देश के 
और सारे पाकिस्तान के हिन्दू नागरिकों पर “हिन्दू विधि” लागू है। पाण्डिचेरी व 
माही जो पहले फ्रान्सीसी उपनिवेश थ॑ उनमें “हिन्दू विधि” हिन्दू नागरिकों पर लागू 
थी और है। हाँ, उनको यह घोषित करने का विकल्प उपलब्ध था कि वे फ्रान्सीसी कोड 
(फ्रान्स के सावंजनिक कानून) द्वारा विनियमित' हुआ करेंगे। पुतंगाल के उपनिवेश 
(गोआ, डामन-ड्यू ) मे, जो अब मारत का अंग है, “हिन्दु विधि” का प्रयोग हिन्दुओं 


सर हिन्दू विधि 


के ऊपर नाममात्र ही होता था, क्योंकि वास्तव में पुर्तंगगल का |ही' कानून सब नागरिकों 
को विनियमित करता था। भलय देश में हिन्दूं विधि” हिन्दू निवासियों के ऊपर 
रीतिरिवाज के' आधार पर अंब भी लागू की जाती है। हाँगकाँग में इंग्लेण्ड के कानून 
अभिभावी है। किन्तु शायद वहाँ के अध्यादेश ने हिन्दू निवासियों की हिन्दू विधि” 
» से विनियमित होने की गूंजाइश छोड़ रखी है। पूर्वी अफ्रीका--के/नया, उगाण्डा, 
टैगानिका, जंजीवार में हिन्दू निवासियों के ऊपर हिन्दू विधि” का प्रयोग अवश्य 
किया जाता है, किन्तु शर्तों के साथ। अपरंच “हिन्दू विधि” का वहाँ परिनियमों 
के द्वारा रूपान्तर भी कर दिया गया है। सिंगापुर के चार्टर में यह उपबन्ध 
लिखा है कि विवाह, उत्तराधिकार और दत्तकग्रहण के मामले निवासियों के रीति- 
रिवाजों द्वारा विनियमित होंगे, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आंशिक 
रूप में हिन्दू विधि” वहाँ के हिन्दू नागरिकों पर लागू है। 


प्रकरण २ 
हिन्दू विधि के स्रोत या धर्मंमरल 


कानून के स्रोत स्थूल रूप से दो प्रकार के होते हैं--ज्ञापक या पार्थिव तथा 
औपचारिक । अर्थात्‌ स्रोत की जिज्ञासा दो प्रश्न उठाती है--एक यह कि कानून की 
अन्तव॑स्तु या ठोस सामग्री कहाँ से आयी ? दूसरे यह कि उस ठोस निर्जीव पदार्थ को 
अनुप्राणित किसने किया ? सम्बन्धनकारी शक्ति किसने प्रदान की ? पार्थिव स्रोत के दो' 
भेद हैं; वेधिक व ऐतिहासिक । उदाहरण से यह भेद स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिए 
कि आज के किसी अदालती निर्णय से एक नियम पैदा हुआ। उस निर्णय को उस नियम 
का वेधिक स्रोत कहेंगे । सम्भव है कि जिन सामाजिक व आर्थिक शक्तियों नेउस निर्णय 
को आज केन्द्रित होकर प्रेरित किय। है वे सैकड़ों वर्ष प्रचीन हों। वे शक्तियाँ उस 
नियम की व्यवहित या ऐतिहासिक स्रोत हैं। फिर मान लीजिए कि अदालत के सामने 
एक प्रश्न पर दो नजीरें पेश हैं। एक उसी प्रान्त के हाईकोर्ट की है जो बाध्यकारी 
होने से अदालती निर्णय का वेधिक स्रोत कहलायेगी। दुसरी नजीर यदि अमेरिका की 
है तो वह मात्र परामर्शक होने से ऐतिहासिक स्रोत कहलायेगी । नया सिद्धान्त कानून 
के भीतर वधिक स्रोत के माध्यम से भी प्रवेश करता है और ऐतिहासिक स्रोत के 
माध्यम से भी। इनमें प्रथम सीधा और अव्यवहित मार्ग है, और द्वितीय घ॒मावदार 

और मध्यवर्ती मार्ग है। 
कानून का और पार्थिव स्रोत के वेधिक अंग का विभाजन इस प्रकार से उप्रझा 

जा सकता है-- 


(१) अधिनियमित कानून का वेधिक स्रोत--विधान 
(२) नजीर द्वारा निर्मित कानून ,, »+ #» “नजीरें 
(३) रिवाजी कानून ७. » ४ --रिवाजें 
(४) निरूढ कानून ४». » ४ ++निरूढियाँ 


“हिन्द विधि” समाहित करती है-- 

(१) धर्मंशास्त्रीय कानून--वैधिक खस्रोत--धर्म शास्त्र 
(२) अधिनियमित कानून-- ,, » ऋ|विधान 

(३) रिवाजी काून-- ,, » ्रिवाजें 
(४) नजीरी कानून-- » » +नजीरें 
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इन वे धिक स्रोतों की ही संज्ञा है ज्ञपक और पार्थिव। आजकल साहित्यिक स्रोत 
की भी गणना ख्त्रोतों के प्रकारों में होने लगी है। अतः कानूनी वाहुमय को कानून 
का साहित्यिक स्रोत कहते हैं। हिन्दु ला के पार्थिव और औपचारिक ल्रोतों का वर्णन 
करने के पहले कुछ व्यापक रूप से औपचारिक स्रोत के ऊपर विष्वार कर लिया 
जाय। 
मान लीजिए कि नगरपालिका ने नियम बनाया कि बिना रोशनी के कोई वाहन 
सड़क पर न चले। इसमें बाध्यकारी शक्ति कहाँ से आयी ? नगरपालिका अधिनियम 
से । उस अधिनियम में कहाँ से शक्ति आयी ? संसद से। संदद में शक्ति कहाँ से आयी ? 
संविध।न से। संविध,न को यदि हम “अन्तिम कानूनी सिद्धान्त” नही मान लेते, आदि 
कारण नही गिनते, तो नियमों की क्रम/नुगतः परम्परा की खोज करते-करते हमें नाको 
दम (अनवस्था दोष) हो जायगा। कानूनी नियम के आदि कारण या अन्तिम वैधिक 
सिद्धान्त से हो उसकी शक्ति उपजतो है, अर्थात्‌ वहो है नियम का औपचरिक स्रोत । 
इस व्यापक मान्यता के अतिरिक्त राष्ट्रीय विधि के औपचारिक स्रोत की' अन्य' 
मान्‍्यताएँ संक्षेप में य हैं-- 

(१) यदि कानून राष्ट्र की देन है तो राष्ट्र उसका औपचारिक स्रोत है। यदि 
सावंभौभ सत्ता या लोक मानस या प्रथा से कानून का सर्जन माना जाय तो यही क्रमशः 
उसके औपचारिक स्रोत माने जायेंग । 

(२) नेसर्गिक विधि या कुदरती कानून मानवीय कानून का औपचारिक ख्रोत है। 
(३) न्याय या युक्ति %. 8. 'ह8. हो ४ 


(४) ईस।ई धर्म, ईश्वरीय इच्छा, नैसगिंक युक्ति + »# » ढ़. श 
(५) मानवीय अन्तःकरण यानी समाजप्रियता 

व, यक्तिप्रियता 0 शो का पार 
(६) प्राकृतिक हक 7 क# #. # ४ ? 
(७) परिवर्ततशील अन्तर्व॑स्तु युक्त ने सर्गिक विधि 

(नेचुरल ला विद एवरिएविलिकोण्टण्ट)-,, # # # # २२ 


(८) सम्यता (तक का आचद्यन्त साम्राज्य) , # # #  # 
(६) आदर्श समाज की रचना (अर्थात्‌ विधि का लक्ष्य) ,, 
(१०) मानव मानसस्थित दिव्य व णी 2. पक हे 
(११) राष्ट्र व राष्ट्रकल्याण अपवर्जी रूप से (फेसिज्म) ,,  »+ »+ #» 
यद्यपि ऐसा कहना पुनरावतंन है, तथापि आरम्भ में ही यह जान' लेना जरूरी है 

कि धर्म और व्यवहार दो पृथक्‌ पदार्थ हैं। कानून धर्म का एक गौण अंग मात्र है । 


हिन्दू विधि के त्रोत या धर्ममल २५ 


धर्मशास्त्र धर्मं का पार्थिव स्रोत है और वेद उसका औपचारिक स्रोत है। उसी तरह 
धमंशास्त्र का एक अंश व्यवहार का पार्थिव स्रोत है और वेद (जो धमंशास्त्र का मूल 


व आदि कारण है) उसका औपचारिक ख्रोत है। इस औपचारिक खसत्रोत (वेद) को 
अपार महिमा के विश्लय में मनु न कहा है--- 


श्रृतिस्तु वेदो विज्ञेगो धर्मंशास्त्रन्तु वे स्मृतिः। 
ते सर्वार्थेष्यमीमसांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निबंभौ ॥ 
योज्वमन्यत ते मसूले हेतुश्ास्त्राभ्याद द्विजः । 
स्‌ साधु भिंहिष्कसरयों नास्तिको बेदनिन्दकः ॥ 


और यह विहित किया है कि उनको आँख मींचकर प्रमाण मान लेना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त श्रुति की दिव्यता व अनादिता तथा स्मृतिकारों को तपोमय पावनत।/ एक ही 
स्रोत से निकली हुई घार्मिक, नैतिक, वैधिक आदि सब विचारधाराओं को समान रूप 
से परिष्कृत करती हैं और उनको आदरणीय तथा परिवतंनोय बनातो हैं। फिर जैसा 
कि कहा जा चुका है, श्रुतियों व स्मृतियों का लक्ष्य है एक सर्वगूण सम्पन्न मनुज का 
उद्विकास करना, जिसमें कि एक तक॑मय सभ्यता युक्त आदर्श समाज का सर्जन हो। 
अतः उपरोक्त ८वीं और €्वीं मान्यताओं के अनुसार श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ स्वतः अपने 
गर्भ में उस व्यवहार विधि के औपचारिक स्रोत को धारण किय हुए हैं जो उनके ऊपर 
आधारित है। वही लक्ष्य और उद्ृश्य उस विधि का दण्ड या अनुशास्ति (सैन्कशन ) 
भी है। औपचारिक स्रोत होने के अतिरिक्त श्रुति' और स्मृतियाँ हिन्दू विधि” को 
एतिहासिक तथा साहित्यिक स्रोत भी है। 


प्रकरण (१) में उन परिनियमों का उल्लेख है जिन्होंने ब्रिटिश शासन काल में 
भारतीय अदालतों को “हिन्दू विधि” का कुछ निर्दिष्ट मामलों में प्रयोग करने का अधि- 
कार दिया था। वही परिनियम “हिन्दू विधि” के औपचारिक स्रोत कहे जायँंगे। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के शासन काल में भी “'रेगुलेशन” कहलाने वाले ऐसे हो नियम' प्ररुया- 
पित हुए थे। वारेन हेस्टिग्स ने सन्‌ १७७२ ई० में “जुडीशल' रेगुलेशन'' प्र स्यापित करके 
आदेश दिया कि विवाह, जाति, उत्तराधिकर, धार्मिक संस्थाओं तथा रोतियों से सम्ब- 
न्धित मामलों में हिन्दुओं के विषय' में “हिन्दू ला” का और मुसलमानों के विषय में 
“मोहम्‌डेन ला” का प्रयोग होगा। ११ अप्रैल सन्‌ १७८० वाले 'रेगुलेशन में विवेक: 
' और विचार का प्रयोग करने की आज्ञा है। ५ जुलाई, सन्‌ १७८१ वाले - रेगुलेशन 
में “हिन्दू ला” के तथा औचित्य, न्याय और शुद्ध अन्तःकरण के प्रयोग का निर्देश है। 
सन्‌ १७६३ ई० के “रेगुलेशन्स” ५ व ६ में और सत्‌ १७६४ ई० के “रेगुलेशन 
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८ में भी वहो आदेश प्रसारित हुआ। सन्‌ १८३१ के “रेगुलेशन” नं० ५ में उसी 
निदेश का पुनःकथन किया गया। य सारे रिगुलेशन” भी हिन्दु विधि” के औपचारिक 
स्रोत समझे जायेंग । अब उसके प थिंव स्रोतों का अध्ययन किया जाँय। 
उस व्यापक धर्म के, जिसका व्यवहार (कानून) एक न्यून अंग हैं, चार 
मूल हैं-- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं॑ प्रहुः साक्षाद्धर्मस्थ लक्षेणम्‌ ॥ (सन्‌ २-१२) 
श्रुति: स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
सम्पक्संकल्पज: कामो घमममूलम्‌ इदं स्मृतम्‌ ॥॥ (याज्ञव० १-७) 
पहले श्लोक में मनु ने चार स्रोत बताये हैं, और दूसरे में याज्ञवल्क्य ने पाँच 
स्रोत गिनाये हैं। किन्तु-- 
पुराण न्याय मीमांसा धर्मद्ञास्त्रांग मिश्रिताः। 
वेदा: स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च॑ चतु्वेद्ा ॥ 
पें थाज्ञवल्क्य ने धर्म के चौदह स्रोतों का उल्लेख किया है। धर्म के उस न्यून अंग 
के, जिसका विवाद या व्यवहार नाम है, चार पहलू या पाद कहे गये हैं, यथा--- 


घर्मस्प व्यवहाररव चरित्र राजशासनम्‌ । 
विवादार्थ चतुष्पादा: पश्चिमः पूर्व बाधकः ॥ 
तत्र सत्य स्थितो धर्मों व्यवहारस्तु साक्षिषु । 
चरित्र संग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञ! तु शासनम्‌ ॥ (कौटिल्य) 


नारद स्मृति तथा हारीत धर्मंसूत्र में मी थोड़े से पाठमद के सोथ ये श्लोक 
उल्लिखित हैं। पाठभद केवल यह है कि उनमें पहले श्लोक की दुसरी पंक्ति यह 
है-- चतुष्पाद व्यवहारोयमृत्तर: पूर्वबाधक:। कहीं-कहीं दुसरे श्लोक की दूसरी 
पंक्ति में “चरित्र संग्रहे पु मामू” को जगह “चरित्र पुस करणे” या “चरित्र तु 
स्वीकरण ” मिलता है। कुछ चिन्तकों के मत में पहला श्लोक “व्यवहार” यानी' 
मुकदमा या दावा के च।र चरणों को सूचित करता है, यथा श्रर्जी दावा, जवाब 
दावा, साक्ष्य, नि्णेय। “विवाद” का अर्थ कानून नहीं दावा लगाया जाता है। 
कुछ चिन्तक विवाद को कानून संज्ञक मानकर “धमं” को सत्य या घमंशास्त्र का 


१: देखिए, डा० यू० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू छोगछ हिस्दी। 
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द्योतक, व्यवहार” को निर्ण यो यानी नजीरों का, चरित्र” को रीति-रिवाज 
का, “राजशासन” को विधान का द्योतक मानते हैं। उसी तरह से “राजशासनम्‌” 
के विषय में भी मत न्‍्तर हैं। हिन्द विधिविज्ञान में राजा को कानून के अधीन 
माना गया है। अत्त:उसको कानून के निर्माण का नहीं केवल प्रशासन का अधिकार 
प्राप्त है। राजा और कानून दोनों की ही सूष्टि प्रजा करती है। इसलिए “राज- 
शासन” का अर्थ राजाज्ञा या फरम/न नहीं राजनिर्णय है, अर्थात्‌ सर्वोच्च अदालत 
की हैसियत से दिया हुआ फैसला। 


धर शास्त्रीय. इतिहास में कौटिल्य ने ही पहले-पहल स्वीकार किया था कि 
राजाज्ञा या फरमान निकाल कर उनसे प्रजा को आबद्ध करने की सामथ्यं राजा 
को होती है। उसके प्राय: ४०० वर्षो के बाद याज्ञवल्क्य ने यह वाक्य लिखा-- धर्मों 
राजकृतश्च य:”। फिर प्राय: १०० वर्ष के बाद नारद ने यही' तथ्य स्वीकार किया। 
आज तो चकि प्रजातंत्र शासन में प्रजा ही राजा है इसलिए राष्ट्र द्वारा विधि 
निर्माण की वेघता स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ज्ञातव्य है कि 
कौटिल्य का अथैशास्त्र एक धमंनिरपेक्ष ग्रन्थ है। उसमें सामाजिक विज्ञानों को, अर्थ- 
शास्त्र, राजनय, व्यवहार विधि इत्यादि विषयों को धर्म से पृथक रखा गया है और 
किसी विद्या के लिए दैवी उद्भव का दावा नही किया गया है। अब मनु और याज्ञ- 
वल्क्‍्य के बताये हुए स्रोतों पर विचार करेंगे । पहले चार की चौदह के साथ तुलना 
की जाय। 


चार स्रोत चौदह स्रोत 
१. बेद १--४. चारों वेद -- १. ऋग्वेद, २. सामवेद, 
३. यजूवेंद -४. अथवंबेद | 
२. स्मृति ५ --१० छ: वेदांग -- (१) शिक्षा, (२) कल्प, 
३. सदाचार (३) व्याकरण, (४) छन्‍्द, 
(५) ज्योतिष, (६) निरुक्‍त। 
४, शुद्ध अन्त:क रण ११. धर्मंशास्त्र अर्थात्‌ धमंसूत्र व स्मृतियाँ। 
द्वारा पर्याप्त पर्या- १२. मीमांसा अर्थात्‌ निवंचन के नियम । 
लोचन के बाद जो १३. न्याय अर्थात्‌ तर्क के नियम। ' 
वस्तु ग्राद्मय हो । १४. पुराण यानी प्राचीन अभिलेख। 


विचारपूर्वक तुलना करने से मालूम होगा कि चौदह में से नम्बर १ से 


२८ हिन्दू विधि 


१० चार वाले के नं० एक के बराबर हैं; नं० १ प्‌ व नं० १२ चार बाले के नं० 
नं० दो के समान हैं; नं० १४ चार वाले के नं० तीन के बराबर है; और नं० १३ 
चार वाले के नं० चार के सदृश है। यदि हम याद रखें कि यः सब स्रौत धर्म के हैं, 
जिसका कि व्यवहार एक न्यून अंग है, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि धर्मंशास्त्र और 
सदा चार ही एं से स्नोत हैं जिन पर ध्यान केन्द्रित करना हिन्द विधि” के अध्ययन में 
लाभप्रद हो सकता है। कारण यह है कि वेद तथा वेदांग में व्यवहार विषयक सामग्री 
नगरण्य के बराबर है। सदाचार को विनिश्चित करने में पुराण, स्मृतियों के निबंचन में 
मीमांसा और अन्तःकरण के पर्याप्त पर्यालोचन करने में न्याय सहायक होता है। यह 
बात इससे प्रकट ही जाती है कि जहाँ पर चार स्रोत बताय गय हैं वहाँ पर “धमंमूल” 
एवं घमंलक्षण” शब्दों का प्रयोग हुआ है और जहाँ चौदह बत,ये गय हैं वहाँ पर 
“घरममस्थान” का प्रयोग किया गया है। धर्मस्थान वाली अधिकांश विद्याएँ मूल 
या प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञापक हेतु नहीं; केवल सहायक या व्य१हित स्रोत हैं। मिता- 
क्षरा' में और वीरमित्रोदय' में स्पष्ट रूप से यह भेद समझाया गया है। देखिए 
महामहीपाध्याय डा० कार्ण कृत (हिस्द्रो आफ धर्मशास्त्र'', वाल्यूम ३, 
पृष्ठ 5२७। 
धर्मशास्त्र तीन खण्डों में विभाज्य है-- (१) गाथाएँ, (२) धमंसूत्र और (३) 
स्मृतियाँ। गाथाएँ अब नही मिलतीं। उनकी चर्चा से, जो धममंसूृत्रों में मिलती है, यह 
पता चलता है कि वे व्यवहार तथा रीति-रिवाज के अभिलेख थ॑ । धमंसूत्रों में गौतम, 
बोघायन, आपस्तंव, हारीत, वसिष्ठ और विष्णु के सूत्र मुख्य हैं। इनका वेद ही आधार 
है और मालूम पड़ता है कि शिष्यों के अध्यापन के निमित्त वे रचे गये थे। स्मृतियों 
की तरह इनमें भी एसे धार्मिक, नैतिक और लौकिक नियमों का सम्मिश्रण मिलता 
है जो मनुज के लिए वि(हत किये गय थे। इतन सूत्रों में मुक्त विचार के चिह्न और 
कट्ट रपन का अभाव मिलता है। प्रत्यंक का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--आपस्तंव 
सूत्र में विवाह, दायश्र/प्ति तथा दण्ड विधि के नियम मिलते है और इसके ऊपर हरदत्त 
रचित उज्ज्वला नामक टीका भी मौजूद है। ये सूत्रकार दक्षिण भारत के रत्न थे। 
गौतम सूत्र में दायप्राप्ति, बेंटवारा, स्त्रीधन से सम्बन्धित नियमों की चर्चा मिलतो है। 
हरदत्त ने इस पर मी टीका रची है। बौधाय न सूत्र में कई प्रथाओं का तथा दायप्राप्ति, 
क्वाह, दत्तक अहण और पुत्रत्व का उल्लेख [हुआ है। हारीत सूत्र में भी विवाह, बेट- 
वारा, प्रक्रिया विधि इत्यादि के विवरण मिलते है। वसिष्ठ सूत्र में मी उपरोक्त विषयों 
का और भ्रथाओं का उल्लेख है। बिष्ण्‌ सूत्र में दायप्राप्ति, विवाह, ऋण, ब्याज, गड़ा 
धन, व्यवहार विधि और दण्ड विधि से सम्बन्धित नियम मिलते हैं। वैजयन्ती नाम की 
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टीका इसके ऊपर नन्द पंडित ने लिखी है। शंख-लिखित, वैखानस सूत्रों की भी गणना 
धरमंसृत्रों में होती है।' 
धरमंसृत्रों का महत्त्व क्या है ? एक तो उनसे यह पता चलता है कि उनमें लिखे 
हुए नियम एं से प्राचीन रिवाजों पर आधारित हैं जो पकक्‍के होकर कानून के संघटक 
बन चुके थे। दूसरे, वे विहित करते हैं कि प्रत्यक परिवार, जाति और प्रदेश के 
आचार तथा रिवाज शासन के द्वारा माननीय और संरक्षणीय होते हैं। तीसरे, उनका 
एंतिहासिक मूल्य यह है कि अतीत में हिन्दुओं की बुद्धि विधिविज्ञान की दृष्टि से 
किस सीमा तक विकसित हो चुकी थी, इसका अनुमान उनसे होता है। 
धरम शास्त्रियों के जो नाम य।ज्ञवल्क्य ने गिनाये हैं वे नि.शेषी नहीं; केवल निदर्शी 
(उदाहरण ) हैं, यथा--- 
मन्व त्रि -विष्णु- हा रीत-पाज्ञवल्क्योशनों5गि रा: । 
यमापस्तंव-संबर्त्ता:ः कात्यायन-बहस्पती ।। 
परादर-व्यास-शंख-लिखिता दक्ष-गौतमोौ । 
शातातपो वसिष्ठशच धर्मशास्त्र-प्रयोजका: ॥ (याज्ञ० १-४५) 


नेयं परिसंख्या किन्तु प्रदर्शनार्थभ, अतो बोधायनादेरपि धर्मंशास्त्रत्वम्‌ अवि- 
रुद्धमू। (सिताक्षरा) 


पहले प्रकरण में मन्‌, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन इन पाँच स्मृति- 
कारों का संक्षिप्त वर्णण लिखा जा चुका है। सत्रहवीं शताब्दो में कमलाकर द्वारा प्रणीत 
निर्णयसिंधू में सौ से अधिक स्मृतियों का उल्लेख हुआ है। पद्मपुराण में याज्ञवत्क्य' 
द्वारा उल्लिखित बीस नामों के अतिरिक्त ये नाम और गिनाये गय हैं-मरीचि, पुलस्त्य, 
प्र चेता, भुगू, ना रद, कश्यप, विश्वामित्र, देवल, ऋ ष्यश्वंग, गाग्यें, बौधायन, पैठीनसि, 
जाबालि, सुमन्‍्तु, पारस्कर, लौगाक्षि, कुथुमि । इन अनेक स्मृतियों में से बहुतों की खोज 
अभी तक हो रही है और किसी-किसी का पता भी चल गया है। उन राजनीतिक 
उथल-पुथल और संक्षोमों को देखते हुए, जो देश में घटित होते रहे हैं और यह याद 
रखते हुए कि पुस्तकालय-विज्ञान एक अति नवीन विद्या है, यह एक विस्मय ही है कि 
इतनी स्मृतियाँ पूर्णत: अथवा खण्डतः प्राप्त हो चुकी हैं। सर्वे शिरोमणि और स्वमान्य 
है मन॒स्मृति। उसमें तथा अन्य उपलब्ध स्मृतियों में विशेष मतान्तर नहीं देखा जाता। 
सबमें एक विलक्षण समता मिलती है और ऐसा लगता है कि वे परस्पर अनुपूरक हैं। 

मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन के वीच में लगभग सात सौ वस्शों 

का अन्तर है। इस विचित्र अनुह्ारिता का रहस्य क्या है ? 


१. देखिए, “हिस्द्री आफ घर्समंशास्त्र , खण्ड ३, अध्याय ३२॥ 
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इस रहस्य को खोलना शायद एतिहासिकों का काम है। सरसरी तौर से य दो * 
चार कारण प्रतोत हाते है--एक तो उस कालावधि में बाहरी आक्रमण नहीं हुए थे 
और देश मे शान्ति था। दशा रजवाड़ यदि आपस मे लड़ते थ तो जन-जीवन के ऊपर 
उसका प्रभाव नही पड़ने पाता थ।, युद्ध योद्धाओं के बीच और रणक्षत्र तक सीमित 
रह जाता था। राजनोतक उलठ-पलट और सक्षाभों का प्रभाव विचारकों के ऊपर नही 
पड़ने पाता थ।। चिन्तक वर्ग राजनाति से पथक्‌ रहकर स्वतंत्र रूप से अपने बौद्धिक 
कार्य मे निरत रह सकते थ। दूसरे, स्मृतिकार स्वतः आध्यात्मिक जोवन व्यतीत करने 
वाले निष्काम तपस्‍्व/ थे, जिवका चरित्र गोस्वामो तुलसोदास जी के इस वचन को 
चरितार्थ करने वाला होता था-- निज प्रभुमय देखहि जगत, कासों करहि विरोध ।” 
केवल ।ववाद के लए वे अन्य चिन्तकों से विरोध नही करते थ। तीसरे, उनका प्रति- 
पाद्य विषय था धर्म । जैमिनि ने धर्म को परिभाषा यह को है--दुःख विवर्जित सुख ही 
अभीप्सित लक्ष्य होता हैं। उस लक्ष्य को' प्राप्ति का साधन है धर्म । धर्म को जानने का 
मात्र उपाय है वेद ।” इस प्रकार के धर्म या सत्य का अन्वेषण एक ,एसी' आध्यात्मिक 
कृति, एसो पवित्र क्रिया, एसा तपोमथ गतिविधि है जो अन्त:करण ।को निर्मेल करती 
है और जो केवल शुद्ध अन्त:करण के द्वारा प्ररित हो सकतो है। एसो क्रिया के अन्दर 
मात्र विवादार्थ द्विरोध के लिए अवकाश कहाँ ? चौय, धर्म अर्थात्‌ सत्य के अनुसन्धान 
में निरत जनों में निष्पक्षता की प्रधानता और मुख्य सिद्धान्तों की ओर सहमति 
विद्यमान रहा करतो है, जिसके कारण उनके निर्णयों, निष्कर्षो, व्यवस्थाओं और 
उपदेशों में न्यूनतम मतभद प्रतीत होता है।यह आक्षप करना नास्तिकवाद, अवमभान 
और तुच्छता है कि महान्‌ स्मृतियाँ एक दूसरी का अनुकरण या छाया मात्र हैं। वे 
एक दूसरी से स्वतंत्र हैं और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, परस्पर अनुपूरक हैं। 
अंग्रेजी में एक कहावत है-- ग्रेट माइण्ड्स थिन्‍्क एलाइक", यानो महान्‌ मस्तिष्कों 
में समान विचारधाराएँ प्रवाहित होती हैं। क्या इस विचित्र अनुहारिता का एक 
कारण यह मी हो सकता है 

उपरोक्त पाँच प्रमूख स्मृतियों के अतिरिक्त पराशरस्मृति का नाम भी विख्यात' 
है। इसका अधिकांश भाग कर्मकांड, प्रायश्चित्त, संस्कार तथा आचार से सम्बद्ध होने 
के कारण हिन्दू विधि के लिए इसको उपादेयता बहुत कम हैं। किन्तु यह बात' उल्लेख्य 
है कि रीति-रिवाजों के अनुसार निर्णय देने के ऊपर इसमें भी पर्याप्त बल दिया गया 
है। इसके ऊपर माधवाचाय द्वारा लगभग १४वीं शताब्दी में रचा हुआ पराशरमाधवीय 
नामक भाष्य दक्षिण में बहुत समादृत और प्रचलित है। इस भाष्य की तरह जो अध्य 
स्मृतियों के नाना माष्य. या निबन्ध हैं उतका विवरण इस प्रकार है-- . 
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मनुस्मृति के ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गयी, जिनमें से मेधातिथि, गोविन्दराज 
तथा कुल्लूक भट्ट की दीकाएँ अधिक विख्यात हैं|और उनमें सबसे अधिक ख्याति प्राप्त 
है कुल्लूक रचित' भम्वर्थमुक्तावली को। गोविन्दराज की टोका का नाम है मनुटीका, 
और मभेधातिथि वाली का मनुभष््य। सायणाचायं कृत माधवीय तथा न द राजा इंत 
नन्‍्दराज भी उल्लेखनीय भाष्य हैं। 


याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर का माष्य ११२५ ई० में लिखा गया जो 
मिताक्षरा के नाम से जगत में समादुत हो रहा है। फिर उसी शताब्दी में विश्वेश्वर 
भट्ट ने मदनपारिजात और सुबोधिनी नामक भाष्य तैयार किये। तेरहवीं शताब्दी में 
स्मृतिचन्द्रिका नामक निबन्ध को देवण्ण भट्ट ने रचा और याज्षवल्क्य-धर्मशास्त्र निबंध 
को अपराक ने। चौदहवीं शताब्दी में दीपकलिका नामक व्याख्या की रचना हुई और 
माधवाचाय ने दायविभाग रचा। यह शताब्दी अधिक उर्वरा निकलो और इसी में 
लक्ष्मीदत्त ने विवादचन्द्र तथा चण्डंश्वर ने विवदरत्नाकर तथा माधवाचाय ने व्यवहार- 
साधव की रचना की। पन्द्रहवीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र ने विवादचिस्तामणि तथा 
व्यवहारचिन्तामणि नामक निबन्ध लिखें। सोलहवीं शताब्दी में स्मृतिमुक्ताफल तथा 
वरदराज कृत व्यवहारनिर्णय नामक निबन्ध रचे गये । निर्णयसिंध्‌ और।बवादताण्डबः 
नामक व्याख्या लगभग सोलहवीं शताब्दी में कमलाकर द्वारा प्रणीत हुई। सत्रहवीं 
शताब्दी में ओरछा के वीरसिंहदेव की संरक्षा में मित्र मिश्र ने वीरसित्रोदय की और 
नीलकण्ठ ने व्यवहारमपूख की रचना की जो मिताक्षरा को टीकाएँ हैं। यह एक 
अनोखी सी बात है कि उपरोक्त ग्रन्थकारों में से अनेक दक्षिण मारत में उत्पन्न हुए 
थे और उक्त रचनाओं का आदर सारे भारत में होने लगा। यह भारत की एकता का 
हेतु भी है और प्रमाण भी । 


ऊपर कहा जा चुका है कि “ हिन्दु विधि” को दो मुख्य शाखाएं अदालतों में 
मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं, यानी मिताक्षरा (सम्प्रदाय) शाखा, जिसका उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, और दायमाग (सम्प्रदाय) शाखा। दायभाग मिताक्षरा के कुछ, समय' 
अनन्तर किन्तु उसी (१२वीं) शताब्दी के भीतर प्रणीत हुआ था और इसको बंगाल 
के जीमूतवाहन नामक राज मंत्री ने रचा था। जीमूतवाहन महान्‌ विधिवेत्ता एवं प्रकाण्ड 
'पंडित थ और दायभाग उनके विशाल ग्रन्थ घर्मरत्व का एक अंश है। मिताक्षरा की, 
तरह यह रचना किसी विशेष स्मृति के ऊपर नहीं लिखी गयी है, किन्तु यह सर्वे स्मृतियों 
, के समाहित करती है। यद्यपि मिताक्षरा को बंगाल समेत सारे भारत में मान्यता प्राप्त 
है, तथापि जिन प्रश्नों पर उससे दायभाग का मतभेद है, उन पर वंगदेश में दायभागः 
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'को ही वरीयता मिलती है।' उसमें रूढि और प्राधिकार की अपेक्षा युक्ति और तर्क 
के ऊपर अधिक बल दिया गया है; प्रथा और परम्परा को भी उचित आदर मिला है, 
और कुछ चिन्तकों का यह विश्वएस है कि अपने को प्रादेशिक रीतियों के ऊपर आधारित 
करने से ही कुछ प्रश्नों पर जीमूतवाहन का विज्ञानेश्वर से मतभेद हो गया था। यह 
एक रोचक वार्ता हैं कि जीमूतवाहन के सातवें पूर्वज श्री भट्ट नारायण उन पाँच पुनीत 
और विद्वान्‌ ब्राह्मणों में थे जिनको दसवी शताब्दी में तत्कालीन कन्नौज नरेश ने बंगाल 
नरेश आदिशू र की बिनती पर बंगाल की राजधानी गौड़ में भेज दिया था ।* 


जीमूतवाहन के दायभाग का प्रचार और महत्त्व वंग प्रान्त में बिजली के समान 
फैल गया और थोड़ ही दिनों में उसके ऊपर कम से कम छः विद्वानों ने टीकाएँ लिख 
डालीं। उनके नाम हैं श्रीनाथाचायें चूड़ामणि, रामभद्ग न्यायालंकार, अच्युतानन्द चक्त- 
वर्ती, महेश्वर भट्टाचाय॑, रघुनन्दन भट्टाचायं और श्रीकृष्ण तकालंकार। १६वीं शताब्दी 
का रघुनन्दन प्रणीत दायतत्त्व, १८वीं शताब्दी का श्रीकृष्ण-प्रणीत दायक्रमसंग्रह और 
जगन्नाथ तक पंचानन प्रणीत विवादर्भगार्णव इस शाखा के प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हैं। शूलपाणि-प्रणीत दीपकलिका भी याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर एक प्रामाणिक टीका 
है जिसका बंगाल प्रान्त में आदर होता है। श्रीकर का दायनिर्णय तथा रामनाथ कृत 
दायरहस्य निबन्ध भी उल्लेखनीय हैं। | 
उपरोक्त व्यवहारमयूख को गुजरात, बम्बई द्वीप और उत्तरी कॉकण में मित्ता- 
क्षरा की अपेक्षा भी वरीयता दी जाती है। इस बात के समर्थन में बम्बई हाईकोर्ट की' 
अनेक नजीरें है जिनमें से सबसे ताजी १६९१६ ई० की है ।' यह अद्भुत घटना है कि 
व्यवहारमयूख इन तीन भ्रान्तों की उपज और वहाँ के रीति-रिवाजों की साकार मूर्ति 
है। सत्य यह है कि इसके प्रणेता पं० नीलकण्ठ भट्ट एक महाराष्ट्र ब्राह्मण थे जिनका 
जन्म काशी में हु आ था। ये अद्वितीय विद्वान्‌, स्वतन्त्र चिन्तक तथा पूर्व मीमांसा के 
अपूर्व ज्ञाता थं। इन्होंने बारह काण्डों वाला भगवन्तभास्कर नामक विशाल ग्रन्थ रचा 
जिसके काण्डों को उन्होंने मयूख की संज्ञा दी है। व्यवहारमयूख उन्हीं बारह में से' 
एक किरण है। यह मिताक्षरा की टीका है और निबन्ध के रूप में सकल स्मृतियों 


१. देखिए, १२ मूर्स, इण्डियन अपील्स ३९७। 

११ सू्‌० इण्डियन अपील्स ४८७॥ 

कैरी कोलिटनी बनाम मोनोराम” (१८७४) १९ वोक्ली रिपोर्ट ३६७॥ 
२. देखिए, एरू मिश्र कृत कुछककारिका। 
३ देखिए, 'नरहरि ब० भाऊ” (१९१६ ) ४०, बस्बई ६२१३ 
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को समाहित करती है। उन दिनों गुजरात प्रदेश में बहु कालीन मुसलमानी राज्य 
के कारण नागरिकों ने अपनी विद्या और संस्कृति को प्राय: मुला दिया था। जब 
उस प्रदेश को महाराष्ट्रियों ने जीत लिया तो वे वहाँ बस भी गये और अपने अ्रन्धों 
तथा पद्धतियों को. साथ ले गये। इसी' तरह प्रतिद्वन्द्दी के अभाव में व्यवहारमयूख का 
आधिपत्य उन प्रदेशों में स्थापित हो गया।' “ऐसे हि सुकवि कवित बुध कहहीं। 
उपजहिं अन॒त-अनत छबि लहहीं ॥” (गो० तुलसीदास) 
नारद स्मृति के ऊपर असहाय ने नारदभाष्य टीका सातवीं शताब्दी में लिखी थी। 
उसकी दूसरी व्याख्या वरदराज ने लिखी और वह इसी नाम से दक्षिण भारत में 
प्रचलित है। विष्णु स्मृति के ऊपर ननन्‍्द पंडित ने सन्‌ १६२३ ई० में बंजयन्ती टीका 
राजा केशव के आदेश से लिखी थी। हेमाद्वि भट्ट काशीतरण ने चतुर्वर्गंचिन्तामणि 
निबन्ध चौदहवीं शताब्दी में संकलित किया। बारहवीं शताब्दी में लक्ष्मीधर ने काशि- 
राज गोविन्दचनद्र के आदेश से कल्पतरु निबन्ध रचा। चौदहवीं शताब्दी में राजा प्रताप- 
रुद्र देव ने सरस्वतीविल्‍्ास टीका लिखी। उनका राज्य कटक देश में था। एक और 
व्याख्या उल्लेखनीय है. जिसका समय अविदित है। उसका नाम है स्मृतिसार या 
, स्मृत्य्थंसार। उसके प्रणेता हैं श्रीधघराचायं और उसका प्रचार मिथिला प्रदेश में है ।' 
उपरोक्त सारी सामग्री हिन्दू विधि (ला) का स्रोत है इसलिए पाठकों को अनु- 
ज्ञ.त करायी गयी है। ध्यान रहे कि हिन्दू विधि की दो मुख्य शाखाएं हैं--मिताक्षरा 
वः दायभाग, तथा मिताक्षरा की स्वतः चार उपशाखाएं विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित 
हैं। उन उपशाखाओं को भी जान लेना चाहिए। किन्तु यह बात याद रहे कि वे सब' 
मिताक्षरा के आधिपत्य को पूर्णतया अंगीकार करती हैं। उनमें और मिताक्षरा में 
केवल कुछ ब्यौरों का अन्तर है जो विशेषतः दायप्राप्ति और दत्तकग्रहण से सम्बद्ध हैं। 
उपशाखाएँ किसी-किसी ग्रन्थ और टीका को वरीयता देती हैं किन्तु वास्तव में हैं सब' 
की सब मिताक्षरा की अनुपुरक। प्रत्येक शंका के समाधान के लिए सर्वप्रथम मिता+ 
क्षराकों देखने के बाद यदि सन्देह रह जाय तभी यह जिज्ञासा और निर्देश करना चाहिए 
कि वह ग्रन्थ अयवा टीका क्या कहती' है जिसको .उस प्रदेश में वरीयता दी जाती है। 
ज़ब उक्त निर्देश करना पड़े तो उसके उद्देश्य को यथाथेतः समझ कः उस उद्देश्य से' 
संगत पाठ या ए्लोकों को टीका या ग्रन्थ में दूँढ़ना चाहिए | जब संगत.पाठ मिल जाय 
तो देखना चाहिए कि किस प्रकरण या अध्याय के अन्तर्गंत वह . उल्लिखित है। तब 


१. अस्तावना, पृष्ठ ५६, मुल्ला का “हिन्दू छा' (१९५९) .। 
,..._ २. जी० ऐस० सरकार कृत हिन्दू ला, पृष्ठ ३४ (अष्टस संस्केरण).। " '* 
र '३ है 8२ + ७ श 
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जाकर उस पाठ का जथ व आशय ठीक-ठीक समझ में आयेगा। इस रीति में व्यतिक्रम 
हो जाने से गलती हो जाने की सँमावना बढ़ जाती है।' ऐसी गलतियाँ १९वीं शताब्दी 
में हिन्दू लाकी नजीरों में मिलती है। वे नजीरें या तो केवल अंशतः शुद्ध हैं या 
निःसंकोच भाव से अशुद्ध कही जा सकती हैं, जिसका कारण यह था कि पाश्चात्य 
जर्जों को सही मौखिक स्पष्टीकरण न मिलने से मतिभ्रम स्वभावतः हो जाता था।* 

वाराणसी उपश्ाखा उत्तर भारत में (पंजाब को छोड़कर) प्रचलित है और वहाँ 
मिताक्षरा तथा वीरमित्रोदय का आधिपत्य है।* निर्णयसिंधू तथा विवादताण्डब का 
भी आदर किया जाता है। यह कट्टर मत वाली प्रशाखा गिनी जाती है। पंजाब नदियों 
ओर रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की प्रथाओं ने मिताक्षरा का बहुत' कुछ रूपान्तर 
कर डाला है। उपरोक्त नि० सिंध्‌ और वि० ताण्डव आम तौर से उन सभी प्रदेशों 
में आदरणीय है जहाँ मिताक्षरा प्रचलित है। 

सेथिल्ली उपशाखा का प्रचार बिहार प्रान्त में पाया जाता है। मिताक्षरा के अति- 
रिक्त वहाँ पर विवादचिन्ताभणि, विवादरत्नाकर, मदनपारिजात तथा लक्ष्मीदत्त 
प्रणीत विवादचरद्ध, श्रीक राचायंकृत स्मृतिसार, लक्ष्मीधर कृत कल्पतरु की मान्यता है।' 

महाराष्ट्री या बस्बई उपद्ाखा भारत के उस पश्चिम खण्ड में प्रचलित है 
जिसको पहले बम्बई प्रसी्डसी कहते थे । इसको उदार मत वाली उपशाखा भी कहते 
हैं। मिताक्षरा के प्राधिकार में किसी' को वहाँ पर सन्देह नहीं है और उस भाग में 
जिसको महाराष्ट्र, रत्नागिरि और उत्तरी कनारा कहते हैं, मिताक्षरा को हो' प्रधानता 
मिलती है। किन्तु उस भाग में जिसको गुजरात, उत्तरी कोंकण और बम्बई कहते हैं, 
व्यवहपरमयूत्ध को मिताक्षरा के मुकाबले में भी उन विषयों में प्रधानता दी जाती 
है जिन पर उतका परस्परमतमेद हो। पूना, खानदेश और अहमदनगर में मयूख को 
मिताक्षरा के समकक्ष माना जाता है।' वहाँ वीरमित्रोदय, निर्णयसिन्ध्‌, सुबोधिनो 
और संस्कारकौस्तुभ को भी प्रतिष्ठा प्राप्त है । * 


१. देखिए प्रस्तावता, पृष्ठ ५०, मुल्ला का “हिन्दू छा (१९५९ )। 

२. देखिए प्रो० ज० डी० ऐस० डेरेंट कृत “माडन हिन्दू ला, पृष्ठ ३(१९६३ )॥ 

३. देखिए 'रामसिंह ब० उजागर सिंह” १३ सूर्स, इण्डियन अपील्स ३७३। 

४. देखिए ११ सूसं०, इ० अपील्स ४८७ ब १३९ और देखिए (१९४९) २८ 
पटना, १२३ व १००८। 

५. देलिए (१९१६) ४० बस्बई, ६२१ और देखिए (१८७५ ) १२ बम्बई एच०' 
स्ी०,६५ तक देलिए (१८७८) २ बम्बई, ३८८ और देखिए (१८९० ) १४ बस्बई ६१२+ 
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द्राविड़ी या मद्रासी उपदाखा का प्रचार मारत' के दक्षिणी खण्ड में मिलता है। 
वहाँ स्मृतिचचल्लिका तथा पराशरमाधवीय को मित/क्षरा का-अनिवार्य अनुपूरक मानते 
हैं।' इन दोनों के अतिरिक्त वहाँ सरस्वतीविछास' व निर्णय सिंधु, सुबोधिनी, व्यव- 
हारनिणंय तथा स्मृतिभुक्ताफल की भी महिमा है, किन्तु उनमें से कोई मिताक्षरा 
को प्रत्यादिष्ट या विस्थापित नही कर सकता। 

मिताक्षरा का वास्तविक मतभेद है दायभाग या बंगाली या गौड़ीय शाखा से। 
दायभाग का प्रसार बंगाल व असम प्रान्तों में है, जैसा कि आरम्भ में बताया जा चुका 
है। याद रहे कि.उस प्रान्त में भी मिताक्षरा का सम्मान होता है।' प्रतिलोमतः दाय- 
भाग का निर्देश ऐसे मिताक्षरा वाले मुकदमे में किया जा सकता है जिसके अन्‍्तग्रंस्त 
प्रश्न के ऊपर मिताक्षरा में कुछ लिखा न हते'।" दायभाग पर लिखित टीकाओं का 
उल्लेख किया जा चुका है। उनमें से रघुनन्दन शिरोमणि कृत' दायतत्त्व पर कई एक 
नजीरे आधारित हो चुकी हैं ।' 

यहाँ तक हिन्दू विधि के एक स्रोत अर्थात्‌ स्मृति की वस्तुस्थिति संक्षेपतः बतला 
दी गयी है । यह एक ऐतिहासिक विषय' था। अब यह शंका उठ सकती है कि हिन्दू 
विधि के अन्दर इतनी शाखा-उपशाखाओं की' विद्यमानता का कारण क्‍या है ? यह 
कल्पना या अनुमान का विषय है। उन' कारणों को अब संक्षेप में देखना चाहिए। 


भारत' इतना विशाल देश है कि उसमें किसी' भी' प्रकार की एकरूपता व्याप्त 
नहीं हो सकती । उसके प्रत्येक खण्ड में जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु और वातावरण' 
की' विलक्षणता के फलस्वरूप विभिन्न जाति के अन्न, फल, वनस्पति' आदि उपजते हैं, 
उसी प्रकार उसी क्लिक्षणतावश वहाँ के निवासियों में भाषा, भूषा, रहन-सहन, आचार- 


१. देखिए (१९१५) ३७ इलाहाबाद ६०४ (पी० सी०) और देखिए (१८८०) 
२ मद्रास २६५। 

२. (१८९८) २१ सद्रास ५८। 

३. (१९१५) ३७ इलाहाबाद ६०४ (पी० सी०) और (१८८०) २ मद्रास 
२६५ । 

डं, (्‌ १८८० ) ५ कूल० ७७६० (पी० सी० ) और ( १८६७ ) ११ मूसे ० इ्० 
आ० ४८७॥ 

५. ११ इ० अपील्स' १६४ और (१९४३) १८ रूखनऊ ५८५॥ 

६. देखिए (१९१३) ४० कल० ६५०। 
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विचार, व्यवहार और मनोवृत्ति में विभिन्नता पैदा हो जाती है। प्रदेश-प्रदेश की अपनी 
आत्म! या प्रकृति होती है जो उस विभिन्नता में से प्रस्फुटित होकर स्थायित्व धारण 
कर लेती है। उसी प्रकृति के समनुरूप उस प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक 
प्रथाओं या चरित्र या समय का प्रादर्माव होने लगता है और उनमें से या उनके आधार 
प्रवैधिक नियमों का निर्माण होता है। उन नियमों का चयन, विनिमयन, एकत्रीकरण 
और वर्गीकरण समाज के विवेकी विद्वानों के माध्यम से होता है। उन' विद्वानों 
में जो सबकी अपेक्षा शुद्ध निष्पक्ष, चिन्तनशील, निर्लेप होता है उसी' की' रचना सावें- 
जनिक रूप से अंगीकृत, सम्मानित और प्रतिष्ठित होकर उस प्रदेश की' उपशाखा बन 
- जाती है। 

“मदुरा बनाम मुदू” नामक मुकदमे में प्रायः सौ वर्ष पहले प्रिवी कौंसिल' ने यह 
मूल बताया था कि “अतीत में हिन्दू विधि की सब शाखाओं का स्रोत एक ही 
था। उसके सर्जन की विधि कुछ ऐसी प्रतीत होती है कि जो रचनाएँ सावंजनिक या 
व्यापक रूप से अंगीकृत हो गयीं उन पर बाद में व्याख्याएँ लिखी गयीं। प्राचीन' पाठ 
के ऊपर व्याख्याकार अपनी निजी टिप्पणी चढ़ा देता था। उसका प्राधिकार भारत 
के किसी खण्ड में स्वीकृत, किसी में अस्वीकृत होने से विभिन्न शाखाएँ निकल पड़ीं, 
यथा मिताक्षरा, जिसे बंगाल को छोड़कर सारे हिन्दुस्तान की सब शाखाओं में तथा 
बंगाल में मी सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है, सिवा उन गिने-चुने प्रश्नों को छोड़कर जिनमें 
उसका दायमाग से मतभेद है। वह भी याज्ञवल्कय-स्मृति का भाष्य है; उसी तरह 
दायभाग मी, जो बंगाल में उन प्रश्नों पर प्रभुत्व रखता है, जिनमें उसका तथा अन्य 
शाखाओं का मिताक्षरा के साथ मतेक्‍्य न हो, याज्ञवल्क्य के प्राधिकार की दुहाई देता 
है। ठीक वैसे ही मिताक्षरा की टीका-टिप्पणियाँ हैं जिन में उस महान्‌ ग्रन्थ के सर्वोच्च 
फ्राधिकार को मानने वालों में से कुछ तो अंगीकार करते हैं किन्तु सब नहीं । 

* यहाँ पर एक अपूर्वे घटना उल्लेखनीय है। सन्‌ १९०६ में संसार भर में एक 
कौतूहल मच गया जब डां० श्री शाम शास्त्री ने कौटिल्य अर्थज्ञास्त्र का अनूदित संस्करण 
प्रकाशित किया। इसमें पन्द्रह अधिक रण हैं जिनमें राजनीति या राजनय के सारे अवयवबों 
के ऊपर सुक्ष्म विवरंणों के संमेत आश्च॑यंजनक पूर्ण प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य 
या विष्णगुप्त या चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम हैं जिसने नन्द वंशीय राजाओं का 
निर्मुलन करके चन्द्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र की राज॑ंघानी में सिंहासनारूढ़ कराया था, 


१. १२ मर्स, इण्डियल अपीत्स ३९७, ४३५ और देखिए “बलवन्त ब० बाजी” 
४७, इण्डियन अपील्स २१३॥ 77. ६५ ह ३] 
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उस राज्य को हिमालय से विन्ध्य तक और सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक विस्तीर्ण कर दिया 
था और सेल्यूकस को परास्त करके मारत में से विदेशी आधिपत्य विनष्टठ कर राज्य 
की नींव को इतनी दुढता से गाड़ दिया था कि मौय वंश कई पीढ़ियों तक इस विशाल 
साम्राज्य का भोग करता रहा। इस चमत्कारी पुरुष और उसकी रचना का समय ईसा 
के पूर्व ४०० और ३०० वर्ष के बीच माना जाता है। संसारी वेभव, सुख, एश्वर्य से: 
नितानत विरक्‍त इस साम्राज्य-निर्माता के अतिशय सरल, साधारण जीवन की झाँकी 
“मुद्राराक्षस” नाटक के पहले व तीसरे अंक में देखी ज। सकती है। धर्म की सर्वो- 
परिता को अंगीकार करते हुए भी कौटिल्य ने राजनीति, राजनय, व्यवहार-विधि, न्यय- 
तंत्र, समाज शास्त्र , स्वास्थ्य शास्त्र, अर्थशास्त्र को धर्म से पृथक रखा है।' उसने उन 
विषयों पर पाप-पुण्य, स्वर्ग-नतरक, साधुता-असाधृता के नही, केवल उपादेयता, नीति, 
राष्ट्रीय कल्याण के दृष्टिकोण से विचार किया है। यद्यपि उसने अपने ग्रन्थ को धर्म- 
निरपेक्ष रखने का प्रयास आद्योपान्त किया, तथापि “हिन्दू विधि!” नामक इस पुस्तक 
के शास्त्रीय खण्ड के अन्तर्गत कौटिलीय का प्रसंग लाना आवश्यक-सा प्रतीत होता है।; 
एक तो वह ग्रन्थ धर्म॑सूत्रों तथा स्मृतियों के बीच एक सेतु के समान है, क्‍योंकि वह 
दोनों के काल के बीच में प्रणीत हुआ। दूसरे--- 
आयु्वेदों धनुवेंदों गान्धवंदचेति ते त्रयः । 
अर्थशास्त्र चतुर्थ च विद्या ह्यष्टादशेव च ॥ (विष्णु पुराण) 
के अनुसार अर्थ शास्त्र एक उपवेद है जिसकी अथर्ववेद के साथ बन्धता है। अतएव व ह. 
घ॒र्म शस्त्र (व्य।पक अर्थ में) का एक अंग हो है। तीसरे, विज्ञानेश्वर के वचन “ धर्म- 
शास्त्रान्तर्गतमेव राजनीतिलक्षणार्थंशास्त्रमिदं विवक्षितम्‌” (२-२१) से भी इस बात 
का अनुमोदन होता है। चौथ, कौटिलीय के तीसरे व चौथ अधिकरणों में केवल न्‍्याय- 
प्रशासन के विवरण उल्लिखित हुए हैं जो हिन्दू विधि के ही अंग है । अब हम अन्य 
स्मृतियों की भाँति कौटिलीय की भो अन्तर्वेस्तु का सक्षेप में वर्णन करेंग। यद्यपि इसका 
मूल्य एं तिहासिक मात्र है, तथापि उसको जान लेने से संस्कृत भाषा तथा अपनी 
संस्क्ृति के ऊपर श्रद्धा और आस्था बढ़ती है। 
तीसरे अधिकरण में २० प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में अदालतों, संविदाओं, 

संविदाभंग व उसके परिणाम और छल-कपट, म॒कदमे के पक्षों व उसके अन्वीक्ष ण-विचार 
का उल्लेख है। दूसरे से चौथ प्रकरणों में विवाह, स्त्रीधन, पति-पत्नी के पारस्परिक - 


१. संस्थायां थमंशास्त्रण शास्त्र वा 5 यावहारिकम । । 
स्‍मस्नथें विरुध्येत धर्मण.थे विनिइचयेत्‌ ॥ (कौटिलोय अर्थश्ञांस्त्र) 


रे 


८ हे हिन्दू विधि 


सम्बन्ध और अष्टता के परिणामों का वर्णन है। उसमें स्त्री-पुरष के अधिकारों की 
समता मिलती है और सांसारिक विचारों का अपवर्जी रूप से ध्यान रखा गया है, जिसमें 
आध्यात्मिक या पारलौकिक विचारों का प्रवेश नहीं होने पाया है। पाँच से दस' तक 
प्रकरण बँटवारे और दायप्राप्ति पर निरत हैं, और उनमें जल-प्रवाह व मांगें के नियम 
भी पाये जाते हैं, तथा स्थावर-जंगम वस्तुओं के विक्रय के नियम' भी । ग्यारहवे-बा रहवें 
प्रकरण में उत्तमर्ण-अधमर्णों (धनी-ऋणी )' के बीच व्यवहार सम्बन्धों नियम, व्याज 
का नियंत्रण, गिरवी तथा घरोहर के और वाहक के दायित्व के नियम उल्लिखित हैं। 
तेरहवें-चौदह॒वें प्रकरण में दासों, मजदूरों, सेबकों तथा सहकारिता से सम्बद्ध नियम 
मिलते हैं। पन्‍्द्रहवें प्र० में संविदा के खण्डन और दान या माफी की जब्ती के नियम 
है। सोलहवें प्र» में कब्जा मुखालिफना, व्यवहित' तथा अव्यवहित कब्जा और 
चोरी वाले माल पर कब्जे की चर्चा है। बाकी चार प्रकरणों में दाण्डिक दायित्वों 
या जूमों का उल्लेख है, जेसे चोरी, मानहानि, आक्रमण, आघात, उत्पात, गबन या 
व्यपहरण त्यादि।' 


चौथे अधिकरण में तेरह प्रकरण हैं और उसमें कंटक-शोधन पर विचार किया 
गया है। कंटक का अर्थ शिल्पी और कलाकार या हानिकारक है। कौटिल्य के विचार 
से यह समृदाय काँटों की तरह कठोर नियंत्रण और अविरल पर्यवेक्षण का पात्र होता 
है, अन्यथा ये लोग छल-कपट के प्रयोग से प्रजा को लूट और ठग कर राष्ट्र में क्षोभ 
और अपार हानि फैला सकते हैं। इसके निवारण के उपायों के साथ-साथ प्रशासी' झुत्यों 
का वर्णन और सुझाव इस अधिक्रण में विस्तार समेत मिलता है। आधि-व्याधियों 
का वर्णन तथा उनके शमन की विधि इसमें उल्लिखित' है। अवध वृत्तिधारी नौ 
तरह के खलों की सूची लिखी है और उनके अवरोध के लिए पुलिस कमंचारियों की 
नियुक्ति विहिंत की गयी है । नरहत्या और आत्महत्या के मामलों में विशेष प्रक्रिया 
बत।यी गयी है। योनि-सम्बन्धी अपराधों तथा उनके उपयुक्त दण्डों का पृथक उल्लेख 
मिलता है। घरेलू पशुओं द्वारा पहुँची हुई क्षतियों और उनके प्रतिशोधों का विवरण 
भी इसमें मिलता है। 

कौटिल्य का अथंशास्त्र ऐसे विचारों, घारणाओं और भावनाओं को व्यक्त करता 
है कि पढ़ने वाले को सहसा फ्लोरेन्स निवासी निकोलो मैकियावेल (१४६९-१५२७)' 
तथा इंग्लैण्ड के लार्ड चेस्टर्फील्ड के प्रतिपादित सिद्धान्तों का स्मरण हो आता है। 


१. डा० यू० सी० सरकार कृत “हिन्दू लोगल हिस्द्रीञ, पृू० ८५-१०२॥। 
२. पी० वो० काणे प्रणीत 'हिस्ट्री आफ धर्मद्रास्त्र", खण्ड ३-प० २५२-५८। 


हिन्दू विधि के स्रोत या धर्मंमूल ३९ 


अर्थ शास्त्र में इतने विविध विषयों के ऊपर प्रकाश डाला गया हैं और उनके ऊपर ऐसे 
'धर्म निरपेक्ष ढंग' तथा ऐसे दृष्टिकोण से चिन्तन और विचार किया गया है कि पाठक 
को फ्रान्सीसी लेखक माण्टेस्क्‌ (१६वीं शताब्दी) रचित “द स्प्रिट आव लाज” अर्थात्‌ 
“विधि विधानों की प्रकृति” की भी याद आ जाती है। 

इस प्रसंग मे यह विस्मय होता है कि धर्मसूत्रों की जैसी शैली वाले इस ग्रन्थ 
की चर्चा न तो किसी स्मृतिकार ने की, न व्याख्याकार या निबन्धकार ने; यहाँ तक 
कि नारद, बृहस्पति तथा कात्यायन, जो प्रायः अपवर्जी रूप से व्यवहार विधि के ग्रन्थ 
हैं, उनमें भी कौटिलीय का प्रसंग नही मिलता। सन्‌ १९०६ में इसका' प्रकाशन हो चुका 
था, किन्तु उसके पश्चात्‌ वाली नजीरों में भी कौटिलीय का प्रोद्धरण नहीं मिलता और 
न किसी शाखा-उपशाखा वाले ग्रन्थ में। इसका क्या रहस्य है ? क्‍या धर्मनिरपेक्षता 
अथवा घामिक मावनाओं का आमूल विच्छेद भारत की आत्मा या प्रकृति (स्प्रिट) के' 
प्रतिकूल पड़ना इसका कारण हो सकता है ? अथवा, क्‍या ग्रन्थकार के व्यक्तिगत 
स्वभाव और प्रकृति का प्रभाव उसकी बौद्धिक कृति की लोकप्रियता के ऊपर पड़ता 
है ? यदि पड़ता है' तो चाणक्य (कौटिल्य) के स्वभाव का उसी के मूँह से कवि ने 
यह वर्णन कराया है--- | 

दयामीकृत्याननेन्दून्‌ नृपयुवतिदिशां सनन्‍्ततेंः झोकधूसे: 

काम सन्त्रिदृद्लेम्यो नयपवनहृतं सोहभस्म प्रकीये। 

दग्ध्व। सम्भ्रान्त पौर द्विज गण रहितान्‌ ननन्‍्दवंदा प्ररोहान 

दाह्मभावान्न खेदाज्ज्वलन इव बने शाम्यति कोधवह्तुः ॥ (मुद्रारा० अंक १)' 

कारण जो भी हो, वस्तुस्थिति यह है कि कौटिलीय की गणना विधि शास्त्र के 
या व्यवहार शास्त्र के प्रवतंकों में नहीं पायी जाती । 

हिन्दू विधि के दूसरे स्रोत, अर्थात्‌ प्रथा पर आने के पूर्व थोड़ी देर के लिए हमें 
उपशाखाओं के प्रसंग पर लौट आना होगा। हर मुकदमे में यह वधिक पूर्व घारणा 
कर ली' जती है कि कोई पक्ष जिस प्रदेश का निवासी हो, वहाँ की' उपशाखा द्वारा 
वह प्रशासित होता है, जब तक वह यह सिद्ध न करे कि उसका कुटुम्ब अन्य प्रदेश से' 
वहाँ की उपशाखा अपने साथ लाकर वहाँ बस गया है। ऐसा सिद्ध करने पर विलोम 
का सबूत (या सिद्धिभार) प्रतिदनन्द्री पर लौट जाता है, अर्थात्‌ प्रतिवादी को यह सिद्ध 
करना पड़ता है कि आगन्तुक कुटुम्ब ने इसी प्रदेश की उपशाखा को अंग्रीकार कर 
लिया था। यदि मात्‌-प्रदेश के हिन्दु कानून में नजीरों द्वारा हेरफेर हो गया है तो' 
उपरोक्त पक्ष के ऊपर भी वह उपशाखा उस हेरफेर के समेत प्रयृक्त होगी।' यदि वह 


१. देखिए 'लछ्भन ब० झागर” (१९३९) इलाहाबाद ४०६। 


४० हिन्दू विधि 


हेरफेर नजीरों द्वारा नहीं अपितु मातुप्रदेशीय परिनियम द्वार, पुनः स्थापित हुआ हो, 
तो उपरोक्त पक्ष पर ऐसा हेरफेर लागू नहीं किया ज। सकता, क्योंकि प्रदेशीय परिनिथम 
का प्रभाव उसी प्रदेश में अवरुद्ध रहता है.। परन्तु याद रहे कि प्रदेश के भोतर अब- 
स्थित मूमि के अवक्रमण के ऊपर वहाँ क। परिनियम अवश्य लाग किया जायगा; इसकी 
अपेक्षा किये बिना (या बिना लिहाज) कि भूमिपर्ति किसी अय प्रदेश में बसा है 
अथवा किसी अन्य उपशाखा (सम्प्रदाय, स्कूल) का अनुयायी थाया है।' 

यह भी याद रखने की बात है कि भारत भर के स'रे हिन्द अधिवासी भारत 
के अधिवासी माने जाते हैं, न कि अलग-अलग प्रान्तों के। इस बात का एक उदाहरण 
लिया जाय; मान लीजिए कि कुछ भूमि अवस्थित है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिक्षेत्र' 
में, कुछ बम्बई हाईकोर्ट के अधिक्षत्र के मोतर और दोनों का एक बंगालो भूमिपति सन्‌ 
१६५५ ई० (यानी हिन्दू कोड के पूर्व) में परलोक गामो हो जाता है। बंगाली तो 
एक भारतीय माना ज।यगा, किस्तु उसका दायाद चुना जायगा दायभाग कानून के उस 
निवंचन के अनुसार जो उन हाईको्टों ने किया हो। यदि निर्वंचन' में अन्तर है तो 
यह सम्भव है कि उसी दायभाग कानून के अन्तगंत दो विभिन्न दायादों का चुनाव उस 
सम्पत्ति पर हो जाय। नजीरो कानून के दोष और संहिताकरण की' वांछनीयता का 
यह एक उदाहरण है। दूसरी ज्ञातव्य बात यह है कि प्रान्तों के पुनः संगठन' के' सिल- 
सिले में यदि कोई मूखण्ड एक हाईकोर्ट के अधिक्षेत्र में से निकाल कर अन्य हाईकोर्ट 
के अधिक्षंत्र के भीतर डाल दिया जाय तो भी निवासियों के व्यक्तिगत कानून में परि- 
वतन नहीं होता है। यह बात कानूनी लोगों को विदित है कि भिताक्षरा कानून के 
निर्वंचन के ऊपर मद्रास व बम्बई हाईको्टो में तीक्षण मतभेद है। अतः: बम्बई वाले 
निर्वेचन को मद्रास में मान्यता नहीं मिलती । अर्थात्‌ बम्बई हाईकोर्ट जिस बात अथवा 
नियम को मिताक्षरा-सम्मत मानता है वह उसके अधीनस्थ सारे प्रान्त में शुद्ध कानून 
माना जायगा और जब उस प्रान्त में से कोई भूमाग निकाल कर मसूर हाईकोर्ट के 
अधीनस्थ श्रान्त में मिला दिया जाता है तो भी उस भभाग के नागरिकों पर वही' 
कानून लागू होना चाहिए। अस्तु, यह तो धरमशास्त्र रूपी प्रथम स्रोत की चर्चा हुई। 
प्रथा या रिवाज. 


हिन्दू, विधि” का दूसरा स्रोत है सदाचार, समय, चरित्र, प्रथाया रिवाज ॥ 
हाभारत के ,शान्तिपव में कहा गया है--- 


१. देखिए “केशव ब०.रास” (१९४६), मैसूर ला जनंल २५---पृष्ठ ९४। 
२: देखिए, प्रो० जें० डी० एस० डरेंट कृत “भाडन॑ हिन्दू छा, पृू० २५-२७ 
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अति: प्रसाणं न स्मृति: प्रमाणं नेको मुनियंस्प सतं प्रमाणम्‌ । 
घर्मस्य तत्त्वं निहित गृहायां सहाजनों येन गतः स पन्‍्थाः ॥ 
हारीत ने कहा है--- 
साधवः क्षीणदोषा: स्यु: सच्छब्द: साधवाचकः । 
तेषामाचरणं यत्तु स सदाचार उच्यते ॥ (पराद्वरमाधवीय ) 
मनु ने कहा है-- इ 
येनास्य पितरो याता येत्र याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ (४-१७८) 
बृहस्पति ने कहा है-- 
द देदा जाति कुलानां च ये धर्मास्ते प्रवर्तिता:। 
तथंव ते पालनीया: प्रक्षुभ्यन्त्यन्यथ। प्रजा: ॥ 
इस प्रकार के कई स्मृति वाक्‍्यों ने सदाचार को मान्यता प्रदान को है। यूक्ति 
यह है कि शिष्टों व्‌ धर्मज्ञों के आचरण एवं प्रथाएँ वेदानुकूल होतो हैं, क्योंकि वे 
श्रुति-स्मृति के ज्ञाता समझ जाते हैं। यदि किसो प्रचलित प्रथ। को परिपुष्टि में धर्म 
शास्त्र का वाक्य न मिल रहा हो, तो यह अनुमान कर लेता चाहिए कि अनुमोदनकारी 
वाक्य विद्यमान था और शिष्टों को ज्ञात .भो था, किन्तु स्मरण नहीं आ रहा है। 
अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति की परिपुष्टि के अभाव में भी प्रथा को प्रमाण मान लेना 
चाहिए। प्रथा को यहाँ तक महत्त्व दिया गया है कि स्मृति के पाठ के विपरीत भी 
उसको वरीयता मिलती है। मनुस्मृति स्वतः विहिंत करती है--- 
आचारः परमो धर्मः श्रुत्यक्तः स्मातं एव च । 
तस्सादस्सन्‌ सदा युक्‍तो नित्य स्थादात्मवान्‌ द्विजअः ॥ (१-८) 


इसी आधार पर प्रिवी कौसिल ने प्रायः सौ वर्ष हुए, यह निर्णय दे दिया है कि 
स्पष्टतया प्रमाणित आचार लिखित पाठों से अधिक वरीयता रखता है।' यृक्तिवाद 
के दृष्टिकोण से इस बात का अनुमोदन एक अन्य तक से' हो सकता है। विधिविज्ञान , 


१. देखिए कलेक्टर आफ सदुरा ब० सुट्‌ रामलिंग'' १२, मू० इ० अपील्स ३९७, 
४३६ और देखिए 'भिया राससिंह ब० भैया उगुरसिंह” १३, मू० इ० अ० ३७८, 
३९० और देखिए “रुनशे पट्टी ब० राजेन्द्र” २, मृ० इ० अ० ३२ और “जगदस्वा 
ब० सेक्रेटरी आफ स्टंट” १६, कल० ३७५। देखिए “बलवन्त राय ब० बाजी राव ४८, 
कल० २०। देखिए वी० कोने ब० वी अम्मलू” (१९२८) ५१, मद्रास-१-१०८। 


४२ , हिन्दू विधि 


के मुख्य सम्प्रदायों में एक का नाम है. ऐतिहासिक, जिसका जन्म १८१४ ई० में श्री 
सैविनी के मस्तिष्क में हुआ था, और जो एक लहर उस तूफान रूपी युक्तिवाद की 
थी जो यूरोप में १८वीं शताब्दी में उमड़ पड़ा था। युक्तिवाद के आदि प्रवतंक श्री 
ग्रोशियस (१५८३-१६४५) की प्रसिद्ध उक्ति यह है-- निश्चयात्मक कानून रूपी 
शिशु के जनक-जननी तो हैं प्राकृतिक कानून, तथा मानवीय प्रकृति है उमकी पिता- 
मही।” एतिहासिक सम्प्रदाय का तक॑ यह है कि कानून का उद्गम न तो सार्वभौम का 
आदेश है और! न समाज की आदतें, अपितु न्याय की स्वजात प्रेरणा-जनित वह 
चेतना जो प्रत्येक जाति के मानस में अससीन रहती है। अतः जाति के चरित्र, आचार, 
समय या प्रथाएँ स्वतः कानून के प्रमाण होते हैं, उत्को वैधता के रहस्य होते हैं। 
उपरोक्त मत का एक अंश में समर्थन आपस्तंव के इन दो सूत्रों से होता है-- अथातः 
समय्राचारिकान धर्मान्‌ व्यास्यास्मासः । (१-१-१) जिसकी टिप्पणी में हरदत्त ने 
कहा है-- समयाचारिकाः पौरुषेयी व्यवस्था , अर्थात्‌ जनता की रीतियाँ व निरूढियाँ, 
और “ धंज्ञसम 4: प्रमाणस्‌, वेदाइव । (२-३ ) 
प्रिवी कौंसिल ने प्रथा की परिभाषा करते हुए कहा है-- किसी विशेष कुटुम्ब 
या मण्डल के भीतर दी्घ काल तक प्रचलित रहने से जिस नियम में कानून की शक्ति 
आ जाती है उसको प्रथा या रीति-रिवाज कहते हैं।”' इस परिभाषा से यह निष्कर्ष 
नहीं निकालना चाहिए कि प्रथाएँ आम तौर से व्यापक कानूनी नियमों को काट देती 
हैं, क्योंकि कुछ एसी मी प्रथाएँ हैं जो उन नियमों की अनुपूर्ति करती हैं। प्रथाएँ 
तीन भाँति की होती हैं-(१)स्थानीय रिवाज, जो किसी स्थान के, यथा गाँव, नगर, 
मण्डल, प्रान्त या सारे देश के सब निवासियों के ऊपर बन्धनकारी हों। (२) श्रेणीय 
या वर्गीय प्रथाएँ, जो किसी वर्ण, जाति, पन्‍य या वृत्ति, धन्धे, व्यवसाय के अनुयायियों 
में प्रचलित हों। (३) कुटुम्बी रीतियाँ जो विशेष कुटुम्बों के 'भीतर सीमित रहती हैं। 
वैसे तो तीनों तरह की प्रथाओं के अनिवायं अवयव समान हैं, जो आगे दिये 
जायेंगे, किन्तु प्राचीनता के विषय में श्रेणीय प्रथाओं के लिए एक विशेषाधिकार है। 
'प्रिवी कौंसिल का मत है कि “जो प्राचीनता, ख्याति, एकरूपता लौकिक प्रथा के लिए 
कही गयी है वे श्रेणीय प्रथा पर लागगूनहीं होतीं। सम्मव है कि श्रेणीय प्रथा अभी' 
'प्रौढता ही प्र,प्त कर रही हो, अतः प्रत्येक मामले में उसका प्रमाण देना पड़। किन्तु 
यदि वह इस हद तक विख्यात और अंगीकृत ही चुकी हो तो पर्याप्त होगा कि ऐसी 


१. देखिए, जी० डब्ल० पेटन रचित जुरिस्पूडेन्स, पृ० १६१ 
२. देखिए हरप्रसाद ब० ज्ञिव ३, इ० अपील्स २५९, २८५। 
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थुर्व धारणा की जा सके कि दोनों पक्षों ने उस प्रथा को अपनी संविदा में उपनिहित 
था व्वनित मान लिया था । दूसरी ज्ञातः्य बात यह है कि कुटुम्बी व स्थानीय 
प्रथाओं के बीच में भी अविरामता के विषय में एक भेद है। कुटुम्बी प्रथा के विराम 
का फल होता है उसका निर्वापण या समाप्ति, किन्तु स्थानीय प्रथा के ऊपर विराम 
का यह फल नहों होता, क्योंकि वह तो एक ऐसा क्षत्रीय कानून बन जाता है जो सब 
निवासियों पर बाध्यकारी' होता है। जैसे राष्ट्रीय कानून के कतिपय उल्लंघनों से उसका 
निर्म लन नहीं होता, वैसे ही स्थानीय प्रथा का विघटन नहीं हो सकता।' इन दोनों 
अन्तरों को याद रखकर प्रथा के अनिवाय अवयवों को देखना चाहिए। 
... (१) प्रथा को एक ऐसा नियम होना चाहिए जिसमें बहुकालीन एक समता और 
निरन्तरता के गुण हों। बहुकालीन या स्मरणातीत का माप याज्ञवल्क्य ने १०० वर्ष 
माना है (देखिए मिताक्षरा २-२७) और नजी रों में लगभग ४० वर्ष तक माना गया 
है ।' (२) चिरकालीन प्रचार के कारण प्रथा में कानून के समान बन्धनकारी सामथ्ये 
आ चुकनी चाहिए। (३) उसको निश्चित होना चाहिए। जो पक्ष प्रथा का अभिकथन 
करे उसका यह कत्त॑व्य है कि उसके यथार्थ रूप का वर्णन करे और सिद्ध करे। संदि- 
ग्घता एक घातक दोष होता है। जैसे यह कहना कि. लड़की को दायप्राप्ति में भाग 
मिलता है और भाग को मत्रान खोलना इत्यादि ।* (४) उसको य्‌ क्तिहीन या अनै- 
तिक नहीं होना चाहिए और न अधिनियम अथवा लोककल्य,ण नीति के विपरीत।* 
साधारण कानूनी नियम को अतिदेश के प्रयोग से विस्तत किया जा सकता है। 


१. देखिए “जगमोहन ब० मनोचन्द” ७, मूसं० इ० अपील्स २६९, २८२। 
२. राजकिशन ब० रास जय” (१८७६) १, कछ० १८६, १९६। 
“सर्वजीत ब० इन्द्रजीत” (१९०५) २७, इलाहाबाद २०३ । 
३. “गोकुलचन्द्र ब " प्रवीनकुमारी' ए०आई०आर० (१९५२), एस०सो० २३१। 
“सुभानी ब० नवाब” (१९४५) ६८, आई० ए० १ 
“एन० बेंकट ब० टी०भुजंगेंया ए०आई०आर० १९६० ए० एन०पी० ४१२॥ 
४. “रामलक्ष्मी ब० शिवनाथ' १४, मू० इ० अ० ५७०, ५८५। 
“मीरा बीबी ब० देलायन्ना ८, मद्रास ४६४। 
“गलाबचन्द ब० मन्नी लाल १६, लखनऊ ३०२। 
५. “दिवनारायण ब० भूतनाथ” ४५, कछ० ४७५, ४७९ । 
“बवाल सामी ब० रामकृष्ण” १९५७, मद्रास ९७३ 
“राजा ब० रावी” ४, इ० अपील्स ७६॥ 


डंड हिन्दू विधि 


किन्तु इस उपाय का प्रयोग प्रथा के सम्बन्ध में नहीं होता है। प्रथा मान्यता का नहीं 
अपितू वस्तुस्थिति का विषय है, अतः उसको निगमन को रोति से सिद्ध करना' 
चाहिए।' प्रथा क। अरे बड़ो कठोरताव अशिथिलत। के साथ लगाया जाता है ।' 
पंजाब में अदालत उन रिवाजों की न्यायिक सुचना ले लेतो है जो रिवाज आम या 
रेटिगन साहब के निबन्ध (१८७६) में उल्लिखित हों। अन्य प्रदेशों में कहीं-कहीं 
वाजिबुल-अर्ज पाय जाते है या कोई-कोई प्रथा इतनी दफ या हद तक प्रमाणित हो 
चुकी होती है कि अदालत को न्यायिक सूचना लेनो पड़ती है। दुृष्टान्त' देकर प्रथा' 
को प्रमाणित करना, यह तो श्रष्ठतम उपाय है ही, जेसा कि कहा जा चुका है। किन्तु 
इस तरह का व्यापक साक्ष्य भो पर्याप्त मान लिया जाता है, जेसे कहना कि जाति 
या बिरादरी के सदस्यों के व्यवहार की व्य।ख्या हो हो नहीं सकती यदि अमुक 
प्रथा प्रचलित न होती ।* 


नजी रे 


आधुनिक विधिविज्ञान में कानून के दो स्नोत माने गय हैं; यानी विधान तथा 
नजी रे । जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिन्दू विधि के प्राय: सब महत्वपूर्ण प्रश्नों 
के ऊपर हाई कोर्टो, प्रिवो कौंसिल और सुप्रोम कोर्ट के निर्णय निकल चुके हैं। प्रिवों 
कौंसिल तथा सुप्रोम कोर्ट के निणंय भारत की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं. 
और यद्यपि एक हाई कोर्ट के निर्णय अन्य हाई कोर्ट पर बाध्यकारी नही होते 
तथापि वे अधीनस्थ अदालतों के ऊपर पूरी बाध्यकारिता रखते हैं। अतः व्यावहारिक 
दृष्टि से हिन्दू विधि का प्रमुख स्रोत नजोरों का भण्डार हो है।इस भण्डार के 
उद्गम चार प्रतीत होते हैं, यथा -- (१) वह निष्कर्ष जो धमंशास्त्रों के पाठों का 
अदालतें अपनी मति के अनुसार निकाला करती थीं। (२) शास्त्राज्ञाओं में से 
वह चुनाव जो अदालत इस सिद्धान्त के ऊपर करती रहती थीं कि प्रशासन की 


१. “सरस्वती ब० जगदम्बल”, ए० आई० आर० १९५३, एस० सी० २०१। 
२. अल्लाह ब० सोना”, ए० आई० आर० १९४२, इलाहाबाद ३३१। 
दि समुन्न.लाल ब० राजकुमार”, ए० आई० आर० १९६२, एस० सी० १४९३४ 
३- अहमद ब० चन्नी” (१९२५) ५२, इ० अपील्स ३७९। 
“विष्णु ब० रासेइबरी” (१ २९२८) ५५, इ० अ० ४०७। 
“बालगोविन्द ब० बद्री प्रसाद ५०, हु० आअ० ४२१३। 


हिन्द विधि के श्ञोत या धर्ममल ४५ 


व्यावहारिक आवश्यकताओं के निमित्त क्या हितकर होगा। (३) पाश्चात्य 
त्यायतंत्र वाले “फंक्टम वेलेट”, “स्टारे डेसाइसिस” इत्यादि सूत्र, जिनका उल्लेख 
पहले हो चुका है। (४) सार्वभौम रूप से प्रयोज्य न्याय, औचित्य, शद्ध अन्तः- 
करण वाला अवशिष्ट सिद्धान्त।' नजीरों वाला कानून चाहे शुद्ध हो या अशद्ध 
अब तो वह स्थायी बन गया है। उसके आधार पर अगणित स्वत्वॉ का निर्माण 
और विघटन हो चुका है। न जाने कितनी आशाओं-प्रत्याशाओं को प्रोत्साहन 
मिल चुका है और कितनों के ऊपर पानी फिर गया है। निर्णयों की एक लम्बी 
भरी-पूरी नदी बन गयी है, जिसमें शुद्धियाँ-अशु द्धियाँ घुल-मिलकर एकाकार हो 
चुकी हैं। उसके प्रवाह को इतने विलम्ब के बाद परिष्कार और संशोधन के नाम 
पर पलटना तो असम्भव है, रोकना या मनन्‍्द करना भी सम्बन्धित हितों के लिए 
हानिप्रद होता है। हाँ, अनिवार्यंता की तो बात ही और है ।' इसलिए नजीरों के 
संशोधन करने की आशा छोड़ दी गयी है। 


विधान मंडल 


कानून का दूसरा आधुनिक स्रोत विधान है। उसके माध्यम से पिछली शताब्दी 

से लेकर सत्‌ १९५५ ई० तक हिन्दू विधि के जो रूपान्तर हो गये थे उनका उल्लेख 
किया जा चुका है। सन्‌ १६५५ ई० में “हिन्दू मेरेज ऐक्ट” पारित हुआ तथा सन्‌ 
५६ में तीन और अधिनियम पारित हुए। इन चारों के सम्पुट को “हिन्दू कोड” भी 
कहते हैं। इसका थोड़ा सा इतिहास द्रष्टव्य है। ब्रिटिश पार्लियामंण्ट के चार्टर ऐक्ट 
१८३३ के अनुसार भारत के न्यायिक प्रशासन में सुधार करने के लिए ला कमीशन 
या विधि आयोगों की नियुक्ति की योजना की गयी थी। पहला आयोग सन्‌ १८३४ 
में नियुक्त हुआ ओर दूसरा सन्‌ १८५६ में | दूसरे आयोग ने हिन्दू कानून और मोहम्डेव 
कानून के सं हिताक रण के विरुद्ध प्रतिविदन दिया और कहाकि “नागरि कोंकी दशा देखते 
हुए हम लोगों की राय में इस प्रकार का विधान उनकी क्रमबद्ध प्रगति में उन्नति करने 
के बजाय बाधा डालेगा। इसके विरुद्ध जो दुसरी आपत्ति है वह हम' लोगों को निश्चय- 
कारक लगती है हिन्दू कानून और मोहम्डन कानून का प्राधिकार क्रमशः हिन्दू तथा 
मुसलिम धर्म से उपजा है । निष्कर्ष यह निकला कि चूंकि ब्रिटिश विधान-मण्डल हिन्दू 


१. देखिए प्रो० जें० डी० ऐस०डेरेंट कृत माडन हिन्दू ला, पृष्ठ ८। 
२. श्रीनिवास ब० नारायन, ए० आई० आर० (१९५४), एस० सी० ३७९। 
“दोलगोविन्द ब० निमाई” (१९६० ), ऐन० सी० जे० ८७९, ८९१। 


४६ हिन्दू विधि 


व मुसलिम धर्मो:का प्रवर्तत नहीं कर सकता, इ सलिए वह हिन्दू कानून और मोहस्डेन 
कानून का भी निर्माण नही कर सकता। तीसरे व चौथे (१८६१३ १८७६) आयोग 
ने भी हिन्दु-मोहम्डंन कानूनों में हस्तक्षेप नहीं किया। सन्‌ १६४१ ई० में सरकार 
ने “हिन्दू ला कमेंटी'' नियुक्त की जो सन्‌ १६४४ में पुनरुज्जी वित होकर प्र सिद्ध विधि- 
वेत्ता स्व गीय सर बेनेगल नरसिह राव की भ्रध्यक्षता मे अधूरे कार्य को समाप्त करने के 
लिए फिर से बैठी। उसको यह कार्य भी सम्पन्न करना था कि देश के प्रान्तों में प्रच- 
लित हिन्दू कानून की विविध शाखाओं के सर्वाधिक प्रगतिशील अ्रवयवों को सम्सिश्नित॑ 
करके हिन्दू कानून को एक सहिंता के स्वरूप में विकसित करे, जो सब हिन्दुओं पर लागू 
हो सके। उस समिति ने संहिता का प्रारूप उपस्थित भी किया। उसके ऊपर आधारित 
विधेयक पालियाभेण्ट में बहुत दित अटका रहा क्योंकि उससे देश भर में क्षोभ, उत्तेजना 
व आन्दोलन फैल गया। तब सरकार ने यह तय किया कि हिन्दू कानून सम्पूर्ण रूप 
में नही रूण्ड-खण्ड करके पारित किया जाय। यद्यपि सम्पूर्ण सहिता होने से सुधार की 
गुंजाइश भ्रधिक रहती है, तथापि व्यावहारिक दृष्टि से चार खण्डों को' फिलहाल पारित 
कर लेना ही ठीक था। “हिन्दू मैरेज ऐक्ट” मई सन्‌ १९५५ मे, हिन्दू सक्‍्सेशन ऐक्ट”” 
जून सन्‌ ५६ में, “हिन्दू माइनारिटी एण्ड गारजियनशिप ऐक्ट” अगस्त सन ५६ में 
और “हिन्दू एडाप्शन एण्ड मेण्टिनेन्स एक्ट” दिसम्बर ५६ में पारित हुए। 
यद्यपि “हिन्दू कानून” विधेयक का विरोध देश भर में काफो उठा था, तथापि 
यह मानना पड़ेगा कि प्राचीन काल से अग्रेजी शासन काल तक हिन्दू व्यवहार विधि 
स्थैतिक कभी नहीं थी, अपितु उसमे निरन्तर प्रगति होती रही है। यह भी मानना 
पड़ेगा कि सामाजिक, आ्रार्थिक और राजनीतिक परिवत्तंनों के कारण हिन्दू समाज का 
अ्ग्रमामी भाग हिन्दू विधि में ठोस और श्रामूल हेर-फेर करने का आग्रह कर रहा 
था और इसका उपाय मात्र संहिताकरण ही था। परस्पर विरोधी नजीरों की सकुलता' 
भी इतनी बढ़ गयी थी कि हिन्दू विधि में नवीन भ्रम और शंकाएँ उठती जा' रही थीं। 
उनके निवारण का भी मात्र उपाय संहिताकरण था। 
जनमत पुरुषों के बहुविवाह का विरोधी और इसके पक्ष में था कि उत्तराधिकार 
के नियम औचित्यपूर्ण शौर अधिक उदार बनाये जाये। झ्रतः “हि० मे० ऐक्ट” ने यह नया 
निग्रम बना दिया कि एक-पत्नीव्रत का निष्पादन किया जाय और बहु-विवाह को जुर्म 
मानकर दण्डनीय बनाया जाय। हिन्दू विवाह की पद्धति श्रति सरल कर दी गयी 


१. बी० के० आचाय॑ कृत “कोडीफिकेशन इन इण्डिया । 
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अरब कोई भी हिन्दू पुरुष चाहे तो अपना विवाह उक्त विधि से करा सकता है। हिन्दू 
शब्द में बौद्ध, सिक्‍्ख, जैन शअ्रन्तर्निहित है। न्यायिक वियोग, विवाह की नास्तिता की 
घोषणा और तलाक इस अ्रधिनियम के अ्रधीन अनुज्ञात हो गये हैं। “हि० मे० ऐक्ट” के 
ये प्रधान अंग हैं। उसी तरह से हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” काल की उन विलक्षणताश्रों 
को प्रतिबिम्बित करता है जो उच्च आदर्शो और सवेग परिवतंवतशील मूल्यों व मान्य- 
ताओ्ं के रूप में प्रकट होती दिखाई दे रही हैं। इस श्रधिनियम का प्रखरतम रूप यह 
है कि दायप्राप्ति का जो क्रम उसमें विहित है वह सारे देश के लिए एकरूप है। दूसरे, 
हिन्दू पुरुष हो अथवा स्त्री, उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम श्रति ऋजु 
कर दिये गये हैं। तीसरे, इस अधिनियम के आरम्भ के बाद जिस' हिन्दू पुरुष की मृत्यु 
इच्छापत्र विहीन घटित होगी, उसकी सम्पत्ति समान भागों में उसकी माता, विधवा, 
पुत्र तथा पुत्री के ऊपर श्रवतरित होगी। चौंथे, योनि के श्राधार पर दायादों के बीच 
जो भेदभाव था वह मिटा दिया गया है। पाँचवें, हिन्दू स्त्री के कब्जे में जो सम्पत्ति 
रहेगी वह उसकी ऐसी परम सम्पदा मान ली जायगी जिसके हस्तान्तरण या इच्छापत्र 
लिखने की उसको पूरी सामथ्यं है। सम्पत्ति सम्बन्धी रोकथाम तथा मर्यादाएँ, जो 
अ्रभी तक स्त्री के अधिकार को सीमित या अ्रवरुद्ध करती थीं वे विघटित कर दी 
गयी हैं। 

“हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट” में विशेषतः यह विहित किया गया 
है कि कौन लोग हिन्दू नाबालिग (पोगण्ड) के प्राकृतिक एवं इच्छापत्रीय भ्रभिभावक 
नियुक्त हो सकते है, तथा पोगण्ड की भ्रचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण और प्रबन्ध के 
विषय में उनको कौन-कौन से अधिकार प्राप्य हैं। प्राकृतिक, इच्छापत्नीय और वास्त- 
विक अभिभावकों के ऊपर नाबालिग की सम्पत्ति के विषय में समान नियंत्रण विहित 
करके इस अधिनियम ने उन अनेकों नजीरों को निराक्ृत कर दिया है जिनमें वास्तविक 
अभिभावक की यह सामथ्यं स्वीकार कर ली गयी थी कि ग्रावश्यकता उपस्थित होने 
पर वह पोगण्ड की भ्रचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर सकता है।' इस अधिनियम 
की विशषताएं तो यही मालूम देती हैं। आम सिद्धान्त नये तथा पुराने दोनों ऐक्टों 
का यही है कि ताबालिग के सम्बन्ध में जो भी कारंवाई की जाय उसमें पोगण्ड के 
कल्याण का आद्योपान्त सर्वोच्च ध्यान रखना अदालत का कत्तंव्य है। इस भ्रधिनियम 


१. देखिए, ६ मू० इ० अ० ३९३। २० इलाहाबाद १३५ | 
४ कल० ७६ । ४५ इलाहाबाद ७७ ! 
२० बस्बई २८६ | ५३ बस्बई ४१९। 


४८ हिन्द विधि 


का अंग्रज था १८९० का 'गार्जियन एण्ड वाड स ऐवट ।” उसने हिन्दू नाबालिग के 

“प्राकृतिक और वास्तविक अभिभावक के अधिकारों व दायित्वों के निमित्त कोई नियम 

नहीं गढ़े थे। जो नियम थे वे अदालत से नियुक्त होने वाले अभिभावक पर ही लागू 

न्‍थे। इस नये अधिनियम ने सवव प्रकार के अभिभावकों के अ्रधिकारों को नियंत्रित और 
विहित तथा स्पष्ट करके एक-सम कर दिया है। 

“हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टिनैन्स ऐक्ट” में दत्तक ग्रहण और आश्चितों के पोषण 
“सम्बन्धी नियमों: का उल्लेख है। हिन्दुओं मे पुत्र का तो दत्तक-ग्रहण प्रचलित था किन्तु 
पुत्री का नही; यद्यपि नन्‍द पडित प्रणीत “दत्तकमोमांस” में पुत्र और पुत्री दोनों के 
<दत्तक-ग्रहण से समान पारलौकिक लाभ की प्राप्ति का वर्णन आया है। इससे प्रतीत 
होता है कि पुत्री का दत्तक-ग्रहण शास्‍्त्र-विपरीत नही है । और फिर हमारे संविधान ने 
योनि के आधार पर नागरिकों मे किसी भाँति का भेद-भाव करना वर्जित कर दिया 
है। इसी लिए इस अधिनियम में पुत्र तथा पूत्री दोनों के दत्तक्र-प्रहण को मान्यता प्रदान 
की गयी है। यही इस अधिनियम का मुख्य स्वरूप है। इसी. झ्लधिनियम में पोषण 
सम्बन्धी नियमों का उल्लेख हुआ है, जिसके प्रधान अंग निम्नोक्‍त हैं--पत्नी के पोषण 
“का समाज्ञापक भार पति के ऊपर तथा बंध या अवेध नाबालिग सनन्‍्तान का भार माता- 
पिता पर, वयोवुद्ध एवं अ्शक्त माता-पिता का पोषण भार पुत्र और पुत्री: दोनों के 
ऊपर डाला गया है | आश्चित व्यक्तियों के पोषण का भार मृतक पुरुष और नारी दोनों 
की छोड़ी हुई सम्पत्ति पर डाला गया है। योनि के ऊपर आजारित भेदभाव को 
मिटाने का प्रयास इस अधि नियम में भी दृष्टिगोचर होता है। 

इन चार अधिनियमों में समावेष्टित जो कानून है उसके ख्ोत यही अधिनियम 
हैं। इस अधि नियम-चतुष्टय के विरोध में,जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, देश में 
जो उत्तेजना फेली थी उसका अनुमान इस अर्थंग भित उदगार से हो सकता है-- 

जो कुछ चाहे उतको पारित कर लेने दो । हम लोग अ्रदालतों से दूर रहने का 
भरसक प्रयत्न करेंगे। रही हिन्द्‌ कोड कहे जाने वाऊ्ले विधेयक की बात; उनको मन- 
“मानी संहिता गढ़ लेने दो, किन्तु इतनी दया हो कि उसको हिन्दू विधि (ला) की संज्ञा 
न दें, क्योंकि वह हिन्दू विधि (ला) कदापि नहीं है !” देखिए ए० शझ्राई० आर० 
(१९५३) पत्रिका का पृष्ठ ५२। सोचने की बात ग्रह है कि जब नजीरों के द्वारा 
धंम शास्त्र का रूपभेद होता रहा तब तो उसे “हिन्दू ला” कहने में किसी हिन्द विधि- 
विज्ञ या महान्‌ वकील, वैरिस्टर को आपत्ति नहीं हुई, अंब क्यों हो' रही है? दूसरे, 
धार्मिक मतों, छृत्यों व झ्नंस्कारों तथा आ्राध्यांत्मिक व॑ पोरलौकिक विद्याओं और दर्शनों 
में परिवर्तत या हस्तक्षेप करने का अधिकार शासन को न हो, तो यह ठीक लगता 
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है। किन्तु व्यवहार विधि (दीवानी मामले) को व्यापक धर्म का एक अंग मानते हुए 
भी, उसका पृथक्करण याज्ञवल्क्य, नारद प्रभृति स्मृतिकारों को वांछनीय और झ्रावश्यक 
क्‍यों लगा ? क्‍यों कि व्यवहार विधि एक लौकिक विद्या है और इसी कारण से 
वह रूप-भेदों की पात्र है। वस्तुतः स्मृतिकाल में और उत्तकी व्याख्याओं व निबन्धों के 
काल में भी व्यवहार विधि में परिवर्तन होते रहते थे | तब शासन के द्वारा रूप-भेद 
करने में आरपत्ति अ्रब क्यों होती है? क्या रूप-भेद की क्रिया में नहीं, क्रिया के 
माध्यम में आपत्ति है ? तो तीसरे, यह सोचना चाहिए कि पुरातन काल' के तपस्वी, 
निस्संग, निविकार ऋषि श्रब कहाँ मिलेंगे जो परिवतंन के माध्यम बन सकें ? माध्यम 
भी तो काल की अनुहारिता करते हैं। श्राजजल सचार के साधन तार और 
वायरलेस हैं; परिवहन व यातायात के साधन रेलगाड़ी व वायूयान हैं। उसी 
तरह से वर्तमान यूग के' उपयुक्त हिन्दू ला में परिवर्तत करने का साधन है “विधान 
मण्डल ।” उसको छोड़कर किस माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है ? 

यहाँ यह देख लिया गया कि हिन्दू विधि (ला) के स्रोत कौन-कौन हैं। यथा-- 
(१) आदि-मूल वेद माने गये हैं । (२) धरम्ंसूत्र, स्मृतियाँ और एक श्रर्थ में कौटिल्य 
का अर्थशास्त्र, जो धर्मसूत्रों के: श्रनन्तर तथा स्मृतियों के पूर्व प्रणीत हुश्रा था। 
(३) स्मृतियों की व्याख्याएँ, टीकाएँव निबन्ध। (४) सदाचार या प्रथाएँ, चरित्र, 
समय या रिवाजें। (५) प्रिवी कौंसिल, हाई कोर्टों, फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 
की नजीरें। (६) विधान--ब्रिटिश शासव काल धाले अधिनियम तथा १९५५-५६ 
बाले अधिनियम-चतुष्टय । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दू विधि” की दो शाखाएँ या सम्प्रदाय हैं--- 
भिताक्षरा, जो बगाल व असम को छोड़कर भारत भर मे प्रतिष्ठित है, और दायभाग, 
जो बंगाल व अ्रसम में केवल उन प्रश्नों पर मिताक्षरा से वरीयता पाता है जिन पर 
दोनों मे मतभेद है। दायभाग व मिताक्षरा का मतभेद मुख्यतः चार प्रकार का है--- 
(१) मिताक्षरा से प्रतिपाद्य इस मान्यता को दायभाग अस्वीकार करता है कि रिक्थ 
या सम्पत्ति में जन्म द्वारा स्वत्व पैदा हो जाता है। इस मान्यता का नाम है जन्म- 
स्वत्ववाद। दायभाग की मान्यता का नाम है उपरम-स्वत्ववाद, भ्र्थात्‌ मृत्यु घटित होने 
पर ही स्वत्व पैदा होता है। (२) दायभाग का यह मत है कि दायप्राप्ति का हक 
तथा दायादों का क्रम इस विचार के द्वारा निर्णोत है कि मृतक की आत्मा को किस 
हकदार से अधिक लाभ व शान्ति मिल सकेगी। इसके विपरीत मिताक्षरा कहती है 
कि उपरोक्त प्रश्नों का समाधान इस आधार पर होना चाहिए कि किस हकदार का 
रक्‍त-सम्बन्ध अधिक निकट पाया जाता है। (३) दायभाग का कहना है कि सयुक्त 
कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य का कब्जा कुटुम्बीय सम्पदा के निश्चित अश पर रहता है । 
अथात्‌ प्रत्येक सदस्य अपने अश का जानता रहता है, इसलिए वह अपने अंश का 
हस्तान्तरण भी कर सकता है। हस्तान्तरण के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका अश 
नापजांख के उपरान्त सीमाबद्ध भी कर दिया जाय। इसके विपरीत मिताक्षरा का मत 
यह है कि संयुक्त कुदुम्ब भर का शामिलाती कब्जा सारी सम्पत्ति के ऊपर रहता है। 
जब तक बंटवारा नही होता, कोई सदस्य नहीं कह सकता कि मेरा अ्रश इतना है 
क्योंकि जन्म और मरण के कारण कुटुम्बियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है और 
उसी हिसाब से सदस्यों के अश भी बदलते रहते हैं। अतः कोई सदस्य शामिलाती 
सम्पत्ति का आंशिक हस्तान्तरण नहीं कर सकता, जब तक सारे कुटुम्ब की अनुमति न 
हो। (४) दायभाग का मत है कि सयुक्‍त कुटुम्ब में भी पुत्रहीन विधवा अपने मतक 
पति के अंश की उत्तराधिकारिणी हो जाती है, किन्तु मिताक्षरा में वह उत्तराधिकारिणी' 
नही समझी जाती। हिन्दू वीमेन्स राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट १९३७” ने इस' अयोग्यता 
को अब दूर कर दिया है और “हिन्दू सकक्‍सेशन ऐक्ट सन्‌ १९५६” ने उक्त अधिनियम: 
की परिपुष्टि कर दी है।। 
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इन चार मुख्य भेदों के कारण दोनों शाखाओ्रों में निम्नोक्त अन्तर प्रतीत होने 
लगे थे-- (१) उपरम-स्वत्ववाद के फलस्वरूप दायभाग मे दाय प्राप्ति सदेव सप्रति- 
बन्ध होती है, अप्रतिबन्ध कदापि नही। यह याद रखने की बात है कि दोनों ही सम्प्र- 
दायों मे दायाद वही होंगे, क्योंकि दाय की प्राप्ति दोनों मे सम्बन्ध के ऊपर निर्भर 
रहती है। श्रर्थात्‌ पुत्र-पौत्रादि दोनों सम्प्रदायो मे दायाद माने जाते हैं--दायभाग में 
उस धामिक उपकार के कारण, जो मृतक को पृत्र-पौत्रादि के माध्यम से उपलब्ध होता 
है और मिताक्षरा में केवल रक्त की समानता के कारण। धार्मिक उपकार वाली 
मान्यता जीमूतवाहन के अपने मस्तिष्क की देन है। किसी अन्य ग्रन्थ में उसका उल्लेख 
नहीं मिलता। (२) जब दो या अधिक लोग किसी सम्पत्ति की दाय प्राप्ति करते हैं 
तो वे सह-आभोंगी (टेनैण्ट्स इन कामन ) दायभाग में, किन्पु संयुक्त-अाभोगी (ज्वाइन्ट 
टेनेण्टस) मिताक्षरा सम समझे जाते है। इस वियम में कुछ अपवाद है। (३) 
यदि दा या आधक सह-दायाद साथ ही साथ सयुक्त दाय को पात है, तो मन मे 
प्रत्येक दायाद का हक मात्र उस अश को समाहित करेगा जो तात्कालिक बटवारा हें 
पर उसका मलता। इसके विपरीत मिताक्षरा में उसका हक सारी सम्पत्ति को [5 
हित करता है। (४) दायभाग की पद्धति से ये दो वैधिक निष्कष निकलते है कि 
एक साझेदार बिना दूसरों की भ्रनुमति के अपने अ्रश को हस्तान्तरित कर सकता है, 
यह कि सह-दायाद के आवभकक्‍त अश पर उत्तरजीविता वाला सिद्धान्त भ्रप्रयोज्य हूं 
है। (५) चूक दायभाग पद्धति के अनुसार प्रत्येक साझेदार का भ्रश निश्चित रहता' 
है, इसालए बंटवारा उस क्रिया को कहते है जिसके प्रयोग के बाद प्रत्येक साझेदार 
कह सक ॥क सम्पांत्त का अमुक मापित और सीमित खण्ड मेरा है। इसके विपरीत 
बू।क मताक्षरा म काई भी साझेदार अपने अश की मात्रा जानता नहीं--श्रर्थात्‌ कह 
नही सकता कि मेरा भाग पाँचवां है या तिहाई। इस/लए बंटवारा या संयुक्त कुटुम्ब 
का विघटन उसी क्षण सम्पन्न हा जाता है जब शत्येक साझेदार का अश निर्धारित हो. 
जाय । याद रह कि दानां सम्प्रदाय यह मानते है कि संयुक्त दशा मे हित का सह- 
स्वा|मत्व रहता है। अत: सह-स्वामित्व की समाप्ति ही पुथक्ता की असली कसौटी होती. 
है। (६) मताक्षरा के विपरीत, दायभाग के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीते 
पुत्र का हक नही होता। कर के जीते पुत्र केवल उसकी रजामन्दी से और 
अपनी माता के उस आयु केब्‌ बेंटवारा करा सकता है जब सन्तान- 
जनन की संभा ३७० । ,मितीक्षरा में पिता को पुत्र के बराबर, किन्तु दाय- 
भाग मे पूत्र का मलता ४ न समझिए कि दायभाग में पिता को 
पैतृक सम्पत्ति के साथ.सनमानी| करक्े. कौ/ परी छूट रहती है। न तो वह बिना आव- 
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श्यकता के उसका हस्तान्तरण कर सकता है और न अपने पुत्रों के बीच उसका असम 
विभाजन, और वह बटवारे के अवसर पर दुगुने से अधिक अंश भी नहीं ले सकता है। 
यद्यपि पूत्र पिता को बटवारे के लिए विवश नहीं कर सकता, तथापि पुत्र उसको पैत॒क 
सम्पत्ति में से भरण-पोषण पाने के लिए बाध्य कर सकता है। (७) दायभाग के अनुसार 
पुत्र की स्वाजित सम्पदा में भी पिता का आधा भाग होता है, किन्तु यदि उस सम्पदा 
को पदा करने में कुटुम्बीय धन थोड़ा भी लगा हो तो बसी स्वार्जित सम्पदा में भी पिता 
को पुत्र से दुगुना हिस्सा मिलना चाहिए। (८) यह भेद महत्वपूर्ण है कि 'दाय व 'दान' 
दोनों “दा” धातु से निकले है जिसका अर्थ है देना, जिस शब्द में दाता का स्वामित्व 
अन्तनिं हित है। श्रतः उस स्वामित्व की समाप्ति के बिना न तो दान साथ क हो सकता 
है, और न दाय का सृत्रपात। दूसरे शब्दों में, दाय का ध्वनित आशय स्वतः दायभाग 
के इस मत का समर्थन करता है कि दाय प्राप्ति तभी होती है जब सम्पत्ति' किसी अन्य 
अर्थात्‌ पिता की अ्रनन्य रूप से हो, और जब उस स्वामी का उपरम अर्थात्‌ शारीरिक 
किंवा व्यावहारिक निधन हो चुके। 

इस आठवें भेद के तारतम्य में कुछ बातें उल्लेखनीय है। पहली बात यह है 
कि उपरोक्त भेद मिताक्षरा और दायभाग के प्रादुर्भाव के पहले से मौजूद था। मनु, 
नारद, देवल, जो बड़े प्राचीन स्मृतिकार है, तथा धारेश्वर व उद्योत जो महान्‌ निबन्ध- 
कार गिने जाते हैं, उन्होंने 'उपरम -स्वत्ववाद” को तथा याज्ञवल्क्य, विष्णु,व बृहस्पति 
ने जन्‍्म-स्वत्ववाद को अपनाया था। विश्वरूप की व्याख्या में भी, जो मिताक्षरा से 
प्राचीन है, जन्म-स्वत्ववाद का पक्ष लिया गया था। दूसरी बात यह है कि शंका उठती 
है कि उत्तराधिकार व दायप्राप्ति के नियम बंगाल तथा असम प्रान्तों में सारे भारत से 
भिन्न क्‍यों हो गये ? इसका संतोषजनक ससाधान नहीं मिलता। कुछ विज्ञ जनों का मत 
है कि बौद्ध धर्मं का आधिपत्य तथा विदेशियों का प्रभाव इन प्रान्तों में प्रचुर था। 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि उत प्रान्तों की आत्मा या प्रकृति बाकी देश से भिन्न है' और 
यही भेद का कारण है। 

शायद पाठकों को यह जिज्ञासा हो कि उस समाज का रूप क्‍या था जिसमें हिन्दू 
विधि का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। आज भी ८० प्रतिशत के लगभग नागरिक 
आ्रामों में निवास करते हैं, पहले और भी ज्यादा थे। शहर पहले भी थ किन्तु इतने 
बड़े-बड़े नहीं, क्योंकि उद्योगीकरण इतने पैमाने तक नहीं हुआ था। एक या अनेक कुट्म्ब 


१. देखिए, भारतरत्न महामहोपाध्याय का कृत “हिस्टी आफ घर्मशास्त्र”, 
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गाँवों में बसते थे। प्रत्येक गाँव के बीच में आबादी या बस्ती रहती थी, उसके चारों 
तरफ गोचर होता था। गोचर के बाद खेत होते थे। खेतों तथा गोचर को ऊँची- 
ऊँची झाड़ियाँ श्नलग करती थीं ।' समाज की इकाई कुटुम्ब होता था, न कि व्यक्ति | 
कुटम्ब की साधारण स्थिति संयुक्त होती थी, यहाँ तक कि हिन्दू कुदुम्ब के विषय में 
यह पूर्व धारणा कर ली जाती है कि वह सयुक्त है। पिता कुटुम्ब का कर्ता या 
मुखिया होता था, कभी-कभी कोई होनहार प्रवीण किन्तु कनिष्ठ सदस्य भी कर्ता मान 
लिया जाता था। उसके शासन और प्रबन्ध को सारा कुटुम्ब अपने को उसके अधीन 
मानकर स्वीकार करतो था। सयुकत कुटुम्ब की अवधारणा आत्मसंयम, समवेदना 
और त्याग के भावों श्र छोटों के द्वारा बड़ों के सम्भान पर अवलम्बित है। इन गुणों 
से क्षमा व पारस्परिक निर्भरता उपजती है। हिन्दू जाति में इसीलिए धर्म, न्याय व 
व्यवस्था के प्रति प्रेम पाया जाता है। वुद्धों, सामथ्यं-हीनों, बच्चों, विकलांगों, अ्रबला- 
जनों का भरण-पोषण सहज रूप से अपने श्राप होता रहता है। इस संस्था में गुणों 
के साथ दुर्गुग भी है। शायद यह काल-धर्म के प्रतिकूल है। इसका उत्सादन शायद 
इसी हेतु स होता जा रहा है। 


दाय प्राप्ति क भेद | 
यह भी शंका हो सकती है कि दायप्राप्ति किस हालत में और उत्तरजीविता 
किस हालत मे पेदा होती है। मिताक्षरा के मत में सम्पत्ति का अ्रवक्रमण दो प्रकार 
से हंता है; एक तो उत्तराधिकार या दायप्राप्ति से, दूसरा उत्तरजीविता से। 
उत्तरजीविता का नियम सह-दायादता (सहभागिता, समांशिता) वाली सम्पत्ति (को- 
पार्सनरी प्रापर्टी ) पर लागू होता है, जिसके अनुसार सह-दायादों का वृन्द सयुकत रूप 
से उस सम्पत्ति का स्वामी होता है। अतः एक के मरने पर बाकी वृन्द सहज रूप से 
स्वामित्व को धारण कर कर लेता है, और इसमें न उत्तराधिकार का, न दायप्राप्ति का 
स्रवाल उठता है। दायप्राप्ति या उत्तराधिकार के नियम उस सम्पत्ति पर लागू होते 
। ) अनन्याधिक्ृत रूप से व्यक्तिगत हो और जिसका स्वामी बिना इच्छापत्र लिखें 
मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। इसके विपरीत दायभाग के संयुक्त परिवार में भी प्रत्येक 
सदस्य अपने विनिश्चित अ्रश का, न कि सदस्यों के साथ-साथ पूरी सम्पत्ति का, स्वामी 
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होता है और उसके स्वामित्व का रूप अ्रतन्याधिकृत कल्प का होता है। इस मान्यता 
का फल यह है कि उत्त रजीविता का सवाल उठता ही नहीं, अपितु सम्पत्ति का अवक्रमण 
मात्र एक प्रकार से अर्थात उत्तराधिकार या दायप्राप्ति से होता है। इसी लिए दायभाग 
वाला अरवक्रमण ऋज्‌ लगता है। निम्नोक्त उदाहरण से उपरोक्त दोनों प्रकारों का 
स्पष्टीकरण हो जायगा। मान लीजिए कि लालता व राम संयुक्त कुट्म्ब के दो भाई 
एक मकान के स्वामी हैं और राम अपनी विधवा को छोड़कर मर जाता है। यदि 
,मिताक्षरा विधान लागू है तो उत्तरजीविता वाले नियम से लालता परे मकान का एकल 
स्वामी बन जायगा। यहाँ यह श्रन्तर द्रष्टव्य है कि यदि दायभाग का विधान लागू 
है, तो लालता को आधे मकान का स्वामी तथा विधवा को अपने पति के दायाद के 
रूप में बाकी झ्राध॑ मकान की स्वामिनी मानेंगे। 

किसी सम्पत्ति का स्वामी या तो पुरुष होता है या स्त्री | स्त्री-स्वामित्व की दशा 
में सम्पत्ति की संज्ञा स्त्रीधन होती है और उसके अ्रवक्रमण के नियम पृथक हैं। दोनों 
दशाओं में सम्पत्ति के दायाद पुरुष भी हो सकते हैं और नारी भी। अ्रब यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुष मृतक की दायादा नारी वर्ग में से केवल पाँच को (बंगाल, मिथिला, बना- 
रस उपशाखा) उत्तराधिकार दिया गया है; श्रर्थात्‌ विधवा, प्रत्री, माता, पितामही', 
प्रपितामही। किन्तु सन्‌ १९२९ ई० वाले “हिन्दू ला श्राफ इनहेरिटेन्स (एमेण्डेमेण्ट ) 
ऐक्ट” ने पौत्री, नातिन, बहन इन तीन नारियों को भी दायाद निर्धारित कर दिया था। 
द्रविड़ उपशाखा मे उपरोक्त आ्ाठ के भ्रतिरिक्त भी कतिपय दाय।दाओं को मान्यता प्राप्त 
है। दायादों की सबसे बड़ी सारणी मयूख या महाराष्ट्री उपशाखा की है। सन १९३७ 
ई० वाले द हिन्दू वीमेन्स राइट्स' टु प्रापर्टी ऐक्ट न० १८” ने सब उपशाखाओं की 
सारणी को और भी बढ़ा दिया। पिता से पहले मरे हुए पुत्र की विधवा को और ऐसे 
पुत्र की विधवा पूत्रवध्‌ को, यदि उसका पति अपने बाबा से पहले मर गया हो, इन 
दो नारियों को भी सारणी मे शामिल कर लिया गया। 

यह सिद्धान्त भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितने पुरुष दायाद हैं, चाहे स्त्री 
के हों चाहे पुरुष के, वे अ्रनुपाधि या अजञ़ण्ड स्वामित्व पाते हैं और जितनी नारी दायाद 
हैं, चाहे स्त्री की हों चाहे पुरुष की; वे खंडित या सोपाधि स्वामित्व पाती है। इस 
नियम में इतना परन्तुक और जोड़ना चाहिए कि बम्बई प्रान्त के भीतर कहीं-कहीं 
स्‍त्री दायाद को भी अखण्ड स्वामित्व मिल जाता है, और यह कि “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट 
सन्‌ १९५६” की धारा १४ ने इस नियम में यह विहित करके पटरा बदल दिया 
दे कि कुछ शर्तों के साथ सब स्त्री दायादाएं अखंड स्वामित्त्र प्राप्त करेंगी, चाहे 
सम् त्ति उनको इस अभ्रधिनियम के पहले मिल चुकी,हो या बाद में मिले। 
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उक्त कानून के अंग्रेजी वाक्यांश “फ्रेश स्टाक आव डिसेण्ट” का आशय है सम्पत्ति 
के अवक्रमण के प्रारम्भ होने का बिन्दु, या वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु के पल्चात्‌ उसके 
दायाद को दायप्राप्ति हो। उदाहरणार्थ, राम अपने भाई श्याम से अलग है और अपनी 
विधवा को छोड़कर मरता है। दायाद की हैसियत से विधवा सम्पत्ति कीं उत्तराधि- 
कारिणी है, किन्तु वह अवक्रमण का आरम्भिक बिन्दु नहीं है, क्योंकि उसका स्वामित्व 
खण्डित या सोपाधि है। उसके मरने पर उसके व्यक्तिगत दायाद नही अपितु उसके 
भर्ता का व्यक्तिगत दायाद यानी श्याम उत्तराधिकारी बन जायगा। पहले श्रवक्रमण 
का आरम्भिक बिन्दु राम था किन्तु अ्रब श्याम हो गया, चूँकि उसका स्वामित्व अखण्ड 
या अनुपाधि है, अर्थात श्याम के मरने के बाद स्वतः उसी का दायाद सम्पत्ति पायेगा। 
-आ्राम तौर से पुरुष दायाद ही, स्त्रीधन को छोड़कर बाकी सारी सम्पदा का अ्रखण्ड स्वामी 
हो सकता था। किन्तु 'हि० स० ऐक्ट” पारित होने के बाद दशा बदल गयी है और 
एक नारी दायाद भी अखण्ड स्वामी बना दी गयी है, अतः वह भी अवक्रमण का 
आरम्भिक बिन्दु” बन सकती है। 
प्रकृति को शून्यक या रिक्तता अ्रसह्य होती है। कानून का भी यही हाल है, उसमें 
भी स्वामित्व का पद खाली नहीं रह सकता। सम्पत्ति-स्वामी मरा नहीं कि स्वामित्व 
उसके दायाद में निहित हुआ नहीं। इस बात को यों समझिए कि राम एक पूत्र श्याम 
व एक पहले मरे हुए पृत्र के पृत्र गोविन्द को छोड़कर मरा। राम की निजी' सम्पत्ति 
श्याम व गोविन्द में निहित हो जायगी। इसके बाद एक तीसरे, पहले मरे पुत्र के पुत्र 
शिव का जन्म होता है। शिव को उसमें भाग नहीं मिलेगा यदि वह राम के मरने के 
वक्‍त गर्भ में नहीं था, अर्थात निहित हो चुकी हुईं सम्पत्ति को शिव वियुक्त नहीं कर 
सकता, या शिव के जन्म की प्रत्याशा में स्वामित्व का अवक्रमण स्थगित नहीं रह 
सकता। इसमे इतनी विशेषता जान लेनी चाहिए कि उपरोक्त उदाहरण में श्याम और 
गोविन्द दोनों एक ही साथ राम के दाय को प्राप्त करेंगे, मानो वे एकल या सामूहिक 
दायाद हों। कारण यह है कि गोविन्द अपने मृतक पिता का प्रतिनिधित्व करता है। 
अर्थात्‌ यदि गोविन्द का पिता जिन्दा होता, तो श्याम का सह-दायाद बनता। अतः 
गोविन्द भी प्रतिनिधि के रूप में इयाम का सह-दायाद बन गया है। इसको प्रतिनिधित्व 
बाला सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्त का प्रयोग पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र को छोड़कर अन्य 
दायादों पर नहीं किया जाता। यदि श्याम व गोविन्द राम की सम्पत्ति को बाँट तो 
झाधा-आधा भाग पार्येगे। यदि गोविन्द का एक दूसरा भाई कालू होता तो ये दोनों 
भाई चौथाई-चौथाई भाग पाते। श्रर्थात्‌ श्याम, गोविन्द व कालू तिहाई-तिहाई भाग 
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न पाते। वैधिक भावा में कहेंगे कि तीनों दायादों में पितृ-परक विभाजन होगा; 
व्यक्ति-परक नहीं होगा। 


सत्रीपन को छोड़कर नारी किसी. अन्य सम्पत्ति में श्रखण्ड स्वामित्व (हिन्दू स०' 
ऐक्ट के पहले) नहीं पाती थो और नारी दायाद या दायादों की मृत्यु के बाद सम्पत्ति 
का अवक्रमण उस व्यक्ति के ऊपर होता था जो श्रन्तिम अखण्ड स्वामी (जो पुरुष ही 
होता था) का दायाद हो। विधवा के मरने के बाद जिन श्रन्य खण्डित स्वामिनी भ्रथवा 
अ्रखण्ड स्वामी को उत्तराधिकार मिलेता है उनको नजीरों में 'रिवर्शनर” संज्ञा दी गयी 
है। इस अग्रेजी शब्द का कोई यथार्थ संस्कृत पर्याय नहीं है। देखिए श्री पी० वी० कारण 
कृत 'हिस्ट्री आफ धर्मंशास्त्र', खण्ड ३ पृष्ठ ७११। “रिवर्शनर को प्रत्यावर्ती” या 
“उत्तरभोगी” कह सकते हैं और प्रत्यावर्ती पुरुष एवं नारी, कोई भी हो सकता है॥ 
उत्त रभोंग्री में कोई हक निहित नहीं होता, अतएव उसका हित एक हक नहीं, मात्र 
संयोग माना गया है। अंग्रेजी में ऐसे हित को “स्पेस रक्पेसिओनिस” या उत्तराधिकारी 
सयोग कहते है। योग, देवयोग या सयोग का हस्तान्तरण निषिद्ध व अवध होता है। 
झ्तः यदि राम अपनी विधवा, एक पुत्री व एक भाई छोड़कर मरे, तो पुत्री और भाई 
दोनों प्रत्यावर्ती सज्ञक हैं। न पुत्री अपनी माता के जीवन काल में, न भाई अभ्रपनी भावज 
के उपरान्त अपनी भतीजी के जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी सयोग का हस्तान्तरण' 
कर सकता है। “ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट” की धारा ६ में ऐसा हस्तान्तरण अवेध 
एवं शून्य घोषित हो चुका है। याद रहे कि उपरोक्त उदाहरण में विधवा की मृत्यु 
के बाद उसकी पुत्री प्रत्यावर्ती तो हुईं, किन्तु इसलिए कि वह राम की दायाद है, न 
कि इसलिए कि वह अपनी माता की दायाद है। उसी तरह पुत्री के मरने पर राम के 
दायाद के नाते उसका भाई उत्तराधिकारी बनता है। 


ऊपर बताया गया है कि मृतक की सम्पत्ति के यदि अनेक दायाद हैं तो वे दो 
प्रकार से दाय प्राप्त करते हैं--पितृ-परक और व्यक्ति-परक। ये पारिभाषिक शब्द हैं। 
पितृ-परक का उदाहरण दिखाया गया है। उसमें यदि स्पष्टीकरण ठीक न हुआ हो, 
तो अरब समझ के साथ यह याद रहे कि पितृ-परक वाले उत्तराधिकार का नियम केवल 
दो दशाओं में प्रयोज्य है। एक तो जब पुरुष मृतक के दायाद हों उसके पुत्र, पौत्र व 
प्रपोत्र। दूसरे, जब नारी मृतक के स्त्रीधन के दायाद हों उसके पौत्र, दुहिता या दुहिता 
की पुत्रियाँ। इन दोनों दशाओं को सामान्य नियम का अ्रपवाद मानना चाहिए। वह 
सामान्य नियम यह है कि यदि मृतक के कई दायाद हों ओर वे उससे समान सम्बन्ध 
रखते हों , तो वे सब बराबर-बराबर भाग पाते हैं। भ्र्थात्‌ उन पर व्यक्ति-परक वाला 
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नियम लागू होता है। उदाहरणार्थ, यदि राम का एक भाई दो पुत्रों को और एक 
भाई तीन पुत्रों को छोड़कर उससे पहले मर चुके हों, तो राम के पाँचों भतीजे उसके 
दायादों के रूप में उसकी सम्पत्ति में बराबर भाग पायेंगे। इस नियम का हेतु यह है 
कि भतीजों के ऊपर प्रतिनिधित्व वाला उपरोक्त सिद्धान्त लागू होता ही नहीं। धर्म- 
शास्त्रों में लिखा है--- 


अनेकपितृकाणां तु॒ पितृतों भ|गकल्पना। (याज्ञवल्क्य २-१२०) 
समवेतस्तु यत्प्राप्त॑ सर्वे तत्र समांशिनः । 
तत्पुन्ना विषभमसमा: पितृभागहराः स्‍्मृताः॥ (बृहस्पति) 


अविभकते 5न्‌ जे प्रेते तत्सुतं रिक्थभागिनम्‌ । 

कुर्बोत जीवन येन रूब्धेनेव पितामहात्‌ ॥। 

लभेतांशं स पित्यं तु पितृ व्यात्तस्थ वा सुतात्‌ । 

स एवांशस्तु सर्वेषां भ्रातृणां न्‍्यायतों भवेत्‌ । 

रूभेत तत्सुतो वापि निवृत्तिः परतों भवेत्‌॥ (कत्यायन) 


अपितृका बहवोषि च भ्रातरो भातृपुत्राइच पितुरेंकमंश हरेंयु:। सोदर्याणाम्‌ 
अनेकपितृकाणां पितृतो दायविभागः। (कौ० अर्थ ज्ञा० ३-५) 


एक मृतक के अनेक ऐसे दायाद हो सकते हैं जो समान रूप से उसके साथ सम्ब- 
न्धित हों; यथा राम के कई पुत्र या कई भाई, या कई भतीजे हो सकते हैं। ऐसे दायादों 
को सह-दायाद कहते है। सामान्य नियम तो यह है कि सह-दायादों की हैसियत सह- 
आ्राभोगी की जेसी होती है। इस नियम मे कुछ श्रपवाद हैं, जेसा प्रकरण २ में कहा गया 
था। मिताक्षरा में चार तथा दायभाग में दो भ्रपवाद मिलते हैं। दायभाग वाले हैं 
विधवाएं और दुंहिताएँ। ये दो सयुक्त-आभोगी होती हैं न /कि सह-भ्राभोगी और इन 
पर उत्तरजीविता का नियम लागू होता है। मिताक्षरा घाले चार अपवाद ये है-( १) 
ऐसे दो या अधिक पुत्र, पौन्न या प्रपौत्र जो एक संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों की हैसियत 
से अपने पंतृक पृूवज की वियुक्त या स्वाजित सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बने हों। (२) 
ऐसी दो या अश्रधिक दुहिताएँ जो एक सयुक्‍त कुटुम्ब के सदस्य की हैसियत से अपने नाना 
की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी बनी हों। बाकी दो वही हैं जो दायभाग में हैं, किन्तु 
इस सोपाधिता के साथ कि बस्बई प्रान्त की मयूख प्रणाली के अनुसार पुत्रियाँ अपने 
मृत पिता की सम्पत्ति में अरखण्ड व अनन्याधि कृत स्वामित्व (ऐब्सोल्यूट स्टेट इन सेव- 
राल्टी ) पाती हैं। 
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ऊपर संयक्त-आझभोगी व सह-आभोगी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके अंग्रेजी 
पर्याय क्रमशः हैं 'ज्वाइण्ट टेनैण्टस” तथा “टेनैण्टस इन कामन”। असल में हिन्दू विधि 
के लिए ये अवधारणाएँ अंग्रेजी कानून की देव मालूम होती हैं। सयुक्त सम्पत्ति के 
साझेदारों के थे दो प्रकार है--जव एक विलेख (या दस्तावेज) अथवा इच्छापत्र के 
द्वारा गई सम्पदा दो या अधिक व्यक्तियों को शामिलाती दी जाती हे तो उस अनुदान 
को सयुवत-आाभोग कहते हैं। अंप्रेजी कानून में जिन दो या अधिक जनों को सयुकत 
आभोगी कहते हैं उनकी स्थिति हिन्दू विधि के समांशियों (कोपासंनर्स) से मिलती 
है। इसलिए अतिदेश का प्रयोग करके समां शियों को सयुक्त आभोगी कहने की रीति 
पड़ गयी है। किन्तु दोनों भ्रवधारणाओ्ं में भ्रन्तर है। एक तो, श्रंग्रेजी कानून का संयुक्त 
आभोग सर्दव हस्तान्तरण से और हिन्दू विधि की समांशिता सदेव अवक्रमण से उप- 
जती है। दूसरे, प्रत्येक संयुक्त आभोगी के सम्पत्ति में दो तरह के हक होते हैं, श्रर्थात्‌ 
सारी सम्पत्ति में व्याप्त हक और साथ ही साथ अपने श्रविभकत भाग में व्याप्त हक। 
इसके विपरीत समांशिता में प्रत्येक समांशी को मात्र एक तरह का हक रहता है, अर्थात्‌ 
सारी सम्पदा में व्याप्त होने वाला, और वह निश्चयपूर्वक अ्रपना अश जानता ही नहीं। 
फलतः अंग्रेजी कानूत वाला सयुकत झाभोगी श्रपने अश का हस्तान्तरण इच्छापत्र छोड़ 
कर सब प्रकार से कर सकता है। किन्तु हिन्दू कानून वाले समांशी को यह सामर्थ्य 
नहीं होती, क्योंकि वह अपने अंश को जानता ही नहीं। तीसरे, एक सयुकत आभोगी 
जब स्वांश का हस्तान्तरण कर डालता है तो उसी क्रिया के द्वारा वह संयुक्त आभोग 
का विखण्डन भी कर सकता है। किन्तु एक समांशी के पास समांशिता के विघटन 
का मात्र एक उपाय होता है, भ्रर्यात सम्पत्ति का विभाजन । चौथे, अंग्रेजी सयुक्त 
आपभोग में चार तरह की एकता दीखती है; अर्यात कब्जे की, हित की, स्वत्व की और 
स्वत्वारम्भ के समय की । ध्यानपूर्वक विचार करने पर प्रतीत होगा कि हिन्दू विधि वाली 
समांशिता में इतमें से मात्र दो ही विद्यमान हैं, श्र्थात कब्जे की और हित की एकता। 

ध्यान रहे कि संयुक्त श्राभोग हिन्दू ला के लिए एक अपरिचित अवधारणा 
है।' यद्यपि मिताक्षरा में सयुक्त कुटुम्ब की संयुक्त सम्पत्ति उस अवधारणा से मिलती- 
जुलती है, और दायभाग में दाय प्राप्त करने वाली दो या अधिक विधवाओं तथा पुत्रियों 
के हक भी उसके समान होते है। 


१. देखिए बहू ब० राजन्द्र” १९३३, प्रि० कौ० ७२ | 
“गौरीनाथ ब० गया १९२८, प्रि० कौ० २५१। 
“अमृतलाल ब० रजनी” २, इ० अपील्स ११३। 
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यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू सकक्‍सेशन ऐक्ट १९५६” १७ जून, १९५६ को 
अ्रभावशाली हो गया और उस अधिनियम ने हिन्दुओं के इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार 
वाले सब नियमों का सहिताकरण कर दिया है। उत्तराधिकार वाके कानून में इस 
प्रधिनियम ने आमूल तथा मौलिक हेर-फेर कर दिये हैं, जिनकी सरसरी चर्चा दूसरे 
प्रकरण में प्रस्तुत की जा चुकी है। उसके लिए ग्रभिभावी शब्द प्रयुक्त हुआ है। फलतः 
उस विषय से सम्बन्धित सारे पूव॑वर्ती नियमों को उस अश्रधिनियम ने निरस्त कर डाला 
है; वे नियम धर्मशास्त्रीय, रूढ या परिनियमित चाहे जिस प्रकार के हों। तो फिर प्राचीन 
निरस्त कानून को जानने से क्या लाभ हो सकता है ? इसके दो कारण हैं। कुछ अप- 
वादों के सिवा उसके नियम भूतलक्षी (पूर्वकालव्यापी ) नहीं किये गये हैं। इसका परि- 
णाम यह है कि यदि सम्पत्ति का स्वामी १७ जून, सत १९५६ से पहले मर चुका हो, 
तो उसका अवक्रमण पूवववर्ती कानून ढ्वारा विनियमित होगा। अ्रतः पू्ववर्ती कानून भी 
जानना चाहिए, और फिर नये कानून की पृष्ठभूमि भी तो वही है। इसलिए भी पुराना 
कानून ज्ञातव्य है। 


मृतक की परिभाषा 


मृत्यु का उल्लेख ऊपर कई सन्दर्भों में आ चुका है। हिन्दू विधि” में शारीरिक 
या भौतिक मृत्यु की ही तरह व्यावहारिक मृत्यु का परिणाम भी माना गया है। दोनों 
प्रकार की मृत्यू के बाद दायादों के लिए उत्तराधिकार का रास्ता खुल जाता है। 
संन्यास लेने से, तीत्र वैराग्य प्राप्त होने से तथा ऐसा घोर पाप करने से कि पातकी 
जातिच्युत हो जाय, मनुष्य की व्यावहारिक मृत्यु मान ली जाती है। उसी प्रकार 
से दत्तक पुत्र की दत्तक-प्रहण होने के बाद अपने असली कुटुम्ब में मृत्यु गिनी 
जाती है, यथा-- 


गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेंद दत्त्रिमः सुतः। 
गोत्र रिक्यान्‌गः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ।। (सनु ९-१४२) 
संन्यास के आ्राधार पर मृत्यु का अभिकथन किया जाय तो यह सिद्ध करना पअ्रनि- 
वाय॑ है कि संन्यास लेने की सारी विधि व क्रियाएँ पूरी तरह से करायी गयी थीं । 
जब “कानून शहादत” में भौतिक मृत्यु की इस तथ्य से पूर्व धारणा कर ली जाती है 
कि उसका समाचार उसके सगे-सम्बन्धियों को सात वर्ष से नहीं मिला है, तो उसके 


१. “सीतल ब० सन्त, ए० आई० आर० १९५४, एस० सी० ६०६। 
धबलदेव ब० आय, ए० आई० आर० १९३०, इलाहाबाद ६४३॥ 
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दायाद उसकी सम्पत्ति को बाँट ले सकते हैं। किन्तु यदि दैवात्‌ वह प्रकट हो' जाय, तो 
कानूनी श्रवधि का ध्यान रखते हुए, वह उनसे अपनी सम्पत्ति वापस पा सकता है; 
झलबत्ता वह अन्तःकालीन लाभ नहीं पायेगा। जब दो ऐसे व्यक्तियों के मरण की तिथियाँ 
सदिग्ध हों जो एक दूसरे के दायाद होते, तो उत्तराधिकार का प्रश्न जटिल बन जाता 
है। इसके समाधान का “हि० स० ऐंक्ट” की धारा २१ ने यह सरल उपाय विहित 
कर, दिया है कि ज्येष्ठ व्यक्ति के पहले मरने की और कनिष्ठ व्यक्ति के बाद में मरने 
की पूर्व धारणा कर ली जाय। 


प्रकरण ४ 
उत्तराधिकार या दायप्राप्ति--मिताक्षरा 


सम्पत्ति के स्वामी की जब शारीरिक या व्यावहारिक मृत्यु हो जाती है तब 
उत्तराधिकार का सवाल उठता है। यदि मृतक ने कोई इच्छापत्र छोड़ा है तो उसको 
“इच्छापत्र सहित उत्तराधिकार” और यदि नहीं छोड़ा है तो उसको “इच्छापत्र रहित 
उत्तराधिकार” कहते हैं। इच्छापत्र सहित उत्तराधिकार के ऊपर अलग प्रकरण में कानून 
प्रस्तुत किया जायगा। यहाँ पर इतना कह देना पर्याप्त है कि यद्यपि किसी को यह 
विहित करने का हक नहीं है कि मेरे मरणोपरान्त मेरी सम्पत्ति का भोग किस रीति 
से किया जाय; तथापि समाज ने कुछ नियम, प्रारूप, मर्यादाएँ, औपचारिकताएँ व 
नियम निर्धारित कर दिये हैं, जिनके अनुसार वह इस विषय में अपनी इच्छा व्यक्त 
कर सकता है और इन सीमांश्ों के भीतर कानून उसकी वांछाओं की पूर्ति को अधि- 
कृत करेगा। यदि इस विषय में अपनी इच्छा निर्धारित रीति से घोषित किये बिना 
वह शरीर पात कर देता है, तो ऐसी आपत्ति का उचित उपबन्ध भी समाज किये रहता 
है। उन्हीं उपबन्धों को उत्तराधिकारी नियम कहते हैं। वे नियम मृतक के लिए भी 
इस पृ्वंधारणा के अनुसार न्यायोचित मान लिये जाते हैं कि प्रचलित व स्वाभाविक 
भ्रासक्तियाँ, हित और प्रेम ही अपने दायादों के चुनाव में मृतक का पथ प्रदर्शन करते 
यदि वह जीवित होता। इस अर्थ में दायप्राप्ति के कानून को “राष्ट्रीय इच्छापत्र” कह 
सकते हैं। यह तो एक व्यापक बात कही गयी है। प्रत्येक व्यक्ति के निजी इष्ट व' 
हित भी होते हैं, जिनके निमित्त उपबन्ध न कर देने से मरणासन्न व्यक्ति को पश्चा- 
त्ताप होने की आशंका रहती है। अ्तएव प्रत्येक मनुष्य का कल्याण इसमें है कि बाल- 
बच्चे जब बड़े हो चुकें, तो वुद्धताजन्य शारीरिक व मानसिक शक्तियों के क्लास के पहले 
अपना इच्छापत्र औपचारिक ढंग से तैयार कर डाले । 

इच्छापत्र रहित उत्तराधिकार वाले नियम समांशिता को और समांशिता वाली 
सम्पत्ति को बद्ध नहीं करते, क्योंकि उस दशा में उत्तरजीविता वाला सिद्धान्त क्रिया- 
शील हो जाता है। किन्तु” यदि किसी समांशी ने स्वार्जित या व्यक्तिगत (पृथक) 


१. “कृस्टिय ब० बेंकट रमेय/ (१९०३ ) १९ , मद्रासलाजनेल ७३३ (फुलबेंच) । 
“समुद्र ब० सम्‌द्रलँ ३३, सद्रास १६५१ 
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सम्पत्ति छोड़ी है, तं। उस सम्पत्ति का शअ्रवक्रमण उन नियमों द्वारा निदेशित होगा।* 
यदि समांशिता में एक ही सदस्य बचा हो तो एकल तथा आखिरी उत्तरजीवी के नाते 
वह पूरी सम्पत्ति का स्वामी होगा और उसके मरने के बाद उत्तराधिकारी नियम लागू 
होंगे ।* यदि मृतक समांशिता या संयुक्त कुटुम्ब से वियुक्त हो चुका था तो उसकी 
सारी सम्पत्ति पर (वह चाहे जेसे भायी हो) वही नियम लागू होंगे। इत तीन नियमों 
के प्रकाश में यह शका हो सकती है कि वियुक्‍त सदस्य यदि अपने कुटुम्ब में फिर 
शामिल हो गया हो तो ऐसी दशा में कौन नियम लागू होंगे ? ऐसे सदस्य की सज्ञा 
ससृष्ट होती है और वह समांशिता का सदस्य फिर से बन जाता है, और उत्तरजीविता 
वाला सिद्धान्त उस पर भी लागू होने लगता है। यदि संसृष्ट के पास निजी व स्वा- 
जिंत सम्पत्ति है तो उसका अवक्रमण किंचित्‌ भिन्न रूप से होगा, श्रर्थात्‌ उस कम में 
झौर सामान्य क्रम मे थोड़ा सा अन्तर है। यथा-- 

संसृष्टिनस्तु संसुष्टो सोदरस्य तु सोदरः । 

दद्याच्च प्रहरेद्‌ अंश जातस्य च मृतस्य च ॥॥ 

अन्योदय्यंस्तु संसुष्टो नान्योदर्य्यों धनं हरेत्‌ । 

असंसृष्ट्यपि चादद्यात्‌ संसृष्टो नानयमातृजः ॥ (याज्ञ० २-१३८-३९ )) 

वह अन्तर आगे चलकर बता दिया जायगा। 


उत्तराधिकारी नियमों को जानने के पहले यह याद रखना होगा कि सन्‌ १९३७ 
ई० में हिन्दू वीमेन्स राइट्स टु प्रापर्टो ऐक्ट” पारित हुआ था। यह केन्द्रीय अ्रधि- 
नियम था और उस समय के संविधान के अनुसार क्षि-भूमि विषयक कानून पारित 
करने के लिए केवल प्रान्तीय सरकारें अधिकृत थीं। भ्रतः फेडरल कोर्ट में दो बार उस 
नियम को शक्ति-परस्तातू, श्रसमथ (अल्ट्रा बेरिस) घोषित करने के दो मुकदमे पहुँचे, 
जिनमें निर्णय यह दिया गया कि वह शक्ति-परस्तात नहीं, यद्यपि कृषि-भूमि पर लागू 
नहीं हो सकता। यह भ्रधिनियम उन अनहँताओं व अपात्रताओं में से कुछ को मिटाने. 
के लिए पारित हुआ था जो नारियों के विपरीत हिन्दू ला में प्रचलित मानी जाती थीं। 
सामाजिक सुधार उसका लक्ष्य था और इसलिए उसके माध्यम से उत्तराधिकारी नियमों 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रविष्ठ किये गये थे। उसका संशोधन सन्‌ १९३८ ई० में हुआ । 
सन्‌ १९५६ में “हि० स० ऐक्ट” घारा ३१ ने उसका निरसन कर दिया है। अपने जीवन 


१० (१९४१) एफ० सी० आर० ७२ । 
२: (१९४५) एफ० सी० आर० १। 


उत्तराधिकार या दायप्राप्ति--सिताक्षरा द्च्डेः 


काल में उसने हाई कोर्टों के बीच कई विषयों पर उम्र मतभेद का सर्जन कर दिया 
था।' अधिनियम म केवल ५ धाराएं है। उसके मुख्य भ्रम ये है--एक तो यह कि 
मिताक्ष रा वाले सयुक्त कुटुम्ब के भीतर विधवा अपने मृत पति का स्थान ग्रहण करती 
है। दूसरा, यह कि यांद पति ने पृथक व निजी सम्पत्ति छोड़ी है, तो उसमे विधवा 
का पुत्र के बराबर भाग है। यदि मृतक के एक पूत्रहीव व विधवा पुत्रवव्‌ है तो वह 
पुत्रवध्‌ श्रपने मृत पति के समान दाय प्राप्त करेगी। यदि विधवा पृत्रवधू के पुत्र या 
पौत्र हो तो वह अपने पुत्र या पौत्र के समान दाय प्राप्त करेगी । उसी तरह विधवा 
पौत्रवधू का अपने मृत ससुर के मृत पिता की सम्पत्ति में अपने मृत पति शभ्रथवा जीवित 
पुत्र के समान उत्तराधिकार होगा। व्यापक रूप से इस अधिनियम ने उपरोक्त तीव 
विधवाओं के पद को ऊँचा उठाकर अपने-अपने मृत पतियों श्रयवा जीवित या मृत 
पुत्र के समान कर दिया, जो एक बड़ा भारी सुधार और उत्तराधिकारी कानून में 
मौलिक परिवर्तन है। 

उत्तराधिकारियों के भेद 


“सपिण्ड” शब्द के दो श्रर्थ होते हैं; मिताक्षरा ने उसका अर्थ यह माना है कि' 
एक ही पिण्ड या भौतिक शरीर के कण जिस-जिस देही में मौजूद हों उन सब देह- 
धारियों को सपिण्ड कहेंगे। दायभाग में पिण्ड के इस दूसरे अर्थ को अंगीकार किया 
गया है कि श्राद्ध वाले कव्य के पिण्ड में जो पुर्वंज भाग पाते हैं वे सपिण्ड माने जायेंगे।' 
दोनों शाखाएँ मनु के इस वाक्य का आश्रय छेती हैं-- 

सपिण्डता तु॒पुरुषे सप्तम विनिवतंते। 
समानोदकभावस्तु निवर्तेता चतुददंशात्‌ । 
जन्मनसम्तोः स्मृतेरेके तत्पर गोत्रमुच्यते ॥ (मिताक्षरोय बृहन्मनुवचन ) 
मिताक्षरा ने सपिण्ड के व्यापक अ्रर्थ को सीमित करके कहा है कि केवल सात 
पीढ़ी के भीतर वाले पित॒बंन्धुओं को सपिण्ड कहते हैं। भ्रतः किसी पुरुष के पितृपरंपरा 
वाले छः पूर्वज और छः वशज ये बारह उसके सपिण्ड हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक छः 
पू्व॑ंज के छः-छः वंशज मिलाकर छत्तीस हुए; सब मिलाकर ४८ सपिण्ड होते हूँ। हिन्दू: 
धर्मशास्त्र में पत्नी अ्र्धांगिनी होती है। अतः उस पुरुष की तथा इन ४८ जनों की 
पत्नियाँ भी सपिण्ड होनी चाहिए। किन्तु उन सब नारियों को यह पदवी नहीं मिली 


१. देखिए मुल्‍्ला का हिन्दू छा (१शवां सं०), पृष्ठ १०३-११२। 


देखिए प्रो० डेरेट कृत माडन हिन्दू ला, पृ० २५३-२५६, २३७, ३४५-३७४ 
३८२, ५३२। | 
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है। उस पुरुष के पिता, पितामह इत्यादि की छः पत्नियाँ सपिण्ड हैं तथा स्वतः उसकी 
पत्नी व दुहिता व दौहित्र ये तीन भी। कुल मिला कर ४८+-६-- ३८०५७ सपिण्ड 
कहे जाते हैं। इन्हीं की संज्ञा गोत्रज स्िण्ड भी है। अब “समानोदक की परिभाषा 
-बतलायी जायगी। 


_पितु-परंपरा वाली झ्राठवीं से चौदहवीं पीढ़ी तक के पूर्वज --+७ 

१9 हे हु! 9१. 77 | 8 3... 37 वशज' नन्न | 
प्रत्येक सात पूर्वजों के छः-छः पीढ़ी दूर वाहे वंशन ७२८६. “बेर 
छः से ऊपर वाली पीढ़ी के प्रत्येक सात पूर्वजों के तेरह-तेरह वंशज--९ १ 
१४७ 


इन दूरस्थ १४७ पितृ-बन्धुओं को समानोदक कहा जाता है। ये लोग पिण्डदान में 
नहीं, केवल उदक (जल) दान में श्रर्थात तर्पण किये हुए जल में भाग पाते हैं। 
समानोदक का अर्थ है वे लोग जो उसी एक व्यक्ति को जल श्रपंण करते, या उसी 
.एक व्यक्ति से जल दान पाते हैं। पूर्वज या तो सपिण्ड होते हैं या समानोदक। यथा--- 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमें विनिवतंते। 
सम्ानोदकभावस्तु जन्मतास्तोरवेदने ॥ (सनु ५-६० ) 
समानोदकभ।वस्तु निर्वेतता चतुद्दशात्‌ । 
जन्मनाम्नोः स्मृतेरें के तत्परं गोव मुच्यते | (सित्ताक्षरा २०१३६) 
चौदहवीं पीढ़ी के ऊपर वाले पितृ-बन्धुओं या उनकी सन्‍्तति की गणना समानो- 
दकों में भी नही होती।' साधारणतया मानवीय स्मृति इसके आगे नहीं पहुँचती है। 
तीसरे प्रकार के दायादों को बन्धु कहते हैं। यह शब्द बन्ध्‌” धातु से उपजा 
है जिसका अर्थ है बाँघना। बोल-चाल के व्यापक श्रर्थ में तो व्गन्धव शब्द गरों को भी 
समाहित करता है, यथा 
उत्सवे व्यसने चेव दुभिक्षे राष्ट्र विप्लवे। 
राजदारें इसशाने व यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥। 
किन्तु धमंशास्त्रों में भी इस शब्द का प्रयोग कई श्रर्थों में पाया जाता है।' मिताक्षरा 
में तीन प्रकार के बन्धु कहे गये हैं--अश्रात्मबन्धु, पितुबन्धु, मातृबन्धु । किन्तु वास्तव में 
अन्धु शब्द का प्रयोग दायप्राप्ति के संदर्भ में ही मिलता है। उसका आशय है भिन्न- 


१  आत्माराम ब० बाजीराव”, एल० आर० ६२, इ० अपील्स १३९। 
२. हिस्ट्री आफ घर्मकश्ञासत्र, खण्ड ३, पृ० ७५२-५४, टिप्पणी । 
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गोत्र सपिण्ड, जिनकी परिभाषा के लिए मिताक्षरा में ये वचन उद्धत हैं और जो बौधा« 
'यन या वृद्ध शातातप के बताये जाते है-- 
आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः । 
आत्ममातुलपुत्राश्च विज्ञेया आत्मबान्धवाः ॥। 
पितुः पितृष्वसुः प्रृत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः। 
पितुर्मातुल्पुत्नाश्च विज्ञेया:  पितृबान्धवाः ॥ 
मातुः पितृष्वसुः पुत्रा भातुर्मातृष्वसुः सुताः। 
सातुर्मातुलपुत्नाशव विशेया सातबान्धव : ॥ 
इन परिभाषाओं के अनुसार निम्नोक्त तीन श्रेणी के बन्धु दायाद बन सकते हैं--- 
तीन आत्सबन्ध्‌ तीन पित्‌ बन्ध्‌ तीन मात बन्ध्‌ 
अपनी बुआ का पुत्र पिता की बुआ का पुत्र माता की बुआ का पूत्र 
अपनी मौसी का पुत्र पिता की मौसी का पूत्र  साता की मौसी का पूृत्र 
अपने मामा का पुत्र॒पिता के मामा का पूत्र माता के मामा का पूत्र 


यह सूची क्‍या निः्शेषी (पूर्ण) है अ्रथवा मात्र उदाहरणात्मक ? क्‍या यह कहना 
तक और न्याय संगत है कि मामा का पुत्र तो दायाद है, किन्तु मामा और नाना 
उत्तराधिकारी नहीं हैं ? पहले यह सूची निश्शेषी (पुर्ण) मानी जाती थी ।* किन्तु अरब 
उसको केवल निर्देशी मानकर बहुत विस्तृत बना विया गया है।' अब यह ज्ञात हो 
गया कि सपिण्ड, समानोदक और बन्धु किसको कहते हैं। तत्सम्बन्धी उत्तराधिकार 
के प्रशासी नियम इस प्रकार है-- 

यह तो ज्ञात ही है कि दायभाग के अन्तर्गत दाय प्राप्त करने का हक उस' 
झ्राध्यात्मिक प्रलाभ या पारलौकिक हित से पैदा होता है जो कोई व्यक्ति प्रेतात्मा 
या पितरों (सपिण्डीकरण क्रिया के प्रभाव से प्रेतात्मा पितरों में सम्मिलित हो जाता 
है--यह श्राद्ध मृत्यु के बारहवें दिन होता है) को पहुँचा सकता है। किन्तु मिताक्ष रा 
के अन्दर यह नहीं ; दूसरी कसौटी रखी गयी है, यानी दाय प्राप्ति का हक उस प्रत्या- 
सत्ति (प्रापिंकुमिटी) या सम्बन्धी-सान्निध्य से पैदा होता है जो दायार्थी तथा मृतक के 
बीच हो। दायभाग वाली कसौटी का प्रयोग कभी-कभी मिताक्षरा के भीतर भी करना 
पड़ता है, यानी जब दो गोत्रज सपिण्डों में होड़ लग जाती है, या जब प्रत्यासत्ति' 


१. गजाधर ब० गोरी” ५४, इला० ६९८ । । 
२. गिरधारी लालू ब० बंगाल गवर्नमेण्ट” (१८६८) १२, मर्स, ह० अपील्स ४४८ | 
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वाली कसौटी से कोई निश्चित निष्कर्ष नही निकलता।' दायभागीय नियम को सुनकर 
यह विचार पेदा होता है कि यदि वह एक तरफ पितरों की स्वार्थपरता का सूचक है, 
तो दूसरी तरफ दायादों की कतव्य-परायणता का प्रवतेनकारी भी है। मिताक्षरीय 
नियम में किसी प्रतिदेय की झलक नहीं दीख पड़ती । 

दाय क॑ अधिकारियो का क्रम 


मिताक्षरा ने दायादों की ये तीन कक्षाएँ विहित की है और उनका क्रम उनकी 
पररस्परिक वरीयता का परिचायक है--- (क) गोत्रज सपिण्ड, (ख) समानोदक, (ग) 
बन्धु। प्रत्येक कक्षा के दायादों के बीच सम्पत्ति का अ्वक्रमण किन नियमों तथा क्रमों 
के अनुसार होता है यह बाद में बताया जायगा। यहाँ पर वह थोड़ा-सा अन्तर ज्ञातव्यः 
है, जा मिताक्षरीय अधिक्षेत्र के भीतर बम्बई प्रान्त तथा बाकी बचे देश में इस सयोग- 
वश पैदा हो गया है कि वहाँ पर कई ऐसी नारियों को दाय मिल गया है जिनको यहाँ 
उत्तराधिकारी नही गिनते। पहले यहाँ पर केवल पाँच ही नारियों को दायप्राप्ति का. 
हक माना गया था। बम्बई हाई कोर्ट ने इस गिनती का उल्लंघन निम्नोक्त कारणवश' 
किया। मनुस्मृति के वाक्य अनन्तरः सपिण्डाद यः तस्य तस्य धन भवेत्‌” (९-१८७) 
मे सापण्डात्‌ शब्द के बाद नर या नारी का विशेषण नही लिखा है, फिर भी उसका 
अंग्रेजी श्रनुवाद करते समय सर विलियम जोन्स ने इन दो शब्दों को कुल्लूक कृत टीका. 
के आधार पर जोड़ दिया और यह कहा-- तदुपरान्त दाय का भ्रधिकारी निकटतमः 
सपिण्ड होता है--चाहे वह पुरुष हो यास्‍्त्री”। हाई कोर्ट ने रेखांकित शब्दों को सार- 
वान्‌ समझते हुए यह निर्णय दिया कि गोत्रज सपिण्डों की पत्नियाँ भी दाय की अश्रधि- 
कारिणी होती है । यथा--सगी बहन दायादों की सारणी में पितामही के बाद किन्तु 
पितामह के पहले रखी गयी है, भाई की विधवा को चचेरे भाई की श्रपेक्षा निकटतम 
दायाद माना गया है, किन्तु बुआ की अपेक्षा पिता का चचेरा भाई निकटतर दायाद 
समझा गया है, क्योंकि बुआ का गोत्र विवाहोपरान्त बदल जाता है ।' किन्तु बहन के 





देखिए जी० सी० सरकार कृत “हिन्दू छा! (८वां सं०) प्‌ृ० ४४३ । 
देखिए मुल्ला का 'हिं० रा! (१२वाँ सं०) पृष्ठ १३२। 
१. बुद्धासिह ब० ललतासिंह” (१९२५) ४२, इ० अपील्स २०८ । 
२. वेदचेला ब० सुब्रह्मण्य” (१९२१) ४८, इ० अपील्स ३४९ । 
_यतीचद् नाथ राय ब० नगेन्द्र नाथ राय” (१९३१) ५८, इ० अ० ३७२ | 
३.  लल्लूभाई ब० सनकुंवर बाई” २, बम्बई ३८८ और ७ इ० अ० २१२। 


उत्तराधिकार या दायप्राप्ति--मिताक्षरा ९७ 


विषय मे योत्र परिवर्तदे वाली युक्ति इसलिए लागू नहीं की जाती है कि बृहस्पति का 


उसके पक्ष में यह वाक्य है-- । 
या तस्य भगिनों सा तु ततोहऋां लब्धुम्‌ अहंति । 


अनपत्यस्यथ धम्मेड्यम्‌ अभार्य्यापितकस्य च ॥। 
इन प्रश्नों को विशेष रूप से जानने के लिए द्रष्टव्य है भारतरत्त महामहोपाध्याय 
डा० काण प्रणीत हिस्द्री आफ धर्मशास्त्र”, खण्ड ३, पृष्ठ ७३३-३६व ७५१-५३। 
बम्बई में प्रचलित दाय प्राप्त करने वाले सपिण्डों की सारणी के लिए द्रष्टव्य--मुल्ला 
का हिन्दू ला” (१२वाँसं० ), पृष्ठ १६३ से १६७ तक। समानोदकों के दायप्राप्ति वाले 
क्रम दोनों क्षेत्रों में समान हैं, इसलिए उनकी पृथक्‌ रूप से चर्चा करना अ्रनावश्यक है। 
सपिण्डों तथा उनकी विधवाओं के अभाव में समानोदकों की, और इनके अभाव में 
बन्धुओं की बारी झ्राती है। बन्धुओं के उत्तराधिकार के विषय में भी दोनों क्षेत्रों में 
कोई श्रन्तर नहीं है। बन्धुओं के बाद आध्यात्मिक गुरु या चेला या गुरुभाई का नम्बर 
श्राता है, और उनके अभाव में राष्ट्र का। ये नियम भी दोनों क्षेत्रों में समान हैं। 
बम्बई प्रान्त के अन्तर्गत गुजरात, बम्बई द्वीप और उत्तरी कोंकण में व्यवहार- 
मयूख' का ही आधिपत्य है जिसने केवल सपिण्ड दायादों के क्रम में थोड़ा-सा हेर-फेर 
कर दिया है, यथा--(१) उस क्षेत्र में पिता का उत्तराधिकार माता के पूर्व रखा गया 
है; (२) सगे भाई के बाद सौतेले भाई को न रखकर इसको कई दर्जे उतारकर मृतक 
के बाबा के साथ समभागी दायाद बना दिया गया है। (३) सगे भाइयों में से यदि 
कोई मर चुका हो तो उसके पुत्रों को सगे भाई के साथ समभागी दायाद माना गया 
है। (४) सगे भाई के अभाव में सगे भतीजे को तो हक दिया गया है, किन्तु इसके 
बाद सौतेले भाई के पुत्र को दायाद नहीं माना गया है। 
इस थोड़े से विषयान्तर के बाद अब हम मिताक्षरीय उत्तराधिकार के ज्ञानार्थ 
पहले गोत्रज सपिण्डों के उत्तराधिकार का मनन करेंगे। याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर 
विज्ञानेश्वर ने जो परम विख्यात और अ्रदभुत व्याख्या लिख छोड़ी है उससे निम्न 
लिखित उत्तराधिकारी क्रम निकाला गया है। इस प्रसंग के सारगर्भित श्लोक हैं---- 
पत्नी दुहितरइ्चेच पितरो अआतरस्तथा। 
तत्सुता गोत्रजा बन्धुः दिष्यः सब्रह्म चारिणः ॥। 
एपषाम्‌ अभाव पूर्वस्थ धनभाग्‌ उत्तरोत्तरः। 
स्वर्यातस्थ॒ ह्ापुत्रस्थ सर्व वर्णष्वयं विधिः ॥ (या० २, १३६-३७ ), 


“लक्ष्ती ब० दादा ४, बम्बई २१० और २१४ । 
“शांधी मगनराल ब० बाई जादव” २४, बम्बई १९२ । 
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“अपुत्रस्थ” का आशय है “अनपत्यस्य पृत्र-पौत्र-प्रपौत्रहीनस्थ” (विवादचिन्ता- 
मणि) तथा “पत्र अपुत्रपर्द पृत्र-पौत्र-प्रपौन्नाभावपरं तेषां पार्वणपिण्डदातृत्वाविशेषात्‌” 
(दायतत्त्व)] तथा अपुत्रपद॑ पत्नीत्यादिषु श्रुयमाणं पौत्र-प्रपौन्नाभावोपलक्षणम्‌” 
(व्य० मयूख )। गोत्रज सपिण्डों का उत्तराधिकारी क्रम निम्नलिखित है-- 


१-३) पुत्र, पौत्र, प्रपोत्न, जो उत्तरजीविताधिकार समेत एक साथ दाय प्राप्त करते 
४-६ है। १४ अप्रेल सन्‌ १९३७ के बाद मृतक की विधवा, विधवा पुत्रवध्‌ व विधवा 
पौत्रवध्‌ का भी स्थान यहीं झा गया है, शर्तं यह है कि पुत्रवधू व पौत्रवधू दोतों 
मृतक के सामने विधवा हो चूकी हों। पितृपरक और प्रतिनिधित्व वाले 
सिद्धान्त, जैसा बताया जा चुका है, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र पर लागू होते हैं, 
विधवाओ्रों पर नहीं । 
इसके अ्रतिरिक्‍त पुत्रों तथा विधवा दायादों से सम्बद्ध निम्नलिखित बातें भी 
ज्ञातव्य हैं। पहले विधवा को लीजिए---विधवा को अपने मृत पति की विवाहिता व 
साध्वी पत्नी होना चाहिए, किन्तु यह शर्त पौत्रवधू व पुत्रवधू पर लागू नहीं है। 
साध्वी से आशय साधारण पतितन्नता का है, यद्यपि--- 
पति. या नाभिचरति मनोवागदेहसंयता । 
सा भत्‌ छोकम्‌ आप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ 


मनु (५-१६५) का यह आदर्श तो बड़ा उच्च है। पुतर्विवाह तथा दत्त क-ग्रहण 
वियुक्तकारी घटनाएँ हैं किल्तु परवर्ती दुराचार नहीं। कारण यह है कि विधवा श्रपने 
पति की प्रर्धांगिनी के रूप से दाय पाती है और पुनविंवाह इस रूप को विनष्ट कर 
देता है। मुसलमान हो जाने से भी दायादीय हक छिन जाता है--इलाहाबाद को* 
छोड़कर अन्य हाई को्टों का यही अधिकांश मत है। यदि प्रथा के अनुसार किसी जाति 
में विधवाविवाह वैध हो तो पुनविवाह से दाय का हक नहीं छिनता--यह भी इलाहाबाद 

व झवध' की राय है जो अन्य हाई कोर्टो के विरुद्ध है।' 
पुत्र के विषय में कई प्रदन उठते हैं-- (१) राम अपने पुत्र श्याम से अलग 


१० “अ० अजीज ब० निरमा (१९१३) ३५, इ० ४६६। 

२. “गजाधघर ब० कौसिला” (१९०९) ३१, ३० १६१। 

३. रामलाल ब० मु० ज्वाला” (१९२८) ३, लखनऊ ६१० ) 

४, (१९५४) ५६ बस्बई---एल० आर० २९७ और (१९२२) १ पटना ७०६, 
(१९२३) ५० कल० ७२७। 
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है। अब राम के एक दूसरा पुत्र हीरा पैदा होता है। राम दो पुत्र श्याम व 
हीरा को छोड़कर मरता है। हीरा, जो अपने पिता से सयुक्त था, सारा दाय 
पायेगा और श्याम को, जो राम से वियुक्त था, कोई भाग नहीं मिलेगा। (२) 
राम अपने दो पुत्रों, श्याम व हीरा को लेकर बाकी दो पुत्रों, हरी व बली से 
अलग हो जाता है और उसी दशा में मर जाता है। उसकी सारी सम्पत्ति द्याम 
व हीरा को मिलेगी और हरी व बली वचित रह जायेंगे। (३)द्विजों के जारज 
पुत्र को मात्र भरण का हक है, दाय पाने का नही; किन्तु शूद्र का जारज पूत्र 
दाय प्राप्त कर सकता है। शूद्र के जारज पुत्र को औरस के समान नहीं वरंच 
ओऔरस का आधा ही भाग मिलता है।' यदि जारज पुत्र का सामना औरस पुत्र 
से नहीं औरस पुत्री के साथ हो जाय, तो जारज पुत्र को और औरस पुत्री को 
समान भाग मिलता है।' शूद्र के औरस पुत्र 4 जारज पूत्र “सयुकत स्वामित्व” 
प्राप्त करते है। यदि शामिलाती दशा में औरस एक पुत्री छोड़कर मर जाय 
तो जारज पूरी सम्पत्ति उस पुत्री को वचित करके पाता है।' याद रहे कि 
जारज को उत्तराधिकारी हक महज परवरिश की एवज में नही दिया गया है, 
न वह व्यक्तिगत हक होता है, वरंच्र वह एक ठोस हक है जो उसके पुत्रत्व को 
मान्यता प्रदान करता है; और शूद्र जारज के हक का अवक्तमण उसकी मृत्यु 
के बाद उसके बंध दायाद पर हो सकता 'है। यह भी याद रहे कि जारज श्द्व 
का अपने पिता के ही दाय में, न कि (औरस की भॉति) पिता के सांपारिवंक 
सम्बन्धियों के दाय मे, हक होता है।* अ्रतः पिता की धर्मपत्नी ने यदि स्त्रीधन 
छोड़ा है तो शूद्र जारज उसे नही पा सकता है।" इस विषय पर स्मृतियों के 
वाक्य ये है-- 

दांस्‍्यां वा दासदास्यां वा यः शुद्रस्थ सुतो भवेत्‌ । 

सोध्नुज्ञातो हरेंद्‌ अंशम्‌ इति धर्म्मों व्यवस्थितः॥ (सन्‌) 

जातो&पि दास्यां शूद्रेण कामतों$शहरो भवेत्‌ । 


१. “क० अम्मल ब० वि० स्वासी” १९२३) ५०, इ० अपील्स ३२ 
“गृ० न० दास ब० गु० 2० दास (१९५२ ) सुप्रीम कोर्ट रि० ८६९, ८७५॥ 
२. “होष गिरि ब० गिरीव.” (१८९०) ३४, बम्बई २८२ । 
“मोनाक्षो ब० अप्पाकुट्टी/ (१९१९) ३३, सद्रास ३६६ । 
* १७ इ० अ० १२८ । 
४. “ जिप्रू ब० बोसत्या” (१९२२)४६, बस्बई ४२४। ५. ४९ भव्रास ११६ । 
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मृते पितरि कुर्य्यस्तं चातरस्त्वर्धभागिनम्‌ | 
अभ्नात॒को हरेत्‌ सब्ब॑ दुहितणां सुतादते॥ (याज्षवल्क्य) 
उपरोक्त उद्धरण शूद्व जारज पुत्र से सम्बद्ध हैं। इनके श्रतिरिक्त द्विज के जारज 
पुत्र से सम्बन्धित यह वाक्य है--- 


॥-ज 


अनपत्यस्प शुश्नृगुणबान्‌ शूद्रयोंनिज: । 
लभेताजीवनं शेष॑ सपिण्डा: समवाप्नुयः ॥। (बृहस्पति) 
ब्राह्मण पति के शूद्रा से उत्पन्न पुत्र को वैध पुत्र माना गया है, क्योंकि ऐसा विवाह 
अनुलोम कहलाता है। ऐसा पृत्र अपने पिता तथा चाचा की सम्पत्ति के दशांश का 
भागीदार बम्बई क्षेत्र में ठहराया गया है ।' इन छः उत्तराधिकारियों के अनन्तर पृत्री 
का नम्बर आता है। 
७) पुत्री या दृष्ठिता-- हिन्दू वीमेन्स' राइटस टदु प्रापर्टी ऐक्ट” १९३७-३८ ने 
पुत्री का पाँचवाँ स्थान हटाकर सातवाँ कर दिया है; क्योकि पहले मृतक की' 
विधवा के बाद पूत्री दायाद गिनी जाती थी, किन्तु श्रब विधवा के बाद पुत्रवध्‌ 
तथा पौत्रवध्‌ दायाद मानी गयी हैं जिनके पति मृतक के पहले मर चुके हों। 
यदि पुत्रियाँ अनेक हों, तो कुमारी को विवाहिता से वरीयता, और विवाहिता 
अकिचन पुत्री को सम्पन्न विवाहिता पुत्री से वरीयता मिलती है, यथा-- 
तदभावे तु दुहिता यद्यन॒ढां भवेत्तदा । (कात्यायन) 
तत्र प्रथमं कन्यवेका पितृधघनहारिणी। यथा पराशर:--अपुत्रस्प मृतस्प कुमारी 
रिक्‍्यं गृह गीयात्‌ तदभावे चोढा, ऊढापदं पूर्वोक्तविशेषपरम्‌॥। (दायभाग ११-२-४) 
तथा प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितानां समवाये अप्रतिष्ठितेव- तदभावे प्रतिष्ठिता। (मिताक्षरा 
२-१३५ । अप्रतिष्ठिता--निर्धन।। ) 
दुहिता सम्बन्धी शंकाएँ भी अनेक हैं। पाठकों को उन चार ग्रपवादी उत्त राधि का- 
रियों का स्मरण होगा जो संयुक्त स्वामित्व के[रूप से दायप्राप्त करते हैं (मृतक की पृत्रियाँ, 
पुत्रादि, दौहितर, विधवाएँ)। यदि दो या अ्रधिक पुत्रियाँ उत्तराधिका रिणी हों तो बम्बई 


१. “नाथ ब० मेहता छोटेलाल” (१९३१) ५५ बम्बई १। 
२. जमनाबाई ब० खेमजोी” (१८९०) १४ बम्बई १ ! 
“गोविन्द ब० रामाघार” (१९३३) ८ लूखनऊ]|१८२। 
“सनकी ब० कुन्द+” (१९२५) ४७ इलाहाबाद ४०३ । 
“राजरानी ब० गोमती” (१९२८) ७ पठना ८२० । 
“शिव प्र० ब० जानकी” (१९५२) ५४, बम्बई एल० आर० ९४०। 
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आ्रान्त के बाहर उत्तरजीविता वाली प्रणाली उन पर लागू होती है। किन्तु अपने-अपने 
हित का हस्तान्तरण प्रत्येक पुत्री इस शर्त के साथ कर वकती है कि |उत्तरजीवियों के 
हक पर आँच न आय ।' उपभोग के सुविधार्थ वे अपने-अपने हिस्से को अलग करके 
कब्जा भी कर सकती है, किन्तु उत्तरजीविता वाला नियम फिर भी लागू रहेगा, 
-यदि उस नियम के तोड़ने का वे आपसी इकरार न कर चुकी हों ।* पुत्रियों का हित 
विधवाओं के समान सीमित और मर्यादाबद्ध होता था। किन्तु बम्बई प्रान्त में वह 
'पूर्ण स्वामित्व का रूप पहले से ही धारण किये हुए था और अरब तो उस रूप को सन्त्‌ 
१९५६ वाले “सक्सेशन ऐक्ट”की धारा १४ ने सारे भारत में प्रचलित कर दिया है। 
क्या पत्नी की तरह पूत्री का भी साध्वी होना विहित है ? नहीं, किन्तु साध्वी 
पुत्री को व्यभिचारिणी की श्रपेक्षा वरीयता मिलना उचित लगता है।' क्या शूद्र 
जारज पुत्र की भाँति शूद्रा जारज पृत्री भी दायप्राप्ति कर सकती है ? नहीं । पहले 
कानून यह था कि प्रथा के आधार पर पृत्री उत्तराधिकार से अ्रपवर्जित हो सकती है' 
और खास कर सीतापुर (अ्रवघ) के राजपूत वंशों में यह रिवाज प्रतिष्ठित मान लिया 
गया था।* दुहिता के बाद दौहित्र का नम्बर आता है। 

<) .. दौहित्र--गौतम, आपस्तंव, विष्णु तथा वसिष्ठ के धमंसूत्रों में और याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति में दौहित्र के उत्तराधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि 
विष्णु का एक सूत्र मिताक्षरा, दायथभाग और व्यवह्ारमयूख में उद्धत हुआ है, 
जिसके आधार पर इन भाष्यों में उसको दायाद माना गया है। मनुस्मृति ने 
दौहित्र को दायाद कहा तो है, किन्तु कुल्लूक ने अपनी टीका में दौहित्र का 
अ्र्थ उस सदभे मे पुत्रिका-पुत्र (पृत्रोत्यन्न करने के निमित्त वित्राह की गयी पुत्री 

का पुत्र ) माना है। बृहस्पतिस्मृति में कहा है--- 

यथा पितृधने स्व/म्यं तस्थाः सत्स्व'पे बन्धुषु । 
तथंब॒ तत्सुतोष्पीष्टे. मातृभातामहे घने ॥ 


» आलोमल ब० बेल (१९२० ) ४३ मद्रास ८४९ । 
' सुन्दर सिर ब० वियम्मा” (१९२५) ४८ मद्रास ९३३ । 
* “तारा ब० किशन” (१९०७) ३१ बम्बई ४९५ । 
« भीखा ब० बाब” (१९०८) ३१ बम्बई ५६२। 
'५, “बजरंगो ब० सणिकर्णिका ३५ इ० अ० १। 
“राजबचनसिंह ब० भवर” (१९२९) ४ रूखनऊ ६९०। 
“६. “अजय ब० विजय” ४३, क० वीकली नोट्स ५८ ५ (प्रि० कौंसिल)॥। 
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वास्तव में दौहित्र एक भिन्नगोत्र सपिण्ड और मात्र एक बन्धु होता है। किन्तु अपने 
मातामह की आत्मा को पिण्डदान द्वारा तृप्ति पहुँचाने की सामथ्यं रखने के कारण 
दायादों के बीच उसको उच्च स्थान दिया गया है। इसका संक्षिप्त इतिहास यह है-- 
अतीत युग में एक पुत्रहीन पुरुष अ्रपनी कन्या का इस निमित्त से किसी अन्य पुरुष के 
साथ विव।ह करता था कि उसकी आत्मा के उद्धार के लिए वह पुत्र उत्पन्न' करेगी। 
इस करार के फलस्वरूप कन्या तो उस अन्य पुरुष की धर्मपत्नी बनी रहती थी, किन्तु 
उसका पुत्र उस श्रपुत्र पिता का पुत्र बन जाता था। पृत्रिका-पुत्र की प्रथा अब सिवा 
नम्बूदिरी ब्राह्मणों के कहीं नहीं पायी जाती । किन्तु वेधिक अ्रतिदेश के आधार पर 
दौहित्र में भी आध्यात्मिक सुख-शान्ति व तृप्ति प्रदान करने की सामथ्यं उपारोपित 
कर ली जाती है। 
दौहित्र अपनी माता के माध्यम से नहीं, अपने व्यक्तिगत गुण, शक्ति के बल पर 
प्रपने मातामह का दायाद बनता है और उसका स्वामित्व अपनी माता के समान खण्डितः 
पा सीमित नहीं हीता किन्तु पुत्र के समान अखूंण्ड और असीम रहता है। उसके मरणों- 
परान्त सम्पत्ति का श्रवक्रमण उसी के, न कि उसके नाना के, दायादों पर होता है। 
दौहित्रगणों पर पितृपरक या मातृपरक वाला नहीं, व्यक्तिपरक वाला नियम लागू होता 
है। भ्र्थात्‌ यदि राम की दोनों दुहिताएँ मर चुकी है श्ौर वह एक से एक व दूसरी 
से दो नातियों को छोड़कर मरता है, तो उसकी सम्पत्ति दो' मे नहीं तीन अशों में 
विभाजित होगी। अपरंच उस दशा मे उत्तरजीविता वाला नियम भी नहीं लागू होगा, 
क्योंकि दो या श्रधिक विवाहिता बहनें समाशिता का सर्जन नहीं कर सकतीं। यदि 
राम एक ही पुत्री से जन्मे हुए ऐसे अनेक नातियों को छोड़कर मरे. जो सयुकत कुटुम्बी 
हों, तो स्थिति दूसरी हो जायेगी । किन्तु अब प्रिवी कौसिल ने अपने २९ इ० अ्र० 
१५६ वाले फैसले को निरस्त कर दिया है। ऊपर देखा गया कि प्रथा के आधार 
पर पृत्री का उत्तराधिकार से अपवर्जन हो सकता है। क्या उस दशा मे दौहित्र भी 
उत्तराधिकार से वचित हो जायगा ? उत्तर है--हाँ। किन्तु यह सुनकर विस्मय हो दा है, 
क्योंकि, जब दौहित्र अपनी माता के माध्यम से नहीं अपितु सीधे नाना से दायाधिकार 


१. भ० स० पाध्याय डा० कारण कृत “हि० आब ध० द्यास्त्र'| ३-६५७, ६५८ । 

२. “वबी० यम्मा ब० बी० रसनयम्सा २९ इ० अ० १५६, २५ मद्र! स ६७८ ।, 

३, “एस० एच० खां ब० बी० के० सहाय (१९३४) ६४ इ० अ० २५० । 
“पं० मोहनलाल ब० पं० रामदयारू (१९४१) १६ लखनऊ ७०८ । 
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पाता है, तो उसकी माता की अयोग्यता या अनहंता केसे उसके हक में बाधा डाल 
सकती है ? दौहित्र के बाद माता की बारी आती है। 
९) माता--मिताक्षरा ने माता को पिता से वरीयता दी है जरूर, किन्तु इस 
प्रइन पर मतभेद है। याज्ञववत्क्य के २-१३६ इलोक में पितरौ' शब्द आया है। 
यह एकशेष दन्द्र समास है जिसका विग्रह श्राम तौर से होता है (माता च पिता ”। 
बोल-चाल में भी हम कहा करते हैं-- माता-पिता या माँ-बाप”। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी कहा है “जो केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु 
जानि बड़ि माता ॥” अ्मरकोश में भी कहा है--- मातापितरौ पितरौ"'। अर्थात्‌ 
साधा रणतया माता को पहले और पिता को बाद में उच्चारण करते हैं। इसके 
अतिरिक्त मिताक्षरा का कहना है कि चूँकि पिता के श्रनेक पृत्र विभिन्न पत्नियों 
से उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए सगी माता की प्रत्यासत्ति पिता की अपेक्षा निकट- 
तर होती है। इस मत के विपरीत विष्णधमसूत्र का यह वाक्य प्रोद्धृुत किया 
जाता है--- 


अपुत्रधन पत्न्यांभगामि, तदभावे दुहितृगासि, तदभाषे पितृ गासि, तदभावे। 
मात गासि, तदभावे भ्रातृ॒गामि . . - इत्यादि ।” 
बृहस्पति स्मृति का यह वचन भी है-- 
भार्यासुतविहीनस्य तनयस्य मृतस्य च। 
माता रिक्थहरी ज्ञेया मज्राता वा तदनुज्ञया ॥ 


फल यह है कि जहाँ माता की वरीयता का अनुमोदन करते है--मिताक्षरा, मदन- 
पारिजात, सरस्वती विलास, वीरमित्रोदय व विवादचन्द्रिका ; ' वहाँ पिता की वरीयता का 
समर्थन करते है दायभाग, स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न व व्यवहारमयूख।' इसलिए 
मयूख के श्रधिक्षेत्र बम्बई टापू, उत्तरी कोकण व गुजरात मे और दायभाग के अधिक्षेत्र 
झसम व बंगाल में तो पिता का नम्बर पहले आता है, और शेष भारत में माता 
का। माता का स्वामित्व भी खण्डित, सीमित होता है, किन्तु १९५६ वाले हिन्दू 
सक्सेशन ऐक्ट” की धारा १४ ने इस रूप को बदल दिया है। विमाता को उत्तराधिकार 
नही मिलता। ऊपर कहा गया है कि बम्बई प्रदेश मे नारी दायादों की सख्या अ्रधिक है । 
उन सबके अ्रभाव मे वहाँ पर विमाता को दायप्राप्ति होती है।' किन्तु दत्तकग्न हिणी 


१. हिस्ट्री आब धर्मश्ास्त्र, ३-७२१, ७२२ । 
२. खोदाबाई ब० बहुद्धर (१८८२), ६ बस्बई ५४१ । 
३. किसर बाई ब० बलल्‍लभ (१८८०) ४ बस्बई १८८। 
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माता की बात दूसरी है। वह तो भ्रब जननी के पद पर आसीन हो जाती है। अतः 
वह दत्तकग्राही पिता के पहले दाय प्राप्त करती है ।' यदि कोई पुरुष दत्तकप्राहिणी 
माता को और असली जननी को छोड़कर मरे तो दोनों जनी संयुक्त दायादाश्रों के 
रूप में उत्त राधिकार पाती हैं ।' जैसे पत्नी के उत्तराधिकार पर पातित्रत का प्रतिबन्ध 


लगा है, वैसे माता के ऊपर नहीं" है। पुनविवाह भी उसको दायप्राप्ति से वंचित नहीं 
करता ।' माता के बाद पित' का हक है। 


१०) पिता--दायभाग व मयूल में पिता का नम्बर माता के पहले पड़ता है, 
मिताक्षरा में माता के बाद। 


११) भ्राता; सगा, सौतेला--सौते के का श्राशय है एक पिता के दी या अधिक 
माताओं से उत्पन्न पुत्र । यदि एक ही माता के दो या श्रधिक पतियों से पुत्र 
पैदा हों, तो वे भी सोतेले भाई कहलायेंगे, किन्तु एक दूसरे के उत्तराधिकारी 
नहीं होंगे।' एक ही जनक वाले सगे-सौतेले भाइयों में, सगे भाई को सौतेले 
भाई की अपेक्षा वरीयता मिलती है ।' यदि राम एक भाई और एक सगा 
भतीजा छोड़कर मरे तो भाई दाय प्राप्त करेगा भतीजा नहीं; क्योंकि चाचा 
के सामने भतीजे का हक नहीं होता । श्रर्थात्‌ निकटतर सांपाशिविक सपिण्ड दूर- 

तर सांपादिवंक सपिण्ड को अपवर्जित कर देता है। 
अभी पूत्र वाले शीर्षक में कहा गया है कि यदि पिता दो पुत्रों से अलग किस्तु 
दो पुत्रों में शामिल है और ऐसी दशा में वह चार पुत्रों को छोड़कर मर जाता है, 
तो उसकी सारी सम्पत्ति के दायाद केवल वही दो पुत्र होंगे जो उसके शामिल-शरीक 
थे। यह नियम भाईयों पर लागू नहीं होता । अतः उपरोक्त उदाहरण में यदि पिता 
'की मृत्यु के बाद शामिलात वालों में से एक भाई मरता है तो उस भाई की पृथक 
सम्पत्ति का अ्रवक्रमण केवल शामिलात वालों में से बचे हुए एक भाई पर नहीं वरंच 


१, “अनन्दी ब० हरी” (१९०९) ३३ बम्बई ४०४। 

२. “बासप्पा ब० गुरालिंगम (१९३३) ५७ बस्बई ७४ | 
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जीवित तीनों भाइयो पर होगा।' भिताक्षरा में सगे भाई के अभाव में सौतेले भाई 
का नम्बर तुरन्त भा जाता है और वह भतीजे से पूर्व उत्तराधिकार पा जाता है। किन्तु 
मयूख की पद्धति में सौतेले भाई का नम्बर गिरकर दादी के भी बाद और दादा के 
साथ आता है। यहाँ पर दत्तक पृत्र के विषय में भी एक बात ज्ञातव्य है। यदि तीन 
भाइयों में से एक दत्तक दे दिया गया है और तब बने हुए दो में से एक मर जाता है, 
सो दत्तक वाड़े को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा।' सारी सम्पत्ति एक ही भाई को मिल 
जायगी। भाई के बाद नम्बर आता है भतीजों का। 
१२) आतृपुत्र (भतीजा ) , सगे व सौतेले भाई का पुत्र--सगे भाई के पुत्र का हक 
सौतेले भाई के पुत्र की अपेक्षा अधिक बलवान होता है। इन दोनों तरह 
के भतीजों के अभाव में ही भ्रात॒पौत्र (भाई के पोता) की बारी आती है। यदि 
अआातृपुत्र अनेक हों तो पित-परक नहीं ;व्यक्ति-परक वाला नियम प्रयुक्त होगा । 
यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि भातृपुत्र पर्यन्त दायादों की मिताक्षरा आदि ग्रन्थों 
में बद्धक्रम संज्ञा है जिसका अ्रर्थ है दायादों का सघन क्रम | कारण यह है कि याज्ञवल्क्य 
ने भ्रात॒पुत्र तक सपिण्ड दायादों को गिनाने के बाद शिष्य व गुरुभाई को दायाद माना 
है। यथा-- 
पत्नी दुहितरव्चेव पितरों आ्रातरस्तथा। 
तत्सुता गोत्रजा बन्घु: दशिष्यः सब्रद्दांचारिण: ॥॥ (२-१३६) 
मदनपारिजात, स्मृतिचन्द्रिका 3 सुत्रोधिनी का मत है कि 'शतृपत्र के पश्चात 
बद्धक्रम समाप्त हो जाता है, इसलिए दादी का नम्बर आना चाहिए। इसके विपरीत 
अपराक , वरदराज, वैजयन्ती का मत है कि अ्रातपौत्र भी बद्धक्रम के भीतर आता है, 
तदुपरान्त दादी की बारी आती है। मिताक्षरा पहने मत का अनुमोदन! करती है और 
दायभाग दूसरे का। प्रिवी कौंसिल का निर्णय दसरे मत के पक्ष में है ।* 
१३) अभ्रातपौत्र (भतीजे का पुत्र)--अ्रभी कह चुके हैं कि सगे भाई के पुत्र को 
सौतेले भाई के पुत्र से वरीयता मिलती है। वही नियम भाई के पौत्रों पर भी 


१. शाम राव ब० कृष्णराव” १९४१, नागपुर ५९८ । 
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चन््र सरकार प्रणीत 'हिन्दू ला' (८ सं०), ४३५-४३७। 'हिप्डी आब धर्मेशास्त्र, ३- 
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१६३) 


हिन्दू विधि 


लागू होता है। व्यक्तिपरक वाले व्यापक नियम के चार अपवाद होते हैं। उनके 
प्रन्तगंत आतृपौत्र का उत्तराधिकार नहीं आता। फलतः भ्रातृपुत्रों के सदृश 
अआतृपौत्रों पर भी व्यक्तिपरक वाला नियम लागू होता है। श्रब पितामही का 
नम्बर आता है। 
पितामही--यह शब्द सौतेली दादी को समाहित नहीं करता है ।' 
पितामह--मालूम होता है कि जैसे माता का हक पिता से पहले माना गया 
है, उन्हीं युक्तियों केआधार पर पितामही का नम्बर पितामह से पहले रखा 
गया है। प्राचीन हिन्दू विधि के अनुसार पितामह के पद्चात्‌ पितृव्य का नम्बर 
आता था, फिर पितृब्य-पुत्र का, फिर पित॒व्य-पौत का। किन्तु सन १९२९ ई० 
में जो हिन्दू ला आव इनहेरिटेन्स (एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट” पारित हुआ था उसने 
पाँच नये दायादों का नाम बढ़ा दिया; अर्थात क्रमशः पुत्र की पुत्री, पुत्री की 
पुत्री, भगिनी (तीन नारी दायाद), सगी बहन का पुत्र, सौतेली बहन का पूत्र 
(दो पुरुष दायाद )। उस अधिनियम ने इन पाँच नये दायादों का स्थान पिता- 
मह के अ्नन्तर और पितृव्य के पूर्व नियत कर दिया। फलतः पितामह के बाद 
पौत्री का नम्बर आता है। 
पौच्नी (पुत्र की पुत्री )--ज्ञातव्य है कि उक्त अधिनियम के पहले केवल 
मद्रास और बम्बई प्रान्तों में पौत्री उत्तराधिकारी गिनी जाती थी और 
बन्धु समझी जाती थी । अब तो इन तीनों नारी दायादों का नाम सपिण्डों 
की सारणी म आ गया है। 


व्यवहा रमयूख और मिताक्षरा वाले सारे अ्रधिक्षेत्रों मे पौत्री का नम्बर पितामह 


के बाद आता है; किन्तु मयूख॒ प्रणाली मे स्वतः पितामह का नम्बर देर में, और 
मिता० प्रणाली में स्वतः पितामह का नम्बर जल्दी आ। जाने से परिणाम यह होता है 
कि दायादों की सूची मे मिताक्षरीय अधिक्षेत्र के भीतर पौत्री की बारी सोलहवी, लेकिन 
बम्बई प्रान्त के भीतर उसकी बारी पैतीसवी पड़ती है। उपरोक्त अधिनियम ने बम्बई 
प्रान्ताःतगर्त उसके स्थान मे परिवतन नही किया है, भ्रतएव वहाँ उसका हक प्राचीनतर 
होने के बावजूद, अन्यत्र की अपेक्षा वह घाटे मे रह गयी है। किन्तु एक दूसरे दृष्टि- 
कोण से वह श्रब भी अन्‍्यत्र की अपेक्षा फायदे में है, क्योंकि वहाँ उसका स्वामित्व 
अखण्ड और श्रत्यत्र खण्डित व सीमित बना रहा। परन्तु सन्‌ १९५६ वाले “हि० 


१. लुगन कोंडा ब० तुलसाना” १७, बम्बई ला रिपोट्स ३१५। 
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स० ऐंक्ट” की धारा १४ ने वहाँ की तरह यहाँ भी उसके स्वामित्व की पूर्णत्व 
प्रदान कर दिया है। 


2७) 


५८) 


दौहित्री (पुत्री की पुत्री)--सन्‌ १९२९ के पहले दौहित्री का हक केवल 

मद्रास व बम्बई प्रान्तों में माना जाता था, और उसकी श्रेणी बन्धु की थी। 
मयूख वाले अधिक्षेत्र मे वह सदा से पूर्ण स्वामिनी रही है, किन्तु उसका नम्बर 
छत्तीसवाँ पहले की तरह अब भी है (पितामहोपरान्त)। अन्यत्र सन्‌ १९२९ 
वाले अधिनियम ने दौहित्री को पौत्री के बाद दायाद बनाकर सपिण्ड भी बना 
दिया, किन्तु प्रदान किया मात्र खण्डित स्वामित्व। भश्रब॒ सन १९५६ वाले 
“हि० स॒० ऐक्ट” की धारा १४ ने खण्डित को उन्नत करके अ्रश्वण्ड स्वामित्व 
दे दिया है। 


भगिनी या अनुजा--अन्यत्र तो यह तीसरी नवीन दायाद है, किन्तु बम्बई 

व मद्रास प्रान्तों के भीतर वह बन्धु रूप में एक चिरपरिचित उत्तराधिकारी 
होती चली आ रही है। बम्बई में उसका नम्बर पितामही के पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ 
चौदहवाँ पड़ता था और वही शभ्रब तक है।' अन्यत्र सन्‌ १९२९ वाले उपरोक्त 
झधिनियम ने उसको पितामह के उपरान्त रखकर उसका नम्बर अ्रठारहवाँ 
विहित किया है। 


यह विचित्र बात है कि अनुजा की प्रत्यासत्ति भाई के साथ इतनी घनिष्ठ होते 


हुए भी मिताक्ष रा ने उसके हक की अवहेलना कर दी। व्यवहारमयूख ने मनु व 
बहस्पति के वाक्यों का आश्रय लेकर भगिनी के हक को मान्यता दे रखी थी, जिसने 
सन्‌ १९२९ वाले अधिनियम के लिए मार्ग प्रस्तुत कर दिया। यथा-- 


अनन्तरः सपिण्डाद यस्तस्य तस्य धन भवेत्‌ ॥ (सन) 
बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा। 
यस्त्वासबन्नतरस्तेषां सोइनपत्यधनं हरेंत्‌ ॥ (बृहस्पति) 


१. “दरूसिंगारसिंह ब० जयनाथ कुंवर” (१९४०) १५ लखनऊ २२९ । 
२. “शिद्व[सप्पा ब० नोरूमबाई” (१९३३) ५७ बस्बई ३७७ । 
“वीरभद्गप्पा ब० बाबू बीरभद्गप्पा” (१९४६) बम्बई १००३, किन्तु विरुद्ध 
देखिए “भगवान ब० राधा” ८, लखनऊ ६४६ । 
देलिए “बेन सघ्‌ ब० कालीदास” (१९४९) बस्बई ७२२। 
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एक शंका यह उठती है कि यदि मृतक ने सौतेली बहन छोड़ी है त। क्या वह दाय को 
पायेगी ? इस प्रश्न पर मतभेद खड़ा हो गया, वयोंकि अधिनियम उस पर मौन था। 
ज्ञातव्य है कि सौतेली माता क। ता दायाद नही माना गया है, किन्तु सौतेले भाई और 
उसके पुत्र व पौत्र का उत्तराधिकारी गिना गया है। इसी भेदभाव के [कारण मतान्‍न्तर. 
उठ खड़ा हुआ, जिसको प्रिवी कासल ने यह निणय देकर विश्वान्त कर दिया कि सोदरा 
भगिनी तथा सौतेली भगिनी दोनों को उक्त अधिनियम समाहित करता है।' ज्ञात 
हो कि बम्बई प्रान्त मं तो अनेक नारी दायाद अखण्ड स्वामिन्री होती है तथा अन्यत्र 
सीमित व खण्डित। यही व्यापक नियम भगिनी पर लागू था। किन्तु श्रव “हि० स० 
ऐक्ट १९५६” की धारा १४ ने सब उत्तराधिकारिवों का पूण स्वामिनीत्व प्रदान कर. 
दिया हैं। प्रकरण ३ म अवक्रमण के प्रारम्भिक बिन्दु” का जो विवेचन किया गया 
है वह स्मतव्य हैे। याद उस प्रार/म्भक बिन्दु का प्रादुभाव उक्त अधिनियम के पहले 
हो चुका था तब त। नही और याद बाद मे हुआ है तब उक्त अधिनियम प्रयोज्य: 
होगा।' भगिनी के परचात्‌ भागनेय या भानजे का नम्बर आता है। 


१९) भागिवेय या भावजा--भानजे का सुहृद्‌ सम्बन्धियों के मध्य में एक अनुपम 
स्थान है और मामा-भानजे का अनोखा प्रेमबन्धन सभी प्राच्य देशों तथा धर्मों 

के भीतर विख्यात है। उसकी अलौकिक घनिष्ठता, पवित्रता, निःस्वाथंता और 
प्रख रता की अनेक लोककथाएँ प्रचलित है। लखनऊ शहर मे एक प्राचीन मोहल्ले 
का नाम ही मामू-भावजे की कन्र पड़ गया है। जो नाता इतनी आझ्ात्मीयता 
और अनुराग से परिपूर्ण हो उसको अवहेलना जीमूतवाहन को छोड़कर श्रन्य 
उत्तराधिकारीय नियमावलियों के स्रष्टागण करते रहे यह आइश्चयं की बात 
है। किन्तु ज्ञातव्य है कि दायभाग ने भानजे की गणना सपिण्डों में करके उसको' 
दायादों की मण्डली के बीच एक उच्च स्थान--श्रर्थात्‌ श्रातृपौत्र के बाद लेकिन 
पितामह से ऊपर (नम्बर १२)--प्रद/न किया है। यह उचित ही है क्योंकि 
दायभाग मे, पितरों को श्राद्ध-तपंण कर्मो के द्वारा कौन सम्बन्धी श्रधिक सुख- 


१. म्‌० सुभद्रा ब रामबाब” (१९४३) ६९, इण्डियन अपील्स १४५ । 

२. “बिन्देसरीसिंह ब० बेजनाथसिंह” (१९३८) १३, लखनऊ ३८० । 
“मु० राजपाली कुंअर ब० सरजू राय” (१९३६) ५८, इला० १०४१॥ 
“कन्हैयालाल ब० मु० चम्पा देई” (१९३५ ) १५३, इण्डियन केसेज ५४५ । 
“+पोखन ब० सनुआ” (१९३७) १६, पटना २१५ (फुल बेंच) । 
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शान्ति पहुंचा सकता है, इस विचार को महत्व दिया गया है। इस विचार से 
भानजा एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी है, क्योंकि वह मृतक के पिता, पितामह व. 
प्रपितामह को अपने मातामह, प्रमातामह, वृद्ध-प्रमातामह के रूप में जल तथा 
पिण्ड का दान करता है। 


ऐसा लगता है कि दायभागीय पद्धति से संवल और प्रेरणा लेकर ब्रिटिश काल 
में भारत सरकार ने सन्‌ १९२९ मे हि० ला० झ्राव० इ० (एमेण्डमेण्ट ) ऐक्ट” पास 
किया और भानजे को एक दायाद ठहरा दिया; अन्यथा वह बन्धुओं की कोटि में ही 
पड़ा रह जाता। इस अधिनियम के परिणाम से उसका जो उच्च स्थान दायभाग के 
भीतर था वह गिरा नहीं, क्योंकि उस (अ्रधिनियम ) की क्रियाशीलता मिताक्षरीय 
अधिक्षेत्र में ही लागू है। किन्तु मयूख वाले अधिक्षेत्र के भीतर दायादों की सूची में 
उसका नाम ३७वें नम्बर पर आॉका गया है, श्रर्थात्‌ पितामह के नीचे। ध्यान रहे कि 
भगिनी का नम्बर उस सूची में १४वाँ है। क्या माता-पुत्र का यह विच्छेद और इतना 
लम्बा विछोह अनुचित तथा अ्रसगत नहीं प्रतीत होता है ? एवं दायभागीय उत्तराधिकार 
के अ्रन्दर भागिनेय की माता का भ्रपवर्जन एक निश्चित सिद्धान्त पर आ्राधारित होने 
से क्षम्य होने पर भी, क्या यह बात खटकती नही है कि पुत्र तो हकदार बने और उसकी 
जननी दूध की मक्‍्खी समझी जाय ? जैसे एक देसी कहावत है कि "सास से बैर और 
पतोह से नाता ।” भगिनी के विषय में 'अरवक्रमण का प्रारम्भिक बिन्दु” वाले नियम 
की संक्रिया देखी जा चुकी है। इस दायाद के सम्बन्ध में भी वैसी ही संक्रिया होती 
है; श्र्थात्‌ उपरोक्त भ्रधिनियम का लाभ भागिनेय को उसी दशा में मिल सकता है जब 
परिसीमित दायाद की (यदि कोई अन्‍्तःस्थ हो) मृत्य अधिनियम की क्रियाशीलता 
(२१-२-२९) के परचात्‌ हुई हो। यह विदित ही है कि इस अधिनियम का प्रलाभ 
वेमात्र भगिनी को भी मिलता है। उसी युक्ति से विमाता का पुत्र भी उससे लाभा- 
व्वित हो सकता है। किन्तु उसकी बारी आयेगी सहोदरा के पूत्र के अवन्तर। इन 
नये उत्तराधिकारियों के बाद वही प्राचीन शैली चालू हो जायगी। 


२०) पितृव्य--इसका नम्बर पहले चौदहवाँ था। बाद मे “हिन्दू ला झ्राव इ० 

(ए० ) ऐक्ट” सन्‌ १९२९ ने चार नये दायादों को और “हि० वीमेन्स 

राइट्स दु प्रापर्टी ऐक्ट” ने दो नयी दायादाझ्ं को अ्रन्तःस्थापित कर दिया। 
इसलिए चाचा का नम्बर श्रव २०वाँ पड़ गया है। 


२१) पितृथ्य-पुत्न--चाचा का पुत्र । 


हज 
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२२३ पितृव्य-पौन्--चाचा का पौत्र। 

२३३ पितामह की माता या प्रपितामही । 

श्ड) » का पिता या प्रपितामह। 

२५) पिता का पितृव्य या चाचा । 

२६) 2 के. » » » का पुत्र अर्थात्‌ पिता का चचेरा भाई। 
२७ 038 ४ ७ # कीपौत्र ,, ,, के , » का पुत्र | 
'२८) भाई के पौत्र का पृत्र या भाई का प्रपौत्र। 

२९) चाचा के ,, ,, » » चाचा का प्रपौत्र। 


इसी क्रम के सादश्य या अतिदेश की सहायता से २९ नम्बर के आगे वाले उत्तरा- 
धिकारियों का निर्धारण हो सकता है। अ्रतः उपरोक्त सूची को परिवर्धित करने में कोई 
व्यावहारिक लाभ नहीं है। पारमार्थिक या आध्यात्मिक प्रलाभ, जो तपंण श्राद्धादि 
क्रियाओं के माध्यम से पितरों को पहुंच सकता है, उसके दृष्टिकोण से देखा जाय, तो 
उपरोक्त सूची के उपरान्त वाले सांपाशिवेक दायादों में वरीयता का निर्धारण करना 
असम्भव प्रतीत होता है। अधिमान या वरीयता की परख उस दशा में शायद इन 
दो नियमो के आधार पर करनी पड़े --- 


(१) जो हकदार एक निकटतर पूर्वज के द्वारा अपने हक का अनुरेखण करता 
है वह ऐसे दूसरे हकदार की अपेक्षा अधिमान पायेगा जो एक दूरतर पूव॑ज के द्वारा 
आपने हक का अनुरेखण करता है। (२) एक ही पंक्ति वाले पृव॑जों में से निकटतर 
'पूव॑ंज दूरतर पूर्वज को अ्पवर्जित कर देगा। 


माननीय मुल्ला के हिन्दू ला/(१२वाँ संस्करण ) में पृष्ठ ११७ पर निम्नलिखित 
सारणी छपी है जो बड़ी उपयोगी है-- 


६ वेखिए जी० सी० सरकार कृत “हिन्दू छा! (८वां सं० ), पृ० ४३८-३९। 


(9%॥]।3७४ 890 ॥8 ।9।3/)%) 


(१३/५४४७])३॥७.७ ॥७॥॥ ॥0 (3-७8) 


मिताक्षरा के अनुसार सपिण्डों तंया समानोदकों की सारणी 
पिता4 इ-क4-कें२-के३-के 2-के/-कें६-के ७ से क१8३ तक 


पिता« २-कें ३ “क२-कं३-क४9-क४५-कैंदू- के ५ से क ह तक 


पिता, “क१-कैर-कैइ-क४-कै४के६-क७ से क१६ तक 


पिता4०८क१-क२-कैह- के ४० ४० के ६ क ७ से क१३ तक _ 


पिता&_-केंप"कर-कें३- कै कैश-क६-के७ से क१३ तक 


पिता: 


[& “कैश-कैरय कैइ- के४ के४ के के से क!३ तक 


पिता५_-क१-कैर-कैंड के 9 केश कद“ के७ से क१३ तक 


माता६ न्ूपिता& 
माता, "पिता ५ 
माता त्ूपिता३ 
माता३ "पिता इ 
माता हम 
माता, जपिता 4 
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पुत्र ७-पुत्र १३ तक 


<२ े हिन्दू विधि 


इस सारणी की तालिका का स्पष्टीकरण यह है--मृतक सम्पत्ति का स्वामी हैः 
झौर उसकी बाँयी ओर उसकी विधवा पत्नी है, तथा विधवा के नीचे उसकी दुहिता 
और दुहिता के नीचे दौहित्र । स्वामी के नीचे झवरोही क्रम में छः पीढ़ियों पर्यन्त उसके 
वशज ; यानी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्त आदि है,और फिर पुत्र, से पुत्र ,३ तक वंशजों की 
सात बाकी पीढ़ियाँ है। स्वामी के ऊपर आरोही क्रम मे छः पीढ़ियों पर्यन्त उसके पूर्बेज ; 
यानी पिता, पितामह, प्रपितामह आदि है, और उनमे से प्रत्येक की बायीं ओर उसकी 
पत्नी दिखायी गयी है। श्रर्थात्‌ माता, से माताह तक स्वामी की माता, पितामही, 
प्रपितामही इत्यादि आसीन है। पिता, पितामह इत्यादि पूर्वजों की छः पीढ़ियों के ऊपर 
वाली सात बाकी पीढ़ियाँ पिता, से पिता,६ तक करके दिखायी गयी हैं। यहाँ पर 
उदग्र या खड़ी प क्तियाँ समाप्त हुईं। अब उनकी दाहिनी ओर अनुप्रस्थ या बेंड़ी पंक्तियों 
को देखिए। पिता, तो स्वामी का पिता है और उसके सामने क, से क५छ तक उस 
(पिता) के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इत्यादि तेरह वंशज है। श्र्थात्‌ क, तो स्वामी का भाई 
है, और क. भतीजा, क३ भतीजे का पुत्र, क३ पौत्र इत्यादि हैं। उसी तरह पिता, स्वामी 
का पितामह तथा क, से क१३ तेक उस (पितामह) के पुत्र, पौत्र, प्रषौत्र इ० हैं। 
श्र्थात्‌ उनमें से क, तो है स्वामी का पितृव्य या चाचा,और क., है चचेरा भाई, और 
क्‌३ चचेरा भतीजा इ० । उसी तरह अन्य अनुप्रस्थ या बेंडी पक्तियों का निरवंचन जान 
लीजिए । 


इस रीति से निर्वंचन की हुई उपरोक्त सारणी यह प्रदर्शित करेगी कि रेखांकित 
पृवेजों तथा वशजों को छोड़कर बाकी बचे ६--१२--३६+-३८-५७ कुदुम्बी तो 
सपिण्डों की परिभाषा के अन्तर्गत आते है। सारणी में जो रेखांकित कुटुम्बी जन हैं 
उतकी सज्ञा समानोदक है, तथा यदि उनको गिनेंगे तो उनकी संख्या निकलेगी 
७-+-७--४२--९१७८ १४७। 

इस प्रसंग में प्वोक्त यह नियम फिर दोहरा दिया जाय तो अच्छा है कि 'सगा 
सपिण्ड सौतेले से वरीयता पाता है ।” यह नियम एक ही पीढ़ी वाले सपिण्डों पर, न' 
कि भिन्न पीढ़ियों वाले सपिण्डों पर, प्रयोज्य है ।' उदाहरणार्थ , यदि राम एक सोतेले 
भाई गोपी व एक सगे चाचा हरी को छोड़कर मरे, तो हरी अपने सगेपन के आधार 
पर गोपी के हक का अपहरण नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों हकदारों की पीढ़ियों में. 


१. सुजासिंह ब० सरफराज” १९ इला० २१५ । 
“गंगासहाय ब० केसरी” (१९१५) ४२, इ० अपील्स १७७। 


उत्तराधिकार या दायप्राप्ति---पमिताक्षरा ८३ 


भेद है।यह नियम मिताक्षरा वाले सारे अधिक्षेत्र में प्रयोज्य है, चाहे मिथिला, चाहे 
बम्बई, चाहे मद्रास वाली उपशाखा का वहाँ प्रचार हो ।* 


समानोदक और बन्धु उत्तराधिकारी 

सपिण्डों के उत्त राधिकार का हाल सविस्तर बतला दिया गया। अ्रधिकांश' मामले 
सपिण्ड-दाय-प्राप्ति के ही होते है। सपिण्डों के श्रभाव में समानोदकों का हक आता है। 
यह आरम्भिक नियम प्रसिद्ध ही है। साथ ही, बे दो व्यापक नियम भी, कि (१ )जो 
हकदार एक निकटतर पूव॑ज के द्वारा अपने हक का अनुरेखण करता है, वह ऐसे दूसरे 
हकदार की श्रपेक्षा अ्धिमान पायेगा जो एक दूरतर पूव॑ज के द्वारा अपने हक का अनु- 
रेखण करता है--ृसरे शब्दों में, समीप वाली पूर्वजों की पंक्ति दूर वाली पंक्ति का 
अपवर्जन करती है। (२) एक ही पंक्ति वाले पूव॑जों में से निकटतर पूर्वज दूरतर 
पूर्वज को झ्रपवर्जित कर देता है। ये दोनों नियम समानोदक कुटुम्बियों पर भी लागू होते 
हैं। समानोदक और सगोत्र एक ही बात है। गोत्र का अर्थ है गौझों का परित्राण प्रदा- 
यक स्थल, अर्थात्‌ गोचर भूमि । उसी गोचर में जो लोग संयुक्त हों वे सगोत्र हैं। उदक 
का अर्थ है जल। जलाशय में जो लोग संयुक्त हों वे समानोदक हैं। भ्रतीत काल में 
जलाशय और गोचर संयुक्त कुटुम्बों या सगोत्रियों के बीच में सदैव सावंजनिक तथा 
अविभाज्य रहते थे, क्योंकि जीविका व जीवन के ये अ्रनिवार्य साधन थे। यथा-- 


अविभक्तथनास्त्वेते सपिण्डा: परिकोर्तिताः । (त्रह्मपुराण ) 


यह ऐतिहासिक या कल्पित अर्थ है। समानोदक का दूसरा श्रर्थ है, जैसा कि 
ऊपर कहा गया था, वे सब लोग, जो किसी मृत व्यक्ति को तिलांजलि समर्पण करते 
या एक ही व्यक्ति से तिलांजलि प्राप्त करते हैं, यथा--- 
अत ऊध्व समानार्थजन्मपिण्डोदकगोत्राणां पुर्वः पूर्वो गरीयान्‌ू । (वसिष्ठ १७-७९ ) 
समानोदकभ।वस्तु जन्मनस्तो रवेदने ॥ (सनु ५-६० ) 
समानोदकभावस्तु निवर्तेता चतुर्द शात्‌ । 
जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥। (सिताक्षरा २-१३६) 
ये बातें स्पष्टीकरण के लिए दोहरा दी गयी हैं। जब सपिण्ड तथा समानोदर्क 
दोनों निरशेष हो जाते हैं तब जाकर उत्तराधिकार बन्धुओं को मिलता है। 


दे 


१. गरुड़दास ब०,लालदास (१९३३) ६०, इ० अ० १८९ । 
२: हिस्द्री आफ ध्ंशास्त्र ३७, ७५२-७५३ । 


<्रढ हिन्दू विधि 


बन्धु की परिभाषा, उसका आशय व प्रसार तो संक्षेप में पहले बतलाया जा 

चुका है। नारी अ्रथवा नारियों के माध्यम से जो लोग सम्पत्ति के मृत स्वामी के साथ 
सम्बन्धित होते हैं, उनकी संख्या स्पष्टतः विशाल हो सकती है। तब उनमे से चुनाव 
किस विधि से क्रिया जाय ? इस शंका का कोई शास्त्रीय और प्रत्यक्ष समाधान नहीं 
पाया जाता। यद्यपि हाई कोर्टो व प्रिवी कौसिल ने समाधान खोज निकालने का प्रयास 
बहुत किया है, जिसके कारण नजीरों की संकुलता बढ़ गयी है। सन्‌ १९१४ में “राम- 
चन्द्र ब० विनायक” नामक मुकदमा" प्रिवी कौसिल में गया, जिसके तथ्य संक्षेपतः ये 
थे--आदि पूव॑ज के दो पुत्र थे। एक पूत्र का पृत्र, जो कि सम्पत्ति का स्वामी था, 
एक पूत्री को छोड़ कर मर गया। उस पुत्री के मरने पर श्रर्थात्‌ खण्डित स्वामित्व के 
समाप्त होने पर उत्तराधिकार का सवाल' उठा। दावेदार दूसरे पुत्र के पुत्र की पृत्री 
की पुत्री का पूृत्र था। निम्नलिखित वृक्ष से बात स्पष्ट हो जायगी-- 

दावेदार मृत स्वामी का बन्धु अवश्य 
था, किन्तु सवाल यह था कि वह भिन्न- | 
गोत्र सपिण्ड, श्रर्थात्‌ दायाधिकारी बन्धु | [ 
हैया नहीं। मिताक्षरा में सपिण्डता का उते पुत्र 
सीमित अर्थ में प्रयोग हुआ है, प्र्थात्‌ | 
मृतक के साथ नारी के माध्यम से | 





सम्बन्धित व्यक्ति को पाँच पीढ़ी के पुत्री ' पुत्री 
भीतर, तथा पुरुष के माध्यम से सम्ब- | 
न्धित व्यक्ति को सात पीढ़ियों के भीतर . पत्नी 


होता चाहिए। उपरोक्त दावेदार का ([ दावेदार) न 

हक मृत स्वामी के साथ अपनी माता के माध्यम से हुआ था। अ्रतः उसको पाँच 
पीढ़ियों के भीतर होना चाहिए। किन्तु क से उसका श्रन्तर छः पीढ़ियों का पाया 
जाता है। इस बाधा को अभिभूत करने के लिए उसकी ओर से यह तक॑ प्रस्तुत 
किया गया कि पाँच व सात पीढ़ियों की संख्या विवाह वाले मामलों के लिए, 
अर्थात्‌ उन पीढ़ियों के भीतर वेवाहिक सम्बन्ध का निषेध करने के लिए निर्धारित 
'की गयी थी और वह सांख्यिक सीमा दायाधिंकार वाले मामलों में अ्रप्रयोज्य है। 
अहस में कहा गया कि ऐसे मामलों के लिए पीढ़ियों की कोई भी अवधि नहीं है। 
इस तक का प्रतिवारण करते हुए प्रिवी कौंसिल ने दावा खारिज कर दिया और “उम्मेद 


१. (१९१४) ४१, इ० अपील्स २९०, ३१२ । 


उत्तराधिकार या दश््यप्राप्ति--मिताक्षरा ८५ 


बहादुर ब० उदयचन्द'' वाली नजीर का अनुमोदन करते हुए दो नियम विहित कर 
दिये-- (१) दावेदार यदि नारी के माध्यम से आता है तो उसको आ्रादि पूर्व ज से पाँच 
पीढ़ियों के भीतर होना चाहिए। (२) दावेदार और मृत स्वामी को अन्योच्य का 
सपिण्ड भी हाना चाहिए। 
पहली शर्त से दो शंकाएँ उठती हैं। एक तो यह कि यदि दावेदार अपने पिता 
के माध्यम से मृतक के साथ सम्बन्धित हो तो पाँच पीढ़ी की सीमा लागू होगी या सात 
की ? बम्बई व इलाहाबाद का मत है कि पाँच वाली अवधि प्रयोज्य होगी । मद्रास 
के मत से सात वाली अ्रवधि लागू होगी ।' दूसरी शंका यह कि उस दशा में क्या होगा 
जब दावेदार अपने पिता के माध्यम से सम्बन्धित हो और आदि पूर्वंज से सात ही पीढ़ी 
दूर हो, किन्तु उस (दावेदार) का पिता स्वतः, जो छः (यानी पाँच से अधिक) पीढ़ी 
दूर है, अपनी माता के माध्यम से सम्बन्धित रहा हो ? पाठक असमंजस में पड़ जायेगे। 
सरसरी दृष्टि से तो लगता है कि दावेदार का हक पक्का है। किन्तु गौर करने से यह 
लगता है कि जो पिता स्वतः अ्रपवर्जित है वह अपने माध्यम से अपने पुत्र को केसे 
हक प्रदान कर सकता है। दूसरे शब्दों में, पुत्र अपने पिता की अ्रन॒हँता का छलांग मार 
कर कैसे उल्लंघन कर सकता है। इस छलाग को डा० सर्वाधिकारी ने मण्ड्क-प्लुति 
(फ्रागूस लीप, मेढक की फलांग) की सज्ञा दी है।' शुद्ध उत्तर होगा कि दावेदार 
को हम उत्तराधिकारी बन्धु नहीं मान सकते। 


दूसरी शर्त को मनु के इस प्रसिद्ध वाक्य से अवलम्बन मिलता है-- 


या “अनन्तरः सपिण्डादेयस्तस्य तस्य धन भवेत्‌ । 
“अनन्तरः सपिण्डो यस्तस्य तस्य धर भवेत्‌ ॥ 
या धयो यो ह्यनन्तरः पिण्डात्तस्थ तस्य धर्त भवेत्‌ । (सन्‌ ९-१८७) 


“सपिण्डादू यः” और “तस्य तस्य” शब्दों से अ्रन्योन्‍्यता का आशय लिया गया 
है। दोनो (मृत स्वामी, दावेदार) की अन्योन्य सपिण्डता को माननीय मुल्ला ने हिन्दू 
ला' (पृ० १३५) मे इन रेखाचित्रों से समझाया है--- 


१. ६ कलकत्ता ११९, १२८। 
२. “ब्रजमोहन ब० किशन लाल”, १९३८, इला० छा जनेल ६७० । 
“केसर ब० विनायक (१९४७) बम्बई ७७०। | 
३. 'किसरसिंह ब० भारत सचिव” (१९२६) ४९, मद्रास ६५२, ६८९ 


४. सर्वाधिकारी कृत हिन्दू छा, २ सं०, पृष्ठ ५९२ । 
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क आदि पूव॑ज क्‌ भरादि पृवज 
विजिक की, 

ख न ग पुत्र - पुत्र हा पुत्र 

हि आल घ्‌ पुत्र है ष हु पुत्र 
डः पुत्र (दावेदार ) पूत्री 
पुत्री ते पुत 

। पुत्र स्वामी 

स्वामी 


चित्र (१) में स्वामी का पिता चर पुत्री के माध्यम से श्राया है और पाँच पीढ़ियों 
के बाहर है श्रतः च दावेदार का सपिण्ड नहीं है और चर का पृत्र (स्वामी) भी दावेदार 
का सपिण्ड नहीं है। उपर्युक्त मंडूक-प्लुति द्वारा दावेदार को हम स्वामी का उत्तरा- 
घधिकारी सपिण्ड नहीं मान सकते। चित्र (१) के अनुसार स्वामी भी दावेदार का 
उत्तराधिकारी सपिण्ड नहीं बन सकता। श्रर्थात्‌ दावेदार और स्वामी में पारस्परिक 
सपिण्डता प्रमाणित नहीं होती । अन्योन्य या पारस्परिक सपिण्डता का अर्थ अब समझ 
में आ जायगा। चित्र (२) से यही चीज और भी स्पष्ट होती है। उसमें स्वामी एक 
नारी के माध्यम से आने के बावजूद, पाँच पीढ़ियों के भीतर होने के कारण, दावेदार 
का उत्तराधिकारी सपिण्ड बनता है,और इसके विलोमतः दावेदार भी स्वामी का 
उत्तराधिकारी सपिण्ड बन जाता है। चित्र (३) से स्पष्ट है कि स्वामी व दावेदार 
अन्योन्य उत्तराधिकारी सपिण्ड है। समझने की सुगमता के लिए चित्र (४) भी लिखा 
जा रहा है जो चित्र (१) का विलोम है-- 
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(३) ४) 
कं आदि पूर्वज क आदि पूर्वज 
[ 
। के भर व बीज बम 
| ] । | 
है छत है उतर ख पुत्र गा पुत्र 
( ते न) के उत्र दावेदार घ पुत्र 
((स्वार्म | 
| पुत्र 
ध; शी 
दावेदार च पुत्र 
! 
! 
दावेदार 


चित्र (२) व (३) से साबित होता है कि दावेदार “रामचर्द्र ० विनायक” 
बाली दोनों शर्तों को पूरी करता है। इसलिए उसका हक पक्का है। उसी तरह से 
चित्र (१) व (४) से साबित होता है कि दावेदार उस नजीर की शर्तों को पूरी नहीं 
करता है। फलतः उसका हक कच्चा और भ्रप्रवर्ततीय है। इन दोनों शर्तों को पूरी 
करने वाले बन्धुओं की भी विशाल संख्या हो सकती है। दायादों के इतने विस्तृत व 
अभेद्य व्यूह से छूटकर मृत व्यक्ति की सम्पदा बाहर आयेगी और| तब राजगमन 
(एस्चीट) या जप्ती के द्वारा राष्ट्र या जनता के उपयोग में आयेगी, जिसका सयोग 
अति क्षीण और सुदूर प्रतीत होता है। एक ही खानदान' के भीतर सम्पत्ति का प्रति- 
बन्धित होकर भ्रमित काल तक पड़ा रहना जनहित के प्रतिकूल है। जैसे 'दर्वेश रखाँ 
रहे तो बेहतर", बसे ही सम्पत्ति रूपी नदी का प्रवाहित रहना ही सबके हित में 
कल्याणकारी होता है। 
बन्धुओं का निर्धारण ह 
ध्य की परिवर्धनशील दुर्गगनता का निवारण जैसे कुम्मज ऋषि ने किया, वेसे 
ही उत्तराधिकारी बन्धुओश के परिवर्धेनशील विस्तार को रोकने का प्रयास डाक्टर 
सर्वाधिकारी जी ने किया है। भगीरथ परिश्रम, प्रवीण गवेषणा, पारदर्शी बुद्धिमत्ता 
समेत उन्होंने निम्नोक्त विद्धत्तापूर्ण प्रस्थ।पना की रचना की--यहैं देखकर। कि वही लोग 
बन्ध्‌ कहे गये है जो चार परिवारों में किसी एक के सदस्य हों यानी (१) मृतक या 
उसके पित॒परक पूर्वजों के परिवार, (२) मृतक की माता के पितृपरक पृव्व॑जों के परि- 
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वार, (३) मृतक की पितामही के पितृपरक पूर्वजों के परिवार, (४) मृतक की माता- 
मही के पितृपरक पूर्वजों के परिवार। उनके मत से, बन्धुओं की मिताक्षरा वाली तीन 
इलोकीय परिभाषा से यही निष्कर्ष निकलता है। इस निष्कषं के ऊपर श्रन्योन्यता की 
कसौटी लगाकर उन्होंने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि एक तरफ तो धनी या स्वामी 
को ऐसे झादि पूर्वज की सन्‍्तान होना चाहिए, जो दावेदार के इन चार परिवारों का 
सदस्य हो---/ १) दावेदार का पितृपरक परिवार, (२) दावेदार की माता का पितृ- 
_परक परिवार, (३) दावेदार की पितामही का पितृपरक परिवार और (४) दावेदार 
की मातामही का पितृपरक परिवार। दूसरी तरफ और दूसरे शब्दों में, दावेदार' (१) 
यदि स्वतः उपरोक्‍त दूसरे, तीसरे, चौथे परिवार का सदस्य है, या (२ ) इन चारों 
परिवारों के किसी पितृपरक सदस्य का दौहित्र है, या (३) इन चारों परिवारों के 
किसी पितृ-परक सदस्य का दौहित्रात्मज (दौहित्र का पुत्र) है, या (४) इन चार 
परिवारों के किसी पितृपरक सदस्य का दौहित्रेय (दौहित्री का पुत्र) है, तो ऐसे दावेदार 
को उत्तराधिकारी बन्धु कहेंगे और उसका हक ग्रवतंनीय होगा। 
इस मत को इलाहाबाद' के सिवा श्रन्य हाई कोर्टो ने मान्यता नहीं प्रदान की 
है। किन्तु डा० सर्वाधिकारी की तकंपूर्ण युक्तियाँ एक तरफ तो कुशाग्रता की और 
दूसरी तरफ उनके गम्भीर मनन की परिचायक है ।' महामहोपाध्याय डा० काणे ने 
डा० सर्वाधिकारी से मतभेद व्यक्त किया है।* डा० जे० डी० एम० छेरेट का भी 
उक्त प्रस्थापना से मतभेद है। 
उत्तराधिकारी बन्धु कौन है ? इसका उत्तर शायद यही होगा कि उपरोक्त दो 
पहचाने तो निश्चित है भर एक संदिग्ध। एक तो यह मत प्रतिष्ठापित है कि दावे- 
दार संकुचित श्रर्थ में स्वामी का सपिण्ड हो। दूसरे, दावेदार तथा स्वामी के बीच 
अ्रत्योन्यता विद्यमान हो। तीसरी कसौटी, जिस पर मतभेद है वह इलाहाबाद के अनु- 


१ 
हे 


कं 


“गजाधर ब० गौरीशंकर” (१९३२) ५४ इला० ६९८ । 

“त्ागस्सा ब० लिंगरेंड्डी” (१९४३) मद्रास ७५९ । 

“पांच गोपाल ब० नाठासढरू” (१९४९) ए० सी० १५७। 

“कसा ब० विनायक (१९४७) बम्बई ७७०। 

“केसर सिंह ब० सेक्रेटरी आव इण्डिया” (१९२६) ४९ मद्रास ६५२ 

* टेगोर रा लेक्चर्स आन हिन्दु ला आव इनहेरिटेन्स, संस्करण २, पु० ५७ १०६४० ४ 
४. हिस्दी आब घसंद्यास्त्र, पू० ७६०-६३। 

डरेंट (जे० डी० एम० ) कृत साडन हिन्दू ला, पृ० ३८७। 


कक 


न्प्प 


दर 
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सार यह है कि दावेदार को उपरोक्त चार में से किसी एक परिवार के पितृंपरक सदस्य 
का ऐसा वशज-होना चाहिए जो आदि पूर्वज से पाँच पीढ़ियों के भीतर हो। 

उत्तराधिकारी बच्धुओं। की अवली (पगत) जब निर्धारित हो चुकी, -तब उसमें 
से चुनाव किस रीति से होगा ? “मुठ्स्वामी ब० (सुनामवेड़्‌) मुठ्‌कु म।र स्वामी” वाले” 
मुकदमे में चुनाव का पहला नियम प्रिवी कौसिल' ने यह विहित किया है कि (१) 
श्ात्मबन्धु वरीय हैं पितृबन्धुओं से और पितृबन्धु वरीय हैं मातृबन्धुओं से। इस' नियम 
का उदाहरण यह है--(क) मौसी का पौत्र (आत्मबन्धु) वरीय है माता की बुझा 
के पुत्र (मातृबन्धु) से। (ख) बुआ का दौहित्र (आ्रात्मबन्धु) वरीय है पितामह के 
भागिनेय (पितृबन्धु। से ।। इस नियम के बाद, मुठ्स्वामी वाली नजीर मे से दो और 
नियम निष्कर्ष के रूप मे निकले। 

“बेदा चेला ब० सुन्रह्म ण्य / वाले मुकदमे में प्रिवी कौन्सिल ने यह घोषित किथा 
कि 'प्राधिकारों रूप से जब तक यह नियम स्पष्टतया बदला नहीं जाता, तब तक यह 
मानना पड़ेगा कि मुठ्स्वामी वाली नजीर मे परिगण्प्ति प्रस्थ"पनाएँ प०-प्रद्शंत करने 
के लिए विश्वनीय हैं।” (१) उपरोक्त दो नियम अर्थात्‌ दूसरा व तीसरा नियस ये 
है-- (२) मुठ्स्वामी वाली नजीर मे जो दुृष्टान्त उल्लिखित है उन्हीं के अ्रतुसार प्रत्या- 
सत्ति या सम्बन्धी-संनिधि को निर्धारित करना चाहिए, भ्रर्थात्‌ निकटतर प्रत्यासत्ति वाला 
दूरतर प्रत्यासत्ति वाले को परास्त कर देता है। (३) जब दोनों बन्धू एक ही श्रेणी के 
हों, तो वरीयता निर्धारित करने के लिए यह देखना चाहिए कि पारलौकिक लाभ 
झ्धिक कौन पहुँचायेगा। इन दोनों कसौटियों का प्रयोग पूर्वानुपर करना चाहिए।' 
जब ये नियम निरथ्थंक हो जायें तो चौथे. नियम वाली कसौटी लगानी चाहिए, जो , 
यह है-- 

मेन, डा० जी० सी० सरकार तथा भट्ठाचार्य के रचे हुए ' हिन्दू ला” के ग्रन्थों में 
उल्लिखित मत का अवलम्ब लेते हुए और इस बात पर बल देते हुए कि चौथी कसौटी: 
तभी लगानी चाहिए जब पहले तीन नियम निष्फल पड़ जायें, प्रिवी कौंसिल ने यह 
चौथा नियम विहित किया कि (४) जब दोनों प्रतिद्नन्द्दी बन्धु एक ही श्रेणी और समान 


१० (१८९६), १९ मद्रास ४०५। 

२० “आदित ना० ब० महाबीर प्र०” (१९२१ ) ४८, इ० एपील्स ८६ । 

३० कि० अंय्यंगर ब० वी० अथ्यंगर” (१९०६) २९ सद्रास ११५। 

४. “बेदाचेला ब० सुनब्रह्मण्य (१९२१), ४८ इ० ए० ३४९। 

५. “जे० एन० राय ब० एन० एन० राय” (१९३२), ५९ कछ० ५७६॥ 
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प्रत्यासत्ति वाले हों, तो वह बन्धु जो पिता के माध्यम से सम्बन्धित हो उस बन्धु की 
अपेक्षा वरीय माना जायगा जो माता के माध्यम से सम्बन्धित हो। ये चारों नियम 
प्रिवी कौंसिल के मुख से निर्गत होने के कारण सर्वथा मान्य हैं। इनके अभ्रतिरिक्त 
विभिन्न हाई कोटों की नजीरों में दो-चार और नियम भी विहित किये गये हैं, जिनके 
एकत्रीकरण का प्रयास मद्रास हाई कोट ने किया था।'* संक्षेपतः वे नियम निम्नोक्त हैं--- 

(१) आत्मबन्धुओं को पितृबन्धुओं से तथा पितृबन्धुओं को मातृबन्धओं 
से वरीयता मिलती है। 

(२) प्रत्येक श्रेणी में निकटतर प्रत्यासत्ति वाला बन्धु दूरतर प्रत्यासत्ति वाले 
बन्धु से वरीय होता है। 

(३) एक ही श्रेणी के प्रतिद्वन्द्दी बन्धुओं में पारलौकिक प्रलाभ एक निर्णायक 
कारक माना जाता है। 

(४) उपरोक्त कसौटियों की विफलता के बाद यह कसौटी लगायी जाय कि 
“पिता के माध्यम से कौत सम्बन्धित है और कौन माता के माध्यम से। इनमें प्रथम 
द्वितीय से वरीय माना जायगा । 

(५) उत्तराधिकारी बन्धुओं के समूह में वह वरीयता पायेगा जिसके श्रौर मृत 
स्वामी के बीच में अन्तरित नारियों की सख्या अ्रपेक्षया कम हो। 

(६) जो बन्धु मृत स्वामी का वशज है वह उस बन्धु की अपेक्षा वरीयता 
पायेगा जो मृतक का थूवँज है। 

(७) यदि प्रतिह्वन्दी बन्धू एक ही श्रेणी के हों और समान रूप से मृतक के 
वंशज हों, तो ऐसे वशज वन्धुओं में जिसकी वंशावली निकटतर हो वह दूरतर वंशा- 

वली वाले से वरीयता पायेगा।'* 

(८) दो समान प्रतिहन्द्रियों मे यदि एक सगा हो और दूसरा सौतेला, तो उस 
दशा में पहला दूसरे से वरीयता पायेगा ।'* 

उपरोक्त नियमावली उन मामलों में लागू होगी, जिनमें श्रन्तग्रंस्त बन्धुगण 
या तो स्वतः स्वामी के वशज हैं, या उसके (स्वामी के) पिता के, या पितामह के 


* कलोमुट॒ढू ब० असम्मामुट्दू” (१९३५) ५८, मद्रास २३८, २४६। 
*  देवीदास ब० मुकुट बिहारी” (१९४३), इलाहाबाद १३१॥ 
* जे० एन० राय ब० एन० एन० राय” (१९३१) ५८, इ० एपील्स ३७२॥, 
- हिस्ट्री आव घस्मंद्ास्त्र, खण्ड ३, पृ० ७५९। 
प्रो० जे० डी० एम० डेरेट कृत साडन॑ हिन्दू ला, पु० ३८५-८६। 
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था उसके (स्वामी के) प्रपितामह के। उपरोक्त बन्धुओं की सारणी माननीय मुल्ला 
के “हिन्दू ला” (१२ वां सं०) के पृष्ठ १४७-१५१ में मिलेगी। उस सारणी में १८० 
से ऊपर उत्तराधिकारी बन्धु गिनाये गये हैं, फिर भी वह अन्तिम नहीं है। प्रपितामह 
के ऊपर वाले पूर्वजों के वंशजों में भी बन्ध्‌ पाये जा सकते हैं, किन्तु ऐसे दावेदारों के 
मामले भ्रभी तक हाई कोटों के सामने पहुँचे नहीं हैं। भरत: उनके विषय में विचार करना 
व्यवहारतः उपयोगी नहीं प्रतीत होता है। 

बन्धुओं की पूर्वोक्त तीन इलोकात्मक मिताक्षरीय परिभाषा में एक भी नारी की 
गणना नहीं है। किन्तु मिताक्षरा के दो उप-अ्रधिक्षेत्रों में कतिपय नारी बच्धुओं को 
मान्यता दी गयी है। इस अन्तिम मत के लिए युक्ति यह दी गयी है कि जैसे सपिण्ड” 
'नारियों को समाहित करता है, बसे ही _भिन्नगोत्र सपिण्ड” नारी बन्धुओं को समाहित 
करता है। मद्रास में पुत्री और बम्बई में भगिनी, पुत्री, बच्चा तो सपिण्डों की श्रेणी 
में आकर दायाद गिनी गयी हैं। अन्य ऐसी नारियाँ भी उन प्रान्तों में उत्तराधिकारी 
बन्धु समझी जाती हैं जो यदि पुरुष होतीं तो उत्तराधिकारी बन्धु वाली परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो जातीं। मद्रासी नजीरों के अनुसार पुरुष बन्धुओं का हक तारी बन्धुओं 
की अपेक्षा अधिक बलशाली होता है। बम्बई में योनि-भेद को वरीयता का आधार 
नहीं माना गया है।' 

यहाँ तक मृत स्वामी के उन दायादों का वर्णन हुआ जो उसके सग्गे-सम्बन्धी 
अथवा आत्मीय या सजातीय हैं। जब इस विशाल समूह से सम्पदा उबर पाये तब 
जाकर बाहरी लोग उससे लाभान्वित हो पाते |हैं । “हिन्दू ला” ने बाहरी दायादों का 
भी क्रम विहित कर दिया है। यथा-- 


“पद्विष्यः सब्रह्म चारिण:”, (याज्ञवल्कय २-१३६) ; और “अत ऊध्वे सकुल्यः स्थाद 
आचाय्यें: शिष्यः एवं वा (मनु ९-१८७) और “बन्धूनामभावे आचार्य:। तदभावे 
हिष्यः। पुत्राभावे यः प्रत्यासन्न:ः सपिण्डस्तदभ-वे आचाय॑ं:, आचार्याभावे अस्तेवासी- 
त्यापस्तंवस्मरणात्‌ ।” (मिताक्षरा) और “शिष्याभावे सब्रह्म चारी धनभाक येन सहै- 
कस्मादाचायंदुपनयनाध्ययनतद्थज्ञ.नप्राप्तिः स सब्रह्म चारी।” (मिताक्षरा)। 


सजातीय के अभाव में चारों वर्णों के धनी की सम्पदा का उत्तराधिकारी पहले 


१. नरसिंह बनाम नरगम्मन” (१८९०) १३, मद्रास १० । 
“राजा बकट ब० राजा सुरनेनी” (१९०८) ३१, मद्रास ३२१। 
२. “किद्न ढंडू ब० शरन्त बाई” (१९४९) ५२, बम्बई एल० आर० ३२७॥ 
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झ्राध्यात्मिक गुरु माना गया है, फिर शिष्य, फिर गुरुभाई। यह सांसारिक धनी की. 
सम्पदा के अवक्रमण का सवाद है। यदि कोई द्विज वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करने के बाद 
मरता है तो उसी भ्राश्नम म / रहने वाला सह-वानप्रस्थ उसका दायाद होगा। सनन्‍्यासी: 
का दायाद होगा उसका पुनीत पुण्यात्मा चेला। ब्रह्मचारी का उत्तराधिकारी होगा 
उसका मत्रदाता गुरु। ऐसे लोगों के उत्तराधिकारी उनके ससारी कुटुम्बी नहीं हो 
सकते है। 
उपरोक्त ससारी तथा आध्यात्मिक दायादों के अभाव मे सम्पदा राजगमन या 
जप्ती के द्वारा राष्ट्र को प्राप्त हो जाती है और राष्ट्र के माध्यम से जनता [उससे 
लाभान्वित होने लगती है। सम्पदा पाने के परिणामस्वरूप राष्ट्र के ऊपर उन न्यासों, 
भ्राभारों और भरण-पोषणादि का दायित्व भी आ जाता है जो सम्पदा से सलग्न रहे. 
हों । अपरंच मृत धनी ने कोई दायाद नही छोड़ा है, इसका प्रमाणभार राष्ट्र के 
ऊपर रहता है। दायप्राप्ति की व्यवस्था लम्बी है, किन्तु रुचिकर प्रश्नों से समावेष्टित 
होने के कारण श्रान्तकारी नही है। 
साधारण संयुक्त कुटुम्ब के सदस्य या वियुक्त सदस्य की स्वार्जित सम्पत्ति के 
अवक्रमण की विधि पाठका ने जान ली। अरब शका यह उठती है कि ससृष्टि (या 
अलग होने के बाद शामिल होने) का क्‍या परिणाम दायप्राप्ति के ऊपर हगा। इसके 
उत्तर में स्मृतिवाक्य यह है-- 
संसूष्टिनस्तु संसुष्टी सोदरस्य तु सोदरः । 
दद्यादपहरेच्चांशं जातस्थ च सृतस्थ च॒॥। 
अन्योदयंस्तु संसृष्टी नान्‍्योदर्यों धन हरेंत्‌ । 
असंसृष्ट्यप वादज्ात्संसृष्ठो नान्‍न्यमातृजः ॥ (याज्ञ० २. १३८-३९) 
संसृष्ट के बाद उत्तरजीविता वाला नियम उसी प्रकार से सक्रिय हो उठता है जैसे 
प्रलग होने के पहले, अर्थात्‌ एक समांशिता फिर से सज-धज कर तैयार हो जाती है।* 


१. गोलाब कुंबर ब० कलेक्टर आव बनारस” (१८४७) ४, मूर्स इण्डियन 
एपील्स २४६ । _- । 
“कलेक्टर आवब मुस्लीपटस ब० सी० बेंकेट” (१८६० ) ८, सूर्स इण्डिय न 
एपोल्स ५०० । 

२. “कलेवटर हरदोई ब० कन्हैयालाल इ०” (१९४१) १६, लखनऊ ५५१ ॥ 
३.  समुद्रल् ब० समुद्रढ” (१९१०), ३३ सद्रास १६५॥ 
“प्रसोदा ब० द्विव” (१८९०), १७ कलकत्ता ३३। 
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मृत धनी की पृथक्‌ या व्यक्तिगत सम्पदा के अ्रवक्रमण के नियम भी वही हैं जो ऊपर 
लिखे जा चुके है, श्र्थात्‌ जो अलग होने के पहले लागू होते। उपरोक्त क्रम में समृष्टि 
के प्रभाव से वीरमित्रोदय ने केवल निम्नलिखित परिवतंन कर दिया है--- 
नं० १. पुत्र पौत्र प्रपौत्र नं० ५. संसृष्ट पिता नें० १०. विधवा 
नं० २. संसुष्ट सगा भाई नं० ६. अन्य संसुष्ट समांशी नं० ११. पुत्री 
नं० ३* संसृष्ट सौत्ेला भाई नं० ७. असंसृष्ट सौतेला भाई नं० १२. दौहित्री 
तथा अलग संगा भाई नं० ८. ' ,, माता नं० १३. भगिती! 
नं० ४. संसष्ट माता ' नं० ९. , पिता: ! 
याद रहे कि पृत्र, पौत्र, प्रषौत्र के विषय में वही चिरपरिचित पितृपरक वाला 
नियम संसृष्टि के पदरचात लागू होगा ।* व्यवहारमयूख का मत यह है कि संसूष्ट 
दायाद को असंसुष्ठ दायाद की ग्रपेक्षा सर्वदा वरीयता मिलती है। मयूख में यह क्रम 
विहित है--- 
नं० १. संसूुष्ट पूत्र नं० ४. संसुष्ट सगा भाई नं० ६. संसृष्ट पितृव्य 
नं० २. असंसुष्ट पुत्र॒ नं० ५. श्रसंसृष्ट सगा भाई नं० ७. संसृष्ट अन्य पुरुष कुटुम्बी 
नं० ३. संसुष्ट माताषिता सस॒ष्ट सोतेला ,, नं० ८. संसृष्ट विधवा 
नं० ९. सगी बहिन नं० १०. अन्य निकटतम सपिण्ड 
यह भी ज्ञातव्य है कि संसुष्टि वाले मामले यदा-कदा ही उठते हैं। 
नारी उत्तराधिकारी द 


तीसरे प्रकरण और इस प्रकरण में यह बतलाया गया है कि नारियाँ भी दाय 
प्राप्त कर सकती हैं। उसी विषय का समुच्चय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। धर्मं- 
आस्त्र के वाक्य हैं-- 


भार्या पृत्रश्च दासइंच त्रय एबांधनाः स्मृताः । 

यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्‍्येते तस्यथ तद्‌ घनम्‌ ॥ (सनु <-४१६) 
पिता रक्षति कौमारें भर्ता रक्षति यौवने। 

पुत्रो रक्षति वार्घक्ये न स्त्री स्वातत्व्यमहँति ॥ (मनु ९-३) 
रक्षेत्‌ कन्‍्यां पिता विज्ञां पत्तिः परत्नाइच वार्डके। 

अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्यं स्त्रिया: क्वचित्‌ ॥ (याज्ञ० १-८५) 


१. डा० जी० सी० सरकार कृत “हिन्दू ला, ८वां सं०, पृ० ४५५। 
२० हिस्दी आफ घसंशस्त्र”, खण्ड ३, पृष्ठ ७६७, ७६८, ७६९। 


९ढ हिन्दू विधि' 


पूर्व काल में पंतृक आधिपत्य, शारीरिक व मानसिक दुर्बलताओं तथा दासप्रथा के 
कारण नारी वग के अधिकार अतीव इने-गिने और सीमित होते थे। यहाँ तक कि बौधा- 
यन ने कहा है कि / (अहात स्त्री) न दायम्‌ । निरिन्द्रिया ह्यदायादाः स्त्रियोध्नृतम्‌ इति 
श्रुते: ।” फलतः बहुकालान सघष के बाद विधवा को उत्त राधिकार का हक मिला था। 
उसी तरह पुत्री क उत्तराधिकार का बहुत दिनों के बाद मान्यता मिली थी।' शने- 
शने: नारी उत्तराधिकारियों की सख्या पाँच तक पहुँची गयी। १९२९ ई० तक मिथिला 
, व बनारस उपशास आं मे तो सख्या यही बनी रही ; किन्तु द्रविड़ तथा महा राष्ट्र वाली. 
उपशाखाओं ने उन पॉच (विधवा, दुहिता, माता, पितामही, प्रपितामही ) में क्रमशः 
दो व अनेक नारी दायौदों को जोड़ दिया। महाराष्ट्र ने (१) श्रातृपुत्री, (२) भागि- 
नेयी, (३) पितृव्यपुत्री और (४) पिता की. बुआ की पुत्री को दायाद मान लिया 
है।' द्रविड़ देश में (१) अतृपुत्री, (२) भातृपौत्री दो को अ्रभी तक मान्यता 
मिल चुकी है ।" इनके अतिरिक्त, जैसा ऊपर कहा गया है, मद्वास में पुत्री और बम्बई 
में पुत्री, भगिनी, बुआ पहले से ही गोत्रज सपिण्डों के रूप में दायाद मानी जाती थीं। 
यह भी कहा जा चुका है कि “उन दोनों प्रान्तों में अन्य ऐसी नारियाँ भी उत्त राधिकारी 
बन्धु समझ ली जाती हैं जो यदि पुरुष होती तो उत्तराधिकारी बन्धु वाली परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो जातीं ।” ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि बम्बई प्रान्त मे गोत्रज सपिण्डों 
व समानोदकों की विधवाएँ भी दाय की अ्रधिकारी मानी गयी हैं। श्रर्थात्‌ नारी दायादों 
की संख्या बढ़ती जा रही है और बम्बई प्रान्त में तो वह अ्रथाह है। सन्‌ १९२९ व 
१९३७-३८ वाले अधिनियमों ने जिन नारी दायादों को मान्यता दे दी है उनको भी 
इस प्रसंग में याद रखना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि क्रिसी भी बन्धु की विधवा 
श्रभी तक किसी प्रान्त में उत्तराधिकारी नहीं मानी गयी है। यहाँ पर प्रशन उठता है 


१. “हिस्दी आफ घर्मद्ास्त्र', खण्ड ३, पू० ७०१-७०६। 
२. “हिस्द्री आफ धमं शास्त्र", खण्ड ३, पृ० ७३३-१४। 
३. “बालकृष्ण ब० रामकृष्ण” (१९२१), ४५ बस्बई ३५३। 
“दत्ताश्रेय ब० गंगादेई” (१९२२), ४६ बम्बई ५५१॥ 
“केनचावा ब० गिरिमल्‍ूप्पा” (१९२४), ४८ बम्बई ५६९। 
“बाई बिजली ब० प्रभालक्ष्मी” (१९०७), ९ बम्बई ला रिपोर्ट ११२९ ॥ 
४. “बी० सुब्रह्मण्य ब० वो० थायप्पा” (१८९८), २ मद्रास २६३॥ 
“जगलाथन ब० आदिला' (१९९४०), सक्रास ७३४। 
५. जो०सी० सरकार कृत #हुरुदू ला (<वां सें० ) » पं० '५७ १-प५२। 
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कि सपिण्डों की विधवाएँ किस क्रम से बम्बई प्रान्त में उत्तराधिकार पाती हैं। मुल्ला 
के हिन्दू ला” में पृष्ठ १६१ पर निम्नलिखित पाँच नियम दिये गये है-- 

(१) बद्धक्रम वाल़े दायाद, जिनका उल्लेश् ऊपर आा चुका है। बद्धक्रम दायादों 
तथा सगी-सौतेली बहनों के विद्यमान होते किसी सपिण्ड की विधवा दाय प्राप्ति नहीं 
कर सकती,।' किन्तु इससे बद्धक्रम वाली विधवाओं के स्थान में विक्षोभ नहीं श्राता । 

(२) दावेदार विधवा के मृत पति की छः पीढ़ियों के श्रन्दर यदि कोई पुरुष 
सपिण्ड जीवित न हो तो उस विधवा का हक उसी स्तर का होगा जो उसके मृत पति 
का होता। 

(३) यदि दावेदार विधवा का मृत पति वशावली की निकटतर रेखा में उत्पन्न 
हुआ था और उसका प्रतिद्वन्द्दी पुरुष होने पर भी दूरतर रेखा में है, तो विधवा उस 
पुरुष सपिण्ड से बाजी मार ले जायगी। 

(४) यदि नारी सपिण्ड एक पुरुष की उत्तराधिकारी हो, तो ऐसी विधवा को 
सीमित स्वामित्व मिलता है। यदि वह किसी नारी की उत्तराधिकारी हो, तो उसको 
खण्ड स्वानित्व मिकेगा। 

(५) पुनर्विवाह के बाद सपिण्ड विधवा मृत पति के वश में उत्तराधिकार से 
बंचित हो जाती है।" किन्तु वेधव्य के अनन्तर वाली भ्रष्टता को अनहंता नहीं समझते । 
इन नियमों की परिपोषक नजीरें मुल्ला के हिन्दू ला” के उसी पृष्ठ की टिप्पणी में 
उल्लिखित है। यहाँ पर मिताक्षरीय उत्तराधिकार की वार्ता समाप्त हुई। 


१. “नहालचन्द ब० हेसचन्द” (१८८५). ९, बस्बई ३१। 
“बिदठलूदास ब० जेठाबाई” (१८८०), ४ बम्बई २१९। 

२. लहलभाय ब० कस्सीबाई” (१८८०) ५, बम्बई ११०। 
“बसनगाडवा ब० बसतगाडवा” (१९१५) ३९, बम्बई ८७। 

३. “इच्छावा ब० कलिंगप्प (१९९२) १६, बम्बई ७१६। 

४, “नारायण ब० वन (१९२२) ४६, बम्बई १७॥ 
“गान्धी सगनलाल ब० बाई जादव” (१९००) २४, बम्बई १९२॥ 

५. “प्राणजीवन ब० बाई भिकी” (१९२१) ४५, बम्बई १२४७। 

६. अकोबा लक्षमन ब० साई जेनू” (१९४१), बम्बई ४३८। 


प्रकरण ५ 
उत्तराधिकार---दायभाग 


मिताक्षरा और दायभाग का अन्तर पिछले प्रकरणों में बताया जा चुका है। 
उत्तराधिकार और श्राद्धतपंणाधिकार में एक सइज संलग्नता हिन्दू धर्म में मानी गयी 
है। 'यरचार्थहरः स पिण्डदायी स्मृतः” (विष्णु धर्मसत्र १५-४० ) | इसी संलग्नता 
के ऊपर बल देते हुए दायभाग में पारलौकिक प्रलाभ पहुँचाने की पात्रता को दायप्राण्ति 
के अधिकार का आधार माना गया है। यह बात अभी विवादास्पद बनी हुई है कि 
श्राद्धाधिकार से उत्तराधिकार पैदा होता है, अ्रथवा उत्तराधिकार पाने से श्राद्धादि 
का कत्तंव्य या दायित्व दायाद के ऊपर झ्राता है। इस विषयान्तर को न उठाया जाय। 
श्राद्ध-तपंणादि के प्रभाव से मृत पूर्वजों की आत्मा का कल्याण होता है, इसलिए जो 
श्राद्धाधिकारी हैं, चाहें वे इस क्रिया को करें या श्रसमर्थता, अविश्वास अथवा प्रमाद 
के वश न करें; उन्हीं को जीमृतवाहन ने दायाद माना है। | 
श्राद्ध दो प्रकार के हैं--एकोहिष्ट व पावंण। प्रथम केवल मृतक के निमित्त 
मरने के ११वें दिन या मरने की तिथि पर किया जाता है। विधवा तथा दुहिता को 
इसी के करने का अश्रधिकार है। द्वितीय श्राद्ध का भ्रधिकार उनको नहीं है। यह 
श्राद्ध पूर्वजों के कल्याणा्थ निरिचित समयों के ऊपर किया जाता है। यथा 
एकः उद्दिष्ठः यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेको हिष्टम्‌ इति कर्मनामधेयम्‌ । 
और तत्र त्रिपुरुषोहेशेन यत्कियते तत्पावंणम्‌ ।, (मिताक्षरा) 
पावंण श्राद्ध भ्रमावस, पूर्णमासी, चतुर्दशी, भ्रष्टमी, संक्रान्ति के दिन किया जाता 
है और इसे केवल पुत्र-पौत्रादि करते हैं। पार्वण श्राद्ध को त्रैपुरुषिक भी कहते हैं, क्योंकि 
इसमें श्राद्धाधिकारी श्रपने पिता. पितामह, प्रपितामह तथा माता के तीन पूर्वजों को' 
आमन्त्रित करता है। उनको खीर के पिण्ड दिये जाते; हैं और भात का जो श्रंश हाथों 
में लगा रह जाता है उसे पिण्डलेप कहते हैं। पिण्डलेप दूर वाले पूर्वजों को और समूचे 
पिण्ड नजदीक वाले पुवंजों को समपंण किये जाते हैं। तर्पण क्रिया से श्रधिक दर के 
पूर्वजों को जल समपंण किया जाता है।' पिण्ड-दान अपने तथा माता के तीन पीढ़ियों 
तक के पूर्वजों को और पिण्डलेप-दान तीन से ऊपर अर्थात्‌ चार से छः पीढ़ियों तक 


१ हिस्ट्टी आफ धर्मदास्त्र, खण्ड २, अध्याय १७, २० थ खण्ड ३ ,७४६॥। 
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के पूवंजों को किया जाता है। इनसे भी ऊपर शअ्र्थात्‌ सात से तेरह पीढ़ियों तक के 
पृ्वजों को केवल जलदान किया जाता है। इसी विभाजन के अनुसार दायादों का वर्गी- 
करण किया गया है। पिण्डदाता तथा पिण्ड-ग्रहीताओं को सपिण्ड, पिण्डलेप के दाता 
व ग्रहीता को सकुल्य, जल के दाता व ग्रहीता को परस्पर समानोदक कहते हैं। पूर्ण 
पिण्ड में शान्ति व कल्याण दायिनी शक्ति अधिक, उससे कम शक्ति पिण्डलेप में और 
उससे कम जल दान में मानकर दायभाग में सपिण्डों का ऊंचा हक, सकुल्यों का उनके 
बाद तथा समानोदकों का सवसे पीछे विहित हुआ है। 

ऊपर जो तेरह पीढ़ियाँ पिण्ड, पिण्डलेप तथा जल के ग्रहीताओं की गिनायी गयी' 
हैं उनमें अन्य सपिण्डों, सकुल्यों, समानोदकों को भी जोड़ देने की आ्रावश्यकता है। 
कारण यह है कि एक हिन्दू उन श्राउ्ध-तपंणादि से भी तृप्ति व कल्याण प्राप्त करता 
रहता है जो ऐसे पैतृक पूर्वजों को श्रन्य व्यक्तियों के द्वारा समर्पित होते हैं, जिनको' 
पिण्ड-जलादि समपिंत करना स्वतः उसका कत्तंव्य था। इसका परिणाम यह होता है 
कि वे सव लोग भी परस्पर सपिण्ड, सकुल्य या समानोदक बन जाते हैं जो उसी एक' 
पैतृक पृव॑ज को क्रमशः पिण्ड या पिण्डलेप या जल समर्पित करते हैं। यह याद रखना 
चाहिए कि अपने मातृक पूर्वजों को समर्पित पिण्डादि दान से कोई व्यक्ति लाभान्वित 
नहीं होता है। 

सपिण्ड, सकुल्य, समानोदक सम्बन्धों में से प्रत्येक सम्बन्ध तीन भाँति से बनता 
है। श्रर्थात्‌ (१) एक व्यक्ति उन लोगों का सपिण्ड है जिनके लिए पिण्डदान करना 
उसका कत्तंव्य है। अर्थात उसके तीन व उसकी माता के तीन पूर्वंज --६। 

(२) वह उन लोगों का भी सपिण्ड है जिनका उसके लिए पिण्डदानं करना 
कतंव्य है। श्र्थात्‌ उसके पुत्रादि तीन वशज और उसका दौदित्र, उसके पुत्र का दौहिन्न, 
उसके पौत्र का दोहित्र--६९। ' 

(३) वह उन लोगों का भी सपिण्ड है जिनका ऐसे पूर्वजों के लिए पिण्डदान 
करना कतंव्य है जिनके निर्मित्त पिण्डदान करने को वह स्वतः बाध्य होता। श्र्थात्‌ 
उसके तीन मातृक व तीन पैतृक पूव॑जों को पिण्डदान करना जिन लोगों का कर्तव्य होता 
है। इस तीसरी श्रेणी के सपिण्ड चार वर्गों में विभक्त हो सकते हैं। पहले वर्ग में हैं 
उसके भाई, अत पुत्र, आ्रातृपौत्र (-३ ) ; उसके पितृव्य, पितृव्य पुत्र व पौत्र (-३) ; उसके 
पितामह का भ्राता व उस श्राता के पुत्र व पौत्र (-३) +-९। दूसरे वर्ग में हैं भगिनी 
का पुत्र, पिता की भग्रिनी का व पितामह की भगिनी का पुत्र, अर्थात्‌ अपना भागिनेय 
व पिता और पितामह के भागिनेय (-३); भ्राता का दौहिन्र , भ्ातृपुत्र का दौहित्र 
(-२); पितृव्य का दौहित्र, पितृव्य का भागिनेय, पितृव्य-पुत्र का दौहित्र, पितृव्य के 

हट 
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भाई का दौहिचर (-४) --९। तीसरे बर्ग में हैं मातुल, मातुलेय (मामा व उसका पुत्र ), 
मातुल का पौत्र (-३); मातामह, मातामह का पुत्र व पौत्र (-३); प्रमातामह, 
प्रमातामह का पुत्र व पौत्र (-२)७-९ । चौथे वर्ग में है मौसी का पुत्र, मौसी का भाई 
ब चाचा (-३); मातुल का दौहित्र, मातुलेय का दौहित्र, नाना के भाई का दौहित्र 
(-३); नाना के भाई के पुत्र का दौहित्र, नाना के चाचा का दौहित्र, नाना के चाचा 
के पुत्र का दौहित्र (-३)--९। कुल मिला कर २६ सदस्य तीसरी श्रेणी के हुए। 


दायभाग और मिताक्षरा का अन्तर 


यह ज्ञात है कि दायभाग में पाँच नारियाँ भी सपिण्ड मानी गयी है, श्रर्थात 
विधवा, दुहिता, माता, पितामही, प्रपितामही । इनके सिवा किसी नारी को उत्तरा- 
घिकारी नही ग्िना जाता है। उपरोक्त १२--३६ यानी ४८ तो पुरुष सपिण्ड और 
ये ५ नारी सपिण्ड; कुल ५३ सपिण्ड होते हैं। पाठकों को यह ज्ञात होगा कि ४८ 
पुरुष सपिण्डों में कई व्यक्ति ऐसे समाहित है जो नारी के माध्यम द्वारा सम्बन्धित 
होने के प्रभाव से मिताक्षरा में सपिण्ड नहीं, किन्तु बन्धू गिने जाते हैं; श्रतः वहाँ इनको 
उत्त राधिकार सपिण्डों व समानोदकों के परचात्‌ मिलता है। दोनों शाखाओं में यही मुख्य 
श्रन्तर है, जो पहले भी बतायाजा चुका है। इस भेद का कारण है जीमूतवाहन की 
पारलौकिक कल्याण प्रदान करने की क्षमता वाली मान्यता। 

उसी भाच्यता के प्रभाव से तीसरी श्रेणी वाले चार वर्ग सपिण्ड माने गये हैं।' 
इनमें पहले वर्ग वाले व्यक्ति अपने उन्हीं पैतृक पूवंजों के लिए पिण्ड दान करते हैं जो' 
मृतक के भी पैतृक पूर्व॑ंज निकलते हैं। दूसरे वर्ग वाले व्यक्ति अपने उन्हीं तीन मातृक 
पूर्वजों के निमित्त पिण्ड दान करते है, जिनमें से या तो सब या कुछ मृतक के भी पैतृक 
पू्वंज निकलते हैं। तीसरे वर्ग के लोग श्रपने उन्हीं पैतृक पूव॑जों कौ पिण्ड दान करते 
है, जिनमें से या तो सब या कुछ मृत धनी के मातुक पुर्वज निकलते हैं। चौथे वर्ग वाले 
व्यक्ति अपने उन्हों मातृक पूर्वजों के लिए पिण्ड दान करते हैं, जिनमें से कुछ या सब 
भुत स्वामी के भी मातृक पूवंज निकलते हैं। यदि मृतक ने अनेक भाई, पितृव्य, मातुल, 
मौसी छोड़ी हैं तो उसके सपिण्डों की संख्या भी ५३ से कहीं आगे पहुँच जायगी। 
जीमूतवाहन की मान्यता की श्रालोचना करना इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर है। यदि 
किसी की रुचि हो तो जी० सी० सरकार के “हिन्दू ला” पृष्ठ ४७७-५० १ तथा “हिस्ट्री 
झाफ धमशास्त्र” के तीसरे खण्ड में पृष्ठ ७३३-४३ पर उसकी विस्तृत समालोचना 
पढ़ सकता है। सपिण्डों के पश्चात्‌ सकुल्यों की, बारी श्राती है। 

दायभाग के अनुसार एक व्यक्ति उस समूह का सकुल्य है जिनके निमित्त पिण्ड- 
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लेप प्रदान करना उसका कत्तंव्य है; तथा उन लोगों का भी, जिनका उसके निमित्त 
पिण्डलप प्रदान करना कत्तव्य है; तथा उन लोगों का भी, जिनका कत्तंव्य है कि ऐसे 
व्यक्तियों के निमित्त पिण्डलेप प्रदान करें जिनको वह स्वतः पिण्डलेप प्रदान करता है। 
इस वर्ग वाले! सब लोग पुरुष होते हैं। अर्थात्‌ चौथी से छठी पीढ़ी तक के पूर्वज और 
और चौथी से छठी पीढ़ी तक वाढे वशज। गिनती में ये ६ होते हैं। इनके अतिरिक्त 
२७ ओर है--अ्र्यात्‌ चौथी, पाँचवीं व छठी पीढ़ी वाले पुरुष पूृव॑जों में प्रत्येक के छः- 
छः पुर्ष वशज जो १८ होते हैं; तथा पिता, पितामह व प्रपितामह में प्रत्येक के चौथी 
से छठी पीढ़ी तक वाले पुरुष वंशज जो ९ होते है--१८--९५--२७। इन २७ में 
उपरोक्त ६ जोड़ देने से ३३ सकूल्य होते हैं। इस शब्द का अर्थ है एक ही कुल या 
खानदान के सदस्य। इस शब्द का प्रयोग मिताक्षरा में नहीं हुआ है, किन्तु मनृस्मृति 
(९-१८७ ) में कहा है--अ्रत ऊर्थ्व सकुल्य: स्थाद्‌ आचार्य: शिष्य एवं वा” और इस 
व्यापक अथ में समानोदक भी समाविष्ट हैं। दायभाग में जीमृतवाहन ने भी साफ कहा 
है कि सपिण्डों व सकुल्यों का उपरोक्त भेद केवल उत्तराधिकार के विषय में किया 
गया है, अ्रशौच के विषय में दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। विष्णु-धर्मंसूत्र में भी सकुल्य 
एवं बन्धु (अर्थात्‌ सपिण्ड) में भेद किया गग्मा है, यथा तदभावे अातृपुत्रगामि। तदभावे 
बन्धुगामि। तदभावे सकुल्यगामि” (१७-६-११) । ऐसा ही भेद बौधायन धर्मसूत्र 
में किया गया है, यथा सपिण्डाभावे सकुल्य” (१-५-११४-११६) । सकुल्यों के 
परचात्‌ उत्तराधिकार की बारी समानोदकों की झाती है । 

मिताक्षरा में समोत्रा तथा समानोदक पर्यायवाची शब्द हैं। किन्तु दायभाग में 
एक व्यक्ति उन सब लोगों का समानोदक होता है जितकोौ जलप्रदान (तर्पण) करना 
उसका धर्म है। वह उन सब लोगों का भी समानोदक होता है जिनका धर्म है उसको 
जलांजलि देना। वह उन लोगों का भी समानोदक होता है जिनका धर्म है उन मृतकों 
को जलांजलि देना जिनको वह स्वतः जल प्रदात करता है। उपरोक्त सब लोग परस्पर 
समानोदक होते हैं। मृतक के तेरह पुरुष वंशज व तेरह पुरुष पुवंज और तेरहों पूर्वजों 
में प्रत्येक के तेरह-तेरह वशज--१६९--२६७८-१९५ हुए। इनमें से ४८ पुरुष सपिण्डों 
को निकालने पर १९५--४८--०१४७ समानोदक बचे। यह गणना व्यावहारिक दृष्टि 
से निरस्थंक ही है, क्योंकि मत्यं लोक में किसका आयुर्दाय इतना दी्घ हो सकता है कि 
वह इतने दूरस्थ कुटुम्बियों को. छोड़कर मरे। सपिंड, सकुल्य, समानोदकों की परि- 
भाषा जानने के बाद प्रश्न यह उठता है कि इन तीनों भाँति के दायादों में भ्ंतरंग वरी- 
यता किस' विधि से निर्धारित की जाती है। इसके निमित्त चार नियम ये हैं-- 

(१) सपिण्डों इत्यादि के समूह में से वह वर्ग वरीयता पता है जो मृतक को 
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पिण्ड या पिण्डलेप या जलांजलि देता है--उत्त वर्ग की श्रपेक्षा जो उससे पिण्ड या 
पिण्डलेप या जलांजलि ग्रहण करता था। 

(२) उपरोक्त नियम के प्रयोग के बाद यह देखना चाहिए कि उनमें से कौन- 
कौन पितृवर्ग तथा मातुवर्ग ; दोनों को पिण्ड या पिण्डलेप या जलांजलि प्रदान करता 
है और कौन केव न पित॒वर्ग को। प्रथम का हक द्वितीय की श्रपेक्षा वरीय होता है। 

(३) अब यह विचार करता चाहिए कि मृत धनी के पैतृक पूर्वजों के निमित्त 
कौन पिण्ड दान करता है, पिण्डलेप या जल अ्र्पंण करता है और कौन उसके मातृक 
पृ्व॑जों के निमित्त | प्रथम को द्वितीय से वरीयता मिलती है। 

(४) यदि दो प्रतिद्वन्दी दायादों द्वारा उसी भाँति के पिण्ड दिये जाते हैं, तो 
फिर यह देखना होगा कि उनमें से अधिक सख्या में पिण्ड कौन देता है। क्योंकि श्रधिक 
संख्या वाले को वरीयता मिलेगी। यदि दोनों की संख्या समान निकले तो यह देखा 
जाता है कि कौन समीप वाले पूव॑जों को पिण्डदान करता है और कौन दूर वाले पूर्वजों 
को। प्रथम को द्वितीय से वरीयता मिलेगी।' 

पिछले प्रकरण (४) में मिताक्षरा वाले सपिण्डों के उत्तराधिकारी क्रम का 
उल्लेख किया गया था। दायभाग के अनुसार उसी क्रम का वर्णन अब यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है-- 
१-२-ह३) पुत्र, पौत्र, प्रपौन्नु--इतके उत्तराधिकार का विवरण वही है जो मिताक्षरा 

वाले प्रकारण (४) में बताया जा चुका है।' 
४-५-६) विधवाएँ---१९३७ वाले ऐक्ट नं० १८ (हिन्दू विभेन्‍्स' राइटस दु प्रापर्टी 
ऐक्ट) के अनुसार विधवा को पृत्र के बराबर भाग मिलता है। पति के 

जीवन-काल में उसको सतीत्व निवाहना चाहिए। 

पहले इनको सीमित स्वामित्व मिलता था, किन्तु “हिन्दू सक्‍सेशन' ऐक्ट” सन्‌ 
१९५६ की धारा १४ ने अखण्ड स्वामित्व में परिणत कर दिया है। सन्‌ १९३७ 
वाले ऐक्ट १८ के अनुसार सबकी सब सह-विधवाशों को मिलाकर एक पुत्र के समान 
भाग मिलता था। श्रन्य सुक्ष्म प्रश्नों के लिए, जो विधवा के सम्बन्ध में पैदा होते हैं, 
प्रकरण ४ के विधवा” शीर्षक में देखना चाहिए। मृत धनी की विधवा के अतिरिक्त 
उसकी विधवा पुत्रवधू व विधवा पौत्रवध्‌ (बशर्तें कि पृत्र व पौत्र धनी के पहले मर 
चुके हों) को भी दायाद मान लिया गया है (सन १९३७ वाले ऐक्ट १८ से) और 
उनको मृतक की विधवा के साथ यहीं क्रमिक स्थान दिया गया है। सन्‌ (५६ वाले हि० 


१. प्रोफेसर जे० डी० एस० डेरेंट कृत “साडन हिन्दू ला, पृ० ३९१-९२। 


उत्तराधिकार--दायभाग १०१ 


स॒० ऐक्ट ने इन दोनों विधवाओं को भी अश्वण्ड स्वामित्व प्रदान कर दिया है। इन 
दो विधवाओं के ऊपर सतीत्व वाली शर्त लागू नहीं है। 
७) दुहिता--पुत्रियों में पहला हक कुमारी का और दूसरा हक विवाहिता का 
होता है। पुत्रहीन विधवा-दुहिता, बाँझ पुत्री, केवल पुत्रियों को जनने 
वाली दुहिता दाय से इसलिए वचित कर दी जाती है कि उनके माध्यम से 
पितरों के कल्याण की प्रत्याशा नही होती। 
पहले इसको भी सीमित स्वामित्व मिलता था, किन्तु सन्‌ ५६ वाले हि० स॒० 
ऐक्ट ने उसको भी पूर्ण स्वामित्व में परिणत कर दिया है। फिर भी बगाल व असम 
प्रान्तों मे चरित्र भ्रष्टा दुहिता उत्तराधिकार नहीं पाती।' श्रन्य विवरणों को प्रकरण 
४ में पुत्री” शीबंक के नीचे देखना चाहिए। 
८) दोहित्र--यदि अनेक दौहित्र हैं तो वे व्यक्तिपरक, न कि पितृपरक, विधि 
से उत्तराधिकार पाते है। अन्य विवरण प्रकरण ४ के दौहित्र” 
शीर्षक मे देखना चाहिए। 
यह ज्ञातव्य है कि दौहित्रायण (दौहित्र के पुत्र) को दाय में हक नही होता, 
क्योंकि वह पिण्डदान व जलदान द्वारा मृत धनी या उसके पितरों को तृप्त करने का 
झ्रधिकारी नही है । 
९-१०) पिता, माता--याद होगा कि मिताक्षरा में माता के बाद पिता का नम्बर 
आता है। किन्तु दायभाग और मयूख में पिता को वरीय मानते हैं। यह 
ध्यान रहे कि विमाता दायाद नही होती | 
बंगाल-असम मे असती माता को दाय से वचित कर दिया जाता है। किन्तु दाय- 
प्राप्ति के अनन्तर वाला व्यभिचार वियुक्तकारी तथ्य नहीं समझा जाता।' 
११) भ्राता--पहले सोदर, फिर वंमात्र श्राता उत्तराधिकार पाता है। 
यह स्गे-सौतेले का भेद सब सापादिवंक दायादों पर लागू होता है, 
जैसे भ्रातृज, पितृव्य इत्यादि। ज्ञातव्य है कि सौतेला होने के बावजूद एक 
अ्राता सगे भतीजे की भ्रपेक्षा वरीयता पाता है। 


१. रामानन्द ब० रामकिशोरी” (१८९५) २२, कलकत्ता ३४७। 
“सुन्दरी ब० पितम्बरी” (१९०५) ३२, कलकत्ता ८७१। 

२. “नेपालदास ब० प्रभास” (१९२५) ३०, क० वीकली नोट्स ३५७॥ 

३- “रास ब० दुर्गा! ४, कलकत्ता ५५०॥ 

४. “सुशील ब० विष्ण” (१९३३), कलकत्ता ६२२। 
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१२), भ्रातुज--पहले सगा, फिर सौतेला। यह उल्लेखनीय है कि संसुष्ट भाई 
का पूत्र पृथक्‌ भतीजे की श्रपेक्षा वरीयता पाता है।' 

4३) अआतृपोत्र--पहले सगा, बाद में सौतेला। 

१४). भागिनेय--किन्तु भगिनी का सौतेला पुत्र दायाद नहीं होता।' परन्तु 
सौतेली बहन का पुत्र सगी बहन के पुत्र का सह-दायाद होता है, क्योंकि' 

दोनों के द्वारा पितरों को समान पारलौकिक कल्याण उपलब्ध होता है।' 

१५-२० | पितामह, पितामही, पितृव्य, पितृ व्य-पुत्र, पितृव्य-पौत्र, पिता का भागिनेय। 

२१-२६) प्रपितामह, प्रपितामही, पितामह का भ्राता, पितामह का भ्रातृज, पितामह 
का भ्रातपौत्र, पितामह का भागिनेय | 

अब यहाँ पर नजीरों ने दायभाग वाले उत्तराधिकारी क्रम में कम से कम आठ 
मातृ-बन्धुओं का प्रक्षेप करके परिवर्तत की एक लड़ी बाँध दी और उनको मातृक सम्ब- 
न्धियों के पूर्व स्थान प्रदान कर दिया है। पहले इनमें से कोई भी दायाद नहीं गिना 
जाता था; और निस्सन्देह पदावनत मातृक सम्बन्धी इनकी अपेक्षा मृत धनी के भ्रधिक 
प्रेमपात्र होते हैं।' बे आठ दायाद निम्नोक्त है। 

२७-३४) आठ मातबन्धु--पौत्री का पूत्र अर्थात्‌ पुत्र का दौहित्र, पौत्र का दौहित्र, 
भ्राता का दौहित्र, भ्रातज का दौहित्र, पितृव्य का दौहित्र, पितृव्य के 
पुत्र का दौहित्र, पितामह के भ्राता का दौहित्र, पितामह के श्राता के पुत्र 
का दौहित्र।' 

३५-३७) मातामह, मातुल, मातुलपुत्र । 

३८-४०) मातुलपोत्र, मौसी का पुत्र, प्रमातामह । 

४१-४४) प्रमातामह का पुत्र, प्रमातामह का पौत्र, प्रमातामह का प्रपत्र व दोहित्र। 


१, अक्षय ब० हरी” ३५, कलकत्ता ७२१। 

२० ललितमोहन ब० प्राविन्‍्स आव बंगाल” (१९५५) ६०, क० वीकली 
नोट्स ३५९। 

३. भोला ब० रालाल” ११, कलकत्ता ६९। 

४. जी० सी० सरकार कृत “हिन्दू छा” (८वां सं० ), पु० ४७५-७६।॥ 

५. “दिगंबर ब० मोतीलाल” (१८८३) ९, कलकत्ता ५६३।॥ 
“प्रेभताथ ब० शरच्चन्द्र (१८८२) ८, कलरूकत्ता ४६०। 
“गौरगोविन्द ब० अनन्तछालू” (१८७०) ५, बंगाल रा रिपोर्ट १५॥ 
“ब्रजलाल ब० जीवन” (१८९९) २६, कलकत्ता २८५॥ 


उत्तराधिकार--दायभाग १०३ 


४५-४९) वृद्ध प्रमातामह, उसका पुत्र, उप्तका पौत्र तथा उसका प्रपौत्र, वृद्ध 
प्रमातामह का दौहित्र । 


यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि वृद्ध-प्रमाताम ह का दौहित्रायण दायभाग में तो दायाद 
नहीं माना जाता,' किन्तु मिताक्षरा में मातृबन्धु के नाते वह उत्तराधिकारी होता है। 


५०-५१) मातामह के पुत्र का दौहित्र, मातामह के पौत्र का दौहित्र। 

५२-५३) प्रमातामह के पुत्र का दौहित्र, प्रमातामह के पौत्र का दौहित्र। 

५४-५५)  वृद्धप्नमातामह के पुत्र का दौहित्र, वृद्ध-प्रमातामह के पौत्र का दौहित्र। 
उपरोक्त दायादों में से अनेक ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा सकुल्य अधिक निकट और 

प्रिय लगते हैं। अतः उनके निमित्त सकुल्यों के हक को स्थगित कर देना या ठाल देना 

शीलाघाती (रूखापन) प्रतीत होता है। 


दायभाग वाले सपिण्डों का उत्तराधिकारी क्रम समाप्त हुआ। ऊपर इसके चार 
नियम बताये जा चुके हैं, जिनके भ्रनुसार सपिण्डों, सकुल्यों और समानोदकों में अंतरंग 
वरीयता निर्धारित की जाती है। इन तीन प्रकार के दायादों के श्रभाव में गुरु का 
हक होता है, फिर शिष्य का, फिर गूरुभाई का। यदि ये भी न हों तो मृतक के गोत्र- 
'धारी या प्रवरधारी को उत्तराधिकार मिलता है। उनके अभाव में मृतक के ग्राम- 
निवासी ब्राह्मणों को और अन्त में राजा या राष्ट्र को दाय प्राप्त होता है ।* 

मिताक्षरा वाले अधिक्षेत्र में संसुष्टि का जो उत्तराधिकार के ऊपर प्रभाव पड़ता 
है उससे पाठक परिचित हो चुके है। दायभाग वाले अधिक्षेत्र में संसुष्टि का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता; और एक संसुष्ट सदस्य की सम्पदा का अवक्रमण उसी हिसाब से 
होता है मानो वह पृथक हुआ ही न हो । इतना जरूर है कि दो प्रतिद्वन्द्दी भाइयों व 
पितृव्यों में वह वरीयता पाता है जो पुनः सम्मिलित हो चुका है--उसकी भयेक्षा जो 
पृथक बना रहा। यह वरीयता ससृष्ट-सदस्य के वंशजों को भी उपलब्ध हो जाती है। 
अर्थात्‌ संसृष्ट श्राता के पुत्र को पृथक श्राता के पूत्र की अपेक्षा वरीयता मिलेगी।' 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसृष्टि का अधिकार सबको नहीं; केवल पिता* 
पुत्र को, भाई-भाई को, चाचा-भतीजे को प्राप्त होता है। इस विषय पर भी थोड़ा-सा 


१. दम्भू ब० कार्तिक” (१९२७), कलकत्ता ११। 
२. जी० सी० सरकार का (हिन्दू ला, पूु० ४७६। 

“सदानन्द ब० हरीनाम, ए० आई० आर० १९५०, कलकत्ता १७९।॥ 
३: अक्षय ब० हरी” (१९०८) ३५, कलकत्ता ७२१। 
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मतभेद है जिसका उल्लेख संभवत: बेटवारे के प्रकरण में किया जायगा, क्योंकि यहीं 
रीति तक सगत लगती है। 
दोनों उपशाखाओं के अनुसार उत्तराधिकार वाली विधि का वर्णन हो गया। 

ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९५६ में “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” ने इसमें आमूल परिवर्तन कर 
दिया है जो अलग प्रकरण में प्रज्ञात किया जायगा। याद रखिए कि वह श्रधिनियम 
पूत-लक्ष्यकारी नहीं है। इस/लए जिस हिन्दू पुरुष या नारी की इच्छापत्र रहित मृत्यु. 
१७ जून १९५६ के पूर्व हो चुकी है, उसकी सम्पदा का अवक्रमण प्राचीन कानून के 
अनुरूप ही होगा। उत्तराधिकार के नियम जानने के परचात्‌ स्वाभाविक जिज्ञासा होगी 
कि दायप्राप्ति से भ्रपवर्जित होने के कौन-कौन से हेतु प्राचीन “हिन्दू ला” ने विहित' 
किये थे, और उनमें से किन नियमों ने अदालतों में मान्यता प्राप्त की। यह अगले 
प्रकरण का शीर्षक है।' 

अगले प्रकरण में प्रवेश करने के पहले उभय शाखाओं के दाय-प्राप्ति विषयक मुख्य 
भेदों को दोहरा लेना चाहिए; (१) मिताक्षरा में तीन प्रकार के दायाद हैं---सपिण्ड, 
प्मानोदक, बन्चु; और दायभाग में भी सपिण्ड, सकुल्य, |समानोदक है। दायभाग 
वाले सपिण्डों में मिताक्षरा के मात्र चार पीढ़ियों तक वाले सपिण्डों समेत थोड़े से 
बन्चु समाहित है। सकुल्यों में मिताक्षरा के पॉचवी से सातवी पीढ़ी तक वाले 
स॒पिण्ड समाहित हैं। जिन कुदुम्बियों की दायभाग में समानोदक सज्ञा है, वे मिताक्षरा 
के भी समानोदक है, श्रर्थात्‌ श्राठ से चौदह पीढ़ी तक वाले कुटुम्बी। 


(२) पाठकों के ध्याव में यह बात भी आ गयी होगी कि मिताक्षरा में ब्लड 
इज थिकर देन वाटर” (जल से रक्त घनिष्ठतर होता है) वाली कहावत को 
चरितार्थ करते हुए यह नियम विहित किया गया है कि आम तौर से पिता द्वारा सम्ब- 
न्धित कुटुम्बियों के रहते मातृपक्षीय सम्बन्धियों का हक नहीं पैदा हो सकता। इसकेः 
विरुद्ध दायभाग में श्रनेक मातृपक्षीय सम्बन्धी सपिण्डों में शामिल होकर सकुल्यों से 
झ्ौर समानोदकों से भी पहले ञ्रा जाते है। 


(३) दायभाग मे उत्तराधिकार का आधार, हकदार की प्तिरों को पारलौकिक 
कल्याण पहुँचाने की क्षमता मानी गयी है। अ्रतः मिताक्ष रा में उत्तराधिकारी बन्धुओं 


की संख्या दायभाग वाले मात्‌ पक्षीय दायादों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक 
दीख पड़ती है। 


(४) दायभाग और मिताक्षरा दोनों ही में सपिण्ड शब्द श्रयुक्त हुआ है ॥ 
प्रथम ने पिण्ड' खीर (भात) के उन गोलों को माना है जो पितरों को पार्वण 


कै उत्त राधिकार--दायभाग १०५ 


श्राद्ध में समपिंत किये जाते हैं। द्वितीय में पिण्ड” का अर्थ पार्थिव शरीर माना गया 
है। भ्रतः उसके अनुसार जिन-जिन सम्बन्धियों में मृत धनी के शरीर के अश विद्यमान्‌ 
होने की संभावना हो सकती है, वे उसके सपिण्ड या समोत्र-सपिण्ड और भिन्नगोत्र- 
सपिण्ड होते हैं। दायभाग के अनुसार मृत धनी के निमित्त श्राद्ध में प्रदत्त पिण्डों या 
पिण्डलेपों के या जलांजलि के भागाधिकारी सभी सम्बन्धी लोग परस्पर सपिण्ड संज्ञक 
होते हैं। 

इन चारों अ्रन्तरों' को दोहराने का हेतु है पाठकों को उन्हें पूर्णतया हृदयंगम करा 
दैना। यही मार्मिक भेद दोनों शाखाओं में है। यह ज्ञातव्य है कि पितृपक्षीय पूर्वजों को 
तीन पिण्ड और मातपक्षीय पूर्वजों को तीन पिण्ड; इससे अ्रधिक पिण्ड कोई अ्रपिंत 
नहीं करता है। 


१. देखिए जी० सी० सरकार प्रणीत “हिन्दू ला” (८वाँ सं०), ४७७-७८ ४ 


प्रकरण ६ 
उत्तराधिकार से अपवर्जन (अनंशता ) 
अनंशी क्लोब-पतितो जात्यन्ध-बधिरो तथा। 


उन्‍्मत्त-जड-सूकाइच ये केचिन्निरिन्द्रियाः॥. (मनु ९-२०१) 
क्लोबो5थ पतितस्तज्जः पंगुरुन्मत्तको जड़ः। 
अन्धोइचिक्त्स्यरोगार्ता भर्तव्याः स्युनिरंशका: ॥. (याज्ञ० २-१४० ) 
पितृद्विद्‌ पतितः षण्डो यहच स्थाद्‌ औपपातिकः । 
औरसा अपि नतेंह्शं लूभेरन क्षेत्रजाः कुतः ॥ (नारद १३-३१) 


ऐसे ही विधान आपस्तव, बौधायन, देवल में पाये जाते हैं। हिन्दू धर्म में घन 
के मात्र दो प्रयोग या उपयोग माने गये हैं। धन या तो लौकिक सुप्त का या पुण्य 
“दान के माध्यम से पारलौकिक कल्याण का साधन होता है; यथा--- 


धघनाजं॑नस्य प्रयोजनद्वयं भोगार्थत्वं दानाद्यदृष्टा्थत्वं च। (दायभाग ११-६-२१३) 

जो व्यक्ति कायिक या मानसिक विकलांगतावश न तो भोग कर सकता है, न यज्ञ, 
दान, श्राद्ध-तपंगादि क्रिया कर सकता है, उसके लिए धन एक निर्मूल्य व व्यर्थ का 
'पदार्थ है। ऐसे विकल व्यक्ति को अनंश या निरंशक कहते है। कुटुम्ब या समाज के ऐसे 
सदस्य दाय के नहीं केवल भरण-पोषण के अधिकारी होते हैं। अ्नंशता या अपात्र ता 
तीन प्रकार की होती है--नैतिक या धार्मिक, मानसिक तथा का्यिक। प्रत्येक के भेद 
होते हैं, जिनके ऊपर अलग-अलग विचार किया जायगा। यह बात ज्ञातव्य है कि श्रतीत 
युग में साधारणतया नारियाँ भ्रनंश समझी जाती थीं, जिसका आशय यह हुझ्ना कि 
नारीत्व भी एक वेंधिक अपात्रता थी। 


नैतिक या धार्मिक अ्नंशता अपने में धर्मं-परित्याग, जातिच्युतकारी महापातक, 
व्यभिचार, पातकी स्वभाव, पितृद्वेष और संन्यास को समाहित करती है। सन्‌ १८३२ 
वाले रेगूलेशन नं० ६ तथा “कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट” २१, सन्‌ १८५० ने 
बहुत पहले ही से बे-धरम' हो जाने के विपरीत प्रभाव को मिटा दिया है। उसी कानून 
'ने जातिच्युतकारी महापातक के दृष्परिणाम का निवारण कर दिया है। महापातक ये हैं-- 

स्तेनो हिरण्यस्ये सुरां पिबंदव ग्रोस्तल्पसावसन्त्रह हा चेते पतन्ति चत्वार 
'पञ्चमइ्चचरंस्तरिति। (छान्दोग्योषनिषद्‌ ५-१०-९) 


उत्तराधिकार से अपवर्जन (अनंशता ) १०७ 


रु 


विधवा-विवाह भी जातिच्युतकारी तथ्य था। हिन्दू विडोज रीमेरेज ऐक्ट” 
१५-१८५६ ने विधवा विवाह को वध घोषित तो कर दिया है, किन्तु पुनर्विवाह के 
'फलस्वरूप विधवा अपने मृत पति की सम्पदा में अ्रपना उत्तराधिकार खो बेठती है।' 
व्यभिचार के कारण हिन्दू पत्नी अपने अर्धांगिनी पद से च्यूत हो जाती है, अतः 

पति की मृत्यु के परचात वह उसकी सम्पदा के विषय में या भ्रन्‍्य धार्मिक भनुष्ठानों 
में उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इसलिए असती पत्नी दाय प्राप्ति से वंचित 
हो जाती है। किन्तु यदि सम्पत्ति एक बार निहित हो गयी है तो बाद के व्यभिचार से 
उसका अधिकार छिन नहीं सकता।* मिताक्षरा के अनुसार विधवा के सिवा अ्रन्य कोई 
नारी दायाद व्यभिचार के कारण अपने हक से वंचित नहीं हो सकती।' इसके प्रतिकूल 
दायभाग में सतीत्व की शर्त अन्य नारी दायादों पर भी लागू होती है, जेसे पुत्री व 
माता पर । यह ज्ञातव्य है कि सतीत्व की शर्तं तभी लागू होती है जब मृतक स्वामी 
पुरुष रहा हो, न कि जब वह मृतक नारी रही हो। जब मुतक स्वामी नारी होती 
है, तब दायभाग वाले अधिक्षेत्र में भी सतीत्व वाली शर्तं की उपेक्षा कर दी जाती 
है।" साधारण श्रर्थात गृहस्थाश्रमी स्त्रियों पर उपरोक्त नियमों का प्रयोग होता है। 
(किन्तु स्वतः वेश्या की सम्पदा का अवक्रमण साधारण “हिन्दू ला” के श्रनुसार होता' 


१. मुसद्वी ब० मु० चन्दों” (१९५६) ए०, हिमाचल प्रदेश ४५। 
“मु ० उसर ब० मान”, २१ कलकत्ता बीकली नोट्स ९०६। 

२. “सनीरास ब० केरी कोलटानी” (१८८० ) ७, इलाहाबाद एपील्स ११५॥ 

३. डालसिंह ब० दीनी” (१९१०) ३२, इलाहाबाद १५५। 
"बलदेव ब० मथुरा” (१९१२) ३३, इलाहाबाद ७०२। 
“रामप्रकास ब० स्‌ ० दहन बीवी” (१९२४) ३, पटना १५२॥। 

४. “रामानन्द ब० राय किशोरी” (१८९५) २२, कलकत्ता २४७। 
“राजबाला ब० दयामा, २२९, कलकत्ता वीकली नोट्स ५६६॥। 
“सुन्दरी ब० पीतस्बरी” (१९०५) ३२, कलकत्ता ८७१। 
“रामनाथ ब० दुर्गा (१८७९) ४, कलकत्ता ५५०। 

७५. “नगन्‍्द्र ब० विनय (१९०३) ३०, कलकत्ता ५२१॥ 
“अगम्मलरू ब० बेंकट २६, मद्रास ५०९। 
“अदव्य ब० रट्व” ४, बम्बई १०४। 

<« शेक ताले ब० दोक” २९, कलकत्ता वीकली नोट्स ६२४। 
“हीरालाल ब० शअ्रिपुरा” ४० कलकता ६५०। 


१०८ हिन्दू विधि 


रहता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हिन्दू वीमेन्स राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट” 
१९३७-३८ ने विधवा वुत्रवधू व विधवा पौत्रवधू | को उत्तराधिकार का हक प्रदान 
करते समय सतीत्व की शत नहीं लगायी है । 


पातकी स्वभाव भी दाय प्राप्ति से वंचित हो जाने का एक हेतु होता है, यद्यपि 
इस 4र भ्रभी तक कोई नजीर नही बनी है । पातकी स्वभाव वालों से तात्पय है ऐसे 
बिलासी, ऐयाशी लोग जो पैतृक सम्पदा का मदिरा, दूत, वेश्यागमन इत्यादि निन्दित 
गति-विधियों में अपव्यय करते है। न्याय व औचित्य की दृष्टि से थे सब, विशेषतः 
व्यभिचार व ऐयाशी वाली शर्त पुरुष व नारी उत्तराधिकारियों पर समानतया लागू 
होनी चाहिए । 

पित॒द्वेष अक्षम्य दूषण होता है, क्योंकि पिता देवतुल्य माना गया है। उसी ने 
सन्तान की प्राणप्रतिष्ठा की है। ईसाई लोग ईश्वर को (पता की सज्ञा देते हैं। पित- 
घाती तो और भी भ्रधिक पतित होता है। किसी तरह भी वह पैतृक सम्पदा का अ्रधि- 
कारी नहीं है।' शास्त्र तो पितृद्दद नामक दोष में उत्पीडन को तथा श्राद्ध-तर्पणादि 
पितृयज्ञ के प्रमाद को भी सम्मिलित समझता है। यथा “पितर यो द्वेष्टि स पितृद्विट्‌, देषश्च 
पितरि जीवति मारणादि फल:, मृते तु तदुद्देशेनोदकाद्यरानरूप: ।” (विवादरत्नाकर ) 
तथा “पितृद्विद्‌ पितरि जीवति तत्ताडनादिकृत्‌, मृते तच्छाद्धादिविमुख: ।” (विवाद- 
तामणि ) । धम शास्त्र के अतिरिक्त यह तो एक्र विश्वव्यापा सिद्धान्त है कि कानून 

के भीतर अपने ही किये हुए कुक्ृत्य ढ्वारा कोई लाभान्वित नही हो सकता । 


संन्यास, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, व्यावहारिक भृत्युगिनी जाती है। 
संन्यास अन्तिम या चतुथ आ्राश्मम है। कलियुग में भी वह प्रचलित है, यद्यपि नैष्ठिक 
ब्रह्मंच्य और वानप्रस्थ को शास्त्रों ने वर्जित कर दिया है।' संन्यास या पूर्ण वेराग्य 
का पक्का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए और यह भी साबित करना चाहिए कि संन्यास 


१. “नीलमाधव ब० जोतीन्द” १७, कलकत्ता वोकली नोट्स ३४१॥ 
“केन छ,बा ब० गिरिसलणप्पा ५१, इ० ए० ३६८। 

२: “बिदनयग ब० देवस्मरू ३१, मद्रास १००। 

३. हिस्ट्री आवब धर्म॑द्ञास्त्र, खण्ड ३-पुष्ठ ९४०, ९६०। 

४, गौरी ब० निहुर १८, कलकत्ता वीकलो नोट्स ५९ । 
“बलदेव प्रसाद ब० आयें प्रतिनिधि सभ।” (१९३० ) ५२, इलाहाबाद ७८९ ॥ 
“कुन्दल राव ब० स्पाम्‌ लाब! (१९१७), मद्रास ला जनेंल ६३ । 


उत्तराधिकार से अपवर्जन (अनंद्ता) १०९ 


की शास्त्र विहित क्रियाएँ पूरी की गयी थीं। शास्त्र के अनुसार वानप्रस्थ और नैष्ठिक 
ब्रह्म चर्य भी व्यावहारिक मृत्यु के तुल्य हैं। 


विमूढता और उन्माद मानसिक कारण की अ्रनशता हैं। विमूढता या जड़ता और 
उनन्‍्माद को अंश-विवर्जनाथ॑ पर्याप्त होने के लिए जन्मजात होना चाहिए। हिन्दू इन- 
हेरिटेन्स (रिमूवल आव डिसएबिलिटीज) ऐक्ट” सन १९२८, २० सितम्बर के दिन 
क्रियाशील हुआ था, और वह अधिनियम न भूत-लक्ष्यकारी है, न दायभाग पर लागू 
है। उसने उपरोक्त नियम पर छाप लगा दी है। 


कायिक अनंशता के अन्‍्तगंत हैं ग्रन्धता, मूकता, बधिरता, विकलांगता, क्लीबता, 
कुष्ठ तथा श्रन्य असाध्य रोग। इनमें से अ्रधिकांश दूषणों को जन्मजात तथा असाध्य 
होना चाहिए।' सन १९२८ वाले उपरोक्त अधिनियम ने इन सब अनशताओं को 
मिठाकर केवल झाजन्म उन्‍्माद और जड़ता को कायम रखा है। 


अनशता के हेतुओं को जान लेने के बाद, पहली शका यह उठती है कि यदि 
अ्रनंशता का झ्ागे चलकर निवारण हो जाता है तो क्या परिणाम होगा। उत्तर यह 
है कि अंशता का पुनरुत्थान तो हो जायगा, किल्‍्तु जो सम्पत्ति अन्य पात्रों में निहित 
हो चुकी है वह वियुक्त नहीं होगी। इसरीं शका यह है कि यदि अनंश को बाद में 
एक पुत्र पैदा हो जाता है, तो इसका क्‍या श्रसर होगा ? एक तरफ तो यह सिद्धान्त 
है कि अनंशता वाली अनहंता व्यक्तिगत होती है। दूसरी तरफ उससे भी प्रबल यह 
सिद्धान्त है कि जब सम्पदा निहित हो चुकती है तब वह वियुकत नहीं होती, और इसी 
की जय होकर उस उत्तरजात पुत्र को निराश रह जाना पड़ेगा।' तीसरी शंका यह 


१. शगनेदवर ब० दुर्गाप्रसाद! (१९१७) ४४, इलाहाबाद एपोल्स २२९। 
“सावित्री बाई ब० भबत” (१९२७) ५१, बम्बई ५०। 
“अन्‌ कूल च० ब० सुरेंन्द्र” (१९३९) १, कलकत्ता ५९२ 
“बेंकट ब० पुरुषोत्तम” (१९०३) २६ सद्रास १३६। 
#दब किशन ब० बुद्ध प्रकाश” (१८८३) ५, इलाहाबाद ५०९। 
“रा बाई ब० हरन बाई” (१९२४) ५१, इलाहाबाद एपील्स १७७। 
“क्राली ब० आशतोष (१९२३) ५०, कलकत्ता ६०४॥ 
“प्ानसिंह ब० गेनी” (१९१८) ४०, इलाहाबाद ७७। 
“काया रोहन ब० सुब्बारं या (१९१५) ३८, मद्रास ७४। 
२. 'दिवकिद्यन ब० बुद्धप्रसाद! (१८८३) ५, इलाहाबाद ५०३। 


११० हिन्दू विधि 


है कि अनंशता यदि बाद में पैदा हो जाय तब कया होगा ? इसका उत्तर सरल है कि 
निहित हो चुकने के पश्चात्‌, सम्पदा को कोई भी कारण वियुक्त नहीं कर सकता। 
यह ज्ञातव्य है कि उपरोक्त हेतु जैसे पुरुष दायाद के लिए बाधक होते हैं बसे ही 
नारी दायाद के लिए भी बाधक हैं, यथा 
पतितादिषु तु पुलिगत्वमववक्षिततम अतदच पत्नीवुहितृसास्त्रादीनासम्युक्त- 
दोषदृष्टासनंशि व॑ वेदितध्यम्‌ । (सिता० २-१४० ) 
यह भी ज्ञातव्य है कि अनंश को मृत समझकर और उसकी अ्रवहेलना करके 
सम्पत्ति उसके श्रनन्तर वाले दायाद को प्राप्त हो जाती है।' यह प्रत्यक्ष है कि जो 
ग्रनंश दायप्राप्ति से वंचित रहेगा उसको बटवारा कराने का हक या बटवारे में हिस्सा 
पाने का हक कैसे हो सकता है।' यदि निरशता जन्मजात नहीं है, बाद में पैदा हो 
गयी है, तो संयुक्त कुटुम्ब का सदस्य बटवारा तो नही करा सकता, किन्तु श्रपने उत्तर- 
जीवताधिकार की बदौलत वह पूरी सम्पदा का स्वामी बन जा सकता है।' याद रहे 
कि सन्‌ १९२८ वाले हिन्दू इनहेरिटेन्स (रिमूवल आव डिसएबिलीटीज) ऐक्ट” के 
अनुसार केवल दो अनहं ताएँ (जन्मजात जड़ता और जन्मजात उनन्‍्माद) उत्तराधिकार 
में बाधक बन सकती है। श्रतः यदि कोई सदस्य बटवारे के समय पर विक्षिप्त हो 
जाता है तो उसका हक मरता नहीं, अपितु स्वस्थ हो जाने पर पुनर्जोवित हो उठता 
है। अनश तथा उसकी पत्नी व सन्‍्तति को भरण-पोषण पाने का अ्रधिकार होता है, 
यथा-- 
क्लीबोष्ध पतितस्तज्जः पंग्रुन्मत्तको जडः। 
अन्धो5<चिकित्स्य-रोगार्ता भर्तंव्या: स्थ॒ुनिरंशका: ।॥॥ 
औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां, निर्दोषा भागहारिणः। 
सुताइचपषां प्रभतंव्या: यावद्‌ वे भतसात्‌ कृताः ॥ 
अपुत्रा योषितव्चेषां भर्तंव्या: साधृवत्तयः । 
निर्व्वास्था व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेब च॥(याज्ञ० २,१४१-४३) 
अर्थात्‌ श्रनश के सारे दायित्वों का भार सयुकत सम्पदा के उस अंश पर बना 


१. बाबूबुद्ध नारायण ब० उमराबव” (१८७० ) १३, म्से, इलाहाबाद ५१९॥ 
२.  रामसुन्दर ब० रामसहाय” (१८८२) ८, कलूकत्ता ९१९। 
३० 'केद्व ब० गोविन्दन” (१९४६), सद्रांस ४५२। 
“म्‌ल्चन्द ब० छहटा देवी” (१९३७ ), इलाहाबाद ८२५। 
४. “रत्नेदवरी सेन्दन ब० भगवती” (१९४९), फोडरल कोर्ट रिपोर्टर ७१५४ 


उत्तराधिकार से अपवर्जव (अनंद्ता) १११. 


रहता है जिससे वह अनहंताञओं के कारण वंचित रहता है। इससे स्पष्ट मालूम होता है 
कि अश से वचित रहने के बावजूद, अ्रनंश नुकसान में नही रहता। इसके अ्रतिरिक्त 
श्रनंशत्व एक व्यक्तिगत दृषण होता है जों अनंश की सन्‍्तान को कलंकित नही करता, 
न उसकी पत्नी या विधवा को।* किन्तु दत्तक पुत्र अपने अभ्रनश पालक पिता के 
कलुष से नहीं बचता। 

इसी प्रसंग में यह भी जान लेने योग्य है कि लौकिक जीवन का परित्याग करते 
ही संन्‍्यासी की सारी सम्पदा तो उसके दायादों में निहित हो जाती है; किस्तु संत्यास 
लेने के पश्चात्‌ यदि वेह सम्पदा पैदा करता है, तो उसके ससारी दायादों को बह प्राप्त 
नहीं हो सकती, श्रपितु उसके पारलौकिक दायाद (यानी घह-आश्चमी या शिष्य इत्यादि) 
उस सम्पदा के उत्तराधिकारी होते है। यह भी ज्ञातव्य है कि शूद्र वर्ण के लिए संन्या- 
साश्रम निषिद्ध होता है। तो फिर अश्रनशत्व वाला नियम शुद्र संन्यासी पर कंसे लागू. 
होगा ? 


१. “गंगा ब० चल्रभागा बाई” (१९०८) ३२, बम्बई २७५। . 

२० जी० सी० सरकार कृत हिन्दू ला, ५१८। 

३. हिस्द्ी आफ धर्मद्ास्त्र, ३-७९५। 
“हरीशचन्द्र ब० अतिर मुहम्मद” (१९१३) ४०, कलकत्ता ५४५३ 
“सोमसुन्दरम ब० बेथी लिंग” (१९१७) ४०, मद्रास ८४६॥ 


प्रकरण ७ 
मिताक्षरीय संयुक्त परिवार 


“अ्रातृर्णा जीवतोः पित्रो: सहवासों विधीयते।” श्रर्यात्‌ पिता के जीवित रहते 
भाइयों को एक साथ रहता चाहिए। यह विधान आरम्भिक कुटुम्ब के लिए है। जब 
कुटुम्ब की वृद्धि होती है और निःस्वार्थता, त्याग, सहानुभूति, बड़ों का श्रादर-मानादि 
गुण उसके भीतर बने रहते हैं, तब समयान्‍्तर में एक ही पू्व॑ज के कई पीढ़ियों तक के' 
वंशज एक विशाल संयुक्त परिवार को सघटित करने लगते हैं। अ्रदालतों में इसको 
खानदान मृण्तर्का' कहते हैं और यह शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि आज इसका 
आशय एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छी तरह समझ छेता है। हजारों वर्ष से यह हृदय- 
ग्राही प्रथा हिन्दू देशवासियों के भीतर इतनी प्रवलता के साथ प्रसारित-पल्लवित हुईं 
है कि हिन्दू समाज में संयुक्त कुटुम्ब एक स्वाभाविक और सामान्य दशा मानी जाने 
लगी है।' इसका तात्पयं यह नही है कि खानदान मुश्तर्का एक दूषण रहित प्रणाली 
है, या क्रान्तिकारी सामाजिक परिवतनों की अवहेलना करके उसका दामन छोड़ा ही न 
जाय। किन्तु निस्संदेह यह जीवन शेली जितना अधिक नागरिक चरित्र को सुधारती' 
थी उतना अधिक उसे बिगाड़ती नही थी। 


संयुक्त परिवार को पुषष और नारियाँ दोनों संघटित करते हैं। पुरुष सदस्य 
या तो एक ही पूर्वज के सन्‍्तान (यथा पिता, पितामह, पुत्र, पौत्रादि) होते हैं; या 
सांपादिवंक वंशज (यथा भाई, चाचा, भतीजे झादि); या दत्तक पुत्र; या अश्रकिचेन 
आश्वित जन। नारी सदस्या होती हैं उपरोक्त पुरुष सदस्यों की प्रत्नियाँ या विधवाएँ, 
या कुमारी पुत्रियाँ। आश्चित (दीनाः समाश्रिताः:) प्रायः दीन सम्बन्धी या सगोत्री होते 
हैं। रखंल स्त्री या दासी तथा दासी-पुत्र भी परिवार के सदस्य समझे जाते हैं।' यदि 
कोई सदस्य ईसाई या मुसलमान हो जाय तो वह तत्क्षण संयुक्त कुटुम्ब से वियक्त हो 
जाता है।' यदि कुटुम्ब भर ईसाई हो जाय और वह अपने पुराने दायप्राप्ति वाले 


रेंबाप्रसाद ब० राघाबोबी” (१८५६ ) ४, मूर्स, इलाहाबाद एपील्स १३७। 
“रजनी ब० निताई” ४८, कलकत्ता ६४३। 
३. “कुलदाप्रसाद ब० हरी पद” ४०, कलू० ४०७ ॥ 


मिताक्षरीय संयुक्त परिवार ११३ 


नियमों को अपनाये रहे तो संयुक्त कुटुम्ब की स्थिति और तत्सम्बन्धी नियम ऐसे 
ई साई कुटुम्ब पर भी लागू बने रह सकते हैं।' 

संयुक्त कुटुम्ब की विद्यमानता से यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि उसमें 
समांशिता भी है या उसके पास संयुक्त सम्पदा है। परन्तु यदि सम्पदा है, तो पूर्व 
धारणा यह कर ली जाती है कि वह सयुक्त है, और जब तक उस' (सम्पदा) के विभा- 
जन का प्रमाण न दिया जाय तव तक वह कुटुम्ब संयुक्त समता जायगा। याद रहे 
कि साधारणतया एक संयुक्त परिवार का रहन-सहन, खाना-पीवा तथा पूजा-पाठ भी 
सम्मिलित पाया जाता है। किन्तु पृथक्‌ रहन-सहन, खान-पान व पूजा-पाठ पार्थक्य की 
असली पहचान नही, भ्रपितु निश्चित पहचान सम्पदा का विभाजन ही है।' समांशिता 
या सहभागिता एक सकी झ्रवधारणा है। यदि संयुक्त कुटुम्ब को एक जाति मान लें, 
तो समांशिता उसकी प्रजाति है। समांशिता संयुक्त कुटुम्ब के मात्र उन सदस्यों को 
समाहित करती है जिनका सयुकत सम्पदा पर हक उस कुटुम्ब के भीतर जन्म लेते ही 
पैदा हो जाता है। यह विशिष्ट मण्डली तीन पीढ़ियों तक चला करती है। निम्नोक्त 
उदाहरण द्वारा इस अवधारणा का स्पष्टीकरण किया जायगा। इस बीच में दो बातों 
को मनोगत कर लेने पर समांशिता को समझना आ्रासान पड़ जायगा। एक तो यह कि 
समांशिता का निर्माण पक्षों या दलों की क्रिया से नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, 
चार-छः व्यक्ति इकरार करके जैसे एक कम्पनी या फर्म खड़ा कर लेते हैं, वेसे समां- 
शिता या सहभागिता की स्थापना नहीं कर सकते। यह “हिन्दू ला” की एक अनोखी 
देन और धमंशास्त्र की अपनी उपज या सृष्टि है। स्मृतिकारों व व्याख्याकारों ने विहित 
कर दिया कि एक पूर्वज की तीन पीढ़ियाँ समांशिता के विशेष लक्षणों व हकों से 
मण्डित हुआ करेंगी। दूसरी बात है वह भेद जो पैतामही (मौरूसी) सम्पदा और 
'पथक्‌ या निजी सम्पदा के बीच में होता है। श्रब उदाहरण देखिए-- 

राम को अपने पिता या पितामह या प्रपितामह के मरने के बाद उनका एक 
मकान दाय में मिलता है। वह उसका एकल स्वामी है, चाहे भोगे या हस्तान्तरित 
कर दे। कुछ दिनों बाद राम के एक पुत्र श्याम पैदा होता है। पेदा होते ही वह राम 
का सहभागी या समांशी बन जायगा। समांशी के नाते वह (१) विभाजन द्वारा आधा 
मकान ले सकता है, (२) राम को बिना जरूरत के हस्तान्तरण करने से रोक सकता 
है, और (३) राम के मरने के बाद पूरे मकान का मालिक बन जा सकता है। 


१, “जलभाई ब० लुई” १९, बम्बई ६८०१ 


२. चौधरी गनेशदत्त ब० जबच” (१९०४) ३१, कलकत्ता २६२॥ 
्ण्न 


११४ ' हिन्दू विधि 


मालिक बनने के लिए उसे उत्तराधिकार का आश्रय केने की आवश्यकता नहीं, जब 
वह राम के जीवन,काल से ही उसका सहभागी बना बेठा है। राम के बाद उत्तरजीवी 
के नाते, न कि पुत्र के नाते, वह मकान का स्वामी हो जाता है, अर्थात्‌ अपने स्वतत्र 
तथा व्यक्तिगत हक के बल पर। यही उत्तरजीविता का नियम कहलाता है। यदि 
मकान राम की ही अजित सम्पदा हो, या दाय के रूप में नाना अभ्रथवा चाचा से मिला 
हो, तो श्याम को उसमे उपरोक्त तीन हक नही पैदा हो सकते। तब “राम के मरने के 
बाद द्याम ही एकल उत्तराधिकारी होने के नाते मकान मालिक बन जाता है और वह 
उसको रहन, ब या दान सब तरह से हस्तान्तर कर सकता है। छेकिन यदि वह उसको 
हस्तान्तर न करे और इसी बीच में द्याम के एक पृत्र गोपाल पैदा हो जाय, तो उस 
पत्र का जन्म एक जादू कर देता है और परिस्थिति बदल जाती है। श्रव मकान पैता- 
मही या मौरूसी सम्पदा बन जाता है, जिसमें गोपाल को उपरोक्त तीनों हक मिल 
जाते है। श्याम और गोपाल समांशी हो गये। अश्रब गोपाल का पूत्र भी जन्म लेते ही 
समांशिता का सदस्य बन जायगा और उसको भी वे तीनों हक हासिल हो जायेंगे। 
उसी तरह से गोपाल का पौत्र (हयाम का प्रपौत्र ) भी जन्म लेते ही समांशी बनकर 
उपरोक्त तीनों अधिकार प्राप्त कर लेगा। दयाम, गोपाल, गोपाल का पूत्र व पौत्र यानी 
चारपीढ़ियाँ समांशिता सघटित करने लगती हैं। इसके बाद वाली पीढ़ी यानी गोपाल 
के पौत्र का पुत्र समांशिता में प्रविष्ट नही हो सकता और न उपरोक्त हकों से मण्डित 
हो सकता है। एक ही पुरुष यूवंज से समांशिता का प्रादुर्भाव हुआ करता है और उसके: 
तीन पीढ़ियों तक के पुरुष वंशज उसके साथ मिलकर समांशिता का महल रच देते हैं। 
यदि श्याम के दो या आठ पुत्र गोपाल, भोपाल ३० होते और सब के अनेक पुत्र, पौत्र 
इ० होते, तो चार पीढ़ियों के भीतर वाले सब वंशज श्याम के समेत तीस-चालीस या 
भ्रधिक सदस्यों वाली विशाल समांशिता की रचना कर सकते। 
पाठकों को स्वाजित या व्यक्तिगत तथा पैतामही ञअ' 

या मौरूसी सम्पदा की पहचान हो गयी है। अब समां- | 
शिता की सीमा पर थोड़ा सा और गौर कर लेना 
चाहिए। इस रेखाचित्र में अ, ब, ज, क, घ, लू, च एक 
समांशिता को संघटित कर सकते हैं। इसी जगह सीमा 
समाप्त हो जाती है। खत का पूत्र (ग) अ से पाँचवीं 
पीढ़ी पर होने के कारण समांशी नहीं हो सकता। 
किन्तु अ के मरने के बाद, ग॒ का ब से चार पीढ़ी का 
अन्तर रह जाता है। अतः अब तो ब, ज, क, घ, ख, च,ग समांशिता संघटितः 


थ-- ४-० 4 । 
5 +- थे - 4 


जा ॥ 
|]... #०जकक काना 
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कर सकते है| मात लीजिए कि अ के जीवनकाल मे ब मर जाता है। तो क्या ग की 
पीढ़ी ऊपर खिसक कर अ से चौथी हो (जायगी और इस तरह क्‍या वह अ के साथ 
समांशी बन जायगा ? नहीं, गे को इस कुटुम्ब के भीतर जन्म लेने के आधार पर 
उस पैतामही (मौरूसी) सम्पदा में श्रश नहीं मिल सकता जो कर्ता के रूप मे ञज के 
कब्जे में है। अब मान लीजिए कि ग व अ को छोड़ कर सब मर जाते हैं। क्या ग को 
अ के साथ मौरूसी सम्पदा में समांशिता मिलेगी ? नहीं, पाँचवीं पीढ़ी अ्पवर्जित है, 
झ्तः अ एकल उत्तरजीवी के रूप से एकमात्र स्वामी बत जायगा और उसको सम्पदा 
के ऊपर अखण्ड अधिकार प्राप्त हो जायगा। यदि मौरूसी जायदाद को वह संयोग 
वश व्यय या ,समाप्त न कर डाले, तभी उसके मरने के बाद सम्पदा का अवक्रमण 
(दायाद के, न कि उत्तरजीवी के रूप में) ग॒ के ऊपर हो सकता है।'* 


समांशिता के गुण व लक्षण 


समांशिता के कुछ लक्षण बतलाये जा चुके हैं, उनका यहाँ पुनः उल्लेख उप- 
योगी होगा ।' पहले, उसमें स्वामित्व की एकता होती है, यानी समांशियों के समूह 
का स्वामित्व होता है। जब तक कुटुम्ब सम्मिलित है, यानी जब तक विभाजन नहीं 
होता, तब तक कोई सदस्य अपने अश की मात्रा नहीं बता सकता है, क्योंकि उसका 
अश अस्थिर या उच्चावचशील बन्ग रहता है। अर्थात्‌ कुटुम्ब में यदि नये पुत्र पेदा 
हो गये तो उसका अंश घट जायगा और यदि कोई मृत्यु हो गयी तो उसका अश बढ़ 
जायगा। इसरे, उसमें उपभोग और कब्जे की भी एकता होती है; अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्य 
का कब्जा समूह की ओर से होता है। यदि कुछ कुटुम्ब घर में और कुछ परदेस में 
रहते हों तो भी परदेसियों का कब्जा विद्यमान समझा जायगा। मौके पर जो सदस्य 
है वे सारी आय का उपभोग करते रहें, तब भी यह नहीं कह सकते कि परदेस वाले 
सदस्य कब्जे से भ्रपवर्जित रहे थे, और न परदेसी सदस्य यह शिकायत कर सकते हैं 
कि घर में रहने वाले सब कुछ खा-पी गये। यथा--- 


बन्धुनापहत द्रव्य बलाज्नैव प्रदापयेत्‌। 
बन्धूनाम विभकतानां भोग नव प्रदापयेत्‌ ॥ (कात्यायन) 
तीसरे, संयुक्त कुटुम्ब की सम्पदा का अवक्रमण उत्तरजीविता के नियमानुसार 
होता है, न कि दायप्राप्ति के। श्रर्थात्‌ यदि एक सदस्य अपुत्र मर जाता है तब तो. 


१. “कसिदनर आव इन्कमूटेक्स ब॒० रूृक्ष्मीनारायण” ५९, बस्बई ६१८, ६२१। 
२: हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र, खण्ड ३-पृष्ठ ५९१-९२॥ 
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उसके अंश का विलयन हो जाता है और यदि वह पृत्रादि छोड़ता है, तब वे लोग 
उसका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। चौथे, कोई नारी समांशिता की सदस्या नही बन 
सकती । पांचवें, प्रत्येक सदस्य को विभाजन करा लेने का अधिकार रहता है। छठे, 
गृहपति या प्रभ॒ या कर्ता के पद पर अधिकतर पिता या अन्य ज्येष्ठतर सदस्य आरूढ 
होकर सम्पदा का प्रबन्ध तो करता है, किन्तु हस्तान्तरित करने की उसे अति सीमित 
तथा स्पष्टतया नियन्त्रित सामर्थ्य होती है। सातवे, प्रभु या कर्ता हिसाब देने का भागी 


नहीं होता। यथा--- 


भूर्या पितामहोषात्ता निबन्धों द्रव्यमेव वा। 
तत्र स्पात्‌ सद॒ह्यं स्वास्थ पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥। 
सणि मुकता प्रवालनां सर्वस्पेव पिता प्रभूः । 
स्थावरस्य समस्तस्थ न पिता न मितामहः ॥। 
स्थावरं हिपद॑ चेब यद्यपि स्वयमर्जितस्‌ । 
असम्भूय सुतान्‌ सर्वान्‌ न दान न च विक्रपः ॥। 
ये जाता ये5प्यजाताइच ये च गर्भ व्यवस्थिता: । 
वत्तिं तेष्प्पभिकाडक्ष न्ति वुत्तिकोपो विगहिंतः ॥॥ 
अविभकक्‍ता विभक्‍ता वा सपिण्डा: स्थावरें समा: । 
एको ह्ातीद्ः सर्वेत्र दानाधसनविक्रये ॥* 


यद्यपि एक ही भ्र्थात्‌ प्रवर्तक या श्रादि पूव॑ंज के द्वारा समांशिता का प्रादुर्भाव 
हुआ करता है और उसके भीतर चार ही पीढ़ी तक के वंशज प्रविष्ट हो सकते हैं, 
तथापि उसका अवसान चार पीढ़ी के बाद नहीं हो जाता। आदि या प्रवर्तक पूर्व॑ज की 
कई पीढ़ियों बाद तक समांशिता चलती रह सकती है। यदि यह मालूम फरना हो कि 
किसी संयुक्त कुटुम्ब का अमुक सदस्य समांशी है या नहीं, तो पूछिए कि क्या वह 
बटवारा करा सकता है । यदि करा सकता है तो समझ लीजिए कि वह समांशी है। 
क्योंकि नियम यह है कि आखिरी धनी (स्वामी) से चार पीढ़ियों तक का कोई भी 
कुटुम्बी संयुक्त सम्पदा का विभाजन करा ले सकता है। ऐसे विभाजनाकांक्षी की 
पीढ़ियाँ आदि या प्रवर्तक पूर्व॑ज (या बुनियादी पूर्वज) से नही अपितु सम्पदा के अन्तिम 
अधिकारी से गिनी जाती हैं। जैसा कि श्रग्नवर्ती रेखाचित्र को देखने से ज्ञात होगा। 
राम, जो आदि पूर्वज है, एक अमराई खरीदता है, वह उसकी स्वार्जित सम्पत्ति है 


१. जी० सी० सरकार कृत हिन्दू छा, पृु० २३२। 


र्ड्‌ 
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जिसमें उसके किसी वंशज का हक नहीं है। वह अपने वंगजॉ--क, ख, ग, घ व ह 
को छोड़कर मरता है। क निकटतम सपिण्ड के नाते अ्रमराई को दाय मे प्राप्त करता 
है। ख, ग, घ, तुरन्त क के साथ समांशी बन जायेंगे। घ॒ यद्यपि 

राम से पॉँचवीं पीढ़ी पर है, तथापि अब बटवारा करा सकता है गा १ 
क्योंकि क से (जिसके हॉथ मे पहुँच कर अ्रमराई ने मौरूसी या 


। 
पेंतामह स्वत्व का रूप धारण कर लिया है) वह (घ) चार ही । 
पीढ़ियों की दूरी पर है। यह भी देखिए कि श्रभी हू समांशिता के खडे 
भीतर प्रवेश नहीं पा रहा है। किन्तु क के मरने के बाद ख गृहपति | 
होता है। भ्रब॒ समांशिता को सघटित करेंगे ख, ग, घ, हु; हा मर 
यद्यपि हु राम से छः पीढ़ी दूर है। अ्रभी च॒ प्रवेश नही पायेगा। छा मु 
जब ख मरेगा और ग गृहपति (कर्ता) बनेगा तब च समांशिता के | 
भीतर प्रविष्ट हो जायगा, किन्तु छ को तदर्थ ग के मरने की डद६्‌ 
राह ताकनी पड़ेगी। यद्यपि छ राम से आठ पीढ़ी दूर है, फिर | 
भी अवसर आते ही घ के साथ वह भी समांशिता का सदस्य है हे 
बन जाता है। यदि बटवारा न हो तो यह सयुकत कुटुम्ब तथा छट 


उसकी प्रजाति रूपी यह समांशिता अनन्त काल तक चल सकती 
है और उस अमराई का उपभोग यह कुटुम्ब सदेव या अनन्त काल तक करता चला 
जा सकता है। 


उपरोक्त गाथा मे यह मान लिया गया है कि राम के वंशज अपने-अपने क्रम 
से ही मरते है। किन्तु यदि देवात्‌ ख, ग, घ तीनों क के सामने मर जाते है, तो जेसा 
ऊपर समझाया जा चुका है, झू कभी समांशी का पद नहीं पायेगा और न च न छ। 
वरच इस समांशिता का अन्त होकर, अ्मराई साधारण उत्तराधिकारी नियमों के अनु- 
सार निकटतम दायादों को मिलने लगेगी। 


ह् 


अब सवाल यह उठता है कि यदि ख के भाई हों और उनके भी पुत्र-पौत्र 

हों तो समांशिता को कौन-कौन सघटित करेगा, क्योंकि ऊपर के रेखाचित्र में 
एक ही एक वशज दिखाया गया है। ऊपर कहा जा चुक्रा है कि एक ही आादि-पूर्वज 
के अनेक पुत्र-पौत्रादि उत्पन्न होकर एक विशाल सयुकत कुटुम्ब को सघटित कर , 

सकते है। समांशिता की भी वेसी ही रचना हो सकती है। 
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सांपाश्विकी समांशिता 

अब पारर्वस्थ इस रेखाचित्र को देखना चाहिए।' रामचन्द्र, भालचन्द्र, अं, 
क, ख, ग॒, च, ज ये झ्राठ पिता, पुत्र, पौत्रगण, प्रपौत्रगण एक समांशिता के सभ्य हैं। 
मान लीजिए कि पहले रामचन्द्र मरा, फिर ह 
भालचन्द्र, फिर क्रमशः ख, क और अ। जब गम 
अ मरता है तब समांशिता में घ, 8, छ भी 
प्रविष्ट हो जाते हैं। घ, छ, छ तीनों की 
पीढ़ियाँ राम से चार से अधिक दूर हैं, किन्तु 
अ से, जो भ्रब अन्तिम गृहपति है, चार के 
भीतर है। ग्रत: अब वे तीन सदस्य ग, च, ज के 
समेत छ: जनों वाली समांशिता बतायेंगे । 
अब यदि च, ग, घ की मृत्यु क्रशः घटित 
होती है, तो बचे हुए तीन सदस्य यानी 
ज, छ, हः इस समांशिता को संघटित करने 
लगेंगे। ये तीनों एक दूसरे के सांपादिवंक हैं, और ज से, जो सबसे ज्येष्ठ सदस्य 
होने के नाते गृहपति के पद पर आरूढ हो गया है, दोनों कनिष्ठ सदस्य छ व डः 
बटवारे की माँग कर सकते है । बटवारे की माँग करने की क्षमता ही, जैसा कि कहा 
जा चुका है, समांशी होने की पहचान होती है । यहाँ तक समांशिता के ऊपर पर्याप्त 
विचार हो चुका। इसमें देखा गया कि सयुक्त सम्पदा के बिना संयुक्त कुटुम्ब 
तो विद्यमान हो सकता है; किन्तु समांशिता की श्रवधारणा में सम्पदा की विद्यमानता 
आरम्भ] से ही सन्निहित रहती है । श्रतः सम्पदा के ऊपर पर्याप्त विचार करना 
पड़ेगा। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। 


संयुक्त परिवार की सम्पदा के भेद 


| 
भालचन-्द्र 
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मिताक्षरा में सम्पद। के दो गौण और दो मुख्य भेद किये गये हैं। गौण भेद तो 
है सप्रतिबन्ध दाय व अप्रतिबन्ध दाय । यह भेद वीरमित्रोदय, व्यवहारमयूख, मदन- 
रत्न, व्यवहारप्रकाश को मान्य है, क्योंकि इनमें जन्मस्वत्व व[द का अनुसरण हुआ है। 
दायभाग को यह भेद श्रमान्‍्य है, क्योंकि वह उपरभस्वत्व वाद का अनुयायी है। पैता- 
मही सम्पदा मे पुत्र, प्रौत्र, प्रपोत्र जन्म लेते ही स्वामित्व लाभ करते हैं और इस प्र्जन 


१. मुल्ला का हिन्दू ला, (१२वाँ सं०), पु० ३१७। 
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“क्रिया में कोई रुकावट, विध्न, बाधा नहीं पड़ती । इसलिए इसको अप्रतिबन्ध दाय कहते 
हैं। इसी को उत्तरजीविता से दायप्राप्ति का नियम कह सकते है; यद्यपि इंस दुसरे 
नियम से दाय नाम वाली अ्रवधारणा का मेल ठीक नहीं बैठता, क्योंकि दाय शब्द से 

ही श्रन्य के स्वामित्व का आशय ध्वनित होता है। पिता, पितामह, प्रपितामह की 
विद्यमानता पुत्रादि के स्वामित्वाजं॑न में विध्न नहीं डालती । छहों पी ढ़ियों का स्वामित्व- 
रूपी क्षेत्र मे सह-अ्रस्तित्व रहता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति श्रपने पुत्ररहित पृत्र या 
पुत्ररहित पितृब्य की सम्पदा प्राप्त करता है, तो इसको सप्रतिबन्ध दाय कहते हैं, 
क्योंकि उस अन्तिम प्रभु की विद्यमानता स्वामित्वाजन में रुकावट डालती है। 'दाय- 
भाग के अनुसार सभी दाय समप्रतिबन्ध होते है। दायतत्त्व' भी इसी मत का अनुयायी 
है। याद रखिए कि उस मत में मृत प्रभु के जीते-जी सम्पदा में किसी अन्य का स्वत्व 
नहीं होता। 


सम्पदा के दो मुख्य भेद हैं-- (१) संयुक्त कुटुम्ब की सम्पदा तथा (२) पृथक्‌ 
सम्पदा। संयुक्रत कुटुम्ब की सम्पदा या समांशिता की सम्पदा दो तरह से पैदा होती' 
है-- (क) या तो वह आरम्भ से पैतामही (मौरूसी) होती है, (ख) या प्रारम्भ में 
तो वह किसी विशेष समांशी की पृथक सम्पदा होती है और वह समांशी बाद में 
उसको समांशिता वाली सम्पदा में ऐसे ढंग से सम्मिलित कर देता है कि दोनों सम्प- 
दाएं एकरूप में हो जायें। पहले (क) का विवरण द्रष्टव्य है-- 
पेतामही सम्पत्ति 

पिता या पितामह या प्रपितामह की मृत्यु के बाद उनकी जो सम्पदा राम को 
मिली वह राम की व्यक्तिगत सम्पदा तभी तक या उसी हालत में है जब तक या 
जिस हालत मे वह अपूुत्र है। यदि उसके पहले ही से पृत्र या पौत्र या प्रणौच्र था तो वह 
राम का समांशी बत जायगा और प्राप्त दाय राम की व्यक्तिगत सम्पदा नहीं रह जायगी । 
अथवा यदि बाद में राम के जीवन काल के भीतर कोई पृतन्न या पौन्र या प्रपौत्र उत्पन्न 
हो जाता है, तब भी पैदा होते ही यह सन्तान राम की समांशी हो जायगी। अ्रतएव 
दोनों हालतों में राम को मिली हुई सम्पदा मौरूसी कहलायेगी। सिवा राम तथा उसके 
पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र के अन्य कोई सम्बन्धी उस' सम्पदा में हक नहीं रखता। याद रखिए 
कि राम जब अपने तीन उपसीेक्त पूव॑जों से सम्पदा पाता है तभी वह मौरूसी कहलाती 
है और ऐसी सम्पदा में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र के अतिरिक्त कोई भी राम का सहभागी 
'नहीं बदन सकता। यह भी याद रखिए कि यदि अपने से भाइयों समेत राम पिता, 
'पितामह, प्रपितामह की स्वाजित सम्पदा पाता है, तो ऐसी सम्पदा भी उन भाइयों 


| 
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की सयुकत सम्पदा' के रूप मे पैतामही या मौरूसी समझी जायगी और उन भाइयों 
के पुत्रादि समांशी हो जायेंगे । 

क्या नाना से उत्त राधिकार द्वारा पायी हुई सम्पदा मौरूसी है ? नहीं।' मौरूसी 
“हिन्दू ला” का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका पर्यायवाची धम शास्त्रों मे पेतामह शब्द 
है। 'पैतामह' का श्र्थ है पितामह द्वारा अजित या प्राप्त। पितामह के अन्‍्तग्नंस्त 
पिता व प्रपितामह तो हो सकते है किन्तु मातामह, प्रमातामह नहीं। इसीलिए 
मातुल द्वारा उपलब्ध सम्पदा भी पैतामह सज्ञक नही होगी।' और इसीलिए जो सम्पदा 
सांपाश्विक सम्बन्धियों, यथा अता, पितृव्य; अथवा नारी सम्बन्धियों, यथा माता से, 
दायप्राप्ति में मिलती है वह भी मौरूसी नहीं हो सकती; ' यद्यपि पिता की भ्रर्धागिनी' 
होने से माता को भी पूर्वजों की उपरोक्त त्रिपुटी मे गिन लेना सुसगत लगता है। 
सम्पदा पर्‌ विभाजन का प्रभाव 

अब एक ग्रन्य परिस्थिति के ऊपर विचार करना है। दो सगे भाई राम व 
भाल की समांशिता मे पैतामही सम्पदा का विभाजन हो जाता है। क्या दोनों के भाग 
प्रत्येक की पृथक या प्रत्येक की पैतामही सम्पदा समझे जायेगे ? यदि राम एक पुत्र 
शाल को और भाव एक दौहित्र लाल को छोड़कर मरता है, तो क्या शाल को भाल' 
का भी अश इस भझ्राधार पर मिल जायगा कि सम्पदा मौरूसी होने के कारण उत्तर- 
जीविता वाला नियम लागू होगा, न कि दायप्राप्ति का निथम ? क्या राम अपने 
जीवनकाल में अपने अश को बेचकर इस कथन के साथ शाल को उससे वचित कर 
दे सकता है कि विभाजन के बाद सम्पदा का पेतामह रूप बदल कर व्यक्तिगत हो गया 
है ? पहले व तीसरे प्रदन का उत्तर यह है कि जहाँ तक शाल का सवाल है, वह अपने 
पिता राम के साथ अआावे अंश में समांशी बना रहेगा, क्योंकि विभाजित सम्पदा मोरूसी' 
थी और इसलिए राम अपने पुत्र शाल को वंचित नही कर सकता है। दूसरे प्रहन' 
का उत्तर है कि भाल का अश उसी की व्यक्तिगत सम्पदा समझी जायगी और उत्तरा- 
घिकार के नियमानुसार उस अश का अ्रवक्रमण निर्धारित होगा, न कि उत्तरजीविता- 


१. “मु० रामदेई ब० म्‌० ग्यासें” (१९४९), इलाहाबाद १६०। 
२. “मु० हुसेव खां ब० बाबू के सब,नन्‍्द सहाय” (१९३७) ६४, इण्डियन 
अपील्स २५। 
“पं० मोहन रूाल ब० पं० राम दयाल” (१९४१) १६, रूखनऊ ७०८३ 
३. करुप्पाई ब० शंकर नारायनन (्‌ १९०४ ) २७, मद्रास ३००॥ 
४. “राजकिशोर ब० सदनगोपाल” (१९३२) १३, ढाहौर ४९१। 
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नुसार। अतः लाल को वह अ्श मिलेगा, न कि शाल को | ज्ञातव्य है कि उपरोक्त उत्तर 
वही रहेंगे, चाहे शाल तथा लाल का जन्म विभाजन के पूर्व या पदचात्‌ हुआ हो।' 
यह भी ज्ञातव्य है कि बटवारे के बाद रम यदि अपने अश को अपनी ही पृथक कमाई 
द्वारा रहन से छड़ा लेता है,तो भी वह उसको स्वार्जित घोषित करके शाल को वंचित 
नहीं कर सकता; अपितु शाल व राम के बीच, और केवल उन्हीं (पिता-पुत्र ) के बीच 
सम्पदा का रूप पूर्ववत मौरूसी बना रहेगा। किन्तु यदि मोचन-रोध की आज्नप्ति 
(फोरक्लोजर की डिग्री) हो गयी हो, प्रर्थात्‌ सम्पदा हाथ से निकल चकी हू।, तो सूरत 
बदल जायगी और राम उसको फिर से छूड़ा लाने के बाद स्वार्जित का रूप दे सकेगा। 
इस सूक्ष्म भेद को याद रखना चाहिए। 

इसके पदचात्‌ इस परिस्थिति पर गौर कीजिए। पितादि तीन पूव॑जों के माध्यम 
से राम को- मिली हुई सम्पदा में तो उसका पुत्र शाल जन्म लेते ही समांशी बन जाता 
है। किन्तु यदि कोई पूर्वज अपने पुत्रादि तीन वशजों मे से राम के नाम हिबा (दान) 
या इच्छापत्र लिख देता है, तो इस प्रकार से मिली हुई सम्पदा में भी क्या शाल अपने 
पिता का समांशी बन जायगा ? इस प्ररन पर हाई कोर्टो मे मतभेद चला आ रहा है।' 
परन्तु दो तरह के मत ये मालूम देते है कि दस्तावेज की भाषा से यह पता लगाना 
चाहिए कि लेखक का मन्तव्य क्या था। यदि स्पष्ट शब्दों में यह आशय प्रकट नहीं 
किया गया है कि ग्रहीता उस सम्पदा को स्वाजिंत के रूप मे धारण करेगा, तो ग्रहीता 
के हाथ मे वह (सम्पदा) पेतामही का रूप ले लेगी और ग्रहीता का पुत्र उसके साथ 
समांशी बन जायगा। अ्रथवा जब स्पष्ट शब्दों मे यह इरादा प्रकट नही किया गया 
है कि ग्रहोता उस सम्पदा को पैतामही के रूप मे धारण करेगा, तब ग्रहीता के हाथ 
में वह (सम्पदा) स्वाजित का रूप ले लेगी और ग्रहीता का पुत्र उसके साथ समांशी 
नही बनेग[। इन दोनों तरह की नजीरों तथा शास्त्र के वाक्‍्यों की समीक्षा करते हुए 
सन्‌ १९५४ मे सुप्रीम काट ने यह घोषित किया है-- ग्रहीता के हाथ में पहुंच कर 


ऋषि 


“लालबहादुर ब० कन्हैयालाल” (१९०७) २९, इलाहाबाद, २४४। 
“अदर मोनी ब० चौधरी” (१८७८) ३, कलकत्त। १। 

“त्रजय बहादुर ब० भूपेन्दर” (१८९५) १७, इलाहाबाद ४५६। 
“बलबन्त सह ब० रानी किशोरों” (१८९८) २०, कलकत्ता २६७। 
“नागलिंगम ब० रामचन्द्र” (१९०१) २४, मद्रास ४२९। 
“जगमोहन दास ब० मंगल दास” (१८८६) १०, बम्बई ५२७। 

४. “ए० मुदाल्ियिर ब० सुरुण नाथ” (१९५४), सुप्रीम कोर्ट रि० २४३। 
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प्रदत्त सम्पदा स्वाजित का श्रथवा पैत।मही का रूप लेगी यह प्रदाता के इरादे पर आा- 
श्रित होता है। इरादे का पता दस्तावेज की शर्तों से लगाना होग।। यदि श] अ्रप्पष्ड 
हों, तो अन्वय के माने हुए नियमानुसार, प्रदाता के इरादे का पता दस्तावेज की भाषा 
तथा परिवेष्टित परिस्थितियों को सोचकर लगाना चाहिए और यह बात याद रवनी' 
चाहिए कि अदालत न तो पैतामह रूप की और न स्वार्जित रूप की! पूर्व धारणा करके 
बैठती है।” असल में मिताक्ष रा के पितृद्रव्याविरोधेन” वाक्य के अन्वय पर मत- 
भेद' है, जो निम्नलिखित इलोक मे पाया जाता 'है-- 
पितृद्रव्याविरोधन. यदन्‍्यत्‌ ₹ परमर्जितम्‌ । 
मेत्रम्‌ औद्।हिक चेच दायादानां न तद भवेत्‌ ॥ (१-४-१) 

कलकत्ता के हाई कोर्ट ने यह मत प्रकट किया था कि 'सम्पदा के रूप में इस 
बात से शअ्रन्तर नहीं पड सकता कि राम को पिता से सम्पदा उत्तराधिकार के द्वारा 
अथवा दानपत्र या इच्छापत्र के द्वारा प्राप्त हुई है; हर दशा में राम का 9त्र उसके 
साथ समांशी वत्त जायगा। | 

सम्पदा प्राप्ति की उपरोक्त रीतियों के भ्रतिरिक्‍त उपवृद्धि भी एक रीति है। 
इसको संज्ञा है समृत्थान, यथा-- सामान्‍्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः” और 
समुत्थान को पेतामही सम्पदा माना गया है। उपवद्धि कई प्रकार से होती है, यथा 
पैतामही सम्पदा की आय का सचय; ऐसी सम्पदा के आश्रय या आय से मोल ली 
हुई सम्पत्ति; ऐसी सम्पदा के मूल्य से मोल ली हुईं सम्पत्ति तथा ऐसी सम्पदा की 
बिक्री का धन। समुत्थात समांशी के जन्म से पहले प्राप्त हुआ हो या पीछे, दोनों 
दशाओं में उसमे उसका अ्रश होता है! 


यहाँ तक (राम को) निम्नोक्त छः प्रकार से प्राप्त होते वाली सम्पदा के रूप 
प्र मनन किया गया है-- 


(१) पिता आदि तीन पूर्वजों से उत्तराधिकार द्वारा मि्लो सम्पदा का रूप 
होता है पेतामही (मौरूसी)। 


१. पुरुणेत्तम ब० जानकी बाई” (१९०७) २९, इडाहाबाद ३५४। 
“रामेदवर ब० रुक्मिन” (१९०९) १४, अवध केसेज २४४। 
“मु० ब्रज कुअर ब० राय ब० संकदा प्रसाद” (१९२९) ४ रूख० ४००१ 
“भागवत शुक्ल ब० एस० टी० कपोनों? (१९४४) २३, पठना, ५९९ 
२. सदन गोपाल ब० रासबक्श (१८६३) ६, वीकली रिपोर्टर ७१। 
३- रामन्ता ब० बेंकट (१८८८) ११, मद्रास २४६। 
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(२) मातामह या मातुल से उत्तराधिकार द्वारा सिली सम्पदा का रूप होता 
है स्वार्जित व्यक्तिगत । 


(३) सांपाश्विकों और नारियों से उत्तराधिकार द्वारा मिली सम्पदा का रूप 
होता है स्वारजित व्यक्तिगत । 

/४) मौरूसी सम्पदा में विभाजन के द्वारा मिले सम्पदांण का रूप होता है 
पैतामही (मौरूसी)। 

(५) पिता आदि तीन पूर्वजों से दान और इच्छापत्र द्वारा मिली सम्पदा का 
रूप होता है संदिग्ध।] | 

(६) समुत्थान या उपवृद्धि वाली सम्पदा का रूप होता है पैतामही या मौरूसी | 

अब (ख) भेद वाली, अर्थात सम्मिश्चित हो जाने से पैतामही सम्पत्ति का रूप धारण 
कर लेने वाली सम्पदा की गाथा श्रोतव्य है। जब कोई समांशी अपनी पृथक या स्वा- 
जिंत निधि को स्वेच्छा पूर्वक समांशिता वाली निधि में इसः स्पष्ट मन्तव्य के साथ 
विलीन कर देता है कि भ्रब उसमें उसका पृथक हक निश्शेष हो चुका, तो ऐसी मिलायी 
गयी निधि भी पैतासही निधि या सयुक्त कौटुम्बिक निधि की संज्ञा प्राप्त कर छेती है। 
उपरोक्त भन्तव्य यदि स्पष्टतया प्रमाणित न हो, तो इस तरह के व्यवहार से उसका 
निष्कर्ष निकालना पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जाता, जैसे कि ऋन्‍्य सदस्यों को उसका 
उपभोग करने देता, या उस निधि का अलग हिसाब न रखना, या उस निधि की आय 
को किसी अन्य सदस्य के ऊपर खर्च होने देना, या उदारतावश उसकी ग्राय॑ अन्य की 
सहायत। में लगा देना, इत्यादि । हाँ, यदि संयुक्त सम्ददा के प्रबन्धक गण ग्पनी पृथक 
सम्पतियों को सयुक्त सम्पदा के साथ मिला-घुला डालते हैं तो यह और वह दोनों 
सयुकत सम्पदा बन जाती है।' 

इसी से संलग्न स्थिति यह है--संयुक्त परिवार बिना किसी सयुकत सम्पदा का 
श्रवलम्ब लिये सयुकत उद्योग और परिश्रम ढवारा जिस सम्पदा को पैदा करे वह उस 
सयुक्त परिवार की सयूक्‍त सम्पदा मानी जाती' है। और यदि संयुक्त सम्पदा 


१.  राजक्शोर ब० सदनगोपाल” (१९३२) १३, राहौर ४९१। 

२. रजनीकान्त पाल ब॒० जगमोहन पाल” (१९२३ ) ५०, इ० एपील्स १७३।॥ 
“लालबहादुर ब० कन्हैयालाल” (१९०७) २९, इलाहाबाद २४४। 

३. हरी दास ब० देव कुंअर बाई” (१९२६) ५०, बम्बई ४४३। 
“सांवल दास ब० क्रेंमल (१९२८) ९, लाहौर ४७०। 
'सीतल प्रसाद ब० राम प्रसाद” (१९४४), नागपुर, १७। 
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का अ्वलम्व लिया गया हो तब तो वह निस्सन्देह संयुक्त पारिवारिक 
सम्पदा है । 
पृथक्‌ या स्वार्जित सम्पदा 

संयुक्त कौटुम्बिक सम्पदा की पहचान तथा उसके सर्जन, निर्माण की रीतियों 
का बखान करने के ब[द अरब पृथक सम्पदा का विवरण प्रस्तुत किया जायगा। निम्न- 
लिखित रीतियों से जो सम्पदा पैदा की गयी हो वह अ्रजंनकारी की पृथक सम्पदा मानी 
जाती है और उसकी सज्ञा होती है स्वाज्रित सम्पदा ।* 

(१) सप्रतिबन्ध दाय से प्राप्त की गयी सम्पदा। इसमे नाना, मामा या नारी 
के माध्यम से आयी हुई सम्पदाएं समाहित है। 


(२) अनुराग-प्रेरित पैतामही चल सम्पत्ति के स्वल्पांश का पिता द्वारा पुत्र 
को प्रसाद रूप में परिदान, यथा--- 


शौयंभायधिने चोभे यच्च विद्याधनं भवेत । 
त्रीण्पेतान्यविभाज्यानि प्रसादों यशुच पेतृक: ॥ (या० २,११४) 

(३) सयुकत कुटुम्ब के किसी सदस्य को शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान। 

(४) सयुकत कुटुम्व के हाथ से निकल जाने के बाद वह प्रत्युद्धारित पूर्व-नष्ट 
सम्पदा जो उद्धारक ने सयुक्त कौटुम्बिक निधि के आश्रय बिना अपने प्रयास से प्राप्त 
की हो। 

(५) पृथक सम्पदा की आय तथ। उस आय से क्रीत सम्पत्ति | 

(६) अपुत्र समांशी को विभाजन में मिला हुआ समां शिता को सम्पदा का भाग | 

(७) पैतामही सम्पदा, जो उत्तरजीविता के नियमानुसार श्रन्तिम एकल 
समांशी के पास रह जाती है। किन्तु यदि क्रिसी समांशी की गोद लेने की अ्रधिकारिणी' 
विधवा जीवित ही तो सूरत दूसरी हो जाती है। 

(८) सयुकत कुटुम्ब के सदस्य की पृथक्‌ कमाई, जो पितृद्रव्याविरोधेन” उससे 


“हक्ष्मीना० ब० मुसहीलाल (१९४२) १७, रलूखनऊ ३२७॥। 
“सुदर्शन ब० नरसिघुलू” (१९०२) २५, मद्रास १४९। 
१. लालबहादुर ब० कन्हैयालाल” (१९०७) २९, इलाहाबाद २४४॥ 
२: हिस्ट्री आव घधर्मेशास्‍्त्र, खण्ड ३, पु० ५७७-५८५। 
जी० सो० सरकार का हिन्दू छा, २५८-२६१॥। 
मुल्ला का हिन्द्‌ छा (१२ वां सं०), पृू० ३३०-३४०। 
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स्वावलम्बन हारा उपार्जित की हो। अन्यथा वह कमाई सयुकत कौटुम्बिक सम्पदा मानी 
जा सकती है। 

(९) विद्याधन। सन्‌ १९३० वाले “हिन्दू गेन्स आव लर्निंग ऐक्ट” ने विहित 
कर दिया है कि जिस विद्या की सहायता से कोई सदस्य अपनी सम्पदा कमाता है, 
वह चाहे विशिष्ट हो या साधारण हो, दोनों हालतों में वह सम्पदा संयुक्त कुटम्ब की 
केवल इन कारणों से नहीं समझ ली जायगी कि (क) या तो उस' विद्या के सीखने 
का खर्च सयुकत कृटुम्ब ने या उसके किसी सदस्य ने उठाया था और या (ख) कमाने 
वाले तथा उसके बाल-बच्चों का भरण-पोषण कुटुम्ब के या किसी सदस्य के धन से 
हुआ करता था। यह अधिनियम २५ जुलाई सन्‌ १९३० को सक्रिय हुआ था किन्तु वह 
लागू कर दिया गया है उस विद्याधन-पर भी जो उस तिथि के पहले श्रञजित हो चुका था। 

उपरोक्त चौथी रीति से मिली हुई स्वार्जित सम्पदा के विषय में निम्नाक्त बातें 
ज्ञातव्य है--खोयी हुई (पूर्व-नष्ट) मौरूसी चल व अचल दोनों तरह की प्रम्पदा उद्धा- 
रक की स्वार्जित तभी होती है जब वह पिता हो। अन्य उद्धारकर्ता सदस्य के विषय 
में नियम यह है कि चल सम्पत्ति तो आमूल उसी की हो जाती है, किन्तु यदि सम्पदा 
श्रचल है तो उद्धारक को चतुर्थ भाग देने के बाद, बचा हुआ तीन चौथाई अश उसके 
वथा अन्य सदस्यों के बीच सम-विभाजित हो जाता है। यथा--- 


स्वद्क्त्यापहृतं नष्टं स्वयभाप्तं च यद्‌ भवेत्‌। 
एतत्सब पिता पुत्नेबिभागें नेवब दाप्यते ॥ (कात्यायन) 
पुव॑नष्टठां च यो भूमिम एकदचेदुद्धरेंच्छमात्‌ । 
यथाभागं भजन्त्यन्द्े दत्वांहां तु तुरीयकम्‌ ॥ 
इति दंंखवचन भात्राद्युद्धृतविषयम्‌। अतन्र स्वयं तुरीयांज गृहीत्व आत्रादिभिः 
सहोद्धता गृहणीयादन्यथा विषमसुष्ट स्थात्‌। (दायतत्त्व)। 
यह भी ज्ञातव्य है कि चौथाई भाग उद्धारकर्ता को देकर शेष तभी बाँटा जाता 
है जब पूर्वन्तष्ट सम्पदा पर-जन के पास से छूड़ा ली जाय। यदि एक दूर के कुटुम्बी 
को समझौते में मिली मौरूसी सम्पदा को एक भाई अपने निजी धन से खरीद लेता 
है तो उसका संयुक्त भाई यह आग्रह नहीं कर सकता कि चतुर्थाश निकाल कर वाकी' 
पझम्पदा दोनों भाइयों में बाँठ दी जाय ।' 
यहाँ तक संयुक्त सम्पदा तथा स्वार्जित सम्पदा का अन्तर समझे लेने के बाद 


१. “बे आबा ब० व्यंबक” (१९१०) ३४, बम्बई १०६ 
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उनके गुण और प्रभाव का ब्यौरा फिर से दुहरा लेना चाहिए-(क ) संयुक्त या समांशिता 
की सम्पदा मे प्रत्येक समाशी का हिंत व कब्जा सम्मिलित रहता है। दूसरे, उसका अझव- 
ऋमण उत्तराधिकार से न होकर उत्तर-जीवितानूसार होता है। तीसरे, उसमें उसके 
सहभागियां के पुरुष वश्जों का हक जन्म लेते ही पैदा हो जाता है। चौथे, बाहरी लोग 
उसम सहभागी कदापि नहीं हो सकते । पाँचवें, समांशिता वाला स्वामित्व संविदा 
द्वारा निर्मंत नहों हा. सकता। छठे, अ्रश्रेजो कानून वाले सह-आभोगी और समांशिता 
में बहुत अन्तर है, जो कि पहले बताया जा चुका है। याद रखिए कि सपिण्डता की 
झवधारणा, जा समाशिता का आधार है, अग्रेजी कानून के लिए नितान्त अ्रपरिचित 
चीज है। 

(ख) पृथक या स्वाजित सम्पदा में किसी समांशी का हक नहीं होता--पुत्र' 
तक का नहीं। दूसरे, उसके प्रभु को दान, झाधमन, विक्रय का पूर्ण अधिकार 
रहता है। तीसर, उसका विभाजन कोई नहीं करा सकता। चौथे, उसका अवक्रमण 
उत्तराघिकार वाले नियमानुसार होता है। 

यही पर दो सम्बन्धित विषयों पर चिन्तन कर लेना चाहिए; यानी (१) उत्तर- 
जीविता वाले नियम की मर्यादा, (२) समांशिता तथा उसकी सम्पदा के विषय में 
पुव धारणाएं। यह नियम ता ज्ञात ही है कि एक समांशी के मरने पर उसका जो 
हिंत सयुकत सम्पदा मे रहता है वह बचे हुए समांशियों के समूह के पास झा जाता 
है और इसका “उत्त रजीविता' कहते है,जो उत्तराधिकार से भिन्न होता है। मृत धनी' 
की तीन पीढ़िया तक के पुरुष वशज उसके हित का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। 
“मूहुन्दू विभेन्‍्स राइट्स टु प्रापर्टो ऐक्ट” सन्‌ १९३७ के अनुसार मृत धनी की विधवा 
को तथा उपराकक्‍त पुरुष वशरजों की विधवाओ्ं को भी उस हित का प्रतिनिधित्व प्रदान 
कर दिया गया था। अब मालूम देता है कि सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” 
की धारा ६ व ३० ने उत्तरजीवी पुरुषों के हित के बराबर उपरोक्त नारियों के हित 
को भी कर दिया है। उत्तरजीविता का अधिकार अकाटय नहीं किन्तु विफलनीय 
होता है। विफलकारी परिस्थितियों के तीन प्रकार हैं--- एक तो, जब मृत समांशी 
धनी दिवालिया हो गया हो और इसलिए उसके सारे हित राजकीय समादाता (आफि- 
शल रिसीवर) मे निहित हो चुके हों, तब उसका उत्तरजीवी उसके हित को प्राप्त नहीं 
कर सकता । वरंच दिवाले के रह हो चुके होते के बाद बची हुई सम्पदा धनी के दामाद 
को मिलेगी।' दूसरे, यदि दो मे से एक समांशी का हित उसके जीवनकाल में ही 


१. भुल्ला का हिन्दू ला, पृ० ३३६१ 
२ एल० चेट्टियर ब० श्री ऐयंगर” (१९३७), मद्रास २०३ ।॥ 


तू 
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इजराय डिग्नीः (झज्ञप्ति के निष्पादन) की कार्यवाही में कुक॑ हो चुका हो, तो 
उत्तरजीवी समांशी कुक हित को वही पायेगा। यदि कुर्की मृत धनी के जीवन काल 
मे ही नही हो चुकी थी तो उत्तरजीवी पूरी सम्पदा प्राप्त कर छेगा। ग्रवमर्ण (ऋणी ) 
यदि पिता था तब ता पुरी सम्पदा कुक व नीलाम हो सकती है। तीसरे, वम्बई व 
मद्रास भान्‍्तों मे यदि एक समांशी अपने हिंत को बेच या रेहन कर चुका है, तो दूसरे 
उत्त रजीवी समांशी का वह अश नही मिलेगा, क्योंकि उन दोनो प्रान्तों मे एक स्मांशी 
को अपने हित का रेहन वब करने का हक होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, 
पजाब व बंगाल में ऐसा हक नहीं है। अ्रतः बै या रेहन के बावजूद इन प्रान्तों मे 
उत्तरजीविता वाला नियम सक्रिय रहता है। याद रहे कि दान करने का हक कहीं 
भी समांशी को नहीं दिया गया है। अ्रतः हिवा के बावजूद भी उत्तरजीविता वाला 
नियम लागू बना रहता है। उत्तरजीविता वाले नियम की मर्थादाएँ अच्छी तरह 
याद रत्ननी चाहिए। 

उन पृवव॑-धारणाश्रों को भी जान लेना चाहिए जो समांशिता के|विवय मे अश्रदालतें 
कर लेती है। वे इस प्रकार है--(१) सयुक्‍त कुटुम्ब हिन्दू समाज की साधारण अव- 
स्थिति मानी जाती है। सयुक्त कुटुम्ब यदि किसी समय मे विद्यमान था तो वह आज 
भी संयुक्त मान लिया जायगा, जब तक इसके प्रतिकूल प्रमाण न भिल्ले।* पिता-पुत्र 
के विषय मे यह पूर्व-धारणा प्रबलतम होती है, और प्रवर्तक पूर्वज' से जितनी दूरी पर 
वशजों की पीढ़ी होती जाती है, पूर्व-धारणा की प्रबलता उतनी ही घटती जाती है। 
उसी तरह से यदि कोई सम्पदा किसी समय में संयुक्त थी तो वह झ्राज भी सयुकत मान 
ली जायगी, जब तक प्रतिकूल प्रमाण न मिलले। भाइयों की सम्पदा के विषय में यह 
पूर्व-धारणा अ्रधिक प्रबल और उनसे नीची पीढ़ियों के विषय में निर्बेल होती जाती है।* 

(२) कुटुम्ब की सयुक्तता से यह पूर्व-धारणा नहीं उपजती कि उसके यास 
सम्पत्ति भी, है; या जो सम्पत्ति उसके पास है, वह सब सयुकत है। बटवारे के मुक- 
दमे मे किसी विशेष सम्पदा को संयुक्त अभिकथित करने वाले के ऊपर इसका प्रमाण- 
भार रहता है। उसको यह साबित करना चाहिए कि (अ्र) कुटुम्ब के पास ऐसी आय- 


१. सूरज बंसी कुंअर ब० शिवप्रसाद” ६, इ० एपील्स ८८। 
“शिव महूप विक्रम सिंह ब० महन्त ठाकुरदास” ( १९४० ) १५, छ० ५०३।. 
२. पं० भोहन लाल ब० पं० रामदयालू (१९४१) १६, रू० ७०८। 
३- ये रूप्पा ब० तिसिन्ना” (१९२९) ५६, इ० एपील्स १३। 
४. “नगेशर वक्‍त सिंह ब० गनेशा” (१९२०) ४७, इ० एपील्स पएछ: 


हा 
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प्रद सम्पदा थी जिसके सहारे विवादग्रस्त सम्पत्ति पैदा की जा सकती थी; या (आ) 
वह सम्पत्ति सथुक्त निधि से ली गयी थी; या (इ) सारे कुटुम्ब के श्रम से वह पैदा 
की गयी थी। प्रमाणभार विवर्तनशील होता है। यदि ऐसी मौलिक सम्पत्ति कुटुम्ब के 
पास मौजूद थी, जो अन्य सम्पत्ति के अर्जन का उपयुक्त साधन बन सकती थी, तो 
प्रमाणभार विवर्तित होकर उस पक्ष पर चला जाता है जो विवादग्रस्त सम्पत्ति को 
स्वार्जित बताता है। ध्यान रहे कि मौलिक सम्पत्ति का मल्यवान होना पर्याप्त नहीं 
होता, उसका आयप्रद होना चाहिए और वह झ्राय साधारण व्यय से फाजिल' भी होनी 
चाहिए। 

(३) यह देखा गया है कि कुटुम्ब का कोई सदस्य अपना अलग व्यवसाय खोल 
कर स्वार्जित धत व सम्पत्ति संचित कर लेता है। उस धन को जब तक वह कौटुम्बिक 
निधि में विलयित नहीं करता या यह बात साबित नहीं होती कि उस व्यवसाय में 
लगी हुई पूजी संयुक्त कुटुम्ब की थी, तब तक वह धन या सम्पत्ति उसी' सदस्य की' 
स्वार्जित सम्पदा मानी जायगी। 

(४) एक बार विभाजन हो जाने के बाद प्रमाणभार उस पक्ष के ऊपर आा 
जाता है जो यह अभिकथन करता है कि श्रमुक सम्पदा अविभाजित छूट गयी थी । 

(५) प्रमाणभार एक निर्णायक कारक तभी हो सकता है, जब दोनों पक्षों की 
गवाही बराबर ताकत की हो और उससे कोई निर्चित निष्कर्ष न निकलता हो। 


पतामहव्यापार या धन्धा 
पूब-धारणाओं के ऊपर इतना विचार कर लेने के बाद, संयुक्त कौटुम्बिक विधि 
की एक अन्य शाखा के ऊपर ध्यानपूर्वक चिन्तन कर लेना आ्रावश्यक है, क्योंकि तत्सं- 
बन्धित विवाद अदालत में आये दिन पहुँचा करते हैं, अतः वह महत्त्वपूर्ण हो गया है। 
वह है पैतामह व्यापार या कौटुम्बिक वाणिज्य । पैतामह व्यापार पैतामही सम्पदा की 
एक ऐसी प्रजाति होता है जिसमें संयुक्त कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य जन्म लेते ही समांशी 
बन बैठता हैं। यहाँ पर उपरोक्त पू्व-धारणा नं० (३) को याद रखना आवश्यक 
है। सामान्य साझेदारी में और इसमें दो अन्तर हैं--एक तो किसी साझेदार यानी 
समांशी की मृत्यु के कारण उसका विघटन नहीं हो जाता। दूसरे, बिना कोई हृत्य 
किय ही संयुक्त कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य उसमें साझेदार बन जाता है। यह भी ज्ञातव्य 
है कि साझेदारी वाले माल-सामान के अ्रतिरिक्त, संयुक्त कुटुम्ब की अन्य सम्पत्ति भी 
ऋणों तथा हानियों के लिए देनदार हो जाती है जो प्रबन्धकों ने व्यापार के लिए 


१. जी० सी० सरकार कृत हिन्दू ला, पृु० ४१७-२३॥ 
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उठाये हों। सन्‌ १९३२ वाले “इण्डियन पार्टनर शिप ऐक्ट” द्वारा नहीं, किन्तु हिन्दू 
संयुक्त कुटुम्ब सम्बन्धी नियमों के अनुसार ऐसे व्यापार धन्धे के विवाद निर्णीत होने 
चाहिए।' हे 

क्या विवाहित पृत्रियों तथा उनके घरजमाई पतियों की शिरकत (हिस्सेदारी) 
से ऐसे धन्धे का रूप सयुक्त कौटुम्बिक धनन्‍्धे से बदलकर एक सामान्य साझेदारी वाला 
बन जाता है ? नहीं, यदि उसकी आय संयुक्त कुटुम्ब के खर्च में आती रहती हो, 
क्योंकि घरजमाई वाली प्रथा संयुक्त कुटुम्ब से असंगत नहीं होती । ऊपर यह कहा 
गया है कि धन्धे के ऋण की देनदारी सारी कौटुम्बिक सम्पत्ति के जिम्मे होती हैं, 
जिसमें प्रबन्धक या प्रबन्धकों के भी अंश झा जाते हैं। संयुक्त सम्पत्ति के अतिरिक्त 
प्रबन्धकों की व्यक्तिगत सम्पदा भी उस ऋण की दायी मानी जाती' है; किन्तु अन्य 
सर्मांशियों की नहीं। यदि श्रन्य समांशियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी दायी बनावा 
हो, तो यह साबित करना होगा कि अन्य समांशियों ने संविदा का अ्रनुसमर्थन किया 
था, या वे लोग परोक्ष रूप से अनुबन्ध के पक्ष में थे। किन्तु यह नियम अवयस्क 
समांशी पर तभी लागू हो सकता है, जब कि वयस्कता प्राप्त कर चुकने पर वह साझे- 
दारी को अंगीकार कर ले ।" पैतामह धन्धे और नवीन धन्‍न्धे में अन्तर है। नवीन 
धन्धे के ऊपर विचार करने के पहले यह ज्ञातव्य है कि पितामह द्वारा आयोजित नया 
घन्धा भी तब पैतामह व्यापार बन जाता है, जब उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र या 
पौत्र उत्तराधिकार में पाकर उसको चलाते रहते हैं।' 

संयुक्त कुटुम्ब के प्रबन्धक या कर्त्ता को नवीन धन्धे के निमित्त ऋण लेकर उसका 
दायित्व अवयस्क समांशी पर लाद देने का अधिकार नहीं होता, चाहे पिता ही प्रबन्धक 
हो।" वयस्क सदस्य भी उसके देनदार नहीं बनाये जा सकते, जब तक या तो उनकी 

१. “नछिअप्पा ब० सुट्ठकरप्पन (१९४६), मद्रास ८५८। 

२. “एन०्सी० साह ब०एलू० एस० बी० सिन्हा” (१९३८) २, कलकत्ता ३५८। 

३- जी० सी० सरकार छूत हिन्दू छा, १३०-१३१॥ 

४. “द्ि]8व चरनदास ब० हरीराम (१९३६) १७ लाहौर २९५॥ 

मञामराव ब० सरस्वती बाई (१९५३), नागपुर ३६४। 
, ५. “विद्वस्भर ब० फत्ते” (१९०७) २९, इलाहाबाद १७६॥। 
६० हरीदंकर ब० राम (१९३८), लाहौर ११३॥ 
“जगदीदा ब० अम्बादंकर (१९३४), बम्बई ३२४॥। 


« “एस० सी० मंडल ब० क्ृष्णघन बनरजी” (१९२२) ४९, इ० ए० १०८। 
“बनारस बेंक लिसिटेड ब० हरीनारायण ५९, इ० एपील्स ३००१ 


है. 
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सहमति न ली गयी हो--जो कि उपलक्षित या प्रत्यक्ष हो; या वयस्क समांशियों ने 
उसको अंगीकार करके उसके लाभ का भोग न किया हो; या उसको प्रचलित रखना 
कुटुम्ब के लिए प्रलाभकारी न साबित हुआ हो ।' 

यहाँ पर दो-एक बारीकियाँ ध्यानाकर्षक हैं। पहली यह कि यदि एक एकल 
उत्तरजीवी समांशी तया धन्धा खोल ले, तो क्या बाद मे जन्म लेने वाले पुत्र-पौत्र उसके 
दायित्व से इन्कार कर सकते है ? देखिए, धन्धे के सस्थापक को सम्पदा में पूर्ण अपवर्जी 
अधिकार प्राप्त थे। उस समय उसका कोई सहभागी नहीं था। पशच-जन्मित पुत्र उस 
धन्धे के संस्थापन में ननु-नच नहीं कर सकता। उसके पैदा होने के पहले ही वह कुटुम्ब 
का धन्धा बन चुका था। ग्रत: उसका दायित्व उसे लेना ही पड़ेगा। दूसरे, यदि कर्ता 
किसी गैर की साझ्षेदारी में धन्धा खोल देता है तो उस पर “हिन्दू ला” लागू होगा 
या “इण्डियन पार्टनरशिप ऐक्ट ?” उस धन्धे पर यह द्वितीय अधिनियम लागू होगा,- 
क्योंकि यद्यपि कर्ता सयुकत कुटुम्ब के प्रति उत्तरदायी है, तथापि साझेदारी में केवल 
वह और गैर आदमी ही भागीदार बने हैं। इनमें से किसी के मरते ही साझेदारी 
टूट जाती है। कर्ता के मरने पर तो समांशीगण उस दूसरे साझेदार से धन्धे को जारी 
रखने का आग्रह नहीं कर सकते। न वह उनसे हानि को भरने का आग्रह कर सकता 
है ।* किन्तु कौटुम्बिक धन्धा या तत्सम धन्धा चलाने के लिए यदि कर्ता एक गैर के 
साथ साझेदारी कर लेता है तो सब समांशी देनदार बन जायेंगे, यद्यपि उन्तका दायित्व 
केवल उनके कौटुम्बिक अंशों तक सीमित रहेगा। एक अन्य रोचक परिस्थिति पैदा 
हो सकती है। माव लीजिए कि कर्ता कुटुम्ब की तरफ से एक समांशी के साथ व्यक्ति- 
गत रूप में एक साझेदारी खड़ी करता है। ऐसी सूरत में वह समांशी मजे में रहेगा। 
समांशी के रूप से वह साझेदारी के लाभ में भाग लेगा और साझेदार के रूप से भी 
उसके लाभ में हिस्सा बंठा छेगा ।* 


नवीन धन्धा 


अब नवीन धन्धे की परिभाषा का विचार करता चाहिए। मान लीजिए कि रास 
गेहँँ, चता, जौ की आढ़त का पैतामह व्यापार करता है। यदि वह मक्का, बाजरा, 


१. बाबूलाल ब० बाबूलाल (१९४१), इलाहाबाद ३४३। 

. “महावीर प्रसाद ब० असला प्रसाद” (१९२४) ४६, इलाहाबाद ३६४३ 
२ खरीदार कपड़ा कं० ब० दयाकिदन” (१९२१) ४३, इलाहाबाद ११६॥ 
३. लाला लछमनदास ब० कब्मिनर आव इ० टेक्‍्स” (१९४७) ७४, इ० 


एपील्स २७७१ 
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जुआर की भी आढ़त खोल ले तो क्या वह एक नया धन्धा कहलायेगा ? नहीं, क्योंकि 
दोनों ही अनाज के व्यापार हैं। दोनो में केवल जिन्स का भेद है ।' मान लीजिए कि 
राम काँसे के थाल कंटोरे पतीलों की दूकान किये है। श्रब वह पीतल के बदुले, परात 
व लोटों को भी बेचने लगा है। क्‍या उसने नया धन्धा आरम्भ कर दिया ? नहीं, 
क्योंकि ठठेरे ही दोनों प्रकार के बरतन गढ़ते हैं। यदि कुट्म्ब की जीविका व्यापार 
है, तो व्यापार का विस्तार नया धन्धचा नही कहलायेगा। परन्तु शर्तं यह है कि विस्तृत 
धन्धा पूराने धन्‍्धे की अपेक्षा अधिक जोखिम का न हो । प्रत्येक (वाद में यह कानून 
का नहीं तथ्य का प्रश्न होता है कि अ्रमुक धन्धा मौरूसी है या नया? इसके अन्य 
'उदाहरण ये हैं--राम एक धन्धचा करता है। कुछ काल तक वह स्थगित रहता है। 
राम के मरने एर उसका पृत्र उसी धन्धे को फिर चलाने लगता है। इस दशा में वह 
नया धन्धा नहीं माना जायगा। फर्म का नाम बदल कर पुराने धन्धे को ही प्रचलित 
रखना यह नया धन्धा नहीं कहा जा सकता । मौरूसी धन्‍न्धे में यदि विदेश को माल 
नही निर्यात हुआ करता था, तो अमेरिका के लिए माल भेजने वाला धन्धा एक नवीन 
घन्धा हो जायगा । 


संयुक्त संपत्ति के उपयोग की व्यवस्था 
यहाँ तक समांशिता तथा संयुक्त कौदुम्बिक सम्पदा और सम्पदा के अन्‍्तर्गत 

व्यापार के विषय में सविस्तर विचार हो गया। इस प्रकरण में ही उस सम्पदा के 
प्रबन्ध तथा सेवन व भोग की विधि के ऊपर विचार कर लेता अधिक क्रमजनक, सुविधा- 
जनक और सुसंगत होगा; क्योंकि यहाँ पर यह जिज्ञासा करना स्वाभाविक है कि ऐसी 
विचित्र संस्था में व्यवस्था बनाये रखने के हेतु कौत से नियमों और रीतियों की रचना 
प्रतीत में की गयी थी, कौन अधिकार समांशियों के तथा गृहपति या कर्ता के विहित 
किये गये थे। मनु ने कहा है-- 

भार्या पुत्रतच दासरइच त्रय एवाधनाः स्मृताः ॥ 

यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्थेते तस्य तद्धनम्‌ ॥ (८,४१६) 


१. “भगवान सिंह ब० बिहारी छाल” (१९३८), नागपुर २२१। 
२: बहादुर सिंह ब० गिरघारी लाल” (१९४२), नागपुर ५४३१ 
३. 'देसु रतम्सा ब० नारायण” (१९४७), मद्रास ५६७। 
४. जी० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू छा, २६३-६७॥। 

जें० डी० एस० डेरेट प्रणीत माडने हिन्दू छा, र२े४६-५२॥ 
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और इस वाक्य के अनुसार गृहपति भ्पवर्जी रूप से सारी सम्पत्ति का स्वामी 
होता है। उसका परम स्वतंत्र शासन सारे कुटुम्ब को वश में तथा अनुशासन में रखता 
है, उसकी आज्ञा अनवहेलनीय और उसका निर्णय अकाटय होता है। उसका शासन 
प्रसन्नतापूर्वकं तभी तक अंगीकृत वना रहता है, जब तक वह सर्वहिताय के भाव से 
शोर औचित्य, निष्पक्षता, न्याय तथा शुद्ध अ्रन्तःकरण वाले आदर्शो से प्ररित तथा 
अनुप्राणित होता रहता है। जब गृहपति इस सनन्‍्मार्ग से विचलित हो जाता है तो 
उसका निरंकुश शासन असह्य और श्रग्राह्म बन जाता है। मालूम पड़ता है कि 
समयान्तर में स्वतन्त्राधिकारी गृहपति गण मदान्ध और पथ भ्रष्ट होने लगे और 
बहुविवाह वाली प्रथा ने उनकी समानता व न्यायशीलता को कलुषित करना 
झारम्भ कर दिया। उनकी कुप्रयोजित शक्ति को सीमित करने और उनके असीम 
अधिकारों को मर्यादित करने का समय आया देख विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 
कुछ सुधार प्रविष्ट किये, यथा जन्‍्मस्वत्ववाद', 'पिता-पुत्र का समान अंश', असमान 
विभाजन का निषेध'। विज्ञानेश्र को ऐसा विश्वास था कि कुप्रथाओं को 
सुधारने के बाद परम्परागत संयुक्त कुटुम्ब की प्राचीन तथा हितकर परिपादी 
को जीवित रखने में जनता का कल्याण है। अनुशासनप्रियता तथा अन्य नागरिक 
सदगुणों को हृदयंगस कराने का सुगम उपाय है हजारों लाखों सुव्यवस्थित कुट॒म्बों 
का सारे देश में प्रसार। यही सोचकर उन्होंने पिततारूपी/ भ्रध्यक्ष के अधीन कुटुम्ब 
रूपी छोटी-छोटी गणतंत्रीय मण्डलियों को अक्षुण्ण बनाये रखा। लोक-कल्याणाकांक्षा 
में सराबोर बड़ी सजगता और एकाग्रता के साथ उन्होंने नाना प्रकार की संभाव्य 
समस्याओं के गवेषणायुक्त समाधान निकाले और समांशियों तथा गहपति के 
अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया। उन्हीं श्रधिकारों और कत्तंव्यों 
का अब यहाँ अध्ययन करना है। 
विषयान्तर तो होगा, किन्तु एक विचार का यहीं पर उल्लेख कर देना वांछनीय 
लगता है। इधर विज्ञानेश्वर के मन में पिता के असीमसित अधिकार के कुपरिणाम खटके, 
उधर जीमूतवाहन को पुत्र-पौत्रों की अ्रसंयतता, विश्वृंखलता, भ्रवमानना ने संतापित कर 
दिया। उन्होंने देखा कि अपव्ययी पुत्र-पौत्रादि पितरों से लड़ते-झगड़ते हैं, हिस्सा-बाँठ 
कराकर पंदूक सम्पदा को श्रल्प काल में ही उड़ा डालते हैं, जिसका फल यह होता 
है कि ममतावश उनका व उनके परिवार का भरण-पोषण पिता झादि को ही बची- 
खुची सम्पदा से करना पड़ता है। अतः उन्होंने 'उपरम-स्वत्ववाद' का प्रतिपादन किया। 
किन्तु उन्होंने भी संयुक्त कुटुम्ब की प्राचीन प्रणाली का विघटन नहीं किया। साथ 
ही साथ पिता की निरंकुशता को प्रतिबन्धित करते की आवश्यकता उनको भी प्रतीत 
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हुई। इसलिए दायभाग में यह विहित किया गया है कि केवल वैध आवश्यकता 
के लिए ही गृहपति संयुक्त सम्पदा का हस्तान्तरण कर सकता है। यह बात दोहराने 
योग्य है कि संयुक्त कौटुम्बिक जीवन स्वभावतः जितना सयुकत दायित्व की भावना को 
उभारता है, उतना पृथक्‌ महत्वाकांक्षा को जागृत नहीं करता। उसके सदस्य जितनी 
झधिक सतुष्टि सुख-दुःख की सहभागिता से प्राप्त करते है उतना आग्रह अपने हकों के 
उपोदवलन में नहीं करते। 

समांशियों के हक कई प्रकार के होते है। (क) एक तो सब के सब समांशी 
संयुक्त स्वामित्व और सयुक्त कब्जे को धारण करते है। अतः शामिलाती दशा में कोई 
समांशी यह वही कह सकता कि संयुक्त सम्पत्ति या उसकी आमदनी में मेरा इतना 
भाग है। सारी आमदनी इकट्ठी होनी चाहिए और संयुक्त कोष में से समांशियों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति में गृहपति के विवेकानुसार खर्च होनी चाहिए।' यह ज्ञातव्य 
है कि गृहपति कोई विशिष्ट सम्पत्ति किसी एक समांशी को इस निमित्त से सौप दे 
सकता है कि वह अपना भरण-पोषण उसकी आय से करे; और यदि वह कुछ बचत 

कर लेता है या उस बचत से कोई जायदाद खरीद लेता है, तो वह उसी की हो जाती 
है। यह भी ज्ञातव्य है कि यदि कोई समांशी सम्पदा के उपभोग से भ्रपवर्जित रखा 
जाता है, तो विभाजन कराना, या अपने शामिलाती कब्जे का दावा करना दोनों उपाय 
उसको उपलब्ध होते है। अर्थात्‌ संयुक्तता के विघटन के लिए वह विवश नहीं किया 
जा सकता है।' तीसरी ज्ञातव्य बात यह है कि स्वेच्छा पूर्वक अलग रहकर अपना 
स्वतत्र कालक्षेप करने और सम्पदा से बलातू अपवर्जित होने में बहुत अ्रन्तर होता है। 
पूर्वोक्त दशा में 'इण्डियन लिमिटेशन्‌ ऐक्‍्ट” के अं० नि० १२७ के अनुसार बारह 
वर्ष के बाद दावा मियाद-आरिज (कालातीत) नहीं होगा, किन्तु दूसरी दशा में 
दावा मियाद-आरिज हो जायगा ।* 

(ख ) प्रत्येक समांशी को भरण-पोषण का हक होता है। गृहपति को चाहिए 
कि बाल-बच्चों समेत सब पुरुष समांशियों का भरण-पोषण समान रूप से करे, और 
विधवाओों का भी उतना ही ध्यान रखे। 

(ग) प्रत्येक समांशी, जो वयस्कता पर पहुँच गया हो, विभाजन की माँग कर 


१. अप्पोवियर ब० राम” (१८६६) ११, मूर्स, इ० एपील्स ७५। 
२-  रसेया गौन्दन ब० कौलन्द गौन्दन इ०” (१९४०), मद्रास ३२२॥ 
हे. नारायण भाई ब० रणछोड़” (१९०२) २६, बम्बई १४१॥। 

४.  सीतल प्रसाद ब० राम प्रसाद” (१९४४), नागपुर १७॥ 
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सकता है श्रौर साथ ही जमा-खर्च का हिसाब तलब कर सकता है। जहाँ-जहाँ मिता- 
क्षरा का प्रचलन है, यह नियम सिवा बम्बई के सब जगह लागू है। बम्बई में यदि 
पिता-पितामह सम्मिलित हों तो पौत्र बिना पिता की सहमति के बठवारा नहीं करा 
सकता। यदि पिता अलग है तो सहमति जरूरी नहीं है। बिना बटवारे के भी, परस्पर 
समझौते द्वारा समांशी लोग अलग-अलग सम्पदाओं पर कब्जा करके सेवन कर सकते 
हैं और कुछ समय बाद उसको मिटाकर दूसरी तरह का समझौता कर सकते हैं। 

(घ ) पिता तो स्वाभाविक गृहपति है ही । कोई अन्य समांशी भी उस पद पर 
झसीन हो सकता है यदि औरों को सक्रिय आपत्ति न हो। सामान्य कर्त्ता को सम्पदा 
को हस्तान्तर करने के कतिपय अपवर्जी अधिकार हासिल होते हैं, किन्तु पिता को 
उससे भी अधिक प्राप्त हैं। ये अधिकार प्रतिबन्धित होते हैं जिसकी मर्यादा आगे 
बतायी जायेगी । 

(5) एक समांशी दक्षिण भारत में तो श्रपना श्रविभाजित हित रहन-बै कर 
सकता है, किन्तु अन्य प्रान्तों में नहीं । किसी भी प्रान्त में वह उसका दान या हिवा 
नहीं कर सकता । 


(च) उसका हक है कि अपने जीते जी मृत समांशियों के हितों का, उत्तरजीबी' 
के नाते, उतना आनुपा/तिक अंश प्राप्त करता जाय, जितना उसके उस भावी भाग के 
परिवर्धित करने के निमित्त पर्याप्त हो, जो बटवारे के अवसर पर उसे मिलने को है।' 

सामान्य समांशियों के ये हक और हिवा, बे, रहन करने का अ्नधिकार स्पष्ट 
कर दिये गये। अब यह भी ज्ञातव्य है कि उसको न तो प्रतिभूत्व की संविदा करने 
का हक है और न यह हक है कि अन्य समांशियों की सहमति बिना कोई ऐसा 
निर्माण करे या सम्पदा की दशा में कोई ऐसा हेर-फेर करे जिससे अ्रन्य समांशियों के 
उपभोग में विध्नवाधा पड़े। अब कर्ता या प्रभु या गृहपति के कत्तंव्यों तथा अ्रधिकारों 
का मनन करना उपयोगी होगा। 

संयुक्त सम्पदा का श्रबन्ध सर्मांशियों में से किसी एक के जिम्मे रहता है, जिसको 
कर्त्ता या गृहपति या मैनेजर कहते हैं। मैनेजर शब्द भी इतना अधिक और इतने काल' 
से प्रचलित है कि उसका तात्पयं अनपढ़ और ग्रामीण भी समझते हैं। मैनेजर बहुधा 
पिता हुआ करता है। मनेजर को न तो सम्पदा में कोई उच्चतर अ्रधिकार होते हैं 
और न उसके उपभोग में। वह आय-व्यय पर नियंत्रण रखता है और बचत की अ्रभि- 
रक्षा करता है। व्यय को साधारण मर्दे हैं धार्मिक क्रिया, भरण-पोषण, शिक्षण, विवाह, 


१- देखिए प्रोफेसर जे० डो० एम० डेरेंट कृत साडन हिन्दू छा, पृ० २५०। 
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उपनयनादि संस्कार। नैतिक महत्व की बात यह है कि यदि राम का परिवार उसके 
भाई श्याम से दूगना बड़ा हो, तो न राम ईर्षा करता है न यह संताप करता है कि 
उसके ऊपर दुगना व्यय हो रहा है। मैनेजर बचत करने के लिए एक न्यासी की भाँति 
विवश नहीं होता, और न बटवारे के वक्‍त विगत या उस आझ्ामदनी के लिए उत्तर- 
'दायी होता, जो उससे अ्रधिक चतुर मैनेजर उपार्जित कर सकता हो ।' उसने यदि गवन 
-या छल-कपट नहीं किया है, तो वह मात्र उतनी रकम के लिए दायी है, जो वस्तुतः 
उसके हाथ में आयी थी। एक बार जब बटवारे का दावा दायर हो जाता है तब स्थिति 
बदल जाती है। मैनेजर को अ्रदालती “रिसीवर” की तरह पाई-पाई के हिसाब का 
दायित्व झेलना पड़ता है और बाकी रकम का वह देनदार हो जाता है। क्योंकि दावे 
की तिथि से संयुक्त कुटुम्ब का विघटन हो चुकता है। याद रखिए कि कुप्रबन्ध को 
बन्द करने का उपाय है बटवारा। यदि इस उपाय को समांशी गण अमल में नहीं 
लाते, तो कुव्यवस्था में उनकी मौन स्वीकृति समझी जाती व पुराने हिसाब को तलब 
'करने के हक से वे वंचित कर दिये जाते है। 

संयुक्त धन्धे या नये धन्धे के निमित्त मैनेजर किस सीमा के भीतर तथा कित 
परिणामों के साथ ऋण ले सकता है, इस पर ऊपर विचार कर चुके हैं। उसको संयुक्त 
कुंटुम्ब के प्रयोजनों के लिए भी ऋण उगाहने का अधिकार होता है और वह ऋण 
कुटुम्ब को बटवारे के पूर्व तथा पदचात्‌ भी बद्ध कर सकता है। किन्तु ऋण के सम- 
थैन का प्रमाणभार उत्तमर्ण या महाजन के ऊपर रहता है। यह जाहिर है कि प्रोनोट 
के आधार पर दावा केवल लिखने वाले पर किया जा सकता है। किन्तु उस दशा में 
क्या होया यदि मैनेजर की हैसियत से संयुक्त कुटुम्ब के प्रयोजनार्थ या संयुक्त कुटुम्बी 
धन्धे के लिए प्रोनोट उसने लिखा हो ? महाजन को दावे में समांशियों को भी मुद्दा 
अलेह बनाने की छूट है, अन्यथा उसको यह घोषणात्मक आज्ञप्ति लेनी पड़ेगी कि सारा 
कुटुम्ब दायी है ।' उसने यदि दावा बटवारे के बाद दायर किया है तब तो समांशियों 
को उसे प्रतिपक्षी अ्रवश्य बनाना चाहिए। यह बात याद होगी कि अन्य समांशियों की 
द्ेनदारी उनके उस अंश तक ही सीमित रहती है जो उनका संयकक्‍त सम्पदा में हो। 
उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति दायी नहो होती है। इसके विपरीत मैनेजर की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति भी दायी हो सकती है । ह 


१. “सुखदेव ब० वासुदेव” (१९३५) ५७, इलाहाबाद ९४९॥| 
“जोती बाई ब० लक्ष्मेशवर” (१९२९) ८, पटना ८१८॥ 
२.  बांकेलाल ब० दुर्गाप्रसाद (१९३१) ५३, इलाहाबाद ८६८॥ 
कर “कृष्णानन्द ब० राजाराम सिंह (१९२२) ३४, इलाहाबाबव ३९३१ 


'शैरद '. हिन्दू विधि 


यहाँ पर एक प्रशन यह उठता है कि बेचारे मैनेजर से यदि ऐसा ऋण पूर्णतया 
वसूल कर लिया जाय तो उसके हित के लिए क्या उपचार है ? यदि उसने ऋण 
कौटुम्बिक प्रयोजन या धन्धे के निमित्त उगाह कर उसी निमित्त प्रयुवत भी किया है, 
तो वह अन्य समांशियों से श्रांशदात करा सकता है, अर्थात्‌ फांटबन्दी करके उनसे वसूल 
कर सकता है। इस तरह के अशदान की मियाद उस तारीख से लगायी जाती है जब 
उगाही हुई राशि कुटुम्ब के निमित्त व्यय हुई थी, न कि उस [तारीख से जब अकेले 
मैनेजर से पूरा ऋण वसूल कर लिया गया था। अ्ंशदान के लिए वादमूल या बितायः 
मुखासमत पूर्वोक्त मियाद पर पैदा हो जाता है न कि दूसरी पर।' 


कुटुम्ब क कर्ता के अधिकार 

जहाँ पर सयुकत कुटुम्ब कोई व्यापार कर रहा है, वहाँ क्‍या उसको चालू रखना 
सम्भव है ? यदि प्रत्येक छोटी और बड़ी बात के लिए, या व्यापार में आये दिन उठने 
वाले संकड़ों झझटों को सुलझाने के लिए, या सहख्नों समस्यात्रों के ऊपर निर्णय लेने 
के लिए सकल समांशियों की पूरी बैठक हर बार बुलानी पड़े; या हर एक ग्रदालती 
मामले में, जो बाहरी लोगों के साथ किया जाय, ६२रे निकाय को पक्षधारी बनना और 
उपस्थित रहना पड़े । इसलिए कुटुम्ब के मैनेजर को उसका प्रतिनिधि मान लिया गया 
है और उसको व्यापक श्रधिकार दे दिये गये है; यथा ऋण उगाहना, संविदा करना, 
पावनों (प्राप्त रकमों) की रसीद देना, सुलह करना, बेबाकी प्रदान करना, इत्यादि।' 
कौटुम्बिक धन्वे और कौटुम्बिक प्रयोजन के लिए ऋण लेने के अधिकार से भी श्रधिक 
महान है कुटुम्बी सम्पदा को अन्य-सकरान्त कर डालने का अधिकार। उसका विवरण 
यह है-- 

“हनुमान प्रसाद ब० मु० बबुई”' वाले निदेशक मुकदमे में प्रिवी कौंसिल ने ये 
बातें निर्णीत कर दीं है--मे नेजर को सम्पदा अन्य-संक्रान्त कर डालने का अधिकार 
केवल आवश्यकता वश ही प्राप्त है, यथा-- (क) सम्पदा के हित के लिए, (ख) नेक- 
नीयत संक्रान्तग्राही इस बात से नुकसान नहीं उठा सकता कि आवश्यकता का मूल 


१. अधोरनाथ ब० गिरीशचन्द्र” (१८९३) २०, कलकत्ता, १८। 
२. “किशनप्रसाद ब० हरनाथ सिंह” (१९११) ३३, इलाहाबाद २७२। 
“रतोराम ब० नेदर” (१९१९) ४१, इलाहाबाद ४३५। 
“भगवान सिंह ब० बिहारीलाल” (१९३८), नागपुर २२१। 
' ३. हनुमान प्रसाद ब० मु० बबुई” (१८५६) ६, मूर्स,'इ० एपील्स ३९३ ९ 
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कारण था प्राचीन कुप्रबन्ध; यदि संक्रमण ऐसे रूप का है जिसे कोई भी विवेकी प्रभु 
उचित समझता, (ग) मुख्य विचारणीय विषय है एक तो यह कि कौन से खतरे से 
बचना वांछित था, दूसरे, सम्पदा को कौन-सा दबाव कुचले डालता था, तीसरे, सम्पदा 
को संक्रमण से कितने अश में लाभान्वित होने की प्रत्याशा थी ? (घ) संक्रान्तग्राह्वी का 
यथासंभव इतनी जाँच करने का तो कत्तंव्य अवश्य है कि क्या कथित आ्रावश्यकता 
विद्यमान हैं और क्या संक्रमणकर्ता सम्पदा का हिंतेषी है? (क) इतनी जाँच कर लेने के 
बाद यदि आगे चलकर कथित आवश्यकता झूठ निकलती है, तो नेकनीयत संक्रान्त- 
ग्राही को कोई दुष्परिण।म नहीं भोगना पड़ेगा। (च) संक्रान्तग्राही का यह भी निगरानी 
करने का कतंव्य नही है कि ऋण का उपयोग वास्तव में कथित आवश्यकता के लिए 
किया गया था। बाद वाली कई नजीरों में इन छः सिद्धान्तों का प्रयोग उन 
अन्य संक्रमणों पर भी किया गया है जो संयुक्त कुटुम्ब के या धार्मिक संस्थाओं के 
मैनेजरों द्वारा किये गये थे; यद्यपि हनुमानप्रसाद वाले मुकदमे में अ्न्य-संक्रमण 
एक अवयस्क की माता ने मैनेजर के नाते किया था। 

बेधिक आवद्यकताएँ कौन-सी हैं जिनसे मैनेजर द्वारा किये हुए कौटुम्बिक सम्पदा 
के अन्य-संक्मण को समर्थन मिलता है ? साधारणतः वे निम्नोक्‍्त है-- 

(१) सरकारी मालगुजारी व सयुक्‍त कुटुम्ब का ऋण, (२) समांशियों तथा 
उनके बालबच्चों का पालन पोषण, (३) पुरुष समांशियों का विवाह और उनकी 
पुत्रियों का विवाह, (४) आवश्यक सस्कारों का निष्पादन, (५) सयुक्त सम्पदा के 
प्रत्यादान या संरक्षण के लिए आवश्यक मुकदमेबाजी का खर्च, (६)सगीन जुर्म में फंसे 
गृहपति या अन्य समांशी की प्रतिरक्षा का खर्च, (७) संयुक्त धन्धे या अन्य अ्रवश्यक 
प्रयोजनों के निमित्त लिये गये ऋणों की अदायगी।' यहाँ पर यह सिद्धान्त उल्लेख्य 
है कि सक्रान्तधारी अपने कत्तंव्य का पालन कर चुकता है यदि वह अव्यवहित श्रावश्य- 
कता की जाँच करके कर्ज देता है, और वह अपने प्रमाणभार से मुक्त हो जाता है जब 
यह साबित कर चुकता है कि कथिक श्रावर्यकता मौजूद थी। उससे यह अत्युत्तर देकर 
छुटकारा नहीं मिल सकता कि अव्यवहित आवश्यकता या कर्ज उगाहने की जरूरत 
मैनेजर की बद-अआादतों से या बद-इन्तिजामी से पैदा हो गयी थी।'* 


सम्पदा का हित, इस वाक्यांश का क्या आशय है ? याज्ञवल्क्य ने इसको 
“कुटुम्बार्थ” की संज्ञा दी है। यथा-- 


१. जी० सी० सरकार कृत हिन्दू ला, पु० २९०। 
मुल्ला कृत हिन्दू ला, १० ३६५॥ 


२० नीलादि साहु ब० चतुर्भुज दास” (१९३६) ५३, इ० एपील्स २५३।+ 


३३८ हिन्दू विधि 


अविभकते: कुटुम्बार्थें यदर्ण तु कुतं भवेत्‌। 

दद्युस्तव्रिक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुदुम्बिनि ॥ (या० २-४५) 

कुदुस्वार्थभ अद्यक्‍्तेन गृहीत॑ व्याधितेन वा। 

उपप्लवनिमित्ते व विद्यादापत्कृतं तु तत्‌ ॥ 

कन्यावंवाहिके चेव प्रेतकार्यें च यत्कृतम्‌ । 

एतत्सवं प्रदातव्यं कुदुम्बेन कृतं प्रभोः॥ (कांत्यायन) 

उपरोक्त वाक्यांश की परिभाषा और व्याख्या धर्मंशास्‍्त्रों के अन्दर त पाकर 

'प्रिवी कौसिल ने उसके श्राशय को प्रकट करने का प्रयास पालानिश्रप्पा ब० देवशिखा- 
मणि” ज्ञामक सुकदमे में किया, किन्तु उन्होंने साफ कह दिया (जैसा कि स्पष्ट भी है) 
कि निरशेषी (परिपूर्ण ) सूची तैयार करना अ्सम्भव है। क्योंकि प्रत्येक मामले में परि- 
स्थितियों, तथ्यों तथा वातावरण के ऊपर गौर किये बिना यह कहा नहीं जा सकता 
कि देश, काल, अवसर के हिसाब से वादग्रस्त संक्रमण संयक्त सम्पदा के लिए हितकर 
था या नहीं। उन्होंने कहा है--- सम्पदा को विनाश से बचाना, विरोधी मुकदमेबाजी' 
में उसकी प्रतिरक्षा करना, क्षय या जलप्लावन या क्षति से उसे या उसके भाग का 
नाण करना; इनका तथा ऐसे ही कर्मों का उक्त वाक्यांश द्योतक होता है। हित और 
हितविहीन के बीच रेखा खींच कर दोनों बातों को बिलग कर देना दुःसाध्य है ।” 
इस अधिघोषणा के प्रयोग में हाई कोटों के बीच मतभेद की तारतम्यता बँध गयी। 
इलाहाबाद के हाई कोर्ट की फुल बेन्च ने अपने यहाँ की तीन पूर्व-नजीरों के इस मत 
से असहमति प्रकट कर दी कि जो संक्रमण संरक्षी स्वभाव का न हो, वह हितकर नहीं 
माठा जा सकता। फुल बेंच वाली नजीर का निर्णय यह हुआ कि संरक्षी वाली' शर्त 
अविवाय॑ नहीं है, अपितु श्रसली शर्त यह है कि यदि कोई दूसरा विवेकी प्रभु होता तो 
वह भी देश, काल, अवसर, परिस्थिति, तथ्य, वातावरण पर विचार करने के बाद 
बैसा संक्रमण कर डालता। मद्रास हाई कोर्ट ने उपरोक्त फुल बेंच का अ्रनुसरण किया 
है।' बम्बई हाई कोर्ट का मत यह है कि संक्रमण को संरक्षी स्वभाव या प्रतिरक्षी रूप 
का होना चाहिए; अ्रतः सम्पदा को मैनेजर इस हेनु हस्तान्तरित नहीं कर सकता कि 
उसकी कीमत को अधिक मुनाफे वाली सम्पत्ति में विनिहित कर देगा।* पटना हाई 


१. ४४, इ० एपीलस १४७॥ 
२. जगतनारायण ब० मथ्रादासँ (१९२८) ५०, इलाहाबाद ९६९। 
३-  सेरूप्पा ब० सुप्पन” (१९३७), मद्रास ९०६। 


है 


४.  क्षेमराज ब० नाथ” ५९, बम्बई ५२५। 
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कोर्ट ने इलाहाबाद वाली फुल बेंच का अनुसरण किया है ।' मध्य प्रदेश की सहमति 
बम्बई से है ।' अवध चीफाकोर्ट ने विवेकी प्रभु या मैनेजर की नीयत को कसौटी 
ठहराया है । इलाहाबाद व मद्रास हाई कोर्टो ने भ्रपने इस मत को दोहराया है कि 
यदि मैनेजर का अधिकार प्रतिरक्षी कृत्यों (संक्रमण) तक परिसीमित कर दिया जाय 
तो उद्योग का शमन तथा कुटुम्ब की उन्नति का अ्रवरोध हो जायगा ।* यदि सुप्रबन्ध 
के निमित्त संक्रमण करना आवश्यक हो तो उसको अधिकृत समझना चाहिए ।' 
अभी तक पूर्णतया समर्थनीय संक्रमणों के ऊपर विचार हो रहा था। ऐसे भी अच्य- 
संक्रमण देखने में आते हैं जो अंशतः समर्थनीय होते हैं, अर्थात्‌ जिनके द्वारा संगृहीत 
निधि का एक अंश ही कौटुम्बिक प्रयोजन या सम्पदा के हित के निमित्त प्रयुक्त किया 
जाता है। अरब ऐसे मामलों पर गौर करना चाहिए। इसके पूर्व यह सोचना है कि 
“कुटुम्बार्थभ्‌” की परिभाषा तथा एक निरशेषी (पूरिपूर्ण) सूची क्‍यों नहीं धम्मशास्त्रों 
था प्रिवी कौसिल की नजीर में पायी जाती है। कारण यह लगता है कि प्रत्येक मामले 
में सक्रमण सम्बन्धी तथ्य, अ्वस्थिति, वातावरण भिन्न प्रकार के होते हैं और वे समर्थ- 
नीय हैं या नहीं इसका निर्णय उन सब बातों के एवं देश, काल, अवसर के ही आधार 
पर किया जा सकता है। मतलब यह है कि कुटुम्बार्थभ्‌” वाला वादपद कानून का 
नहीं; तथ्य का प्रश्न है। श्रतः उसका फैसला नजीरों के शअश्रवलम्ब से नहीं होना 
चाहिए। 
अंशतः समर्थनीय संक्रमण या तो बैनामा होता है या रेहननामा। दोनों में 
भेद है।' रेहन में जो चीज प्रभावग्रस्त होती है वह है प्रतिभृति और उसके दावे में 
बिना दिक्कत के डिग्री केवल उतनी रकम की दी जा सकती है जो कौटुम्बिक प्रयो- 
जन के या सम्पदा के हित के निमित्त ली गयी हो, अ्रथवा उत्तमर्ण (महाजन ) द्वारा 
की गयी जाँच व परिपच्छा के आधार पर समर्थनीय हो। दक्षिण भारत में डिग्री 
'उतनी रकम की दे दी जाती है जो संक्रमणकारी समांशी के अनुमानित भाग के मूल्य 


« बेजनाथ ब० विन्दाँ १७, पटना ५४९॥ 
« नागराज ब० गनपत” २६, नागपुर ला रिपोर्टर ५६। 
« ब्रिज ब० सर्वेजीत” (१९३७), अवध ५१३॥ 
«  रामनाथ ब० चिरंजोव” (१९३५), इलाहाबाद २२१। 
“मेड़ी केन्द्री ब० कट” (१९५३), भद्रास २१०। 
५.  दुरगाप्रसाद बढ़ई ब० जीवधारी सिंह” (१९३५) ६२, कलकत्ता. ७३३ ॥ 
&  गनफएत ब० ईइवर” (१९३८), नागपुर ४७६॥ 
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के बराबर हो ।' बैनामा वाले दावे में पूरे बैनामे के समर्थन की डिग्री उस हालत 
में दे दी जाती है, जब वह अन्तर अ्रपेक्षाकत थोड़ा हो, जो कीमत तथा उसके समर्थ- 
नीय भाग में पाया जाता है। कारण यह है कि अदालत अनुमान कर छेती है कि बचा 
हुआ थोड़ा भाग भी कुटुम्ब के काम में लग गया है। कभी-कभी रहन वाले मुकदमे 
में भी यह अनुमान करके पूरे ऋण की डिग्री दे दी जाती है।' यदि उपरोक्त श्रन्तर 
ग्रपेक्षाकत बड़ा हो, तो उत्तर भारत में पूरा बेनामा रद्द कर दिया जाता है,* किन्तु 
समांशियों से वह रकम वापस दिलायी जाती है जो समर्थनीय कार्य के निमित्त प्रमा- 
णित हो चुकी हो ।" यदि मैनेजर तो अनुचित रूप से सयुक्त सम्पदा बेच डालता है, 
किन्तु बजाय बैनामा को रह कराने के समांशी लोग उसी राशि से एक अन्य सम्पदा 
खरीद बैठते हैं, तो क्या यह न्यायथुक्त होगा कि वाद म वे लोग अपनी पैतामही सम्पत्ति 
को वापस लेकर उसका भी उपभोग करें ? नही, वे लोग समनुमोदन तथा अस्वीकरण 
साथ ही साथ नही कर सकते। दक्षिण भारत के हाई कोर्टो का रवेया उत्तर भारत॑ 
से भिन्न है। वहाँ जो समांशी अनुचित या अतिरिक्त सक्रमण से अपने हित को मुक्त 
कराने को आता है, तो उसको अपने अ्रश को वापस पाने की, अदालत से लगायी हुईं 
शर्तों को पूरा करना ही पड़ता है। अ्रथात्‌ समर्थनीय राशि का अपना भ्रानुपातिक अश 
जमा कर देना पड़ता है। वहाँ का यह रवेया औचित्याश्रित प्रतीत होता है, यद्यपि 
वह उपरोक्त १९२७ वाले प्रिवी कौसिल के मत, ३७ से मेल नहीं खाता। 

“किसन ब० नाथ्‌” (४९, इलाहाबाद १४९) वाले उपरोक्त मुकदमे में प्रिवी 
कौंसिल ने सन्‌ १९२७ मे यह अ्रधिघोषणा कर दी है कि बैनामा को मात्र इस आधार 
पर उत्सादित न कर देना चाहिए कि कीमत के एक बड़े भाग का औचित्य या सम- 
थंन अप्रमाणित छूट गया था, या उस भाग के कुदुम्बार्थ प्रयुक्त होने का सबूत मौजूद 


“दुर्गा ब० जीवधारी ६२, कलकत्ता ७३३। 

“ठा० जय इन्द्र ब० लाला खेराती लाल” (१९२९) ४, लखनऊ १०७४ 
“हू रकाराम ब० बक्शी प्रणवप्रसाद” (१९३५) १४, पटना ५९५॥। 

२. किसन ब० नाथ” (१९२७), प्रिवी कोंसिल ३७। 

३. अम्बल्म्बन ब० गौरी (१९३६), मद्रास ८७१। 

४. नारायन ब० सरनाम” (१९१७), प्रिवो कॉंसिल ४१। 
५. किसन ब० नाथ” (१९२७), प्रिवी कोंसिल ३७। 

६. “बेड़ीवेलस ब० नटेसस (१९१४) ३७, मद्रास ४३५। 
“के० बेंकट ब० के० रामलिंगम” (१९५७), आन्ध्र प्रदेश ७४४३ 


अच्चिओ 
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नहीं था। असली खोज वाली बात यह है कि क्‍या बिक्री वध झ्रावर्यकता के आधार 
पर अनुमोदनीय थी ? क्या क्रेता की नीयत शुद्ध थी ? क्या उसने वैध आवश्यकता के 
अस्तित्व की पर्याप्त छानबीन कर ली थी? यदि ये शर्तें पूरी हैं तो बैनामा कायम 
बना रहेगा और खरीदार से उतनी छोटी रकम भी नही वापस दिलायी जायगी जिसका 
वैध आवैदयकता में प्रयोग अ्प्रमाणित रह गया हो। इन्हीं सिद्धान्तों की अधिघोषणा 
प्रिवी कौसिल ने दुबारा न्‍्यामतराय ब० दीनदयाल” वाले वाद में कर दढ़ी ।* उच्च 
अदालतों की विचारधारा यह प्रतीत होती है कि मैनेजर के विवेक व अ्रधिकार को 
पर्याप्त छुट देनी चाहिए; कि उसकी साख को कायम" रखना चाहिए; कि विवेकी 
प्रभु के सामान्य स्तर की अपेक्षा उच्चतर मापदण्ड से मैनेजर के कर्म को नहीं 
मापना चाहिए और उत्तमर्ण के हितों का भी संरक्षण होना चाहिए। 

मैनेजर के जिन अधिकारों का मनन ऊपर हो चुका है, उनके अ्रतिरिक्त पाँच 
श्रन्य छोटे-छोटे अधिकारों का उल्लेख अब किया जायगा। (१) अवयस्कों समेत सारा 
कुटुम्ब पंचायत कराने के इकरार से और पंचायती फैसले से बद्ध है, यदि इकरार को 
मैनेजर ने कुटुम्ब के हित के लिए किया हो । (२) अवयस्कों समेत सारा कुटुम्ब 
उस सुलहनामे से बद्ध है जो मैनेजर ने ईमानदारी से कुटुम्ब के हित के लिए किया हो ।* 
(३) अवयस्कों समेत सब कुटुम्बी मैनेजर द्वारा प्रदत्त ऋणोत्मोचन (कर्ज की बेवाकी ) 
से बद्ध हो जाते हैं ।* फिर अवयस्क “कानून मियाद' की दफा ७ के आधार पर उस 
कर्ज की वसूली का दावा वयस्क होने के दो वर्ष के भीतर करना चाहे तो नहीं कर 
सकता है। (४) सूद की या असल की आंशिक अदायगी की तारीक्ष से नयी मियाद 
वसूली के दावे के लिए आरम्भ हो जाती है और वही परिणाम ऋण की स्वीकृति 
का होता है। नयी मियाद के आरम्भ के लिए मैनेजर दोनों क्रियाएँ कर सकता 
है और उनसे सारी सभांशिता को क्रियाबद्ध कर सकता है। तो क्या मियाद श्रारिज 
(समयबद्ध ) क्कर्ज का वह नवीनीकरण भी कर सकता है ? नहीं, यह उसके अधि- 
कार के परे है ।" (५) विभाजन से संयुक्तता विघटित हो जाती है। स्पष्ट है कि 


१. (१९२७) ५४, इ० एपील्स २११। 

» 'कौशिकरास ब० हरनामदास (१९४०) २१, लाहौर ५९९। 

, “भगवानसिंह ब० बिहारीलाल” (१९३८), नश्गपुर २२१। 

, “बी० भकक्‍तवत्सलू इ० ब० नरसिंह राव” इ० (१९४० ), मद्रास ७५२॥ 
“रतीराम ब० नेदर” (१९१९) ४१, इलाहाबाद ४३५। 

७५. “दिलीपसंह ब० कुन्दनलाल” (१९३३) रे५, इलाहाबाद २०७॥ 
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१४२ हिन्दू विधि 


उसके परचात वाली मैनेजर की कोई भी क्रिया उपरोक्त परिणाम को घटित नहीं कर 
सकती। ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९०८ वाले कानून-मियाद की धारा १९ व २० का सन्‌ 
१९२७ में संशोधन हो गया है। यदि कुटुम्बार्थ” शब्द को स्मरण रखें तो स्वयमेव 
कह सकते हैं कि कौटुम्बिक पावना परित्याग कर देना या माफ कर देना मनेजर के 
अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है ।* 

ज्ञातव्य है कि कपट-सन्धि और साठगाँठ के प्रति अदालत सदैव सतर्क और 
विरुद्ध रहती है । यदि मैनेजर की कोई क्रिया इन दोषों से दृषित हो तो अवयस्क 
समांशी तो अवश्य, तथा वयस्कगण भी विशेष स्थितियों में, उस क्रिया से छुटकारा पा 
सकते है । इन छोटे-छोटे अधिकारों के समान एक अन्य अधिकार है कुटुम्ब के मैने- 
जर के नाते यानी कुटुम्ब के प्रतिनिधि के रूप में दावा दायर करना और मुद्दा- 
अलेह (प्रतिवादी) बनकर प्रतिरक्षा करना। 


संयक्‍त कुटुम्ब का मैनेजर अपने अ्रधिकारों के भीतर रहकर औरै उसकी ओर 
से अपना ही नाम धरकर जब कोई मामला, यथा संविदा, रेहन या बै कर डालता है 
झ्रौर उस मामले को लेकर मुकदमा चलता है, तो वह अकेले सब की तरफ से मुद्दई 
(वादी) बन कसता है और मुद्दाभलेह भी। सब समांशीगण ऐसी डिग्री या आाज्ञप्ति 
के वशीभूत हो जायेंगे । आपत्तिकारी समांशी का कतंव्य है कि दौरान मुकदमे में वह 
पक्षधारी बन जाय ।* किसी-किसी कुटुम्ब मे एक से अधिक मैनेजर होते हैं। उस' दशा 
में सब मैनेजरों को पक्षधारी बनना चाहिए। सविदा यदि लिखित नहीं मौखिक हो, तब 
भी उपरोक्त नियम प्रयोज्य होंगे। यदि वादग्रस्त वस्तु अचल सम्पत्ति हो तो क्या सकल 
समांशियों का दावे में पक्षधारी होना अनिवायं है ? प्रिवी कौसिल की नजीर इस प्रश्न 
का स्पष्ट उत्तर तो नहीं देती,' किन्तु इस मत की समर्थक लगती है कि केवल मे ने- 
। 
१. ददरथरास ब० नरस” (१९२८) ५१, मद्रास ४८४। 
“शुत्ती ब० डालचन्द” (१९३१) ५३, इलाहाबाद ९२३। 
२. बेंकट ब० तुलजाराम” (१९२१) ४९, इ० ए० ९१। 
३- किसन प्रसाद ब० हरनाथ सिंह (१९११) ३८, इ० ए० ४५। 
_शिवश्ञंकर ब० जहो कुअर” (१९१४) ४१, इ० ए० २१६। 
४. सोतीरास ब० रालूचन्द” (१९३७), नागपुर ३६६। 
५. (१९११) ३८ इ० ए० ४५, कि० प्र० ब० हुर ना० सिंह। 
_लिंगन्कौंडा ब० वसनकोडा” (१९२७) ५४, इ० ए० १२२। 


मिताक्षरीय सयुक्त परिवार १४३: 


जर का पक्षधारी बनेना पर्याप्त है। विपरीत मत की पक्षपाती हैं मद्रास तथा बम्बई 
वाली नजीरें ।' ज्ञायव्य है कि मैनेजर के सिवा कोई भी समांशी संयुक्त कुटुम्ब के 
प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा नही लड़ सकता है। मुकदमे के दौरान मैनेजर के देहान्त 
के परचात्‌ क्‍या कार्यवाही करनी चाहिए ? उसके पद को जो मैनेजर ग्रहण करे, वही 
मुकदमे में उसका स्थानापन्न बनकर कुटुम्ब का प्रतिनिधित्व करेगा। मृत मैनेजर के 
पुत्नों को पक्षधारी बनाना आवश्यक नही है । 

अब प्राह-न्याय या रेस जूडीकाठा” के प्रयोग की वार्ता की जाय।- 
“रेस जूडीकाठा” वाले नियम का प्रयोग धर्मशास्त्रों के काल में भी होता 
था। यथा-- 


आचारेंण,वसच्नोषपि पुनरंखयते यदि। 
सो$भिधेयों जितः पूर्व प्राहन्यायः स उच्चते ॥ (वृहस्पति ) 


सयुकत कुटुम्ब के प्रतिनिधि के रूप में मैनेजर के विरुद्ध जो डिप्री संयुक्त ऋण 
या संयुक्त धन्धे या सयुक्त सम्पदा के विषय में पारित हो जाती है, वह प्राह्ृन्याय के 
बल पर अ्रवयस्को समेत सारे समांशियों पर बाध्यकारी होती है और उच्च का निष्पा- 
दन सम्पूर्ण सयुक्त सम्पदा के प्रतिकूल हो सकता है। यदि मैनेजर व्यक्तिगत रूप से 
पक्षधारी बना, या बनाया गया था, तो फल यह होगा कि न तो अन्य समांशीगण बद्ध 
होंगे और न डिग्री का निष्पादन मेनेजर के हित के सिवा अन्य समांशियों के हित के 
विरुद्ध हो सकेगा ।* यदि दावे में वस्तुतः उसकी हैसियत मैनेजर की थी, तो इसका 
कुप्रभाव नहीं पड़ेगा कि अर्जी-दावे मे या बयान तहरीरी में यह हैसियत खोल कर 
लिखी नहीं गयी थी ।' मुकदमे की परिस्थितियों से तथा इस' तथ्य से यह हैसियत 
स्वतः झलकने लगती है कि अन्तग्रंस्त वस्तु संयुक्त सम्पदा थीं। संयुक्त कुटुम्ब का 


« अरुनाचल ब० व्यत्यलिंग” (१८९३) ६, भद्रास २७। 
“सु० सादिक ब० खेदालाल” (१९१६) १, पटना रा जनेल १५४। 
२० “अंगमुददू ब० कोलन्द बल्‍लू (१९००) २३, मद्रास १९०। 
“बाल कृष्ण ब० मोरो कृष्ण (१८९७) २१, बम्बई १५४।॥ 
३- आत्माराम ब० वान्‌ कमूू (१९३०) ११, लाहौर ५९८। 
४. “कृष्ण प्र० ब० हरि ना० सिंह” (१९११) ३८, इ० ए० ४५। 
“लछमी ब० कुंजालाल इत्यादि (१८९४), १६ इला० ४४९॥ 
५. “हिरीलाल ब० सुनमुन कुंअर” (१९१२) ३४, इला० ५४९॥ 


#*चिफें 


१४४ .. हिन्दू विधि 


मैनेजर यदि पिता हो, तब तो उपरोक्त परिणामों में और भी अधिक प्रबलता आा 
जाती है और पुत्रों की बद्धता और भी दृढ पड़ जाती है। 

अभी तक मिताक्षरीय संयुक्त परिवार के ऊपर विचार किया गया। उसके ऋषणों 
के ऊपर अलग से चिन्तन किया जायगा और उसी तारतम्य में उसकी सम्पदा के तथा 
समांशियों के भ्रविभाजित हित के अन्य-संक्रमण का मवन होगा। मिताक्षरीय संयुक्त 
'परिवार के श्रनन्तर भ्रब सुसंगत जिज्ञासा दायभागीय संयुक्त परिवार के विषय 
में हो सकती है। अतः वही आगे प्रस्तुत किया जाता है। 


प्रकरण ८ 
दायभागीय संयुक्त परिवार 


पाठकों को उपरमस्वत्व-वाद' की याद होगी जो दायभाग का विलक्षण सिद्धान्त 
है। उससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि पिता-पुत्र के बीच समांशिता असली रूप 
में बन ही नहीं सकती। यथा-- 


अतो जीवतोः पित्रोध॑ने पुत्राणां स्वाम्यं नास्ति किंतृपरतयोरिति ज्ञापनार्थ मन्‍्वादि- 
बचनसम्‌। एकः शाब्दो5परश्चार्थ:। न चोपरसमात्रमेव विवक्षितं किन्तु पतितप्रत्नजित- 
त्वाद्युपलक्षयति स्वत्वविनादहेतुतासाम्यात्‌॥ (दायभाग १-३०-३१) 


अपरंच--अतः पितापुन्नयों: पेतामहघने समविभागार्थ' सदृह्शं स्वाभ्यमिति 
वचन पुत्रणां वा विभागस्वातंत्र्यार्थंमिति सतद्द यम्मपि हेयभ्‌ । (दायभाग २-१८-३१) 

अर्थात्‌ दायभाग में सब रिक्य सप्रतिबन्ध प्रकार का होता है। 

चूँकि पिता के रहते पुत्र-पौत्रादि का कोई हित पैतामही सम्पदा में नहीं होता, 
इसलिए पिता चल-अ्रचल सम्पदा के बैनामा, हिबानामा, इच्छापत्र द्वारा हस्तान्तरित 
करने की स्वतत्रता भी रखता है। यह ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सक्‍सेशन 
ऐक्ट” की धारा ३० ने दायभाग-शासित पुरुष हिन्द को भी यह अधिकार दे दिया है 
कि सयुकत सम्पदा में अपने हित का इच्छापत्र लिख दे। उसी धारा के अनुसार मिता- 
क्षरा-शासित पुरष समांशी भी अपने अश का इच्छापत्र लिख दे सकता है। 


पिता से पेतामही सम्पदा के विभाजन का तकाजा पुत्र कैसे कर सकता है, जब 
कि वह पिता का सहभागी है ही नहीं ? या कैसे वह पिता से उस सम्पत्ति के आ्राय- 
व्यय का हिसाब तलब कर सकता है, जब कि पिता, मैनेजर के नहीं, अपवर्जी स्वामी 
के रूप में उस सम्पदा को आजन्म धारण करता है ? तब प्रदन होगा कि दायभाग 
में 'पैतामह धन” कहते किसको है ? 'पैतामह धन” वही चीज है जिसका इंगित 
होता है मिताक्षरा में; अर्थात्‌ वह धन जो पिता, पितामह या प्रपितामह के द्वारा 
उत्तराधिकार मे मिले। किन्तु भेद यह है कि दायभागीय प्रणाली में उत्तराधिकारी 
की पुरुष सन्‍्तान उसमें जन्मना वह हित नहीं पा सकती हैं, जो मिताक्षरीय प्रणाली 
के अन्दर मिलता है। 

२१० 


१४६ हिन्दू विधि 


मिताक्षरा और दायभाग शाखाओ का अन्तर 


समांशिता की संस्था दोनों ही प्रणालियों में पायी जाती है। भेद इनमे यह 
है कि मिताक्ष रा मे उसका निर्माण जन्म से आरम्भ होता है, एवं दायभाग में मरण से। 
अर्थात्‌ यदि राम के एक पुत्र बाल है, तो मिताक्षरा के अनुसार वह जन्म लेते ही राम 
के साथ समांशिता निर्मित कर देता है। किन्तु दायभाग के अनुसार बाल चाहे सौ 
वर्ष का हो जाय, जब तक राम की काया में श्वास है, बाल में उस सस्था के निर्माण 
की क्षमता नही प्रस्फुटित हो! सकती। यदि बाल का एक भाई पाल हैं श्र यदि राम 
दोनों पुत्रों को छोड़ कर मरता है, तो उसके मरते ही बाल और पाल की एक समां- 
शिता तैयार हो जाती है। सन्‌ १९३७ वाले “हिन्दू वीमेन्स राइट्स दु प्रापर्टी एक्ट” 
के लागू होने के बाद सयुकत कुटुम्ब वाली प्रथा का उत्सादन नही हुआ है। केवल यह 
परिवतन हुआ है कि पहले मृत समांणी का अश उसकी पुरुष सनन्‍्तान पर श्रवक्रान्त 
होता था और अब उसके साथ ही उसकी विधवा के ऊपर भी अवकान्त होने लगा है। 
पुरुष सन्तान के अभाव में पहले की तरह अब भी उसकी विधवा या पुत्री समांशिता 
की सदस्या बन जाती हैं। अतः दायभाग में पुरुष व नारी दोनों सदस्यता के अ्रधि- 
कारी होते है, किन्तु मिताक्षरा में तारियों की सदस्यता असंभव ही है। याद रहे कि 
समांशिता की स्थापना उभय प्रणालियों में ही कोई नारी नहीं कर सकती है। वैसे ही' 
उभय प्रणालियों में सविदा या अन्य मानवीय क्रिया द्वारा समांशिता का निर्माण नहीं 
हो सकता। 


सन्‌ १९५६ मे हिन्दू सक्‍सेंशन ऐक्ट” पारित हुआ। वह भी संयुक्त कुटुम्ब वाली 
प्रथा का उत्सादन या विघटन नहीं करता है। वह केवल इतना विहित करता है कि 
सयुकत सम्पदा में मृत समांशी का अंश तथा उसकी पृथक सम्पदा दोनों का ही अझव- 
क्रमण उसके अन्दर उल्लिखित क्रमानुसार हुआ करेगा-। उसमें यह भी विहित है कि 
दायभागीय प्रणाली में यदि कोई हिन्दू बिना इच्छापत्र लिखे ऐसी पैतमही सम्पदा 
छोड़ कर मरता है, जिसका उस प्रणाली तथा तत्सम्बन्धित नजीरों के अनु सार वह 
अपवर्जी स्वामी बन चुका हो, तो ऐसी सम्पदा का भी अ्रवक्रमण उस एक्ट दवारा 
निर्धारित क्रम के अनुसार हुआ करेगा। 

जब कोई दायभाग मतावलम्बी हिन्दू पुरुष इस अधिनियम के क्रियाशील हो 
जाने के बाद बिता इच्छापत्र लिखे पृथक्‌ या पैतामही सम्पदा छोड़ कर मर जाता है 
झौर उसकी दो या अधिक पुरुष सनन्‍्तानों के अतिरिक्त अन्य दायाद जीवित पाये जाते 
है, तो यह प्रइन उठता है कि नियमानुसार समांशिता की रचना कैसे हो तथा उस समां- 
शिता के सदस्य कौन-कौन दायाद समझे जायें। उपरोक्त अधिनियम ने यह विहित 
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किया है कि यह प्रइन उन्हीं कानूनी सिद्धान्तों के आधार पर निर्णीत होगा जो इस 
अधिनियम के पूर्व मौजूद थे। इन बातों को अधिक स्पष्टता पूर्वक हृदयंगम कराने के 
लिए निम्नलिखित उदाहरण उपयोगी है--मान लीजिए कि अ तीन पुत्र छोड़ कर 
मरता है--क, ख, ग । ये तीनों सगे भाई सर्माशिता बना लेंगे! यदि अ के मरते वक्‍त 
केवल दो पौत्र ही जीवित थे तो च व छ समांशिता 





को रचेंगे, यद्यपि वे चचेरे भाई हैं। यदि वह एक ञ्म 
पुत्र ग, व दो पौत्र चव छ को छोड़ता है, तो अपने | रे हा 
चाच। के साथ चवछ, जो आपस में चचेरे भाई ] । 

हैं, समांशिता निर्मित करेंगे। अब यदि राम तीनों न छँ 


पुत्रों तथा दोनों पौत्रों को छोड़कर मरता है तब 

क्या पाँचों जने समांशिता बचायेंगे ? नहों, च वछ के पिता क॒ और ख जब तक 
जीवित हैं तव तक ये रिक्थ के भागी नहीं हो सकते। इसलिए समांशिता को केवल 
तीनो भाई क, ख और ग॒ समाहित करेंगे। याद रहे कि क व ख के जीवनकाल में 
पिण्ड तथा जल-दान के अधिकारी नव एवं छ नहीं हो सकते। यदि संयुक्तता के टूटने 
के पहले क मर जाता है तो उसका पुत्र च समांशिता में उसके भाग का प्रतिनिधित्व 
करते हुए प्रविष्द हो जायगा, और अब उसके तीन सदस्य होंगे, यानी चर और उसके 
दो चाचा ख व ग। ध्यान रहे कि छ अब भी समांशी नहीं समझा जाता, क्योंकि 
उसका पिता ख्र जीवित है। ख्॒ के जीते जी छ पितरों को पिण्डदान और जलदान 
अपित नही कर सकता है। 


यह विदित हो चुका है कि मिताक्ष रा के अन्दर कौन-सी सम्पत्ति संयुक्त कौटु- 
भ्बिक या समांशिता वाली सम्पदा समझी जाती है। वही दायभाग के अन्दर भी समा 
शिता वाली सम्पदा गिनी जाती है; भ्रर्थात्‌ पैतामही सम्पत्ति, संयुक्त उद्योग से अर्जित 
सम्पत्ति, सार्वजनिक निधि में विलीन की हुईं सम्पत्ति तथा पैतामही सम्पत्ति का समु- 
त्थान या उपवृद्धि। उपरोक्त सम्पदा में मिताक्ष रा के अनुसार स्व।मित्व तथा दखल या 
कब्जा दोनों सम्मिलित रहते हैं। जैसे ही समांशियों के भाग विनिर्चित हो जाते हैं कि 
संयुक्तता टूट जाती है। किन्तु दायभाग के श्रन्दर मात्र दखल संयुक्त होता है। प्रत्येक 
समांशी का भाग पहले से ही निर्धारित रहता है। संयुक्त दखल और नियत भाग का 
सम्पुट जो दायभाग के अन्दर होता है, उसका आशय यह है कि उपरोक्त दृष्ठान्त में 
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श्र के रिक्‍्य के तिहाई-तिहाई भाग के स्वामी उसके मरने के बाद क, ख, ग हो तो 
जाते हैं, किन्तु उनमें से कोई यह नहीं बता सकता कि मेरे तिहाई भाग में अमुक 
सम्पत्ति या खण्ड आता है। अ्रतः दायभाग के अन्दर दखल के नहीं किन्तु स्वामित्व 
के बिलगाव से संयुक्त परिवार का विघटन होता है। 

दायभाग के अन्दर चँकि प्रत्येक समांशी का भाग सब को विदित रहता है, इस 
लिए जो व्यक्ति अदालती नीलाम में किसी समांशी का भाग खरीद ले, उसको यह 
हक पैदा हो जाता है कि उस भाग का कब्जा प्राप्त करे। किन्तु जैसा कि पहले भी 
बताया गया है, मिताक्ष रा के श्रन्दर समांशी के हित का कब्जा खरीदार तभी पा 
सकता है जब उस हित की कुर्की समांशी के जीवन काल में कर ली गयी हो। चूँकि 
दायभाग में प्रत्येक समांशी का भाग विनिश्चित रहता है, भ्रौर सम्मिलित स्वामित्व नहीं 
होता है, इसलिए उत्त रजीविता का नियम उसमें अ्रप्रयोज्य होता है, श्रपितु मृत धनी का 
भाग उत्तराधिकार के नियमानुसार उसके दायादों पर अ्रवृतरित होता है। ईसीलिए 
एक समांशी दायभाग के अनुसार अपने भाग का रहन, बे, हिबा, इच्छापत्र वेसी ही 
स्वच्छन्दता पूवंक कर सकता है जैसे कि स्वाजित सम्पदा का। इसीलिए दायभाग के 
झन्‍्दर एक समांशी श्रपने भाग का मनमाना उपयोग कर सकता है, बशर्तें कि वह उप- 
भोग दूसरों के लिए हानिप्रद न हो, या दूसरे समांशियों के हक का अतिलंघन न करे। 
वह अपने भाग को भाड़े पर उठा कर किरायेदार बसा सकता है। 

दायभाग के अन्दर मिताक्षरा की तरह मैनेजर के अधिकार विस्तृत होते 
हैं ।! यद्यपि अपने समांशियों के हिस्सों में उसका कोई हित नहीं होता है, एवं उसमें 
- व उन लोगों के बीच में कई पीढ़ियों का अन्तर हो सकता है। इतनी दूर की पीढ़ियों 
में न तो संयुक्तता और न मै नेजरी की व्यवस्था अधिक काल पर्यनत चलती है। आपसी 
सान्निध्य की कमी के कारण विश्वास भी कम रहता है, जिसका फल यह है कि 
मैनेजर को हिसाब देने के लिए हर वक्‍त तत्पर रहना पड़ता है। मिताक्षरा की तरह 
कुटुम्ब के मृत समांशियों के आश्वित जन मैनेजर का नहीं अपितु मृत लोगों के दायादों 
का मूह देखते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी मृत्यु से मैनेजर के अंश में कोई 
वृद्धि नहीं हो सकती । 

मिताक्षरा की तरह दायभाग में भी वयस्क समांशी गण विभाजन की माँग कर 
सकते हैं। इसके अभ्रतिरिक्त वे ही पूर्व-धा रणाएँ दायभाग में भी उपजती हैं जो मिताक्ष रा 


१. चान्द दासी ब० कनाई” (१९५५), कलकत्ता २०६। 
२: सुरजमनी दासी ब० दीनबन्धु” (१८५६) ६, सूर्स, इ० एपील्स ५२६। 
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में ।' यह ज्ञातव्य है कि यदि पिता के जीवन काल में पुत्र कोई सम्पदा कमा कर अपने 
ही कब्जे में बनाये रखता है, तो यह पूर्व धारणा नहीं पैदा होती कि वह संयुक्त सम्पदा 
है। जो वादी उसमें पुत्र का स्वामित्व अस्वीकार करे उसी पर अपने हक को सिद्ध करने 
का प्रमाण भार चढ़ता है। सिद्धान्त यह है कि पिता के जीवनकाल में उसके पुत्रों 
की समांशिता उसके साथ दायभाग के अन्दर होती ही नहीं। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
'उसके पूत्रों के बीच समांशिता निर्मित होती है। अ्रतः पिता के जीवनकाल में 
पुत्राजित सम्पदा के विषय मे संयुक्त स्वामित्व की धारणा उठती ही नहीं।. । 
जीमूतवाहन जीवित गृहपति के दायित्व वाली भावना में पूर्ण आस्था रखने के 
कारण उसके वंशजों को जन्‍्मस्वत्व” नहीं प्रदान करते हैं । जब तक प्रभु मरता 
या सन्‍्यास नहीं लेता, तब तक वे विभाजन के लिए आग्रह करने का उनको अधिकार 
नही देते हैं और यह विहित करते हैं कि जब पुत्रगण दाय प्राप्त कर लें तो वे निश्चित 
भागों के स्वामी तब तक बने रहेंगे जब तक बटवारा न हो। अवश्य ही, विभाजन जब तक 
नहीं होता तब तक कोई सहभागी यह नही जान सकता कि उसकी मनोवांछित वस्तु 
. उसके भाग में पड़ेगी या किसी अन्य सहभागी को मिलेगी। यह भी ज्ञातव्य है कि 
जिसको सम्पदा मिलती है वह मृतक के ऋण का देनदार भी बन जाता है और इस- 
लिए मिताक्ष रा वाले धाम्मिक दायित्व” (पायस आब्लीशन”) की दायभाग में कोई 
आवश्यकता नही पड़ती है। एक और बात ज्ञातव्य है। किसी भी स्मृति ने पिता को 
पैतामही सम्पदा में न तो निरकुश स्वामित्व प्रदान किया है न असम विभाजन करने 
के लिए अधिकृत किया है। फिर भी नजीरों की तारतम्यता ने इन दोनों नियमों को ' 
दायभाग प्रणाली का अ्रंग बना रखा है;। असंस्क्ृतज्ञ विदेशी जजों से संस्कृत में लिखित 
देशी विधि का निर्वेचन कराये जाने का यही अरोचक परिणाम पेदा हो गया है।' 


१. चिरनदासी देवी ब० कनन्‍्हाईलाल” ५८, क० वीकली नोदस ९८०॥ 
२. देखिए जी० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू रा, (८वां सं०) पृ० ४६०-६३ ॥ 


प्रकरण & 
अन्य-संक्रमण 
( सिताक्षरोीप ) 


अ्न्य-संक्रमण के ऊपर पहले मिताक्ष रा के मत का वृत्तान्त श्रोतव्य है। पृथक्‌ 
सम्पदा का हस्तान्तरण इस प्रकरण का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें तो प्रभु को स्वेच्छा- 
नुसार हस्तान्तरण करने की स्वच्छन्दता रहती ही है। इस प्रकरण का विषय है संयुक्त 
कौट्म्बिक सम्पदा का अन्य-संक्रमण। अन्य-संक्रमण समांशिता की सम्पदा को एवं उस 
सम्पदा में किसी समांशी के अविभक्त हित को आवृत करता है। पहले समांशिता की' 
सम्पदा वाले अन्य-संक्रमण पर चिन्तन किया जाय। 


यह ज्ञात ही है कि मिताक्षरा के अन्दर संयुक्त सम्पदा मे सह-स्वामित्व और 
संयुक्त कब्जा दोनों साथ-साथ विद्यमान रहते हैं। भ्रतः यदि पूछा जाय कि ऐसी सम्पदा 
का संक्रमण किस के वश में है ? तो उसके यही पाँच उत्तर मिलेंगे--एक तो समांशियों 
का समूह, अर्थात्‌ उनमें से जो बालिग हो, क्योंकि अ्रवयस्क कृत संविदा अवैध होती 
है। दूसरे, एकल उत्तरजीवी समांशी, यदि संक्रमण की तिथि पर कोई समांशी गर्भ में 
भी न हो। तीसरे, उस सम्पदा का मनेजर, यदि हस्तान्तरण वैध झ्रावरश्यकता के आधार 
पर अथवा सम्पदा के हित, या अवयस्क (यदि कोई समांशी नाबालिग हो) के मुत 
पिता या पितामह का ऋण चुकाने के आधार पर समथथंनीय हो। चौथे, पिता, जिसका 
अधिकार मैनेजर की अपेक्षा कुछ श्रधिक विशिष्ट होता है। पैतामही चल सम्पत्ति 
का हस्तान्तरण वह उचित मात्रा में स्नेह वश, या धार्मिक उद्देश्य से, या कुटुम्ब की 
रक्षा और भरणार्थ भी कर सकता है और वैसे ही श्रचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण वह 
उचित मर्यादा के भीतर दान द्वारा परमार्थ हेतु भी कर सकता है। दोनों तरह की 
(चल-अचल) पैतामही सम्पदा का हस्तान्तरण वह अपना निजी व्यावहा रिक ऋण चुकाने 
के निमित्त भी कर सकता है। पांचवें, एकल उत्तरजीवी' समांशी, जिसका पद पैता- 
मही सम्पदा में वही हो जाता है जो स्वार्जित में। 

संयुक्त सम्पदा में समांशी के हित के संक्रमण विषयक नियम भिन्न हैं। एक 
तो उस हित का दात (हिबा) प्रत्येक दशा में निषिद्ध है, जब तक अन्य समांशियों की 
सहमति न हो। किन्तु “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट सन्‌ १९५६” ने धारा ३० में समांशी 
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को अपने अविभक्त हित का इच्छापन्र लिख डालने के लिए ञ्रधकृत कर दिया है, यदि 
उस इच्छापत्र हारा वह उन व्यक्तियों को भरणाधिकार से वंचित नहीं करता, जिनका 
'पोषणभार उस पर है, जैसे पत्नी। दूसरे, क्या अविभक्‍त हित का बेनामा व रेहन- 
नामा बिना दूसरों की सहमति के वह लिख सकता है या नहीं ? मद्रास, मध्य प्रदेश, 
बम्बई का उत्तर है--हाँ, और अ्रवध, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब 
का उत्तर है--नहीं। नहीं” कहने वाले प्रान्तों का मत है कि या तो अन्य समांशियों 
की सहमति होनी चाहिए, या वैध आवश्यकता श्रा पड़नी चाहिए, या पिता का ऋण 
चुकाना अनिवाय॑ हो गया होना चाहिए।' मूल्य देकर खरीदने वाले का पक्ष व संर- 
क्षण मध्य प्रदेश, बम्बई में और अदालती नीलाम के खरीदार का पक्ष व संरक्षण सारे 

भारत में औचित्य के विचार से किया जाता है। 
समांशी के अविभक्‍त हित के खरीदार को कौन-कौन से हक मिलते हैं ? अव 

“इस प्रश्न पर मनन किया जाता है। 

एक समांशी या तो किसी खास संय्‌ क्त सम्पदा में से अपना अ्विभक्त हिंत वेचता 
है, या सारी संयुक्त सम्पदा में से अपना अविभक्त हित । दीनों प्रकार की बिक्री से 
पैदा होने वाले क्रेता के हकों में कोई सैद्धान्तिक अ्रन्तर न होने से वे एक समान 
होते हैं। क्रेता को नौ प्रकार के हक प्राप्त होते हैं। पहला है संयक्‍्त या शामि- 
लाती कब्जे का हक। इसके ऊपर बम्बई का अन्य हाई कोर्टो से आंशिक मतभंद है। 
पदिचमी बंगाल व उत्तर प्रदेश में श्रदालती खरीदार और मद्वास प्रान्त में अदालती 
व निजी दोनों तरह के खरीदार अन्य समांशियों के साथ शामिलाती कब्जा पाने का 
श्राग्रह नहीं कर सकते। उनको यही सुविधा लभ्य है कि वे बटवारे का दावा करें, 
और बटवारा भी कुल संयुक्त सम्पदा का और सकल समांशियों को पक्षधारी बनाकरा 
अविभकत हित का खरीदार इतने जजाल में फंस जाता है कि बिरला पूंजीपति ही 
ऐसी सम्पत्ति को खरीदने पर राजी होता होगा। यदि कदाचित उसने वजाय अंश के 
एक विशेष सम्पदा खरीद ली है, तो अदालत से सिवा यह याचना करने के उसके 
पास कोई चारा नहीं कि बटवारे के वक्‍त उस सम्पदा को उसी के हिस्से में डाला 


१. “चन्द्रदेव ब० माताप्रसाद (१९०९) ३१ इलाहाबाद १७३) 
“अमरदयाल ब० हरप्रसाद (१९२०); पटना, ला जर्नेल ६०५। 
“रल्लाराम ब० आत्माराम (१९३३) १४ लाहौर ५८४। 

“अंगराज ब० रामरूप (१९३१) ६ लखनऊ १५८। 
२. “महाराज नवोवहली ब० बो० रामानुजम (१९१६) २९, मद्रास २६५। 


१५२ हिन्दू विधि 


जाय। कभी-कभी ऐसा होता है कि अकेला एक समांशी सारी सम्पदा बेच डालता 
है और खरीदार का कब्जा भी करा देता है। उस दशा में बाकी समांशी न केवल 
्रपन्ते भाग का, वरंच सम्पूर्ण सम्पदा के वापसी-दखल का दावा करके उस पर दखल 
कर सकते हैं ।' ऐसे मुकदमे में अदालत डिग्री में ऐसी झचित्यसंगत शर्त' लिख दे 
सकती है जो खरीदार को वेजा न्‌ कसान से बचा लें ।* 
अ्रव वम्बई हाईकोर्ट का मत सुनिए। वहाँ की नजीरों से तीन सिद्धान्त निकलते: 
है। एक यह कि बाहरी क्रेता (खरीदार) ने यदि कब्जा नहीं पाया है तो वह आम 
वटवारे का दावा करे ।'* दूसरे, यदि बाहरी खरीदार ने कब्जा पा लिया है, तो श्रविक्रेता 
समांशियों को उसके साथ शामिलाती कब्जा पाने का हक है और वे लोग आम बठ- 
बारे का दावा करने के लिए विवश नही किये जा सकते ।* तीसरे, अविक्रेता समांशी 
गण हर हालत मे सम्पूर्ण सम्पदा का कव्जा नहीं पा सकते, न हर हालत में क्रेता को 
पूरी सम्पदा से निकाल बाहर कर सकते है, जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट के अधिक्षेत्र में 
होता है। भ्रदालत को प्रत्येक दावे में उसके तथ्यों पर विचार करके श्रौचित्य वालाः 
मार्ग भ्रपनावा चाहिए ।' ह 
शामिलाती कब्जे के अलावा क्रेता का दूसरा हक है बटवारा करा लेने का हक। 
यदि कोई खरीदार किसी एक सम्पदा में एक ही समांशी का अ्रविभकक्‍त हित खरीद ले, 
तो उसको क्या सुविधा उपलब्ध है ? चूंकि समांणीगण सारी सम्पत्ति के कण-कण में 
संयुक्त स्वामित्व तथा शामिलाती कब्जे के अ्धिकारी होते है, इसलिए उतमें से कोई 
झ्रकेला किसी एक खण्ड में बिना आम बटवारा किये न स्वामित्व को पा सकता है और 
न दूसरे के पास हस्तान्तरित कर सकता है ! * किन्तु श्रविक्रेता समांशी सामूहिक रूप 
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से बिना आम बटवारे के भी क्रेता के विरुद्ध मात्र बिकी हुई सम्पत्ति के विभाजन का 
दावा कर सकते हैं तथा वह इस प्रतिवाद में आम बटवारे का आग्रह नहीं कर सकता ।* 
इस प्रकार के दावे का एक विचित्र फल यह होता है कि अविक्रेता गण जो भाग पाते 
हैं वह श्रब पृथक्‌ सम्पदा का रूप धारण कर लेता है और उतने भाग का अवक्रमण 
उत्तरजीविता के नियमानूसार न होकर उत्तराधिकार के नियमानू्‌ सार होने लगता 
है। किन्तु याद रहे कि प्रत्येक अविक्रेता समांशी का पुत्र जन्मस्वत्व वाद मत से उस 
भाग में भी उसका समांशी बन जाता है। 

क्रेता का तीसरा हक है औचित्य प्रआझ्लाधारित विभाजन की याचना। बटवारे 
के मौके पर या तो खरीदी हुई सम्पत्ति उसको दिलायी जा सकती है यदि 
अ्विक्रेता-समृह की हानि न हो, या विक्रेता के हिस्से मे से उस सम्पत्ति के समान 
मूल्य वाली शन्य सम्पत्ति दिलायी जा सकती है। मूल्यांकन बिक्री वाले समय के नहीं, 
बटवारे के समय के हिसाब से किया जाना चाहिए ।' यह ज्ञातव्य है कि औचित्य का 
प्रयोग करने में इस भेद को भूल जाना चाहिए कि बिक्री अदालत के द्वारा हुई थी 
या निजी तौर से ।* क्रेता का चौथा हक यह है कि वह विभाजन का दावा चाहे अपने 
विक्रेता की मृत्यु के पूर्व दायर करे या परचात्‌ |" पांचवां हक यह है कि क्रेता को 
बटवारे में विक्रेता का वह भाग दिलाया जाय, जिसका वह अनन्‍्य-संक्रमण के समय, न 
कि दावे के समय, अधिकारी था ।* छठा हक है अन्तःकालीन लाभ के विषय में। 
विक्री के छः साल बाद यदि क्रेता बटवारे का दावा दायर करे तो क्या उस काल के 


#प्दि 
हे 


हनुमानदास ब० बहलभदास” (१९१९) ४३, बम्बई १७। 
#इसुरमस ब० ठी० वेंकट स्वामी” (१९११) ३४, मद्रास २६९॥ 
“रामचरन ब० अयोध्या” (१९०६) २८, इलाहाबाद ५०। 
“दया«सुन्दर ब० जगन्नाथ” (१९२३) २, पटना ९२५१ 

“सौरी ब० पत्चिया” (१९२६) ४९, मद्रास ४८३। 

“बंकटरास ब० सीरा” (१९०२) २५, सद्रास ६९०। 

“बी० सी० टी० चेदटी ब०डी० के० शिवमृति (१९५५), सद्रात १२७८ + 
“बो० रेड्डी ब० सी० एस० रेड्डी” (१९४४ ), सद्रास २१२१ 

४. “वासुदेव ब० ककुचन्द” (१९५० ), बस्बई ७७७। 

७. २५, समद्गास ६९९०। 

६, सकरचन्द ब० नारायन (१९५१), बम्बई २१७। 

#जचिन्न पिल्‍ले ब० काली मदद” (१९१२) ३५, मद्रास ४७। 


ब  ह के. 


न्ध्ए 0 
* 


चक्र 


'१५४ हिन्दू विधि 


मुनाफे का वह अधिकारी ठहरेगा ? नहीं, क्योंकि अविक्रेता समांशी गण का कब्जा उस 
काल तक अनधिकृृत नहीं कहा जा सकता जब तक वे बटवारा न करा लें ।' 
सातवां हक है निर्दिष्ट प्रतिकार” का दावा, जिसको स्पेसिफिक पर्फार्मेन्स 
कहते हैं। यदि सविदा कर लेने के बाद, बिना बैनामा लिखे विक्रेता-समांशी मर 
जाय, तो क्रेता निर्दिष्ट प्रतिकार का दावा कर सकता है ।' आठवां हक नहीं वह 
क्रेता का दायित्व है। बिके हुए हित के या संयुक्त सम्पदा के ऊपर जो भार, ऋण, 
दायित्व लदे हुए हैं वे संक्रान्तग्राही के ऊपर चढ़ जाते है। उपरोक्त प्रभार के अलावा 
संक्रमणकर्ता यदि पिता का व्यावहारिक तथा व्यक्तिगत ऋण पटाने के “धार्मिक दायित्व 
से ग्रस्त है, तो सक्रान्तग्राही के गले वह दायित्व भी लग जाता है,' क्योंकि यह “धार्मिक 
दायित्व” उस हित से संलग्न रहता है जो पृत्र का पैतामही सम्पदा में हो। नवां हक 
है पूर्व-क्ृत संक्रमणो में दोषान्वेषण करना। संक्रान्तग्राही पूर्व-संक्रमणों के विरुद्ध आपत्ति 
करने का दो दशाओं में अधिकारी होता है। या तो उसने श्रपने संक्रमणकर्ता के अवि- 
भक्‍त हित को अदालती नीलाम में खरीदा हो, या उसने संयुक्त सम्पदा में सारे हित 
को खरीद लिया हो ।" किन्तु एक ही समांशी के हित का मृततहिन (महाजन) उसी 
हित के उस बैनामा के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकारी नहीं है, जो रेहन के 
पश्चात लिखा गया हो ।* संक्रान्तग्राही के इन हकोँ' को जानने के बाद अब विक्रेता 
की स्थिति पर और समांशी के दिवालिया हो जाने के परिणामों पर विचार करे। 
यह याद रहे कि जो उपरोक्त नियम बैनामा के सम्बन्ध में उल्लिखित हुए हैं वही 
रेहननामा पर प्रयोज्य है। 
सय कत सम्पदा मे एक समांशी के हित की यदि बिक्री हो गयी हो, किन्तु किसी 
कारणवश बटवारे के द्वारा वह भाग पृथक न कर दिया गया हो, तो उस दशा में वह 
समांशी संयुक्त सदस्य ही माना जायगा। उस बीच में यदि कोई अन्य समांशी मर 
जाता है, तो उत्तरजीविता वाले नियम के फायदे से वह विक्रेता-समांशी वंचित नहीं 


१. वअ्यंबक ब० पांडरंग” (१९२०) ४४, बम्बई ६२१। 

२० भगव/त ब० कृष्ण जी” (१९२०) ४४, बम्बई ९८७। 

३. वेंक्‌ रेड्डी ब० बेंक्‌ रेड्डी” (१९३७) ५०, मद्रास ५२५। 
४. “मदनलाल ब० छिद॒दू (१९३१) ५३, इलाहाबाद २१। 

५. किशोरी ब० बेजनाथ” (१९२८) ३, लव नऊ ५९८। 

६. दुर्गाप्रसाद ब० सगन (१९२०) ४२, इलाहाबाद ५८। 

७. मुल्ला कृत हिन्दू ला, पु० ३८७-९६।॥ 


अन्य-संकम ण १५५ 


किया जायगा ।' जैसे एक समांशी संयुक्त सम्पदा से अपना सम्बन्ध, अपना हित बेच 
डालकर तोड़ सकता है, वसे ही वह अपने सम्बन्ध को अपने स्वत्व का परित्याग 
करके तोड़ सकता है। परित्यागी' किसो एक समांशी के या अनेक समांशियों के हितार्थ 
अथवा सकल समूह के हितार्थ अपने स्वत्व को निजी रुचि के अनुसार छोड़ सकता 
है। किन्तु कानून यह है कि उसके परित्याग से केवल उसका नाम-निर्दिष्ट ही नहीं, 
अपितु सारा समूह लाभान्वित समझा जायगा । यदि परित्यागी समांशी परित्याग के 
बदले कुछ प्रतिकर ले ले, तब अवैध हो जाने के विपरीत वह और भी श्रधिक वेध 
बन जायगा ।' मिताक्षरा प्रतिकर देने का आदेश देते हुए उसका हेतु यह वताती है कि 
'परित्यागी के दायादों को भविष्य में परित्यक्त अंश का दावा करने का साहस न हो | 
यथा---शक्तस्यानीहमानस्य किंचिदृत्वा पृथकक्रिया ।” (मिताक्षरा) ज्ञातव्य है कि 
परित्याग और श्रन्य-संक्रमण समान नहीं; अपितु परित्याग है संयुक्त सम्पदा में परि- 
त्यागी के हित का निर्वापण, समाप्ति। वह हिबा भी नहीं होता है। एक और बात 
ज्ञातव्य है। मान लीजिए कि राम अपने दोचों-पुत्रों के हित में आमूल परित्याग 
कर देता है और दोनों भाई बटवारा भी कर लेते हैं, तदुपरान्त एक तृतीय पुत्र गर्भ 
में आता है। चूँकि राम ने अपने लिए कोई अंश नहीं रखा, तो क्या यह तृतीय पूत्र 
दीन दरिद्र बना रहे ? नहीं, वह बटवारे को फिर से खोलकर अपना भाग माँग सकता 
है और अपने पिता के दुश्चिन्तित परित्याग की अवहेलना कर सकता है ।* ऐसा 
मामला एक साधारण अ्पवाद है। पुन्विभाजन के अवसर पर राम यदि चाहे तो पुन- 
रपि परित्याग कर सकता है। यह भी सम्भव है कि परित्याग के समय कुछ सम्पत्ति 
अविभकक्‍त छोड़ दी गयी हो, या कोई सम्पत्ति विभाजनानन्तर कुटुम्ब में लौट आयी हो | 
क्या पूर्व परित्याग के कारण इस सम्पत्ति से परित्यागी वंचित रह जायगा ? नही; 


१. सुमेती ब० नोखेसिंह” (१९४६), नागपुर ६९९॥ 
२० चन्दर ब० दम्पत” (१८९४) १६, इलाहाबाद ३६९। 
“सुबन्ना ब० बाल सुब्बा रेंड्डी” (१९४५), महारास ६१०। 
शिवाजी राव ब० बसंतराव” (१९०९) ३३, बम्बई २६७। 
#तुलसों ब० हाजी” (१९३८), लाहौर ४७६ 
३. गुरु स्वामी ब० सरप्पा? (१९५०), भद्रास ६५५। 
४. भागवत ब० रामजी” (१९४७), प्रिवी कौंसिल १४०। 
“आथ लिंग ब० रामस्वामी” (१९४५), मद्रास २९७। 
५. चिन्ना थाई ब० कुलशेखर” ए० आई० आर० (१९५२), सुप्रीम कोर्ट २९ । 


श्प्द्‌ हिन्दू विधि 


यदि परित्यागी ने अपने सारे संभाव्य हकों का भी असंदिग्ध रूप से परित्याग नहीं 
कर रखा था। परित्यागी यदि अपने पर्याप्त भरण-पोषण का वचन अन्य समांशियों से 
ले लेता है तो उन लोगों से उसका पालन बरबस कराया जा सकता है। है 

अपने स्वत्व से अन्य को सम्बन्धित करने की दो विधियों--अ्रन्य-संक्रमण व 
प्रित्याग--के ऊपर मनन कर चुकने के बाद शभ्रव तीसरी विधि दिवाला' पर विचार 
किया जायगा। 
दिवाले की दशा में अन्य-संक्रमण 


जब “अदालते दिवाला” या “इन्साल्वेन्सी कोर्ट” किसी व्यक्ति को दिवालिया 
घोषित कर देता है, तो उसकी सम्पत्ति उस कमंचारी मे निहित हो जाती है जिसे 
्रादाता (आफिशल एसेनी या रिसीवर) कहते हैं। वह दिवालिया के पावनेदारों 
(उत्तमर्णों) का न्‍्यासधारी तब तक बना रहता है जब तक दिवाला समाप्ति का आदेश 
देकर दिवालिये को अदालत मृक्‍त नहीं कर देती । कोई समांशी जब दिवालिया घोषित 
होता है तो उसका भ्रविभक्‍त हित तथा पृथक्‌ सम्पत्ति दोनों उक्त कर्मचारी में निहित 
हो जाते हैं। किन्तु समांशिता का भ्रन्त नहीं हो जाता। श्रतएव यदि दो भाइयों, राम 
व बाल में से एक समांशी बाल राम के दिवालिया घोषित होने के बाद मर जाता 
है, तो उत्तरजीवी राम का हित संयुक्त सम्पदा में दूना हो जायगा, जिससे उसके महा- 
जन लोग लाभान्वित होंगे। दिवाला की समाप्ति के बाद रिसीवर" के पास जो 
संयुक्त सम्पदा बच रहेगी वह सयुक्त कुटुम्ब को ही लौट कर मिलेगी । यह याद 
रखिए कि न कुर्की, न दिवाला और न अविभकक्‍त अंश की अदालत के द्वारा नीलामी 
एक सयुकत कुटुम्ब को विघटित कर सकती है और न उत्तरजीविता वाले नियम का 
झवरोध । 

भ्रब इस महत्त्वपूर्ण नियम पर फिलहाल विचार कर लें (“ऋण के शीर्षक में 
इसका विस्तार किया जायगा) कि पिता, पितामह, प्रपितामह को अधिकार होता है 
कि अपने व्यावहारिक पूर्व-ऋण का भुगतान करने के निमित्त पुरुष सन्तति के हितों 
को बेच डालें। जब इन तीन में से कोई पूर्वज दिवालिया घोषित हो जाता है, तो 
यह अधिकार आदाता (रिसीवर) के हस्तगत हो जाता है और वह उस पूर्वज के 
विरुद्ध कार्यवाही करते समय उसकी पुरुष सन्‍्तति के हितों को भी बेच सकता है, यद्यपि 


१ 'के० चिन्ना ब० सी० बेंकुराजू” (१९५४), मद्रास ८३४। 
२० एन० सुयंन्रारायण सूर्ति ब० एन० वीर राजू” (१९४६), मद्रास ५४। 
३. “दिवनन्दन ब० उग्रह, ए० आई० आर० (१९६०), पटना ६६॥ 


अन्य-सेक्रमण १५७ 


वे लोग पक्ष धारी नहीं होते ।' उस (यानी आ्रादाता) के उक्त अधिकार में दो बाधाएँ 
पड़ सकती हैं; एक तो सन्‍्तति के हित को उन (सन्‍्तति) के महाजनों ने पहले से 
ही कुक करा लिया हो; दूसरे, वे पिता से पृथक हो चुके हों। अब मान लीजिए कि 
उपरोक्‍त पूर्वजों को छोड़कर कोई अन्य समांशी मैनेजर या गृहपत्ति के पद पर आसीन 
है और वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो क्‍या उसका भी कुटुम्बार्थ 
अन्य-संक्रमणीय अभ्रधिकार आदाता में निहित हो जायगा ? नहीं, क्योंकि यह अधि- 
कार सम्पत्ति-विषयक उन अधिकारों की गणना में नहीं आ सकता है जिनका प्रयोग 
दिवालिया अपने “निजी स्वार्थ साधनार्थ” कर सके। यह वाक्यांश प्रेसीडेन्सी टौन्‍्स 
इन्साल्वेन्सी ऐक्ट” धारा ५२(२) (६) बी० में आया है और “ प्राविन्‍्शल इन्साल्वेन्सी 
एक्ट (एमेण्डमेंट) १९४८” की घारा २८ (ए) में भी । उस दशा में भी उपरोक्त 
भ्रदत का उत्तर नकारात्मक होगा जब मैनेजर हारा उगाहा गया ऋण संयुक्त कुटुम्ब 
वाले फर्म के निमित्त लिया गया हो ।* 


क्या किसी सामान्य व्यक्ति के समान, संयुक्त कुटुम्ब वाला फर्म दिवालिया घोषित 
किया जा सकता है ? नहीं, किन्तु उस फर्म के कामकाजी व वयस्क सदस्यों को दिवा- 
लिया घोषित कर देने से वही' परिणाम निकल सकता है।* संयुकत परिवार के 
अवयस्क सदस्यों के हित दिवाले की कार्यवाहियों से प्रभावित नही होते और इस यत्न' 
से फर्म के मालटाल का कुछ अंश महाजनों के चगुल से बच सकता है ।' अन्य-संक्रमण 
के कई पहलुओं के ऊपर यहाँ तक विचार कर लिया गया। समांशिता वाली सम्पदा 
का अन्य-सक्रमण कोई शाइवत चीज नहीं होती । कुछ लोगों को कतिपय परिस्थितियों 
में उसके निराकरण या उत्सादन का अधिकार कानून ने दिया है। अब हम इस विषय 
का अध्ययन करें। 
अन्य-संक्रमण का रद्‌द होना 

अन्य-संक्रमण के निराकरण या उत्सादन का सवाल या तो बटवारे के अवसर 
पर उठता है या वेसे भी। अन्य-संक्रमण समाहित करता है मैनेजर द्वारा किये हुए 


१. “सो० नागेशइवर स्वामी ब० वौ० विव्वसुन्दर, ए० आई० आर० (१९५३), 
सुप्रीम कोर्ट ३७०। 

२० 'कि० किशन ब० पूर्णचन्द्र, ए० आई० आर० (१९६२), आंध्र १२९। 

३. “रमन लाल ब० मनोलाल” (१९५७) ५९, बम्बई ला रि० १२४३। 

४. “छतन्नम ब० के० अमरचन्द, ए० आई० आर० (१९६०), सेंसर २६७। 

५. “चिदस्बरम ब० मत्तेयाँ, ए० आई० आर० (१९३६), रंगून १६०। 


१५८ हिन्दू विधि 


दान को, अ्विभकक्‍त हित के विक्रय को (उत्तर भारत में), समांशी-कृत अपरिमित' 
हस्तान्तरण को (दक्षिण भारत में), पिता-कृत ऐसे अन्य-संक्रमण को जो न तो कुटु- 
म्वा्थं / है और न पूर्व ऋण के लिए समर्थ नीय है। समांशी तथा अन्य हकदार लोग 
हस्तान्तरण के विरुद्ध आक्षेप अपनी (या यदि उनमें से कोई अवयस्क है, तो उसके 
अभिभावक की) सूचना तिथि से छेकर मियाद-आरिज की तिथि तक कभी भी कर 
सकते हैं। यदि हक विद्यमान है तो हस्तान्तरण के समर्थन का प्रमाणभार संक्रान्त- 
ग्राही या उसके उत्तराधिकारी पर होता है। प्रइन उठेगा कि कौन लोग आक्षेप करने 
के हकदार हैं ? वे सब लोग हकदार हैं जो सयुक्त सम्पदा में हित रखते हैं (जिनमें 
ग़र्भस्थ शिशु भी शामिल है), जिन्होंने रेहन, बे या किसी समांशी के दिवाले के द्वारा, 
या कव्जा मृखालिफाना (विरोधितावश अधिकार) के द्वारा, या दायप्राप्ति या 
इच्छापत्र के द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति के भीतर आआक्षिप्त संक्रमण के अन्तर अपना 
हित प्राप्त किया हो। यह आम सिद्धान्त याद रखना चाहिए। 
संयूक्‍त सम्पदा का, या उसके किसी समांशी के हिस्से का दान या हिबा अवेध 
होता है और गआक्षिप्त होने पर श्रदालत उसे सम्पूर्णतया उत्सादित कर देगी । यद्यपि, 
जैसा कि याद होगा, पिता या मेनेजर को उचित सीमा के भीतर पैतामही सम्पदा का 
दान स्नेहवश या अन्य धार्मिक हेतुओं के लिए करने की स्वच्छन्दता होती है। एक 
अन्य अ्पवाद यह है कि यदि समांशिता मे केवल दो सदस्य रह गये हों और उनमें से' 
एक अपने सम्पूर्ण हित का हिबा दूसरे के नाम कर देता है, तो वह सक्रमण वेध समझ 
लिया जायगा, क्योंकि ग्रहीता की या तो सहमति मान ली जाती है, या उस संक्रमण 
को स्वत्व-परित्याग मान लिया जाता है। 
रेहन व बे के विषय में नियम पृथक है। बम्बई व मद्रास प्रान्तों के अन्दर 
एक समांशी श्रपने हित का हस्तान्तरण करने की क्षमता रखता है। संयोगवश यदि 
वह अपने हित से फाजिल (अतिरिक्त) अंश का बे या रेहन कर दे और उत्सादन 
के अधिकारी गण आपत्ति करे, तो वे लोग समूचे रेहन या ब॑ का नही, मात्र उतने 
ही फाजिल अंश का निराकरण करा सकते है। याद रहे कि सहमति हस्तान्तरण को 
वैध बना सकती है। अ्रतएव यदि किसी अन्य समांशी ने अनुमति दे दी थी, तो उसके 
अश का निराकरण नहीं होगा । ऊपर कहे हुए नियम में यह अनुमान कर लिया जाता 
है कि हस्तान्तरण समर्थतीय नहीं था। पूछा जा सकता है कि ग्ाक्षेपक समांशी के 


१०  रामन्ा ब० वेंकट” (१८९३) १६, मद्रास ७६। 
२- “रामप्पा ब० येलप्पा” (१९२८) ५२, बम्बई ३०७। 
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अंश के निकल जाने से क्या कोई ओचित्य का अधिकार हस्तान्तरग्राही के ग्रनुकल 
पैदा हो जाता है ? क्‍या प्रतिकर का आनुपातिक भाग वह वापस पा सकता है ? 
नही । 

मान लीजिए कि पुत्र अपने पिता-कृत हस्तान्तरण के निराकरण का एवं बटवारे 
का दावा करता है। क्या हस्तान्तर-पग्राही पुत्र से यह आग्रह कर सकता है कि पिता ने 
जो प्रतिकर वसूल पाया है, उसके श्रर्थ के तुम देनदार हो, क्योंकि वह पितृऋण के तुल्य 
है जिसको भुगताना तुम्हारा धार्मिक दायित्व” है। नही, क्योंकि जब तक सक्तमण 
के निराकरण की डिग्री पारित नहीं होती, तब तक पिता ने जो प्रतिकर प्राप्त कर 
लिया था उसको ऋण की सज्ञा नहीं मिल सकती | ऋण वह तभी बनेगा जब संक्रान्त- 
ग्राही पिता के ऊपर श्र प्रतिकर की वापसी की डिग्री प्राप्त कर लेगा । 

दान या हिबा के निषंध के अपवंचन की युक्ति यह है कि नाममात्र प्रतिकर के 

बदले में बेनामा लिख दिया जाय। क्या अदालत इस छह को अनज्ञाप्य करेगी ? * 
नहीं, किन्तु यदि खरीदार ने सम्पदा में विकास व उन्नति कर दी है तो निराकरण की 
डिग्री में लागत लौटाने की शर्त प्रविष्ट कर देनी चाहिए ।* क्‍या यह आऔचित्यपूर्ण 
नियम रेहन, पट्टा, हिबा वाले मामलों में भी लागू है ? बम्बई हाई कोर्ट में इस प्रदन 
का उत्तर सकारात्मक है, किन्तु इलाहाबाद का नकारात्मक ।" यदि संक्रान्तग्राही ने 
कब्जा कर लिया है तो निराकरण वाले मुकदमे में अ्रन्तःकालीन लाभ (मीन प्राफिट्स) 
का सवाल उठता है। यह लाभ उस तारीख से दिलाना चाहिए जब बिक्री के विरुद्ध 
आपत्ति की गयी, न कि जब बनामा लिखा गया ।* 

मद्रास व बम्बई मे एक समांशी अपने हित का अन्‍न्य-संक्रमण करने के लिए सक्षम 
माना गया है। किन्तु उत्तर प्रदेश व बंगाल मे नहीं। अतएव इन प्रदेशों में असमर्थ- 
नीय होने के फलस्वरूप एक समांशी-कृत रेहन, ब॑ पूर्णतः उत्सादित कर दिया जाता 


१. वीरभद्र ब० गुरु वेंकट” (१८९९) २२, मद्रास ३१२१ 

२. “पोलरपा लिंगिया इ० ब० बी० पुन्नया इ०” (१९४२), मद्रास ५०२। 
“सदनगोपाल ब० सतीप्रसाद (१९१७) ३९, इलाहाबाद ४८५। 
“दयाराम ब० हर च० दास” (१९२७) ८, छाहौर ६७८। 

३. “रातला ब॒० पुलोकद” (१९०४) २७, सद्रस १६२। 

४. “किदारनाथ ब० साठू सल” (१९१३) ४०, कलकत्ता ५५५ (प्रिवी कौं० ) । 

“रासप्पा ब० येल्‍ूप्पा” (१९२८) ५२, बम्बई ३०७। 

#हंसराज ब० सोमनी (१९२२) ४४, इलाहाबाद ६६५॥ 
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है और संक्रान्तग्राही अपने संक्रमणकर्ता का अंश भी नहीं पा सकता है। जब इस प्रदेशों 
मे नियम इतना उप्र है, तो संक्रान्तग्राही के अनुकूल कोई औचित्यपूर्ण प्रतिकार या 
उपचार पैदा ही कैसे हो सकता है,, जब तक कोई अति भ्रसाधारण कारण नव विद्य- 
मान हो; जैसे संक्रमणकर्ता द्वारा यह मिथ्या निरुपण कि वह पूर्णतया अधिकृत है, 
या कोई ऐसा ही अन्य छल-कपट । 
ऊपर वे लोग संक्षेपतः बतलाये गये है जिनको संक्रमण के विरुद्ध आपत्ति या 
आफ्तलेप करने का हक है। उसी विषय का सविस्तर विवरण यहाँ किया जाता है। 
अन्य-संक्रमण के समय जो समांशी गण संसार में या गर्भ में मौजूद हों वे आपत्ति कर 
सकते है। गर्भस्थ शिशु को सजीव पृत्र के समान अ्रधिकार होते है, बशर्तें कि वह 
जीवित उत्पन्न हो जाय ।* सक्रमण के बाद जन्म लेने वाले पुत्र को यह अधिकार नहीं 
होता ।' वम्बई व मद्रास में चूँकि एक समांगी को अपने अविभकत हित के हस्तान्तरण 
करने का हक होता है, इसलिए पिता-कृत श्रसमर्यंनीय सक्रमण को पुत्र केवल भ्रशतः 
उत्सादित करा सकता है; अन्य प्रान्तों मे पूर्ण रूपेण। दत्तक पुत्र ऐसे सक्रमण के विरुद्ध 
आक्षेप नहीं कर सकता जो गोद लेने के पूर्व ही पूर्णता प्राप्त कर चुका हो। इलाहा- 
बाद हाई कोर्ट के अधिक्षेत्र में असंक्रणकर्ता समांशी वर्ग के झ्रतिरिकत, संक्रान्तग्राही से 
भिन्‍न ऐसा व्यक्ति भी भ्रसमर्थनीय पूर्व-हस्तान्तरण के विपरीत आक्षेप कर सकता 
है, जिसने सयुक्त सम्पदा में सम्पूर्ण हित को, या तो हस्तान्तरण की रीति 
से या कब्जा मुखालिफाना के आधार पर, प्राप्त कर लिया हो।* चूकि स्वतः 
संक्रमणकर्ता अपने ही किये हुए हस्तान्तरण को अवेध नहीं करा सकता, 
झतः केवल उसी के हित का हस्तान्तरग्राही भी ऐसा नहीं कर सकता। संक्रान्त- 
ग्राही के अ्रधिकार अपने संक्रमणकर्ता से अधिक नहीं होते। किन्तु अ्रदालती 
नीलाम का खरीदार सम्पत्ति के प्रभु का प्रतिनिधि नहीं होता है। इसलिए 
ऐसा खरीदार पृव॑-संक्रमण के विरुद्ध ग्राक्षेप कर सकता है, चाहे उसने केवल आ्रांशिक 
हित को खरीदा हो। असंक्रमणकर्ता समांशी की सम्पदा का जो प्रत्यावर्ती दायाद 
हो, वह भी श्रन्य समांगी-कृत संक्रमण के विपरीत श्राक्षेप कर सकता है ।' ये सब 


१. “नारायण प्र० ब० सरनाम सिंह (१९१७) ४४, इ० ए० १६३॥। 

२. “बसेया ब० वसलिंगप्पा” (१९४७), बस्बई ७५०॥ 

३० विश्वेश्वर राव ब० सूर्य राव” (१९३६) ५९, मद्रास ६६७। 

४. “किशोरी ब० बेजनाथ” (१९२८) ३, लखनऊ ५९८। 
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समस्याएँ इसलिए उठती हैं कि भ्रभी यह बात संदिग्ध है' कि एक समांशी-कृत असमर्थ- 
नीय हस्तान्तरण आरम्भतः शून्य है श्रथवा शूत्यकरणीय है। यदि वह आदि से ही शून्य 
है, तो बहुत-सी शंकाओं का स्वयमेव शमन हो जाता है। यहाँ पर यह प्रइन उठ सकता 
है कि क्या एक अजनवी भी असमर्थनीय हस्तान्तरण पर गञ्राक्षेप कर सकता है.? नहीं, 
किन्तु दक्षिण भारत में ऐसा हस्तान्तरण शून्य होता है जो बिना प्रतिकर के हो। अतः 
वहाँ इस प्रइन का उत्तर सकारात्मक होगा ।' इसी जगह यह उल्लेखनीय है कि यदि 
हस्तान्तरण शून्य है तो सफल आक्षेपक प्रारम्भ से ही अन्तःकालीन लाभ या हज्जाने 
(मीन प्राफिट्स) का अधिकारी हो जायगा। यदि वह शून्यकरणीय है तो हर्जाना तब 
से लगाया जायगा जब अ्रवेधता की घोषणा अदालत ने कर दी हो ।' अरब उन उपायों 
को भी जान लेना चाहिए जो आक्षेपक को कतंव्य हैं। 
जो हस्तान्तरण शून्य हों उनके लिए मुकदमेबाजी करना अनावश्यक है। फिर 
भी घोषणा का दावा दायर किया जा सकता है। जो हस्तान्तरण शून्यकरणीय हों, 
उनके विरुद्ध मुहृई व्यक्तिगत, न कि प्रतिनिधि की हैसियत से, केवल इस बात की 
घोषणा का दावा दायर कर सकता है कि श्राक्षिप्त संक्रमण मेरे हित को प्रभावित 
नहीं करता है । यदि हस्तान्तरग्राही का कब्जा हो गया हो, तो उसी दावे के अन्दर 
उसको वापसी कब्जे तथा दावे की तारीख से अ्रन्तःकालीन लाभ के लिए याचना करनी' 
चाहिए। उस तारीख से पूर्व के हर्जे का वह अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी' 
(मुद्दाअलेह) को हम अनधिक्ृत प्रवेशक नहीं कह सकते ।' यदि दावे की मियाद निकल 
जाने दी जाती है तो संक्रान्तग्राही का स्वत्व पक्का होकर दृढ व अटल बन जाता है। 
इन सभी उपचारों के प्रयोगार्थ कानून ने कालावधि या मियाद नियत कर रखी 
है, जिसको अवधि अधिनियम” या “कानून मियाद” कहते हैं। उस अधिनियम के 
अनुसार जिस तारीख से संक्रान्तग्राही कब्जा करे उसके ब।रह साल के भीतर सक्रमण 


१. “नारायण ब० सरनास सिंह” (१९१७) ४४, इ० ए० १६३॥ 
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रह कराने के लिए दावा दायर हो जाना चाहिए ( देखिए, अवधि अधिनियम का 
आर्टि किल १२६) । मान लीजिए कि सक्रणमकर्ता के दो पृत्र हैं, जिनमें राम तो संक्र- 
मण के. समय वयस्क और खेम॒ पाँच साल का अवयस्क है। राम बारह साल के भीतर , 
उत्सादन का दावा नहीं करता। क्या खेम भी, जो अब सत्रह साल का है, भ्रपता हक 
खो बैठा ? नही, श्रठारह साल का (यानी वयस्क) हो जाने“ तक तो मियाद उसके 
विपरीत चल नही सकती। उसके बाद की रियायत उत्सादन का दावा दायर करने के 
लिए तीन वर्ष और उसको कानून देता है।' किन्तु यदि राम इसी अन्तर में मेनेजर 
के पद पर आसीन हो जाता है, तो सूरत बदल जाती है। श्रब कुटुम्ब के मैनेजर की 
हैसियत से वह ऋण का उनमोचन या बेबाकी प्रदान कर सकता है। इसलिए राम व 
खेम दोनों का दावा एक साथ मियाद आरिज (पअ्रवधि प्रतिबन्धित) हो जायगा।* 
ज्ञातव्य है कि अवधि-अधिनियम की घारा ६ वाली उपरोक्त तीन साल की रियायत 
उसी पुत्र को मिलती है जो सक्रमण के समय मौजूद हो।' यह भी ज्ञातव्य है कि पिता- 
मह-कृत संयुक्त सम्पदा के अ्रसमर्थनीय हस्तान्तरण के उत्सादन के लिए उस समांशी 
को, जो सक्रमणानन्तर पैदा हुआ हो, बारह वर्ष की अवधि आर्टिकिल १४४ 

झ्वधि-अधिनियम के अनू सार मिलती है और यह श्रवधि संक्रमण की तारीख से गिनी 

जाती है। 


दायभागीय अन्य-संक्रमण 


अ्न्य-संक्रमण का विषय मिताक्षरा के अ्रन्दर जितना कठिन है, उतना ही दायभाग 
के अन्दर सरल है। दायभाग में तो समांशियों को अपने हितों का हिबा, रेहन व बे 
कर देने की सम्पूर्ण स्वतत्रता है और इसके लिए अन्य समांशियों की सहमति लेने की' 
जरूरत नहीं होती। संक्रान्तग्राही को दस्तावेज के परिपूर्ण (मुकम्मिल) होते ही स्वत्व 
मिल जाता है। किल्तु यदि वह सम्पदा की किसी विशेष मद पर आँख लगाये है तो 
उसको बटवारे की शरण छेनी पड़ेगी। उस दशा में उसको आम बटवारे का दावा 
करना चाहिए। किन्तु यदि किसी विशेष मद का ही भाग बिका है, अथवा संक्रमणकर्ता 


१. जवाहर सिंह ब० उदयप्रताप” (१९२६) ५३५ इ० ए० ३६। 
“करनसिंह ब० तेतर कुंअर” (१९३७) १६. पटना ४२२। 

३. रनोदीपसिंह ब० परमेश्वरप्रसाद (१९२५) ५२, इलाहाबाद ६९॥। 

४. जीवाजी केदाव ब० बेंकटेश कृष्ण” (१९४०), बम्बई १०९। 


अन्य-संक्रमण १६३ 


का किसी विशेष मद में ही भाग है, तो आम बटवारे का नही, उसी मद के बटवारे 
का दावा पर्याप्त है।' 

समांशिता वाली सम्पदा के अन्य-संक्रमण से सम्बन्धित उपरोक्त विषयों के ऊपर 
मिताक्षरा तथा दायभाग के दृष्टिकोण से मनन करने के बाद, श्रब पहले ऋणों के 
ऊपर विचार किया जायगा। तदुपरान्त अन्य विषयों, यथा विभाजन, स्त्रीधन, दत्तक 
ग्रहण, विवाहादि सम्बन्धी कानून अलग-अलग प्रकरणों में प्रस्तुत किये जायंगे। 


का 
के 


है 


१०  तारिणीचरण ब० देवेन्द्रछाल” (१९३५) ६२, कलकत्ता ६५५४ 


अरकरण १० 


ऋण . 
मिताक्षार व दायभाग में 


पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिल्पुतेष्यवा। 
पुत्रवौत्रऋण देयं निकुबे साक्षिभावितम्‌ ॥ 
रिक्‍्थग्राहऋणं दाप्यो योषिद्ग्राहस्तथेव च। 
पुत्रोष्नन्याश्वितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥॥ 
सुराकामच्तकृत॑ दण्डशु ल्कावशिष्टकम्‌ । 
वुयादानां तथबेह पुत्रों द्यान न पतुकम्‌ ॥ (याज्षवल्क्य) 


याज्ञवल्क्य के इंस आदेश की व्याख्या मिताक्षरा ने यह की है (१-१-३)--- 
“बाहे पुरुष सन्‍्तात दाय पायें या कुछ न पायें, वे पिता-पितामह का ऋण चुकाने को 
बद्ध होते हैं। प्रपौत्र ने यदि रिक्थ नहीं पाया है तो वह प्रपितामह का ऋण अदा 
करने को बद्ध नहीं है। पौत्र ब्याज न दे सिर्फ मूल अदा करे। पुरुष सन्तान तभी 
देनदार होते हैं जब या तो पूर्वेज मृत हो गया हो, या परदेस चले जाने के बाद कोई 
संवाद न भेजा हो, या असाध्य रोग से ग्रस्त हो। वे लोग सुरापान, स्त्रीगमन, जुआ 
या अन्य कुकर्म सम्बन्धी ऋण के देनदार नहीं हैं। पूव॑ंज के रिक्थ को उत्तरजीविता- 
अधिकार से श्रथवा उत्तराधिकार से पाने वाला व्यक्ति ऋण का देनदार होता है ।” 


हिन्दू जाति का यह विश्वास है कि ऋण मोचन के बिना जीव का उद्धार नहीं होता 
है। यथा--- 


| पुजनी यास्त्रयोप्तीता उपजीव्यास्त्रयो5्ग्रतः । 
एतत्पुरुषसन्तानमृणयो: स्थाच्चतुर्थके ॥ 
तपस्वी चार्निहोत्री च ऋणवान प्रियते यदि । 
तपरचेवास्निहोत्रं च सर्व तद्धनिनां धनम्‌ ॥ (नारद ४-६-९) 
पितृ्णां सुनुभिर्जात दनिनेवाधमादुणात्‌ । 
विमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ ॥ 
उद्धारादिकमादाय स्वासिने न ददाति यः। 


स तस्थ दासो भृत्यः स्त्री पशुर्वा जायते गृहे ॥ (कात्या० ५५१, ५९१) 


ऋण १६५ 


ऋण अति प्राचीन शब्द है, जिसका आशय है दायित्व और वह दो प्रकार का 
होता है--लौकिक व पारलौकिक । पारलौकिक ऋण के तीन भेद हैं; देव-ऋण, जिसका 
मोचन्र यज्ञादि के द्वारा, ऋषि-ऋण, जिसका मोचन धार्मिक अध्ययन के द्वारा, पित- 
ऋण, जिससे उद्धार पृत्र-उत्पत्ति के द्वारा होता है। इन ऋणों से मृक्ति पाने की प्रबल 
झाकांक्षा ने ही लौकिक ऋण के चुकाने की इच्छा को अतीत में जन्म दिया होगा, 
ऐसा महामहोपाध्याय काणे का अन्‌ मान है।!' लौकिक ऋण मनुष्य निजी अभिप्राय से 
. हे सकता है, जिसको व्यक्तिगत ऋण कहेंगे और उसी तरह के ऋण पर यहाँ चिन्तन 
करना है। मनुष्य कुटुम्बार्थ भी ऋण ले सकता है जिसके ऊपर 'सयुकत कौटुम्बिक ऋण' 
के नाम से पिछले प्रकरण मे विचार हो चुका है। 


एक हिन्दू पृथक्‌ सम्पदा का स्वामी भी हो सकता है और समांशी के नाते 
संयुक्त सम्पदा मे अविभकत अश का स्वामी भी। यह बात स्मरणीय है। उसकी पृथक्‌ 
सम्पत्ति के ऊपर तो उसके व्यक्तिगत ऋण की देनदारी जीते-मरते सदैव बनी रहती 
है। प्रशन यह है कि उसके अविभक्त अश के ऊपर यह देनदारी' किस मात्रा में है और 
कब तक बनी रहती है। यदि उसका अविभक्‍त अंश उसकी मृत्यु के पूर्व उसका ऋण 
चुकाने के लिए बिक अथवा कम से कम कुक नही हो चुका है, तो उत्तरजीवी सर्मा- 
शियों के अश मे वह विलीन होकर महाजन की पहुँच के परे हो जायगा। इस नियेम 
का एक महंत्व-पूर्ण अपवाद है। पिता, पितामह व प्रपितामह के निजी किन्तु व्याव- 
हारिक ऋण का! भरना पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र का अपरिहाय॑ घार्मिक कर्तव्य (पायस 
अव्लीगेशन ) होता है। इस कर्तव्य को निबाहने के लिए पैतामही सम्पत्ति में जो उनका 
अंश है, वह भी बिक जा सकता है। अर्थात्‌ मृत ऋणी का अश उत्तरजीविता के 
नियमानुसार अब उनके अश में विलीन हो चुका है, इसलिए पूरी संयुक्त सम्पदा ऐसे 
ऋण की देनदार बन जाती है और इस परिणाम में कोई भी अन्तर नही पड़ सकता, 
चाहे पिता, पितामह व प्रपितामह के जीवनकाल में कुर्की हो चुकी हो या न हुई हो। 
याद रखिए कि इस धार्मिक कर्तव्य में उपरोक्त सन्‍्तति का व्यक्तिगत द।यित्व न होने से 
उन लोगों की पृथक्‌ सम्पदा के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आ सकती । यदि इन लोगों 
के पास पैतामही सम्पत्ति नहीं है तो उस ऋण का भार उन पर नही आ सकता। 
याद रहे कि दायाद के सम्बन्ध में उसका ऋणी के साथ क्‍या नाता था इस तथ्य का 
कोई महत्व नहीं रहता। नाते का महत्व उस हालत में होता है कि जब मृत ऋणी के 
ऋण की देनदारी संयुक्त सम्पदा के ऊपर डालने का प्रइन उठता है। 


१. हि र ट्री ऑँच घंमंशोस्‍्त्र,-खंण्ड हे, पृष्ठ ४१५--१६॥ 


१६६ हिन्दू विधि 


मृत ऋणी की पृथक्‌ सम्पदा जिस दायाद को मिलती है उसकी ऋणों के लिए 
कहाँ तक दैनदारी रहती है ? इसका उत्तर यह है कि दायाद, चाहे वह पुत्र या पोत्र 
क्यों न हो, व्यक्तिगत रूप से ऋण चुकाने का जिम्मेदार नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी 
उस सम्पत्ति तक सीमित रहती है जो उसने उत्तराधिकार में पायी हो ।* चूँकि दायित्व 
इस प्रकार से सीमित हो गया है इसलिए व्यावहारिक और अव्यावहारिक ऋण में 
भेद करने की जरूरत भी नहीं रह जाती । यह नियम सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू 
सक्सेशन ऐक्ट” के अनुकूल है और सारे भारत में लागू है। अ्रब दूसरे प्रश्न के ऊपर 
विचार किया जाता है। 

म्‌ तक का संयुक्त सम्पदा में जो अविभकक्‍त अ्रंश है वह उस समांशी के व्यक्तिगत 
ऋणों के लिए कहाँ तक जिम्मेदार होता है ? उत्तर यह है कि जब वसूली की आशा 
केवल अविभक्‍त अंश से हो, अर्थात्‌ ऋणी के पास कोई पृथक सम्पदा हो ही' नहीं, 
तब महाजन को सजग रहना चाहिए और ऋणी के मरने के पहले उसके अ्रविभकत अंश 
को कुक कराकर बिकवा देना चाहिए। यदि वह बिक न सके, तो कुक॑ अवश्य हो 
जाना चाहिए; * अन्यथा ऋणी का अंश उत्तरजीविता के नियमानुसार सयुक्त सम्पदा 
में विलीन होकर अस्तित्व खो बैठेगा और महाजन हाथ मींजता रह जायगा। इस 
नियम का पितृ-ऋण सम्बन्धी अपवाद ऊपर बता दिया गया है। पाठकों को जाब्ता 
दीवानी की वह कार्यवाही तो मालूम होगी, जिसको “निर्णय के पूर्व कुर्की” या कुर्की 
कब्ल अज फैसला” (अटैच्मेण्ट बिफोर जजमेण्ट) कहते हैं, जिसमें वादी अपने ऋणी 
की सम्पत्ति को निर्णय की प्रतीक्षा में कुकें करा सकता है (क्या इसको निर्णयासच्न 
कुर्को की संज्ञा दी जा सकती है ? ) प्रश्त होगा कि इस कार्यवाही के बाद किन्तु निर्णय 
के पहले या पीछे ऋणी की मृत्यु हो जाने का विलयव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
उत्तर यह है कि निर्णय के पूर्व यदि प्रतिवादी मर जाता है, तब तो विलयन का निवा- 
रण हो नहीं सकता । किन्तु यदि वह बाद में मरता है तो विलयन नहीं होना चाहिए।* 
विलयन वाले उपरोक्त नियम में सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” की धारा 
६ ने जो हेर-फेर किया है, उससे महाजन की प्रत्याशा कुछ अ्रधिक बढ़ गयी है। 


१.  लल्लू ब० त्रिभुवन” (१८८९) १३, बम्बई ६५३ । 
-२. “सू० वंसी कुअर ब० शिव प्रसाद” ६, इ० ए० ८८। 
“एस० एम० वी० सिंह ब० महन्त ठाकुरदास” (१९४०) १५, रलूख० ५०३॥ 
३-  के० गौंडन ब० एम० गौंडन” (१९४२३), मद्रास ३९७। 
४. “शंकर लिंग ब० आफ़िज्लक रिसोवर” (१९२५) ४९, मक़स- ला जनक ६१६॥ 


'ऋण १६७ 


हिन्दू ला में पैतक ऋण का विशेष रूप होता है और संयुक्त सम्पदा के ऊपर 
उसकी विलक्षण प्रतिक्रिया होती है।यह तो ऊपर बताया जा चुका है कि मैनेजर के 
रूप में जब पिता कुटुम्बा्थं ऋण लेता है तो पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र के संयुक्त सम्पदा में 
जो अंश हैं उन (अंशों) के ऊपर भी ऋण की देनदारी चढ़ जाती है। दूसरे शब्दों 
में, ये तीनों वंशज संयुक्त सम्पदा -में.अपने हितों की मात्रा पयंन्त ऐसा कर्ज चुकाने के 
लिए बढ्ध हो जाते हैं। यदि संयुक्त परिवार का पिता-मैनेजर कुटुम्बार्थ नहीं, स्वार्थ 
ऋण ले तो क्‍या परिणाम पैदा होगा ? पूत्र, पौत्र, प्रपौत्र के ऊपर इस दशा में भी 
उस ऋण को भुगताने की जिम्मेदारी श्रा जाती है और उससे वे छुटकारा चहीं पा 
सकते; जब तक यह प्रमाण न मिले कि ऋण सुरापान, काम और द्यतादि कुत्सित कर्मों 
के निमित्त अथवा बटवारे के बाद लिया गया था ।' ध्यान रहे कि| इतना ही साक्ष्य 
देना पर्याप्त नहीं होता कि ऋणी सुरा, काम, दूतादि कुकर्मो में स्वभावतः रत रहता 
था, अपितु यह आरोप स्पष्टतया प्रमाणित होना आवश्यक है कि ऋण उन कुकर्मों 
के प्रयोजन से लिया गया था। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इस 'धामिं क दायित्व” से वद्ध माने 
जाते हैं कि वे अपने पूर्वज का उस कुगति से निस्तार करें जो ऋणी मृतक को परलोक 
में प्राप्त होती है। उपरोक्त उपाय के अतिरिक्त इस धार्मिक बन्धन से मुक्ति पाने 
की विधि है ही नहीं; अर्थात्‌ वंशज यह अभिकथन करने से बच नहीं सकते कि पिता 
कुदुम्ब का गृहपति या मैनेजर नहीं था, अथवा समांशिता में हमारे अलावा और भी 
सदस्य थे ।' सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” ने इस “धार्मिक दायित्व” का 
उन्मूलन नहीं किया है। 
इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट का यह वचन उल्लेखनीय है---“इस सिद्धान्त का आधार 
झाध्यात्मिक है और उसका मात्र लक्ष्य है पिता को आध्यात्मिक प्रलाभ या उसकी 
आत्मा को शान्ति, सांत्वना प्रदान करता। इसका अभिप्राय महाजन को [किसी प्रकार 
से लाभान्वित करना कदापि नहीं है ।” इस “धार्मिक दायित्व” को जन्म-स्वत्ववाद 
का आवश्यक निष्कर्ष कहना सुसंगत होगा । अतएव जिन ईसाई और मुसलमानी कवीलो 


“हनुमान प्र० ब० मु० बबुई” (१८५६) ६, मूसे, इ० ए० ३९३। 

“चोकलिंगम ब० मुट॒ठ कुरुप्पन” (१९३८), मद्रास १९१९। 

“जगमोहन ब० रणछोड़दास” (१९४५), नागपुर ८९२। 

२. सिद्धेश्वर भुकर्जोा ब० भुवनेश्वर प्र०”, ए० आई० आर० १९५३, 
सुप्रीम कोर्ट ४८७।॥ ु 

३- लुहर ब० दोशी”, ए० आई० आर० १९६०, सुप्रीम कोर्ट ९६४। 
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के अन्दर संयुक्त कुटुम्ब वाली प्रणाली प्रचलित है, उनके भी पुत्र-पौत्रादि हिन्दुओं के 
सदृश इस धार्मिक दायित्व” से बद्ध समझे जायेंगे ।! यह सब होते हुए यह दायित्व 
व्यक्तिगत दायित्व नही होता, भ्र्थात्‌ महाजन पृत्र-पौत्रादि के शरीर या पृथक सम्पदा 
के विपरीत वसूलयाबी की कोई कायंवाही नहीं कर सकता है। 


यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है। पत॒क ऋण की देनदारी वशजों के ऊपर सब 
ही धमंशास्त्र डालते हैं। यथा--- 


ऋमादव्याहतं प्राप्त॑ पुत्रेय॑त्नणंमद्घृतम्‌ । 

ददूयुः पेतामहं पौन्नास्तच्चतुर्थान्निवर्तते ॥ (नारद ४-५) 
ऋणमात्मीयवत्पिज्यं देयं पुत्रविभावितम्‌ । 

पेतामहू सम॑ देयमदेयं तत्सुतस्य तु ॥ (बृहस्पति) 
पुत्राभावे तु दातव्यमृर्ण पौन्नेण यत्नतः। 

चतुर्थेन न ॒दातव्यं तस्मात्तद्विनिवर्तते ॥ (कात्यायन ५६० ) 


किन्तु उनमें इस बात पर मतभेद है कि यह पुनीत तथा धार्मिक दायित्व” तीसरी 
पीढ़ी तक चलता है या चौथी तक। विष्णुधरमंयूत्र (४-२८) तीसरी पीढ़ी पर इसको 
समाप्त कर देता है, किन्तू नारद व कात्यायन इसको चौथी पीढ़ी तक खींच लाते हैं । 
मिताक्ष रा ने समन्वय तथा संतुलन करके यह व्याख्या की है कि प्रपौत्र उस दशा में देन- 
दार नहीं है जब उसने पैतामही सम्पदा न पायी हो, किन्तु यदि उसने पायी है तो 
झ्रवश्य देनदार है । | 

श्रब प्रदन उठते है कि उपरोक्त देनदारी किस दशा में उपजती है और कब तक 
. जीवित रहती है? पिता ने जो कर्ज बटवारे के पश्चात्‌ लिया है उसकी देनदारी वंशजों 
पर नही झाती। किन्तु यदि कर्ज बटवारे के पहले का है और उस्तकी मियाद ऐसी 
अंगीकृति द्वारा कायम रही है जो पिता ने बटवारे के पहले या बाद में की है, तब तो 
देनदारी भी जीवित रहेगी ।'* अर्थात्‌ उपरोक्त देनदारी तब तक और तभी तक जीवित 
रहती है जब तक पिता उक्त ऋण के लिए देनदार बना रहता है। उदाहरणार्थ यदि 


१. चित्न स्वामी ब० ऐन्थोनी स्वामी”, ए० आई० आर० १९६१, केरल 
१६१॥ 

२. हिस्दी आब घसमंशास्त्र, खण्ड ३, पृू० ४४२-४५॥ 

३.  लालूता प्र० ब० गजाधर शुक्ल” (१९३३) ५५, इलाहाबाद २८३४ 
“टी० एस० एमस० रेंडुडी ब० एम० गंगाराज” (१९४२), अव्रास ५५। 
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/दिवालिया घोषित होने के बाद पिता ने उन्मुक्ति का आदेश प्राप्त कर लिया है तो पुत्र 
झवशिष्ट. ऋणों के लिए देनदार नहीं बनाया जा सकता है। 
पिता के जीवन काल में उपरोक्त दायित्व पैदा हो सकता है या नहीं, इस प्रइन 
को लेकर शास्त्रार्थ चलने लगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया कि पिता 
जब तक जीवित है तब तक पुत्र की जिम्मेदारी पैदा नहीं हो सकती ।' बम्बई व 
मद्रास ने विपरीत निर्णय दिया ।* इस विवाद को प्रिवी कौसिल' ने बम्बई व मद्रास 
के निर्णयों का अनुमोदन करते हुए शान्त कर दिया। ज्ञातव्य है कि खालिस हिन्दू ला 
से उपरोक्त देनदारी वाला नियम दो बातों में विचलित हो गया है। अदालतों के द्वारा 
उसका निर्वंचत तथा प्रयुक्ति इस विचलन का हेतु है । एक तो खालिस हिन्दू ला में पिता 
की मृत्यु या अज्ञातवास या असाध्य रुण्णता के कारण पुत्रादि का “धार्मिक दायित्व” 
उत्पन्न होता है। नजीरी हिन्दू ला में पिता के जीवन काल में भी यह दायित्व पुत्रादि 
को बाध्य करता है। दूसरे, प्रथम में दायित्व व्यक्तिगत माना जाता है, अतः पुत्रादि 
की पृथक सम्पत्ति भी बिक जा सकती थी । द्वितीय में देनदारी पैतामही सम्पत्ति 
तक ही सीमित रहती है। 
ऊपर कहा गया है कि बटवारे से पूर्व वाले पितादि के ऋण की देनदारी पूत्र 
पर झाती है; यदि वह ऋण अ्रव्यावहारिक (यानी कुत्सित और अ्रवेध) न हो, तथा 
बटवारे के अवसर पर उसके चुकाने की राह न निकाली गयी हो। प्रशइन होगा कि 
पुत्र के विपरीत इस दायित्व का निष्पादन किस विधि से किया जाय ? यदि बटवारे 
के पहले दावा दायर हो जाता है तब तो कोई कठिनाई नहीं पड़ती । पिता के ऊपर 
पारित उस डिग्री के इजराय में पुत्र का अंश भी कुर्क व नीलाम हो सकता है।* 


१. 'किशनसिंह ब० छज्ज्‌सिह” (१९२३) ४५, इलाहाबाद ९०। 

२. सामराव ब० बन्नाजी” (१९३३) ४६, मद्रास ६४॥। 
“हनुमन्त ब० गनेद (१९१९) ४३, बम्बई ६१२। 

३. ब्रजनारायण ब० मंगलाप्रसाद” (१९२४) ५१, इ० ए० १२९ 

हिस्द्री आव घधर्मंशास्त्र, खण्ड ३, पु० ४४८ व ४५३। 

५. बांकेलाल ब० दुर्गाप्रसाद” (१९३१) ५३, इलाहाबाद ८६८। 
“रघुनंदन ब० भोतीराम” (१९३१) ६ लखनऊ ४९७। 
“कुलदा ब० हरिपद” (१९१३) ४०, कलकत्ता ४०७। 
“सुब्रह्मण्य ब० सभापति” (१९२८) ५१, मद्रास ३६१। 

“अज्नभात ब० शिवप्पा” (१९२८) ५२, बम्बई ३२७६+ 


£ 
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परन्तु यदि बटवारे के बाद दावा दायर हुआ है तो पिता के विरुद्ध पारित डिग्री के 
इजराय में पुत्र के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। ऐसी दशा में महाजन को 
दूसरी डिग्री पुत्र के ऊपर दूसरा दावा दायर करके प्राप्त करनी पड़ेगी ।' तब कहीं 
पुत्र का भाग कुक व नीलाम हो सकेगा। पूर्वोक्त दशा में पिता की हैसियत कौटुम्बिक 
प्रतिनिधि की समझ ली जा सकती है तथा इजराय डिग्री की कार्यवाही में पुत्र ऋण 
'की अव्यावहारिकता की आपत्ति उठा सकता है। दूसरी दशा में पिता को प्रतिनिधि 
कह सकते ही नहीं तथा बिना पृथक दावे के पूत्र को अव्यावहारिकता का अभिकथन 
करने का अवसर मिल नहीं सकता। यदि दावा बटवारे के बाद पिता के विरुद्ध दायर 
हुआ हो, तत्पश्चात पिता मर गया हो और उसके वैध प्रतिनिधि के नाते पूत्र को 
पक्ष वनाने पर उसके विपरीत डिग्री पारित हो गयी हो, ऐसी दशा में भी पुत्र के भाग 
को डिग्रीदार कुर्क करा सकता है और पुत्र श्रव्यावहारिकता का अभ्रभिकथन इज राय 
की कार्यवाही में कर सकता है। पृथक दावा दायर करना अनावश्यक और व्यवहार- 
प्रक्रि] (जाब्ता दीवानी) संहिता की धारा ४७ के अनुसार अन्धिकृत भी है। 

प्रपोत्र के धार्मिक दायित्व” के ऊपर जो उपरोक्त मतभेद धर्मंशास्त्र के भीतर 
था और जिसका समाधान मिताक्षरा में कर दिया गया था, उसको प्रिवी कौंसिल ने 
भी मिताक्षरा की तरह समाहित कर दिया है। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तीनों इस “धार्मिक 
दायित्व” से बद्ध मान लिये गये हैं ।'* इन तीन जनों के दायित्व को देखकर कहीं यह 
भ्रम न हो जाय कि क्‍या एक समांशी के व्यक्तिगत ऋण के देनदार इसी अतिदेश से 
अन्य समांशीगण हो सकते हैं। उदाहरण।र्थ यदि राम अपने भतीजे मान के साथ एक 
संयुक्त कुटुम्ब संघटित करता है, तो राम के व्यक्तिगत कर्जो वाली डिग्री के इज राय 
में मान का भाग कुक होकर नीलाम पर नहीं चढ़ सकता ।* 


पितृ-ऋण के विषय में वंशजों के धार्मिक दायित्व के कई पहलुओं पर-विचार 
“किया गया। उसी “धार्मिक दायित्व” का एक अति महत्वपूर्ण तथा हिन्दू ला रूपी 


अतुलकृष्ण राय ब० हाला नन्‍दन (१९३५) १४, पटना ७३२। 
फर्म गोविन्दरास द/रकादास ब० नत्यूछाल” (१९३८), नागपुर १०॥ 
जवाहरसिंह ब० प्रदुमनसिंह” (१९३३) १४, लाहौर ३९९। 
१. पन्चालाल ब० मु० नारायणी”, ए० आई० आर० १९५२, सु० कोर्ट १७०॥ 
२. मसीतुल्छा ब० दामोदर प्र०” (१९२६) ५३, इ० ए० २०४। 
'शिवराम ब० दुर्गा” (१९२८) ३, लूखनऊ ७००। 
हरिप्रसाद ब० सुरेन्द्र” (१९२२) १, पटना ५०६। 
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सागर को क्षुभित कर देने वाला रूप अब यहाँ प्रस्तुत किया जायगा। पिता अपने 
निजी व्यावहारिक व प्राग्विभाजनीय ऋण को अपने पुत्रादि के सिर मढ़ देने के लिए 
अधिकृत होता है। इसी हक के फलस्वरूप उसको यह भी अ्रधिकार है कि अपने ऐसे 
ऋण के लिए उनके हितो को अन्य-संक्रमण के द्वारा बन्धचेज में डाल दे। उसको यह 
सोच-विचार करने की जरूरत नहीं होती कि अ्रपनी निजी आय से में इस ऋण को 
सम्भवतः चुका सकूगा या नहीं। न उसको इन लोगों को संक्रमण की कोई सूचना 
देने की जरूरत' है। वह इन बन्धनों व झंझटों से परे है, और कर्ज लेने के बाद तुरन्त 
वह अन्य-संक्रमण कर दे सकता है। श्रर्थात्‌ श्रपने पूव वर्ती ऋण को भरने के लिए पिता 
अपनी पुरुष सन्‍्तानों के हितों को बेच दे सकता है। उसके इस अधिकार का प्रयोग 
अदालत भी कर सकती है; अर्थात्‌ जो डिग्री केवल पिता के विरुद्ध पारित हुई है 
उसमें पुत्रादि को बिना पक्ष बनाये हुए उसके इजराय में उन लोगों के हितों को 
वह कुक व नीलाम कर डाल सकती है।' 

पूबंबर्तोी ऋण (ऐण्टीसीडेण्ट डेट) वाला यह मत धममंशास्त्र में नहीं पाया जाता 
है। किन्तु इससे क्या होता है ? प्रिवी कौंसिल के निर्णयों ने उसका हिन्दू ला के अन्दर 
इतना गहरा और दृढ़ शिलान्यास कर दिया है कि बौद्धिक आशय से उसको इतने 
दिनों के बाद डिगाना और हटाना अहितकर तथा अवांछनीय प्रतीत होता है। धर्म- 
शास्त्र के जन्म-स्वत्ववाद से उत्पन्न धार्मिक दायित्व रूपी रसाल वृक्ष के ऊपर प्राग्वर्ती 
ऋण रूपी यह विजातीय कलम बाँध दी गयी और अब वह विचारधारा हिन्दू 
ला का अंग बन गयी है। प्राग्वर्ती ऋण उस अंग्रेजी शब्द “ऐण्टीसीडेण्ट डेट” का हिन्दी 
अनुवाद है जिसका प्रयोग प्रिवी कौसिल ने पहले-पहल अपने सन १८५६ वाले फैसले 
' हनूमान प्रसाद पाण्डेय ब॒० मु० बबुई” (६ मूसं, इ० एपील्स ३९३) में किया था। 
तदनन्तर उसके बल पर कई एक नजीरों ने' इस मत का प्रतिपादन किया कि उस 
डिग्री के इजराय में, जो हिन्दू पिता के ऊपर व्यक्तिगत रूप से पारित हो चकी है 
संयुक्त कौटुम्बिक सम्पदा कुक व नीलाम हो सकती है। इस मत की शुद्धता मे प्रिवी 
कोंसिल के “साहुराम बनाम भूपसिंह” वाले फैसले (१९१५-४४, इण्डियन एपील्स 


१. पन्नालाल ब० मु० नारायणी”, ए० आई० आर० १९५२, सुप्रीम कोर्ट १७०॥ 
२. लहर ब० दोशी”, ए० आई० आर० १९६०, सु० को० ९६४ (९७०) । 
“सधुसूदन ब० ईइवरी” ४८, कलकत्ता ३४१॥। 
“हनु सन्‍त ब० गनेश” ४३, बम्बई ६१२। 
अमुघम ब० मुदठ” ४२, सद्रास ७११। 


आफ ७ 


१७२ छू विधि 


१२६) ने सन्देह पैदा कर दिया था, जिसका निवारण सन्‌ १९२३ में प्रिवी कॉंसिल' 
ने अजनारायण बनाम मंगलप्रसाद” (५१ इ० ए० १२९) वाला फैसला देकर कर 
दिया। इस नजीर में जो पाँच स्पष्ट प्रस्थापनाएँ व्यक्त की गयीं वे शास्त्रीय सूत्र बन 
गयी हैं । यथा--- 

(१) सयुकत अविभकत कुटुम्ब का प्रबन्धक-समांशी, मैनेजर के नाते, सम्पदा 
को जोखिमग्रस्त या हस्तान्तरित नहीं कर सकता है, जब तक आवश्यक प्रयोजन न हो । 

(२) यदि वह पिता है तथा अन्य सदस्य पुत्र हैं और वह व्यावहारिक ऋण 
लेता है, तो उस ऋण की डिग्री के इजराय में सारी सम्पदा बिक जा सकती है। 

(३) यदि वह सम्पदा को रेहन के जरिये जोखिम में डालना चाहता है, तो 
ज़ब तक रेहन प्राग्वर्ती ऋण को चुकाने के निमित्त न लिखा गया हो, तब तक वह 
(रेहन) सम्पदा को श्राबद्ध नहीं करेगा। 

(४) प्राग्वर्ती ऋण का अर्थ यह है कि तथ्य और काल दोनों के हिसाब से ऋण 
आ्राक्षे पित सक्रमण से पहले का हो, तथा उसी सक्रमण का अ्ग न हो। 

(५) ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह परिणाम इस परिस्थिति द्वारा प्रभा- 
वित होगा कि वह पिता जीवित है या मृत, जिसने ऋण लिया था या जो सम्पदा को 
जोखिमग्रस्त कर रहा है। । 

महामहोपाध्याय काणे के मत से पहली व दूसरी सस्थापनाएँ तो धर्मशास्त्रानुकूल 
हैं। किन्तु तीसरी प्रस्थापना में साधारण धन-ऋण तथा बन्धक-ऋण के बीच जो भेद 
किया गया है, उसके लिए कोई स्मृति-सम्मत आधार नहीं है। प्राग्वर्ती ऋण तथा 
बन्धक के अवसर पर लिये गये ऋण में ग्रत्तर करने का भी कोई शास्त्रीय समर्थन 
नहीं है। पिता के जीवन काल में ही उसके व्यक्तिगत ऋण के लिए पुत्र को देनदार 
बताना भी धर्मंशास्त्र के विरुद्ध है। डा० जी० सी० सरकार के मत में भी वतंमान' 
ऋण का प्राख्वर्ती ऋण से भेद करना ताककिक दृष्टि से असंगत है, क्योंकि दोनों दशाओं 
में पुत्रादि का धार्मिक दायित्व” उपस्थित हो जाता है।' इस भेद के पक्ष में यह 
कहा जाता है कि प्राग्वर्तों ऋण की विद्यमानता के ऊपर इस उद्देश्य से जोर दिया 
जाता है कि उसके और पिता-कृत हस्तान्तरण के बीच जो समय बीतेगा, सम्भव है 
कि उस काल में पिता ऋण अदा कर दे, भ्रथवा महाजन की असावधानी से मियाद 
ही निकल जाय और पैतामही सम्पदा सुरक्षित बच जाय। यदि एक तरफ यह संभाव्य 


१५ हिस्द्री आँब घमं शास्त्र, ख्ण्ड डे, प्‌० ड४९--५० । 
२. डा० जी० सी० सरकार पअ्णीत हिलू रा, पू० ३३४३ 


ऋण श्७रे 


लाभ है, तो दूसरी तरफ एक संभाव्य हानि भी है। प्राग्व्ती ऋण” के दायित्व से 


बचने का जो मात्र उपाय ऋण की अव्यावहारिकता प्रमाणित करना है, उसमे काला- 
न्तर वश निबंलता और शिथिलता आ सकती है। 


ऊपर कहा जा च॒का है कि पिता-कृत पैतामही सम्पदा का अन्य-संक्रमण (बे या 
रेहन) प्राग्वर्ती ऋण” के आधार पर समर्थ नीय होता है, बशर्ते कि वह ऋण अव्याव- 
हारिक न रहा हो। वह प्राग्वर्ती काल व तथ्य दोनों के हिसाब से होना चाहिए। जो 
धन रेहन करते वक्‍त लिया गया है वह प्राग्वर्ती ऋण नहीं गिना जायगा ।' पहले 
वाले रेहननामे का नवीनीकरण यदि उसी मुतं हिन (रेहनदार) के नाम कर दिया जाय, 
तो पहले वाला रेहन प्राग्वर्ती ऋण मान लिया जायगा, यद्यपि दोनों मृतं हिन सम हैं। 
किन्तु यदि अपनी अवयस्क पुत्री का रुपया वसूल करते समय पिता सम्पत्ति को बन्धक 
रखते हुए क्षतिपूर्ति का दस्तावेज (इण्डेम्निटी बाण्ड) भर देता है, तो वह बन्धक भला 
कसे प्राग्वती ऋण कहा जा सकता है ?' 


ऋण के औचित्य का प्रमाणभार किस पक्ष पर रखा जायगा ? यदि उत्तमर्ण 
(महाजन) प्राग्वर्ती ऋण की विद्यमानता, भ्रथवा उसकी सच्ची व निष्कपट जाँच का 
श्रमाण देता है, तो प्रमाणभार उसके ऊपर से उतर कर पुत्रों के ऊपर यह सिद्ध करने 
के लिए आ- जायगा कि वह ऋण दृषित प्रयोजनों से पिता ने लिया था। महाजन 
को यह ,साक्ष्य देने की जरूरत नहीं होती कि प्राग्वर्ती ऋण कुटुम्बार्थ लिया गया था। 
याद रखिए कि पूत्र इतना ही साक्ष्य देकर निश्चिन्त नहीं हो जाते कि पिता कुकर्मी 
और व्यभिचारी था, अपितु उनको ऋण तथा दुश्चरित्रता के बीच सीधा सम्बन्ध सिद्ध 
करना चाहिए ।' 

प्रमणभार के अतिरिक्त इस प्रसंग में आठ और बातें ज्ञातव्य हैं--एक तो, 
“प्राग्वर्ती ऋण” तथा “कुटुम्बार्थ ऋण” दो परस्पर स्वतंत्र कारण हैं जो संयुक्त सम्पदा 


न 
हा 


“चतुर्भुन ब० गोविन्दराम” (१९२३) ४५, इलाहाबाद ४०७। 

“शक जान ब० विकक्‌ (१९२८) ७, पटना ७९८। 

“बटामल ब० गोपालसिंह” (१९३०) ११, लाहौर १६४। 

२. “अल्ल बेंकट रामन्ना ब० पी० सनगम्मा इ०” (१९४४), सद्रास ८६७। 
हे. “तुलसोराम ब० विश्वनाथ प्र०” (१९२८) ५०, इला० १; “उद्सीराम 
ब० बलरामदास', ए० आई० आर० १९५६, नागपुर ७६। 

“शंकरराव ब० कासता प्र ०” (१९४६), नागपुर ८४४॥ 


१७४ हिन्दू. विधि 


के संक्रमण का अनुमोदन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दोनों का प्रमाण देना निरथ्थकः 
है। दूसरे, प्राग्वर्ती ऋण” मोचनार्थ संक्रमणाधिकार का प्रयोग पिता सयुकतावस्था में 
ही कर सकता है, विभाजनानन्तर नही । तीसरे, यदि पुत्र का अविभाजित हित इज- 
राय डिग्री में पहले ही कुक हो चुका है तो प्राग्व्ती ऋण” के नाम पर पिता उसका 
अन्य-संक्रमण करने से वचित हो जाता है। चौथे, पिता प्राग्वर्ती ऋण” के बदले पूरी 
सम्पदा को बे भी कर सकता है, और रेहन भी । यदि रेहननामे के आधार पर केवल 
पिता के विरुद्ध डिग्री पारित हुई है, तब भी उसके इजराय में पुत्रांश का वैध नीलाम 
हो जा सकता है। पाँचवें, सियाद निकल जाने से ऋण का नहीं, उसकी वसूली का 
शमन होता है। झ्तः मियाद आरिज (मर्यादा प्रतिबन्धित) ऋण भी “प्र/ग्वर्ती ऋण” 
बनने की क्षमता रखता है ।' छठे, प्राग्वर्ती ऋण” पिता के जिम्मे होता चाहिए अतः 
अन्य के ऋण के प्रतिभू (जामिन) के रूप से पिता यदि एक उपप्राधीय बन्ध' (हाइ- 
पाथिकेशन बाण्ड) लिख दे तो वह पिता का प्राग्वर्ती ऋण” नहीं गिना जावगा ।' 
सातवें, संविदा-विघटन आदि के दावे में पिता के विरुद्ध हर्जाने की डिग्री को “प्राग्वर्ती 
ऋण” गिना जा सकता है, क्योंकि इन दशाझ्ं में हर्जाने की राशि विनिश्चित हो 
जाती है और विनिरिचित राशि की देनदारी को ही ऋण कहते हैं। किन्तु हक शफा' 
की डिग्री में वादी के ऊपर रकम अदा करने का आदेश नही रहता है। इसलिए वैसी 
डिग्री को प्राग्वर्ती ऋण” नहीं माना जा सकता ।* आठवें, यह याद रहे कि उपरोक्त 
विचार विमर्श में पिता' शब्द पितामह को और प्रपितामह को समाहित करता है, 
तथैव “पुत्र पौत्र व प्रपौत्र को समाहित करता है । 
अब हम एक दूरव्यापी निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं। यह स्पष्ट है कि पिता-कृत 
संयुक्त सम्पदा का वह अन्य-संक्रमण पुत्र के हित को बद्ध नहीं कर सकता, जिसका 
हेतु या तो वध आवश्यकता या प्राग्वर्ती ऋण” न हो । तो क्या महाजन या खरी- 
दार कानून के पक्ष पात-रहित शासन के भीतर अपनी पूँजी को भी खो बैठेगा ? नहीं, 
पत्र का व्यावहारिक ऋण भुगताने का धार्मिक दायित्व” ऐसे विवश संक्रान्तग्राही के हित 
में आयेगा। यदि ऋण अव्यावहारिकता से लांछित नहीं है, तो संक्रान्तग्राही अ्रपने 
धन की पिता के विरुद्ध व्यक्तिगत डिग्री पारित कराकर सारी सम्पदा से अपनी रकम 


१. परमानन्द मिसिर ब० गुरुप्र०” (१९३६) ११, लखनऊ ३९३। 
“जगदस्बिका ब० कालो” (१९३०) ९, पटना ८४३। 

२. केसरचन्द ब० उ० चन्द” (१९४५) ७२, इ० ए० १६५॥ 

३. के० सहाय ब० रघुनाथ” (१९२९) ५१, इला० ४७६। 


ऋण १७५: 


वसूल कर सकता है और पुत्रादि कोई आपत्ति नहीं कर सकते । इस तरह के अनेक 
मामले अदालतों मे आते है और वे अ्रधिकतर पिता द्वारा लिखें गये रेहननामे से सम्ब- 
न्धित होते है। उनमें रेहननामे अवध पाये जाते है और इसलिए उनके आधार पर 
नीलाम व मोचन-रोध व मुतंहनी (रेहन सम्बन्धी) कब्जे इत्यादि की डिग्री पुत्रों के 
हित के विरुद्ध नहीं पारित हो सकती । तब महाजन पिता के ऋण की वसूली का दावा 
“धार्मिक दायित्व” के आधार पर पूत्र के विरुद्ध दायर करके डिग्री पा सकता है। 
उसके इजरराय में वह पृत्र के हिंत सहित - पूरी सयुक्त सम्पदा को कु्क व नीलाम करा 
ले सकता है। इस प्रकार की अ्रदालती लड़ाई प्रायः निम्नोकक्‍्त तीन ढंगों से की 
जाती है ।' 

(१) मद्रास व बम्बई में, प्रत्येक समांशी अपने अविभकत हित को रेहन करने 
का अधिकारी होता है, किन्तु विहार, उत्तर प्रदेश व बंगाल में ऐंस। अधिकार नहीं- 
होता। इसलिए मद्रास व बस्बई में पहले पिता के हित की नीलामी डिग्री छे ली 
जाती है और फिर नीलामी राशि अपर्याप्त निकलने पर जाब्ता दीवानी के आर्डर 
३४, रूल ६ की «्यक्तिगत डिग्री पिता के विरुद्ध ले ली जाती है और उसके इजराय 
में, धार्मिक दायित्व” वाले अस्त्र का संधान करते हुए पुत्र के हित समेत सारी संयुक्त 
सम्पदा को नीलाम करके महाजन अपनी पूंजी वसूल कर लेता है। यह दोहरी काय॑वाही 
मद्रास की प्रणाली है। इसका सरलीकरण बम्बई में इस भाँति से हुआ है कि अस- 
मर्थनीय रेहननामे के आधार पर आरम्भ में ही सारी संयुक्त सम्पदा के नीलाम की 
डिग्री पारित कर दी जाती है ।' उत्तर प्रदेश व्‌ बंगाल में रेहन की डिग्री (पिता के हित 
तक की भी) नहीं पारित हो सकती है और उसके बदले धनराशि की मामूली डिग्री 
पिता के ऊपर इस निदेश के सहित पारित कर दी जाती है कि इजराय में पृत्र के 


१. 'स्कल्दस्वामी ब० कुप्पुट (१९२०) ४३, सत्रास ४२१। 
“बजनन्दन ब० विद्या प्र०” (१९१५) ४२, कलकत्ता १०६८। 
“चन्द्रदेव ब० साताप्रसाद (१९०९) ३१, इलाहाबाद १७६। 
“दी० लिंगेया इ० ब० बी० पुन्नेया इ०” (१९४२), मद्रास ५०२। 

२. महला प्रणीत हिन्दू छा, पू० ४६१-६४। 

३. स्कन्दस्वासी ब० कुप्पूः (१९२०) ४२, सद्रास ४२१॥ 
“दत्ताज्ेय ब० विष्ण” (१९१२) ३६ बम्बई ६८ । 

४. “जयनारायण ब० सहावीरप्रसाद (१९२७) २, लखनऊ २२६। 
“महानिर्वानी ब० बिन्देशवरी प्रसाद” (१९५२) १, इला० १०६॥. 


:१७६: हिन्दू विधि 


हित समेत सारी संयुक्त सम्पदा नीलाम पर चढ़ायी जाय । उपरोक्त लड़ाई में पिता 
व पृत्र दोनों ही दावे में आरम्भ से प्रतिपक्षी बना लिये जाते हैं और दावा रेहननामे 
के आधार पर दायर होता है। 


(२) दूसरी तरह की अदालती लड़ाई में केवल सक्रमणकर्ता पिता को प्रतिपक्षी 
बनाया जाता है। सक्रान्तग्राही को दो विकल्प प्राप्त रहते हैं। चाहे वह पिता के विरुद्ध 
धनराशि की सादी डिग्री प्राप्त करके उसके इजराय से धार्मिक दायित्व” के आधार 
पर सारी संयुक्त सम्पदा को नीलाम पर चढ़ाये और पुत्र का हित भी बिकवा दे। 
पुत्र जब तक ऋण की अव्यावहारिकता प्रमाणित न करें, अपने भाग को बचा नहीं सकते । 
इसरा विकल्‍प महाजन के लिए यह है कि बन्धक डिग्री लेकर सारी मृतंहिनी (रेहन 
वाली) सम्पदा को नीलाम पर चढाये और बिकवा दे। पूत्र अपने भाग को मुक्त 
करने का भी दावा नहीं कर सकते और न यह अभिकथन करके अपना भाग बचा 
सकते हैं कि डिग्री में वे प्रतिपक्षी नहीं बचाये गये थे। उनका उद्धार (बचाव) तभी 
"सम्भव है, जब वे ऋण की भअव्यावहारिकता प्रमाणित कर दें। 


(३) वीसरे प्रकार की मोर्चाबन्दी तब की जाती है जब ऋणी के देहान्त के 
-अनन्तर ऋणदाता दावा दायर करता है, और पुत्र को प्रतिपक्षी बनाता है। यदि वह 
घनराशि की मामूली डिग्री लेता है तो पुत्र के हित के समेत सारी संयुक्त सम्पदा 
को इजराय के अन्दर नीलाम पर चढ़ा सकता है, बशर्तें कि धनराशि की डिग्री के लिए 
“दावे की मियाद आरिज (प्रतिबन्धित) न हो चुकी हो। दूसरा उपाय महाजन के 
लिए उत्तर प्रदेश में है ही नही, क्योकि यहाँ एक समांशी अपने हित का रेहन कर ही' 
नहीं सकता। मद्रास व बम्बई में महाजन अपने ऋणी के हित के ऊपर बन्धक वाली' 
डिग्री लेकर उतने भाग को नीलाम पर चढ़ा सकता है। 


यदि कदाचित्‌ ऋण दृषित पाया जाय तो महाजन के लिए क्‍या उपाय है ? 
उत्तर प्रदेश में तो सिवा तकदीर पर खेलने के और कोई उपचार नहीं है। अर्थात्‌ 
यदि मियाद निकल न गयी हो, तो पिता के विरुद्ध धनराशि की सारी डिग्री प्राप्त करे 
'-और उसके इजराय में पिता के हित को नीलाम पर चढ़ाये ।* मद्रास, बम्बई, बंगाल 
में उसको पिता के हित के ऊपर बन्धक वाली डिग्री मिल सकती है। यदि संयुक्त 
'सम्पदा की बिक्री का कोई अंश “प्राग्वती ऋण” के लिए प्रमाणित न हो, तो औचित्य 


१. चन्द्रदेवसिंह ब० माताप्रसाद” (१९०९) ३१, इलाहाबाद १७६। 
२-  शिवनाथ ब० तुलसीरोम” (१९२६) ४८, इलाहाबाद। 


ऋण १७७ 


सम्मत उन्हीं कतिपय नियमों का प्रयोग किया जायगा, जिनका उल्लेख “वैध आ्रावश्यकता' 
के शीर्षक में ऊपर किया जा चुका है। 
ऊपर व्यावहारिक और अव्यावहारिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। याज्ञवल्क्य, 
'उशना, मिताक्ष रा, बृहस्पति, गौतम, व्यास के अनु सार अव्यावहारिक ऋण नौ प्रकार 
के होते हैं--(१) सुरा्थ, (२) कामार्थ, (३) यूतार्थ, (४) जुर्माना, (५) व्यर्थ 
. या प्रतिदेयरहित और आतुरतावश कृत दान, (६) पंथ-करों तथा चूंगी (टोल टैक्स 
'व अ्रक्ट्राइ) का बकाया, (७) प्रतिभू वाला ऋण, (८) असामान्य, श्रप्रचलित 
याअवेध ऋण, (९) उद्यमार्थ ऋण | वह ऋण श्रव्यावह्ारिक नहीं है जो मियाद आरिज 
'हो गया हो। अ्रतः उसके बदले में पिता द्वारा किया गया भन्य-संक्रमण समथेनीय है।* 
पुत्र की झवयस्कता में पिता ढ्वारा किया गया ऋण अवैध एवं शुन्य, अतः अव्यावहारिक 
होता है। अतः धार्मिक कतंव्य” उससे संलग्न नहीं किया जा सकता और उसकी 
देनदारी पुत्रादि के ऊपर नहीं ञ्रा सकती ।' किन्तु यदि वयस्कता प्राप्ति के श्रनन्तर 
पिता उसी ऋण के बदले रुक्‍का लिख दे, तो वह रुकका वाला ऋण पुत्र के ऊपर 
दायित्व रख देता है। 
अव्यावहा रिकता दोनों दृूषणों को समाहित करती है--नीचता और अवैधता। 
नीचता या दुष्चरित्रता का व्यापक अर्थ है ऐसा कर्म जिसको एक भद्र कुटुम्ब का पिता 
'नहीं कर सकता।' नीचता व उच्चता के स्तर कालक्रम से बदलते रहते हैं और 
'परिस्थिति व देश-काल के हिसाब से कम की निकृष्टता या उत्तमता की परख की 
जाती है। विद्वेंषपूर्ण अभियोजन तथा बलात्‌-भुक्ति दोनों में नैतिक भ्रष्टता सन्निहित 
है। यदि पिता के विरुद्ध ऐसे मुकदमों में डिग्री हो जाय तो यह ऋण भअव्यावहारिक' 
होने से पुत्र के धार्मिक दायित्व” को जागृत या क्रियाशील नहीं कर सकता ।* यदि 
अ्रव्यवस्थितता या अनियमितता के कारण पिता के ऊपर कोई दण्ड-विधि वाली नहीं; 


१. “हिस्द्री आब धममदशास्त्र” खण्ड ३, पु० ४४६-४७। 
डा० सरकार प्रणीत हिन्दू ला, पृ० ३५०-५२। 
२. गजाधर ब० जगन्नाथ” (१९२४) ४६, इलाहाबाद ७७५॥ 
“परमानन्द सिश्र ब० गुरुप्रसाद”! (१९३६) ११, लूखनऊ २९३। 
३. बलदेव ब० विन्देशधवरी” (१९२५) ४४, इलाहाबाद ३८८॥ 
४. “रामरतन ब० बसंतराय” (१९२१) २, लाहौर २६३। 
७५. “पेरूमलरू ब० प्राविन्स आव सद्रास, ए० आई० आर० १९५५, सद्रास ३८२ । 
६.  शिवधर ब० सीताराम”, ए० आई० आर० १९६२, पटना ३०८॥ 
१२ 


१७८ हिन्दू विधि 


व्यवहारविधि वाली देनदारी आती हो, तो वह अव्यावहारिक ऋण नहीं है और 
“धार्मिक दायित्व” से पुत्र बच नहीं सकता ।' यदि कुकर्म से पिता रुण्ण होकर अपनी 
चिकित्सा के निमित्त ऋण लेता है, तो उसे चुकाने के धार्मिक कत्तंव्य से पुत्र इसलिए 
नहीं बच सकता कि ऋण तथा कुकर्म के बीच अव्यवहित सम्बन्ध नहीं है। उसी प्रकार 
चाहे अभियोग झूठा निकले या सच और वह साधारण हो या संगीन, जो ऋण अपनी: 
प्र तिरक्षार्थ पिता लेता है उसके लिए भी पुत्र के ऊपर “धार्मिक दायित्व” आता है; 
क्योंकि ऋण से दुष्कर्म का सम्बन्ध अव्यवहित नहीं अपितु व्यवहित है।' हाँ, यदिः 
बलवे की तैयारी के लिए उसने ऋण लिया है, तो वह अव्यावहारिक है तथा पुत्र 
उससे बद्ध नहीं हो सकता । 
झ्भी तक ऋण के भेदों, परिणामों तथा सम्पदा के अन्य-सक्रमणों व उनके 
परिणामों पर विचार हो रहा था। अब उत्तमर्ण (महाजन) को व पुत्र को सुलभ 
होने वाले भ्रदालती उपचारों का हाल संक्षेपतः प्रस्तुत किया जायगा। महाजन केवल 
पिता के ऊपर दावा दायर कर सकता है; या पिता-पुत्र दोनों के ऊपर; या पिता के 
मरने के बाद पूत्र के ऊपर। जहाँ “धार्मिक दायित्व” के आधार पर पुत्र देनदार है, 
वहाँ महाजन की डिग्री केवल पिता के विरुद्ध होने पर भी पुत्र के हित के ऊपर भी 
जारी हो सकती है। जैसा कि ऊपर का जा चुका है, पुत्र यह आपत्ति नहीं कर सकता 
कि वह प्रतिपक्षी नहीं था। वह मात्र एक ही आपत्ति सफलतायूवंक कर सकता है, 
यानी ऋण दुष्कर्मा्थ लिया गया था। पुत्र के हित की देनदारी मात्र एक कारण 
पर आधारित है अर्थात्‌ महाजन के प्रतिपक्षी का पुत्र होने पर। इससे कोई मतलब 
नहीं कि प्रतिपक्षी-पिता की हैसियत कर्ता की थी या गृहपति की थी, या पिता-पुत्र 
के अतिरिक्त कुटुम्ब में अन्य सदस्य भी मौजूद थे ।* इजराय की कार्यवाही में 
पिता अपने पुत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, चाहे वह मैनेजर (कर्ता) हो या 
नहो।* 
किन्तु बटवारे का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वटवारा यदि डिग्री के बाद हुआ हो, 
तो पुत्र को इजराय की कायंवाही में पक्षधारी बना लेना चाहिए, नहीं तो पुत्र का हित 


१, “छकौड़ी ब० गंगा (१९११) ३९, कलकत्ता ८६२॥ 

#ह० ए० राव ब० कोआपरेंटिव”, ए० आई० आर० १९४०, मद्रास <२८॥ 
२. अनंग ब० उछव, ए० आई० आर० १९५५, उड़ीसा १७९। 
३. “सिद्धेश्वर मुकर्जी ब० भूवनेदवर प्रसाद (१९५४) , सुप्रीम कोर्ट रि० १७७॥ 
४. “नानोसी ब० बबुसिन” (१८८६) १३, इ० ए० १। 


8. 
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नीलाम में बिक नहीं सकता ।' इस मत के अनुसार पिता का प्रतिनिधित्व जो, डिग्री 
के वक्‍त था वह विभाजन के बाद भी कायम रहता है। दूसरे मत से सयुकत कुटुम्ब 
के विघटन के बाद पिता प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता । अतएव उत्तमर्ण (महाजन) 
को पृत्र के विरुद्ध दूसरी डिग्री प्राप्त करके उसका भाग कुक व नीलाम कराना चाहिए।' 
यह बात प्रसिद्ध है कि ऐसे बटवारे की उत्तमर्ण भ्रवहेलना कर सकता है जिसमें पिता 
के ऋण के भुगतान का समुचित उपबन्ध नहीं कर दिया गया हो ।* 


यदि पिता-पुत्र दोनों प्रतिपक्षी बन चुके हैं, तो पुत्र का कर्तव्य है कि ऋण की 
श्रव्यावहारिकता उसी दावे में प्रमाणित करे; अन्यथा इज राय वाली कार्यवाही में ऐसी 
आपत्ति करने से वह वंचित कर दिया जायगा ।* रेहननामे के ऊपर झआ्राधारित दावें 
में पुत्र को भी प्रतिपक्षी बना लेने से यह सुगमता रहती है कि “वैध आवश्यकता” 
व॒प्राग्वर्ती ऋण” प्रमाणित न होने पर भी पुत्र के ऊपर कम से कम धनराशि की 
डिग्री तो हो जायगी; यदि ऋण की अव्यावहारिकता वह सावित न कर पाया हो । 
इस उपाय में दूसरा लाभ यह है कि उस ऋण के विषय में न तो पुत्र को दूसरा घोप- 
णात्मक दावा करने की और न उत्तमर्ण को पुत्र के ऊपर दूसरा दावा करने की आव- 
इयकता रह जाती है। न्याय की दृष्टि से पुत्र को कभी न कभी अपने हित की प्रति- 
रक्षा करने का अवसर मिलना जरूर चाहिए और उपरोक्त उपाय में इस उद्देश्य की 
भी पृतिं हो जाती है। 

तीसरी दशा यह है कि महाजन को दावा करने की तब सूझती है जब पिता 
मर चुका हो। सिवा पृत्र के अब वह दावा करे किसके विरुद्ध ? पुत्र यह अभिकथन 
करके बच नहीं सकता कि उत्तरजीवितानूसार वह सारी सम्पदा का एकल स्वामी 
बन गया है। वह मात्र एक उपाय से सम्पदा को बचा सकता है, त्र्थात्‌ ऋण की 
अव्यावहारिकता प्रमाणित करके । यदि ऋण अदृषित है, तो उस डिग्री के इजराय में, जो 
पुत्र के विरुद्ध पारित हो ही जायगी, सारी संयुक्त सम्पदा कुक व नीलाम हो जायगी। 
ऐसे दावे का वादमूल (विनाय मुखासमत ) एक हो बार पंदा होता है श्र्थात्‌ जब ऋण 
दातव्य (वाजिबुल अदा) हो जाय । धनराशि के ऐसे दावे की मियाद ग्राम तौर से 


« जोगेदवर ब० सन्नीराम (१९२७) २, लखनऊ ५६१॥ 

« कामेदवरप्पा ब० वी० एस० राव” (१९१५) रे८, सद्रास ११२०। 
. धपन्नालाल ब० नारायणी” (१९५२), सु० कोर्ट रि० पडंड। 

, “कुलोतले बेंक ब० नागमनिंक” (१९५५) २, एम० एल० जे० ४ं८५॥ 


७,0०0 . “७ 


१८० हिन्दू विधि 


तो तीन वर्ष है, किन्तु छः वर्ष भी कभी-कभी मान ली जाती ,है ।' किन्तु यदि दावा 
धनराशि का नहीं, बन्धक या रेहन या प्रभार के प्रवर्तत का हो, तो बारह वर्ष की 
मियाद तब से झारम्भ हो जाती है जब ऋण दातव्य हो गया हो। ऐसे दावे में धार्मिक 
दायित्व” के आधार पर यदि महाजन को पुत्र के विरुद्ध धनराशि की डिग्री अ्रभीष्सित 
हो तो उसको चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिक्षेत्र में छः वर्ष (दातब्यता 
की तिथि से) के भीतर, और मद्रास हाई कोर्ट के अधिक्षेत्र में तीन वर्ष के भीतर 
अपना दावा दायर कर दे ।'* 
केवल पिता के विरुद्ध पारित डिग्री के इजराय में जब समांशिता की सारी 
सम्पदा नीलाम हो जाती है, तो ऋणी के पुत्र की तथा खरीदार की बंध परिस्थिति 
क्या होती है ? इसका उत्तर प्रिवी कौसिल के निर्णयों ने निम्नोक्त दिया है।' सन्‌ 
१८८० वाले सूरजवंशी कुआर ब० शिवप्रसाद* दामक निर्णय में सन्‌ १८७४ वाले 
“मुददन ठाकुर ब० कन्‍्तू लाल ' नामक अपने निर्णय का आशय व्यक्त करते हुए उन्होंने 
कहा है---जब प्राग्वर्ती ऋण के बदले में, या प्राग्व्ती ऋण” चुकाने के लिए, पिता- 
कृत संक्रमण-पत्र द्वारा, अथवा पिता के ऋण के आधार पर पारित हुई डिग्री के 
इजराय में नीलाम के द्वारा, संयुक्त कुटुम्ब के हाथ में से संयुक्त पैतामही सम्पदा निकल 
चुकती है, तो पिता को उऋण करने के धमंपाश में बंधे हुए पुत्र उस सम्पदा को तब 
तक पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वे एक तो यह न सिद्ध करें कि ऋण निन्दित 
प्रयोजनों के निमित्त उगाहा गया था और दूसरे यह कि केता को उन कुत्सित प्रयोजनों 
की सूचना थी ।” “अदालती नीलाम के क्रेतागण का्यंवाहियों से ही प्रकट होने वाली 
बातों के श्रतिरिक्त किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि 
दावे में वे पक्षधारी नहीं रहते हैं । 
प्रिदी कौंसिल का इसी भाँति का दूसरा कथन “मृ० बबआसिन ब० मदनमोहन” 


१. पारिया स्वामी ब० सीतारम्भा (१९०४) २७, मव्रास २४३। 
“नरसिंह ब० लालजी” (१९०१) २३, इलाहाबाद २०६॥ 
“बजनन्दत ब० विद्याप्रसाद” (१९१५) ४२, कलकत्ता १०६८। 

२. “ब्रजनन्दन ब० विद्याप्रसाद” (१९१५) ४२, कलकत्ता १०६८। 
“चद्रदेव सिंह ब० माताप्रसाद (१९०९) ३१, इलाहाबाद १७६। 

हे. सुल्ला प्रणीत हिन्दू ला, पुृ० ४४१-४२॥ 

४. ६ इण्डियन एपील्स, ८८।॥ 

५. ६ इण्डियन एपील्स ३३३॥ 


ऋण १८१ 


नामक मुकदसे में! यह हुआ था---“यत्यपि समांशिता में पुत्र के स्वाधीन स्वत्व वाले 
सिद्धान्त का घातक यह दूसरा सिद्धान्त है कि पृत्रगण अपने हक के बल पर|पिता द्वारा 
अपने प्राग्वर्ती ऋण” को चुकाने के निमित्त किये गय उन अश्रन्य-संक्रमणों का शमन 
या उन उपचारों का दमन नहीं कर सकते, जो महाजनों को अपना ऋण वसूल करने 
के लिए सुलभ हों, बशतें कि ऋण दृषित न हो। तथापि यह अन्तिम सिद्धान्त बहुत 
काल से नजीरों द्वारा स्थापित हो चुका है। माननीय जजों के विचार में संयुक्त सम्पदा 
के दायित्व वाली इस महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर नजीरो में कोई संघर्ष नहीं रह गया है।” 

यहाँ तक महाजन के दावे से पैदा होने वाली परिस्थितियों पर विचार किया 
गया। सय्‌क्‍त सम्पदा की बिक्की के प्रूवं पुत्र को कौन उपाय सुलभ हैं, तथा बिक्री के 
पश्चात्‌ उसके क्‍या हक रह जाते हैं--इन प्रइनों पर अब चिन्तन करना चाहिए। 
जाब्ता दीवानी के आर्डर २१, रूल ५८ व रूल ६३ से विधिवेत्ता लोग अभिज्ञ हैं। 
उन नियमों के माफिक उज्धदारी का आश्रय लिये बिना भी, पुत्र एतदर्थ घोषणात्मक 
दावा दायर कर सकता है कि निन्दित होने के कारण ऋण की देनदारी मेरे भाग के 
ऊपर नही डाली जा सकती। आ्रार्डर २१, रूल ६३ में भी पुत्र की इस आशय की 
उज्रदारी की सुनवाई हो सकती है। हर दशा मे प्रमाणभार पूत्र के ऊपर रहता है। 
किन्तु पुत्र का हित इसी में है कि चाहे धनराशि वाली सादी डिग्री का इजराय हो या 
मृतं हिनी डिग्री का इजराय, वह निन्दित ऋण वाली उज्जदारी लगा अवश्य दे, क्योंकि 
उसकी उज्रदारी से खरीदार को दूषण की सूचना मिल जाती है और फिर वह इस 
झ्भिकथन की आड़ नही ले सकता कि में तो एक मूल्यदाता, नेकनीयत और सूचना- 
वंचित क्रेता हूँ। पुत्र अपना घोषणात्मक दावा नीलामी कार्यवाही के पहले भी दायर 
कर सकता है और नीलाम के बाद भी | उसी घोषणात्मक दावे में वह यह याचना 
भी कर सकता है कि मुर्तहिन (रेहनदार) सारी सम्पदा को नीलाम पर चढ़ाने से 
वर्जित किया जाय । 

यहाँ पर एक वेधिक सूक्ष्मता उल्लेखनीय है। धनराशि की माम्‌ली डिग्री के. 
उत्सादन का दावा जब पुत्र दायर करता है, तो इसका प्रमाणभार उसी के ऊपर रहता 
है कि ऋण अव्यावहारिक था और यदि वह इस भार को नहीं निबाह पाता, तो दावा 
खारिज हो जायगा। क्‍या मुतंहिनी (रेहनदारी) डिग्नी के विषय में भी यही नियम 
प्रयोज्य है ? भ्रथवा वह जीत जायगा यदि मुतंहिन यह न साबित करे कि वध आव- 
इयकता या प्राग्वर्ती ऋण” के आधार पर रेहन वाला ऋण समर्थतीय है ? दूसरे शब्दों 


१. (१८८६) १३, इण्डियन एपोल्स १॥ 
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में क्या मुतंहिनी डिग्री का उत्सादव कराने के लिए भी पूत्र को ऋण की अव्याव- 
हारिकता प्रमाणित करनी चाहिए ? 

यह सामान्य सिद्धान्त तो स्वंविदित है कि डिग्री की पृष्ठभूमि में जाकर, उसकी 
बैधता पर आक्षेप करने का अपील के सिवा कोई वध उपाय नहीं होता। पूत्र को 
जो इस विषय में उत्सादन का अधिकार दिया गया है वह एक अपवाद है। इसी आप- 
वादिक अधिकार से संलग्न प्रमाणभार वाला दायित्व है। जो व्यक्ति अधिकार को 
ग्रहण करे वह दायित्व को भी धारण करे। अतः मुतहिनी डिग्री हो या धनराशि वाली 
डिग्री हो, उत्सादनप्रार्थी वादी की सफलता इस प्रमाण पर आश्रित मानी जाती थी 
कि पिता-कृत ऋण अव्यावहारिक है।' परन्तु सत्‌ १९२४ वाले ब्रज नारायण व० 
मंगलाप्रसाद” वाले निर्णय की उपरोक्त दूसरी प्रस्थापना ने सन्देह पैदा कर दिया। वह 
प्रस्थापना यह है-- यदि वह (प्रबन्धक) पिता है तथा अन्य सदस्य पुत्र हैं और वह 
व्यावहारिक ऋण लेता है, तो उस ऋण की डिग्री के इजराय में सारी सम्पदा बिक 
सकती है ।” इसमें ऋण शब्द सादा व बन्धक, उभय को समावेष्टित करता है। अ्रतन 
एव मुतंहिनी डिग्री के उत्सादन के निमित्त भी पुत्र को अव्यावहारिकता प्रमाणित करनी 
चाहिए ।* दूसरे मत के अनूसार इस प्रस्थापना में आये हुए ऋण शब्द का झाशय 
केवल सादा ऋण है। अ्रतः मुतं हिन यदि प्राग्व्ती ऋण या वध झ्ावश्यकता न प्रमा- 
णित करे, तो पुत्र को रेहन के उत्सादनाथ्थं डिग्री मिल जानी चाहिए और उसको यह 
सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि ऋण दुष्कर्मार्थ लिया गया था ।' प्रदइन यह 
उठता है कि क्‍या ब्रजनारायण वाले मुकदमे में प्रिवी कौंसिल की गोष्ठी साक्ष्यविधि 
के नियम विहित करने के निमित्त, या हिन्दू ला की समस्या निर्णीत करने के लिए 
बेठी थी ? यह बात विशेषतः याद रखने की है कि उपरोक्त “जगदीश 'ब० होशियार 


१. चित्रदेव ब० माताप्रसाद” (१९०९) ३१, इलाहाबाद १७६। 
“राजा रघुनन्दन ब० कुमार” (१९३१) १०, पटना १२४। 

२. नन्‍्दराल ब० उमराई” (१९२६) १, लखनऊ ३६०१ 
“जोगिदसिंह ब० पंजाब ऐण्ड एस० बेंक लिमिटेड अमृतसर (१९४०) 
२१, लाहौर ९६॥ 

...__ लालसिंह ब० जोगराज सिंह” (१९२८) ५०, इलाहाबाद ५४६। 

३. जगदीश ब० होशियार सिंह” (१९२९) ५१, इलाहाबाद १३६। 
“बो० मुर्देप्पा ब० एच० तिप्पन्ना” (१९४३), बम्बई ३६८। 
“गणपति ब० रामेइबर” (१९४६), वागपुर ७४१४ *  «+'* 


शरण १८३ 


सिंह” नामक इलाहाबाद वाले मुकदमे में पुत्र ने मुतंहिनी या बन्धक वाली डिग्री के 
उत्सादनार्थ दावा दायर किया था एवं नीलाम के पहले ही दावा दायर हो चुका था। 

संयुक्त सम्पदा की बिक्री हो चुकने पर पुत्र के क्या हक रह जाते हैं ? इस' 
प्रश्न के दो पहल हैं; क्योंकि बिक्री या तो पिता के विरुद्ध धनराशि की डिग्री के, या 
'मुतंहिनी डिग्री के निष्पादन में हुआ करती है। दोनों पहलुओं के ऊपर क्रमशः विचार 
किया जाय। चूँकि निजी व्यावहारिक प्राग्वर्ती ऋण” को चुकाने के लिए पिता पूत्र 
का भाग बेच सकता है और पुत्र “धार्मिक दायित्व” वाले प्रतिबन्ध के कारण विरोध 
नही कर सकता, इसलिए ऐसे ऋण का डिग्रीदार भी अ्रपनी डिग्री के इजराय में बिना 
पुत्र को दावे में प्रतिपक्षी बनाये, उसके भाग समेत कौटुम्बिक सम्पदा को नीलाम 
करा सकता है। पुत्र अपने भाग को मुक्त केवल इन तथ्यों को साबित करने के बाद 
करा सकता है कि ऋण दूषित प्रयोजनों के निमित्त, उत्तमर्णं की जानकारी में 
लिया गया था और क्रेता को इस बात की सूचना थी ।' यह सिद्धान्त दोहराया जा 


चुका है । 
ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि नीलामी खरीदार को डिग्री और इश्तिहार 


नीलाम के उपरान्त कोई जाँच करने की जरूरत नहीं है। बिना सूचना के नेकनीयती 
के साथ दाम देकर माल को अ्रदालती नीलाम में जो व्यक्ति खरीदता है वह सुरक्षित 
रहता है ।' किन्तु यदि डिग्रीदार स्वतः खरीदार बनता है तब तो बड़ा श्रन्तर हो जाता 
है । यदि खरीदार कोई श्रजनवी हो किन्तु पुत्र ने दौरान इजराय में अव्यावहारिकता 
की आपत्ति लगा दी हो तब भी अन्तर पड़ जाता है। इन दोनों हालतों में पुत्र अपना 
भाग केवल इतना प्रमाणित करके मुक्त करा सकता है कि ऋण कुत्सित प्रयोजनार्थ 
लिया गया था ।* कभी-कभी पिता व महाजन साँठगाँठ करके पिता के विरुद्ध जाली' 
डिग्री पारित करा छेते हैं और फिर उसके इजराय में पुत्रांण को भी नीलाम करा 
डालते हैं। ऐसी दशा में भी जब पुत्र नीलामी बिक्री के उत्सादन का दावा करे तो 
उसी को यह तथ्य प्रमाणित करना चाहिए कि ऋण फर्जी था। यदि खरीदार स्वतः 


१. “मुहन ठाकुर ब० कन्तुलालू” १, इ० एपील्स ३२१॥ 
“स्रज बं० कु० ब० शिवप्रसाद” ६, इ० एपील्स ८८। 
“जहानसिंह ब० हरदतसिंह” (१९३५), ५७ इला० ३५७ । 
“रामचन्द्र ब० मुहम्भद” (१९२३) ४५, इलाहाबाद ५४५। 
४. “सूरज बं० कु० ब शिवप्रसाद” ६, इ० एपील्स ८८॥ 
“महाराजसिंह ब० बलवन्तसिंह” (१९०६) २८, इलाहाबाद ५०६१ 


था पे 


१८४ हिन्दू विधि 


डिग्रीदार नहीं, कोई गैर व्यक्ति हो, तो पुत्र को यह भी प्रमाणित कर देना आव- 
इयक है कि उसको इस छल-कपट की सूचना थी। 
यदि महाजन ने पिता के विरुद्ध सादी घतराशि की नहीं, किन्तु मुतंहिनी डिग्री 
पारित करा ली है, और सारी सम्पत्ति का नीलाम भी करा लिया, है और पुत्र अपना 
भाग मुक्त कराता चाहता है, तब कौन से नियम लागू होंगे ? वह केवल इतना कह- 
कर नहीं जीत सकता कि में दावे में व इजराय में पक्षघधारी नहीं था। यदि यह पाया 
जाय कि रेहननामा न तो प्राग्वर्ती ऋण” के बदले में लिखा गया था और न वैध 
आवश्यकता वश; तो यद्यपि रेहननामे' की पाबन्दी पुत्र के भाग पर नहीं डाली जा 
सकती, तथापि पुत्र अपने धार्मिक दायित्व” से बंधे होने के कारण अपने भाग को 
तब तक नही छुड़ा सकता जब तक वह (श्र) ऋण की अबव्यावहारिकता, (आर) उत्त- 
मर्ण की भिज्ञता और (इ) खरीदार की सूचना भी न प्रमाणित कर दे, अश्रन्यथा यह 
प्रमाणित न कर दे कि ऋण फर्जी था ।* यदि नीलामी खरीदार को कब्जा पाने के 
लिए दावा दायर करना पड़ जाय, तब भी पुत्र को उपरोक्त तथ्यों के प्रमाणित हो 
जाने के पश्चात्‌ ही अपने भाग की उन्मुक्ति प्राप्त हो सकती है।* 
कभी-कभी डिग्रीदार केवल पिता के ऊपर पारित हुई डिग्री के इजराय में केवल 
उसी का भाग नीलाम पर चढ़ाकर संतोष करता है। क्या खरीदार उस भाग की 
दखलदिहन्दी करा सकता है? नहीं, उसको आम बटवारे का दावा दायर करना 
पड़ेगा और उसी दावे के भीतर पिता के भाग के कब्जे की याचना करनी पड़ेगी।' 
कभी-कभी वह सारी सम्पदा को नीलाम पर चढ़ाकर बिकवा डालता है। उस दशा 
में खरीदार सारी सम्पदा की दखलदिहन्दी करा सकता है। कितना और किसका भाग 
नीलाम में बिका था, इन बातों का पता इजराय की दरखास्त से, इश्तिहार नीलाम से, 
कुर्की के वारण्ट से, बिक्री रसीद इत्यादि से लगाया जाता है। रे 


दायभागीय ऋण 
मिताक्षरा सम्प्रदाय के भीतर ऋण के नाना रूपों और परिणामों के ऊपर अनेकः, 
पहलुओं से विचार हो चुका। अरब दायभाग के दृष्टिकोण से ऋण के ऊपर चिन्तन 
१. _ राम सामय्यन ब० वीर स्वामी” (१८९८) २१, सद्रास २२२। 
(सत्यनारायण ब० बिहारी छाल” (१९२५) ५२, इ० ए० २२। 
सूरज बंसी कु० ब० शिवप्रसाद” ६, इ० एपील्स ८८। 
 गजाधघर ब० यदुवीर” (१९२५) ४७, इलाहाबाद १२२। 
“ जिदेनी ब० राम आसरें” (१९३१) १०, पटना ६७०। 
२ सातादीन ब० यथादोन” (१९०९) ३१, इलाहाबाद ५९९। 


ऋण १८५. 


होगा। जो ऋण कुदुम्बार्थ ” लिया जाता है, उसके विषय में दोनों शाखाओं के तियम 
समान हैं। जो ऋण व्यक्तिगत या निजी प्रयोजन के निमित्त लिया जाता है उससे 
सम्बन्धित नियम दायभाग शाखा के अन्दर एक तो 'उपरमनस्वत्ववादा के फलस्वरूप 
बहुत सरल है। दूसरे, उस शाखा के अनुसार प्रत्येक समांशी का भाग निद्िचत रहता 
है, जिसका हस्तान्तरण करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। दोनों ही शाखाओं में किसी 
व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पदा उसके जीते-जी तथा मरने के बाद भी देनदार होती है। 
समांशिता वाली सम्पदा में चूँकि समांशी का निर्धारित अंश उत्त रजी विता वाले नियमा- 
नुसार नहीं, उत्त राधिकार के नियमानुसार अ्रवक्रमण करता है, इसलिए उसके व्यक्तिगत 
ऋण का दायित्व उसके जीते-मरते दोनों कालों में उसके अ्विभक्त किन्तु विनिदिचत 
अंश पर चढ़ा रहता है। चूँकि पैतामही सम्पदा में पुत्रादि का हित जन्म के कारण 
नही पैदा हो जाता, इसलिए पिता के हाथ में आयी हुई ऐसी सम्पदा में उसका अप- 
वर्जी हित होता है और वह उसका अनन्‍्य-संक्रमण अपने हर प्रकार के ऋण से उऋण 
होने के निमित्त कर सकता है। दायभाग के श्रन्दर ऋणों के सम्बन्ध में इतना 
ही ज्ञातव्य है। कितना सरल और दो टूक है यह कानून । 

समांशिता की सम्पदा को शाइवतता प्रदान करने के निमित्त उसके अन्य-संक्रमण 
के ऊपर लगाये हुए इतने प्रचुर प्रतिबन्धो तथा अवरोधों के होते हुए भी उसका क्षय 
स्थगित न हो सका। लौकिक प्रपच की श्रक्षयता प्राकृतिक विधान के प्रतिकूल होती 
है। समांशिता की सम्पदा के ह्लास का एक बड़ा हेतु है ऋण, जिसके ऊपर यहाँ 


विचार कर चुके है। ह्वास का दूसरा कारण है बटठवारा या विभाजन । अब वही 
विषय प्रस्तुत किया जायगा। 


प्रकरण ११ 
विभाजन 
मिताक्षश॑-संमत 


विभाग या विभाजन की परिभाषा मिताक्षरा ने यह की है--- 

विभागों नाम द्रव्यसमुदायविषयाण/मनेकस्वास्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्‌। 

दायभाग ने एक अन्य परिभाषा की है-- 

एकदेशोपात्तस्येव भूहिरण्यादावुत्पन्नस्थस्वत्वस्प. विनिगमनाप्रमाणाभावेन 
'वैज्ञेविकव्यबहारानहँतया अव्यवस्थितस्यथ गुटिकापातादिना व्यंजन विभागः॥ विशेषेण 
भजन स्वत्वज्ञापन ब( विश्वाग:। (१-८-९) 

दोनों परिभाषाश्रों में भेद का हेतु है मिताक्षरा का जन्म-स्वत्ववाद'! और दाय- 
भाग का 'उपरम-स्वत्ववाद ।' अतः मिताक्षरा में कोई समांशी बटवारे के पहले यह 
नहीं कह सकता कि मेरा अ्रंश एक तिहाई है या एक झ्ाठवाँ। दायभाग में समांशियों 
का अंश पितृ के मरने पर विनिश्चित होता है, केवल उनका कब्जा संयुक्त बना रहता 
है और जब तक विभाजन नहीं होता, कोई समांशी यह नहीं कह सकता कि अमुक 
वस्तु मेरे हिस्से की है। मिताक्षरा में पुत्रादि के जन्म से, दायभाग में पिता की मृत्यु 
से समांशिता का प्रा्दर्भाव होता है। विभाजन के दो आशय होते हैं--एक नापा-जोखा 
विभाग और दूसरा केवल हितों का निर्धारण। मिताक्षरा के अन्दर उभय भाँति के 
विभाजन स्वीकृत हैं। विभाजन को एक मानसिक स्थिति मानना चाहिए। यथा--- 


द्रव्यसामानाभावे5पि त्वत्तोहं विभक्‍त इति व्यवस्थामात्रेणापि भवत्येव विभाग: । 
ब॒ुद्धिविदोषमात्रमेव हि विभागः। तस्येवाशिव्यंजिकेयं व्यवस्था। (व्यवहारमयूख ९४) 
अनेन ज्ञायते परिभाषां विना संकल्पमात्रेणापि विभागसिद्धि। (सरस्वती विलास) 
कभी, किन्तु बहुत कम, ऐसा भी हीता है कि कोई समर्थ समांशी अपनी कमाई 
से सन्तुष्ट रहकर यह उदार संकल्प (संकल्प: कर्म मानसम्‌) कर लेता है कि में संयुक्त 
सम्पदा में भाग नहीं लूँगा। ऐसी दशा में भी उस समांशी का पृथक्‍्करण सम्पादित 
हो जाता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, याज्ञवल्क्य ने विहित किया है कि ऐसे 
समांशी को पृथक्ता की प्रतीक कोई छोटी-मोटी वस्तु दे देने से भविष्य में विवाद की 
झाशं का मिट जाती है। यथा--- 


विभाजन 9८७ 


' बक्‍्तस्पानीहमानस्प किंचिद दत्वा पृथक्क्रिया। (याज्ञवत्क्य, २, ११६) 


विभाजन के प्रकरण में चार बातें निरूपणीय होती हैं--(क) विभाजन काल, 
(ख) विभाज्य सम्पत्ति, (ग) विभाजन विधि, (घ) विभाजनाधिकारी। यथा-- 


यस्मिन्‌ काले यया भहूग्या येरेव क्रियतेषपि च। 
यादृशस्य च दायस्य यथाश्ञास्त्रं प्रदृश्यते ॥ (स्मृतिचन्द्रिका २, २५५) 
इ दमिह निरूपणीयम्‌ । कस्सिन्काले कस्य कर्थ कंइच विभागः कर्तव्य इति। 
(मिताक्षरा २-११४) 


इस क्रम से तो नहीं, किन्तु इन्हीं विषयों के ऊपर जो कानून उपलब्ध है वह 
यहाँ प्रस्तुत किया जायगा। पहले विभाजनोय सम्पत्ति के प्रइन को लिया जाय ! 


बटवारे के समय केवल संयुक्त या समांशिता वाले द्रव्य या संपत्ति का हिस्सा 
बाँटा जा सकता है। समांशियों की व्यक्तिगत या पृथक्‌ सम्पत्ति का विभाजन नहीं 
हो सकता। कुछ सम्पदाएँ अविभाज्य होती हैं, यथा वह राज्य जिसका अवक्रमण 
प्रथा या भ्रत्‌ दानपत्र' के [अनुसार मात्र एक सदस्य पर ही होता है। स्पष्ट है कि इसका 
बटवारा कोई नहीं करा सकता। प्रकरण ७ में बताया जा चुका है कि समांशिता 
वाली और पृथक सम्पदा की क्या पहचान या चिह्न हैं। भ्रविभाज्य सम्पत्ति का विस्तृत 
वर्णन आगे चलकर एक स्वतंत्र प्रकरण में प्रस्तुत किया जायगा। 

बटवारे के समय इस बात के सन्देह से बहुधा विवाद खड़ा हो जाता है कि 
अमुक समांशी के पास जो सम्पत्ति है वह संयुक्त कुटुम्ब की होने के कारण विभाजनीय 
है, अथवा उस अविभकत समांशी की पृथक सम्पत्ति होने के कारण श्रविभाजनीय ? 
सातवें प्रकरण में वे कतिपय पूर्व-धचारणाएँ संक्षेपत: बतायी गयी थीं जिनको इस विवाद 
के सम्बन्ध में हमारी अदालतें बता लिया करती हैं। के श्रक्ष्याभाव में पूर्व-धारणाश्रों 
का अवलम्ब लिया जाता है और उनसे यह मालूम पड़ जाता है कि प्रमाणभार 
किस पक्ष के ऊपर चढ़ा है। उनके महत्व के कारण उनकी समीक्षा हितकर 
होगी । . 
ऐसी कोई पूर्व-धारणा नहीं होती कि संयुक्त कुटुम्ब के पास सम्पदा भी है; * 


परन्तु यदि उसके पास इतनी आय वाली केन्द्रीय सम्पत्ति (न्यूक्लियस) थी कि वह 
वादभ्रस्त मद के क्रय के लिए पर्याप्त हो सकती, तो मैनेजर या अन्य समांशी के नाम 


तर 


£- , निसार ब० राजा, ए०.आई० आर० १९४०, प्रिवो कौंसिल २०४। 
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से खरीदी हुई उस मद के विषय में यह पूर्व -धारणा उठती है कि वह कौटुम्बिक निधि 
में से ली गयी थी ।' यदि किसी समांशी के नाम से खरीदी गयी मद को दूसरा समांशी 
सयुकत सम्पदा कहे, तो पहले उसे खरीदारी के समय संयुक्त निधि की पर्याप्तता साबित 
करनी चाहिए। यदि वादी असफल रह जाता है, तो खरीदार को यह बताने की जरू- 
रत ही नहीं कि उसने उस मद को कहाँ से खरीदा था। वह मद तो बटवारे में से 
छूट ही जायगी ।' यदि खरीदारी के समय मैनेजर के पास पर्याप्त निधि थी और अपने 
नाम से खरीदी गयी सम्पत्ति को वह अपने धन से ली हुई बताता है, तो इस कथन का 
प्रमाणभार उसी पर है ।' यदि ऐसे समांशी के नाम कोई मद खरीदी हुई है, जिसकी 
संयुक्त निधि में भी पहुँच थी और साथ ही साथ जिसकी पृथक आय भी पर्याप्त थी, 
तो न कोई पूर्व अवधारणा इधर होती है न उधर ।* लेकिन एक बात है। खरीदार 
ने यदि उस मद के विषय में सदा ऐसा व्यवहार किया है मानो वह संयुक्त सम्पदा 
हो, तो यह पूर्व-धारणा कर लेना अनुचित नहीं होगा कि उसने वह मद संयुक्त, न कि 
पृथक्‌, निधि से खरीदी थी ।* इन पूर्व-धारणाओ्ं के श्राश्रय से विवादों का निर्णय और 
विभाज्य का अविभाज्य सम्पदा से अलगाव हो सकता है। 

जब विभाज्य सम्पदा विनिश्चित हो जाय, तब यह देखना चाहिए कि उसमे से 
कौन-कौन-सी कटौती करना झ्रावश्यक है । सयुक्त सम्पदा मे से निम्नोक्त मदों के निमित्त 
प्रबन्ध करने के बाद बटवारा करना चाहिए--( १) मृत समांशियों की “इस्टेट ड्यूटी” 
समेत वह ऋण जिसकी देनदारी सम्मक्त कुटुम्ब के ऊपर हो। 

(२) पामिंक दायित्व” के प्रभाव से पिता का जो ऋण पूत्रों के ऊपर बाध्य 
हो; बिना इस विचार के कि उत्तमर्णगण तकाजा कर रहे है या चुप बेठ हैं।' इसका 
हेतु यह दूरदर्शिता है कि कोई कुटिल पिता अपने भाग का अपव्यय करके कही अपने 
व्यक्तिगत ऋण का सारा बोक्ष पुत्रों के भाग पर न डाल दे। 

(३) कुमारी अवस्था तक की बहनों का पोषण व्यय और विवाह योग्य होने 
पर विवाह का व्यय। पृथक्‍्ताकांक्षी समांशी गणों के भाग अ्रपनी-अपनी पुत्रियों के 


“श्रीनवास ब० नारायण, ए० आई० आर० १९५४, सुप्रीम कोर्ट ३७९॥ 
२.  सलप्पा ब० यलप्पा गौडा , ए० आई० आर० १९५९, सुप्रीम कोर्ट ९०६॥ 
३.  सल्लेसप्पा ब० सल्लप्पा, ए० आई० आर० १९६१, सुप्रीम कोर्ट १२९६८ ॥ 
“सरू ब० जगन्नाथ, ए० आई० आर० १९४२, प्रिवी कॉंसिल १३॥ 
“दत्तात्नेय ब० शकुंतला बाई” ए० आई० आर० १९५६, नागपुर ९५॥ 
मअनमूल' ब० पेख्सल्ल, ए० आई० आर० १९४५, सद्रास ७३॥ 


विभाजन १८९ 


पोषण एवं विवाह के उत्त रदायी होते हैं। अतः किसी समांशी की पुत्री का भार 
दूसरे पर नहीं आता ।* ु 
(४) माता, विमाता, पितामही समेत कुटुम्ब की अ्राश्चित स्त्रियों के भरण-पोपण 
का व्यय। यदि सन्‌ १८९३ वाले “(हिन्दू ला आव) पार्टीशन ऐक्ट”, अथवा सन्‌ 
१६३७ वाले “हिन्दू वीमेन्स राइट्स ऐक्ट”, या १९५६ वाले “हिन्दू एडाप्शन ऐड 
मेन्टीनेन्स ऐक्ट” के अन्दर उपरोक्त स्त्रियों को इतनी सम्पदा मिली है जो पोषणार्थ 
श्रपर्याप्त है, तो उसकी पूतिं उस सीमा तक और उस आय से की जायगी जो उन्तके 
मृत पतियों के भाग की होती ।* । 
(५) मृत पूर्वजों को विधवाओं के क्रिया-कर्म का वह व्यय जिसका भार 
संयुक्त कुटुम्ब पर हो ।' 
(६) अथोग्य समांशियों और जारज पुत्रों तथा उनके झ्राश्वितों के भरण का व्यय । 
(७) मृत समांशियों की साध्वी रखल स्त्रियों के भरण-पोषण का व्यय । 
(८) मृत समांशियों की निराश्चित विधवा पृत्रियों के भरण-पोषण का व्यय । 
(९) ऐसे विभागाकांक्षी भ्राताओ्ों के उपनयन संस्कार का व्यय, जिनका 
द्विजाति होते हुए भी यज्ञोपवीत होना बाकी रह गया हो । 
विभाजनार्थ संयुक्त श्रसासे या परिसम्पत्ति की सूची तभी तैयार हो सकती है जब 
उपरोक्त कटौतियाँ कर दी जाय ।* इस लम्बी पंजी को देखकर ही अनुमान किया जा 
सकता है कि संयुक्त सम्पदा घटकर कितनी कम रह जाती है श्रौर बटवारे की क्रिया 
कोटुम्बिक मर्थादा व सम्पन्नता को कितना संकीर्ण तथा क्लासित कर देती है ।' यथा---- 


कुद्म्बार्थभदक्तेन गृहीतं व्याधितेन बा । 
उपप्लवनिमित्तं च विद्यादापत्कृतं तु तत्‌ ॥ 


१ सुब्बेया ब० रमेया, ए० आई० आर० १९२९, मद्रास ५८६। 

२० कमिदनर आवब इ० टंक्‍्स ब० भगवती”, ए० आई० आर० १९४७। प्रिवी 
कोंसिल १४३। 

३. बेद्वनाथ ब० ऐय्यास्वामी (१९०९) ३२, मद्रास १९१। 

४. “ए० आर० मूर्ति ब० ए० सीतारस्मा”, ए० आई० आर० १९६१, आंध्र 
प्रदेश १३१। 

५. “कोकिला ब० के० एम० राजनाथ”, ए० आई० आर० १९५७, भसद्रास ४७० ॥ 

६: जें० डो० एम० डेरेंट प्रणीत “साडन हिन्दू ला”, पष्ठ ३३५-३४०; हिस्द्ी 
आव धर्मश्ास्त्र, पृष्ठ ६२१। 
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कन्यावेबाहिक॑ चेव प्रेतकार्ये च यत्कृतम्‌। | 
एतत्सर्व प्रदातव्यं कुटुस्बेन कृत प्रभोः॥ (कात्यायन ५४२-४३३) 
असंस्कृतास्तु यास्तत्र पेतुकादेव ता घनात्‌ ॥ 
संस्कार्या आात्‌ भिज्येंष्ठे: कन्‍्यकाइच यथाविधि ॥ (बृहस्पति) 
ऊपर जिस १८९३ वाले पार्टीशन ऐक्ट” का उल्लेख हुआ है उसका संक्षिप्त 
वर्णन यहीं जान लेना चाहिए। कुटुम्ब के पास जब ऐसी सम्पत्ति होती थी जिसका 
विभाजन असाध्य अथवा हानिप्रद होने की आशंका के कारण स्थगित कर दिया जाता' 
था, तो अपूर्ण विभाग-जनित नाना व्याधियाँ और बखेड़े आये दिन उपस्थित रहते थे। 
इस कष्टप्रद दुर्दंशा के निवारणार्थ उपरोक्त अधिनियम ने अदालत को अ्रधिकृत कर दिया 
कि बटवारे के मृकदमे में यदि मालूम दे कि किसी सम्पदा का विभाजन अस्ाध्य है, 
या हानिकारक है, या उसको बेच डालना अधिक लाभदायक हो सकता है, तो उस 
सम्पत्ति के हितधारियों में से आधे या उससे श्रधिक लोगों की प्रार्थना पर वह उसको 
बेच डालने का आदेश दे दे। अदालत समांशियों की प्रार्थना के अनुसार भर उनसे खर्च 
लेकर सम्पत्ति का मूल्यांकल करा सकती है और उन लोगों के आपसी नीलाम में कूते 
हुए मूल्य के उपरान्त सबसे ऊँची बोली वाले के नाम सम्पत्ति को छोड़ सकती है। 
यदि निवास वाले घर का कोई हिस्सा बाहरी आदमी मोल ले चुका है, तो भी उस 
हिस्से को इसी रीति से समांशियों के बीच आपसी नीलाम के द्वारा बाहरी आदमी से 
छुड़ाकर सबसे ऊँची बोली वाले समांशी को भ्दालत दिला सकती है। जो मूल्य नीलाम 
में वसूल हो वह भी संयुक्त कुटुम्ब की विभाजनीय परिसम्पत्ति मान लिया जायगा। 
याद रहे कि विभाजनीय संयुक्त परिसम्पत्ति की, या वांछित विभाजन के समय 
विद्यमान संयुक्‍त परिसम्पत्ति की सूची तैयार करते समय, मैनेजर से कोई समांशी 
संयुक्त सम्पत्ति के विगत व्यवहार का लेखा-जोखा नहीं तलब कर सकता है, जब तक 
गबन या चोरी न प्रमाणित हो। कोई समांशी इसके लिए प्रतिकर या मुआविजा भी नहीं 
माँग सकता कि मेरा परिवार छोटा और अमुक समांशी का बड़ा था, जिसके फल- 
स्वरूप मेरे ऊपर उसकी अ्रपेक्षा संयुक्त श्राय का एक छोटा अंश खर्च हुआ था। यह 
भी उल्लेखनीय है कि किसी समांशी को अन्त:ःकालीन लाभ मसाँगने का भी हक नहीं 
होता, जब तक वह संयुक्त सम्पत्ति के भोग या आय से आमूल वंचित न रखा गया 
हो। किन्तु ऐसे समांशी से भ्न्त.कालीन लाभ दिलाया जा सकता है जिसने किसी संयुक्त 
सम्पत्ति को अपनी निजी व पृथक्‌ सम्पत्ति घोषित करके अपने अपवर्जी सेवन में अनु- 


१. माखन ब० सुषमा, ए० आई० आर० १९५३, कलकत्ता १६४। 
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चित रूप से बनाये रखा था,' या जिसने आपसी समझौते के विपरीत फाजिल सम्पत्ति 
प्र कब्जा जमा लिया था। यह भी ज्ञातव्य है कि यदि किसी समांशी ने संयुक्त सम्पत्ति 
के हितार्थ अपनी निजी स्वार्जित पूँजी लगा दी है तो वह उसको वापस माँग सकता है।* 


अब विभाजनाधिकारियों के प्रइन पर विचार किया जाय । विभाजन का प्रवर्तन 
करते में और विभाजन के अवसर पर भाग पाने में भेद है। सर्व समांशियों को भाग 
पाने का तो हक होता है, किन्तु सब को विभाजन का प्रवरततंन करने का अधिकार नहीं 
होता। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र को बटवारे की माँग व उसका दावा करने का अधिकार 
होता है। इसमें एक अ्रपवाद यह है कि बम्बई हाई कोर्ट के अधिक्षेत्र में यह नियम 
प्रचलित है कि यदि पिता-पुत्र ही संयुक्त कुटुम्ब को संघटित करते हों, तब तो पृत्र 
बटवारे को बिना पिता की सहमति के ही प्रवर्तित कर सकता है। परन्तु यदि संयुक्त 
कुटुम्ब में पिता के अतिरिक्त पितामह व पितृव्य भी हों, तो पिता की सहमति झनि- 
वार्य है। बम्बई हाई कोर्ट का मत यह है कि पिता के जीवनकाल में वही अपने पिता 
के विरुद्ध विभाजनाधिकार का प्रयोग कर सकता है पृत्र नहीं। अन्य हाई कोर्टो का 
मत है कि पुत्र, पौन्न, प्रषोत्र तीनों का विभाजनाधिकार जन्मजात होने से एक साथः 
भी प्रयोज्य है। यथा--- 


तत्‌ पितुः पुत्रस्य च स्वाम्यं लोकप्रसिद्धसिति कृत्वा विभागोइस्ति। तस्मान्न 
पितुरिच्छयेव विभागो नापि पितुर्भागहयम्‌। तथा च सरजस्कायां मातरि सस्पृहे च॑ 
पितरि विभागमनिच्छत्यपि पुन्रेच्छया पेतामहद्रव्यविभागो भवति। (सिताक्षरा) 

इस' वचन का समथथंन प्रिवी कौंसिल के इस कथन से होता है-- पैतामह द्रव्यः 
में जन्मजात स्वत्व तथा उसके विभाजन का जन्मजात अधिकार इतने अधिक अन्यो-- 
न्याश्रित होते हैं कि जहाँ एक है वहाँ दूसरे की उपस्थिति अ्रवश्यम्भावी है ।* ' 

विभाग के समय में गर्भस्थ पुत्र तथा अभ्रवयस्क पुत्र के और विभागानन्तर उत्पन्न 
व दत्तक पूत्रों के क्या अधिकार होते हैं ? विभाजन के विषय में जारज पुत्र के क्‍या 
हक होते हैं ? अब इन प्रइनों के ऊपर मनन करें। पहले गर्भस्थ पुत्र के प्रश्न को 
लिया जाय। हिन्दू ला में गर्भस्थ पुत्र तथा विद्यमान पुत्र कई विषयों में समान गिने- 
जाते हैं। यथा--गर्भस्थ पुत्र बटवारे के समय भाग पाने का अधिकारी है, उत्त राधि- 


१. “मिवरा ब० सीताराम” (१८९५) १९, बम्बई ५३२। 
२. “सुन्नह्म ण्यम ब० कुमारप्पा” (१९५५) १, मद्रास छा जनेंल ३२५५। 
३. सरताज ब० देवराज (१८८८) १०, इलाहाबाद २७२॥ 
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“कार पाने का हकदार है, उत्तरजीविता वाले नियमानुसार समांशिता की सम्पत्ति पाते 
का हकदार है, अपने गर्भकाल में पिताकृत रिक्थदान को टाल देने का हकदार है तथा 
पिता-कृत संक्रमण पर आक्षेप करने का अधिकारी है। किन्तु वह अपने गर्भकाल में 
किये गये पिता-कृत दत्तक-ग्रहण को अस्वीकार करने का अश्रधिकारी नहीं है। यदि 
वह बटवारे के समय में गर्भस्थ था तो उसकी प्रतीक्षा में विभाग को स्थगित कर देना 
 चाहिए। यथा--- ९ 


पितृविभकता विभागानन्तरोत्पन्नस्थ भाग दद्यु:। (विष्णुधर्मसुत्र १७, ३) 
विभकतेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ । 
दृश्याह्ा तहिभागः स्थादायव्ययविज्योधितात्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य २, १२२) 


इसके ऊपर मिताक्षरा की टीका यह है--- 


एतच्च विभागसमये5प्रजस्थ भातुभयायामस्पष्टगर्भायां विभागादृष्वेमुत्पन्नस्थापि 
'बेदितव्यम्‌। स्पष्टगर्भायां तु प्रसवव॑ प्रतीक्ष्य विभागः कर्तेव्य:। यथाह वसिष्ठः। अथ आतृणां 
दायविभाग:। याइचानपत्याः स्त्रियस्तासामा पुत्रलाभात्‌। इति। 


यदि विभाग रुक न सकता हो तो गर्भस्थ शिशु के निमित्त एक भाग रक्षित कर 
देना चाहिए। अन्यथा वह बटवारे को फिर से खुलवा सकता है ।' 


अवयस्क समांशी की विद्यमानता बटवारे को गर्भस्थ पुत्र के सदृश स्थगित नहीं 
करा सकती। आपसी बटवारे से भी वह बद्ध होता है। वयस्क होने के बाद उसको 
अपने भाग वाले विभाजन को निराकृत कराने का हक उस दशा में होता है जब वह 
अनुचित या उसके लिए अहितकर हो। यदि बटवारा अप्रवर्तित रह गया हो तो वयस्क 
हो जाने के बाद वह उसका निष्पादन करा सकता है, इसके बावजूद कि उस समय में 
वह संविदा की क्षमता नहीं रखता था ।'* यद्यपि भ्रवयस्कता विभाजन का भ्रवरोध नहीं 
कर सकती, तथापि यदि अ्रवयस्क की ओर से बटवारे का दावा दायर किया जाय, तो 
यह सोचकर कि सम्मिलित अवस्था में सम्पदा अपक्षाकुत अधिक सुप्रबन्धित तथा 
लाभप्रद होती है, अदालत डिग्री तब तक पारित नहीं करती, जब तक उसको यह 
निरचय न हो जाय कि मैनेजर सम्पत्ति का चाश या अपश्यय किये डालता है या 
अवयस्क के स्वत्व को अस्वीकार कर रहा हैं, य| अवयस्क के भरण-पोषण में कोताही कर 


१० “सण्डली प्र० ब० रास च० लाल” (१९४७), नागपुर ८४८8 
२. बालकृष्ण ब० रामनारायण ३०, इ० एपील्स, १३९। 
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रहा है, अर्थात्‌ जब तक यह न मालूम पड़ें कि विभाजन अ्रवयस्क के हित को संवर्धित 
करेगा। 
विभागानन्तर उत्पन्न पुत्र यानी उस पृत्र का हक कया है जिसका गर्भाधान व 
जन्म दोनों बटवारे के पश्चात्‌ हुए हों ? एक सूरत यह है कि शिशु के पिता को भाग 
मिला ही न हो या केवल थोड़ा-सा भाग मिला हो। इस दशा में परचाद-भव पुत्र को 
बटवारा खुलवाकर पुनविभाजन का आग्रह करने का हक होता है।' दूसरी सूरत 
यह है कि पिता अपना भग्ग छेकर अलग हो गया हो। इस दशा में परच।दु-भव पृत्र 
श्रपने पिता के भाग का तथा उसकी सम्पूर्ण पृथक सम्पत्ति का अपने पृथक भाइयों 
को वंचित करके हकदार बन जायगा, यद्यपि वह पूर्व -विभाजन को मिट्वाकर पुनविं- 
भाजन नही करा सक्रता । 
दत्तक पुत्र के क्या अधिकार हैं ? यदि लाल को गोद लेने के परचात्‌ राम के 
एक औरस पुत्र भाल पैदा हो जाय, तो राम की सम्पदा में दोनों तरह के पुत्रों को सम 
भाग नहीं मिलेगा।' बंगाल प्रान्त में भाल को दो तिहाई और लाल को एक तिहाई 
भाग दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब में भाल को तीन चौथाई 
तथा लाल को एक चौथाई भाग दिया जाता है। बम्बई व मद्रास में भाल को चार और 
लाल को एक अंश दिया जाता है। यदि राम के जीवन काल में ही बटवारा हो जाय, 
तो भी उपरोक्त नियमों कां पालन किया जायगा; श्रर्थात्‌ मद्रास प्रदेश में राम व भाल 
को पूरी सम्पदा के चार-चार अश मिलेंगे और लाल को एक अंश | और बातों में दत्तक 
के वही हक होते हैं जो औरस पुत्र के। औरस के सद्श दत्तक पुत्र समांशिता का सदस्य 
बनकर बटवारे में भाग पाने का और बटवारा कराने का श्रधिकारी बन जाता है। 
अब जारज पुत्र के अधिकारों पर मनन करना चाहिए। जारज का आशय है 
दासी-पुत्र । दासी या अवरुद्धा उस रमणी को कहते हैं जो एक पुरुष की अ्रपवर्जी रूप 
से रखेल बनी रहे। यथा--- 
अवरुद्धासु दासीषु भूजिष्पासु तथेव च्‌ । 
गम्यास्वपि पुसान्‌ दाप्यः पंचाशत्पणिक॑ दमम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य २, २९० ) 
द्विजों के दासी-पुत्र को न तो उत्तराधिकार में हक होता है और न विभाजन 
मैं। उसको मात्र भरण-पोषण का अधिकार होता है। यथा-- 


१. “चनगासा ब० स्‌निस्वासी” (१९१९) २०, मद्रास ७५। 
#ए० गौण्डर ब० आर० गौण्डेर” (१९४५), मद्रास २९७। 
२. “मु० रामदेई ब० मु० ग्यारसी” (१९४९ ), इलाहाबाद १६०॥ 
१३ 
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अनपत्यस्थ शुश्रष॒गुणवान्‌ शुद्रयोनिजः। 
लभते जीवन दोष॑ सपिण्डा:ः समवाप्न॒युः ॥ (बृहस्पति) 
शूद्रापुत्रोषप्पतपत्यस्प श्‌ शरण इचेल्लभते वृत्तिमूलसन्तेवासिविधिता । 
(गोतस २८,३२७)! 
किन्तु शूद्र के दासी-पुत्र को धर्मशास्‍्त्र में दाय प्राप्ति एवं विभाजन के कतिपय 
श्रधिकार दिये गये है। यथा--- 
दास्याम्‌ वा दासदास्याम्‌ वा यः शृद्वस्य सुतो भवेत्‌ । 
सोध्नुज्ञातो हरेंद्‌ अंदम इति धर्मों व्यवस्थितः ॥ (मनु) 
जातो5पि दासस्‍्यां शूद्रेण कामतोंडशहरो भवेत्‌ । 
मृते पितरि कुय्यंस्त अतरस्त्वद्धेभागिनम । 
अभ्नातुको हरेत्‌ सर्व्व दुहितृणां सुतादृते ॥. (याज्ञवल्कय )' 
धमं शास्त्र के उपरोक्त वाकक्‍्यों को लेकर अ्दालती फैसलों ने निम्नलिखित प्रस्थाप- 
ताञ्नरों को प्रतिष्ठित कर दिया है--- 

(१) शूद्र के जारज पुत्र को चूंकि पिता की सम्पत्ति में जन्मते ही हित नहीं प्राप्त 
हो जाता है, इसलिए पिता के जीवन काल में वह विभाग का प्रवतंन नहीं करा सकता।' 
हाँ, पिता स्वेच्छया उसको (औरस के समान भी ) भाग दे सकता है ।* 

(२) पिता के मरने पर वह औरस पुत्रों के साथ समांशी बन जाता है और 
तब वह बटवारा भी करा सकता है। समांशी के रूप में तो वह उत्त रजीविता-काः 
भी लाभ प्राप्त करेगा ।* 

(३) औरस पुत्र की हैसियत से जो भाग वह पाता, उसका आधा उसे बटवारे 
में मिलेगा, भ्र्थात्‌ औरस का अंश तीन चौथाई और दासी पुत्र का (आधे का आधा) 
एक चौथाई अंश होगा ।' 

(४) यदि औरस पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र कोई भी न हो तो वह सारी सम्पत्ति पा: 
जायगा । 


१. “राजा जोगन्द्र ब० नित्यानन्द' १७, इ० एपील्स १९८। 

“पाक्तरी स्वामी ब० दोरास्वामी” (१९३१) ९, रंगूत २६६। 
« दामराव ब० सन्नाभाई” (१८४८), नागपुर ६७८। 

“गुर न० दास ब० गुरु 6० दास” (१९५२), सुप्रीम कोर्ट आर० ८६९४ 
३- गुरु न० दास ब० गुरु 5० दास” (१९५२), सुप्रीम कोर्ट आर० ८६९४ 
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(५) दासी की पुत्री न तो दाय प्राप्ति की अधिकारिणी होती है न भरण- 
पोषण की । 

(६) यदि शूद्व प्रभु अपने बान्धवों अर्थात्‌ भाई-भतीजों के साथ सम्मिलित हो, 
तो वह (जारज) सयुकत सम्पदा का विभाजन नही करा सकता है, अवश्य ही वह 
केवल भरण-पोषण की याचना संयुक्त सम्पदा में से कर सकता है, वह भी उसी 
हालत मे जब कि मृतक पिता ने पृथक्‌ सम्पत्ति न छोड़ी हो ।' जारज के हकों को 
जानने के बाद अब पत्नी, विधवा, माता, पितामही, क्रेता तथा प्रवासी-समांशी के 
बटवारा कराने के हकों पर विचार कर लें। 

पत्नी था भार्या को विभाजन की याचन्ग करने का हक नहीं होता है, यथा 
“तस्माद्‌ भर्तुरिच्छया भार्याया अपि द्रव्यविभागो भवत्येव व स्वेच्छया। यथा वर्क्यति--- 
यदि कुर्यात्‌ इति ।” (मिताक्षरा) किन्तु यदि पिता-पुत्र में बटवारा हो जाय तो पृत्र 
के समान भाग पाने का उसे हक होता है और उस भाग के ऊपर वह स्वतंत्र कब्जा 
रख सकती है।' किन्तु उसका भाग निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा 
जाता है कि उसके पास आभूषणादि मिला कर कितने का सामान मौजूद है। उप- 
रोक्त नियम पुत्र व सौतेले पूत्र पर तथा माता व विमाता पर भी लागू होता है। 
यहीं पर यह भी देख लिया जाय कि पृत्रभाग”, जो अधिक प्रचलित है और पत्नी 
भाग”, जो कम देखा जाता है, इनमें क्या भेद है। पहली रीति में पूत्रों के संख्या> 
नुसार विभाजन होता है; भ्रतः यदि राम की जीवित पत्नी से एक पुत्र व मृत[पत्नी से दो 
पुत्र हों, तो सम्पदा के पाँच भाग किये जायेंगे। पत्नी भाग वाली रीति में पत्तियों 
के संख्यानुसार विभाजन होता है; अतः सम्पदा के तीन भाग किये जायेंगे। यह नियम 
प्रभु (पिता) के जीवन काल का है। उसकी म॒.त्यु के बाद क्या होगा ? 

विधवा व विधवा पुत्रवधू व विधवा पौत्रवधू के हक १९३७ वाले हिन्दू वीमेन्स 
राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट” ने विहित कर दिये हैं। उपरोक्त विधवाञं को बटवारा करा 
सकने का हक भी होता है और बटवारे में संयुक्त सम्पदा का उतना अंश प्राप्त करने 


१. ३२, बम्बई ५६२।॥ 
२ हिस्द्री आव धर्मद्ास्त्र, पृष्ठ ६०१-६०३॥ 
“कृष्ण कु० ब० शिवप्रसाद” (१९४७), नागपुर १६२। 
३. 'प्रतापसिंह ब० दिलोपसिंहँ (१९३०), ५२ इलाहाबाद ५९६। 
धघनवन्ती बीबी ब॒० पी० अग्रव(ल” (१९३४) ६१, कलकत्ता १०५६४ 
४. “राधाबाई ब० पण्डारी नार्था (१९४२), नागपुर ५४४॥ 
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का भी हक होता है, जितना उनके जीवित॑ पति पा सकते थे ।' विधवाओं का अंश 
निर्धारित करते समय भी वही उपरोक्त नियम लागू होता है, श्रर्थात्‌ इसका ख्याल 
किया जाता है कि कितने का स्त्रीधन उनके पास मौजूद है ।' यदि मृतक ने अनेक 
विधवाओं को ,छोड़ा है, तो निम्नोक्त दृष्टान्त की रीति से अंशों को निर्धारित किया 
जायगां। राम की दो विधवाएँ रमा व कला हैं और दो पृत्र रमा से हैं और कला 
श्रपुत्रा है। राम की सम्पत्ति के चार भाग किये जायेंगे, जिनमें से चारों अधिकारी 
एक-एक अंश पायेंगे। यदि कला के भी तीन पुत्र होते; तो राम की सम्पत्ति के पाँच 
भाग कर डाले जाते क्योंकि पुत्र पाँच हैं। फिर रमा समेत उसके दो पुत्रों को दो अंश 
और कला समेत उसके तीन पुत्रों को तीन अंश दिये जाते'। इस तरह रमा (हलकाई) 
यानी जछ व उसका प्रत्येक पुत्र उतना ही अंश पाता । उसी तरह कला (है का हैँ) 
यानी छो व उसका प्रत्येक पूत्र उतना ही अंश पाता ।* 

पितामही बटवारे का प्रवर्तन नहीं करा सकती | किन्तु यदि (१) उसके पुत्रों व 
मृतपुत्र के पूत्रों के बीच, अथवा (२) केवल उसके पौत्रों के बीच विभाजन हो रहा हो, 
तो वह एक पौत्र के बराबर अंश पाने की अधिकारिणी हो जाती है। एक सूरत यह 
होती है कि (३) बठवारा पितामही के जीवित पूत्र के तथा उसी पुत्र के पुत्रों के बीच 
होने लगता है। उपरोक्त दो हालतों में और इस हालत में स्पष्ट अन्तर है। इसलिए 
प्रयोज्य नियम भी भिन्न होगा। बम्बई व इलाहाबाद हाई कोर्टों के अनुसार तीसरी 
हालत में पितामही को भाग बहीं मिलेगा।' पटना व कलकत्ता के हाई कोर्टो के मत 
में 'पितामही तीसरी सूरत में भी भाग पाने की हकदार है । यह मतभेद इसलिए 
है कि व्यास' के इस वचन की व्याख्या भिन्न प्रकार से की जाती है--- 

असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीतिता: 4' 
पिताम ह्वाइब सर्वास्ता सातृतुल्याः प्रकीतिताः ॥ 
ऊपर जिन स्त्रियों के नाम आ चुके हैं उनको छोड़कर न कोई स्त्री विभाजन 


१० किशोरी ब० सणिमोहन” (१८८६) १२, कलकत्ता १६५ | 
२० मुल्ला प्रणोत हिन्दू छा, पृष्ठ ४८७ । । 
३० शिव ना० ब० जानकीप्रसाद” (१९१२) ३४, इलाहाबाद ५०५॥। 
“जोतीराम एकोदा ब० आर० व्यम्बक (१९४१), बम्बई ६३८॥ 
४. “बद्रीराय ब० भगवत” (१८८२) ८, कलूकता ६४९॥ 
“कृष्ण ब० नन्देश्वर” (१९१९) ४, पदना ला जनेल ३८। 
हिस्द्री आब धम्मंज्ञास्त्र, पृष्ठ ६०७। 
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करा सकती है न विभाजन के समय भाग पा सकती' है। अश्रवईंय ही विभाजन काल में 
उनके भरण-पोषण के लिए उपबन्ध करना अनिवायं होता है। अ्नहं ता के विषय में 
दाय प्राप्ति! वाले शीष॑क के अन्तर्गत पहले जो नियम बताये गये हैं वही नियम विभाजन 
में लागू होते हैं, अर्थात्‌ जो लोग आधुनिक हिन्दू ला में उत्त राधिकार के निमित्त अनहं 
(भ्योग्य) समझे जाते हैं, वही लोग विभाजन के लिए भी अनधिक्ृत माने जाते है। 

प्रस्तुत प्रकरण में यहाँ तक (ख) विभाज्य सम्पत्ति तथा (घ) विभाजनाधि- 
कारियों के ऊपर विचार कर लिया गया। विभाज्य सम्पत्ति के साथ-साथ (ग) 
विभाजन विधि की भी थोड़ी सी चर्चा की गयी। किन्तु अभी उस पर और (क) 
विभाजन काल के ऊपर विस्तार के साथ चिन्तन करना बाकी है। इन पर तथा अन्य 
संलग्न विषयों पर जो कानून प्रतिष्ठित हो चुका है वह अब प्रस्तुत किया ज़ायगा है 
यही पर यह ज्ञातव्य है कि विभाजन का निषेध यदि इच्छापत्र के भीतर निदेशित हो तो 
वह अवैध और अपालनीय माना जायगा। यदि निषेध का अनुबन्ध आझ्रपसी समझौते 
से किया गया है तो उसकी वेधता को मद्रास, इलाहाबाद व कलकत्ता के हाई कोर्ट 
स्वीकार, एवं बम्बई का हाई कोर्ट अस्वीकार करते हैं ।' 

विभाजन कई रौतियों से सम्पादित किया जाता है--यथा पिता के द्वारा, पृथक्ता 
के संकल्प की अ्भिव्यवित के द्वारा, नोटिस भेजकर या दावा दोयर करके, आपसी समझौते 
के द्वारा, पंचायत के द्वारा और अ्रदालती डिग्री के हारा । बटवारे के इन भेदों पर क्रमश: 
विचार कर्तव्य है। मिताक्षरा के अन्दर, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विभाजन 
उसी क्षण हो जाता है ज्यों ही समांशियों के अंशों का-+निर्धा रण हो जाता है। तदु- 
परान्त समांशिता का विघटन हो जाता है, चाहे नाप-जोख करके सम्पदा का हिस्सा- 
बाट भी कर दिया जाय, या उसका सेवन और भोग संयुक्त ही बना रहे ।* 

(१) पिता कुटुम्ब का प्रभु समझा जाता है। उसकी आज्ञा सर्वथा पालनीय है।' 
पुत्राजिंत सम्पत्ति का भी वह स्वामी हो जाता है। ऐसे निरंकुश स्वामित्व से यही: 
निष्कर्ष निकलता है कि पिता स्वेच्छानुसार मरने के पहले अपने पुत्रों को अलग भी कर 
सकता है। पुत्रों को भी स्वेच्छानूसार पिता के जीवन, काल में हीं विभाजेदाधिकार 
होता है। यथा--- 


हे । 


'श्रीमोहन ब० स्रेकग्रीगर” (१९०१) २८, कलकत्ता ७६९। 
रुपसिंह ब० विभूति” (१९२०) ४२, इलाहाबाद ३०१, 
ए० चेदूटी ब० आर० चेट्टी” (१९३४) ५७; मद्रास ४०५। 
रामलिंग ब० विख्पाक्षी/ (१८८३) ७,, बस्बई ५३८॥ | 
३. “दर्शनसिंहु ब० परभूसिंह” (१९४६), इलाहाबाद श्‌३०॥ :/ 
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मातुर्निव्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीयु च | 
निवुत्ते वापि रमणे पितर्युपरतस्पुहे ॥ (नारद) 
यथाह शंखः--अकासे पितरि रिक्‍्यविभागों वृद्धे विपरीतर्चेतसि रोगिणि च। 
(सिताक्षरा) 


यद्यपि पिता को अपने पुत्रों में बटवारा कर देने का अधिकार है, तथापि पिता- 
मह को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है ।' और पिता इस अधिकार का प्रयोग 
. अपने जीते-जी ही कर सकता है; इच्छापत्र के द्वारा नहीं । के 

विभाजन की दूसरी प्रक्रिया है पृथक हो जाने के संकल्प की स्पष्ट अभिव्यक्ति | 
एक समांशी जब पार्थक्य का इरादा व्यक्त कर देता है तो अन्य समांशीगण राजी हों 
या न हों इसका कोई असर नहीं पड़ता। संकल्प की अभिव्यक्ति वचन या व्यवहार 
दोनों प्रकार से की जा सकती है। विभागाकांक्षी समांशी इस संकल्प की लिखित 
सूचना भेज सकता है। चूँकि अभिव्यक्ति ही पार्थक्य का*सम्पादन कर देती है, इसलिए 
मोटिस भेजने की तारीख से संयुक्त कुटुम्ब का विधघटव मान लिया जायगा न कि नोटिस 
थाने की तारीख से । अभिव्यक्ति की दूसरी रीति है विभाजन के लिए दावा दायर करना। 
नोटिस वापस लेने से विधघटन नहीं रुकता, जब तक अन्य समांशीगण की सहमति वापसी 
के लिए न दी जाय ।' बटवारे के दावे वाली रीति पर सोच-विचार कई दृष्टिकोणों 
से करना होगा | 


शर्जी-दावा दायर कर देना चूंकि संकल्प की स्पष्ट सूचना के सदृश होता है इस 
लिए दायर करने की तारीख से कुटुम्ब विधटित माना जायगा। इस परिणाम के ऊपर 
दावे की हार-जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिए कि दावा दायर करना 
: संकल्प का प्रबल प्रमाण होने पर भी निश्चायक प्रमाण नहीं माना जाता । इसलिए 
यदि दावा छलकपट के निमित्त दायर किया गया हो, या वापस ले लिया गया हो," या 


« “ऐस० रेड्डो ब० सी० रेंड्डी” (१९४५), मद्रास १७१४। 

« 'बअजराजसिंह ब० शिवदान सिंह ४०, इ० एपील्स १६१॥ 

“बांके वि० ब० ब्रज बि०” (१९२९) ५१, इलाहाबाद ५१९॥। 

«  ज्वालाप्र० सिंह ब० चन्द्रजोत कुंअर (१९३८) २७, पटना ४३०। 

« भगवन्त क्शोर ब० विदशम्भरनाथ” (१९५०), ए० ए० ५४। 

« पी० अम्मरू ब० मुदृद वेंकटाचायं” (१९२५) ५२, इ० एपोल्स ८३; 


बहु 


(१९४९) मद्रास २२९। 
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मुहई की मृत्यु के कारण उसके उत्तरजीवी दावे को न चलायें,' या डिग्री कराने के 
बाद भी उभय पक्ष संयुक्त बने रहें और वियोग के संकल्प का परित्याग कर दें, तो 
दावा दायर करने से विच्छेद नहीं समझा जाता है। उसी तरह यदि बटठवारे का दावा' 
अवयस्क समांशी की ओर से दायर हुआ हो, तो दायर होने मात्र से विधटन हो गया 
या नहीं; यह इस प्रइन के ऊपर निर्भर होगा कि विभाजन अवयस्क के लिए हितकर 
है या हानिकर ? 

(३) बटवारे की तीसरी प्रक्रिया है समझौता। अधप्पोवियर ब० राम सुव्या 
शेयन” वाले मुकदमे में प्रिवी कौसिल ने यह घोषित किया है-- जब संयुक्त कुटुम्ब 
के सदस्य आपस में यह तय कर लें कि आज से अमुक सम्पत्ति पर हम में से प्रत्येक 
का स्वामित्व इतने-इतने अंश का होगा, तब उस सम्पत्ति का अविभक्त गुण और संयुक्त 
भोग दोनों विनष्ट हो जाते हैं और उसी क्षण से प्रत्येक सदस्य सम्पदा के विनिश्चित 
तथा निर्धारित अंश का स्वामी बन जाता है, साथ ही उसको यह हक पैदा हो जाता है कि 
अपने भाग का अलग कब्जा और उपभोग करे, चाहे सम्पदा का नापा-जोखा विभाजन 
न भी हुआ हो ।” स्पष्ट है कि वियोग का संकल्प ही पार्थकय की असली पहचान होता 
है और आपसी समझौते में चँकि संकल्प प्रकट ही नहीं अपितु क्रियाशील भी हो जाता 
है, इसलिए यह प्रक्रिया बटवारे के प्रमाण के निमित्त कम प्रभावशाली नहीं होती। 
यह ज्ञातव्य है कि वियोग या विभाजन उस संकल्प का उद्देश्य श्रवर्य होना चाहिए। 
यदि विभाजन से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य से समांशियों के श्रंश निर्धारित किये गये हों, 
“तो ऐसे निर्धारण से संयुक्त कुटुम्ब के विघटन का निष्कर्ष नहीं निकाला जायगा |" 

(४) चौथी रीति बटवारे की है पंचायत। यदि समांशीगण बटवारा करने के 
लिए पंच नियुक्त करके उसके नाम पंचायतनामा लिख दें, तो वह पंचायतनामा विघ- 
टन के संकल्प को स्पष्ठतया व्यक्त करेगा और उसी तारीख से कुटुम्ब विभकत माना 


१. शंकरसिंह ब० गुलापचन्द्र (१९४५) नागपुर ४४४॥ 
“चोकलिगम ब० सुटठकरुप्पम” (१९३८), सद्रस १०१९ । 
३. “सी० श्री राममृति ब० आफिशल रिसीवर” (१९५७ ), ए० आंध्र प्रदेश ६९२॥ 
“कोठप्पा ब० कृष्ण” (१९४५), मद्रास ७१०। 
“रंगस्वासी ब० नगरस्मा (१९३४) ५७, मद्रास ९५। 
“मण्डलो प्रसाद ब० रामच० छाह” (१९४७), नागपुर ८४८। 
४. (१८६६) ११ मूर्से, इ० एपोल्स ७५। 
५. “पूर्णानन्द चो ब० गोपाल स्वामी” (१९३६) ६१, इ० एपील्स ४३६॥ 
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जायगा)। यह जरूरी नहीं है कि पंच लोग अ्रपना निर्णय भी दें। निर्णय नाप-जोख' 
वाले विभाजन का प्रमाण होता है। पंचायतनामा विभाजन के अ्रसंदिग्ध संकल्प का. 
प्रमाण होता है । 

(५) पंचायत क भ्रातरिक्त बटवारे की पाँचवीं विधि है अदालती डिग्री के हारा 
बटवारा। ब्रठवारे के दावे में कौत-कौन लोग पक्षवधारी बनाये जायें, कौन-कौन सी सम्पत्ति 
दावे में शामिल की जाय और किन निदेशों के समेत डिग्री पारित करनी चाहिए ये 
बातें आगे बतायी जयेंगी। इस बीच में कुछ अन्य जरूरी बातें जानने लाग्रक हैं। 

विभाजन चार प्रकार का होता है और उतने ही प्रकार का साक्ष्य उसका समर्थन । 
करता है। एक तो आमूल बठवारा होता है जिसका प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ भागों का 
पृथक्‌ू-पूथक्‌ कब्जा व उपभोग है ।* दूसरा कागजी बढवारा होता है जिसमें प्रत्येक 
भागदार का विनिश्चित भ्रश लिखा रहता है, यद्यपि नापजोख करके अ्रंशों का पृथककरण 
नहीं किया जाता। वह लेख ही विभाजन का प्रमाण होता है और उसके विपरीत साक्ष्य , 
देना अनुचित होता है ।' तीसरी तरह के विभाजन में आपसी बटवारें का लेख तो होता 
है, किन्तु सदस्यों का संकल्प उससे स्पष्टतया और भ्रसंदिग्ध रूप से प्रकट नहीं होता। , 
तब सदस्यों का मन्तव्य उनके परवर्ती व्यवहार व उपयोग से तथा उस लेख से निगमित' 
(अनुमित) करना पड़ता है।' एक समांशी की पृथकता के लेश्व से यह निष्कर्ष नहीं 
निकलता कि अत्य समांशी भी परस्पर पृथक हो गये हैं ।* चौथे प्रकार के बटवारे में , 
कोई लेख नहीं होता। ऐसे मामले का निर्णय कष्टसाध्य हो जाता है, क्‍योंकि तथ्यों 
तथा परिस्थितियां का ही आश्रय लेना पड़ता है ।' प्रमाणभार उस पक्ष के सिर पंर 
रहता है जो विभाजन का अभिकथन करे। 

वे तथ्य व परिस्थितियाँ क्या हैं और उनसे कंसे संयुक्तता का या पृथक्ता का 
निगरमन (अनुमान) करना चाहिए; ये विधि के नहीं अपितु तथ्य के प्रदन होते हैं। याद. . 
रखने वाली बात यह है कि पूृथक्‌ कब्जे का हक संयुक्त स्वामित्व के विघटन पर अव- 


#चफे 
$ 


“कोचूकुट्टी ब० भवानी अस्सा” (१९५४), ए० द्रावन्कोर-कोचीन १६९: 
. अप्पोवियर ब० रामसुब्बा ऐयन” ११, मूर्स इ० एपील्स ७५। 

दुर्गाप्रसाद ब० कुन्दन १, इ० एपील्स ५५। 

“पूर्णानन्द ची ब० जी० ओदयर'” (१९३६) ६३, ३० एपील्स ४३६॥४ 

५. “गणेशदत्त ब० जेबच” (१९०४) ३१, इ३ एपील्स १० । 

“दुर्गा ब० लालबहादुर” (१९२९) ४, लखनऊ १३८ ॥ 

भुल्ला प्रणोत हिन्दू छा, [० ५०१-२॥ ,. 


हक 4० 


विभाजन २०१ 


लम्बित होता है। स्वामित्व का विघटन पृथक्‌ भुक्ति का प्राग्वर्ती होता है। स्वामित्व 
विघटन का परिणाम होता है पृथक्‌ भुक्ति। महत्व की बात यही है। दोनों क्रियाश्रों- 
में कितने समय का अन्तर है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, उपभोग 
एव प्रबन्ध के सुविधाथ सम्पदा के या किसी विशेष सम्पत्ति के भाग पृथक्ता संकल्प 
के बिना भी किये जा सकते है। सरकार को सूचना देने या अन्य किसी आशय से 
प्रत्येक समांशी के अश की गणना की जा सकती है। पृथक निवास, पृथक्‌ भोजन, 
पृथक्‌ पूजा-अर्चा विवशतावश (जैसे समांशियों की परदेशी वृत्ति, नियोजन, व्यापार) 
या सौकर्या्थं कर लिया जाता है ।* इसके विपरीत वे समांशीगण जो साथ-साथ रहते 
हैं, वे वास्तव मे पृथक्‌ सत्ता के हो सकते है और उनमें मेनेजर की हैसियत कर्ता की 
न होकर मात्र उनके कारिन्दे की हो सकती है ।' कुटुम्ब - के रहन-सहन, व्यवहार व 
प्रबन्ध के ढग से पथकक्‍्ता या एकता का निष्कर्ष निकालना कठिन काम होता है। और 
इससे भी अधिक कठिन हो जाता है वह समय विनिश्चित करना-जब समांशीगण 
बिलग हुए थे, क्योंकि बहुधा पृथक्ता के बावजूद नापजोख वाला बटवारा वब्लता रहता 
है। पृथक्ता की तारीख कानून मे इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि कुदुम्ब के भीतर 
जन्म व॒ मृत्यु के परिणाम जो संयुक्तावस्था में होते हैं वे वियुक्तावस्था में नहीं होते। 
झ्ब सोचना चाहिए कि जब हितों का पृथक्करण हो जाने के परचात्‌ कुछ सम्पत्ति 
विभाजित छूट जाती है तो उसमें हिस्सेदारों. की हैसियत समांशी से बदल कर सह- 
प्राभोगी की हो जाती है ।' उस हालत में जन्म-स्वत्ववाद और उत्त रजी वितान्वाद॑ 
वाले नियमों का कैसे प्रयोग हो सकता है ? , 

कुछ सम्पत्ति अविभाजित क्यों छूट जाती है या अदूरा बट्वारा किसे कहते हैं ? 
प्रांशिक या अधूरे या अपूर्ण विभाजन मे या तो कुछ सम्पत्ति, या कुछ सदस्य सयुकत : 
बने रहते है। संयुक्त कुदुम्ब के सदस्यों को यह श्रधिकार होता है कि कुछ सम्पत्ति 
तो बाँट लें और बाकी को सयुकत छोड़ दें और स्वतः भी संयुक्त बने रहे । किन्तु एसा 
बहुत कम देखा गया है और सयुकत बने रहने का इकरार ऐसा अभिकथन करने वाले 


“झे० लटचोन्दोरा ब० डी० चिंझा वाडू, ए० आई० आर० १९६३. 
आंध्र ३११, । 
“ह० बेंकटपति ब० डी० बेंकट नरसिंह, ए० आई० आर० १९३६ 
प्रिवी कौंसिल २६४॥ , डे 
“अप्पोवियर ब० रा सुब्बा ऐयन”, ११, मूर्स इ० एपील्स ७५॥ 
, खालकृष्ण बर० रास” (१९०३) ३०, इ० एपील्स १३९६ 
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'को प्रबल रूप से प्रमाणित करना पड़ता है, जो एक कष्टसाध्य काम है। श्रन्यथा, 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अ्रविभाजित सम्पत्ति में सदस्य सह-आभोगी समझे जाते 
हैं। अपूर्ण विभाजन उस दशा को भी कहते हैं जब एक या अधिक समांशी वियुक्त 
हो जायें और शेष कुदुम्व सम्मिलित बना रहे। इस तरह के अपूर्ण विभाजन के ऊपर 
कई मतों की कई नजीरें बन गयी हैं। प्रिवी कॉंसिल तथा सुप्रीम कोर्ट के मत के साथ- 
साथ यहाँ अन्य निर्णय भी प्रस्तुत किये जाते हैं। 

यदि एक ही सदस्य अलग हो जाता है तो बाकी समांशियों की संयक्तावस्था 
पर प्रभाव नहीं पड़ता । ऊपर कहा जा चुका है कि एक की जुदाई से यह पूर्व-धारणा 
'नहीं उपजती कि शेष समांशीगण भी परस्पर अलग हो गये या एक ही में बने रहे ।* 
'बटवारे के वाद जो पक्ष जैसा अभिकथन करे उसे उसी को प्रमाणित करना चाहिए। 
"यह सत्य है कि पितृबन्धुओं के विषय में उदकी एकता की पूर्व-धारणा कर ली जाती है। 
यह पूर्व-धारणा उत्तनी ही शिथिल पड़ती जाती है जितनी दूरी वंशजों की सम-पूर्वज से 
बढ़ती जाती है।'* उसी प्रकार से जहाँ यह देखा जाय कि कई पीढ़ियों से सम- 
'पारिवेकों (बान्धवों) का खाना-पीना, पूजा-अर्चा, सम्पत्ति पृथक्‌ है, तो यह पूर्व-धारणा 
कर ली जाती है कि विगत समय में कभी विघटन हो चुका होगा । जब एक समांशी 
अपने हित का परित्याग या अध्यर्षण कर देता है, तो वह कर्म विघटन को नहीं पैदा 
करता, वर॑ंच बाकी समांशीगण सम्मिलित ही बने रहते हैं। चूँकि दावे का दायर होना 
ही पृथकक्‍्ता का सर्जन कर देता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि मुहई का अंश न तो ऐसे 
जन्म के कारण घट सकता है, न ऐसी मृत्यु के कारण बढ़ सकता है, जो कुटुम्ब के 
अन्दर दावे की तारीख के बाद घटित हो ।" किन्तु याद रहे कि अवयस्क मुहरई के 
दावे के विषय में अ्रदालत अपने विवेक का प्रयोग करके उसके हित व अनहित के 
आधार पर दावे की डिग्री या खारिज करती है। अ्र्थात्‌ दावे की सफलता संदिग्ध रहती' 
-है। ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अ्वयस्क के दावा दायर 


१. “बाल ब० राम” (१९३१) ५८, इ० एपील्स २२०। 
भगवती ब० रामेदवर”, ए० आई० आर० १९५२, सुप्रीम कोर्ट ७२। 
२. भगवती ब० रासेइवर” ए० आई० आर० १९५२, सुप्रीम कोर्ट ७२। 
“भगवान ब० रेंवती” (१९६२) १, सुप्रीम कोर्ट जल ३४८। 
३: देवी ब० फूलमा”, ए० आई० आर० १९६१, हिमांचल प्रदेश १०। 
“४, “इन्दर ब० पिर्थोषाल” (१९४५), लखनऊ ३९१। 
५. सेयद कासस ब० जोरावर सिंह” (१९२२) ४९, इ० एपील्स ३५९। 
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करने मात्र से कुटुम्ब की पृथक्ता हो जाती है। यदि पृथक्ता हो जाती है, तब परचात्‌- 
घटित जन्म-मरण का प्रभाव अ्रवयस्क के अंश पर नहीं पड़ेगा और यदि पृथक्ता नहीं 
होती है, तब परचाद-घटित जन्म-मरण का उसके अंश पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा ।* 
दौरान मुकदमे में यदि एं सी कोई स्त्री मर जाय जिसको सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सकसे- 
शन ऐक्ट” ने उत्तराधिकारी के रूप में अखण्ड स्वामित्व प्रदान कर दिया है, तो उसका 
अंश संय्‌ क्‍त सम्पदा में मिश्रित या विलीन होकर जीवित पक्षों के बीच विभाज्य नहीं 
होगा, जेसा कि उस अधिनियम के पारित होने के पूर्व हुआ करता था ।* 

अब विभाजन की पाँचवीं विधि, अर्थात्‌ श्रदालती बटवारे पर फिर लौट झाना 
चाहिए। कोई भी समांशी या उसके हित का क्रेता बटवारे का दावा दायर करने की 
क्षमता रखता है। किन्तु यदि वादी अवयस्क है, या दावा बम्बई हाई कोर्ट के अधिक्षेत्र 
में पुत्र ने दायर किया है, तो उन शर्तों को पूरा होना चाहिए जो ऊपर कही जा चुकी 
हैं। इस हक में कोई ऐसी बात बाधा नहीं डाल सकती, जैसे अवयस्कता, उन्माद, 
दिवाला, समांशी-कृत अन्य-संक्रमण या सेव संयुक्त बने रहने का अनुबन्ध ।' ऐसे 
अनुबन्ध के भंग से हर्जाने का हक पैदा हो या न हो, बठवारे का दावा नहीं रुक सकता !* 
अदालत न तो मुद्दई के हेतु की जाँच कर सकती है न नीयत की; हाँ, इतनी परिपच्छा 
अवश्य कर सकती है कि पक्षों के बीच पहले बटवारा हो तो नहीं चुका है |" 

विभाजन के दावे में दो प्रकार के पक्ष होते हैं--आावश्यक तथा उपयुक्त या 
वांछतीय । आवश्यक पक्षों को पक्षधारी न बनाने से अर्जी-दावा अ्रस्वीकृत हो सकता है 
श्र्थात्‌ दावा खारिज हो सकता है। आवश्यक पक्षधारी वे कहे जाते हैं जिनका कि मुक- 
दमे में प्रतिनिधित्व हुए बिना, अदालत कौटुम्बिक मामलों का और हिस्सा-बाँट का 
पर्यवेक्षण नहीं कर सकती । अतः सामान्यतया समांशीगण, भागाधिकारी स्त्री-वर्ग तथा 
समांशिता-हितधारी लोग (जिन्होंने समांशीं हित को क्रय या परिनियम के माध्यम 
से उपलब्ध किया हो) आवश्यक पक्षधारी माने जाते हैं। उस मुकदमे में, जिसमें कुटुम्ब 


१. रामसिंह ब० फकीरा” (१९२९). बम्बई २५६॥ 
२० “ किदनलाल ब० नन्‍्देदवर” (१९१९) ४, पटना ला जनेंल ३८। 

भयूर ब० रेणुका” (१९४९), नागपुर ४००। 
३ पावंती ब० नौतो (१९०९) ३६, इ० एपील्स ७१। 

“रत्नेशवरी ब० भगवती”, ए० आई० आर० १९५०, फीडरेंल कोर्ट १४२॥ 
४. सूभगसिंंह ब० पिरथीसिंह'', ए० आई० आर० १९५१, नागपुर २५९। 
५. “अरविन्दलाल ब० खन्‍्दू” (१९६१) ६३, बम्बई ला० आर० ९२९। 
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' की केवल विभिन्न शाखाओं के बीच बटवारे की याचना की गयी हो, और उपशाखाएँ 
परस्पर सम्मिलित रहने की इच्छुक हों, केवल शाखाओं के मुडड या नायक आवश्यक, 
पक्षधारी होते हैं ।* | 
बांछतीय या उपयुक्त पक्ष वे लोग हैं जिवके बिना दावा खारिज तो नहीं हो 
सकता, किन्तु निर्णय सुगम नहीं होता । समांशीगण, समांशिता-हितों के स्वामी,.वे स्त्रियाँ 
जो डिग्री पय्ंन्त जीवित बचने पर भागाधिकारी हो सकती हैं, वे बाहरी लोग जिनका 
भौचित्य-सम्मत भार सयुक्त सम्पदा के ऊपर चढ़ा हो, उस दशा में झाफिशेल एसाइनी” 
या आदाता (रिसीवर) जब किसी समांशी की दिवाले की दखास्त चल रही हो और 
उसको उनन्‍्म्‌क्ति (डिसचार्ज) न मिली हो, तथा वे लोग जो संयुक्त कहलाने वाली 
सम्पत्ति पर काबिज हों; ग्रे सब वांछनीय पक्ष समझे जाते हैं।' उपयुक्त पक्षों में 
उन लोगों क्री भी गणना है जो भरण-पोषण के अधिकारी हों। जिस समांशी ने अपने 
हित का परित्याग कर दिया है उसको पक्षधारी बनाना न तो उपयृक्‍त है न आवश्यक । 
- बटवारे के मुकदमे - में कौन सी सम्पत्ति ज्ञासिल करनी चाहिए ? मामूली कायदा 
तो यह है कि बटवारे के ऐसे मुकदमे में, जो समांशियों के विरुद्ध दायर किया जाय,. 
उसमे सारी सम्पत्ति को सम्मिलित करना चाहिए ।' असल मे यदि यह पता चले कि 
बटवारा हुआ था, तो.पूर्व-धारणा कर ली जाती है कि नि३शेषी (पूर्ण) विभाजन हो चुका 
है। अन्य-सक्रान्त सम्पत्ति के ऊपर तो खण्डीय विभाजन के दावे दायर होते ही हैं। 
इसके अतिरिक्त खडीय विभाज़नार्थ निम्नोक्त दशाओं मे भी दावे दायर होते रहते , 
हैं--(क) पारस्परिक समझौते से विभाजनाधिकारी कुछ सम्पत्ति कां तो नापा-जोखा 
बटवारा कर डालें और बाकी सम्पत्ति को इस इरादे से अ्विभाजित छोड़ दें कि उतने 
ही हिस्से उसके भी आगे चलकर कर लिय जायेंगे। (ख) जब कुछ सम्पत्ति उस क्षेत्रा- 
धिकार के बाहर पड़ती हो जहाँ दावा सस्थित या दायर हुआ है ।* (ग) जब सरकार , 
की सहमति के बिता विभाज्य सम्पदा के खण्ड करना निषिद्ध हो ।" (घ) जब कोई , 
सम्पत्ति स्वभावतः भ्रविभाज्य हो। (झ) जब कोई सम्पदा बाहरी झ्रादमी (जैसे दखली' 


१. सुब्बा ब० सुब्बा', ए० आई० आर० १९३६, मद्रास ६८९। 
“रामनाथ ब० वीरप्पा', ए० आई० आर० १९५६, मद्रास ८९॥ 

२. _ रामनाथन ब० वीरप्स”, ए० आई० आर० १९५६, मद्र[स ८९ ॥३' 

रे. राजेन्द्र ब० ब्रजेन्र', ए० आई० आर० १९२३, कलकत्ता ५०१४ 

४. “रामाचायं ब० अनच्ताचायं” (१८९३) १८, बम्बई ३८९॥ 

५. “पुरुषोत्तम ब० आत्माराम” (१८९९) २३, बस्बई.५९७। . 
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मुतंहिन) के कब्जे मेंहो।' (च) जब किसी सम्पदा का स्वामित्व या विभाज्यता 
संशयात्मक॑ हो। (छ) जब कोई सम्पदा विस्मृत हो गयी हो ।* याद रहे कि जब 
कोई समांशी दूसरे समांशियों के ऊपर कौटुम्बिक सम्पदा के बटवारे का दावा दायर 
करे, तो उसका कतंव्य है कि उसमें वह सब कौटुम्बिक सम्पत्ति अवश्य सम्मिलित करे, 
ज़ो स्वतः उसके कब्जे में हो, यदि वह (सम्पदा) भारत के भीतर अवस्थित हो । 

ऊपर विभाजन की पाँच प्रक्रियाएँ बतायी गयी हैं। दो विधियाँ विघटन की और 
भी हैं, जो मनुष्य द्वारा संचालित नहीं ; कानून द्वारा प्रेरित होती हैं। एक तो जब कोई 
समांशी मुसलमान या ईसाई हो जाता है, तो वह समांशिता का सदस्य नहीं रह जाता। 
इससे यह न समझ लेना चाहिए कि वह सम्पदा में अपने हिंत को भी गयवाँ बठता है। 
सन्‌ १८५० वाले “कास्ट डिसेविलिटीज रिमूवल ऐक्ट” ने यह विहित कर दिया है कि 
धर्म छोड़ने से कोई हिन्दू संयुक्त सम्पदा में अपने हित से वंचित नहीं होगा । दूसरे 
“स्पेशल मैरेज ऐक्ट सन्‌ १९५४” (जिसका पूर्वज था १८७२ वाला ऐंक्ट) के अनु- 
सार वह हिन्दू समांशिता की सदस्यता खो बैठता है जो अपना विवाह उस एऐंक्ट के 

तगंत कर छे । 
क्‍ यहाँ विभाजन पर दो शंकाएँ उठती हैं--क्या विभाजन शाइवत होता है या फिर 
भी हो सकता है ? क्‍या वियुक्त सदस्य फिर सम्मिलित हो सकते हैं ? यह तो ज्ञात 
ही है कि विभाजन ले बाद उत्तरजीविता वाला नियम लागू नहीं होता और जो भाग 
एक समांशी के हिस्से में पड़ता है, उसमें उसके पुत्र-पौत्रों का जन्म-स्वत्ववाद के अनु- 
सार जन्म लेते ही हिंत पैदा हों जाता है। यह भी कि एक पृथक पुत्र अपने पिता का 
उत्तराधिकारी नहीं गिना जा सकता, जब दूसरा पुत्र मौजूद हो जो पिता के साथ सम्मि- 
लित रहा है। यदि वियुक्त समांशी एक विधवा व एक पथक पूृत्र को छोड़कर मरे 
तो विधवा नहीं पृथक पृत्र उत्तराधिकारी' माना जायगा। 
हिन्दू ला” का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि विभाजन केवल एक बार हो सकता 

है और उसका फिर उद्घाटन (पुनरावृत्ति) असम्भव है। यह सिद्धान्त संयुक्त स्वामित्व 
के विघटन पर लागू होता है, न कि संयुक्त द्रव्य के बटवारे पर। विभाग के पुनरुद्घाटन 


१. क्रिस्टया ब० नरसिंहम” (१९००) २३, भव्रास ६०८॥ 
२. सुब्रह्मण्यन ब० ए० चन्द्र, ए० आई० आर० १९२५, सद्रास ३३३॥ 
३. वबिंकट सुब्बेया ब० बेंकट रसेया, ए० आई० आर० १९४३, मद्रास ३२४९। 
४. “गिरधारीलाल ब० फतेहचन्द ,ए० आई० आर० १९५५, सध्य भारत १४८। 
५. “बालकृष्ण ब० सावितन्नो बाई” (१८७९) ३, बच्बई ५४। 

है 
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का झ्ाशय है पूर्व अभिहस्तांकित भागों का अमान्यकरण और उसकी जगह पर नवीन 
भागों की संस्थापता। कभी-कभी इस क्रिया में पूर्व विभाजन वाले भागों की मर्दे एक 
भाग से निकालकर दूसरे में डाल देनी पड़ती है। ऐसे पुनविभाजन में हिस्सेदारों के उन 
खरीदारों की हितरक्षा की जाती है जिन्होंने नेकनीयती के साथ मूल्य देकर उनसे सौदा 
कर लिया हो। विभाजन के पुनरुद्घाटन के कई हेतु हो सकते हैं--एक तो पूर्व विभा- 
जन वाले किसी पक्ष का ऐसा छलकपट, जिसके कारण निर्मूल्य सम्पत्ति मूल्यवान्‌ सम्पत्ति 
के धोखे में बाँठ दी गयी थी, या ऐसी सम्पत्ति हिस्सों में डाल दी गयी थी जो संकल्पित 
या धर्मार्थ समर्पित होने के कारण कुटुम्ब की थी ही नहीं ।' इसरें, ऐसे भागाधिकारी 
शिशु की अवहेलना जो विभाजन काल में गर्भस्थ था। तीसरें, ऐसे दत्तक पृत्र का हक 
जिसका ग्रहीता बटवारे के पहले मर चुका था, यात्री जिसके दत्तक-ग्रहण और दत्तक- 
ग्रहीता की मृत्यु के बीच में बटवारा कर लिया गया हो। किन्तु यदि वयस्क समांशी* 
गण कुछ काल तक विषम विभाजन के प्रति अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर चुके हों, 
तो विषमता के बहाने से बटवारे का पुनरुद्घाटन नहीं करा सकते ।' चौथे, वे झव- 
यस्क समांशीगण भी बटवारे की पुनरावृत्ति करा सकते हैं जिनको विषम अथवा अप- 
याप्ति अंश प्रदान किये गये थे ।* 

एक प्रकार के पुनरुदघाटन को समायोजन कहते हैं। समायोजन उस समय 
करना पड़ता है जब कोई सम्पत्ति भूल से या सयोग से छूट गयी हो, या खोयी हुई वस्तु 
मिल गयी हो, या ऐसी सम्पत्ति अब विभाजनार्थ उपलब्ध हो गयी हो, जिसका बटवारा 
उस वक्‍त स्थगित कर देना पड़ा था। समायोजन उस समय भी प्रयुक्त किया जाता 
है जब अवयस्क या अन्य समांशी की प्रेरणा पर छोटी-मोटी विषमताञ्ों का निवारण 
वांछित हो। जहाँ तक हो ऐसी प्रकीर्ण कार्यवाहियाँ करके बटवारे के पुनरुद्घाठन से 
बचे रहना" वांछनीय तथा सब पक्षों व श्रदालत के लिए सुविधाजनक होता है। 

भ्राम तौर से बटवारे का पुनरुद्धाटन दुर्घट होता है। यथा--- 


१. “एम० शेषजञ्ना ब० एम० दांंकरन्ञा ,ए० आई० आर० १९५८, आंध्र प्र०६९५॥४ 
“देवेन्द्रदत्त ब० ज्ञानेन्द्र” (१९३०), कलकत्ता ३८१॥ 
“राम कोटप्पा ब० सुन्दर रसेया, ए० आई० आर० १९३१, मद्रास ७०७४ 
. “हनमनन्‍्त ब० सीसाचाययें' (१८८८) १२, बम्बई १०५॥ 
- ब्रजराज ब० शिवदान” (१९१३) ४०, इ० एपील्स १६१॥ 
. थगावल ब० रथना (१९५९) २, एम० एल० जे० २७९। 
५. “कृष्णन ब० जानकी , ए० आई० आर० १९५१, टी० सी० ३८। : 
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सक्दंशो निषतति सहझृतकल्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीष्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ (सन्‌ ९,४७) 


ऐसा व्यक्ति बटवारे की याचना नहीं करता जो बठवारे के समय जीवित रहा 
हो या जिसका उपयुक्‍त प्रतिनिधित्व उस कार्यवाही में किया जा चुका हो। अपवाद रूप 
या तो वह अनहं (अश्रयोग्य) व्यक्ति होता है जिसकी अनहंता दूर हो गयी है, या वह 
पुत्र जो बटवारे के समय अनुत्पन्न एव अगर्भस्थ होने के कारग भागाधिकारी नहीं था।* 
तथापि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसको केवल इस आधार के ऊपर कानून 
बटवारे के पुनरुद्घाटन का विशेषाधिकार प्रदान कर देता है कि उसके पिता ने अपने 
निमित्त कोई अंश रक्षित नहीं कर लिया था और इस तरह उसे पैतामही सम्पदा में 
हक पाने से वंचित कर दिया था ।* इन दशाओं में भी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, बटवारे को ज्यों का त्यों बनाये रखने का और पूर्व-प्रदत्त भागों में काटछाँठ करके” 
ऐसे लोगों के हकों को पूरा कर देने का ग्रयत्व किया जाता है ।* 


यहाँ तक विभाजन के पुनः उद्घाटन पर विचार किया गया। अब दूसरी समस्या 
के ऊपर चिन्तन किया जाय, अर्थात्‌ क्या बिभकत कुटुम्बी लोग पुनरपि सम्मिल्ति हो 
सकते हे। जब दो या अधिक विभकत समांशी गण बटवारे को रद्द करके और अपने 
अशों का सयोजन करके पूवंवत्‌ इस सुमति के साथ सम्मिलित होकर रहने के लिए सह- 
मत हो जाते हैं, कि जो तेरा है वह मेरा और जो मेरा है वह तेरा”, तब उस दशा 
को पुनः-संयोजन और उन समांशियो को संसुष्ठ या संसृष्ठी कहते है। विभाजन से 
संयोजन करने की तीन अवस्थाएँ हैं-- (१) संयुक्त कुटुम्ब, (२) उसके सदस्यों में 
विभाजन, (३) प्राग्वर्ती विभाजन के पक्षों के बीच प्रत्यक्ष या अन्तर्निं हित यह संकल्प 
ओझौर इकरार कि हमारी सम्पत्ति सम्मिलित हो जायगी।' संसूष्टि का मुख्य प्रभाव 
यह है कि जब उत्तराधिकार में प्रतिद्न्द्रिता चलती है तो संसृष्टियों को असंसृष्टियों से 
वरीयता दी जाती है। उसका गौण प्रभाव यह होता है कि बटवारे के बाद उत्तराधिकार 
विषयक जो प्रत्याशाएँ उत्पन्न हो गयी हों वे दूटढ जाती हैं। इस नैराश्यजनितः 


१. “कृष्ण ब० स्वासी (१८८५) ९, मद्रास ६४। 
२. भिगवत ब० रामजी, ए० आई० आर० १९४७, प्रिवी कॉंसिल १४० ॥' 
३. अधिलिंग ब० रामस्वासी” (१९४५), सद्रास २९७ । 

४. प्रोफेसर जे० डी० एम० डेरेट प्रणोत माडनें हिन्दू छा, पृष्ठ ३४०-४२ ॥: 
५. हिस्द्री आव घमंद्ञास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ७६५। 
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मनोमालिन्य को थोड़ी मृदुता प्रदान करने के आशय से संसूष्टि के ऊपर कुछ प्रतिबन्ध 
लगा दिये गये, यथा--- 

संसृष्टिनस्तु संसृष्टो सोदरस्थ तु सोदरः। 

दद्याच्च प्रहरेंद्‌ अंश जातस्य च मृतस्य च ॥ 

अन्योदय्यस्तु संसृष्ठो नानन्‍्योदर्य्यों घन हरेंत्‌ । 

असंसृष्ट्यपि चाद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातृजः॥ (याज्० २, १३९-४०) 

विभकतो यः पुनः पिन्ना भात्रा चंकत्र संस्थितः। 

पितृव्येणाथवा प्रीत्या स ततूसंसृष्ट उच्यते ॥ (बृहस्पति) 


प्रिवी कौसिल ने इन वचनों के आधार पर यह निर्णय दिया कि वे ही समांशी 
'गण संसृष्टि कर सकते हैं जो प्राग्व्ती विभाजन में पक्षवारी थे ।' चूँक्ति संकल्प और 
इकरार करने के लिए (जो संसृष्टि का अनिवाय॑ं कारक होता है) एक अवयस्क सक्षम 
नहीं माना जाता, इसलिए उसकी तरफ से पिता के सिवा, जो गृहपति या प्रभ होता 
है, कोई भी अभिभावक संसृष्टि की रचना नहीं कर सकता ।* संसष्टि के परचात 
पदा होने वाले संसृष्टों के वंशज भी उसी तरह संयुक्त समझे जाते हैं, मानों वे मिता- 
क्षरा वाले सामान्य संयुक्त कृटुम्ब में ही उत्पन्न हुए हैं ।' संसष्टि का प्रमाणभार उसी 
पर होता है जो उसका अभिकथन (समर्थन) करे, अन्यथा विभाजन के पदचात सदस्य 
अलग बने रहे हैं, यह पूर्व -धारणा कर ली जाती है। 


हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब कीं वैध स्थिति का पुनः सर्जेन ही संसृष्टि का मुख्य परिणाम 
होता है। संसूष्टों को तथा संसृष्टि के अनन्तर उत्पन्न होने वालों को भी उस बैच 
स्थिति के प्रलाभ सुलभ होने लगते हैं। उदाहरणार्थ 'उत्तरजीविता” वाला नियम लाग 
होने लगता है, श्रसंसुष्ट सगा भाई और संसष्ठ सौतेला भाई समान उत्तराधिकार पाते 
हैं (हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट के अनुसार), सगी भगिनी भी उतकी सहभागिनी बन जाती 
हैं, संसृष्ठ होने के बल पर सगा भाई अ्रन्य सांपादिवंकों (बान्धवों) को अभ्रपवर्जित करते 
लगता है, यद्यपि ससुष्टि के होते हुए भी वह स्वत अससुष्ट पुत्र के द्वारा अपवर्जित 


१. बालाबरुश ब० रुक्‍सा बाई” (१९०३) ३०, इ० एपील्स १३०। 
“राम ब० पान”, ए० आई० आर० १९३५, प्रिवी कौंसिल ९। 

२. बाबू उर्फ गोविन्ददास ब० गोकुलदास”, ए० आईं० आर० १९२८, सद्रास 
१०६४। 

है नरसिंह ब० एस० बेंकट” (१९०९) ३३, मद्रास १६५। 
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हो जाता है। व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि एक ही पीड़ी के दो उत्तरा- 
घिकारियों में से संसुष्टि वाला असंसृष्टि वाले से जीत जाता है।' चूंकि संसृष्टि के 
बाद संयुक्त कुटुम्ब का पुनर्निर्माण हो जाता है, इसलिए उसके बाद यदि कभी विभाजन 
होगा, तो वे ही नियम लागू होंगे जो सामान्य संयुक्त कुटुम्ब के बटवारे में प्रयक्त होते 
हैं ।' सन्‌ १९३७ वाले “हिन्दू विमेन्‍्स राइटस टु प्रापर्टी ऐक्ट” की बदौलत संसृष्टि का 
हक तथा संसृष्ट समांशी की मृत्यु से लाभान्वित होने का हक उस अ्रधिनियम में उल्लि- 
खित विधवाञों को भी सुलभ हो गया है,' यद्यपि नागपुर हाई कोर्ट के निर्णय के अनु- 
सार केवल पुरुष सदस्यों को ही संसृष्टि का हक होता है।* इसी प्रसंग में यह बात 
भी हृदयंगस कर लेनी चाहिए कि संसृष्टि का लिखित होना आवश्यक नहीं होता, यहाँ 
तक कि यदि विभाजन के अभिलेख की रजिस्ट्री हो चुकी हो तो भी संसृष्टि की संविदा 
मौखिक हो सकती है।' 


जब संयुक्त कुटुम्ब में विभाग होता है, तो भागों का बाँठ निम्नलिखित नियमों 
से किया जाता है-- 


(१) जब पिता व उसके पूत्रों के बीच बटवारा हो तो उनमें से प्रत्येक को 
बराबर-बराबर अंश मिलता है। मान लीजिए कि एक पिता और उसके दो पूत्रों में 
विभाग हो रहा है। प्रत्येक एक तिहाई पायेगा । 

(२) यदि विभागाकांक्षी केवल दोया चार भाई हैं, तो प्रत्येक अरध या 
चतुर्थाश पायेगा । 


(३) यदि कोई झविभक्‍त समांशी पुरुष सन्तान (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र) छोड़ कर 
मर जाय तो उसका विभाग में अंश पाने का हक उस या उन पुरुष सन्‍्तानों पर अव- 
तरित हो जाता है, अर्थात्‌ बटवारे में सन्‍तान उस मृत समांशी का प्रतिनिधित्व करती 
है। सन्‌ १९३७ वाले हिन्दू विमेन्स राइट्स ट॒ प्रापर्टी ऐक्ट” ने चार निकट सम्बन्धी 


१. हिस्द्री आब घधर्मद्ञास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ७६७-६९। 
२. “नरसिंह ब० वेंकट” (१९१०) ३३, भव्रास १६५ ॥ 
३. मनोरमसा ब० राम, ए० आई० आर० १९५७, मद्रास २६९। 
प्रो० जे० डी० एम० डरेंट कृत मा० हिन्दू छा, पृु० ३४४-४५॥। 
४. नान्रास ब० राधाबाई (१९४२), नागपुर २४। 
५. “नरसस्सा ब० वेंकट नरसी” (१९५३) २, एम० एल० जे० ६९५॥ 
पड 
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विधवाओं को भी अपने मृत पतियों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता प्रदान कर दी है।' 
सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू स० ऐक्ट” ने इन विधवाओं के हिंत को परम या पूर्ण स्वामित्व 
के सदुश कर दिया है। 

(४) जब बटवारा ऐसे सदस्यों के बीच हो रहा हो जो चचेरे भाई हैं या चाचा- 
भतीजे हैं, तो प्रत्येक शाखा को पितृपरक भाग दिया जायगा और प्रत्येक शाखा केः 
सदस्य आपस में व्यक्तिपरक अंश पायेंगे। यथा--- 

समवेतेस्तु यत्प्राप्त सर्वे तत्र समांशिनः । 

तत्पुत्रा विषमसमाः पितृभागहराः स्मृताः ॥ (बृहस्पति) 
अविभकतेषनुज प्रेते तत्सुत॑ रिक्यभागिनम्‌ । 

कुर्वोत जीवन येत लब्घं नेव, पितामहात्‌ ॥ 

लगेतांश स॒ पित्य॑ तु पितृव्यात्तस्य वा सुतात्‌ ॥ 

स एवांशस्तु स्वेषां भ्रातृ्णां न्‍्यायतों भवेत्‌ ॥ 

लभेत तत्सुतो वापि निवृत्तिः परतो भवेत्‌ ॥ (कांत्यायन ) 


निम्नलिखित उदाहरणों से तीसरे व चौथे नियमों को सहज में हृदयंगम किया 


जा सकता है-- 
अझसे लेकर घ तक के व्यक्ति संयुक्त कुटुम्ब संघटित करते हैं। श्रब अ से 
लेकर ग॒ तक लोग जब मर चुके, तब कुटुम्ब मे. 











विभाग होने लगा। तीसरी पीढ़ी वाले छः ञअ्‌ 

सदस्य एक-एक छठा अंश नहीं पायेंगे; वरंच | 

ध पायेगा क वाला तिहाई अंश। च, छ, ज॒ | | | 
मिलकर ख वाला तिहाई अंश लेंगे, उनमें से | बा हे 
प्रत्येक के हाथ है अंश लगेगा। वैसे हीत घ |] बात कह | | ' | 
पायेगा ग॒ के तिहाई अंश का आधा या है च छज लत थ्‌ 


ओर उसका भाई थ भी ई अंश पायेगा । 


मान लीजिए कि बटवारा उस वक्‍त होने लगता है जब अ और उसके दो पुत्र 
कओऔरग मर चुके हैं और एक पुत्र ख तथा तीसरी पीढ़ी में अ के छः पौत्र जीवित 
हैं। भ्रब ख को एक तिहाई अंश उसके और उसके तीन पुत्रों के निमित्त मिलेगा, 
एक तिहाई क के पुत्र घ् को मिलेगा और एक तिहाई ग का जो अंश है वह मिलेगा 
उसके दो पुत्रों को। ह 
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अब दूसरा दृष्ठान्‍्त लिया जाय। 
मान लीजिए कि इस कुदुम्ब में अके 
मरने पर विभाजन जब हो रहा है, तब 
क उसका पुत्र, द, न उसके प्रपौत्र और 
उसके प्रपौत्र च का पूत्र छ ये चार लोग 
मौजूद हैं। यहाँ छ बेचारा वंचित हो 
जायगा, क्योंकि उसकी पीढ़ी चार से 
झधिक है (अ से गिनने पर छ का 
पाँचवाँ नम्बर आता है) । अ का पुत्र क 
आधा अंश पायेगा। उसके प्रपौत्र द और 
ने मिलकर आधा अंश पायेंगे । 








झ् 
__| 
| | | 
क्‌ ख्‌ ग्‌ 
| | 
जे 2 ह 
| | 
| | च 
दर न | 
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तीसरा दृष्टान्त कुछ जटिल है। अ अपने चार पुत्रों तथा पाँच पौत्रों को छोड़ 
कर मरा और फिर के मर गया। अ्रभी तक कुदुम्ब सम्मिलित है। के का एक पुत्र 


अ 
__ 
| | 6 | 
क्‌ ख. ग॒ घथ॒ 
| | | 
| | | | 
चर घर जज अभ 


च अपना भाग हु का ई यानी ३६ बंटवा- 
कर सबसे अलग हो जाता है, फिर भी 
बाकी सदस्य सम्मिलित बने रहते हैं। 
इसी बीच ख, ग और घ क्रमशः मर जाते 
हैं। अब क के एक पुत्र छ की मृत्यु होती 
है। छ की मृत्यु के बाद (क का तीसरा 
पुत्र ) ज बटवारे का दावा तऔर 
थ के विरुद्ध दायर कर देता है। क्‍या 


अरब पित॒परक विभाजनानुसार ज को विद्यमान सम्पदा का एक तिहाई श्रंश मिलेगा ? 
बम्बई हाई कोर्ट का उत्तर अस्तिवाचक है ।' मद्रास हाई कोर्ट का उत्तर तास्तिवाचक 
है और वहाँ के मतानुसार चंकि क की शाखा को उसके विभक्त पृत्र च॒ के माध्यम 
से ३७६ पहले मिल चुका था अभ्रतः झ्ब उस शाखा को < घटाने के बाद ई यानी 
बंद या है ही पाने का हक है। यह मत औचित्य के ऊपर श्रवलम्बित है । 


१. 'प्राणजीवन दास ब० इच्छाराम ३९, बम्बई ७३४। 
२० “मंजुनाथ बू& नारायण” ५, मद्रास २६२ 
#तारायण ब० दंकर ५३, सद्रास १। 


२१२ हिन्दू विधि 
दायभाग-मतानुसार विभाजन 


यहाँ तक विभाग के ऊपर मिताक्ष रा के दृष्टिकोण से मनन किया गया है। श्रव 
उस पर दायभाग के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है। जैसा कई बार कहा जा 
चुका है, समांशिता की अ्रवधारणा दोनों शाखाश्रों में भिन्न होने के कारण, विभाजन 
के आशय में भी भेद हो गया है। दायभाग में प्रत्येक समांशी का अ्रंश निर्धारित होते 
हुए भी सब का कब्जा सम्मिलित रहता है। अ्रतः विभाजन का आशय है प्रत्येक समांशी 
का अपने निर्धारित अश के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्य के ऊपर कब्जा। पथक्ता का संकल्प 
दोनों शाखाओं में महत्व रखता है। किन्तु मिताक्षरा में अंशों का निर्धारण ही पृथक्ता 
के संकल्प का प्रतीक होता है; तथा दायभाग में द्रव्य का वटन ही पृथक्ता के संकल्प 
का प्रतीक माना जाता है। 

दायभाग में नारी भी समांशी होती है, अतः वह बटवारे का प्रवरतेन करा सकती 
है ।' मिताक्षरा में सन्‌ १९३७ वाले “हिन्दू वीमेन्स राइटस टु प्रापर्टी ऐक्ट” के पहले 
नारी इस अधिकार से वंचित थी। किस्तु एक अ्वयस्क समांशी किन दशाओं में बठ- 
बारा करा सकता है, इसके ऊपर दोनों शाखाओं के नियम समान हैं। उप रम-स्वत्व- 
वाद के अ्रतुसार पुत्रादि को बटवारा कराने का हक दायभाग में पिता की' मृत्यु के बाद 
पैदा होता है, उसके जीवन काल में नहीं। द्विजों के जारज पुत्र दोनों ही शाखाओं में 
विभागाधिकारी नहीं होते। शुद्रों के जारज पुत्रों का विभाजनाधिकार दोनों शाखाओं 
में समान है। 

दायभाग की मान्यता में जब कोई क्रेता संयुक्त सम्पदा वाली किसी सम्पत्ति का 
एक अंश खरीदता है, तो वह उसी सम्पत्ति के विभाजन और अपने हिस्से के दखल का 
दावा कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वह सारी संयुक्त सम्पदा के बटवारे का 
' दावा करे। दायभाग में भी मिताक्षरा के सदृश पत्नी, माता, पितामही विभाजन 
नहीं करा सकतीं। मिताक्षरा का यह नियम है कि पिता और पुत्र के बीच बटवारा 
होने पर पत्नी भी मागदार बन जाती है। यह नियम दायभाग में प्रत्यक्षतः लागू नहीं 
होता, क्योंकि पुत्र को विभाजन कराने का हक ही नहीं होता । पिता नितान्‍त स्वच्छन्द 
है, जिसको चाहे उसको जैसा चाहे वसा भाग दे या न दे। पिता के मरने के बाद यदि 


“सी० डी० देवय ब० कारीगौडा*, ए० आई० आर० १९५४, भैसुर १५८। 
हिस्ट्री आब घ्मशास्त्र, ३रा खंड, पृ० ६३१-३४। 
“दुर्गावाथ ब० चिस्तामणि” (१९०४) ३१, कलकत्ता २१४। 

२ वाराही ब० देवकामिती” (१८९३) २० कलकत्ता ६८२१ 
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भाइयों में विभाजन हो, वो भाता को, मिताक्ष रा के समान, पुत्र के बराबर अंश पाने 
का हक हो जाता है। भाग देते समय माता के स्त्रीधन के मूल्य की कटौती उस (भाग) 
में से कर ली जाती है। माता व पितामही के इस हक से सम्बन्धित अन्य बातों को 


भी ध्यान में रखना चाहिए। 


यदि बटवारे के पहले एक भाई माता को अपनी दायाद रूप में छोड़कर मर जाय 
तब माता का द।हरा भागाधिकार पैदा हो जाता है। एक ता माता रूप से पुत्रों के समाच 
झश, और दूसरे मृत पृत्र की दायाद रूप से उसके भाग की उत्तराधिकारी होने से। 
दायाद के रूप में [मले हुए अश के मूल्य की कटौती उसके निजी भाग म से इसलिए 
नहीं की जा सकती कि वह निजी भाग स्त्रीधन नहीं गिवा जाता ।* इस प्राचीन मत 
के विपरीत नयी नजीरों ने यह निणय दे दया है कि चूँकि माता का भरण-पाषण के 
बदले मे भाग मिलता है, इस लिए दायाद के रूप से वह दोहरा भाग नही पा सकती।' 
अपने अपरिमित प्रभुत्व के आधार पर दायभाग मतावलम्बी हिन्दू पिता [इच्छापत्र द्वारा 
यह विहिंत कर सकता है कि जब मेरे पूत्र विभाजन करें तो मेरी पत्नी भाग न पाये । 
किन्तु इस मनाही के बावजूद विधवा को मृत पति की सम्पत्ति से भरण-पोषण पाने 
का हक होता है।* यदि पुत्र गण आपस में बटवारा करने बेठें तो उनकी अपुत्रा 
बिमाता भाग नही पाती । जब कई विमाता हों और उनके पुत्रों में बटवारा हो रहा 
हो, तो सम्पदा के पहले उतने टुकड़े कर डाले जाते है जितने पुत्र है और फिर अपने- 
अपने पुत्रों के भागों में से एक-एक भाग सब माताएँ पाती हैं। इस रीति को एक उदा- 
हरण से समझ लिया जाय--राम दो विधवा मनी व लली को छोड़ कर मरा। मनी 
के दो व लली के तीन पुत्र हैं। सम्पदा के पाँच टुकड़े कर डाले जायेंगे। मनी व दो 
पुत्र इ में बराबर-बराबर यानी प्रत्येक + ४ अंश पायेंगे । लली व तीन पुत्र हू में बराबर- 
बराबर यानी प्रत्येक छऊ अंश पायेंगे। किन्तु यदि उनमें से किसी माता के एक ही 


१. पुरेंन्रनाथ ब० हेमांगिवी' (१९०९) ३६, कलकत्ता ७५। 

#एन० वाराहलू ब० सिथम्सा, ए० आई० आर० १९६१, आंध्र २७२४ 
“इन्डु ब० मृत्युंजय” (१९४६) १, कलकत्ता १२८॥ 

“मयर ब० रेंणुका” (१९४९), नागपुर ४००। 

“इयामू ब० विश्वनाथ, ए० आई० आर० १९५५, बम्बई ४१०। 
३. पुरेंन्द्रनाथ ब० हेमांगिनी” (१९०९) ३६, कलकत्ता ७५॥ 

४. श्रीमती हेसमांगिनी ब० केदारताथ” (१८८९) १६, कलकत्ता ७५८३४ 
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पुत्र हो तो वह अपने पुत्र के अंश में भाग पाने की जगह केवल गुजारा पायेगी | 
चूँकि दायभाग में माता को जो अंश मिलता है वह गुजारे के बदले में दिया जाता है, 
इसलिए यदि सारी सम्पदा का नहीं, केवल कुछ सम्पत्ति का विभाज॑न हो रहा हो तो 
माता किसी अंश की माँग नहीं कर सकती है; लेकिन शर्ते यह है कि बची हुई अ्रवि- 
भक्‍त सम्पदा से उसका भरण-पोषण समृचित रूप से हो सके । माता को भाग पाने 
का हक उसी वक्‍त पेदा होता है जब पुत्रों के बीच में बटवारा हो रहा हो। यदि बठ- 
वारा होने की नौबत न आये, यथा बटवारे के दावे में डिग्री न हो या वादी दावे को 
उठा ले, तो माता का हक पैदा नहीं हो सकता। जब तक हक पैदा न हो तब तक 
सम्पत्ति बिक भी सकती है और नीलामी डिग्री में नीलाम भी हो सकती है। उस बिकी 
हुई सम्पत्ति के ऊपर माता के भरण-्पोषण का भार पड़ेगा या नहीं यह प्रइन अभी 
संदिग्ध है। किन्तु यह निरिचत है कि वह उसमें भाग नहीं पायेगी ।' पितामही के 
अधिकार का यह वृत्तान्त है-- 


पितामही को भाग पाने का हक कब पैदा होता है ? एक तो जब उसके पृत्रों 
व पौत्रों में बटवारा होने लगे। दूसरे, जब उसके पुत्रों व मृत पृत्र की ऐसी पूत्री के 
बीच में बटवारा हो रहा हो जो अपने पिता की दायाद बनी हो। दोनों दशाओं में 
उसको पुत्र के समान अंश मिलता है ।* तीसरे, जब उसके पौत्रों के बीच विभाजन होने 
लगे तब उसको पौत्र के बराबर भाग मिलताईहै। चौथे, जब उसके पौत्रों व प्रपौत्रों 
के बीच में बटवारा हो रहा हो, तब भी उसको पौत्र के बराबर अ्रंश मिलता है|" प्रत्येक 
दशा में उसके भाग में से उतना हिस्साधघटा दिया जाता है जिसका मूल्य उसके स्त्री- 
धत के तुल्य हो ।* यह ज्ञातव्य है कि पितामही का भागाधिकार तभी माना जाता 
है जब विभाज्य सम्पत्ति उसके पति की रही हो ।" 


१. 'कृष्टो समीने ब० आशुतोष” (१८८६) १३, कलकत्ता ३९। 
“श्रीमती हेमांगिनी ब० केदारनाथ” (१८८९) १६, कलकत्ता ७५॥| 

* वाराही ब० देवकामिनी” (१८९३) २०, कलकत्ता ६८७। 

« बलदेवदास ब० सरोजिनी” (१९३०) ५७, कलकत्ता ५९७। 

« शिवसुन्दरी ब० वसुमती” (१८९१) ७, कलकत्ता १९१। 

«  शिवसुन्दरी ब० बसुमतो” (१८९१) ७, कलकत्ता १९१॥ 

« "किशोरी ब० सनोमोहन (१८९६) १२, करलूँकेता १६५। 

।: ४७. “ किरंणबाला ब० सुशोल”, ५३ कलकत्ता, जीक॑ली मोट्ंस ७०९१ 


० ल्‍० ० >० (0) 


विभा जन २१५ 


“क्रिण बाला ब० सुशील” वाले उपरोक्त मामले में विवाद इस तरह का 
था --सम्पदा का मालिक अ अपनी विधवा क तथा पुत्र ख को छोड़कर मरा। 
स्व अपनी विधवा ग और दो पुत्र घ और च को छोड़कर न्‍$ 
मरा। चर अपनी विधवा छ और पुत्र ज को छोड़कर मरा। अ्-क (पत्ती) 
अब घ को बटवारे की सूझी। वह विभाजन का दावा ज के ख--ग (पत्नी), 
विरुद्ध दायर कर देता है और उसमें भ्रपनी पितामही क, 
अपनी माता ग श्रौर ज की विधवा माता छ को प्रतिपक्षी | | 
बना देता है। ध्यान देने योग्य है कि क अपने पौत्रों के... [5 (पत्नी )' 
समान अंश पाने की अधिकारी है। इसलिए तीन भागियों ञ 
के तीन बराबर-बराबर खण्ड करने पर $ क को मिलेगा, 
फिर ३ घ को, फिर & च के दायादों (छ और ज) को। अ्रव ग भी अपने पुत्रों के 
तुल्य अंश पाने की हकदार है। उसके दो पुत्रों ने ई+३ यानी है भाग पाया है। 
इस ह के तीन सम खण्ड बनाये जाकर एक यानी डर घ को तथा एक यानी है ग॑ 
को और एक यानी ड ज को मिलेगा। छ का मात्र एक पुत्र है, भ्रतः वह ज के खण्ड 
में साझा नहीं करेगी। 

विभाजन में भागों का वंटन निम्नोक्त नियमों के अनुसार किया जाता है-- 

(१) भाइयों में जब विभाग होता है तो वे समान अंश पाते हैं। 

(२) मृत भाई का भाग उसके दायाद, या मृत्यूत्तर-दायग्राही (डिवाइजी), 
या अभिहस्तांकितग्राही (एसाइनी) को मिलता है। 

(३) प्रत्येक शाखा को पितृपरक रीति से और शाखा के भीतर प्रत्येक सदस्य 
को व्यक्तिपरक रीति से अंश दिये जाते हैं ।' इस प्रकार यहाँ तक हिन्दू विधि की दोनों 
शाखाओं के दृष्टिकोण से विभाजन का अध्ययन हो चुका। उससे सम्बन्धित जिन 
अइनों की चर्चा ऊपर नहीं आयी है उनके सम्बन्ध में यह मान लिया जाय कि दोनों 
शाखाओं में मतक्‍्य है। 


१. मुल्ला प्रणीत हिन्दू ला, पृष्ठ ५२५। 
२० मुल्ला प्रणीत हिन्दू ला, पुष्ठ ५२०-२५। 


- अकरण १२ 
तारी-सम्पदा-- ( क ) स्त्री-धन 
नारी-सम्पदा दो भाँति की होती है--स्त्री-धन व दायागत। पहले स्त्री-धन पर 
मनन करना चाहिए। स्त्री-धन का शाब्दिक या यौगिक अर्थ है नारी की सम्पदा। किन्तु, 
इस अपारिभाषिक या व्यापक अर्थ में उसका प्रयोग स्मृतियों में नहीं हुआ है। उनमें 
इसको एक पारिभाषिक शब्द माना गया है। आरम्भ में इसका आशय संकुचित था । 
धीरे-धीरे इसकी व्यापकता में संवर्धन होता गया। इसकी प्राचीनतम परिभाषा के 
झ्नुसार जो मनु रचित है, छः प्रकार की सम्पतियाँ स्त्रीधन होती हैं। यथा--- 
अध्यग्न्यध्यावहृ'नक दत्त च प्रीतिकसंणि । 
अआतृमातृपितृप्राप्त॑ षड्विध स्त्रीधर्त स्मृतम्‌ ॥ (सनु ९, १९४) 
नारद स्मृति में भी छः प्रकार के स्त्रीधन लिखे हैं। याज्वल्क्य ने मनु से कुछ 
ग्रधिक सम्पत्तियों को स्त्रीधन माना है, यथा-- 
पितृ-मातृ-पति-अआत्‌-दत्त-मध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिका्य च स्त्रीध्ं परिकीतिंतम्‌ ॥ 
बन्धुदतं तथा शुल्कमन्ताधेयकमेव च॥ (याज्ञवल्क्य २, १४३) 
“आद्यम शब्द के प्रभाव से अन्य प्रकार की सम्पत्तियाँ भी स्त्रीधन मानी जा 
सकती हैं। विष्णुधमंसूत्र में भी याज्ञवल्क्य की जैसी ही' सूची' मिलती है, यथा-- 
पितृ-मातृ-सुत-भ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतमा घिवेदनिक बन्घुदत्त शुल्कमन्वाधेयकमिति 
स्त्रीधनम्‌ । (बि० सु० १७-१८) 
इन दो ग्रन्थों के अनुसार पिता, माता, भाई और पति की दी हुई चीजें, विवाह- 
हवन के समय कन्या जो कुछ पा जाय, दूसरी पत्नी से विवाह करते समय पति-प्रदत्त 
धन आदि स्त्रीधन-संज्ञक हैं। सगे या सम्बन्धियों से मिली हुई चीजें और शल्क तथा 
विवाहोपरान्त अपित वस्तुएँ भी स्त्रीधन हो जाती हैं ।” याज्ञवल्क्य के बाद कात्यायनः 
स्मृति में स्त्रीधन की और भी बड़ी संख्या मिलती है। यथा--- 
विवाहक ले यत्स्त्रीम्यो दीयते हा ग्निसं निधो । तदध्यरिनिकृतं सद्भिः स्त्रीषनं परिकी तिंतम्‌ ॥ 


यत्युनलंभते नारी नीयमाना पितुगहात्‌। अध्यावहनिक॑ चैब स्त्रीधनं तदुदाहतम्‌ ॥॥ 
श्रीत्या दत्त तु यत्किचित्‌ श्वथ्वा वा हवलुरेण वा। -पादवन्दनिक चेव प्रीतिदत्त तदुच्यते ॥ 


नारी-संपदा--स्त्रीपन २१७" 


गृहे।पस्कर वा ह्ानां दो हाभरणकर्मिणाम्‌ । मूल्यं लब्धं तु्यात्कचिच्छुल्क॑_तत्परिकीतिंतम्‌- 


बिवाहात्परतो यत्तु रूब्धं भत्‌ कुलात्‌ स्त्रिया। अन्वाधेयं तदुक्तं तु रूब्धं बन्घु कुलात्तया । 


ऊध्व रूब्धं तु यत्किचित्संस्कारात्प्रीतित: स्त्रिया । भतुंः पिन्रोस्सका शाद्वा अन्वाधेयं तु तद्बिदु: 


ऊढया कन्यया वापि भर्तुं: पितृगृहे5पि वा । भ्रातुस्तकाशात्‌ पिन्रोर्वा लब्घंसो दा यिक॑ स्मृतस्‌॥॥ 


प्राप्तं शिल्पंस्तु यद्वित्तं प्रीत्य चेब यदन्‍्यतः। भर्तुं: स्वाम्यं तदा तत्र दोष तु स्त्रीधर्न स्मृतम्‌॥- 


(कात्यायन ८९५-९०२) 


स्मृतियों में या तो उन चीजों की सूची दे दी गयी है या उनका वर्णन, जो स्त्री- 
धन कहलाती है। परल्तु स्त्रीधन की व्यापक परिभाषा रचने या परिपूर्ण सूची प्रस्तुत 
करने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। कौटिल्य तक ने अपने धर्म निरपेक्ष ग्रन्थ 
अर्थशास्त्र में मात्र यह कह दिया है कि शुल्क, अ्रन्वाधेय, आधिवेदनिक, वन्धुदत्त ये 
सत्रीधन के प्रकार है ।” ऐसा लगता है कि पहले यह शब्द केवल छ: प्रकार की सम्प- 


त्तियों को परिभाषित करता था, फिर नौ को समाहित करने लगा, और पअन्‍्त में उन 


सब चल व अचल सम्पत्तियों को, जो स्त्री कुमारावस्था में, या विवाह में, या विवाहो- 
परान्त किसी से, जैसे माता-पिता से, या कुटुम्बियों ग्रथवा सम्बन्धियों से, या पति तथा 
उसके कुटुम्बियों से प्राप्त करे। किन्तु जो अचल सम्पत्ति पति ने दी हो, तथा वह 
धन जो विवाहित दशा में उसने स्वार्जित किया हो, या गैर व्यक्ति से प्राप्त हो वह 
सत्रीधन में नही गिना जाता। स्मृतिकारों ने 'प्राप्त', “दत्त” और लब्ध” शब्दों का 
प्रयोग किया है। भ्रतः यह बात सदिग्ध रह जाती है कि दाय-प्राप्त सम्पत्ति स्त्रीधन 
कहलायेगी या नही । 


प्रिवी कौसिल के निर्देशानुसार' अदालतों को स्मृतिवचनों की स्वतः व्याख्या 
नही करनी चाहिए, अपितु जिस प्रान्त का मुकदमा हो उस प्रान्त में अगीकृत उनके 
भाष्य या टीका का आश्रय लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य के उपरोक्त (२, १४३) इलोक 
की टीका मिताक्षरा में यह की गयी है--- जो कुछ माता, पिता, भाई, पति से मिले, 
जो कुछ वैवाहिक अग्नि के सामने मामां आदि सम्बन्धियों से मिले, आधिवेदनिक' 
भ्रर्थात्‌ दूसरी पत्नी से न्‍्याह करते समय सान्त्वना के लिए पहली पत्नी को पति द्वारा 
प्रदत्त धन (जैसा याज्ञवल्क्य ने २,१४८ में विहित किया है) और आचद्य--अर्थात 
इसी तरह वह धन, जो दायप्राप्ति, क्रय, विभाग, अ्रभिग्रहण या खोज द्वारा प्राप्ति इन पाँच 


१. कलेक्टर आव सदुरा ब० म॒० रासलिंग, १२ मूर्स इ० एपील्स ३९७॥ 


“२१८ हिन्दू विधि 


“साधनों से मिले, इन सब को मन्‌ इत्यादि ने स्त्रीधन माना है। यहाँ स्त्रीधन शब्द 
अ्पारिभाषिक आशय में प्रयुक्त हुआ है, पारिभाषिक आशय में नहीं। क्योंकि 
जब यौगिक या व्यूततन्न आशय सम्भव हो तो पारिभाषिक अर्थ लगाना अनुचित 

'होता है ।” | 

इसमें मिताक्षरा ने स्त्रीधन शब्द के आशय को कितना अधिक प्रसारित कर 
दिया है? नारी को दाय प्राप्ति से या विभाजन से मिली सम्पत्ति भी उसका स्त्रीधन 
हो जाती है। मिताक्षरा के ही समात सदनपारिजात (मिथिला की उपशाखा) और 

'अपराक व बालम्भट्टी में याज्ञवस्क्य के उपरोक्त वचन की व्याख्या की गयी है। 
वीरमित्रोदय (बनारस की उपशाखा) में और पराशरमाधवींय (मद्रास की उप- 
शाखा) में भी मिताक्षरा का अनुसरण हुआ है। दायभाग में व स्मृतिचन्द्रिका (मद्रास 
या द्रविड उपशाखा), दायतत्त्व, विवादचिन्तामणि (मिथिला) में स्त्रीधव शब्द को 
'एक पारिभाषिक शब्द माना गया है, अर्थात्‌ वह सम्पत्ति स्त्रीधन है जिसका पति से 
बिना पूछे भी स्त्री स्वेच्छानुसार दान, विक्रय या भोग कर सकती हो। दायभाग में वे 
सम्पत्तियाँ उल्लिखित नहीं हैं जिनके ऊपर नारी को उपरोक्त अधिकार होते हैं। किन्तु 
'उसमें कात्यायन के उस वचन का अनुमोदन क्रिया गया है जिसमें विवाहोपरान्त नारी 
द्वारा श्रमार्जित धन के तथा बाहरी लोगों द्वारा (विवाहोपरान्त) प्रदत्त धन के ऊपर 
पति का अधिकार बताया गया है। नारद के इस वचन का भी अनुमोदन किया गया 
है कि अचल को छोड़कर जो कुछ सम्पत्ति नारी अपने प्रिय पति से पाती है उसका व्यय 
और दान वह स्वेच्छानूसार कर सकती है। इन सारी बातों से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि दायभाग में स्त्रीधन शब्द समावेष्टित करता है-- (१) पति-प्रदत्त अचल सम्पत्ति 
को छोड़कर वे सब चीजें जो सगे सम्बन्धियों ने नारी को दी हों, (२) वे सब चीजें 
जो गैर लोगों ने या तो विवाह के हवन के अवसर पर या दुलहिन के बिदा होने के वक्‍त 
भेंट की हों। किन्तु वह सम्पत्ति स्त्रीधन नहीं है जो गैरों ने अन्य अवसरों पर दी हो, 
या जो वारी ने विभाजन और उत्तराधिकार में पायी हो, या विवाहित नारी ने अपने 
परिश्रम या कारीगरी से उपाजिंत की हो। 

मिताक्षरा तथा दायभाग के बीच स्त्रीधन के विषय में जो अन्तर है, प्रिवी 
कौंसिल ने उसका इन वाक्यों में वर्णन किया है--“विधिविज्ञों की बंगाली शाखा ने 
इस शब्द का प्रयोग सक्ेंदा संकीर्ण अर्थ में किया है और अपवर्जी या प्रायः श्रपवर्जी 
रूप से उन नारी-सम्पत्तियों को ही यह संज्ञा दी है जिनको प्राचीन धर्मशास्त्रों ते स्त्री- 
घन माता था। मालूम पड़ता है कि सिताक्षरा के रचयिता तथा कुछ अन्य (मयूख 
तथा वीरमित्रोदय के) रचयिताओं ने उसका प्रयोग विस्तीर्ण अर्थ में उन सब प्रकार 
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की सम्पत्तियों के लिए किया है जो स्त्री की हो सकती हैं, वे उसने पायी चाहे जहाँ 
से हों ।”' 

ऐसी घोषणा के होते हुए भी प्रिवी कौंसिल ने मिताक्षरा के विपरीत, पुरुष से 
हो या नारी से, उत्तराधिकार में मिली हुईं नारी सम्पत्ति को स्त्रीधन नहीं माना है और 
यह निर्णीत कर दिया है कि नारी-उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद ऐसी सम्पत्ति का 
अवतरण उसके दायादों के ऊपर न होकर प्राग्वर्ती स्वामी या स्वामी के दायादों के 
ऊपर होगा । श्रर्थात्‌ यदि उत्तराधिकार किसी नारी को अपने पति से मिला हो, तो 
सम्पत्ति उस (नारी) के बाद उसके दायाद को नहीं, पति के दायादों को मिल जायगी $ 
तथैव यदि उत्तराधिकार अपनी माता से मिला हो, तो सम्पत्ति उस (नारी) के बाद 
उसके नहीं, माता के दायादों को मिल जायगी ।' यह ज्ञातव्य है कि बम्बई हाई कोर्ट 
के पूर्वापर कई फंसलों ने यह प्रस्थापित कर दिया है कि दायप्राप्ति वाली सकल सम्प- 
त्तियाँ नारी-उत्तराधिकारी की स्त्रीधन बन जाती हैं। किन्तु यदि ऐसी उत्तराधिकारी 
का गोत्र (कुटुम्ब) में प्रवेश विवाह द्वारा हुआ हो तो उसको मिली हुईं सम्पदा उसका 
स्त्रीधन वहाँ भी नहीं मानी जाती है। यह एक अपवाद है। उसी तरह से “३० इ० 
एपील्स २०५” के होते हुए भी प्रिवी कौसिल ने यह निर्णय दे दिया है कि विभाजन 
में मिली हुई सम्पत्ति भी नारी का स्त्रीधन नहीं है ।* अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है 
कि विज्ञानेश्वर कृत स्त्रीधन के विस्तार को प्रिवी कौसिल ने अ्रस्वीकार कर दिया है। 

स्त्रीधन के विषय में मत-मतान्‍्तरों का संक्षिप्त वर्णन भ्रब" जान लेना चाहिए। 

(१) स्मृतिकारों ने स्त्रीधन को उन भेटों, दानों या उपहारों तक सीमित कर 
दिया है जो नारी किसी भी अवसर पर नातेदारों से तथा विवाह सम्बन्धी हवन के 


या वधू-यात्रा के अवसर पर अन्‍्यों से उपलब्ध करे। यह अभिमत सब शाखाओं 
को मान्य है।' 


2१. “दिवदंकर ब० देवीसहाय (१९०३) ३०, इ० एपोल्स २०५॥ 

२. भिगवानदीन ब० सेताबाई” (१८६७) ११, सूर्स इ० एपील्स ४८७। 

३. ३० इ० ए० २०५ की व्याख्या जो निम्नोक्‍्त फंसलों में की गयी है--- 
“सुब्रह्म ण्यम्‌ू ब० अरुणाचलम” (१९०५) २८, भद्गरास १। 
“जयादीन ब० बद्रीसिंह” (१९४३), इलाहाबाद २३०१। 

४. “दिवोमंगल प्रसाद ब० महादेवप्रसाद (१९१२) ३९, इ० ए० १२१॥। 
“कमला देवी ब० बच्चलाल”, ए० आई ०आर० १९५७, सु० कोर्ट ४३४। 

५.६ मुल्ला प्रणीत हिन्दू रा, पृष्ठ २०१-२०२॥ 
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(२) वह सब सम्पत्ति भी नारी का स्त्रीधन है जो कुमारावस्था में या विधवा- 
वस्था में उसने परिश्रम से या कारीगरी से उपाजित की हो अथवा गरों से पायी हो ॥ 

(३) प्रिवी कौंसिल ने मिताक्षरा वाले पाँच अतिरिक्त प्रकार के स्त्रीधनों को 
तथा इस मत को अ्मान्य कर दिया है कि नारी को मिली हुई सब चीजें उसका स्त्री- 
धन है। इसी को बनारस वाली उपशाखा का मत समझना चाहिए। 


(४) बम्बई की उपशाखा का मत उदार तथा मिताक्षरा से मिलता-जुलता है। 
वहाँ भी दाय प्राप्ति वाली सारी सम्पत्ति को (उपरोक्त अपवाद को छोड़कर) स्त्री“ 
धन माना जाता है। 

(५) मद्रास की उपशाखा के मत को मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रकार व्यक्त किया' 
है-- 'मिताक्षरा का अनुसरण करके स्त्रीधन का विस्तृत अर्थ लगाना चाहिए और जब 
तक कि प्रतिपक्षी प्रबल शास्त्रीय प्रमाण इसके विरुद्ध न पेश करें, हर प्रकार से उप- 
लब्ध सम्पत्ति को स्त्रीधन मान लेना चाहिए।” वहाँ बटवारे मे नारी को भाग मिलता 
ही नहीं, इसलिए यह प्रइन नही उठता कि विभाग द्वारा मिली सम्पत्ति स्त्रीधन है या 
नही। दायप्राप्ति वाली सम्पत्ति के बारे में वहाँ की परम्परागत अनेक' नजीरों ने यह 
प्रस्थापित कर दिया है कि वह स्त्रीधन नही है। किन्तु श्रन्य द्वारा प्रदत्त धन (चाहें 
विवाहित दशा में दिया गया हो), भरण-पोषणाथ प्रदत्त राशि, अपने श्रम या कला 
द्वारा उतार्जित सम्पत्ति, ढूंढ़ने पर पायी हुई सम्पत्ति और कब्जा मुखालिफाना से नारी 
ने जो सम्पत्ति अवाप्त की हो, इन सबको वहाँ के हाई कोर्ट ने मिताक्ष रा के अवलम्ब 
पर स्त्रीवन ठहराया .है।' ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९१२ के 'देवीमंगल प्रसाद ब० 
महादेव प्र०”' वाली नजीर ने इन निर्णयों का निराकरण कर दिया है। 

(६) मिथिला वाली उपशाखा ने स्त्रीधन का पारिभाषिक अर्थ स्मृतियों के. 
अनुसार किया है। 

(७ ) दायभा ग के मत से केवल वह सम्पत्ति स्त्रीधन है, जिसको नारी अपने पति 
की सहमति से स्वतत्न तथा स्वेच्छानुसार हस्तान्तरित और सेवन कर सकती हो । 
सम्पत्ति के जो' भेद प्राचीन काल में विद्यमान नही थे, जैसे मौरूसी मुकरंरी पट्टा”, 
वे भी स्त्रीधन का रूप ले सकते है, क्योंकि हिन्दू ला एक स्थिर तथा अनम्य (अपरि- 


१. सलेम्मा ब० रलबमन (१८९८) २१, मद्रास १००। 
“सु ह्ाण्यन ब० अरुणाचलम्‌” (१९०५) २८, मद्रास १। 
२० ३९ इ० ए नस १२१३ 
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वर्तंतीय) विधि प्रणाली नहीं है ।' स्त्रीधत की स्वामिनी अपनी सम्पत्ति की पूर्णाधिकारी 
होती है। इसलिए एक तो वह उसका यथेच्छ प्रयोग और भोग सदेव अथवा कम से कम 
वैधव्य काल में तो अवश्य कर सकती है। दूसरे, स्त्रीधन वाली सम्पत्ति का अवक्रमण 
स्वामिनी के दायादों पर होता है। स्त्रीधन के अतिरिक्त प्राप्त की हुई सम्पत्तियों में 
नारी का हित पहले सोपाधि, सीमित या श्रपूर्ण हुआ करता था। “हिन्द सक्सेशर्न 
ऐक्ट” ने सोपाधिता का अन्त कर दिया है। स्त्रीधत तथा' तदभिन्न धन का यह 
भंद स्मरणीय है। 

सत्रीधन एक दुरूह विषय है---इत्यतिगहनमुक्तं स्त्रीधनम ।” (दायभाग 
४-३-४२) इसके तीन मोटे-मोटे विभाग हो सकते हैं--(१) किस-किस सम्पत्ति को 
यह संज्ञा दी जा सकती है ? (२) उसमें स्वामिनी के क्या-क्या अधिकार होते हैं ? 
(३) उसका अवक्रमण किस भाँति से होता है? इन तीनों प्रश्नों पर अलग-अलग 
सविस्तर विचार करना होगा। यह तो ज्ञात हो ही गया “कि विविध स्मृतिकारों, 
व्याख्याकारों व निबन्धकारों के मतानुसार इस शब्द का आशय क्‍या है, और उन मतों 
का प्रिवी कौसिल ने कहाँ तक पुष्टीकरण या विरोध किया है। नांरी सम्पत्ति के आगम 
या स्रोत अनेक होते हैं, जेसा कि ऊपर बताया 'जा चुका है। प्रत्येक आगम को लेकर 
अब पहले प्रश्न के ऊपर विचार करें। 

उपहार, भट या दान सगे सम्बन्धियों से मिलता है और गैरों से भी। सम्ब- 
स्थियों द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति को व्यापक रूप से स्त्रीधन की स॑ज्ञा मिलती है, वह चाहे 
जिस अवसर पर, चाहे जिस अवस्था में दी जाय। अवश्य ही दायभाग में पति-प्रदत्त 
स्थावर सम्पत्ति को स्त्रीधन नहीं माना जाता। अन्य लोग जो दान कुमारावस्था 
या विधवावस्था में देते हैं, या विवाह में श्रग्नि के सामने और घधृयात्रा में देते हैं, 
वह भी व्यापक रूप से स्त्रीधन गिना जाता है। विवाहितावस्था में भ्रन्य द्वारा प्रदत्त 
धन को मिथिला व दायभाग शाखाओं में स्त्रीधन नहीं मानते, किन्तु बनारस, मद्रास , 
अम्बई उपशालाओं में उसे स्त्रीधन मानते हैं। दान (गिफ्ट) तथा प्ररिक्थदान (डिवा- 
इज) का उपरोक्त दशाओं में समान प्रभाव होता है ।* 

विभाजन में भी स्त्री को सम्पत्ति मिलती है तथा उत्तराधिकार में सी। विभाजन 

माध्यम वाली सम्पत्ति दायभाग में स्त्रीधन नहीं होती, क्योंकि विचार यह है कि वह 


१. रामगोपाल ब० नारायण” (१९०६) ३३, कलकत्ता ३१५॥ 
२: “ब्रजन्द्र ब० जानको कुंवर” (१८७७) ५, इ० एपील्स। 
“बाई तमेंदा ब० भ० राय” (१८८८) १२, बस्बई ५०५। 
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केवल निर्वाह के निमित्त उसको दी जाती है। मिथिला में भी वह स्त्रीधन नहीं समझी 
जाती, क्योंकि विवादचिंतामणि की सूची में ऐसी सम्पत्ति का उल्लेख नहीं मिलता । 
मद्रास सें नारी को बठवारे में भाग देने की रीति बहुत दिनों से बन्द हो गयी है। 
मिताक्षरा के श्रन्य अधिक्षेत्रों में भी प्रिवी कौंसिल की 'दिवीमंगल प्रसाद ब० महादेव 
प्र०”* वाली नजीर ने सन्‌ १९१२ से इस प्रचलित मत को काट दिया है कि ऐसी सम्पत्ति 
की संज्ञा स्त्रीधन होती है। उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति बवारस, मिथिला, मद्रास 
की उपशाखाओं और दायभाग शाखा में स्त्रीधन नहीं मानी जाती, चाहे उसका आगम 
पुरुष से हो या नारी से। बम्बई वाली उपशाखा ने एक भेद निकाला है। नारी केः 
माध्यम से प्राप्त दाय सर्वंथा स्त्रीधन माना जाता है। घुरुष के माध्यम से आगत सम्पत्ति 
यदि ऐसी नारी को मिले जो विवाह द्वारा कुट्‌ म्व में प्रविष्ट हुई हो, तो वह स्त्रीधन 
नहीं समझी जायगी। यदि दायाद उसी कुटुम्ब में उत्पन्न हुई हो (यथा भगिनी, दुहिता) 
तो वह सम्पत्ति स्त्रीधन मानी जायगी। 

गुजारे में भी नारी को सम्पत्ति मिलती है। गृजारे के लिए उसे धनराशि भी 
मिलती है। दोनों चीजें ग्र्थात्‌ स्थावर सम्पत्ति तथा धनराशि सत्र स्त्रीधन मानी जाती 
हैं। वारी अपने परिश्रम या कलाकोशल से भी सम्पत्ति उपा्जित कर सकती है। यदि 
वह सम्पत्ति कौमारावस्था में अथवा वेधव्यावस्था में कमायी गयी हो तो वह सर्वत्र 
सत्रीधन मानी जाती है। यदि ऐसी सम्पत्ति विवाहित काल में कमायी गयी हो तो 
दायभाग शाखा में और मिथिला में वह स्त्रीधन नहीं होती, किन्तु बम्बई, मद्रास, 
बनारस उपशासखाओं में वह उस दशा में भी स्त्रीधन मानी जाती है। 

अपने स्त्रीधन को आय सें बचत करके उस बचत की राशि से भी नारी सम्पत्ति 
खरीद सकती है। वह सम्पत्ति चल हो या अ्रचल सर्वत्र स्त्रीपन मानी जाती है।' 
उसी तरह वह सम्पत्ति भी सर्वत्र स्त्रीधन समझी जाती है जिसको नारी ने विवाहित 
झ्रथवा वैधव्य काल में चिरभोगाधिकार या कब्जा मुखालिफाना के बल पर अजित किया 
हो ।' नारी सुल्हनामा के माध्यम से भी सम्पत्ति पा सकती है। ऐसी सम्पत्ति स्त्रीधन 
है या नहीं यह उसकी शर्तों तथा परिस्थितियों से ही ज्ञात हो सकता है ।* नारी रीति- 


« ३९ इ० एपील्स १२१॥ 

« सुब्रह्वण्यय ब० अरुणाचलूम” (१९०५) २८, भद्रास १। 

«» “कन्देराम ब० असरी” (१९१०) ३२, इलाहाबाद १८९॥। 

» “पं० आद्या शंकर तिवारी ब० मु० चन्द्रावती” (१९३५) १०, लख० ३५३ 
“तत्यूराम ब० बाबूछाल” (१९३६) ६३, इ० एपील्स १५५। 


न्ध्‌ न बे ८० 


नारोी-सम्पदा--स्त्रीधन श्र्३े 


रिवाज के आधार पर भी सम्पत्ति को स्त्रीधन के रूप में पा सकती है।' स्त्रीधन 
के सामान्यतः यही सम्भाव्य आगम होते हैं। श्रन्य स्लोत भी यदि किसी मामले में पाये 
जायें तो उनके माध्यम से मिली हुईं सम्पत्ति की संज्ञा स्त्रीधन है या नहीं, इस समस्या 
का समाधान इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के ऊपर उपरोक्त नियमों या 
सिद्धान्तों का प्रयोग करके हो सकता है। 
अब विषय के दूसरे विभाग पर चिन्तन करें, ग्रर्थात्‌ स्त्रीधन में स्वासिनी को 

कौन-कौन से अधिकार सिलते हें। मुख्यतः नारद स्मृति तथा कात्यायन स्मृति ने नारी 
के उन अधिकारों का वर्णन किया है। यथा--- 

भर्ा प्रीतेन यद्दत्तं स्त्रियं तस्सिन्‌ मृतेषपि ततू। 

सा यथाकाममरनीयाइद्याह्या स्थावराद ऋते॥ (नारद) 

प्राप्त शिल्पस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चेव यदन्यतः । 

भर्तुं: स्वास्यं भवेत्तत्र शेषन्तु स्त्रीष् स्मृतम्‌ ॥॥ (कात्यायन) 

सौदायिक धन प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्यमिष्यते। 

यस्मात्तदानुहंस्थार्थे तर्देत्तम॒ृपजीवनम्‌ ॥ 

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीतिंतम्‌ । 

विक्रये चंच दाने चर यथष्टं स्थाबरेंष्बपि ॥ 

भत्‌ दाय॑ मृते पत्यो विन्यसेत्‌ स्त्री यथष्टतः। 

विद्यमाने तु संरक्षेत्‌. क्षपयत्तत्कुलेघन्यथा ॥ 

न भर्ता नेब चसुता न पिता भ्रातरों नच। 

आदाने वा विस वा स्त्रीधनं प्रभविष्णवः॥ (कात्यायन) 


इन वाक्यों से ये नियम निकलते हैं--(१) कुमारावस्था में नारी अपने हरः 
प्रकार के स्त्रीधन का स्वेच्छानुसार उपभोग और सेवन कर सकती है। (२) विधवा- 
वस्था में भी वह पति-प्रदत्त स्थावर सम्पत्ति को छोड़कर अपने हर प्रकार के स्त्रीधन 
का स्वेच्छानुसार उपयोग कर सकती है। (३) विवाहिता नारी पति के जीवनकाल 
में केवल उस स्त्रीधन का स्वेच्छानुसार सेवन व प्रयोग कर सकती है जिसको सौदायिक 
कहते हैं-- 


योतकादि तु यद्देय॑ सुदायो हरणं च ततं4 (अमरकोश) 
यत्‌ कन्यया विवाहे च विवाहात्परतश्च यत्‌ । 
पितृभत्‌ गृहात्‌ प्राप्त धन सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ (व्यास) 


१. “हुकुमचन्द्र ब० शीतलप्रसाद” (१९२८) ५०, इलाहाबाद २३२। 


पदिर्‌डं हिन्दू विधि , 


विवाहोत्सव में या तत्पदचात्‌ पिता एवं भर्ता के कुटुम्बियों द्वारा सौहाद भाव 
से कन्या के लिए दिये हुए धन को सौदायिक कहते हैं। स्त्रीधन के ऊपर नारी का 
-आधिपत्य कितना है यह बताने के लिए तीन बातें ज्ञातव्य हैं--एक तो उसका आागम ; 
दूसरे, उसको पाते समय नारी की कैसी अवस्था (कुमारी, सधवा, विधवा ) थी; तीसरे, 
धर्ंशास्त्र की कौन-सी शाखा या उपशाखा उस पर लागू होती है। 
आधुनिक नजीरों ने सौदायिक व असौदायिक का भेद तो कायम रखा है, 
“किन्तु पति-प्रदत्त व अन्य-प्रदत्त सौदायिक का भेद मिटा दिया है। वर्तमान में नारी 
को स्वेच्छया सम्पत्ति हस्तान्तरित कर डालने का अधिकार है या नहीं, यह इस बात 
पर आश्रित है कि दाता का भन्‍्तव्य पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने का था या श्रपूर्ण । 
पति के जीते-जी सौदायिक के सिवा नारी अपने स्त्रीवन का हस्तान्तरण पति की सह- 
मति लिये बिना नहीं कर सकती। दायभाग का प्रतिबन्ध और भी कठोर है।, उसके 
मत से प्रत्येक स्वार्जित या कलाकौशल और परिश्रम से कमाये हुए घन पर एवं अन्य 
द्वारा दिये हुए धन पर नारी का नहीं, पति का आधिपत्य होता है, और इस सीमा 
तक कि आपत्काल समापन्न हुए बिना भी वह (पति) उस धन को ले सकता है। 
कुशल यह है कि यह निरंकुश अ्रधिकार किसी श्रन्य कुंटुम्बी को नहीं दिया गया है 
तथा यह भी विहित कर दिया गया है कि फति की मृत्यु के पदचात नारी का उस 
धन के ऊपर अखण्ड स्वामित्व पुनः स्थापित हो जाता है। 


ऊपर कहा गया है कि सौदायिक को स्वेच्छानुसार हस्तान्तरित करने का नारी 
को अधिकार होता है। इस नियम का भी अपवाद है। यथा--- 
दभिक्षे घर्मकायें च व्याधों संप्रतिरोधके । 
गृहीतं स्त्रीघन भर्ता न स्त्रिये दातुमहति ॥  (याज्ञवल्क्य, २, १४७) 
अर्थात्‌ सोदायिक पर भी नारी का निरुपाधि आधिपत्य नहीं माना गया है। यदि 
पति सौदायिक को खर्च कर डाले, तो उसको लौटाने की देनदारी उस पर नहीं 
-आ्ाती, किन्तु उसको लौटाने या न लौटाने की स्वच्छन्दता है। यथा-- 
व्याधितं व्यसनस्थं च धनिकंबोपपी डितम्‌ । 
ज्ञात्वा निसृष्ट यत्मीत्या दण्यादात्मेच्छया तु सः॥ (कात्यायन) 


१० भाऊ ब० रघुनाथ ३०, बस्बई २२९ | “गजानन ब० पांडुरंग” (१९५०), 
बसम्बई ३८६॥ 
२. “सालिश्रास ब० चिरंजीत लाल” ५७, इ० एपील्स २८२१ 


नारो-सम्पदा--स्त्नीधन २२५ 


इन विशेष दशाओं को छोड़कर जो कोई स्त्रीधन को खर्च कर डालता है, उस 
'पर लौटा देने का कठोर दायित्व डाला गया है, यथा--- 
यदि ह्ोकतरो होपां स्त्रीधनं भक्षयेद्‌ बलात। 
सवृद्धिकं स॒ दाष्यः स्याद्‌ दण्ड चेच समाप्नुयात्‌ ॥ 
तदेव यद्यनुज्ञाप्प भक्षयेत्‌ प्रीतिवृर्वकम्‌ । 
सूलमेव ग्रदाप्यः स्थाद्‌ यद्यसों धतदान्‌ भवेत्‌ ॥ (कात्यायन) 
बथा सोक्षे च भोगे च स्त्रियं दद्चात्सवृद्धिकम्‌। 
पुजातिंहरणे वापि स्त्रीधनं भोकतुमहेति ॥ (देवर) 
स्त्रीधन मे नारी के आधिपत्य वाले तथा पति के अधिकार वाले उपरोक्त नियम 
सब शाखाओं-उपणाखा्रों में प्रयोज्य है। नियम शास्त्रोक्‍्त है और नजीरों द्वारा भी 
प्रायः अनुमोदित हुए है ।' 
विषय का तीसरा विभाग है स्त्रीधन का अवक्रमण। शाखाओं तथा उपगाखाओं 
के बीच जितना मतान्तर इस विषय पर पाया जाता है, उतना शायद अन्य पर नहीं 
है। प्राचीन काल में पुत्री को पुत्र की अपेक्षा वरीय दायाद माना गया था। समयान्तर 
में कुछ विचा रकों ने पुत्र को समकक्ष या श्रेष्ठतर उत्तराधिकारी मानना आरम्भ कर 
दिया। भारत के अनेक प्रदेशों मे वहाँ की रहन-सहन, विचारधारा, रुचि व धारणाशओं 
के अ्रनुकुल जो जनमत व परम्पराएँ बन गयीं उन्ही को वहाँ की गाखाओं व उपशाखाओं 
ते उत्तराधिकार के नियमों के रूप में व्यक्त और प्रदर्शित क्रिया है। नियमों की विचि- 
त्रता और भेद का यही कारण मालूम देता है। अर्थात्‌ नियम आचार-संवादी” हुआ 
करते हैं। श्रतः स्त्रीधन का उत्तराधिकार निर्णीत करते समय चार बातों को ध्यान में 
रखना पड़ता है--(अ) मृतक कुमारी थी या विवाहिता, (आ) विवाह धर्मानुकूल 
था या प्रतिकूल, (इ) स्त्रीधन किस प्रजाति का है, (ई) मृतक किस शाखा या 
प्रशाखा से प्रशासित होती थी । 


१. हिस्द्री आवब धमममशास्त्र, पृष्ठ ७८३-८८। 

२, बेंकट ब० बेंकट” (१८८०) २, मद्रास ३३२। 
“किंग एस्परर ब० सत्यनारायण (१९३१) ५३, इलाहाबाद ४३७॥ 
“मुहिमचन्द्र ब० दुर्गामणि” (१८७५) २३, वीकली रिपोर्टर १८४॥ 
“त्म्मलूवर ब० थयरम्मूू” (१९२७) ५०, मद्रास ९४१॥ 
“सलेस्मा ब० लछसन” (१८९८) २१, सद्रास १००॥ 
“उस० बालकदास ब० एन० बेरागी” (१९४३), बस्बई ३१४। 

हैं क्र 


२२६ हिन्दू विधि 


कुमारी के उत्तराधिकार के विपय में सब शाखाएँ सहमत हैं कि दायादों का क्रम 
यह है--( १) सहोदर पम्राता, (२) माता, (३) पिता, (४) प्रत्यासत्ति के क्रम में 
पिता के दायाद--अ्र्थात्‌ मृतक कन्या के पिता की सगी बहन सौतेली से श्रेष्ठ है, 
(५) प्रत्यासत्ति के क्रम में माता के दायाद। यथा “रिक्थ मृतायाः कन्याया गृहणीयु: 
सोदरास्तदभावे मातुस्तदभावे पितुरिति वौधायनस्मरणात्‌ ।” (मिताक्षरा २, १४६) । 
दायाद न० ४ व ५ वीरमिब्रोदय (भन्थ) के कथनानुसार बम्बई के हाई कोर्ट ने 
जोड़ दिये है ।* 


शुल्क के उत्तराधिकार के विषय में दायभाग का मिताक्ष रा से मतभेद है। शुल्क 
का भ्रर्थ भी प्रशाखाओं में विभिन्न प्रकार से किया गया है। कहीं तो पत्नी की कीमत, 
कही वरतन, साज-सामान का मूल्य, कही आसुर विवाह वाली पत्नी का मूल्य इसका श्रर्थ 
माना गया है। मिताक्ष रा की मिथिला, बनारस, वम्वई, मद्रास वाली उपशाखाञ्ओं में 
शुल्क के उत्तराधिकारी क्रमशः है-- ( १) सगा भाई, (२) माता, (३) पिता, (४) 
पिता के सपिण्ड, समानोदक, बन्धु । दायभाग के मत से क्रमशः उत्तराधिकारी ये हैं-- 
(१) सगा भाई, (२) माता, (३) पिता, (४) पति; यथा--भगिनीशुल्क सोद- 
याणामूरथ्वम्मातु:। पूर्व चेत्येके। आसुरादिविवाहत्रयलब्धविषयमेतत ।” (गौतम, 
विवादचिन्तार्माण, पृ० १४३ ) शुल्क के उत्तराधिकार का यही क्रम सब उपशाखाओं 
में मान्य है।, 
शुल्क को छोड़कर अन्य प्रकार के स्त्नीधन का अवक्रमण शाखाओं व उपशाखाओं 
के बीच मतभेद होने के कारण एक जटिल और संकुल विषय बन गया है। मिता- 
क्षरा की बनारस वाली उपशाखा में तथा बम्बई टापू, उत्तरी कोॉंकण और गुजरात को 
छोड़कर बम्बई की उपशाखा मे भी इस प्रकार के स्त्रीधन के अवक्रमण का क्रम निम्नोक्‍्त 
है-- (१) अविवाहित दुहिता, (२) अप्रतिष्ठित विवाहित पुत्री, (३) प्रतिष्ठित 
विवाहित पुत्री, (४) दौहित्री, (५) दौोहित्र, (६) पृत्र, (७) पौत्र, (८) पति-- 
यदि विवाह धर्मानुकूल है, (९) पति के सपिण्ड, और इन सब के अभाव में माता, 
फिर पिता, फिर पिता के सपिण्ड और अन्त में राजा। यदि विवाह धर्म विरुद्ध हुआ था, 
तो सन्‍्तान के अभाव में, अर्थात्‌ न० ७ के बाद दाय पति को न मिलकर माता 
को, फिर पिता को, फिर पिता के सपिण्डों को (प्रत्यासत्ति ऋ्रमानुसार) प्राप्त होता 
है। ज्ञातव्य है कि दौहित्रियाँ मातृपरक, न कि व्यक्तिपरक नियमानुसार भाग पाती 


१५ “जगलू बाई ब० जेठा अप्पा जी (१९०८) ३२, बस्बई ४०९। 
#छत्रपति ब० लक्ष्मीधर” ७३, इ० एपील्स २३१॥ 


नारी-सम्पदा--स्त्नीधन २२७ 


है। यथा तासां भिन्नमातुकाणां विषमाणां समवाये मातृद्वारुण भागकत्पना। प्रति- 
मातृतों वा स्ववर्ग भागविशेष:---इति ग्ौतमस्मरणात्‌ ।” (मिताक्षरा की व्याख्या 
२, १४५) | यह भी ज्ञातव्य है कि उपरोक्त न० ९ में पति तथा पिता के दायादों 
को निर्धारित करने में सन्‌ १९२९ वाला हिन्दू ला आव इन्हेरिटेन्स ऐक्ट” अप्रयोज्य 
इसलिए है कि वह अधिनियम केवल पुरुष मृतक के उत्तराधिकार मे लागू होता है ।* 

बम्बई को छोड़कर अन्यत्र दायप्राप्ति से मिली हुई सम्पत्ति स्त्रीधन नहीं मानी 
जाती, इसलिए ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यत्र यह प्रश्त उठता ही नही कि उसके 
(मृत नारी के) दायाद कौन है। बम्बई में स्त्रीधन उसी सम्पदा को मानते हैं जो एक 
नारी दूसरी मृत नारी से उत्तराधिकार में पाये; किन्तु यदि सम्पदा पुरुष से मिली 
है तो उत्तराधिकारी को मृतक के कुटुम्ब की ही लड़की होना चाहिए। तो फिर ऐसे 
सत्रीधन का अवतरण बम्बई में किस रीति से होगा ? बम्बई के दापू, गुजरात, कॉकण 
में 'मयूख की प्रधानता होने से स्त्रीधन के दायाद उस उपशाखा के अनुसार निर्धारित 
किये जाते है तथा बचे हुए प्रदेश में मिताक्षरा से। मयूख-सम्मत रीति आगे बतायी 
जायगी। मिताक्ष रा-सम्मत रीति-ऊपर कही जा चूकी है। यहीं पर यह ज्ञातव्य है कि 
जब विवाह के प्रकार का प्रश्न उठता है, तब यह पूर्व-धारणा कर ली जाती है कि 


विवाह धमसम्मत रीति से हुआ था। 
बम्बई प्रान्त में दो प्रकार के नियम प्रचलित हैं, मिताक्ष रा के, जो ऊपर लिख 


जा चुके हैं, तथा मयूख के, जो निम्नलिखित हैं। मयूख ने स्त्री-घन को पाँच प्रकारों 
मे बॉटकर पाँच प्रकार के नियम विहित किये हैं, यथा-- (१) शुल्क या पशु व साज- 
सामान का मूल्य, (२) यौतक या गँठबन्धनावस्था में पत्नी को प्राप्त भेंट, (३) अन्वा- 
धघेयक या क्रमशः पतिप्रदत्त और मेके तथा ससुराल के सम्बन्धियों द्वारा प्रदत्त धन, 
(४) पारिभाषिक स्त्रीधन की अन्‍य प्रजातियाँ। इत चार को पारिभ:षिक स्त्रीधन 
की सज्ञा देकर बाकी सब तरह के स्त्रीधन को (५) अपारिभाषिक कहा गया है। 
(१) शुल्क के उत्तराधिकार का क्रम ऊपर लिखा जा चुका है और वह सकल 
उपशाखाओं को मान्य है। (२) यौतक नामक स्त्रीधन को कुमारी पूत्री पाती है। 
(३) अन्वाधेयक के दायाद क्रमशः है पहले तो पुत्र व कुमारी पुत्रियाँ (समान अंशों 
में), फिर पुत्र व विवाहित पुत्रियाँ (समान अंशों में), इनके अभाव में दौहितियाँ और 
दौहिन्र (व्यक्तिपरक नहीं, मातृपरक नियमानुसार), फिर पौत्र | सन्‍्तति के अ्रभाव 


१. “अनज्चगोंडा ब० कोर्ट आव वास सतारा”, ए० आई० आर० १९५२, सुप्रोम 
कोर्ट ६०१ 
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में पति (यदि विवाह धर्मानुकूल हुआ था) और पति के दायाद, फिर (यदि विवाह 


धर्म-प्रतिकूल हुआ था) सन्तति के झ्रभाव में माता, उसके बाद पिता, फिर पिता के 
दायाद। (४) अतिरिक्त स्त्रीधन के दायाद है पहले कुमारी पुत्रियाँ, फिर श्रप्रतिष्ठिता 
ब्याही, फिर प्रतिष्ठिता व्याही पृत्रियाँ, फिर दौदित्रियाँ व दौहित्र, फिर पुत्र, फिर पौत्र, 
फिर पति इत्यादि या माता पिता इत्यादि (जैसे कि ऊपर कहा गया है, विवाह के 
प्रकार के अनुसार) । (५) अपारिभाषिक स्त्रीधन के दायाद है सबसे पहले पुत्र, फिर 
क्रमशः पौत्र, प्रपौत्र, फिर क्रमशः दुहिता, दौहिन्र, दौहित्री। इनके अभाव में पति व 
उसके दायाद, या माता, पिता व पिता के दायाद (जैसे कि ऊपर कहा गया है, विवाह 
के प्रकार के अनुसार) । 
मद्रास प्रान्त में मिताक्षरा का आधिपत्य है श्रवश्य, किन्तु वहाँ स्मृतिचन्द्रिका 
भी प्रचलित है और स्मृतिचन्द्रिका के अतिरिक्त पराशरमाधवीय, व्यवहारनिर्णय तथा 
सरस्वतीविलास की भी मान्यता है। वहाँ के हाई कोर्ट की रीति यह है कि जिस 
प्रश्न के ऊपर चारों प्रन्थ सहमत हों उसका तो निर्णय उनके आधार पर किया जाय 
तथा अन्य प्रइनों का मिताक्ष रा के आधार पर। मयूख के सदश स्मृतिचन्द्रिका ने भी 
पारिभाषिक स्त्रीधन के चार विभाग किये हैं, किन्तु मयूख वाले पंचम विभाग भ्र्थात्‌ 
अपारिभाषिक स्त्रीधन को नहीं माना है। शुल्क के उत्तराधिकार के नियम तो सर्वत्र 
समान हैं। यौतक के भ्रधिकारी स्म० चं० में पहले कुमारी कन्या, फिर पुत्र केवल यही 
माने गये हैं। यहाँ पर मिताक्ष रा से मतभेद है, किन्तु इस प्रइन के ऊपर अभी कोई नजी र 
बनी नहीं है। पति-दत्त तथा अन्वाधेयक के अधिकारी पुत्र व पुत्रियाँ साथ ही साथ 
माने गये हैं। यहाँ पर भी मिताक्षरा से मतभेद है और हाई कोर्ट ने मिताक्ष रा वाले 
ऋम को ही मान्यता दी है। चौथे प्रकार अर्थात अन्य पारिभाषिक स्त्रीधन के अ्रधिकारी' 
स्मृति चंद्विका में प्रायः वही हैं जो मिताक्षरा में गिनाये गये हैं। मतभेद केवल यह है 
कि प्रथम में कुमारी कन्या तथा अप्रतिष्ठिता विवाहिता पुत्री को साथ ही साथ उत्तरा- 
धिकार दिया गया है, किस्तु द्वितीय में पहले कुमारी को और बाद में अ्रप्रतिष्ठिता विवा- 
हिंता पूत्री को दायाद माना गया है। निस्सन्‍्तान नारी के स्त्रीधन के लिए वही विधान 
है जो विवाह के प्रकार पर निर्भर करता है। अपारिभाषिक स्त्रीधनत का चकि कोई 
प्रबन्ध स्मृतिचन्द्रिका में है ही नहीं, इसलिए हाई कोर्ट ने मिताक्षरा का अतुसरण करके 
उसको भी स्त्रीवन गिता है, तथा उसके लिए मिताक्षरा द्वारा विहित दायप्राप्ति के क्रम 
को मान्यता दी है । विवाहिता नारी यदि माता-पिता, पति को छोड़े बिना मरे तो 


१. सट्टा पुद्दायन ब० अम्मानी” (१८९८) २१, सद्रास ५८। 
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स्मृ० चं० में कोई विधान ऐसी दशा के लिए नही है। अतः हाई कोर्ट ने मिताक्ष रा 
वाले विधान को मान्यता दी है। 

अब सिथिल्य बाली प्रदाख। के नियम बतलाये जाते है # इस प्रशाखा में विवाद- 
चिन्तामणि की महिमा वैसी ही है जैसी स्मृतिचद्रिका की मद्रास में। अपारिभाषिक स्त्री 
धन को दोनो ही ग्रन्थों ने भ्रस्वीकार किया है; किन्तु प्रथम में पारिभाषिक स्त्रीधन 
के चार नही तीन ही भेद किये गये हैं, यथा (१) शुल्क (धर्मंविरुद्ध विवाह में दी 
हुई पत्नी की कीमत), (२) यौतक, (३) पारिभाषिक स्त्रीधन के अन्य प्रकार। 
यौतक का अवक्रमण मयूख की तरह कुमारी कन्या पर होता है, तथा अन्य प्रकार के 
पारिभाषिक स्त्रीधन कुमारी कन्याओं और पुत्रों पर समान भाग में अ्रवतरित होते हैं, 
जैसे मयूख और द्राविड उपशाखाओं मे। यदि स्त्रीधन की स्वामिनी ने सन्‍्तति न छोड़ी 
हो, वा दाय को मिताक्षरा की भॉति (विवाह के प्रकार के अनुसार, जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है) पति या माता-पिता प्राप्त करेंगे ।। बनारस की उपशाखा में तो 
पुत्र का नम्बर दुहिता व उसकी सनन्‍्तति के पश्चात्‌ आता है, किन्तु मिताक्ष रा की अन्य 
तीन शाखाओं मे दुहिता के ही साथ। विभिन्न प्रान्ता में परम्पराएँ कितनी भिन्न हो 
जाती है !. 

दायभागण में स्त्रीधघन के नियम सविस्तर और सविधि लिखे गये हैं। यहाँ दो 
बातें याद रखनी चाहिए जो पहले भी कही गयी है---एक तो, सर्व प्रकार के स्त्रीधन 
स्वामिनी के ही दायादों को मिलते हैं। दूसरे, नारी सर्व प्रकार के स्त्रीधन का 
श्रन्य-सक्रमण नहीं कर सकती | असक्तमणीय सम्पत्तियाँ चार होती है--( १) उत्तरा- 
धिकार में मिली सम्पत्ति, (२) बटवारे में मिली सम्पत्ति, (३) अनन्‍्यों से मिली 
सम्पत्ति, सिवा उसके जो उन्होंने या तो हवन के या वधूयात्रा के अवसर पर भेंट की 
हो, (४) कलाकौशल से स्वाजिंत सम्पत्ति। असक्रमणीय होने के कारण दायभाग में ये 
सम्पत्तियों स्त्रीपन नही मानी जाती है। दायभाग ने स्त्रीधन की ये चार श्रेणियाँ 
बनायी है--( १) शुल्क (वह धन जो वधू को प्रलोभनार्थ दिया जाय), (२) यौतक 
अर्थात्‌ व्ववाहोत्सव में प्रदत्त भेंट, (३) पिता-प्रदत्त अन्वाधेयक, (४) अयौतक श्रर्थात्‌ 
विवाह के पूर्व पिताकृत दान तथा प्ररिक्‍्थ और विवाह के पूर्व या पदचात्‌ (पिता के 


“ननज्‌ ब० शिववग्यथ ची” (१९१३) ३६, मद्रास ११६। 
“सुब्नह्म प्यण ब० अरुणाचलूमस” (१९०५) २८, सद्रास १। 

१. बच्छा ब० जुगमोन (१८८६) १२, कलकत्ता ३४८। 
“कमलाप्रसाद ब० मुरछोसनोहर” (१९३४) १३, पटना ५५०। 
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भ्रतिरिक्त) अन्य सम्बन्धियों का दान या प्ररिक्थ। इन चारों में से प्रथम यौतक 
तो प्रत्येक शाखा में एक समान अवतरित होता है, जैसा कि कहा जा चुका है। यथा 
“अ्रतः (शुल्क) प्रथम सोंदराणां तदभावे मानुर्मातुरभावे पितुः। एषां पुनरभावे तद्धनं 
भतुं:।” (दायभाग ४-३-२९ पृष्ठ ९५) 

यौतक के विषय में यह वाक्य है--- ततरच परिणयेन लब्ध॑ स्त्रीधनं दुहितुरेव 
न पुत्राणां तत्रेव च क्रमार्थ गौतमवचन स्त्रीधन दुहितुणा .. . . ष्थितानां च। ब्राह्मा- 
दिष विवाहेषु यल्लव्धमध्यगर्ति धर स्त्रिया तत्तस्यां मृतायां प्रथमं दुहितृणामेव तत्रापि 
प्रथम कनन्‍्यायास्तदभावे प्रत्तायास्तदभावे परिणीतायाः। सर्वंदुहित्रभावे च पुत्रस्याधि- 
कार:। शअ्रप्रजस्त्रीधने भर्तुरधिकारात्‌ ।” (दायभाग ४-२-२२, २५ पृ० ८५-८६) । 

पिता प्रदत्त अन्वाधेयक का उत्तराधिका र इस क्रम से विहित है-- यत्‌ पुचः परिणय- 
नानन्तरं पितृमातृभतकुलात्‌ स्त्रिया लब्धं धनं तद भातुणामेव। तदाह याज्ञवल्क्यः। 
बन्धुदत्तं . . . . प्नूय: ॥ (याज्ञ ० २, १४५) .. . . श्रथ प्रथमं सोदराणां तदभावे मातु- 
मातुरभावे पितु:। एषां पुनरभावे तड्धनं भतुं:। यथा कात्यायन:। बन्धुदत्तं तु बन्धुनाम- 
भावे भत गामि तत ।” (दायभाग ४-३-१०, २९) । अयौतक के विषय में दायभाग का 
यह वचन है-- तत्र मनुः। जनन्यां. . . .सनाभयः। . . . - बृहस्पतिरपि ... स्त्रीधर्न 
तद्पत्यानां . . ..। अपत्यपद पृत्रपरम । तेषामप्रत्ताभिदृहितुभिः सह मातृधनविभागः । 
- «कि तुक्तादेव हेतोः पुत्रकुमारीदुहित्रोस्तुल्यवदधिकार:। एतयोइ्चान्यतराभावे5- 
न्‍्यतरस्य तद्धनं दयोरप्येतयोरभावे तु ऊढाया दुहितुः पृत्रवत्या: सम्भावितपुत्रायाइच 
तुल्याधिकारः स्वपूत्रद्वारेण पावंणपिण्डदानसम्भवात्‌। पौत्रदौहित्रयोस्तु सदभावे 
पौत्रस्येवाधिकार: .. . . उकतानां तु सर्वेषां दौदहित्रिपयंन्‍्तानामभावे वन्ध्याविधवयोरपि 
मातृथनाधिकारिता। तयोरपि तत्प्रजात्वात्‌ प्रजाभावे चान्येषामधिका रात्‌ ।” (दायभाग 
४-२, १-२, ९, ११-१२) 


उपरोक्त उद्धरणों से निम्नोक्त नियम प्रत्येक प्रकार के स्त्रीधन के अवक्रमण के 
विषय में निकलते है। यौतक के उत्तराधिकारियों का क्रम यह है--- 


(१) वाग्दान न की हुई पुत्री (४) संतानहीन विवाहित (७) पौत्र 


(२) वाग्दान की हुई पुत्री और अपुत्रा विधवा (८) प्रपौत्र 

(३) विवाहिता पुत्री जो पुत्रियाँ साथ साथ, (९) सौतेले पूत्र 
पुत्रवती हो या होने (५) पुत्र (१०) सौतेले पौत्र 
वाली हो।' (६) दौहित्र (११) सौतेले प्रपौत्र 


इन सब के अभाव में, विवाह के प्रकार पर उत्तराधिकार आश्रित रहता है । 


नारी-सम्पदा--स्त्रीधन २३१ 


यदि मृत स्वामित्री का विवाह धर्मानुकूल (ब्राह्म आदि) प्रकार का हुआ या तो 
'घिकारी नं० ११ के बाद दायाद होंगे--(१) पति, (२) भ्राता, (३) माता, (४) 
पिता। यदि धर्मविरुद्ध (गान्धवंश्रादि) प्रकार का विवाह हुआ था तो नं० ११ 
के बाद दायाद होंगे--- 


(१) माता (५) देवर (९) भाई का पुत्र 

(२) पिता (६) देवर का पृत्र (१०) जामाता! 

(३) भ्राता (७) भगिनी का पुत्र (११) पति के सपिण्ड आदि 
(४) पति (८) नन्‍्द का पुत्र (१२) पिता के सपिण्ड आदि। 


पिता-कृत अन्व(धेयक के उत्तराधिकार का क्रम वही है जो यौतक का उपरोक्त 
क्रम है। दोनों में केवल निम्नोक्त अन्तर है। एक तो नं० ५ यानी पत्रों की बारी 
नं० ३१३४ यानी विवाहिता पूत्रियों के पहले आा जाती है । दूसरे, नं० ११ 
के बाद वाले उपरोक्त दोनों क्रमो के बजाय दायादों यह बदला हुआ क्रम स्थापित हो 
जाता है-- (१) भ्राता, (२) माता, (३) पिता, (४) पति। 
अयौतक (विवाह के पूर्व पिताकृत दान तथा प्ररिक्‍्थ और विवाह के पूर्व या 
परचात्‌ श्रन्य सम्बन्धियों द्वारा प्रदत्त दान या प्ररिक्‍थ) के उत्तराधिकार का क्रम 
दायभाग में यह विहित है-- (१) पुत्र व कुमारी कन्याएँ साथ-साथ समान अंश में, 
(२) विवाहिता पुत्री जो पुत्रवती हो या होने वाली हो, (३) पौत्र, (४) दौहित्र, 
(५) निःसन्‍्तान पृत्रियाँ तथा सन्तानहीन विधवा पुत्रियाँ। 


इन पाँचों के भ्रभाव में, विवाह-प्रकार की अपेक्षा न करते हुए, अयौतक की दाय- 
प्राप्ति का क्रम यह है-- 


(१) भ्राता (५) देवर (९) भ्राता का पुत्र 

(२) माता! (६) देवर का पृत्र (१०) जामाता 

(३) पिता (७) भगिनी का पुत्र (११) पति के सपिण्ड, सकुल्य समानोदक 

(४) भर्ता (८) नन्‍्द का पूत्र (१२). पिता के सपिण्ड ,,. ,, 

दायभाग के अनुसार स्त्रीधन का अवतरण उपरोक्त रीति से होता है ।' अब 

“थोड़े से सर्वसम्मत नियम उल्लेखनीय हैं--जव स्त्रीधन के अनेक दायाद (या दायादा) 
हों तो वे सह-आभोगी होते हैं, न कि संयुक्त!आभोगी, और उत्तरजीविता वाला नियम 
उन पर लागू नहीं होता ।' दूसरे, जब दूसरी पीढ़ी की सन्‍्तति उत्तराधिकार पाती हों 


१. हिस्द्ी आव धर्मशास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ७९८-८००॥। 
२. सुल्ला प्रणीत हिन्दू छा, पु० २३४। 
“बाई पर्सोन ब० बाई सामली” (१९१२) ८६, बम्बई ४२४। 
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(जैसे पौत्र, दौहिच, दौहित्री ) तो उन पर व्यक्तिपरक नहीं, अपितु मातृपरक (या पितृ- 
परक) नियम लागू होगा।* तीसरे, पुरुष दायाद तो अखण्ड स्वामित्व प्राप्त करता 
है, किन्तु नारी को प्रतिबन्धित स्वामित्व मिलता है; सिवा बम्बई प्रान्त के, जहाँ स्त्री- 
घन की दायाद भी पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करती है। चौथे, औरस सनन्‍्तान को जारज 
पन्तान से वरीयता अभ्रवश्य मिलती है, किन्तु जारज दायप्राप्ति से अपवर्जित नहीं किया 
जाता । जारज दौहित्री अपनी नानी की दायाद नहीं बन सकती। पाँचवें, नायकिन, 
नतंकी या वारस्त्री (वेश्या) का स्त्रीधन भी उपरोक्त रीति से भ्रवतरित होता है ।* 

यहाँ तक स्त्रीधन का परिच्छेद समाप्त हुआ। नारी के पास स्त्रीधन के 
झतिरिक्त ऐसी सम्पदा भी हो सकती है जो उसने उत्तराधिकार से प्राप्त की हो। 
इस प्रकार की तारी-सम्पदा भी अध्ययनीय विषय है, क्योंकि हमें यह भी जानना 
चाहिए कि उसमे उसके कितने और कैसे हक कहाँ तक होते हैं। 


१.  कुरुप्पाइ ब० शंकरनारायणन” (१९०४) २७, बम्बई ३००) 

२- “सीनाक्षी ब० सुन्यस्डी” (१९१५) ३८, मद्रास ११४४। 
“दुनदप्पा ब० भीमवा” (१९२१) ४५, बस्बई ५५७। 

३ नारायण ब० लछमन” (१९२७) ५१, बम्बई ७८४। 


प्रकरण १३ 
तारी-सम्पदा-- (ख ) दायप्राप्त 


दायप्राप्त सम्पत्ति जब पुरुष को मिलती है तब वह सिवा एक अपवाद के, उसका 
झ्रखण्ड स्वामी बन जाता है। वह अपवाद पूर्वोक्त है, श्र्थात्‌ जब मिताक्ष रा के अनुसार 
कोई पुरुष अपने पिता, पितामह, प्रपितामह से उत्तराधिकार के द्वारा सम्पत्ति प्राप्त 
करता है। ऐसे स्वामी को हिवा, रहन, बै इत्यादि की स्वच्छन्दता रहती है और उत्त रा- 

घिकार का क्रम उसी से चालू हो जाता है। किन्तु जब नारी को दायागत सम्पत्ति 
मिलती है तो उसके स्वामित्व पर विविध प्रतिब्न्ध लग जाते हैं, यहाँ तक कि हिल्दू 
ला में उसको परिसीमित सम्पदा” की सज्ञा ही प्राप्त हो गयी है। ज्ञातव्य है कि 
“नारी सम्पदा” और “विधवा की सम्पदा” तथा “परिसीमित सम्पदा” तीनों 
वाक्यांशों का आशय एक ही है। इस सम्बन्ध की शास्त्राज्ञा यह है-- 
भतृ दाय॑ भृते पत्यो बिन्यसेत्‌ स्त्री यर्थेष्टठतः। 
विद्यमाने तु संरक्षेत्‌ क्षपयेत्‌ तत्‌ कुलेपन्यथा ॥॥ 
अपुन्ना दायनं भतुंः पाल्यन्ती गुरो स्थिता। 
भुंजीता मरणात्‌ क्षान्ता दायादा ऊध्वेसाप्नुयुः॥ (कात्याथन) 
यह ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सकक्‍सेशन ऐक्ट” की धारा १४ ने नारी 
को हर माध्यम से मिली हुई सम्पदा में नितान्‍्त स्वामित्व प्रदान कर दिया है, वह 
सम्पदा उसको चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले मिली हुई हो या वाद में। 
इस विषय के तीन पहलू है--(१) नारियों की दायप्राप्त सम्पदा का अ्वक्रमण 
किस रीति से होता है, (२) नारी दायादों के दायप्राप्त सम्पदा में कौन-कौन से 
अधिकार होते हैं, (३) विधवा या अन्य नारी दायादों के किये हुए हस्तान्तरण से 
जिन लोगों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो उनको क्‍या कानूनी उपचार 
उपलब्ध होते है। 

“परिसीमित सम्पदा” विगत काल में तब सर्जित हुआ करती थी जब कोई नारी 
सम्पत्ति पाती थी (क) पुरुष या नारी से उत्तराधिकार में, (ख) बटवारे में, (ग) 
किसी पुरुष से अनुरिक्थ में, ऐसी शर्तों के साथ जो इस पूर्व-धारणा को उपजने ही न दें 
कि पुरुष के समान वह अखण्ड स्वामित्व पायेगी, (घ) समझौते या पंचायती निर्णय से, 

(च) अपने भरण के बदले में संयुक्त कुटुम्ब के मैनेजर से, (छ) पृथक होने (सिप- 
डे 
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रेशन) के समय अपने पति से दस्तावेज (विलेख) के ढारा, (ज) स्वार्जन से ऐसी 
परिस्थितियों में जिनसे यह स्पष्ट हो जाय कि उसने मात्र सीमित स्वामित्व अर्ज न 
करने का संकल्प किया था ।' ऊपर के वाक्यारम्भ में “विगत काल” शब्द का इसलिए 
प्रयोग किया गया है कि अब “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” ने “परिसीमित सम्पदा का 
उच्छेदन कर दिया है। बम्बई उपशाखा में तो नारी से नारी को मिली सम्पदा तथा 
पुरुष से ऐसी नारी को मिली सम्पदा जो उसी कुल में जन्मी थी, पहले ही से स्त्रीधन, 
न कि परिसीमित सम्पदा, मानी जाती है, किन्तु पुरुष से ऐसी नारी को मिली 
सम्पदा परिसीमित सम्पदा गिनी जाती है जो विवाहित होकर कुटुम्ब में आयी हो । 
ग्रतः वम्बई को छोड़कर अन्यत्र विधवा, दुहिता, माता, पिताभही, प्रपितामही, 
पौत्री, दौहित्री, भगिनी ये स्त्रीधत की दायादाएँ तथा मद्रास प्रान्त में नारी-बन्धु समूह; 
ये सब “परिसीमित सम्पदा” प्राप्त करती हैं और 'परिसीमित दायादा” कहलाती हैं। 
बम्बई प्रान्त में गोत्रज सपिण्डों की विधवाएँ, विधवा माता, विधवा पूत्रवधू इत्यादि 
परिसीमित सम्पदा पाती हैं, किन्तु दुह्ििता, भगिनी, भतीजी इत्यादि दायाद के नाते 
प्रखण्ड स्वामित्व पाती हैं। परिसीमित दायादा के मरने के बाद उत्तराधिकार स्वतः 
उसके दायाद को नहीं, भ्रपितु अन्तिम पूर्ण स्वामी के उस दायाद को मिलता है जो 
उस समय जीवित हो । उस (अन्तिम पूर्ण स्वामी के दायाद) को प्रत्यावर्तों (रिवर्शवर) 
या उत्तरभोगी कहते है। चकि अन्तिम पूर्ण स्वामी का (परिसी मित दायादा स्त्री के मरण- 


काल मे) दायाद पुरुष भी हो सकता और नारी भी, इसलिए पुरुष और नारी दोनों 
की प्रत्यावर्ती सज्ञा हो सकती है। ' 


यहीं पर उत्तरभोगी या प्रत्यावर्ती के हित के लक्षण जान लेने चाहिए। जब 
तक परिसीमित दायादा जीवित रहती है, तब तक उत्तरभोगी का सम्पदा में निहित 
हित नहीं श्रपितु एक प्रत्याशा या आशंसा मात्र होने से, केवल ऐस। प्रत्याणी-हित रहता 
है, जो परिपक्व हो या न हो। ट्रान्सफर आव प्रापर्टी ऐक्ट” की धारा ६ ने ऐसे हित 
को स्पेस सक्सियानिस” (दाय प्राप्ति के योग्य ) की संज्ञा देकर उसके संक्रमण को निषिद्ध 
कर दिया है। जब उत्तरोत्तर प्रत्यावर्ती अनेक हों तो उनका हक एक दूसरे से नहीं 
पैदा होता, वरंच उनमे से प्रत्येक उसी अन्तिम पूर्ण स्वामी से अपना स्वत्व प्राप्त करता 
है। अनेक प्रत्यावर्तियों में किसी का संयोग पहले आने वाला होता है, किसी का पीछे। 
मान लीजिए कि राम के मरने के वक्‍त उसकी विधवा, पुत्री मना, पिता इब्याम और एक 
भाई लाल जीवित हैं। पहले उसकी विधवा को परिसीमित सम्पदा मिलेगी, और मना, 
इयाम व लाल तीनों राम के प्रत्यावर्ती कहलायेंगे। उनमें से मैना निकठतम' प्रत्यावर्ती 


१. सम्पत ब० सूर्यमल”, ए० आई० आर० १९५९, बस्बई ५०४। 
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है, बाकी दोनों घटनापेक्ष या दूरस्थ प्रत्यावर्ती हैं। यदि तीनों के तीनों विधवा से पहले 
मर जाये, तो उत्तराधिकार का संयोग किसी का परिपक्व नहीं हो पायेगा। यदि तीनों 
जीवित रहें तो विधवा के मरने पर पहले मैना को परिसीमित सम्पदा मिलेगी और 
श्याम निकठतम प्रत्यावर्ती एवं बाल घटनापेक्ष या दूरस्थ प्रत्यावर्ती बन जायेंगे। यदि 
दयाम मना के पहले मर जाय, तो लाल को मना के बाद अखण्ड स्वामित्व (राम के 
दायाद के नाते) मिल जायगा। यह भी ज्ञातव्य है कि जो मुद्दई प्रत्यावर्ती के नाते 
दावा करता है, उसी के ऊपर यह प्रमाणभार रहता है कि वह अन्तिम पूर्ण स्वामी 
से सम्बन्धित है और निकटतम प्रत्यावर्ती है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि नारी सम्पदा”, “विधवा की सम्पदा”, “प्रिसीमित 
सम्पदा” तीनों वाक्‍्यांशों का आशय एक ही है। अब उस आशय या अभिप्राय को 
स्पष्ट किया जाता है। कौटिल्य-अ्रर्थ शास्त्र का वाक्य है--- 

अपुत्रा पति-शयनं पालयन्ती गरुसमीपे स्त्री धनमायु:क्षयाद्‌ भुंजीत। आपदर्थ हि 

स्त्रीधनम्‌ । ऊर्ध्व दायादं गच्छेत्‌त (३-२-१५३ ) 

और बृहस्पति--- 

यदहिभकते धन किंचिदाष्यादि विविध स्मृतम्‌। 
तज्जाया स्थावरं भुकत्वा लत मृतभत्‌ का ॥ 
जंग स्थावरं हेम कुप्यं धान्‍्यं रसाम्बरस्‌ । 
आदाय दापयेच्छाडं मासषाण्मासिकाब्दिकम्‌ ॥ 
 पतृव्यगुरुदो छित्रान भत्‌ंः स्वस्नीयमातुलान । 
पूजयेत्कव्यपूर्ताम्यां वृद्धानाथातिथीन्‌ स्त्रियः ॥ 

इत शास्त्रीय वचनों से और आधुनिक नजीरों से जो निष्कर्ष निकलते है उनको 
पहले समष्टि रूप में और फिर व्यप्टि रूप में कहा जायगा। 

(१) विधवा इस प्रतिबन्ध समेत दायप्राप्त सम्पदा की स्वामिन्री हो जाती 
है कि सिवा वैध आवश्यकता के या सम्पदा के हित के या प्रत्यावतियों की सहमति 
के, वह उसको रेहन, बे या हिंवा नहीं कर सकती। 

(२) उपरोक्त प्रतिबन्धों सहित वह सम्पदा की पूरी प्रतिनिधि होती है। अ्रतः 
उसके अनुक्‌ल एवं प्रतिकूल अदालती डिग्रियाँ प्रत्यावर्ती पर उतने ही अंश तक लागू 
होती हैं जितनी स्वतः उसके अनुकूल या प्रतिकूल पारित हुई डिग्री । 

(३) किन्तु जो चिराधिकार उप्तके विरुद्ध चलता है वह प्रत्यावर्तियों को इसलिए 
बद्ध नहीं करता कि वे लोग उससे नहीं, भ्रन्तिम पूर्ण स्वामी से अपना स्वत्व प्राप्त 
करते हैं। 
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(४) सम्पदा में उसका जो स्वत्व होता है उसकी संज्ञा आजीवन हित” नजीरों 
में पायी जाती है। आजीवन हित” अन्य मुल्यवान्‌ पदार्थों के तुल्य हस्तान्तरणीय 
माना जाता है। 

(५) सम्पदा के प्रबन्ध का उसे (आजीवन हितधारी को) संयुक्त कुटुम्ब, के 
मैनेजर के समान अधिकार भी होता है और दायित्व भी । अ्रतः उसका प्रबन्ध विवेक- 
पूर्ण और विचारशील होना चाहिए। साथ हो साथ वह बचत करने के लिए विवश 
नही है। 

(६) उपरोक्त प्रतिबन्ध “नारी सम्पदा” के अछेद्य भ्रवयव या प्रत्यंग है। अर्थात्‌ 
प्रत्यावर्ती विद्यमान हो या न हो, वह स्वतत्र और पृण स्वामीवत्त आचरण नहीं कर 
सकती । यदि कोई प्रत्यावर्ती न हो तो भ्रदालत को प्रेरित करके सरकार वैध उपचारों 
का विनियोग करा सकती है। अर्थात्‌ यह न समझिए कि प्रतिबन्ध मात्र प्रत्यावर्ती के 
हिता्थ विहित हुए हैं। 


(७) परिसीमित दायाद वाली स्त्री में यह क्षमता नहों होती कि वह 


गै 5 


_नारी-सम्पदा” के गुण-लक्षणों को अपनी कृतियों या घोषणा के द्वारा बदल डाले ।' 


ऊपर नियम ५ मे कहा गया है कि परिसीमित-दायाद नामक स्त्री बचत 
करने के लिए विवश नही होती ।* अपितु वह सम्पदा की सम्पूर्ण आय को अपने तथा 
आश्चितों के ऊपर खर्च कर सकती है। किन्तु स्वभाववश या सुकालवश या परिस्थिति 
के फलस्वरूप यदि बचत का संचय हो ही जाय, तो उस धनराशि अथवा उससे खरीदी' 
सम्पत्ति में उसका क्या हक होता है ? इस प्रइन का एक उत्तर नहीं हो सकता। संचय 
के समय, उसके रूप व प्रकार के हिसाब से प्रइन के विविध उत्तर होते हैं--( ! ) 
अन्तिम पूर्ण स्वामी से सम्पदा के साथ प्राप्त हुई बचत तो सम्पत्ति के समुत्थान का 
रूप धारण करके परिसीमित सम्पदा” बन जाती है ।' (२) अन्तिम पूर्ण स्वामी के 
मरने के बाद यदि सम्पत्ति मुकदमेबाजी या अन्य कारणवश गैर के कब्जे में बनी रहे 
और दा।याद स्त्री को कब्जा कुछ काल के बाद अन्तरिम समय की बचत समेत मिले, 


१. हिस्‍्ट्ी आब धर्मशास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ७३०-११। 
जी० सी० सरकार कृत हिन्दु छा, पृष्ठ ५७१-७२। 
जें० डी० एम० डेरेट कृत माडन हिन्दू छा, पृ० ४२७-२८। 
२. हरिदास ब० उप्पुनह” (१८५६) ६, मूर्स० इ० एपील्स ४३३। 
३. श्रीमती सु० मनी दासी ब० दीनबंध्‌ (१८६२) ९, मू० इ० ए० १२३॥ 
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तो वह संचित राशि उसका स्त्रीधन मानी जायगी ।' (३) स्वसंचित राशि और उस 
राशि से खरीदी गयी सम्पत्ति को उसका स्त्रीधन उस दशा में मान लिया जायगा जब 
उसने परोक्ष या प्रकट रूप से उस धन को आदि धन से पृथक रखते का संकल्प 
व्यक्त किया हों। उस राशि को और उससे खरीदी सम्पत्ति को “परिसीमित सम्पदा 
उस दशा में मान लिया जायगा जब उसने उस धन को आदि सम्पदा के साथ सम्मि- 
लित कर देने का संकल्प परोक्ष या प्रकट रूप से व्यक्त किया हो। किन्तु यदि इस 
दूसरे प्रकार के सकलप का प्रमाण न मिले, तो ऐसे धन को स्त्रीधन मान लिया जायगा।' 
मतलब यह है कि इस श्रेणी के मामलों में स्वामित्री का संकल्प बड़ा ही महत्वपूर्ण 
तथ्य होता है, जिसका पता प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों से चला लेता 
चाहिए। स्वसंचित राशि के लिए जो उपरोक्त नियम लागू हैं वेही उन मामलों में लागू 
होने चाहिए, जो वकाया लगान और वकाया किराया से तथा बकाया डिग्नी या वकाया 
इजराय डिग्री से सम्बन्धित हों। ऐसी राशियों पर पूरा नियंत्रण तो परिसीमित-दायाद 
नामक स्त्री का ही रहता है और वे उसके हाथ में यदि शञ्रा जाती हैं, तो वह उनका 
विनियोग जैसा चाहे सर्वदा कर सकती है। ऐसी दशा में प्रमाणभार उस पक्ष के ऊपर 
आता है, जो यह अभिकथन करे कि वह (दायाद) आद्य (या मौलिक) सम्पत्ति के 
साथ उन राशियों को सम्मिलित और विलयित करने को कृतसंकल्प थी ।' (४) उस 
दशा में जब इच्छापत्र द्वारा सम्पदा की काया तो एक व्यक्ति को, तथा उसकी आय 
(आमदनी ) विधवा को आजीवन प्रदान की जाती है, तब सारी आय व उस आझ्राय से 
खरीदी सम्पत्ति पर विधवा का परिसीमित नहीं, अपरिमित स्वामित्व रूता है। उक्त 
दोनों चीजें (आय व उससे खरीदी सम्पत्ति) मौलिक सम्पदा के समुत्यान' नहीं मानी' 


१. आओसमतोी सू० सनी दासी ब० दीनबंध्‌” (१८६२) ९, मू० इ० ए० १२३। 

२० ईश्वरीदत्त ब० हंसवती” (१८८३) १०, इ० एपील्स १५०। 
“दुलहिन पार्वती कुंअर ब० बेजनाथ प्रसाद (१९३५) १४ पटना ५१८। 
“हरिहर सिंह ब० देव ना० सिंह” (१९५४), नागपुर ६९२। 
“तुखू ब० काली”, ए० आई० आर० १९५७, कलरूकता १२२॥ 
“बाल सुब्रह्मण्य ब० सुवेया”, ए० आई० आर० १९३८, प्रिवी कौं० ३४। 
“सोताजी ब० ब्रजेन्द्र', ए०ण. अई० आर० १९५४, सुप्रीम कोर्ट ६०१। 

३. राजा ब० सुन्दर”, ए० आई० आर० १९१८, प्रिवी कौंसिल १५६॥ 
“सीताजी ब० ब्र जेन्द्र', ए० आई० आर० १९५४, सुप्रीम कोर्ट ६०१। 
“बेंकटादि ब० पार्थतारथि”, ए० आई० आर० १९२५, प्रिवी कौं० १०५१ 
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जा सकती । (५) इसके विपरीत सरकारी श्रनुदान से या सुलहनामा से या अन्य विधि 
से दायादा के भुक्ति-काल में यदि आद्य सम्पदा मे संवर्धन हो जाय, तो संवर्धित भाग 
को समृत्थान माना जायगा, और वह भी परिसीमित सम्पदा बन जायगा।' 

उपरोक्त नियम १व २३ ६ में जिन प्रतिबन्धों का उल्लेख हुआ है, उनका 
विवरण इस प्रकार है--परिसीमित दायादा स्त्री को दायप्राप्त सम्पदा (चल या 
अचल) का इच्छापत्र लिख देने का अधिकार नही होता, किन्तु (१) वह कुछ दशाओं 
मे उसका श्रन्य-संक्रमण कर सकती है। (२) वह सम्पूर्ण दायप्राप्त सम्पदा का प्रत्या- 
वर्ती वर्ग के सारे समूह के नाम अध्यपपंण भी कर सकती है। (३) निकटतम प्रत्या- 
वर्तियों की सहमति से भी वह अन्य-संक्रमण कर सकती है। नं० १ में जिन दशाझ्रों 
का उल्लेख हुआ है, वे है धार्मिक कार्य और पूर्व प्रयोजव तथा वैध आवश्यकता प्रत्येक 
पर अलग-अलग चिन्तन होगा। 

धार्मिक कार्य और पूर्त प्रयोजन--तजीरों से निर्मित हिन्दू ला” ने इस श्रेणी 
के हेतुओं के दो भेद कर दिये है, यथा बाध्यकर, अझबाध्यकर ।' 'सरदारसिंह ब०« 
कुंजविहारी लाल मुकदसे में प्रिवी कौसिल ने यह घोषणा की थी-- हिन्दू ला और निर्णीत 
मुकदमों की समीक्षा से इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि हिन्दू प्रणाली धार्मिक 
कर्मों के दो भेद मानती है। एक वे, जिनके बिना ग्रेतात्मा तर नही सकती, यानी धर्म- 
विहित प्रेत-क्रिया तथा आवर्ती श्राद्धादि कर्म। दूसरे वे कर्म, जो बाध्यकर न होने पर 
भी ऐसे पुनीत कर्म होते है जिनसे प्रेतात्मा को सुख-शान्ति मिलती है। . ... . पहले 
भेद वाली कृतियों के विषय में उपभोग-कर्त्री नारी के अधिकार दूसरे भेद वाली कृतियों 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते है .....- प्रथम भेदवाली कृति के निमित्त वह पूरी 
सम्पत्ति तक को बेच सकती है यदि आय अपर्याप्त हो। दूसरे भेद वाली कृति के 
निमित्त वह सम्पत्ति का छोटा अंश हस्तान्तरित करके अपना संकल्प पूरा कर सकती 
है 605 $ह ०३ मृतक प्रभु की आत्मा के निरन्तर हित के लिए हिन्दू नारी-कृत थोड़े अंश 
के समर्पण अथवा दान की वेधता को हिन्दू ला स्वीकार करता है।* 

उपरोक्त मत का समर्थन “कमला देवी ब० बच्चूलाल गुप्त” वाली नजीर 


१. “श्रीमती कृष्णा ब० भेया राजेन्द्र” (१९२७) २, लखनऊ ४३॥ 

२. रासशंकर ब० रालबहादुर (१९२६) १, लखनऊ ९८। 

३- सिरदारसिंह ब० कुंज बि० छारू” (१९२२) ४९, इंडियन एपील्स ८३॥ 
“कसला देवी ब० बच्चू लाल”, ए० आई० आर० १९५७, सु० कोर्ट ४३४॥ 

४. ए० भा ० आर० १९५७, सुप्रीम कोर्ट ४३४। 


नारी-सूम्पदा--दा यप्राप्त २३९. 


के भ्रन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। उसमे यह निर्णय दिया गया है कि इस विपय के 
ऊपर जो निर्णय किये जा चुके है, उनसे स्पपष्टतया निकले हुए सिद्धान्तों में से एक 
यह है कि अपने मृतक पति की सम्पदा का उपभोगकर्त्री हिन्दू विधवा ऐसी धार्मिक 
कृतियों के लिए हस्तान्तरण कर सकती है जो बाध्यकर या अनिवार्य न होने पर भी 
ऐसी पुनीत होती हैं जो प्रेतात्मा को सुख-शान्ति प्रदान कर सकती हैं। दोनों कृतियों मे 
भेद यह है कि यदि अनिवायं या बाध्यकर कृतियों का व्यय धन से या धन की आय 
से पूरा न पड़े तो वह सारी सम्पदा को बेच डाल सकती है। किन्तु जो कर्म पुनीत हैं 
और प्रेतात्मा को शान्तिप्रदायक है उनके निमित्त वह सम्पत्ति का उचित भाग मात्र 
हस्तान्तरित कर सकती है। अब देखना होगा कि कौन से कर्म वाध्यकर और कौन से 
अबाध्यकर या अनिवायं समझे जाते हैं। 

अनिवायं कर्मों के अन्तर्गत हैं--(क) मृतक का प्रेत कर्म, (ख) श्राद्ध, (ग) 
गो-ब्राह्म णों के निमित्त दान, (घ) मृत प्रभु की पुत्री का विवाह। ज्ञातव्य है कि एक 
अनधिक्वत प्रवेशक उक्त कर्मो को करके उनके लिए प्रतिदेय या प्रतिकर नही तलब कर 
सकता है और' न यह आग्रह कर सकता है कि उसकी लागत सम्पत्ति के ऊपर भार 
घोषित कर दी जाय। (च) मृत प्रभु के ऋण, चाहे वे कालातीत (खारिजुल मियाद) 
हो गये हों ।' ज्ञातव्य है कि अन्तिम पुरुष प्रभु के ऋण के मूल की नहीं ब्याज की 
देनदारी विधवा के ऊपर होती है, अर्थात्‌ आय की बचत (अपने भरण-पोषण के बाद ) 
में से उसको व्याज चुकाते रहना चाहिए। अश्रतः यदि वह मूल व ब्याज के बदले में 
सम्पदा का संक्रमण कर देती है, तो केवल मूल की मात्रा के लिए संक्रमण वेध समझा 
जायगा । किन्तु यदि सूद की रकम छोटी-सी ही हो तो बात दूसरी है और संक्रमण 
पूर्णतः जायज मान लिया जायगा ।* यह ज्ञातव्य है कि यदि माता अपने पुत्र की 


१. “कसला ब० बच्चू छाल, ए० आई० आर० १९५७, सुप्रीम कोर्ट ४३४। 
“श्रोमोहन ब० ब्रजविहारी' (१९०८) ३६ कलकत्ता ७५३। 

२० “श्रीमोहन ब० ब्रजविहारी” (१९०८) ३६५ कलकत्ता ७५३। 

३. “तुल्सीप्रसाद ब० जग सो० छाल” (१९३५) ५७, इलाहाबाद ४२२॥ 
“मु० सरून ब० परमात्मा दास (१९३६) १७, लाहौर ५८८। 
“बनायक ब० मुहम्मद हतीफ (१९५३ ), नागपुर २८१॥। 

“राजा ब० चिरंजूल”, ए० आई० आर० १९५५, उड़ीसा १७। 

४. “जगन्नाथन ब० विद्वेदवराड” (१९३२) ५५, मद्रास २१६॥। 

“रामस्वासी ब० मंगल कर्सू” (१८९५) १८, सद्र[स ११३। 


“२४० हिन्दू विधि 


सम्पदा पाकर उसके ऋण को नहीं, अपितु अपने पति के ऋण को चुकाने के निमित्त 
अन्य-संक्रमण करती है, तो वह जायज नहीं माना जायगा, न प्रत्यावर्ती को बाध्यकारी 
होगा ।* याद रहे कि वह ऋण, जिसकी अझदायगी या शोधन बाध्यकर होता है वह 
बंध होना चाहिए। अतः शून्य ऋण के भुगतान वाला हस्तान्तरण प्रत्यावर्ती पर 
बाध्यकारी नहीं होता ।' 


अबाध्यकर या निव.य॑ कर्म के अन्तर्गत आते हैं (क) मृतक की पौत्री के विवाह 


का व्यय; दौहित्र व दौहित्री के विवाह या उयनयन का व्यय ; विधव।स्‍्वामिनी द्वारा 
अपने जामाता को प्रदत्त ऐसे दान, भेंट, नेग जो देश की रीति ने विहित किये हों ।* 
मृतक की आत्मा को शान्तिगप्रद तथा पुनीत क्ृृतियाँ (जिनके निमित्त सम्पत्ति का उचित 
भाग हस्तान्तरित किया जा सकता है) दो तरह की होती हैं; दानादि तथा तीथ्थ॑यात्रा । 
(ख ) देवालयों तथा विद्यालयों को दान, चढ़ावा व अनुदान। (ग) देवालय, कूप, 
जलाशय का निर्माण तथा प्रतिष्ठा। (घ) ऐसे पुण्य व लोकोपकारी कर्म जिनमें स्वतः 
समुृतक रुचि रखता था।* (च) तीर्थ यात्रा करने का व्यय, तथा वहाँ दान-दक्षिणादि 
देने का व्यय, और वहाँ की रीति व रूढि द्वारा विहित संस्कारों का व्यय । ज्ञातव्य 
है कि सम्पत्ति की मात्रा के अनुपात से यह सब व्यय मर्यादित होना चाहिए। इसका 
भी ध्यान रखा जाता है कि कौन से तीर्थों का माहात्म्य अधिक है और किनका कम 
हर दशा में जहाँ व्यय की तथा दान की मात्रा अत्यधिक या अनुचित रूप से अत्यनु- 
पातिक प्रतीत होती है वहाँ अदालत सक्रमण का उत्सादन कर देती है ।* (छ) कुटु- 


१० शिवराज ब० शिवरतन” (१९२१) ४३, इलाहाबाद ६०४; ए० आई० 
आर० १९५५, आंध्र ९७॥ 
२० “बजरंगसिंह ब० गोविन्दप्रसाद! (१९३६) ११, रूखनऊ ११। 

३. क्ृष्णसाचार्यर ब० रामभव्रन”, ए० आई० आर० १९५२, सद्रास ७०६। 
“श्रीनिवास ब० ए० दषाचार्ल, ए० आई० आर० १९४२ भसद्रास १०६। 
४. “कमला ब० बच्चूलाल, ए० आई० आर० १९५७, सुप्रीम कोर्ट ४३४। 
५. सो० महालक्षमम्मा ब० बी० मछस्सता, ए० आई० आर० १९६१, 

आंध्र प्रदेश २६३१ 
६. बाई ब० चिस्मतराल”, ए० आई० आर० १९२८, बम्बई २३८। 
“श्रीपति ब० विव्वनाथ, ए० आई० आर० १९५५, बम्बई ४५७। 
७. ठाकुरजी ब० परमेदवर”, ए० आई० आर० १९६०, इला० ३३९। 


नारी-सम्पदा---दायप्राप्त २४४९१ 


'म्बियों की ऐसी धार्मिक क्रियाएँ व संस्कार, जिनका दायित्व. मृत प्रभु के ऊपर था, 
'उदाहरणाथ (जब पत्नी पति की दायादा हो) परिसीमित-स्वामिनी” की सास का 
श्राद्ध, या (जब पुत्री अपने पिता की दायादा हो) उसकी माता का श्राद्ध // (ज] 
विधवा अपने ही परमाथे के निमित्त हस्तान्तरण नहीं कर सकती । यदि ऐसे हेतु से 
वह सम्पत्ति का अन्य-संक्रमण कर दे तो अदालत उसका उत्सादन कर देगी । * धार्मिक 
कार्य और पूर्त प्रयोजत का विवरण करने के बाद अब वैध आवश्यकता का चिन्तन 
करना चाहिए। यह याद रहे कि परिसीमित-स्वामिनी के द्वितीय हेतु की अपेक्षा प्रथम 
हेतु के निमित्त सक्रमण सम्बन्धी अधिकार उच्चतर होते है ।' 

बंध आवदयकता के लिए परिसीसित-स्वासिनी कृत अन्य-हस्तान्तरण--उक्त 
हेतु से मिलता-जुलता यह दूसरा हेतु होता है, जिसको सम्पदा का हित” कहते हैं। 
यहाँ हनुमान प्रसाद ब० मुसम्मात बबुई” वाली प्रिवी कौंसिल की नजीर तथा उसमें 
निर्धारित सिद्धान्त स्मरणीय हैं। वही सिद्धान्त उन अन्य-संक्रमणों पर लागू होते हैँ 
जिन्हें भ्रवयस्क प्रभु की सम्पदा का मैनेजर करे, या हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब का मैनेजर अव- 
यस्क सदस्य की तरफ से करे, या जिन्हें एक परिसीमित-दायादा करे, या धर्मस्व का 
मैनेजर, या पागल की सम्पदा का मैनेजर करे। अर्थात यदि कोई परिसी मित-स्वामिनी' 
सम्पदा का हस्तान्तरण वैध आवश्यकतावश अथवा सम्पदा के हितार्थ कर डाले, तो वह 
न केवल उस सम्पदा में उसके हित के ऊपर; वरंच सम्पूर्ण प्रत्यावर्ती वर्ग पर बाध्य- 
कारी होगा। 

बंध आवश्यकता का मतलब है परिसीमित-स्वामिनी” की जरूरतों व अभावों 
को पूरा करता और उसके अन्तर्गत ये बातें आती हैं, जेसे (१) सक्‍सेशन सर्टिफिकेट 


#ई० गल्‍ली ब० बी० वीर ना०”, ए० आई० आर० १९५७, आंध्र प्र०२५७॥ 
“चन्द्र दीप ब० सहिमा , ए० आई० आर० १९६०, पटना ११२। 
“रामकुसार ब० इच्छामयों' (१८८२) ८, कलकत्ता ३६। 
“श्रीमोहन ब० ब्रजबिहारी' (१९०८) ३६, कलकत्ता ७५३। 
२, ब्री० डी० सिंह ब० मु० दीपा” (१९१८), पठना ३२३। 
“कादीराव ब० सोतीरास” (१९५१), नागपुर २८४। 
“हरमित्र ब० रघुवर (१९२८) ३, लखनऊ ६४५॥ 
३. कलेक्टर आव मसलोपटम ब० कावली वेंकट” (१८६१) ८ मसें०, इ० 
एपील्स ५२९॥ 
४. (१८५६) ६ मूर्स, इण्डियन एपील्स ३९३। 
१६ 


#'चि 
+ 
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या प्रोबेट (उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या क्षमतापत्र ) आदि को अदालत से हासिल करने 
की लागत । (२) पिछले प्रभु की मृत्यु के बाद इकट्ठा व दातव्य वकाया लगान या 
सरकारी मालगुजारी, बशतें कि संक्रमण के समय उसका हाथ खाली रहा हो, और न 
देने से सम्पदा के नीलाम पर,चढ़ जाने की शका रही हो ।' यदि हस्तान्तरण[की जरूरत 
ध्वतः हस्तान्तरग्राही के छल-कपट के कारण नही पैदा हुई थी, तो हस्तान्तरण का 
उत्सादत मात्र इस अभिकथन के आधार पर नही किया जा सकता कि परिसीमित- 
स्वामिनी के कुग्रबन्ध से बकाया चढ़ गया था। परिसीमित-स्वामिनी को यह हक नहीं' 
होता कि मालगुजारी व लगान की बबाकी के बिना किये ही पूरी आय का उपभोग कर 
ले।' ज्ञातव्य है कि मालगुजारी या लगान दायप्राप्त सम्पदा का होना चाहिए न कि 
उस सम्पत्ति का जिसका पट्टा दायादा ने स्वतः लिखाया हो ।* (३) स्वतः अपना 
व उन लोगों का भरण-पोषण, जो मूल प्रभु पर आश्चित थे, जैसे माता, कुमारी पूत्री 
इत्यादि। (४) मृत प्रभु के परिवार की कन्याओं के विवाह, जैसे पूत्री, पौत्री, दौहित्री, 
पौत्र की पुत्री, चाचा की पौत्री। (५) पुत्री के विवाह और गौने में पूत्री को व दामाद 
को भेंट, दहेज, उपहार, नेग, न्योछावर झ्रोर इसों तरह परिवार की श्रन्य कन्याओं के 
विवाह गौने में । अपनी पुत्री के विवाह में अधिक धन व्यय किया जा सकता है और 
भ्रत्य मे कम। किन्तु सम्पत्ति के साथ व्यय का उचित अनु पात अ्रवश्य होना चाहिए।. 
दहेज यदि पहले से तय हो गया था (किन्तु देखिए सन्‌ १९६१ वाला डौरी प्राहीविशन 
ऐकक्‍्ट) तो उसका भुगतान विवाह के बाद भी किया जा सकता है।* 

सम्पदा का हित--इस हेतु के ऊपर सविस्तर विचार प्रकरण ७ में मैनेजर 
के अ्रधिकार शीर्षक के नीचे हो चुका है। वह व्यय सम्पदा के हितार्थ मान लिया 
जाता है, जो उसके संरक्षण या सुरक्षा के लिए किया जाय, या जिसका करना विवेकी 
झौर विचारशील मैनेजर को उचित लगे ।" किन्तु सम्पदा का विकास, उन्नति या 
सुधार ऐसा हेतु नहीं माना जाता जिसके लिए भअन्य-संक्रमण किया जा सके,' चाहे 
उस विकास इत्यादि के काम से सम्पदा की निकासी में वृद्धि हो जाय। परिसीमित- 


“जगन्नाथ ब० गुरुचरत” (१९२९) ४, लखनऊ २७९। 

“जगन्नाथ ब० गुरुचरन” (१९२९) ४, रूखनऊ २७९॥। 
ईइवरी ब० बाबूनन्दन” (१९२५) ४७, इलाहाबाद ५६३१ 
“कमला देवों ब० बच्चूलाल गुप्त” (१९५७), सुप्रीम कोर्ट ४३४। 
“जगन्न. थम ब० विघ्नेब्वरेडट, ए० आई० आर० ३२, मद्रास १७७४ 
६ साखन ब० गायन” (१९११) ३३, इलाहाबाद २५५। 
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नारी-सम्परा--दायप्राप्त २४३ 


स्वामिनी-कृत अन्य-संक्रमण के समर्थनकारी हेतु यहाँ तक बतलाये गये। पहले कहा गया 
है कि जब एक से अधिक विधवाएँ या पुत्रियाँ दाय प्राप्त करती हैं, तो वे संयुक्त स्वा- 
मिनी बनती है और उत्तरजीविता का नियम उन पर लागू होता है। इस कारण से 
ऐसी दशा में उपरोक्त ग्रतिबन्धों मे एक अतिरिक्त प्रतिबन्ध उनके हस्तान्तरण के ऊपर 
लग जाता है। वह यह है कि वैध आवश्यकता के होते भी सयुक्त स्वामिन्रियों की सर्व- 
सम्मति के बिना संक्रमण नही किया जा सकता, अर्थात उससे उत्तरजीवीं वर्ग बद्ध नहीं 
हो सकता। किन्तु यदि दूसरी संयुक्त दायादा ने याचना करने पर भी सहमति का 
अनुचित रूप से विधारण किया था, तो दशा बदल जाती है। 
इसी प्रसंग में कुछ श्रन्य बातें ज्ञातव्य है। एक तो, परिसीमित-स्वामिनी को 
वेध आवश्यकता इत्यादि संमर्थतकारी हेतु के विद्यमान होते हुए यद्द पूरी छुट रहती 
है कि अन्य-सक्रमण बे का रूप धारण करेगा या रेहन का। यदि बैनामा की अपेक्षा 
रेहननामा अधिक लाभकारी हो, तब भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह बे नामा 
लिख दे सकती है और उत्तरजीवी वर्ग आपत्ति नहीं कर सकता ॥ संयुक्त कुटुम्ब के 
मैनेजर के तुल्य विधवा को भी अपने अधिकारों तथा सामथ्यें के विनियोग करने के 
निमित्त उचित स्वच्छन्दता रहनी चाहिए ।' दूसरे, यदि कोई व्यवित एक परिसीमित- 
स्वामिनी के साथ सौदा या लेनदेन करने जा रहा हो, तो कथित झ्ावश्यकता की जाँच 
कर लेना उसका कर्तव्य है। जब अन्य-संक्रमण के अनौचित्य का दावा दायर हो जाय, 
तो खरीदार या मुतंहिन के ही ऊपर इस तथ्य का प्रमाणभार रहता है कि या तो अभि- 
कथित भ्रावश्यकता वस्तुतः विद्यमान थी, या कम से कम उसने सौदा करने के पूर्व हर 
सम्भव उपाय से ईमानदारी के साथ ऐसी उचित जाँच कर ली थी कि जिससे आवश्यकता 
की वास्तविकता का विश्वास पैदा हो सके। यदि वह दो में से एक भी अभिकथन 
प्रमाणित कर दे, तो अन्य-संक्रमण का निराकरण नहीं किया जायगा।' कुछ भी हो, 
उसके ऊपर यह प्रमाणित करने का भार नहीं होता कि उगराही हुई राशि कथित हेतुओ 
में लगायी भी गयी थी। यदि वह राशि शअन्य हेतुओं में लगायी गयी थी तब भी, उप- 
रोक्त प्रमाण के होते, अन्य-सक्रमण का उत्सादन नहीं किया जायगा । 
उपरोक्त दूसरी बात से सम्बन्धित ये और बातें भी जान लेनी चाहिए--एक 


१. न्यामतराय ब० दीनदयाढू (१९२७) ५४, इण्डियन एपील्स २११॥। 

२. “बजरंगसिंह ब० गोविन्दप्रसाद” (१९३६) ११, लखनऊ ११॥ 
#रामानन्द ब० दामोदरदास (१९४१), इण्डियन ८२०१ - 

३. “हनुमान प्र० ब० मु० बबुई” (१८५६) ६ मूसं, इ० एपील्स ३९३, 


श्डड हिन्दू विधि 


तो यह कि दस्तावेज के भीतर आ्रावश्यकता का जो कथन किया गया हो वह ग्राह्म या 
अनुमान्य साक्ष्य-पवश्यकता की विद्यमानता का तो है, किन्तु प्रमाण नहीं हो सकता। 
हाँ, वह कथन इस बात का प्रमाण अवश्य है कि परिसीमित-स्वामिनी ने अभिकर्थित 
आवश्यकता का निरूपण वास्तव में किया था। जब मामला इतन। पुराना पड जाय 
कि हस्तान्तरग्राही को अपना प्रमाणभार निवाहना दुस्तर हो, उस' दशा में दस्तावेज के 
भीतर वाले कथन का महत्व बढ़ जाता है तथा परिस्थितियों व मामले के तथ्यों के 
साथ में उसका विचार करने से हस्तान्तरण का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो जाता है ।* 
दूसरे, यह कि यदि प्रत्यावतियों की सहमति से अन्य-संक्रण किया गया था, 
तो यह पूर्व-धारणा उपजती है कि वध आवश्यकता विद्यमान रही होगी और यह पूर्व॑- 
धारणा इतनी प्रबल होती है कि यदि उसका खण्डन न्‌ किया जाय तो संक्रमण का 
निराकरण नहीं हो सकता ।' इस दूसरी स्थापना के ऊपर विवरण सहित विचार 
करना होगा । 

जब सहसति प्रमाणित हो जाती है, तो उसका खण्डन या तो यह प्रमाणित करके 
हो सकता है कि अभिकथित वेध आवश्यकता कल्पित थी, या प्रत्यावर्ती की सहमति 
तथ्यों का मिथ्या निरूपण करके प्राप्त की गयी थी । यह आरोप करना पर्याप्त नहीं 
होता कि संमति किसी प्रतिफल के बदले में” या हस्तान्तरण हो चुकने के पश्चात्‌ 
ली गयी थी ।*९ जहाँ तक हो सके सम्मति समस्त प्रत्यावर्ती वर्ग की लेनी चाहिए; या 
कम से कम कुटुम्ब के ऐसे लोगों की कि जिसमें यह पूर्व-धारणा उपज सके कि मामला 
छल-वर्जित तथा समर्थनीय था। यदि निकटतम प्रत्यावर्ती नारी हो, तो केवल उसकी 
सम्मति पर्याप्त नहीं होती, अपितु उसके बाद का जो पुरुष प्रत्याशी प्रत्यावर्ती हो, 


१. दरबारी हाल ब० गोविन्द” (१९२४) ४६, इलाहाबाद ८२२। 
'वेदनाथ ब० रानी रा० देवी” (१९३८) १३, रूखनऊ ८५७॥ 

“राय राजेइवर बली ब० हर कि० बली” (१९३३) ८, लखनऊ ५३८॥ 
“रंग स्वामी ब० नच्छियप्पा” (१९१९) ४६, इ० एपील्स ७२। 

“मृगा कुअर ब० दोमरी” (१९५५) ३४, पटना ३१७। 

' काली शं० ब० घोरेंन्र”, ए० आई० आर० १९५४, सुप्रीम कोर्ट ५०५। 
राय बजरंगबली सिंह ब० रा० बक्श सिंह” (१९३७ ) १२, छख० ६८४। 
: एच० एन० सुकर्जो ब० एच० पी० सुकर्जी” (१ ९३२८) २, कल० ४९२। 
“अम्बिकाप्रसाद ब० चंदसनी” (१९२९ ) ८, पठना ३९६। 

५  राजलक्ष्मी दाहे ब० मो० चन्द्र” १३, मूर्स, इ० एपील्स २०९। 
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नारो-सम्पदा--दायप्राप्त श्द्ण्‌ 


उसकी भी सम्मति लेनी चाहिए ।' जिस सम्मति से उपरोक्त पूर्व-धारणा उपजती है, 
बह सम्पूर्ण सम्पदा के हस्तान्तरण के विषय में भी हो सकती है, और उसके किसी 
अंश के संक्रमण के विषय में भी ।' 

जो अन्य-संक्रमण प्रतिदेय के बदले किया जाता है उसी का समर्थन इस अभि- 
कथन के आधार पर हो सकता है कि उसके निममित्त प्रत्यावर्ती वर्ग की सम्मति प्राप्त 
कर ली गयी थी। हिवा या दान (उनको छोड़कर जो पूर्वोक्त धार्मिक या पुण्यार्थे 
प्रयोजनों के लिए उपरोक्त दशाओं में परिसीमित-दायादा द्वारा अधिकृत हों) को प्रत्या- 
वर्ती की सम्मति समर्थनीय नहीं बना सकती, जब तक वह (संक्रमण ) अध्यपंण का रूप 
न धारण कर ले। अध्यपंण एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका अध्ययन आगे करना होगा। 
इस समय इतना ही ज्ञातव्य है कि एक परिसीमित-दायादा अपने आजीवन स्वामित्व 
को प्रत्यावतियों के हाथ में जब समर्पित कर देती है तो उस किया को अध्यपंण 
कहते है। अध्यपंण वध तभी माना जाता है जब वह सम्पूर्ण सम्पदा के विषय में किया 
गया हो तथा समस्त प्रत्यावर्तो वर्ग के हित में लिखा गया हो। अतः हिवा या दाच 
तभी समथनीय होता है जब एक परिसी मित-स्वामिनी उसके द्वारा एक निकटतम प्रत्या- 
वर्ती या समस्त प्रत्यावतियों के हाथों में सम्पूर्ण सम्पदा को सौंप देती है। यदि हिवा 
सम्पदा के किसी भाग का हो, अथवा सम्पूर्ण का होने पर भी समस्त प्रत्यावर्तियों के 
हित में न हो,' तब वह अवध हो जायगा, क्योंकि वह अ्रध्यपंण का रूप नहीं धारण 
कर सक्कता। आंशिक हिवा तभी समर्थनीय माना जा सकता है जब वह निकटतम 
प्रत्यावर्ती की सहमति से किया गया हो। इस अ्पवाद को एक उदाहरण से समझना 
चाहिए। पूनी अपने मृत पति की आधी सम्पदा एकल निकटतम प्रत्यावर्ती बालू को 
दे डालती है और बालू उसी क्षण उस अर्धांश को एक गैर व्यक्ति के हाथ बेंच डालता 
है। यहाँ पर हिवानामा और बनामा का परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों 
दस्तावेज एक ही मामले भ्र्थात्‌ बिक्री के दो पहलू प्रतीत होते हैं । उसी तरह यदि 
विधव। निकटतम प्रत्यावर्ती के साथ में सारी सम्पत्ति का बेनामा लिख दे, तो बैनामा 
वैध मान लिया जायगा, क्योंकि इस मासले म सहमति भी और अध्यपंण भी दोनों 


१. विनायक ब० गोविन्द” (१९०१) २५, बम्बई १२९। 

२. रंग स्वामी ब० नच्छियप्या” (१९१९) ४६, इ० एपील्स ७२। 

३. रंग स्वामी ब० नच्छियप्पा” (१९१९) ४६, इ० एपील्स ७२। 
“पीलू ब० बाबाजी” (१९०९) ३४, बम्बई १६५ 

४. “मुहम्भर सईद ब० कुं० दक्षन” (१९२८) ५०, इलाहाबाद ७५॥ 


॥। 


१४६ हिन्द्‌ विधि 


समर्थन के लिए आनुमानिक रूप से विद्यमान पाये जाते हैं। एक नयी सूरत तब पैदा 
हो जाती है जब परिसीमित-स्वासिनी समस्त निकटतम प्रत्यावर्तियों की सम्मति से 
सम्पूर्ण सम्पदा को गैर व्यक्ति के नाम हिवा कर देती है। क्‍या अध्यर्पण के भ्राधार पर्र 
ऐस। हिवा समर्थनीय हो सकता है ? इस पर मतभेद है।' जो अन्‍न्य-संक्रमण वैध 
आवश्यकता या प्रत्यावर्ती-प्रदत्त सम्मति के आधार पर समथनीय हो, वह परिसीमित- 
स्वामिनी पर तथा प्रत्यावर्तियों व उत्तर-कालोत्पन्न या दत्तक पुत्र सब के ऊपर बाध्य« 
कारी होता है। जो सक्रमण अ्समर्थनीय हो, वह कम से कम संक्रमण-कर्त्री के हित के 

ऊपर उसके जीवन पर्यन्त तो अवश्य बाध्यकारी बना रहेगा,' किन्तु प्रत्यावर्तियों को 
अधिकार रहेगा कि उसका परिहार करा लें। अर्थात अ्रसमर्थनीय संक्रमण विवर्जनीय' 
या शून्य-करणीय होता है, न कि शून्य होता है। 

अन्य-सक्रमण के अन्तर्गत पट्टा भी आ जाता है। हिन्दू विधवा को मैनेजर की 
भाँति प्रबन्ध के सिलसिले में जमीन को लगान पर उठा देने का अ्रधिकार होता है। 
किल्तु स्थायी और दीर्घकालीन पट्टा करने के लिए उपरोक्त समर्थनकारी हेतु मौजूद 
होने त्राहिए, अर्थात्‌ सम्पदा का हित या वध आवश्यकता, या प्रत्यावतियों की सम्मति' 
या अनुमोदन । पहले कहा गया है कि सम्पदा की उन्नति अथवा विकास समर्थनकारी' 
हैतु नहीं माने जाते हैं ।' इसलिए यद्यपि ऐसे पट्टे से आय में संवर्धन हो गया हो, 
तथापि प्रत्यावर्ती गण विधवा की मृत्यु के बाद उसका उत्सादन करा सकते है। जब 
तक उत्सादन न हो तब तक पट्टेदार का कब्जा नहीं हटाया जा सकता। 

प्रत्यावतियों को जिस सम्मति का ऊपर उल्लेख हुआ है उसके विषय में यह कहा 
जा चुका है कि वह अन्‍्य-संक्रमण के पहले और पीछे भी प्राप्त की जा सकती है| 
दूसरी कथनीय बात यह है कि प्रत्यावतिंयों में से वे लोग, जो अ्समर्थनीय संक्रमण के 
लिए या अवैध अध्यपंण के लिए सम्मति दे चुके हों, उस संक्रमण या अध्यर्षण की वैधता 
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नव किशन ब० हरि ना०” (१८९४) १०, कलकत्ता ११०२॥ 
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को बाद में झ्रनंगीकार करने से प्रतिवारित हो जाते हैं। वें तो प्रतिवारित हो ही जाते 
हैं, स्वतः उनके हस्तान्त-ग्राही भी प्रतिवारित हो जाते हैं। माच लीजिए कि सह- 
मति-प्रदाता प्रत्यावर्ती परिसीमित-स्वामिनी के पूर्व मर चुकता है। वो क्‍या वह प्रत्या- 
वर्ती भी प्रतिवारित हो जायगा जो उत्तराधिकार को विववा के पश्चात्‌ वस्तुतः पाता 
है ? नहीं, वह प्रतिवारित तो नहीं होगा, किन्तु पूर्व-धारणा (कि सक्रमण वध है 
क्योंकि मृत प्रत्यावर्ती उसमें सहमत था) के प्रभाव से वास्तविक प्रत्यावर्ती के ऊपर यह 
प्रमाणित करने का भार आ जायगा कि कोई बेध आवश्यकता विद्यमान नहीं थी। 
यदि वास्तविक प्रत्यावर्ती सम्मति-प्रदाता का पुत्र ही हो तब भी नहीं, क्योंकि उसको 
अपने पिता से नहीं वरंच अन्तिम पुरुष प्रभु से उत्तराधिकार प्राप्त होता है । 
यदि अन्य-संक्रमण ऐसे कौटुम्बिक समझौते या राजीनामे के द्वारा किया जाय, 
जिसमें विधवा तथा प्रत्यावर्ती दोनों ही पक्षधारी थे और जिससे दोनों ही लाभान्वित 
हुए थे, तो वह प्रत्यावर्ती उस संक्रमण के विषय में भी आपत्ति नहीं कर सकता । चूंकि 
वह स्वतः उससे लाभान्वित हो चुका है इसलिए उसके वंशज भी उसकी वैधता कों 
अनंगीकार करने से प्रतिवारित रहेंगे। दूसरी सूरत यह है कि उक्त राजीनामे या कौढु- 
म्बिक समझौते में विधवा तो पक्षधारी रही हो किन्तु प्रत्यावर्ती उसमें पक्षधारी न रहा 
हो, ऐसी सूरत में भी अन्य-संक्रमण (जों समझौते या राजीनामे के फलस्वरूप हुआ हो ) 
प्रत्यावर्ती को बाध्यकारी होगा; किन्तु शर्त यह है कि उस राजीतामे या समझोते की 
बदौलत सम्पदा के खानदानी विवाद का निष्कपट रूप से निपठारा हुआ हो। यदि 
'राजीनामा या समझौता असली विवाद के अभाव में इस छल से किया गया हो कि 
सम्पदा का संक्रमण वैध प्रतीत होने लगे, तो वह संक्रमण प्रत्यावरतियों को वाध्यकारी 
नहीं हो सकता ।' उपरोक्त दोनों ही सूरतों मे छलविहीनत। व निष्कपटता एक जरूरी' 
शर्तं होती है। यह शर्त उस राजीनामे या समझौते पर भी लागू होती है जो एक तरफ 


१. “मंगो कुअर ब० डोमरी , आई८ एल० आर० (१९५५) ३४, पटना ३१७॥ 
धवाबूसिंह ब० रामेइवर बक्श (१९३२) ७, रूखनऊ ३६०॥ 
“जीवनसिंह ब० सिश्रीलाल” २३, इण्यिन एपील्स १॥ 

“रासकटे या ब० बवीरराघबेया (१९२९) ५२, सद्रास ५५६। 

२. रंगस्वामी ब० नच्छियप्पा ४६, इ० एपील्स ७२। 

“देवेन्द्र शर्मा ब० एन० नाथ दत्त (१९३३) ६०, कलकत्ता ११५८॥ 
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. “ठाकुरप्रसाद ब० मु० दीपा कुंजर” (१९३१) १० पठना ३५२॥ 
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विधवा और दूसरी तरफ प्रत्यावर्ती के बीच किया गया हो। अर्थात्‌ यदि वह छल- 
बिहीन है तब तो वास्तविक प्रत्यावर्ती को बाध्यकारी होगा और यदि छल-युक्‍त है तब 
वास्तविक प्रत्यावर्ती को बाध्यकारी नही होगा ।' 
परिसीमित-स्वामिनी को भअ्न्य अधिकार भी होते हैं, जो संयुक्त कुटुम्ब के मैनेजर 
को उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ यदि विधवा ने कोई व्यवसाय उत्तराधिकार में पाया है 
तो वह उसके लिए कर्ज लेकर उसको चुकाने के निमित्त भी सम्पदा का हस्तान्तरण 
कर सकती है।' ऋण का अगीकार या आंशिक भुगतान करके वह मियाद को जीवित 
रख सकती है और उसके इस कर्म से प्रत्यावर्ती' गण पाबन्द हो जाते हैं। क्या वेधिक 
झावश्य कतार्थ परिसीमित-दायादा छारा उगाहे हुए सादे ऋण के ।लए, उसकी मृत्यु केः 
पदचात्‌ सम्पदा और प्रत्यावर्ती गण देनदार बनाये जा सकते है ? एक मत यह है कि 
नही, क्योंकि उत्तमर्ण (महाजन ) ने जान-बूझकर अधमणर्ण (कर्जदार) की' व्यक्तिगत 
प्रतिभूति को स्वीकार कर लिया था ।* दूसरा मत है कि हाँ, क्योंकि वध आवश्यकता 
मौजूद थी और सम्पदा प्रलाभित हुई थी ।* 
कानून ने सम्पदा को विशेष अवस्थाओ्रों में हस्तान्तरित करने और भअनन्‍्य प्रकार 
से उसका दायित्व प्रदान करने के अतिरिक्त परिप्तीमित-दाय[दा को अध्यपंण करने की 
क्षमता भी प्रदान की है। उसके नियम निम्नोक्त है। अध्यपंण क्या चीज है ? जैसे 
एक विधवा अपने शरीर का विलोपन सती की क्रिया से करती थी, वैसे ही अध्यपंण 
की क्रिया से वह अपने स्वामित्व का विलोपन कर डालती है। दोनों ही क्रियाएँ उसकी 
सांसारिक मृत्यु का निष्पादन करती है। (१) अध्यरपंण को वैध श्राशय से एक प्रकार 
का सक्रमण नहीं कह सकते ।' (२) विधवा सम्पूर्ण सम्पदा का तो अश्रध्यर्पण कर 


१. माताप्रसाद ब० नागेश्वर सहाय (१९२५) ५२, इ० ए० ३९८।| 
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५. “तिरुवेंकट स्वामी ब० पलूती” (१९६२) १, मद्रास रा जनंल २२४॥ 
“कमला बाई ब० शिव”, ए० आई० आर० १९५८, सुप्रीम कोट ९१४४ 


नारी-सम्पदा--दायप्राप्त २४९... 


सकती है किन्तु उसके भागों का नहीं । (३) वह एक या दो व्यक्तियों के हित में 
अध्यपंण नहीं कर सकती, वरंच वह समस्त प्रत्यावर्तियों या संभाव्य' प्रत्यावर्ती के हित 
मे होना चाहिए ।' (४) इस क्रिया से वह दायप्राप्ति के अवसर को वेगशील बना 
देती है, अर्थात्‌ जो उत्तराधिकार उसकी मृत्य्‌ के बाद चलता वह अध्यर्षण के बाद 
ही अ्रनायास चलने लग जाता है ।' (५) यदि भअध्यर्षण में शर्ते लगा दी जायें तो 
वह अवध हो जायगा। ऐसी शर्तें प्रवतंनीय नही होतीं कि सम्पदा का अ्रमुक अंश उसके 
(विधवा के) द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति पायेगा, क्योकि इस युवित के द्वारा प्रत्यावर्ती-समूह 
छला और वचित किया जा सकता है । (६) ऐसी शर्ते दूरस्थ प्रत्यावर्तों के विकल्प 
पर शून्य-करणीय होती है ।" (७) इसके विपरीत सारी सम्पदा को यदि विधवा प्रत्या- 
वर्ती के नाम हिचा कर देती है और प्रत्यावर्ती तत्पश्चात्‌ उसी का हिंवा विधवा के 
द्वारा निदिष्ट व्यक्त के नाम कर देता है, तो ये दोनों मिलकर वेध अ्रध्यपंण व वध 
हस्तान्तरण हो जाते है ।' ऐसा हस्तान्तरण सम्पदा पर यानी पूर प्रत्यावर्ती-वर्ग पर 
बाध्यकारी है जायगा और उसका उत्सादन नही हो सकता। ज्ञातव्य है कि सभाव्य 
प्रत्यावतों की सम्मति भी ऐसे अ्रध्यपंण को वैध नही' बना सकती, जो अप्रत्यावर्ती या 
प्रत्यावर्ती से भिन्न किसी तातेदार के हित में किया गया हो। ऐसा अध्यर्षण तो एक 
छद्यमय हिवा ही है। ऐसे कपटपूर्ण अ्रध्यपण पर वास्तविक प्रत्यावर्ती सफलतापूर्वक 
आक्षेप कर सकता हैं। (८) यदि अध्यपंण के बदले में अरध्यर्ष ण-कर्त्नी तथा अन्य बीच 
में आने वाली नारी-प्रत्यावतिनी के भरण-पोषण का वादा कर लिया गया हो, तो 
ऐसे प्रतिदेय के आधार पर वह अध्यर्पण अवेध नही कर दिया जायगा ।” भरण-पोषण 
के बदले यदि वह सम्पदा के एक अंश को स्वीकार कर लेती है, तो भी अव्यपंण की 
वैधता में बाधा नही पडेगी। ज्ञातव्य है कि अध्यर्पण करते वक्‍त यदि वह ऐसा अनु- 
बन्ध करा लेती है तब तो अच्छी बात है, अन्यथा यदि उस वक्‍त पर वह #चुक जाती 


“कमला बाई ब० शिव, ए० आई० आर० १९५८, सुप्रीम कोट ९१५१ 
“मम्मारेंड्डी ब० पी० दुरराज”, ए० आई०आर० १९५२, सु०कोर्ट १०९। 
“भुम्मारेंड्डी ब० पी० दुर राज, ए० आई० आर० १९५२, सु० कोर्ट १०९१ 
“मम्मारेड्डी ब० पी० दुरराज”, ए० आई० आर० १९५२, सु०कोट्ट १०९। 
“कुप्पश्ना ब० पेरूमा, ए० आई० आर० १९६०, मद्रास १५४। 

५. “म्‌स्‍्मारेड्डी ब० पी० दुरराज,ए० आई० आर० १९५२, सु० कोई १०९। 
“मस्मारेड्डी ब० पी० दुरराज”, ए० आई० आर० १९५२, सु० कोर्ट १०९। 
७. बेंकटेश्वर्ल ब० कन्याधघर", ए० जाई० आर० १९५३, मद्रास ५५१।॥ 


७ कण >७ «० 
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है, तो फिर भरण-पोषण की माँग या तकाजा वह नहीं कर सकती .।' (९) झागे 
चलकर दत्तक ग्रहण! वाले प्रकरण में दत्तक-क्रिया या पुत्रीकरण के नियम बताये जायेंगे। 
उनमें से एक तो यहीं पर जान लेना चाहिए। पृत्रीकरण का प्रभाव भूत-लक्षी (अतीत 
कालब्यापी ) होता है, यानी कानून मान लेता है कि आ्राज के दिन विधवा द्वारा गोद 
लिया हुआ पुत्र उसी दिन पैदा हो चुका था, जब दत्तकप्रहीत्री का पति मरा था॥। 
परिणाम यह होता है कि दत्तक पुत्र उन सब अन्‍्य-संक्रमणों के ऊपर शझ्राक्षेप कर सकता 
है जो विधवा पहले कर चकी हैं। अतः दत्तक पुत्र श्रध्यपंण-ग्रहीता तथा उसके हस्ता- 
न्तर-ग्रहीता को सम्पदा से वियुक्त कर सकता है। (१०) अध्यपंण नारी व पुरुष 
दोनों तरह के प्रत्यावर्तियों के हित में किया जा सकता है ।' अध्यर्षण के ऊपर पर्याप्त 
मनन तो हो गया, किन्तु परिसीमित-स्वामिनी के अधिकारों की चर्चा भ्रभी निरणेष 
नहीं हुई है। यथा--- 

“हनुमान प्रसाद ब० बत्रई” (६ मू०, इ० ए० ३९३) वाले मुकदमे में प्रिवी 
कौंसिल ने एक अभिवचन प्रकट किया है--कुटुम्ब के मैनेजर के समान विधवा को' 
अपने अ्रधिकारों के संचालन के निमित्त उचित स्वातंत्र्य देना चाहिए, बशततें कि उससे 
प्रत्याशी दायादों का अहित न होता हो ।” इसके अनुसार एक परिसीमित-दायादा 
बचत की राशि कहीं भी ब्याज पर लगा सकती है, बशर्तें कि वह आश्चितों के प्रति- 
पालन में व मालगुजारी, लगान इत्यादि तथा अन्तिम स्वामी के; ऋण का सूद देने 
में कटोती करके बचत को संचित न करे। उपरोक्त नजीर के अनुसार वह सम्पदा का 
प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यदि उसने मुकदमे में साठगाँठ या छल-कपट नहीं 
किया है तो तदनुसार आदिष्ट हुई डिग्री तथा इजराय डिग्री में किये गये नीलाम से 
न केवल वह विधवा, वरंच प्रत्यावर्ती-वर्ग भी बद्ध हो जायेंगे, बशतें कि (१) वह मृक- 
दमा ऐसे ऋण या मामले से सम्बद्ध हो जो सम्पदा पर बाध्यकारी था, (२)और वद उस 
मुकदमे में व्यक्तिगत रूप से नहीं वरंच सम्पदा के प्रतिनिधि के रूप से पक्षधारी बनायी 
गयी थी। ज्ञातव्य है कि प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के बन पर विधवा के विरुद्ध किये 
गये चिरभोगाधिकार से उसकी मृत्यु के परचात प्रत्यावर्ती के स्वत्व पर आँच नहीं श्रा 
सकती कारण यह है कि प्रत्यावर्ती का विधवा के जीवनकाल में कोई निहित हित 
'होता ही नहीं और वह विधवा के माध्यम से अपना स्वत्व नहीं अनुरेश्वित करता है। 


“बी० कोण्डम्मा ब० शेषस्मा, ए० आई० आर० १९५७, आँ त्रप्रदेश १५६। 
बाहुबलो ब० ग्रड़प्पाट ए० आई० आर० १९५४, बम्बई ४५१॥ 
रे. सतन्नां ब० वीरन्ना” (१९३४) ५७, मद्रास ७४९। 
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"फिर विधवा की असावधानी या अनवधानता से वह कैसे बद्ध हो सकता है।' यहाँ 
तक परिसीमित-स्वामिनी के यथासम्भव सारे अधिकारों की चर्चा हो चुकी। अब 
तीसरे सम्बन्धित विषय पर विचार किया जाता है-- 
तीसरा विबय है वे उपचार जो परिसतीभसित स्व|मितोी के कार्यों से क्षतिप्रस्त 
भअत्यावतियों को कानून सें उपलब्ध होते हें।((१) इन ,उपचारों के कौन व्यक्ति 
अधिकारी होते हैं? (२) उपचार क्या हैं ? पहले प्रइन का उत्तर है--समस्त प्रत्या- 
वर्ती समूह यदि अधिकृत कर दिया जाय, तो दूर से दूर वाला उत्तराधिकारी अपनी 
तकदीर आजमा सकेगा और मृकदमों का ताँता बंध जायगा। इसलिए कानून ने यह 
विहित कर दिया है कि मुकदमा दायर करने का हक सर्वप्रथम निकटतम प्रत्यावर्ती 
को भिलेगा। उसके बाद वाले प्रत्यावर्ती को दावा दायर करने का हक केवल' उसकी 
(निकटतम प्रत्यावर्ती की) अक्षमतावश पैदा हो सकता है। अ्रक्षमता के कई हेत होते 
हैं। अपर्याप्त बहाने से उसने ठालमटोल की हो । या कथित अवैध कार्य की वह सम्मति 
दे चुका हो। या परिसीमित-स्वामिनी के साथ उसने साँठगाँठ कर ली हो। या अपने 
ही कर्मो व व्यवहार वश वह दावा दायर करने से प्रतिवारित हो गया हो । या दरिद्वता 
के कारण दावा करना उसकी सामथ्य के बाहर हो। या वह स्वतः नारी हो। निकठ- 
तम प्रत्यावर्ती की अवयस्कता को अ्रक्षमता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ 
से अभिभावक दावा दायर कर सकता है। यह न समझिए कि प्रत्यावर्तियों के सिवा 
कोई अधिकारी होता ही नहीं। अपितु अन्य-संक्रमण के ऊपर कोई भी झ्राक्षेप कर सकता 
है जो उत्तराधिकार में हित रखता हो। उदाहरणाथ, राजगमन या जब्ती का अवसर 
. आने पर सरकार आक्षेप कर सकती है। प्रत्याशी प्रत्यावर्ती का पदेदार भी ऐसा दावा 
दायर कर सकता है; किन्तु यदि पद्ठा करने वाला प्रत्यावर्ती ही विधवा से पदले मर 
जाय तो पट्टंदार के अधिकार का भी अ्रवसान हो जाता है। जञातव्य है कि उस दावे 
में दूरस्थ प्रत्यावर्ती भी पक्षघारी बन जा सकते हैं जो निकटतम प्रत्यावर्ती ने दायर 
कर दिया हो। 
दूसरे प्रइत का उत्तर यह है-ह>प्रत्यावर्नोी-हित की रक्षा करे क्रे प्रत्यावर्तियाँ 
के पास तीन उपचार या हक होते हैं। पहछा, ग्रउव्यय के. निरोवार्य वे व्यादेश के लिए 
* दावा कर सकते हैं । व्यादेश को अंग्रेजी में 'इनजंक्गन” कहते हैं) अपव्यप का मत- 


१५ कालोपद चक्रतर्तों ब० पी० बाल! देवों” (१९५३), सु० कोर रि० ५०३। 
_२- “किलास ब० कंचनी”, ए० आई० आर० १९३४, कलकत्ता १३६। 
' “अरुगा चलम ब० कृष्णबेगी” ,ए० आई० आर० १९४१, मद्रात ७२४। 
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लब है कुप्र बन्ध और दुष्प्रयोग के द्वारा सम्पदा की ऐसी दुदंशा करना कि परिसीमित- 
स्वामिनी के मरने तक उसका मूल्य घट जाय। उसके अन्तर्गत अविचारपूर्ण संक्रमण 
नहीं आते और न सम्पदा का सामान्य उपयोग, यथा जंगल का बेचना ।* व्यादेश के 
दावे में रिसीवर या आदाता की नियुक्ति की भी याचना की जा सकती है। यह याचना 
उस दशा में वांछनीय होती है जब परिसीमित-स्वामिनी के ऊपर किसी बाहरी व्यक्ति 
ने अपना प्रभाव जमा रखा हो। दूसरा, प्रतिनिधि के रूप में निकटतम प्रत्यावर्ती इस 
घोषणा के निमित्त दावा दायर कर सकता है कि आजीवन-स्वामिनी की मृत्यु के उप- 
रान्त अ्नधिक्ृत प्रवेशक का चिरभोगाधिकार या स्वामिनी कृत अन्य-संक्रेमण प्रत्यावर्तियों 
के ऊपर बाध्यकारी नहीं रहेगा। तीसरा, जब उत्तराधिकार पर से परिसीमित-स्वा- 
मित्व रूपी प्रतिबत्ध विधवा की मृत्यु के परिणामस्वरूप हट जाय, तब निकटतम' 
प्रत्यावर्ती अनुचित रूप से हस्तान्तरित सम्पदा की भुक्ति का दावा कर सकता है। 
अन्यथा उक्त सक्रमण की उपेक्षा करके अर्थात्‌ उसे न हुआ मानकर वह स्वतः सम्पदा 
का हस्तान्तरण कर दे और उसका हस्तान्तरग्राही कब्जे का दावा वही अभिकथनत करते 
हुए करे जो वह (किटतम प्रत्यावर्ती ) कर सकता था ।* ज्ञातव्य है कि वास्तविक प्रत्या- 
वर्ती के दावे की मियाद विधवा की मृत्यु से बारह वर्षो के बाद समाप्त हो जाती है। 
यदि इस मियाद के भीतर उसने दावा दायर कर दिया हो, तो उसकी मृत्यु होने पर 
उसका दायाद दावे को चला सकता है।* 

उपराक्त उपचारों मे से (पहला) घोषणा का दावा उस दशा में समुचित होता 
है जब वह परिसीमित-स्वामिनी के जीवित रहते दायर कर दिया जाय। उसके पश्चात 
कब्ज का दावा करता उचित होता है। कब्जे के दावे में प्रलाभ यह रहता है कि 
संकान्तग्राही प्रतिपक्षी के सिर पर इस बात का प्रमाणभार चढ जाता है कि हस्ता- 
न्तरण किसी समर्थनीय प्रयोजनार्थ अथवा किसी समर्थनकारी परिस्थिति या दशा में 
किया गया था, यथा प्रत्यावर्ती की सम्मति या उचित पूछताछ और जाँच। यदि 
हस्तान्तरआही अन्य-सक्रमण को केवल अशतः समर्थनीय प्रमाणित कर सके तो क्या 
पा रणाम पैदा होगा ? सयुकत कुटुम्ब के मैनेजर के सम्बन्ध में भी (प्रकरण ७ से) ऐसा 


१. पी० शोषम्सा ब० एन० अप्पाल्म्मा (१९५५), आंध्र वीकली रि० ६३३॥ 
२- विजय ब० कृष्ण” (१९०७) ३४, इ० एपील्स ८७। 
भमहबूब ब० विद्ठल, ए० आई० आर० १९५४. बम्बई ३११। 
३. ठाकुर ब० दीपा”, ए० आई० आर० १९३१, पटना ४४२। 
४. “कालीशंकर ब० घीरेन्द्र', ए० आई० आर० १९५४, सु० कोर्ट ५०५ 
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अ्रश्न उठ चुका है और उसका उत्त र भी विवरण समेत श्रा चुका है। इस प्रसंग में भी' 
वही' उत्तर इस प्रइत का समझा जायगा ।* अर्थात्‌ संक्षेपतः यदि असमर्थनीय राशि 
छोटी हो, तो श्रदालत सम्पूर्ण मामले का अनुमोदन कर देगी और यदि असमर्थनीय राशि 
बड़ी हो, तो मामले का उत्सादन कोई ऐसी शर्तें लगाकर करेगी, यथा समर्थनीय रकम 
की अदायगी ।'* ज्ञातव्य है कि जब ऐसे मामले का उत्सादन किया जाता है, तो अच्तः- 
कालीन लाभ (मुनाफा) नहीं दिलाया जाता है। कारण यह है कि चूंकि परिसीमित- 
स्वामिनी का सम्पदा में कम से कम आजीवन हित तो रहता ही है, इसलिए हम उसके 
संक्रान्तग्राही को निरा' अतधिक्ृत-प्रवेशक नहीं कह सकते। 

अब पहले विषय की चर्चा की जायगी, अर्थात नारियों की दायप्राप्त सम्पदा का 
अवक्रमण किस रीति से होता है ? प्रकरण के आरम्भ में कहा गया था कि परिसीमित- 
दायादा तथा परिसीमित सम्पदा किस' को कहते हैं। स्त्रीधन की व्याख्या और उसके 
उत्तराधिका र सम्बन्धी नियम भी समझा दिये गये हैं। नारी की दायप्राप्त सम्पदा के 
उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम संक्षेपततः इस प्रकार हैं। हिन्दू ला की वनारस, मिथिला, 
बंगाल, मद्रास वाली उपशाखाओं के अनुसार पुरुष या नारी की प्रत्येक दायादा दाय- 
प्राप्त सम्पदा में सीमित स्वामित्व पाती है। जब वह मर जाती है तो सम्पदा उसके 
दायादों को नहीं, अपितु अ्रन्तिम पूर्ण स्वामी के दायादों को मिलती है। किन्तु बम्बई 
की' उपशाखा में नियम इतना सरल नहीं है। वहाँ जो सम्पदा एक दायादा को नारी' 
से मिलती है वह उसका स्त्रीधन बन जाती है, और जो सम्पदा पुरुष से ऐसी दायादा 
को मिलती है जो विवाह द्वारा कुटुम्ब में नहीं आयी वरंच उसी कुटुम्ब में उत्पन्न हुईं 
है, वह भी स्त्रीधन बन जाती है। जब वह मर जाती है तब॑ वह सम्पदा उसी के 
उत्तराधिकारी को मिलती है। किन्तु जो सम्पदा पुरुष से ऐसी दायादा को मिलती है 
जो कि कुटुम्ब में विवाहित होकर आयी है, वह उस (दायादा) की परिसीमित-सम्पदा 
बनती है। ऐसी परिसीमित सम्पदा उसके मरणोपरान्त उसके दायादों को नहीं, वरंच 
श्रन्तिम पूर्ण स्वामी के दायादों को प्राप्त होती है। यहाँ नारी-सम्पदा की वार्ता पूरी 
होती है। 

अब यहाँ इतना और जान लेना चाहिए कि परिसीमित-सम्पदा का झ्रवसान कब 
होता है। परिसीमित स्वामित्व को वियुकत करने वाले हेतु संक्षेपतः ये होते हैं--- 


१. “कृष्ण ब० नाथ, ए० आई० आर० १९२७, प्रिवी कौंसिल ३७॥ 
२० सुशीला ब० विभूति , ए० आई० आर० १९६१, कलकत्ता १८०। 
३- सुमित्रा बाई ब० बिदटी, ए० आई० आर० १९५५, नागपुर २९९॥ 


श्प्‌५ हिन्दू विधि 


(१) पति के मरणंत्तर मत्पन्न पुत्र विधवा और पुत्री के स्वामित्व को वियुबत 
कर देता, है। (२) पहले मरे हुए समाशी की विधवा जब दत्तक ग्रहण कर्रत है 
तो वह|इस क्रिया से एकल उत्तरजीवी समांशी की विधवा को वियुक्त कर देत॑' है। 
ज्ञातव्य है कि यदि सन्‌ १९३७ वाला हिन्दू वीमेन्स राइट्स दु प्रापर्टी ऐक्ट” लागू 
हो, तो विधवा द्वारा दत्तक-ग्रहण से अर्ध सम्पदा वियुकत होती है, अन्यथा सम्पूर्ण 
(३) विधवा यदि विवाह कर लेती है तत्व भी स्वामित्व वियुक्त हो जाता है। 
चाहे उस विधवा का पुनविंवाह रिवाज के द्वारा अनुज्ञात हुआ हो, या सन्‌ १८५६ 
वाले “हिन्दू विडोज रीमैरेज ऐक्ट” के द्वारा * यदि विधवा माता दायाद्व बनी हो 
और वह पुनर्विवाह कर ले, तो उस सम्पदा से वियुक्त हो जाती है जो उसके मृत पूत्र 
ते अपने पिता से पायी थी, किन्तु उस सम्पदा से नहीं, जो मृत पुत्र ने स्वतः अजित 
की थी ।* (४) विधवा अपनी प्राकृतिक मुत्यु द्वारा भी सम्पदा से वियुक्त हो जाती 


है। (५) पाँचवोाँ वियुक्तकारी हेतु है भ्रध्यपंण ।' 


१. हीरा ब० बोधी”, ए० आई० आर० १९५४, उड़ीसा १७२ । 
“रासा ब० साख, ए० आई० आर० १९५४, बम्बई ३१५॥ 
“बंगबेलू ब० लक्ष्मी, ए० आई० आर० १९५७, मद्रास ५३४॥। 
“थैयस्मा ब० गिरियस्मा/, ए० आई० आर० १९६०, मेसुर १७६ ४ 
« प्रोफेसर जे० डी० एस० डरेंट कृत 'माडन हिन्दू ला, पृ० ४३८१ 


हे, 


प्रकरण १४ 
विवाह 


धरम शास्त्र मे विवाह एक संस्कार अर्थात्‌ पवित्र अनुष्ठान कहा गया है। यह' 
लोौकिक नही आध्यात्मिक ससथा माना गया है। इसको व्यावहारिक प्ननुबन्ध नहीं, अपितु 
दो आत्माओं का पारस्परिक विलयन कहना वास्तविकता का अधिक द्योतक है। चाहे. 
इसे लौकिक सस्था कहें या सस्कार, यह मानना पड़ेगा कि समाज में शान्ति व व्यवस्था, 
बनाये रखने का यह एक महत्वपूण निर्मित्त व साधन होता है। अतः इसकी पावनता 
निविवाद है। गृहस्थाश्रम का श्रेष्ठतम आश्रम कहा गया है। गृहस्थाश्रम धर्म के पाल- 
नाथ पत्नी की उपस्थिति अनिवायं होती है। इस विचार से भी विवाह कर्म की महिमा 
अ्रपार है। 

विवाह क्‍या है ? वर द्वारा वधू का पत्नी के रूप में स्वीकरण। यह मामला 
कन्या के अभिभावक और वर अथवा वर के अ्रभिभावक के बीच तय होता है। उसमें. 
कन्या की सहमति या वर की सहमति हो या न हो। यह विवाह का व्यावहारिक रूप 
है। सिद्धान्त के हिसाब से तो वर और वधू को एक दूसरे को अंगीकार या अस्वीकार 
कर देने के कई अवसर मिलते है। अतीत में विवाह के अन्तर्गत यह भावना रहती. 
थी कि कन्यए के प्रभुत्व का हस्तान्तरण पिता के पास से पति को हो जाता है। ऐसी 
भावना का प्रादुर्भाव इस पुरातन विचार से हुआ होगा कि पिता का अपनी उनन्‍्तति 
के ऊपर भ्रपरिमित आधिपत्य होता है। अन्य घन व सामग्री की तरह पिता अपनी 
पुत्नी का भी अन्य-सक्रमण, जैसे दान---विक्रेय कर सकता था। विवाह में दान की 
प्रक्रिय का विनियोग पिता के अधिकार को पति के अधिकार में परिणत करने के 
निमित्त किया जाता है। 

हरण या बलादग्रहण भी पहले विवाह की एक रीति थी और वह भी आधिपत्य 
की मान्यता पर आधारित थी। सुभद्रा-हरण तथा रुक्मिणी-हरण इसके पौराणिक 
एवं महाराज पृथ्वीराज द्वारा-संयुक्ता-हरण इसके ऐतिहासिक दुष्टान्त हैं। पत्ती, पुत्र, 
पुत्री व दास की दशा पुरातन विधि में एक समान थी और इस सिद्धान्त पर आश्रित 
थी कि एक पक्ष को निरंकुश प्रभुता प्राप्त है तथा दूसरा पक्ष नितान्त रूप से उस पर 
अवलम्बित रहता है। एक मत यह है कि विवाह का आदि रूप था पिता द्वारा मूल्य 
लेकर पुत्री का वर के हाथ विक्रय ।वर का चुनाव मुख्यतः मूल्य के विचार से अनु- 
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प्रेरित हुआ करता था तथा कन्या का हित व सुख गौण बातें समझी जाती थीं। समया- 
न्तर में यह निरा संसारी तथा स्वार्थरंजित सिद्धान्त परिमार्जित भावनाओं को इतना 
अनाकर्षक और अरुचिकर प्रतीत होने लगा कि पूर्वज ऋषियों ने वर-कन्या का यह 
हितावह व परमार्थी सिद्धान्त विहित कर दिया कि तवस्त्राभरण से सुसज्जित कन्या 
गुणवान्‌ योग्य वर को निदशुल्क प्रदान की जाय तथा पिता का धर्म है कि वर को 
खोजे और कब्या के सुख को छोड़कर किसी भी श्रन्य विचार से वर का चुनाव न 
करे। उन्होने क्या के विक्रय या शुल्क के बदले में होने वाले विवाह को निन्‍्य कह 
दिया और यह घोषित कर दिया कि केवल उच्चतर सिद्धान्त जिनकी क्ृतियों के प्रेरक 
होने चाहिए; ऐसे आध्यात्मिक दायित्व का ध्यान रखने वाले श्रेष्ठ जनों के लिए' 
उक्त कर्म अशोभन होते हैं।' 
सन्‌ १९५५ में हिन्दू मेरेज ऐक्ट (हिं० में० ऐक्ट)” पारित हो गया है। हिन्दू 

विवाह सम्बन्धी जिस बातों पर उस अधिनियम में नियम बन गये हैं, उनके आधार 
पर पूर्व-प्रचलित सार नियमों को उसने निराक्ृत कर दिया है; वे नियम चाहे धर्म- 
शास्त्र के, चाहे विधान के, चाहे रीति-रिवाज के, चाहे नजीरों के द्वारा विहित किये 
गये हों। उस अ्रधिनियम का स्वच्छन्द मनन आगे चलकर करना होगा। 

ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दू धमंशास्त्र में विवाह अनुबन्ध नहीं वरंच एक 
महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसलिए वधू या वर की अवयस्कता विवाह को 
अवध नही बना सकती है। फिर भी वर द्वारा वधू का अंगीकरण उस अनुष्ठान का 
प्रधान अंग होता है और चूंकि अगीकरण ऐसा मानस कर्म है जो उन्मत्त व्यक्ति या 
छले हुए व्यक्ति की क्षमता के परे होता है इसलिए ऐसे अनहे लोगों का विवाह शून्य- 
करणीय (अमान्य) होना चाहिए। किन्तु विवाह को शून्य करने के लित्र वर का उनन्‍्माद 
इतना प्रबल होना चाहिए कि वह अनुष्ठान को समझ न सकता हो और न उसमें समझ- 
बूझकर भाग ले सकता हो ।' 

धमंशास्त्र ने विवाह के आठ प्रकार माने हैं, जिनमें से चार को तो प्रशस्त या 
धम्यं कहा गया है, और चार को अप्रशस्त या अधम्यं। उनका स्वरूप यह है--- 

(१) बाह्य उस विवाह को कहते हैं जिसमें वस्त्राभूषण से सुसज्जित कन्या एक 
वेदज्ञ, सुचरित्र व्यक्ति को आमंत्रित करके पिता सौंप देता है। 

१. जी० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू ला, पृ० ९३-९५ 

२. सौजीलाल ब० चन्द्रवती ३८, इण्डियन एपील्स १२२॥ 


'रान ब० जगत पाल” १७, इण्डियन एपील्स १७३॥ 
“बेंकटाचार्युड्‌ू ब० रंगाचार्युद” (१८९१) १४, सत्रास ३१६। 


विवाह २५७ 


(२) दब उस विवाह को कहते हैं जिसमें पिता यज्ञ करते समय सुसज्जित कन्या 
का पुरोहित को दान कर देता है, यानी सौंप देता है। “दान” शब्द उस बोल-चाल के 
था कमंकाण्डी श्रर्थ में नही प्रयुक्त हुआ है जिसका आश्रय होता है धन की तरह संकल्प 
कर देना, वरंच सौंप देने के अभिप्राय से देने के अर्थ में प्रयुक्त ' हुआ है। 

(३) आएं उस विवाह को कहते हैं जिसमें गाय-जैल का केवल एक या दो 
जोड़ा (कन्या के मूल्य रूप मे नहीं) ठेकर पिता कन्या का दान (सौप देने के आशय 
में) कर देता है! 

(४) प्राजापत्य उस विवाह को कहते हैं जिसमें पिता वर-वधू को यह आदेश 
देता है कि तुम दोनों साथ ही साथ धार्मिक कृत्य करना” और फिर मधुपर्कादि से वर 
का पूजा-सत्कार करके उसे कन्या सौप देता है। प्राजापत्य/ और कार्या पर्वायवाची 
हैं। ये चार प्रकार के प्रशस्त विवाह हैं। 

(५) आसुर उस विवाह को कहते है जिसमें वर अपनी सामर्थ्यानुसार पिता 
व वधू को धनादि देकर पिता से वधू को दान (सौपने के अर्थ में) द्वारा प्राप्त करता है। 


(६) गान्धदें उस विवाह को कहते हैं जिसमें पारस्परिक आसक्ति से आकर्षित 
होकर वर-कन्या दम्पति बन जाते हैं। 

(७) राक्षस उस विवाह को कहते हैं जिसमें अ्त्याचारी रूप से अपहरण करके 
कन्या के ऊपर बलात्कार किया जाता है। 

(८) पेश्षात्र उस विवाह को कहते है जिसमें सुप्त या अचेत या पागल कन्या 
के साथ लुक-छिप कर सम्भोग किया जाता है। ये चार अधर्म्य या अप्रद्वस्त विवाह 
माने गये हैं। ब्राह्म विवाह श्रेष्ठम और पैशाच विवाह निक्ृष्ठतम समझा जाता है। 
इन आाठों प्रकार के विवाहों में वर और वधू को धार्मिक कृत्य तथा कुलाचार करना 
पड़ता है। तब जाकर विवाह वध और पक्‍का बनता है। चार गप्रशस्त संयोंग कर 
लेने के बाद भी वर वैवाहिक विधि के दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता है। हिन्दू 
धर्म कुकर्मियों को भी अपने कर्मफल से भागकर ज्चने नहीं देता। आधुनिक हिन्दू 
समाज में अन्य प्रकार तो लुप्तप्राय हो चुके हैं, केवल ब्राह्म तथा आसुर विवाह का 
प्रचलन रह गया है। गान्धर्व विवाह का भी एकदम लोप नहीं हुंझ्रा है।' ग्रान्धवें 


१. देखिए, हिस्द्री आव धर्मज्ास्त्र, खण्ड २, प्रकरण ९। 
२. कासिनी ब० कामेश्वर” (१९४६) २५, पटना ५८॥। 
“देवयानी ब० चिदम्बरम”, ए० आई० आर० १९५४, भव्रात ६५७। 
१७ 
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विवाह को उपस्त्रांगसन कहना स्मृतिवावयों के विरुद्ध है। जैसा कि ऊपर कहा गग्मा 
है, धार्मिक कृत्यों का करता इस प्रकार के लिए भी अनिवार्य होता है। 

उपरोक्त धार्मिक कृत्य कौन है जिनका करना अनिवाये है और जिनके सम्पादन 
के उपरान्त विवाह अनुल्लघनीय माना जाता है ? धार्मिक हृत्यों की सूची में ३९ 
कृतियाँ उल्लिखित है ।' उनमें से दो प्रमुख है; एक तो वेवाहिक अग्नि के सम्मुख 
वर-वधू द्वारा मंत्रोच्चा रण, दूसरे, होमाग्नि की दोनों द्वारा चार प्रदक्षिणा तथा दोनों 
का साथ-साथ सात पग चलना, जिसको सप्तपदी कहते हैं। प्रदक्षिणा करते समय पहले 
कन्या और फिर वर आगे रहता है और दोतनों मंत्रों का उच्चारण करते जाते हैं। 
सप्तपदी परिचिम दिशा से आरम्भ होती है और अग्नि से उत्तर दिशा में की जाती 
है। पहले दाहिना पैर आगे बढ़ाया जाता है। सातवाँ पग समाप्त हुए बिना विवाह 
पूरा नही माना जाता और व्ध्‌ कुमारी रह जाती है। अतः यदि सातवाँ पग समाप्त 
किये बिना वर मर जाय तो वधू को विधवा नहीं मानते।' यद्यपि कानून इन दो क्ष॑त्यों 
को आवश्यक मानता है, तथापि प्रथा या रूढि इस नियम को भी शिथिल कर सकती 
है। परन्तु ऐसी रूढि का कठोर परीक्षण किया जाता है। श्र्थात्‌ ऐसे रिवाज को पुरा- 
तन, निश्चित और वाध्यकर होना चाहिए। उसको एकरूप का भी होना चाहिए। 


जब यह बात प्रमाणित हो जाती है कि विवाह हो चुका है, तो उससे दो पूर्व 
धारणाएँ उपजती है। एक तो यह कि वह ब्राह्म प्रकार का विवाह था, भअ्रर्थात्‌ कन्या- 
पक्ष ने वर-पक्ष से कोई प्रतिदेय नहीं लिया था। दूसरे, विवाह सम्बन्धी सारे धार्मिक 
कृत्य कर लिये गये थे, अर्थात्‌ उपरोक्त दोनों अनिवारय कृतियाँ विधि समेत कर ली 
गयी थी, या रूढिविहित अन्य धार्मिक कृतियाँ कर ली गयी थीं ।' याद रहे कि विवाह 
की वैधता और सनन्‍्तान की औरसता की पूव॑-धारणा बड़ी प्रबल होती है। यह धारणा 
इतना व्यापक प्रभाव रखती है कि यदि कोई स्त्री एक मर्द के साथ पत्नी का-सा आच- 


१. हिस्द्री आवब धर्मशास्त्र, खण्ड २, अध्याय ९। 

२. “चुन्नीलाल ब० सूर्यराम” (१९०९) ३३, बम्बई ४३२३॥ 
“बुन्दावन ब० चन्द्र (१८९६) १२, कलकत्ता १४०॥ 

३. 'कस्तुरी ब० चिरंजीव, ए० आई० आर० ६०, इलाहाबाद ४४६३। 
“पैजीलाल ब० चनद्धवती” ३८, इण्डियन एपील्स १९२। 
“अप्पी बाई ब० खेमजी कुवेरजी” (१९३६) ६०, बम्बई डप५। 
“इल्देरन ब० रामस्वासी १३ मूर्स, इण्डियन एपील्स १४१॥ 
“सोताबाई ब० विठाबाई”, ए० आई० आर० १९५९. बम्बई ५०८। 
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रण करते तथा उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए भ्रधिक काल पर्यन्त रहती है, और 
वह उसकी सन्‍्तान को अपनी अंगीकार करता चला जाता है, तो यह पूर्व-धारणा कर 
ली जाती' है कि वे दोनों पति-पत्नी है और प्रतिपक्षी को यह साबित करना पड़ जाता 
है कि उन दोनों के मध्य विवाह हो ही नही सकता था। 

ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दू ला में अवयस्कों का विवाह निषिद्ध नही है। 
वरंच शास्त्राज्ञा तो यह है कि यौवनागम या रजोदर्शन होने के पहले कन्या का विवाह 
झवश्य कर डालना चाहिए। यथा--- 


प्रगू रजोदर्शनात्‌ पत्नीं नेयात्‌ गत्वा पतत्यथः ॥ 

व्यर्थीकारेण शुक्रस्य ब्रह्म हत्यामवाप्नुयात्‌ ॥ (निर्णयसिन्ध ) 
माता चेव पिता चेब ज्येष्ठो भ्राता तथेव च। 

अयस्ते नरक यान्ति दृष्द्वा कन्‍्यां रजस्वलास ॥ (पराशर ७, ८) 


अवयस्कों के विवाह जहाँ प्रचलित होते है वहाँ इसके नियम भी विकसित हो 
जाते है कि कन्या को प्रदान करने के कौन से सम्बन्धी अधिकारी होंगे। मिताक्षरा में 
ये पूर्वानुपर अभिभावक माने गये हैं-- (१) पिता, (२) पितामह, (३) भाता, (४) 
प्रत्यासत्ति के क्रमानुसार अन्य कुटुम्बीजन, (५) माता। मिताक्ष रा और दायभाग में 
किंचित्‌ भेद है। दायभाग ने यह क्रम रखा है--पिता, पितामह, भ्राता व अन्य कुदुम्बी- 
जनों (१-४) के बाद (५) मातामह, (६) मातुल, (७) माता। माता की जब 
कन्यादान करने की बारी आती है, तब उसको इस कर्म के लिए कोई पुरुष प्रतिनिधि 
नियुक्त करना पड़ता है ।' किन्तु इससे यह न समझिए कि माता को वर के चुनाद 
में कोई अधिकार नही होता । अपितु प्राकृतिक अभिभावक के नाते वर चुनने का 
प्राथमिक अधिकार उसी का है ।* उपरोक्त सूची से यह प्रकट होता है कि मातृपक्ष 
के सम्बन्धियों का अधिकार तभी पैदा होता है जब पितृपक्ष वालों का या तो लोप 
हो गया हो, या वे अनहिंत हो गये हों, या उन्होंने विवाह का अभिभावक बनने से 
इन्क्रार कर दिया हो ।' 

विधवा के पुनविंवाह के लिए भी क्या अभिभावक की सहमति आवश्यक होती 
है ? हिन्दू ला में विधवा-विवाह अनुज्ञात नहीं था। श्री ईरवरचन्द्र विद्यासागर ने हिन्दू 


१. “बाई राम कुअर ब० जमनादास” (१९१३) ३७, बम्बई १८। 

२- म्‌सस्सात जीवनी ब० सूलाराय (१९२२) ३, राहोर २९१ 
#रंगनायकी ब० रामानूज” (१९३२) ३५, मद्रास ७२८॥ 

३. “कस्तुरी ब० पन्नालाल” (१९१६) ३८, इलाहाबाद ५२०॥ 
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विडोज रीमैरेज ऐक्ट” सन्‌ १८५६ में प[रित कराकर विवव। वित्राह को वैध बताया। 
उस अधिनियम की धारा ७ ने यह विहित क्रिया है कि यदि विधवा अ्रवयस्क और 
श्रस्पृष्ट हो, तब तो क्रमशः पिता, पितामह, माता, भ्राता या श्रत्य पुरुष सम्बन्धियों 
की अनुमति लिये बिना वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती | यदि ऐसा कर ले और पति 
के साथ समागम न हो चुका हो, तब अदालत विवाह को अवध घोषित कर सकती 
है। यदि विधवा वयस्क हो और समागम कर चुकी हो, तो उसको अनुमति लेने की 
आवश्यकता नहीं रहती । 


प्रदन होगा कि अभिभावक की अनुमति के अभाव का परिणाम क्या होता है ? 
सिद्धान्त यह है कि विवादार्थ अभिभावक बनना एक कर्तव्य हैनब कि अधिकार। अतः 
झभिभावक की अनुमति न॒ प्राप्त करके विवाह कर लेने से किसी के हक का विनाश नही 
होता और इसलिए ऐसा विवाह अवैध नहीं माना जा सकता। नजीरी कानून की 
प्रस्थापना यह है कि यदि वैवाहिक क्रियाएँ विधिवत्‌ कर ली गयी हाँ और विवाह 
अन्यथा निर्दोष हो, तो (क) विवाहार्थ अभिभावक की अनुमति का अभाव, (ख) 
अभिभावक के सामने मिथ्या निरूपण या (ग) अदालती आदेश का उल्लंघन" विवाह 
को अवैध नहीं बता सकता। किन्तु बलप्रयोग और छल ऐसे कारण होते हैं जो विधि- 
. वत्‌संपादित विवाह को भी उत्सादित कर सकते हैं। यह तो ठीक है कि उपरोक्त (क) 
एवं (ग) ऐसे कारण नहीं होते जो सम्पादित विवाह का उत्सादन कर दें। किन्तु यदि 
विवाह संस्कार वस्तुतः न हो चुका हो तब ? तब तो परिदेवित पक्ष या अभिभावक 
के हाथ में यह उपाय रहता है कि उपरोक्त कारणों के आधार पर विवाह रोकने के 
व्यादेश का दावा अ्रदालत में दायर कर दे। जब विवाह संस्कार वस्तुतः हो चुकता 
है तब जीमृतवाहन द्वारा उपज्ञात अभिवचन “ वचनशतेनापि वस्तुनोध्न्यथाक रणाशक्ते:” 
लागू हो जाता है। श्रर्थात्‌ तथ्य को सेकड़ों वचन भी नहीं बदल सकते। याद रहे कि' 
यह अभिवचन निदेशक नियमों पर लागू होता है, समाज्ञापक नियमों पर नहीं। 


सपिण्ड-विवाह का निषेध 
विवाह सम्बन्धी अन्य शास्त्रीय प्रतिबन्धों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अगस्य-वर्गं । 


१. “गजानन्द ब० ऋाठन (१९२१) २, लाहौर २८८। 

“कस्त्री ब चिरंजीव छाल” (१९१३) ३५, इलाहाबाद २६५॥ 
२० 'कि० सी० चक्रवर्ती ब० एम्परर (१९३७) २, कलकत्ता २ २१। 
३. बाई दीवाली ब० मोती” (१८९८) २२, बच्बई ५०९॥ 
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इसका आशय यह है कि प्रथा ने यदि अनुज्ञात नहीं कर रखा है, तो श्रगम्य वर्गीय 
वर-वधू का विवाह अ्रवैध माना जायगा। किस्तु प्रथा को लोक-कल्याण-नीति के विरुद्ध 
नहीं होना चाहिए, यथा ससुर का अपनी विधवा पृत्र-वधू के साथ विवाह ।* अग्रम्य 
वर्ग किसे कहते है ”? इसमें थोड़ा-सा मतभेद मिताक्षरा और दायभाग के बीच है। 
पहले स्मृतिवचनों को देखें--- 

असपिण्डा च या भा तुरसगोत्रा च या पितुः । 

सा प्रहास्ता द्विजाती नां दारकर्स्मंणि मेथुने ॥ (३, ५) 

सपिण्डा तु॒पुरुष॑ सप्तमे विनिवत्तंते । 

समानोदकभावस्तु जन्मनास्नोरवेदने ॥ (५, ६०) 

अविष्लप्तब्रह्माचर्यों रक्षण्यां. स्त्रियमुद्वहेत्‌ । 

अनन्यपृव्वबिंकां कान्‍्तांसू असपिण्डां यवीयसीम ॥| 

अरोगिणीं भ्रातृमतीम्‌ अससानार्षगोत्रजाम्‌ । 

पंचमात्‌ सप्तमाद ऊर्ध्व मातृतः पितृतस्तथा ॥ (याज़्० १, ५२-५३) 

आ सप्तमात्‌ पंचमाच्च बन्धुम्यः पितृमातृतः । 

अविवाह्य। सगोत्र/ च समानप्रवरा तय(॥ (नारद १२,७) 

सप्तमें पंचमे वापि यषां वेबाहिकी क्रिया। 

ते च सन्‍्तानिनः सब्बें पतिता: शूद्रतां गताः ॥ (नारद; रघुनन्दन ) 

(मिताक्षरा में ऊपर वाली ३५ की पहली पक्ति ऐसे उल्लिखित है--- असपिण्डा 
च्‌ या मातुरसपिण्डा च या पितुः ।” ) 
यह सर्वविदित है कि सयुकत कुटुम्ब हिन्दू समाज की साधारण दशा होती थी। 

कभी-कभी एक गाँव या मोहल्ला-टोला में एक ही पूव॑ंज के वशज बस जाते थे। जहाँ 
कुटुम्बी जन इतने सान्निध्य में निवास करते हों वहाँ मेल-जोल, सुख-शान्ति और 
व्यवस्था बनाये रखने तथा युवतियों के कौमायं व अक्षतता में पूर्ण विश्वास उपार्जित 
करने और नागरिक जीवन को पुनीत रखने के उपायों में ऋषियों ने सबसे अधिक 
प्रभावशाली इसकों समझा कि निकटतम कुमार-कुमारियों के पारस्परिक योनि-सम्बन्ध 
का निषेध कर दें। भिन्न-भिन्न ऋषियों ने अग्रम्य वर्ग की सख्या अलग-अलग विहित 
की है, किन्तु प्रायः सब ने मातृपक्ष की सख्या को पितृपक्ष से कम रखा है। यह भिन्नता 
निम्नोक्त सूची से स्पष्ट विदित होती है ।' 


१. जगनाहरसिंह ब० साधुराम (१९३४) १५, लाहौर ६८८ 
२. जी० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू ला, पृ० १०५॥ 


(श्र हिन्दू विधि 


स्मृतिकार पितृपक्ष ' मातृपक्ष 
मनु-.- ७ पीढ़ी ७ पीढ़ी 
विष्णु ७ पोढ़ी ५ पीढ़ी 
याज्ञवल्क्य--- ७ पीढ़ी ५ पीढ़ी 
वसिष्ठ--- ६ पीढी ४ पीढ़ी 
नारद--- ७ पीढ़ी ५ पीढ़ी' 
यजुरवेद---. ३ पीढ़ी २ पीढ़ी 
वेदवाक्य---- २ पीढ़ी २ पीढ़ी 
पैठीनसि--- ७ पीढ़ी ५ पीढ़ी 
पैठीनसि--- ५ पीढ़ी ३ पीढ़ी 


उपरोक्त 'पैठीनसि” का उल्लेख रघुनन्दन रचित स्मृतितत्त्व में तथा मिताक्षरा 
में हुआ है 

कुमार-कुमारी के विवाह पर जो अगम्य-वर्ग वाला प्रतिबत्ध लगा है उसके नियम 
ये हैं--किसी कन्या का विवाह सपिण्ड वर के साथ नहीं हो सकता। विवाह कार्य तथा 
उत्त राधिका र दोनो विषयों में सपिण्डता का विचार किया जाता है ।विवाह के सम्बन्ध 
में इसका क्या आशय है ? इसपर मिताक्षरा और दायभाग में मतभेद है। मिताक्षरा 
के अनुसार वर और वधू का समपूर्वज, पितृपक्ष में सात पीढ़ियों के ऊपर तथा मातु- 
पक्ष में पाँच पीढ़ियों के ऊपर होना चाहिए, श्रन्यथा उनका विवाह अवध माना 
जाता है।' ! 

यह ज्ञातव्य है कि मातृपक्षीय सपिण्डों के बीच जो विवाह का उपरोक्त निषेध 
है वह दक्षिण भारत में प्रथा के प्रभाव से प्रायः विलुप्त हो गया है। उदाहरणार्थे, 
तलंगों के यहाँ भाई और बहन की सन्‍्तानों में विवाह हो जाता है और बौधायन (ईसा 
से ३००-६०० वर्ष पूर्व ) ने भी ऐसे विवाहों को मान्यता दी है। रेड्डियों के यहाँ 
मामा-भानजी के विवाह प्रचलित हैं। 

सपिण्ड के श्रथं के बारे में मिताक्षरा के मत का उल्लेख उत्तराधिकार वाले 
प्रकरण में हो चुका है। यदि सपिण्ड का शाब्दिक अर्थ लिया जाय, तो किसी भी कुमार 
का किसी कुमारी के साथ विवाह दुस्तर हो जायगा। इसी विचार से याज्ञवल्क्य ने यह 


घोषित कर दिया है-- यदि वधू माता से पाँच तथा पिता से सात [पीढ़ी से अधिक 
दूरी पर हो तो वह विवाही जा सकती है ।” 


१. रामचन्द्र ब० विनायक (१९१४) ४१, इ० एपील्स २९०। 
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दायभाग में सपिण्ड का जो अर्थ लगाया गया है वह भी उक्त पृ प्रकरण में 
बतलाया गया है। उसी अर्थ का समनुरूपण करते हुए दायभाग ने अगस्प-वर्ग का 
निम्नोक्‍्त आशय निकाला है--“(१) जो कन्या वर के पिता की अ्रथवा पिता के छः 
'पुरुष पूर्वजों की सन्‍्तान हो तथा उनसे सात पीढ़ी से कम दूरी पर हो। (२ जो 
कन्या वर के मातामह की अथवा मातामह के चार पुरुष पूव॑जों की सन्‍्तान हो तथा 
उनसे पाँच पीढ़ी से कम दूरी पर हो। (३) जो कन्या वर के तीन पितृ-बन्धुओ की 
अथवा उनके छः पूर्वजों में से किसी की सन्‍्तान हो तथा उनसे सात पीढ़ी से कम दूरी 
पर हो। (पितृबन्धु की पूर्वोक्त परिभाषा यह है कि पिता की बुझा का पुत्र, पिता 
की मौसी का पुत्र, पिता के मामा का पुत्र )) (४) जो कन्या वर के तीन मातृ-बन्धुओं 
की अ्रथवा उनके चार पृव॑जो में से किसी की सन्‍तान हो तथा उनसे पाँच पीढ़ी से कम 
दूरी पर हो। (मातबन्ध्‌ की भी पूर्वोक्त परिभाषा यही है कि माता की वुआ का पुत्र, 
माता की मौसी का पुत्र, माता के मामा का पुत्र ।) इन चार प्रवर्ग की कन्याओों से 
वर विवाह नहीं कर सकता है ।** 

ज्ञातव्य है कि पीढ़ियों की संख्या निर्धारित करने में वर को तथा सम-पृ्व॑ज 
(कामन ऐन्सेस्टर) को भी गिन लेना चाहिए। यह भी ज्ञातव्य है कि जिन लोगों के 
साथ विवाह के माध्यम से सम्बन्ध हुआ हो, उनकी सन्‍्तान अगम्य वर्ग के अन्तर्गत नहीं 
आती ।'* उपरोक्त चार प्रवर्गों को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि उक्त 
नियम दुरूह प्रतीत हों, तो मा० म्‌ ल्‍ला के हिन्दू ला, १२वें संस्करण के पृष्ठ ६१४ पर 
तथा डा० जी० सी० सरकार के हिन्दू ला, ८वें संस्करण के पृष्ठ १०७ पर छपा हुआ 
रेखाचित्र द्रष्टव्य है। 
सगोत्र, सप्रवर नियम का विचार 

विवाह में सपिण्डता के अतिरिक्त तथा उंसी के तुल्य गास्त्रोक्त निषेध है सगो- 
त्रता का एवं सप्रवरता का। अर्थात अपने ही गोत्र या प्रवर की कन्या के साथ विवाह 
करना शास्त्रानुसार वर्जित माना जाता है। यह निषेध शूद्रों को बद्ध नहीं करता, क्योंकि 
उनका कोई गोत्र नहीं होता है। ब्राह्मण वर्ण अपने आदि पूर्वज के गोत्रज कहलाते 
हैं, जो कोई विख्यात ऋषि होते थे। क्षत्रिय वर्ण तथा वेश्य वर्ण अपने ब्राह्मण गूरु के 
गोत्र को धारण करते हैं। वे दोनों वर्ण भी इस निषेध से आबड माने जाते हैं | गोत्र- 
प्रवतंक म्‌ र्य ऋषि झ्राठ है, यथा विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अचि, वसिष्ठ, 
कश्यप, अ्गस्त्य (बौधायन श्रौतसूत्र )। बौधायन श्रौतसूत्र के अनुसार गोत्र लाखों 


१. मुल्‍्ला कृत हिन्दू ला (१२वां सं०), पृष्ठ ६११२। 
२. “रामकृष्ण ब० सुवस्सा (१९२०) ४३, मद्रास ८३०। 
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हैं किन्तु प्रवर केवल ४९ हैं| गोत्रों का विस्तृत वर्णन संस्कारकौस्तुभ (६३७-९२), 
संस्कारप्रकाश (५९१-६८०), स्मृत्यर्थशार (१४-१७), निर्णयसिन्धु, धर्म॑सिन्धु, 
बालम्भट्टी में देखना चाहिए। गोत्र से यह प्रतीत होता है कि अ्रमुक व्यक्ति किस ऋषि 
की सनन्‍्तान है। पतंजलि का कथन है-- अस्सी हजार ऋषियों ने विवाह किया ही नहीं । 
श्रगस्त्य को लेकर आठ विवाहित ऋषियों से ही वंश-परम्परा चली । इन आठों के 
अपत्य गोत्र हैं। इनके अतिरिक्त गोत्रावयव' हैं ।” शास्त्रोकत गोत्रों की तरह यदि कोई 
व्यक्ति किसी विशिष्ट गूण में पारंगत हो जाय, तो उसके वंशज उसी के ताम से पह- 
चाने जायेंगे और पुकारे भी जायेंगे। इसको लौकिक गोत्र कहते हैं। यथा-- 

जमद रिनिर्भ रद्याजो विद्वा मित्रा त्रियौतसा: । 

वसिष्ठकश्यपागस्त्या मुतयों भगोन्नकारिणः । 

एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि सन्वते ॥ (रघुनन्दन ) 

गोत्र की तरह प्रवर भी ऋषियों का एक वर्गोकरण है। प्रत्येक गोत्र के सदस्य 
एक या दो या ठीन या पाँच ( चार कभी नहीं) गणों मे विभक्‍त होकर एक-एक प्रमुख 
ऋषि के नेतृत्व में रखे गये। उन नेतृत्वधारी ऋषियों की संज्ञा ही प्रवर है| प्रवर को 
कभी-कभी आरषेथ कहते है। श्रत: किसी गोत्र में एक, किसी में दो, किसी में तीन, 
किसी मे पाँच प्रवर मिलते है। यथा वसिष्ठ गोत्र में केवल एक प्रवर है वसिष्ठ | 
उसी तरह पराशर गोत्र के प्रवर है वसिष्ठ, शाकक्‍त्य, पाराशर्य। वस्िष्ठ प्रवर दोनों 
गोत्रों मे सम है। रघुनन्दन (१५२०-७५ ई०) ने माधवाचाये के इस वचन को उद्धत 
किया है-- प्रवरस्तु गोत्रप्रवर्ककस्य मुनेव्य वितंकों मुनिगण:।” श्रर्थात्‌ प्रवर उस ऋषि 
“ था उन ऋषियों को कहते हैं जिनके आश्रय से गोत्रप्रवर्तक ऋषि का अन्य ऋषियों से 
प्रभेद ज्ञात हो जाय ।” उदाहरणार्थ, विश्वामित्र गोत्र में तीन प्रवर हैं-विश्वामित्र, 
मरीचि, कौशिक। इनमें विश्वामित्र गोन्र-प्रवर्तक हैं। कौन-सा विश्वामित्र गोत्र ? 
वह, जिसके प्रवर है मरीचि और कौशिक | सब लोगों का एक गोत्र होता है और कोई 
नियत प्रवर। धर्मंशास्‍्त्र ते सप्रवर विवाह को भी निषिद्ध किया है। अ्रतः जो कन्या 
सभोत्र तो नही किन्तु सप्रवर है, या जो सप्रवर नहीं सगोत्र है, वह नहीं विवाही जा 
सकती । उदाहरणार्थ यास्कों, बाधूलों, मौनों, मौकों के गोत्र पुथक-पुथक होते हुए भी 
सब का प्रवर एक ही है यानी भार्गव-वेतह॒व्य-सावेतस ।” अ्रतः इन गोत्रो में परस्पर 
विवाह निषिद्ध है।' 
सारांश यह है कि दो व्यक्ति सगोत्र कहे जायेंगे जब वे दोनों श्रपनी वंशावली 


१. हिस्ट्री आव धर्मश्ास्त्र, खण्ड २, अध्याय ९ । 
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का अनूरेखण पुरुष पूर्वजों के माध्यम से उसी गोत्र-प्रवतंक ऋषि से करते हों जिसके 
नाम से गोत्र प्रसिद्ध हुआ है। उस सम-पूर्वज से दोनों की दूरी चाहे जितनी लम्बी हो। 
दो व्यक्ति समान-प्रवर या सप्रवर कहे जायेंगे जब वे भिन्न-गोत्रज होते हुए भी एक ही 
प्रवर से सम्बन्धित हों। प्रवर उस प्रक्ृष्ठ तेजस्वी पू्व॑ंज की पदवी है जो अपने कुटुम्ब 
या गोत्र की मान-मर्यादा, ख्याति, गौरव को उन्नति के शिखर पर पहुँचा दे। 

सग्रोत्र व सप्रवर विवाह का निषेध अब एक ऐतिहासिक नियम बनकर रह गया 
है, क्योंकि सन्‌ १९४६ मे इसके विरुद्ध हिन्दू मेरेज डिसेविलिटीज रिमूवल ऐक्ट” पारित 
कर दिया गया है। उक्त अधिनियम ने यह विहित कर दिया है कि धमंशास्त्र के 
वाक्य, नियम, निवंचन के बावजूद और प्रचलित रीति या रिवाज के भी बावजूद, 
हिन्दुओं का कोई भी विवाह, जो अव्यथा वेध हो, मात्र इस कारण वश अवैध नहीं हो 
जायगा कि वर-कन्या सग्रोत्र या सप्रवर है, श्रथवा एक ही वर्ण या जाति के उपविभागों 
मे उत्पन्न हुए है। 

सन्‌ १९४६ वाले उपर।कक्‍त अ्रधिनियम ने तो जाति या वर्ण के उपविभागों के 
बीच होने वाले विवाह को विधिसगत बनाया था। सन्‌ १९४९ वाला “हिन्दू मैरेजेज 
वैलिडिटी ऐक्ट” उससे एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस दूसरे अधिनियम ने यह 
विहित कर दिया हैं कि उस प्रचलित कानून के बावजूद, धर्मशास्त्र के वाक्य, नियम, 
निवंचन के बावजूद और प्रचलित रीति-रिवाज के भी बावजूद, हिन्दुओं का कोई विगत 
या होनेवाला विवाह, जं। अन्यथ। बेध हो, मात्र इस कारणवश अवैध नहीं माना जायगा 
कि वर-कन्या विभिन्न धर्मो, वर्णों, जातियों, उपजातियों या सम्प्रदायों के सदस्य थे। 
सन्‌ १९४९ वाले इस अधिनियम म विभिन्न धर्मों” का आशय यह न समझना चाहिए 
कि हिन्दु का ईसाई या थहूदी या मुसलिम के साथ विवाह हो सकता है। आशय यह 
है कि दोनों पक्ष यदि हिन्दू हों तं। एक पक्ष के जैन मतावलम्बी, या सिक्ख मतावलम्बी 
होने से विवाह अवैध नही गिना जायगा। उसकी धारा (२) तथा धारा (३) की 
आरणम्भिक पक्ति पढ़ने से यह सन्‍्देह निवृत्त हो जाता है। 

इसी प्रसग में अनुलोम व प्रतिकरोम विवाह के गुण, लक्षण व परिणाम को जान 
लेना चाहिए | ऊची जाति वाले वर के निम्न जाति वाली कन्या के साथ होने वाले विवाह 
की अनुलोम सज्ञा है। निम्न जाति वाले वर के उच्च जाति वाली कन्या के साथ वाले 
विवाह की सज्ञा प्रतिलोम होती है। महामहोपाध्याय डा० काणे का मत" है कि प्राचीन 
काल में अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। इसके कई 


१. हिस्दट्ी आवब घर्मेशास्त्र, खण्ड २, अध्याय ९। 
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दृष्टान्तों का ऐतिहासिक आधार पर उन्होंने उल्लेख किया है। उनका कहना है कि 
ब्राह्मणों का विवाह शूद्र कन्याओ्रों से भी होता था, यद्यपि ऐसे विवाहों की भत्संना की 
जाती थी। प्रायः दसवीं शताब्दी तक ऐसे विवाह होते रहे। कालान्तर में उनका प्रचार 
घटकर लुप्त हो गया। आज भी अनुलोम विवाह को कलकत्ता व बम्बई प्रान्तों में 
वेध माना जाता है, क्योंकि धर्म शास्त्र में उसका निषेध कहीं नहीं पाया जाता ।* वरंच 
जैसा ऊपर कहा गया है, धर्मंशास्त्र में ऐसे विवाह अनुज्ञात थे। यथा--बौघायन धर्म- 
'सूत्र (१-८-२), मन्‌ (२, १३), विष्णधमंसूत्र (२४, १-४), पारस्कर गह्मसूत्र 
(१-४), वसिष्ठधर्म सूत्र (१, २५) , याज्ञवल्क्थ (१, ५७) । 

प्रतिलोम विवाह निन्दित और दण्डनीय कहे गये हैं। अतः वे स्पष्ट रूप से तो 
नहीं किन्तु अन्तर्निंहित रूप से वर्जित माने गये हैं। इसीलिए नजीरों ने उनको अवेध 
ठहराया है ।' क्‍या १९४९ वाले “हिन्दू मैरेजेज वैलिडिटी ऐक्ट” ने प्रतिलोम विवाह 
को भी श्रनृज्ञप्त कर दिया है? अधिनियम की धारा तीन कहती है-- मात्र इस 
कारण वश यह अवध नहीं माना जायगा कि वर-कन्या विभिन्न. . . .जातियों . . . . 
के थे ।” भ्रतः इस अधिनियम ने असवर्ण विवाह को श्रर्थात्‌ अ्रन्तर्जातीय विवाह को तो 
स्पष्टतया अधिकृत कर दिया , किन्तु प्रतिलोम विवाह के विरोध में अन्तरनिंहित इस 
दूसरी आपत्ति का निराकरण नहीं किया है कि वर की जाति से वध्‌ की जाति उच्च- 
तर है। इसलिए प्रतिलोम विवाह की वैधता में अरसमजस लगता है। अनुलोम विवाह 
के विषय में तो ऐसी आपत्ति थी नहीं। इसलिए उक्त अधिनियम ने इलाहाबाद व 
मद्रास हाई कोर्टो का यह मत निरस्त कर दिया है कि अ्रनुलोम विवाह भी अवेध 
होता है। 


बहु-विवाह, अदालती विवाह और पुनर्विवाह 
विवाह के ऊपर संख्या का प्रतिबन्ध धमंशास्त्र ने केवल नारी के लिए विहित 


“बाई गुलाब ब० जीवनलाल” (१९२२) ४६, बम्बई ८७१॥ 
“तलिनाक्ष ब० रजनी” (१९३१) ५८, कलकत्ता १३९२॥ 

“सखन कटनी ब० थानेश्वर (१९५६) असम ११॥ 

२. लक्ष्मी ब० कल्यानसिंह” (१९००) २, बस्चई ला रि० १२८। 

“बाई काशी ब० जमनादास” (१९१२) १४, बम्बई का रि० प४७। 
“मुन्नीछाल ब० इ्यामा” (१९२६) ४८, इलाहाबाद ६७०। 

“पदुस कु० ब० सूर्य कु०” (१९०६) २८, इलाहाबाद ४५८। 

“सुब्बा रमेया ब० 'एस० बेंकट 'सुवम्मा”. (१९४१), सद्र[स ९८९। 
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किया है, पुरुष के लिए नहीं। नारी दूसरा पति नहीं वर सकती जब तक उसका एक 
पति जीवित हो। यदि पहले पति के साथ तलाक हो जाय तब दूसरी बात है। तलाक 
के विषय में आगे चलकर बताया जायगा। हिन्दू पुरुष को बहु-विवाह वर्जित नहीं 
है। वह चाहे जितने विवाह कर सकता था। इस असीम शअ्रधिकार के दुृष्प्रयोग और 
कुपरिणामों को देखकर बम्बई प्रान्त ने १९४६ ई० में बास्बे प्रिवेन्‍शन आव हिन्दू 
बाइगेमस मेरेज ऐक्ट” पारित कर दिया। वैसे ही मद्रास प्रान्त ने सन १९४९ में 
“मद्रास हिन्दू (बाइगेमी प्रिवेन्‍्शन ऐण्ड डाइवो्स ) ऐक्ट” पारित कर दिया। दोनों अधि- 
नियमों के विरुद्ध श्रवेधानिकता का गश्राक्षेप लगाकर घोषणात्मक दावे दायर हुए और 
खारिज कर दिये गये ।' सन्‌ १९५५ में “हिन्दू मैरेज' ऐक्ट” पारित हो गया और वह 
कश्मीर व जम्मू को छोड़कर सारे भारत में लागू है। उसमें सुधार वाले सभी उप- 
रोक्त नियमों को समाविष्ट कर लिया गया है। भ्रब कोई भी हिन्दू पूरुष विशेष दशाओं 
के अभाव में एक पत्नी के जीते-जी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। 

लगभग सौ वर्ष हुए, हिन्दू धर्मंशास्त्र के विहित किये हुए विधानों व प्रतिबन्धों 
के विपरीत हिन्दू समाज के एक समूह में ऐसी प्रतिक्रिया उपजी की उसने संशोधन 
के लिए आन्दोलन शुरू कर दिया। उसके फलस्वरूप सन्‌ १८७२ ई० में “स्पेशल मैरेज 
ऐक्ट” पारित हुआ, जिसका सन्‌ १९२३ ई० में “स्पेशल मैरेज (एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट” 
ढारा संशोधन किया गया। इस कानून ने यह विहित किया कि हिन्द और बौद्ध, जेन, 
सिक्‍ख धर्मावलम्बी यदि चाह तो बिना धार्मिक क्रियाओं को किये रजिस्ट्रार के सामने 
जाकर अपना विवाह सम्पादित कर सकते हैं। उसमें यह भी विहित हुआ कि (क) 
ऐसा विवाह करके कोई व्यक्ति संयुक्त कुटुम्ब का सदस्य नहीं रहेगा, वरंच वह विवाह 
की मिति से पृथक्‌ समझा जायगा। (ख़) सम्पदा के उत्तराधिकार के विषय में उसके 
अधिकार तथा असमर्थ ताएँ वैसी ही होंगी जैसी “कास्ट डिसए॒विलिटीज रिमूवल ऐक्ट 
सन्‌ १८५०” में विहित हैं। श्रर्थात्‌ वह अपने उत्तराधिकार के हक से वंचित नहीं 
किया जा सकेगा। (ग) ऐसे व्यक्ति की अथवा उसकी सनन्‍्तति की सम्पदा का उत्तरा- 
धिकार हिन्दू ला से नहीं किन्तु सन्‌ १९२५ वाले 'इडियत सक्सेशन ऐक्ट” से विनिय- 
मित होगा। (घ) ऐसे व्यक्ति को गोद लेने का हक नहीं होगा, किन्तु उसके पिता 
को अधिकार है कि अपनी धर्मानुकूल पद्धति के अनुसार किसी को गोद बैठाल ले। उक्त 
अ्रधिनियम का निरसन स्पेशल मैरेज ऐक्ट १९५४” ने कर दिया है। इस अधिनियम 
के अनु सार कोई भी दो स्त्री-पुरुष विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की या 


१. स्टेट ब० नर्सूं अप्पा” (१९५१), बम्बई ७७५॥ 
“एस० ऐयर ब० ऐस० अस्मरू” (१९५३ ), मद्रास ७८।॥ 
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उसकी सन्‍्तति की सम्पत्ति का उत्तराधिकार हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” से नहीं, किन्तु 
“इण्डियन सक्‍सेशन ऐक्ट” से विनियमित होता है। 
विवाह विच्छेद या तलाक 


ऊपर कहा गया है कि यदि पहले पति के साथ तलाक हो जाय, तब हिन्दू नारी 
को दूसरे पुरुष से विवाह करने का हक हो जाता है, अन्यथा एक पति के जीवन काल 
में दूसरा विवाह वर्जित है। अब तलाक के ऊपर चिन्तत किया जायगा। धर्मशास्‍्त्र 
में तलाक अश्व॒ुत-अज्ञात विषय है.। जहाँ विवाह ऐसा पुनीत और महान्‌ संस्कार माना 
जाता है कि उससे दो आत्माओ्रों का एकीकरण और दो व्यक्तित्वों का अन्योन्य विल- 
यन हो जाता है, वहाँ तलाक का प्ररंन उठता ही नहीं। किन्तु जातीय अथवा स्थानीय 
रोति उस क्रिया को अनुज्ञात भी कर सकती है । धर्मंशास्त्र में कहीं पर अन्य-धर्मा- 
वलम्बी के साथ विवाह करने का निषेध नहीं मिलता। यह वचन कहीं नहीं मिलता 
कि ऐसे विवाह को मान्यता न मिले जिसमें वर-वधू के धर्म भिन्न हों ।' न तो धर्म का 
परिवतंन, न जातिच्युतता, न व्यभिचार, न गणिकावृत्ति का धारण और न॒पतिन्त्याग 
विवाह का विच्छेद कर सकते है; यानी धर्मंशास्त्र विवाह सम्बन्ध को भ्काट्य तथा 
असमाप्य मानता है । 

धर्मशास्त्र मे तो तलाक का उल्लेख नही है, किन्तु सन १८६६ वाले नेटिव कनृ- 
वटस मैरेज डिजोल्यूशन ऐक्ट” ने ईसाइयों के लिए विवाह के विच्छेद को अनुज्ञात कर 
दिया और यह विहित कर दिया कि यदि ईसाई हो जाने के कारण पति-पत्नी में से 
कोई दूसरे का परित्याग या विवाह अभान्‍्य घोषित कर दे, तो वह ईसाई पति या 
पत्नी विवाह विच्छेद की डिप्नी प्राप्त करके उसी तरह पुनविंवाह कर सकता है, मानो 
पति या पत्नी की मृत्यू हो गयी हो। इसी तरह किसी-किसी जाति मे एक दूसरे की 
सम्मति से, या बिना सम्मति के भी, तलाक या छुड़ौती की रीति प्रचलित पायी जाती 
है। किन्तु हाई कोर्टो में इस बात पर मतभेद है कि ऐसी रीति ६राचार या लोकनीति 


फू 


१. शंकरलिंग ब० सुब्बन” (१८९४) १७, सद्रास ४७९। 

२- सी० दुबे ब० दुबे” (१९५१) २, इलाहाबाद ४३९। 

३. “बनारसीदास ब० सुमतप्रसाद” (१९३६) ५८, इलाहाबाद १०१९॥। 
“गुरू मु० ब० किंग एम्परर” (१९४७) नागपुर २०५। 

“जी० के० कसंघन ब० मु० जग्गो' (१९३६) ६३, इ० ए० २९५॥ 
“पक्कियम ब० सी० पिल्‍्ले” (१९२३) ४६, मद्रास 2३९। 
“गोवर्धन ब० जसोदामणि” (१८९१) १८, कलकत्ता २५२१ 
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के आधार पर प्रवर्तनीय है या नहीं । सन १९५५ के “हिन्दू मैरेज ऐक्ट” ने निर्धारित 
दशाओं में तलाक के हक को बंध विहित कर विया है। 


नारी की अभिभावकता के विषय में धर्म शास्त्र के ये वाक्य हैं-- 


रक्षेत्‌ कन्‍्यां पिता विच्नां पतिः पुत्रास्तु वार्धके । 

अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्यं क्वचित्‌ स्त्रिया: ॥ (याज्ञवल्क्य १, ८५) 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 

पुत्नो रक्षति वार्थेक्ये न स्त्री स्वातंत्रयमहति ॥| (मनु० ९, ३) 


अवयस्क हो या वयस्क, पत्नी का झ्रभिभावक पति ही होता है! उसको यह आग्रह 
करने का हक होता है कि पत्नी उसके साथ रहे। विधवावस्था में अभिभावकता का 
हक व कर्तंव्य पति के कुट्म्बियों पर पहले अ्वतरित होता है, उनके बाद पीहर वालों 
पर ।' अभिभावकता से मिलता-जुलता अधिकार होता है दाम्पत्याधिकारों का प्रत्या- 
स्थापन अर्थात्‌ पति या पत्नी एक दूसरे पर सहवास का दावा दायर कर सकते हैं। 
पति के दावे में पत्नी यह अभिकथन सफलता पूर्वक नहीं कर सकती है कि (क) उसने 
दूसरा विवाह कर लिया है, या (ख) वह व्यभिचारी है, या (ग) में अवयस्क हूँ । 
किन्तु यदि यह प्रमाणित हो जाय कि (क) पति घुणित रोग, यथा कुष्ठ या गर्मी से ग्रस्त 
है, (ख) घर ही के भीतर रखेली स्त्री को रखे है, (ग) पति का व्यवहार इतना क्रूर 
और कद है कि पत्नी की जान का जोखिम है, (घ) पति ईसाई या मुसलमान हो 
गया है, (च) या अका रण उसकी उपेक्षा करता है, तो दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन 
के दावे को अदालत खारिज कर सकती है। 
नारियों की दशा की उन्नति करने तथा उनके-हकों का विकास करने के निमित्त 
समय-समय पर जो अधिनियम पारित हुए है, उनमें से एक है-- हिन्दू मेरीड विमेन्‍्स 
राइट टु सिपरेट रेजीडेन्स ऐण्ड मेंटीनेन्स ऐक्ट” जो १९४६ में पारित हुआ था। उसने 


१. “नारायण ब० लवंग” (१८७८) २, बम्बईं १४०। 
“खेसकर ब० उमाशंकर” (१८७८) १०, बम्बई एच० सी० ३८१। 
“शंकरलिंगम ब० सुब्बन” (१८९४) १७, मद्रास ४७९। 
“शिव लिंग्या ब० चौदम्मा” (१९५६) मेंसूर १७॥ 
“जोब मगन ब० बाई जेठी” (१९४१) बम्बई ५३५। 
“क्ेद्वव ब० बाई गंडी” (१९१५) ३९, बम्बई ५३८। 
२- 'खुदीराम ब० बनवारीलाल” (१८८९) १६ कलकत्ता ५८४॥ 
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- यह बिहित कर दिया कि सौत की विद्यमानता पत्नी को पृुथक्‌ निवास तथा भरण-पोषण 
की माँग करने का हक प्रदान करती है। इस हक का सर्जन करने वाले श्रन्य हेतु यें 
है (क)--ऐसे घृणित रोग से ग्रस्त होना जो पत्नी के ही सम्पक सेजनित न हो, (ख) 
हद दज की निदंयता, (ग) पत्नी का बिना उसकी अनुमति के परित्याग, (घ) हिन्दू 
धर्म त्याग, (च) रख ली के साथ वास, (छ) श्रन्य न्यायसंगत आधार। किन्तु यदि 
पत्नी स्वतः व्यभिचारित हो तो उपरोक्त हक खो बेठती है। हिन्दू धर्म-त्याग तथा 
दाम्पत्याधिकारों के प्रस्थापन वाली वध आज्ञप्ति (डिग्री) की श्रकारण वंचना भी उप- 
रोक्त हक को मिटा देती है। 


इसी विषय से सम्बन्धित प्रदत है विवाह के खर्चे का। धमंशास्त्र में शरीर और 
आत्मा को परिमार्जित करने वाले संस्कारों में विवाह का प्रमुख स्थान है। पुरुष के 
लिए जो महिमा यज्ञोपवीत या उपनयन सस्कार की है, वही नारी के लिए विवाह की 
मानी गयी है। इसलिए पुत्र व पुत्री दोनों के विवाह पिता के अश्र॒लंघनीय कर्तव्यों में हैं। 
ज्ञातव्य है कि पितऋण से उऋण होने का उपाय सन्तानोत्पादन माना गया है। इस- 
लिए भी ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थाश्नम में प्रवेश करना एक मानवधर्म गिना जाता 
है। पिता का कर्तव्य है कि इस धर्म का पालन करने में अपनी सन्‍्तान की सहायता 
करे। यथा प'ुत्रानृत्पाद्य सस्क्ृत्य वृत्तिं चैषां प्रकल्पयेत्‌ ।” पुत्र-पुत्री का विवाह करना 
नैतिक नहीं वध करतंव्य होता है । यह धारणा अशू द लगती है कि उनके विवाह कर्म 
नैतिक कतंव्य मात्र होते है ।' शुद्ध मत यह है कि पुत्र-पुत्रियों के, यहाँ तक कि दाय- 
प्राप्ति से अ्पवर्जित सदस्य की सन्‍्तान के विवाहादि संस्कारों का तथा भरण-पोषण का 
उचित व्यय संयुक्त कुटुम्ब की सम्पदा के जिम्मे जरूरी भार समझा जाता है ।* द्विरा- 
गमन भी विवाह का अंग माना जाता है, श्रतः उसका व्यय भी' संयूक्‍त कुटुम्ब की 
सम्पदा पर बाध्यकारी होता है। 


बटवारे वाले प्रकरण (११) में उपरोक्त विषय के ऊपर भी विचार किया गया 


« सुबेया ब० अनन्त ५३, सद्रास ८४। 

२. “सुन्दरी अम्मल ब० ऐस० ऐयर” २६, मद्रास ५०५। 

३. बकुंठ ब० कलप्पीरास २३, मद्रास ५१२। 
“रंगनायकी ब० रामानुज” ३५, मद्रास ७२८। 
“पशिवगोविन्द ब० रास ८, रूखनऊ १८२। 

४. “बजरंगी ब० पदारथ” (१९३०) इलाहाबाद ५०४। 


«च 
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था। बटवारे के लिए सम्पत्ति विनिश्चित करते समय किस-किस के विवाह के व्यय 
का पूर्व-प्रबन्ध कर देना जरूरी होता है, बटवारे का दावा दायर हो जाने के बाद 
किस-किस कन्या के विवाह का व्यय विभाज्य सम्पत्ति पर आवश्यक भार हो 
सकता है, इत्यादि समस्याञ्रों पर उसी प्रकरण मे प्रकाश डालने का प्रयास किया 
जाज्वुका है। ह 


विवाह का प्रयोजन और पूत्रों के भेद 


विवाह की महिमा इतनी अधिक इसलिए मानी गयी थी कि एक तो वह 

समाज में शान्ति, व्यवस्था और सदाचार बनाये रखने का बड़ा प्रभावशाली साधन 
है। दूसरे विवाह पुत्र-कामना से प्रेरित होकर किया जाता था और पुत्र की कामना 
के दो अ्रभिष्नाय होते थे; एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक अभिप्राय यह है 
कि पूत्र नाम चलायेगा, घर-द्वार सभालेगा और बुढ़ापे का सहारा होगा। पारलौकिक 
यह कि उसके जन्म मात्र से पिता अपने पितु-क्रण से उऋण हो जायगा तथा गया- 
यात्रा, तपंण-श्राद्धादि कर्मो द्वारा पुत्र अपने पूर्वजों की आत्मा को आध्यात्मिक प्रलाभ 
पहुँचायेगा । यथा--- 

पुदिति. नरकस्याख्या दुःखं च वरक बिदुः। 

पुदः त्राणात्ततः पुत्रसिहेच्छन्ति परत्र च॥ (शंख-लिखित ) 

पुत्रेण लोकाञजयति पौन्रेणानन्त्यमइनुते । 

अथ पुत्रस्थ पौत्रेण बध्नात्येव त्रिविष्टपम्‌। (सनु ९, १३७ ) 

कांक्षन्ति पितरः पुत्रान्नरकापातभीरवः। 

गयां यास्यति यः कश्चित्सो5स्मान्संतारयिष्यति 0 

करिष्यति वुषोत्सर्गंमिष्टापूर्त तथेव च। 

पालयिष्यति वृद्धत्वे श्रार्ध दास्यति चान्वहम्‌ ॥। (बृहस्पति ) 

पितृणां सुनुभिजातिर्दानिनेवाधमाद्णात्‌ । 

विमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ ॥ (कात्यायन ) 

पुत्र दस अथवा बारह प्रकार के कहे गये हैं। उनमें मुख्य हैं औरस या स्वयंजात 

तथा दत्तक । औरस न हो तो पुरुष या उसकी विधवा गोद लेकर लौकिक परित्राण तथा 
पारलौकिक संतारण प्राप्त करे। पुत्र की इतनी असीम आवश्यकता मानी गयी 
है। दत्तक ग्रहण या पुत्रीकरण आगे के प्रकरण का विषय होगा। यहाँ पर पूत्रों के 
प्रकार जान लेने चाहिए--- 
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औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुन्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणतरेंण वा ॥ 

गहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृठजस्तु सुतः स्मृतः ॥ 

कातीनः कन्‍्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ 

अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनरभवः सुतः । 

ददह्यान्‌ माता पिता वा य॑ स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ 

ऋतदइच ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्‌ स्वयंकृत) ॥ 

दत्तात्मा तु स्वयंदतो गर्भ विज्ः सहोढजा॥ा 

उत्सृष्टो गुह्मते यस्तु सोउपविद्धों भवेत्सुतः । 

पिण्डदोंडशहरद्चेषां पूर्व्वभावे परः परः॥ (याज्ञ० २, १२९८-३२) 
पुत्नान द्ादश यान्‌ आह नृणां स्वायम्भुवों मनुः। 

तेषां पड ड्बन्धुदायादा: षेडदायादबान्धवाः ॥ 

औरसः झेत्रजवचेव दत्त: कृत्रिम एव च। 

गढ़ोत्पन्नोपपविद्धरच दायादा बान्धवाइच षेट्‌ ॥ 

कानीनइच सहोढ़द्च क्रीतः पौनभेवस्तथा ॥ 

स्वयन्दत्ततच शौद्रश्च ड अदायादबान्धवाः ॥ . (सनु ९, १५८-६० ) 


अर्थात, (१) औरस जिसको पिता अपनी पत्नी से उत्पन्न करे। 

(२) क्षेत्रज़ या दयामुष्यायण को पति की अनुमति से अन्य पुरुष पत्नी से उत्पन्न 
करता था। ऐसे समागम को नियोग कहते थे। क्षेत्रज के दो गोत्र होते थे और वह 
दोनों पिताओं के गोत्र को धारण करता और दोनों का उत्तराधिकारी माना जाता था। 
यथा “द्विपितु: पिण्डदानं स्यात्‌ पिण्डें-पिण्डे च नामनी | त्रयह॒च पिण्डाः षण्णां स्थुरेवँ 
कुर्वबन्न मृह्यति ॥ स एप दिपिता द्विग्ोत्रत्व हयोरपि स्वधारिक्थभाग्भवति 
(बीधायन धर्मेसूत्र २-२-२१, २२, २३ )। 

(३) गूढ़ज जिसको पति के बिना बताये, पत्नी श्रन्य पुरुष के गर्भ द्वारा 
उत्पन्न करती है। 

(४) कानीन जिसको कुमारी अवस्था में नारी उत्पन्न करे। ऐसा पुत्र उस 
'पुरुष का पुत्र माना जाता है जिसके संग वह नारी बाद में विवाह कर ले। इसके 
उदाहरण हैं कर्ण तथा वेदव्यास। 

(५) पुन्निका-पुत्र उस पूत्री के पुत्र को कहते हैं जिसका विवाह इस शर्त के 
साथ किया गया हो कि उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र को पुत्री का पिता अपना वंश 
चलाने के निमित्त ले लेगा। 
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(६) सहोढ्ज वह पुत्र है जो वधू के गर्भ में विवाह के पहले आा चुका हो और 
बाद में जन्मा हो। 


(७) पौवर्भव विधवा के गर्भ से पुनविंवाह के अनन्तर पैदा होने वाछे पुत्र को 
कहते हैं। 

ये सात प्रकार के पुत्र गर्भ सम्बन्ध से हें 
प्रवर्तत से पुरुष इनका पिता बन जाता है | इ 
प्रजातियाँ ये है-- 

(८) दत्तक जो विधिपूर्वक गोद दिया और लिया जाता है। इसका विवेचन 
अगले प्रकरण में होगा। 

(९) क्ीत जो अपने माता-पिता द्वारा मूल्य छेकर गोद दिया श्रर्थात्‌ बेच 
डाला जाता है। 

(१०) कृत्रिम वह दत्तक पुत्र है जो अनाथ होने के कारण सम्पत्ति के लोभ 
से दूसरे का पुत्र स्वेच्छा से बन जाता है । 

(११) स्वयंदत्त भी कृत्रिम के तुल्य अनाथ होता है। भेद यह है कि क्रत्रिम 
में पिता या दत्तक-ग्रहीता गोद लेने का प्रस्ताव करता है और स्वयदत्त में दत्तक स्वय- 
मेव गोद बंठने का प्रस्ताव करता है। 

(१२) अपविद्ध अपने प्राकृतिक माता-पिता से परित्यक्त, मारा-मारा फिरता 
हुआ किसी दयावान द्वारा गोद ले लिया जाता है। 

स्मृतिकारों ने उपरोक्त प्रकारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। औरस 
तथा पुत्रिकापूत्र सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। दत्तक की पाँच प्रजातियाँ मध्यम श्रेणी में 
रखी गयी है। बाकी पाँच प्रकार के पुत्र निम्न श्रेणी में रत्रे गये है और निकृष्ट माने 
गये हैं ।* 


है । वर्मशास्त्र या कानून के 


ते 
के अतिरिक्त दत्तक पुत्र की पाँच 


१. हिस्दी आब धर्मशास्त्र, खण्ड ३, पुष्ठ ६४३-५३। 
पद 


प्रकरण १५ 
दत्तक-ग्रहण या पुन्नीकरण 


पुश्रीकरण ऐसा विषय है जिस पर भारत में अत्यधिक मुकदमेबाजी चली है। 
स्मृतियों तथा उनकी टीकाञ्रों, व्याख्याश्रों में और मिताक्षरा मे जो इस विषय का विवे- 
चन उपलब्ध है वह सरल और सुगमता से बोधगम्य है। किन्तु अंग्रेजी शासन के आर- 
मम ही में उच्चतम अ्रदालतों के हाथ काशी के ननन्‍द पडित-प्रणीत 'दत्तकमीमांसी' का 
अग्रेजी अनुवाद लग गया था, जिस पर वे इतनी मोहित हो गयीं कि उसको प्राधिका र- 
पूर्ण मान बेठीं। यह ग्रन्थ सचहवीं शताब्दी के मध्य या परार्थ में रचा गया था । नन्‍्द 
पडित संस्कृत के विद्वान्‌ तो थे किन्तु विधिविज्ञ नहीं थे, श्रतः उन्होंने स्मृति आदि के 
मनसाते अ्रर्थ किये और उनसे निष्कर्ष निकाल कर अडचनें, झझट, जटिलताएँ एक सरल 
ऋचजु विषय के अन्दर पैदा कर दी। इस ग्रन्थ का मूल्यांकन करके इलाहाबाद हाई कोर्ट 
की फुल बेंच ने दत्तकमीमांसा के प्रतिकूल मत प्रकट किया,' किन्तु प्रिवी कौसिल ने 
उस' मत को इस आधार पर पलट दिया कि ८० या ९० वर्ष से जिस व्यापक भ्रम 
को अदालतें शुद्ध मानती चली आयीं वह श्रटल कानून बत चुका है और उसको अब 
अनिर्णीत प्रदन मानना असम्भव हो गया है । फलतः दत्तकग्रहण के मामलों में दत्तक- 
मीमांसा की धाक मिथिला, बम्बई, बनारस की उपंशाखां में श्राज तक बंधी हुई है। 
उसी तरह बंगाल व मद्रास की उपशाखाओं में देवानन्द भट्ट कृत दत्तकचन्द्रिका' का 
बोलबाला है। देवानन्द कृत दत्तकचन्द्रिका को श्री गोलापचन्द्र सरकार ने जाली ग्रन्थ 
ठहराया है और उन्होंने श्रपने मत के आधार भी सविस्तर बताये है।' उनका कहना 
है कि ये दोनों ग्रन्थ खास मुकदमों में अदालतों को पश्चश्रष्ट करने और छलने के अभि- 
प्राय से रचे गये थे और कुछ विशेष दत्तक-ग्रहणों का समर्थन करना ही इन ग्रन्थों 
का ध्येय था। 

गोद लेने के प्रयोजन दो होते है; एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। पुत्र सावन 
होता है स्वर्गारोहण का, प्रेत-क्रियाओं का, श्रारु-तर्पणादि का, वंश तथा नाम चलाने 


१. भगवानसिंह ब० भगवान्‌ - सिंह” १७, इलाहाबाद २९४। 
२- भिगवानूसिंह ब० भगवानूसिंह” २६, इण्डियन एपील्स १५३॥ 
३- जी० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू ला, पृष्ठ १५१-१५५। 


दत्तक-प्रहण या पुनत्नोकरण र्छप्‌ 


का। पारलौकिक प्रयोजनों में से अधिकाश तो अन्य कुटुम्बियों के द्वारा भी सम्पादित 
किये जा सकते है, जैसे भतीजे द्वारा, किन्तु लौ।केक प्रयोजनों का साधन मात्र पुत्र ही 
हो सकता है, चाहे वह औरस हो चाह दत्तक । अपने पुत्र या पुत्री को लौकिक तथा 

पारलौकिक प्रयोजनों के लिए दत्तक-हाम या कन्या-दान की क्रिया से दूसरे को सम- 

पिंत कर देना परोपकारी, पारमार्थिक व कल्याणकारी कर्म माना जाता है ।' यह 
विषय निम्न'क्त छः प्रधान अ्रग्ों मे अध्यवीय है-- ( १) पुत्रीकरण का प्रयोजन, जिसका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है, (२) कौन लोग दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, (३) कौन लोग 
दत्तक-प्रहण के पात्र बन सकते है, (४) कौन लोग दत्तक को प्रदान कर सकते हैं, 
(५) पृत्नरीकरण की आवश्यक कृतियाँ और अनुष्ठान क्या होते हैं, (६) दत्तक ग्रहण 
के क्‍या परिणाम होते है। 

प्रत्येक अग॒ पर अलग-अलग विचार करने के पूर्व पाँच बातें जान लेनी चाहिए--- 

एक तो यह कि पुत्रीकरण हिन्दुओं की प्राचीन परिषाटी है जिसका उल्लेख घ॒र्मसूत्रों 
तथा स्मृतियों में मिलता है, जेसे वसिष्ठधर्मसूत्र, जिसका समय है ईसा के ६०० से 
३०० वर्ष पूर्व। दूसरे, यह प्रणाली मुसलमानों और पारसियों में नही प्रचलित है। 
तीसरे, हिन्दू समाज में भी कुछ ऐसे वर्ग या कुदुम्ब है जिनमें रिवाज ने पुत्रीकरण को 

निषिद्ध कर रखा है। यदि ऐसा रिवाज प्रमाणित हो जाय तो वह हिन्दू ला के पुत्री-' 
करण को अभिभूत (निरस्त) कर देगा। अ्रदालत ऐसे रिवाज का ही प्रवर्तन करेगी, न 

कि हिन्दू ला का। चौथे, पाँच भाँति के दत्तक पूत्रों में से आजकल दो ही प्रचलित 

रह गये है--कत्रिम व दत्तक। हुंत्रिम प्रकार का पृत्रीकरण मिथिला तथा उसके झआास- 

पास के क्षेत्र में पाया जाता है। अन्य स्थलों में दत्तक का ही प्रचार है। पाँचवे, सन्‌ 

१९५६ में पारित होने वाले “ हिन्दू एडाप्शन्स ऐण्ड मेण्डीनेन्स ऐक्ट” ने हिन्दू ला के 

पृत्रीकरण सम्बन्धी नियमों में सारवान्‌ एवं महत्वपूर्ण हर-फेर कर दिया है। इस अधि- 

नियम के पारित होने के अनन्तर जो पुत्रीकरण सम्पादित होंगे, वे तभी वध माने जायेंगे 

जब वे भ्रधिनियम-विहिंत नियमों का समनुरूपण करेंगे। उसके पूर्व जो पृत्रीकरण हो 

चुके हों उनके ऊपर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

(२) कौन लोग दत्तक ग्रहण कर सकते है ! साधारण नियम यह है कि हर- 


१. “हुकुमलेज प्रतापसिंह ब० कलेक्टर एटा” (१९५२) १, इलाहाब।द ६० । 
मबाल गंगाधर तिलूक ब० श्रीनिवास (१९१५) ४२, इ० ए० श्रे५। 
२. सीताराम ब० हरिहर” (१९११) ३५ बम्बई १६९। 


२७६ हिन्दू विधि 


एक पुरुष को गोद लेने की क्षमता होती है; और सिवा उसकी पत्नी या विधवा के 
किसी भी नारी को यह क्षमता नही होती । पत्नी और विधवा का गोद लेने वाला हक 
जटिल और उलझा हुआ विषय है। उसका चिन्तन सविस्तर आगे किया जायगा। 
यहाँ पर पुरुष के हक पर जो प्रतिबन्ध लगे हैं उनका निर्देश किया जाता है। एक तो, 
पुरुष स्वतः गोद ले सकता है, किन्तु वह इंस कार्य के लिए सिवा अपनी पत्नी के किसी 
भी अन्य को प्रत्यायुक्त नही बना सकता। दूसरे, यदि उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र जीवित 
हों तो वह गोद नहीं ले सकता। तीसरे, यदि उसका एक दत्तक पुत्र जीवित हो, तो 
वह दूसरे को गोद नहीं बैठा सकता। चौथे, चाहे वह वयस्क हो या अवयस्क, उसका 
मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए और उसको सत-श्रसत का विवेक होना चाहिए ।'* पाँचवें, 
यदि वह कोर्ट भ्राव वार्ड स” की संरक्षा में हो तो पहले उसे “कोर्ट भ्राव वाडरु” की 
भ्रनूमति ले लेनी चाहिए । 

यहाँ पर उपरोक्त दूसरे प्रतिबन्ध के विषय में एक शंका उठती' है। यदि पुत्र, 
पौत्र या प्रपीत्र जीवित होते हुए भी उत्तराधिकार के अयोग्य हों, तो क्या पिता गोद 
ले सकता है ? बम्बई हाई कोर्ट का उत्तर नास्तिवाची है, अर्थात्‌ वह तब भी गोद 
लेने के हक से वंचित रहेग। ।' मद्रास हाई कोर्ट का मत इसके विपरीत है, यानी यह 
कि शअ्रनहंता की विद्यमानता पिता को पुत्रीकरण का अधिकार प्रदान कर देती है, 
वशर्तें कि १९२८ वाले “हिन्दू इनहेरिटेन्स (रिमृवल आव डिसेबिलिटीज ) ऐक्ट” के 
पारित हो जाने के बाद मूढता व विक्षिप्तता, जो अनहँता का हेतु हैं, जन्मजात हों। 
उचित तो यह मालूम पड़ ता है कि १९२८ वाले उपरोक्त श्रधिनियम की क्रियाशीलता 
उत्तराधिकार वाले मामलों तक ही सीमित रखी जाय और पुत्रीकरण वाले मामलों पर 
लागू न की जाय। क्योंकि वह पूर्वोक्त मामलों को ही नियमित करने के लिए पारित 
हुआ था। वैसे देखने में बम्बई हाई कोर्ट का मत संकीर्ण और स्थूल प्रतीत होता है । 

ज्ञातव्य है कि पूरातन काल मे दृच्यामृष्यायण प्रकार के पुत्रीकरण का भी प्रचलत 

था जो झ्रब उठ गया है। उसको अपूर्ण दत्तक या आंशिक दत्तक ग्रहण कहते थे। जो 
श्रकार अब प्रचलित है उसको पूर्ण या अखण्ड कहते हैं। प्रथम कोटि में दो प्रुष एक 


| 
१. शेबम्सा ब० पद्मताथ राव (१९१७) ४०, सद्रास ६६९। 
_बालकृष्ण ब० म्‌रलीधर” (१९४२), बम्बई ७८२। 
जमनादासी ब० वासा सुन्दरी” ३, इण्डियन एपील्स ७२। 
२. सरमसप्पा ब० उज्जंगौडा” (१९२२) ४६, बम्बई डप५। 
_ नगम्मल ब० संकरप्पा” (१९३१) ५४, मद्रास ५७६। 


नर 


॥ 
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ही बालक को गोद ले सकते थे, किन्तु द्वितीय कोटि में एक ही पुरुष एक वालक को 
गोद बैठा सकता है । ' यदि कोई पुरुष दो विधवाएँ छोड़े, तो दोनों मिलकर एक ही 
बालक को गोद बे ठा सकती है, यद्यपि कानून इसको ज्येष्ठ विधवा 'की ही कृति मानेगा ।* 
यह भी ज्ञातव्य है कि (क) पुरुष का कुमारपन या विधुरपन, (ख) उसकी पत्नी की 
असहमति, (ग) पत्नी की गर्भावस्‍था; ये बाधक परिस्थितियाँ नही गिनी जाती और 
(घ) न ऐसे औरस पृत्र की विद्यमानता, जो अधर्मी हो जाने के फलस्वरूप श्राद्ध-तर्पण 
का अधिकारी नहीं रह गया है। (च) पुरुष की जन्मजात अन्धता, (छ) उसका 
सामान्य कुष्ठरोग और (ज) जारज पुत्र की विद्यमानता भी बाधक परिस्थितियाँ नहीं 
है ।' याद रखिए कि नारी सधवा हो या विधवा, उसको स्वतः अपने निमित्त गोद लेने 
का अ्रधिकार नही होता। वह पति के निमित्त ही' गोद ले सकती है । 
सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मे० ऐक्ट” के पारित होने के पहले 
पारितोषिक, उपहार या प्रतिदेय के बदले में गोद देना या गोद देने की सविदा करना 
अवैध या दण्डनीय नही माना जाता था । उपरोक्त अधिनियम ने प्रतिदेय लेना और 
लेने का इकरार करना भी एक जुर्म की तरह दण्डनीय बना दिया है। परन्तु ऐसे जुर्म 
का अभियोग बिना राज्य-सरकार की अनुमति प्राप्त किये नही चलाया जा सकता है। 
देखिए अधिनियम की धारा १७। 
पूत्रीकरण द्वि-क्रियात्मक काय होता है, पुत्र का देना व लेना। देने वाला व्यक्ति 
लेने वाले व्यक्ति से पृथक और स्वतत्र होना चाहिए, अत: अभिभावक स्वतः अपने 


१. वासप्पा ब० गुलिगिव (१९३३) ५७, बम्बई छ४ड़। 
“कटवा ब० संगन गौडा, ए० आई० आर० १९४२, बम्बई १४२३ । 
२- एन० कस्त्री ब० पोनस्मरू ,ए० आई० आर० १९६१, सु० कोर्ट १३०२। 
“टी० रतनम ब० बुचेया” (१९२७) ५२, मद्रास ३७३। 
“दुर्गादास ब० संतोष (१९४५) १, कलरूकत्ता १७॥ 
“रंगम ब० अच्छम (१८४६) ४ सूर्स, इ० एपील्स १॥ 
“दौलतराम ब० रामलाल (१९०७) २९, इला० ३१०॥ 
“तगम्सल ब० संकरप्पा” (१९३०) ५४, मद्रास ५७६। 
“महाराज कोल्हापुर ब० सुन्दरम” (१९२५) ४८, मद्र स १ 
“फकीरनाथ ब० कृष्णचन्द्र” (१९५४) उड़ीसा १७६॥ 
६. चौ० पदुमसिंह ब० कुँ० उदयर्सिहं ( १८६९ ) १२, मू्स, इ० 
ए० ३५०॥ | 


० 


प्‌ 


श 
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प्रतिपाल्य को गोद नहीं ले सकता है ।' 'शरदचन्द्र ब० शान्ताबाई, ए० आई० आर० 
१९४४, नागपुर २६६ (फुल बेंच) वाला मुकदमा एक विचित्र मामला था। राम जब 
दूसरे कुटुम्ब में गोद लिया गया तब उसकी एक पत्नी फूला व एक पूत्र र्याम मौजूद 
थे। दत्तक पृत्र बनने के बाद राम मर गया। श्रब फूला ने राम के निमित्त द्याम को 
ही गोद बैठा लिया। हेतु स्पष्ट यह था कि राम की' सम्पत्ति बाहरी व्यक्ति न पाये | 
हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अभिभावक के नाते फूला स्वतः श्याम को गोद नहीं 
ले सकती थी, अ्रतः पुत्रीकरण शून्य है। 


विधवा के अधिकार 


पहले कहा गया है कि जब तक पति जीवित हो, पत्नी उसकी अभिव्यक्त अनु- 
मति के बिना गोंद नहीं ले सकती । पति के मरने के बाद विधवा के अधिकार क्या 
रहते है, इस समस्या पर अरब विचार करेंगे । वसिष्ठ धर्मंसूत्र (१५-५) का पाठ है-- 
“स्त्री पुत्र दद्यात प्रतिगृहणीयाद्वान्यत्रानुज्ञानाद भतुं: ।” इस छोटे से सूत्र की व्याख्या 
विभिन्न प्रकार से होने के कारण विभिन्न उपशाखाओं में विधवा के विभिन्न अधिकार 
माने गये हैं। (१) सिथिल्‍्ा उपशाखा में भर्ता की आज्ञा दत्तक ग्रहण के अवसर पर 
ली जानी चाहिए, जो शर्त पति के देहान्त के बाद स्वभावतः पूरी नहीं हो सकती । इसके 
अतिरिक्त स्त्री को वेदोच्चारण तथा होम करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए 
विधवा किसी हालत में गोद नहीं ले सकती । (२) बंगाल, बनारस, सद्रास उपशाखाओं 
में यदि मृ त्यू के पूर्व पति अपनी' पत्नी को स्पष्ट रूप से श्रधिकृत कर गया है, तो विधवा 
गोद ले सकती है। मिथिला-कथित अनुज्ञान की उपरोक्त व्याख्या इस' उपशाखा को 
अस्वीकार है। (३) मद्रास उपश्ाखा के एक भाग में यह नियंत्रित मत भी प्रचलित है 
कि एक संयुक्त कुदुम्ब में, जिसका भर्ता बिना अभ्रपनी पत्नी को अधिक्रत किये मर गया 
हो, ऐसी विधवा भी गोद ले सकती है; यदि (भ्र) पहले उसने अपने ससुर की, या 
(आ ) ससुर के भ्रभाव में भ्रन्य जीवित समांशियों के सम्पूर्ण वर्ग की अनुमति ले ली हो। 
(इ) यदि मृतक पृथक हो चुका था, तब भी ससुर की या (ई) ससुर के अ्रभाव में 
पति के निकटतम सपिण्डों में से अधिकांश की अनुमति प्राप्त कर लेने वाली उपरोक्त 
प्रकार की विधवा गोद ले सकती है। अर्थात 'भर्तु:” का शाब्दिक नहीं अ्रपित्‌ लाक्षणिक 
श्र्थ लगाना चाहिए। (४) बम्बई व परिचमो उपजशञाखा में यह मत प्रचलित है कि 


१. फकोरप्पा ब० सववत्रेवा', ए० आई० आर० १९२१, बम्बई १। 
“शरदचन्द्र ब० शान्ताबाई”, ए० आई० आर० १९४४, नागपुर २६६। 
२. हिस्दी आवब घमेंशात्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ६६८-६९॥ 
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पति की अनुज्ञा” उस स्त्री के लिए निहित हुई है, जिसका पति जीवित हो। अतः 
विधवा के ऊपर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं हो सकता। भ्र्थात्‌ विधवा मृत पति की अनु- 
मति के अभाव में भी गोद ले सकती है। इस उपशाखा के विचार से पति-प्रदत्त अनुनज्ा 
की पूर्व-धारणा सदैव कर लेनी चाहिए, जब तक पतिकृत निषेध या तो झभिव्यक्त या 
शझ्रान्तरिक रूप से न पाया जाय। स्पष्ट है, चारों प्रकार का श्रर्थ लगाने वाले विद्वान्‌ 
प्राण्डित्य के सागर और मीमांसा-विहित निर्वंचन सम्बन्धी नियमों के अपूर्व विशेषज्ञ थे। 

मद्रास व पंजाब को छोड़कर सारे भारत के जन सम्प्रदाय में यह प्रथा सुप्र- 
तिष्ठित पायी जाती है कि विधवा को बिना पति द्वारा श्रधिक्त हुए ही गोद लेने का 
हक होता है। नजीरी कानून इसको इतनी बार मान्यता दे चुका है और यह इतना 
सर्वंविदित है कि इसका अभिकथन करना या साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यर्थ सा हो गया 
है ।' मारवाड़ी अग्नवालों में भी यह प्रथा प्रचलित है, क्योंकि वे जैन सम्प्रदाय के व्या- 
पक रूप से सम्पर्की होते हैं ।' जैनियों की तरह छिन्दवाड़े के निवासी उन रघुवंशियाँ 
में भी उपरोक्त प्रथा प्रचलित है, जो अपनी जन्मभूमि अयोध्या छोड़कर वहाँ बस 
गये हैं ।* 

विचाराधीन विषय के अत्य पहलुओं में से इन पर भी मनन करना होगा-- 
(१) विधवा के अधिकार का अन्वय, (२) उस अधिकार की सीमा, (३) सह-विघ- 
शाओं के अधिकार। इन्हीं तीन मोटे विभागों के अन्तर्गत अनेक प्रइत व शंकाएँ श्रा 
जायेंगी। उन अनेक प्रदनों व शंकाओं में निमरन होने के पहले विधवा-कृत दत्तक ग्रहण 
के थोड़े से व्यापक नियमों को मनोगत कर लेना चाहिए, यथा--- 

(क) पुरुष के लिए पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र या एक दत्तक की विद्यमानता में पृत्री- 
करण निषिद्ध होता है। उसकी विधवा के ऊपर भी वही निषेध बाध्यकारी होगा । 
धार्मिक क्रियाएँ दोनों ही को करणीय हैं। 

(ख) विधवा सोलह, अ्रठारह या इक्कीस वर्ष की न हुई हो, किन्तु यदि उसकी 
विवेक-बुद्धि विकसित हो चुकी हो, तो वह वयस्क विधवा के तुल्य अपने अधिकार का 
विनियोग कर सकती है। यदि उसके पति ने बालक का नाम निर्दिष्ट कर दिया था, 
तब तो विवेक-बुद्धि का प्रइन ही नहीं उठता। 


१. “प्रेम राजा ब० मूलचन्द्र करार (१९४७) ७४, इ० ए० २५४ । 

२. “गोविन्दराम ब० दिवप्रसाद” (१९४८), नागपुर ९८१ 

३. “म्‌० केसर बाई ब० इन्दरसिंह (१९४५ ) ७१, इ० ए० १९०। 
मुल्ला कृत हिन्दू ला, पृष्ठ ६२५-२६॥ 
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(ग) होमादि धार्मिक क्रियाएं पतित या भ्रसती विधवा कर नहीं सकती । अ्रतः 
पतित विधवा अपना अधिकार खो देती है। या उसको उन क्रियात्रों के लिए प्रत्या- 
युक्त (प्रतिनिधि) नियुक्त करना चाहिए, जैसे कि वम्बई में । शूद्र विधवा को अस- 
तीत्व बाधक नहीं होता, क्योंकि वह कर्मकाण्ड की अभ्रधिकारी होती ही नहीं ।* 

(घ) पुनर्विवाह कर लेने से भी विधवा अपना अ्रधिकार खो बैठती है ।* 

(च) दत्तक की मृत्यु के कारण विधवा पूर्वानुपर अनेक पुत्रीकरण कर सकती 
है, यदि पति ने सख्या नियत न कर दी हो ।* 

(छ) पृत्रीकरण के प्रयोजन तथा उसकी बेधता मे कोई सम्बन्ध नहीं होता ।" 

विधवा दो दशाझ्रों मे पुत्रीकरण करती है। या तो पति-प्रदत्त अभिव्यक्त अधि- 
कार के अवलम्व से, या बिना उस अवलम्व के। पहले प्रथम दशा के ऊपर चिन्तन 
होगा। यह तो स्पष्ट ही है कि सिवा पत्नी के अन्य स्त्री पृत्नीकरण के निमित्त अधि- 
कृत नही की जा सकती है, और भ्रन्य पुरुष भी अधिकृत नही हो सकता है। यहाँ तक 
कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ-साथ किसी और को भी अ्रधिकार प्रदान कर दे तो 
ऐसा पुत्रीकरण ही अवैध हो जाता है ।* लेकिन यदि पति अधिक्ृत तो केवल पत्नी 
को करता और यह निदेश करता है कि श्रमुक व्यक्ति की सहमति ले लेता अनिवार्य 
है, तव सूरत वदल जाती है, क्योंकि गोद लेना और गोद लेने योग्य वालक चुनना दो 
पृथक व स्वतत्र क्रियाएँ होती है। यदि पति का निदेश यह हो कि श्रमुक व्यक्ति से 
सलाह किये बिना पृत्रीकरण मत करना और विधवा इस निदेश की उपेक्षा करके गोद 
ले ले, तो पुत्रीकरण अवेध माना जायगा, चाहे वह व्यक्ति गोद छेते समय मर ही' 
क्यों न चुका हो । इसके विपरीत यदि पति का निदेश आज्ञापक नही केवल अनुशंसा- 
त्मक हो, तो उस निदेश की उपेक्षा पुत्नरीकरण को अवध नहीं करेगी । 

१. प्रताप ब० बाई सूरज” (१९४६), बम्बई १। 

२. दिवराव ब० रायमणि” (१९५४), नागपुर ५५८। 

“गोविन्द ब० गोदू बाई, ए० आई० आर० १९४६, बम्बई ४३९ । 

३. “पंचप्पा ब० संगन वसव। (१९००) २४, बम्बई ८९। 

४. “सूरज ना० ब० बेंकटरसन” (१९०६) ३३, इ० एपील्स १४५ । 

५. 'कि० कनकरतनं ब० के० एन० राव” (१९४२), सब्रास १७३ ॥ 

६. अमृतल्‍ाल ब० स्वर्गंणयी” (१९००) २७, इ० ए० १२। 

७. बाल गं० तिलक ब० श्रीनिवास” (१९१५) ४२, इ० ए० १३५॥ 

८. सुरज ना० ब० वेंकटरमन” (१९०६) ३३, इ० ए० १४५॥। 
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कहा गया है कि सिवा पत्नी के पृत्रीकरण का अधिका र किसी स्त्री को नही मिल 
सकता । किन्तु यदि कई पत्नियाँ हों तब कौन-सी इसकी अधिकारिणी है ? यह प्रइन 
उठता है। 

यदि कई पत्नियाँ हों और पति ने एक ही को अधिकृत किया हो, तव तो कोई 
झझट ही नही पैदा होता और वह पत्नी, एव केवल वही, पुत्रीकरण की अधिकारिणी 
होगी। वह अपनी सह-सपत्नियों से मत्रणा करने को भी वद्ध नहीं होती । किन्तु यदि 
दो या अ्रधिक विधवाश्रों को संयुक्त अधिकार दिया गया हो, तो यह जरूरी है कि वे 
सव अधिकार का विनियोग मिलकर करें। सम्मिलित विनियोग इतना अनिवार्य है कि 
यदि उनमे से एक विधवा दत्तक ग्रहण के पहले ही मर जाय तो अधिकार की ही 
समाप्ति हो जाती है।' उपरोक्त नरसिह” वाली नजीर मे प्रिवी कॉसिल ने यह 
विचार भी व्यक्त किया है कि देश मे प्रचलित रीति यह प्रतीत होती है कि ज्येष्द 
विधवा ही अधिकार का विनियोग करे। किन्तु यदि सब मिलकर दत्तक ग्रहण कर ले 
तो वह क्रिया अवैध नही मानी जायगी, यद्यपि वह ज्येष्ठ विधवा का ही दत्तक गिना 
जायगा ।* निष्कर्ष यह निकलता है कि सयुकत होने से श्रधिक।र अरदेध नहीं हो सकता।' 
यदि अधिकार संयुक्त न होकर पृथक्‌ रूप से दिया गया हो, तो भी ज्येष्ठ विधवा 
का पहला हक होता है। यदि वह पुत्रीकरण करने से इन्कार कर दे, तव जाकर 
कनिष्ठ विधवा का हक पैदा होता है। याद रहे कि इस दशा में दोनों विधवाएं त 
तो एक ही बालक को गोद ले सकती हैं और न प्रत्येक पृथक-पृथक बालकों को ।* 

ऊपर कहा जा चुका है कि पति पत्नी को गोद लेने के निमित्त अ्रध्छित कर 
सकता है। तो क्या समाशी तथा अवयस्क पति में भी यह क्षमता होती है ? उसे 
क्या कार्यवाही करनी चाहिए ? यदि पति ने सदसत्‌ विवेक को प्राप्त कर लिया हो तो 
अवयस्कता बाधा नही डाल सकती ।" संयुक्‍ता कुटुम्ब की सदस्यता भी वाघा नहीं 
डालती । अधिकार प्रदान करने के लिए कोई विशेष कायंवाही विहित नहीं है। 
वह मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। लिखित प्रदान करने से उसकी 


« नरसिंह ब० पार्थतारथि” (१९१४) ४१, इ० एपील्स ५१॥ 

« तिरु बेरंगल रतन ब० वुचया” (१९२९) ५२, मद्र,स ३७३। 
“राजाराम ब० जोतीप्रसाद” (१९४३), इलाहाबाद ७४७। 

« एस० रुद्रप्पा ब० आर० चनवसप्पा” (१९३३) ५७, बम्बई १। 
“पटेल चंद्रवदन ब० प० मनोलाल” (१८९१) १५, बम्बई ५६५। 
“बच्च ब० सनकु वर बाई” (१९०७) रे४, इ० एपील्स १०७। 
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-रजिस्टरी कराना अनिवार्य हो जाता है ।' कोई-कोई पति उक्त अधिकार को अपने 
इच्छापत्र में समाविष्ट कर देते हैं। यह उपाय वर्जित तो नहीं किन्तु कष्टप्रद होता है, 
क्योंकि “इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट, सन्‌ १९२५” की धारा ६३ के अनुसार उसका प्रवर्तन 
बिना निष्पादक की नियूक्ति कराये हो नहीं सकता। 
जहाँ पर पतिप्रदत्त अधिकार आवश्यक माना जाता है, वहाँ यह नियम भी बन 
गया है कि अधिकार वाले निदेशों या शर्तों का अशिथिल रूप से पालन होना चाहिए। 
ऐसे निदेशों के दृष्टान्त ये हैं-- (क) मेरे ही कुटुम्व या गोत्र के बालक को गोद लेना, 
(ख) निर्धारित समय के भीतर पृत्रीकरण कर लेना, (ग) यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्र 
या पुत्री उत्पन्न हो जाय तो गोद मत लेना, (घ) भ्रमुक बालक को ही गोद लेना और 
उसके अनन्तर किसी को गोद मत लेगा। (क) के कारण विधवा कुटुम्ब या गोत्र 
के वाहर किसी को गोद नहीं ले सकती ।' (ख) के कारण समय बीत जाने पर दत्तक 
ग्रहण भ्रवैध हो जायगा ।'* (ग) के कारण पुत्री के जन्म के बाद अधिकार की इति 
हो जायगी ।* (घ) के कारण नामनिर्दिष्ट दत्तक की मृत्यु के उपरान्त विधवा नये 
सिरे से अन्य बालक को गोद नहीं ले सकती ।" याद रहे कि उक्त निदेश या शर्त 
अवैध नही होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, राम एक पृत्र ब्याम को छोड़कर मरता है, 
मरने के पहले भ्रपनी पत्नी को वह यह अधिकार दे जाता है कि यदि श्याम के साथ 
तुम्हारी न पठे, तो किसी को गोंद ले लेना। यह अ्रधिकार अवैध माना जायगा, क्योंकि 
आऔरस के होते गोद लेना निषिद्ध है।'* किन्तु यह शर्त वैध मान ली जायगी कि 
'इयाम के निस्सन्‍्तान होने पर, या अ्रविवाहित रह जाने पर, या अवयस्क दशा में मृत्यु 
हो जाने पर तुम गोद ले लेना ।* 
ऊपर कहा गया है कि निर्धारित समय के बीत जाने के बाद विधवा अपने अधि- 
कार का निष्पादन नहीं कर सकती है। यदि पति ने समय निर्धारित न किया हो तो 


१. सुमित्रा बाई ब० ऋषभ कु०” (१९५३), नागपुर ६९। 
“रावत ब० बेनीबहादुर (१९२६) १, लखनऊ ४०३ । 
२. एस० सिवड्‌ ब० आदि ना०” (१९४० ) मद्रास २३३ । 
३. “मृतसद्दी ब० कुंदनलाल” (१९०६) २८, इलाहाबाद ३७७। 
४. “भगवत कुं० ब० घनुबधारी” (१९१९) ४६, इ० ए० २५९ । 
५. “यादव ब० नामदेव” (१९२१) ४८, इ० एपील्स ५१३ ॥ 
६- सुलूखना ब० रामदोलाल” (१८११) १, बंगाल सदर दीवानों ३२४॥ 
७. “राजा बलंकी ब० बेंकटराम” .(१८७६) १, मद्र/स १७४ । 
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वह दत्तकग्रहण को असीम काल पर्यन्त टालती जा सकती है। यहाँ तक कि वह बिना 
किसी को गोंद लिये ही मर जा सकती है। अर्थात अपने अधिकार का विनियोग करने 
के लिए वह विवश नहीं की जा सकती । मान लीजिए कि पति अपनी पत्नी को यह 
भ्रधिकार देता है, कि राम' को गोद वैठानाऔर राम के अभाव में किसी अन्य को। 
वह राम को नापसन्द करती है, इसलिए वह पृत्रीकरण को तब तक टालती रह सकती 
है जब तक राम हाथ से निकल नहीं जाता। उसके बाद वह रुद्रतंत्रतायूवंक अपनी 
रुचि के अनुकूल किसी को भी गोद ले सकती है ।' ऐसा पृत्रीकरण अवैध नहीं 
माना जायगा, यद्यपि उसकी टालबाजी सहेतुक थी। 


कानून में जिस हक के सर्जन के नियम होते हैं उसके प्रतिसंहरण के भी नियम 
होते हैं। पृत्रीकरण के अधिकार का प्रदाता (पति) उसका प्रतिसंहरण भी कर सकता 
है। प्रतिसंहरण दोनों विधि से हो सकता है; प्रकट रूप से तथा अन्तर्नि हित रूप से । 
जो अ्रधिका र रजिस्ट्री किये हुए लिखित दस्तावेज या विलेख से दिया गया है, उसका 
विखण्डन भी उसी विधि से होता चाहिए। जो मौखिक है उसक। विखण्डन भी मौखिक 
हो सकता है, किन्तु मौखिक प्रदान व प्रतिसंहरण दोनों का प्रमाण कठोर और विश्वा- 
सोत्पादक होना चाहिए । जो अधिकार किसी इच्छापत्र में अ्न्तर्निविष्ट है, उसके प्रलि- 
संहरण की विधि वही है जो इच्छापत्र के विखण्डन की, अर्थात जो सन १९२५ वाले 
“इण्डियन सक्‍सेशन ऐक्ट” की धारा ७० में एल्लिखित है। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है 
कि इच्छातत्र के अतिक्रमण से यह निष्कर्ष नहीं निकालना जहिए कि उसमें ग्रन्तरविष्ट 
दत्तक ग्रहण का अधिकार भी विखण्डित हो गया है ।' 


श्रव उस दत्तक-ग्रहण के प्रकारों पर चिन्तन करें जो बिता पति-अ्रदत्त अधिकार 
का अवलम्बन लिये विधव; कर लेती है। ऐसे दत्तक-प्रहण को मद्रास व बम्बई प्रान्तों 
में ही मान्यता मिलती है। दोनों प्रान्तों में पुत्रीकरण को वैधता से आवृत करने वाली 
शर्तें पृथक-पृथक्‌ हैं। 

पहले भद्वास प्रान्त को लिया जाय। ऊपर (नं० ३, मद्रास उपशार्था शीर्षक में) 
बताया जा चुका है कि वहाँ भ्ररधिक्ृत विधवा चार (अ, आ, इ, ई) सूरतों में गोद 
ले सकती है। यथा--यदि पति अभिव्यक्त या अन्तर्निहित रूप से निषेष कर गया हो 
तो विधवा गोद ले ही नहीं सकती । अर्थात्‌ पहली शर्त यह है कि पतिकृत निषेध न 


१. “आऔहूरि राव ब० वेंकेया (१९५३), मद्रास ६२४) 
मुल्ला रचित हिन्दू ला (१२वां सं०), पु० ६२६-६३१॥ 


कि 


२- विंकट ना० ब० सुब्बामूँ (१९१६) ४३, इ० एपील्स २०१ 
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हो। दूसरे, यदि मृतक अलग रहता था, तब विधवा को अपने ससुर की, या उसके 
अभाव मे निकटतम सपिण्डों की, अथवा उनमें से ऐसे अधिकांश सपिण्डों की भ्रनुमति 
प्राप्त कर लेनी चाहिए जो विवेकी या सयाने व चतुर हों।' तीसरे, अनुमति सब 
सपिण्डा से मॉगनी चाहिए", किन्तु यदि कोई अनुचित या युक्तिहीन रूप से अस्वी- 
कार कर दे, तो उसकी उपेक्षा भी कर देनी चाहिए ।' इस प्रसग में दौहित्र की गिनती 
सर्पिण्ड। मे नहीं की जाती। सपिण्डों की अनुमति पर आग्रह इसलिए किया जाता है 
जिसम विधवा को काई फुसला-बहका कर अनुचित अभिप्राय से गोद न लिवा दे । इस 
हेतु को ध्यान म रखकर स्वीकृति की पर्याप्तता, कोटि व मात्रा का मूल्यांकन करना 
चाहिए। चौथे, पितृबन्धुञ। के अभाव में विधवा को मातृबन्धुओं से परामर्ण कर लेना 
चाहिए ।* 

एक रोचक समस्या है--राम एक विधवा तथा एक औरस इ्याम को छोड़कर 
मरता है। स्पष्ट हैं कि अधिकृत करने का प्रइन इस स्थिति मे उठता ही नहीं । थोड़े 
दिनों बाद श्याम श्रपुत्र मर जाता है और एक इच्छापत्र छोड़ता है, जिसमे वह अपनी 
माता का यह सम्मात देता है कि वह दत्तक ग्रहण कर ले और उसकी विधवा माता 
भाल का गोद बंठा लेती है। क्‍या यह दत्तक ग्रहण वैध है ? याद रहे कि श्याम अश्रपनी 
माता का गोद लेने का आधकार नही प्रदान कर सकता, क्योंकि ऐसा अधिकार मात्र 
पत्नी का दिया जा सकता है। श्याम के जीते-जी उसकी विधवा माता उसकी अनु- 
मति से भी पृत्रीकरण नहीं कर सकती थी। किन्तु मद्रास प्रान्त मे सपिण्डों की सम्मति 
से अनाधिकृत विधवा भी गोद बंठा सकती है। उक्त प्रइन का समाधान क्या होगा ? 
मद्रास हाई काट ने अपने पुव निणय* का रह करके अस्तिवाची" उत्तर दिया है और 
इस उक्ति का अ्रमान्य कर दिया है कि पृत्रीकरण के समय श्याम का सम्पदा भे कोई 
हित था ही नहीं तथा उन जीवित सपिण्डों की अनुमति नहीं ली गयी थी जो उस 
समय निकटतम पाये जाते। 
,. इस विषयान्तर का छोड़कर मूल प्रसंग पर लौट चलें। पाँचवी शर्त यह है 

! 

१. “अदु सुमलल्‍्ली ब० अदु सुमलल्‍ली” (१९२०) ४७, इ० ए० ९९। 

२. अदु सुमल्‍ली ब० अदु सुमल्‍्ली” (१९२०) ४७, इ० ए० ९९। 

३. चिल्ला थस्मलू (उर्फ) अम्मा मुत्थ,सल ब० के० पिल्ले” (१९४३) स० १०७३ 

४. किसरसंह ब० सेक्रेटरी आब स्टेट” (१९२६) ४९, मद्रास ६५२॥ 

५. “मनी ब० सुब्बा ऐयर” (१९१३) ३६, सद्रास १४५। 

६-  अन्नपुरनस्मा ब० अप्पेया (१९२९) ५२, सत्रास ६२० (फुल बेंच) । 
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कि विधवा को (यदि वह किसी पृथक कुटुम्बी की नहीं वरन संयुक्त कुटुम्वी की पत्नी 
थी) अ्रपने ससुर की, या ससुर के भ्रभाव में सकल उत्तरजीवी समांशियों की सम्मति 
ले लेनी चाहिए। विचार यह है कि समांशिता के मध्य में एक अनिच्छित या अपरिचित 
आरगन्तुक का पदापंण यथासम्भव न होने पाये । यदि पृथक कुटुम्बी सी हों तथा संयुक्त 
कुटुम्बी भी, तब पूर्वोक्‍्त श्रेणी वालों की सम्मति व्यर्थ किन्तु द्वितीय श्रेणी वालों की 
अ्रनिवार्य होती है। इस नियम का यह अपवाद है कि चैकि औचित्प के अनुसार, कोई 
व्यक्ति कुटिलता या धृंता या अक्षमतावश अन्य के मार्ग में रोडे बहीं झटका सकता 
है, इसलिए यदि सयुक्‍त कुटुम्बी अनुचित रूप से सम्मति देना अस्वीकार कर दें, तो 
पृथक कुट्म्बियों वी सम्मति ही दत्तक ग्रहण को बंध बना देगी ।* 

छठी शर्त यह है कि विधवा ने कुट्म्बियों की सम्मति छल-कपट करके न प्राप्त 
की हो' और कुट्म्बियों ने भी स्वार्थ साधने या किसी ऐसे ही कुत्सित अभिष्राय से 
सम्मति न दी हो।' ज्ञातव्य है कि यद्यपि भर्ता निज-प्रदत्त अधिकार को विशवंडित 
कर दे सकता है, तथापि एक कुट्म्बी अपनी सम्मति को वापस नहीं ले सकता। ऊपर 
कहा जा चुका है कि आम तौर से ज्येष्ठ विधवा ही पति-प्रदत्त अधिकार का विनियोग 
कर सकती है। वही कुटुम्बियों की दी हुई सम्मति के आश्रय से गोद ले सकती है। 
श्रत: कनिष्ठ विधवा सक्षम नहीं गिनी जा सकती; यदि वह कुट॒म्वियों की सम्मति 
तो ले चुकी हो किन्तु ज्येष्ठ विधवा ने अनुमति न दी हो ।* 

अब बम्बई प्रान्त का विचार किया जायगा। मद्वास प्रान्त में पति के निषेध का 
अतिक्रमण करके विधवा गोद नहीं ले सकती। यही नियम वम्बई प्रान्त में लागू है। 
दूसरी शर्ते यह है कि एक दत्तक के जीवित रहते, विधवा दूस'रा पृत्रीकरण नहीं कर 
सकती । तीसरे, यदि पति ने कोई बन्धन लगा दिये हैं, तो विधवा को उनका पालन 
करना चाहिंए। बम्बई का मत, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह है कि पति की' 
सम्मति उसके जीवन काल में ही जरूरी होती है। उसकी मृत्यु के बाद विधवा को 
दत्तक ग्रहण का श्रप्रतिवन्ध अ्रधिकार होता है। इसलिए पृथक कृदुम्वियों की सम्मति 
लेने को भी वह बद्ध नहीं होती । 

यदि पति संयूक्‍त कुटुम्ब का सदस्य था, तब स्रत दूसरी हो जाती है। संयुक्त 
कुट्म्ब॒ के सदस्य के साथ विधवा के पुत्रीकरण वाले अधिकार पर जो नजीरें हैं उनमें 


#चि 
के 


“चेल्ला थम्मल उर्फ अम्मा मुत्थामलू ब० के०पिल्ले (१९४३), म० १०७४ 
/ए० आयंगर ब० रामस्वाभमी” (१९५३), सद्रास १२३॥ 

“के० गणश ब० गोपाल” (१८९०) ७, इ० एपील्स १७२॥ 

“मुद्दू स्वामी ब० पुलबरतलू” (१९२२) ४५, मद्रास २६६॥ 
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कई परिवतंन हुए है ।! उन्तका साराश यह है--आरम्भ मे यह मत प्रचलित था कि 
सयुकत कुटुम्ब मे विधवा या तो पति द्वारा भ्रधिकृत रही हो, या उसने जीवित समां- 
शियां की' अ्रथवा केवल अपने ससुर की सम्मति ले ली हो ।' यह मत मद्रास वाले 
नियम के समान है। उसके बाद प्रिवी कौसिल ने यह मत प्रकट किया कि पृथक कुट्म्बी 
और सयुक्‍त कुटुम्बी दानों ही की विधवा गोद लेने की अपग्रतिबन्ध स्वतंत्रता रखती है। 
न पति-प्रदत्त भ्रधिकार झ्रावश्यक है, न कुटुस्बियों की अथवा ससुर की सम्मति लेने 
का वह विवश ह । [प्रवी कांसल का उपराक्त मत अनावश्यक अभिव्यक्ति (ओविटर 
(डक्‍्टा ) प्रतीत हता है और यही युक्ति देकर बम्बई हाई कोर्ट ने अपना आरम्भिक 
मत पुत्र: स्था।पत कर [दया ।' कुछ सालों के बाद प्रिवी कौसिल ने “ईइवर दादू ब० 
गज बाई” वाला फुल बंच को नजोर का पलट कर यह घोषित कर दिया कि सयुक्त 
कुदुम्ब म भा कुदु/म्बय/ को सम्मा[त अनावश्यक है।' 

मद्रास का तरह बम्बई मे भी ज्येष्ठ विधवा को तो बिना कनिष्ठ विधवा की 
सम्मांत [लये गाद रन का आधकार है, किन्तु कनिष्ठ विधवा को बिता ज्येष्ठ विधवा 
की सम्मति लिये पुत्रोकरण का हक नहीं है; जब तक यह प्रमाणित न हो कि पति 
स्वतः यह झ्राविकार अपनो छटी पत्नी का दे गया था। यह ज्ञातव्य है कि मद्रास के मत 
से, ज्येष्ठ विधवा की सम्मात के बना जो दत्तक ग्रहण कनिष्ठ विधवा कर लेती हे 
वह अवध हाता है, चाहे पंत के कुटुम्बी लोगों ने सहमति दे दी हो ।" इसके विपरीत 
बम्बई का मत यह है [के उपरोक्त दशा मे ससुर (जो पति के साथ शामिल था) की 
सम्मात, ज्येष्ठ वधवा की सम्मांत के अभाव-जनित दोष को मिठाकर दत्तक ग्रहण 
को वेधता से युक्त कर देती है ॥ 

विधवा के पुत्नीकरण सम्बन्धी हकों पर विचार किया गया । हर एक हक का 
कभी त कभी झवसान या परिशमन हो जाता है। विधि-विज्ञानानुसार हक का परिशमन 


१. हिस्ट्री आब धर्मशास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ६७०-७४। 

२० “रामजी ब० घभाऊ” (१८७९) ६, बम्बई ४९८। 

३. विठोबा ब० बापू” (१८९१) १५, बम्बई ११०। 

४. यादव ब० नामदेव” (१९२१) ४८, इ० एपील्स ५१३॥। 

५- “ईश्वर दादू ब० गजबाई” (१९२५) ५०, बम्बई ४६८ (फुल बेंच) ॥ 
६-  सोमा बाई ब० ग्रुनाथ गौडा” (१९३३) ६०, इ० ए० २५॥ 

७. सुद॒ठू स्वामी ब० पुल्वरतल” (१९२२) ४५, भद्रास २६६। 


ही] 


८. 'दन यानू ब० दान्‌ू” (१९२०) ४४, बस्बई ५०८। 
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कई प्रकार से होता है, यथा कतंव्य के अनुपालन से, दूसरे पक्ष की सम्मति से, बिना 
दूसरे पक्ष की सम्मति लिये एक पक्ष द्वारा अधिकार के प्रवर्तन से, अनुपालन अश्रसम्भव 
हो जाने से, कानून की साक्रया से, चिरभोगाधिकार से । जब कतंव्य के अनुपालन से- 
अधिकार का अवसान कहा जाता है, तब दो प्रश्त उठते है। एक तो यह कि क्‍या एक 
ही कम के करने से विहित कतव्य का पालन हो जाता है ? दूसरे यह कि क्या कर्मो की 
पूरी श्रेणी को किये बिना कतंव्य का पालन नही होता ? पहली अवस्था में कर्म हो जाने 
पर हक की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका, अब उसको 
जीवित रहना बेकार है। किन्तु दूसरी अवस्था में श्रेणी वाले पहले कर्म के हो जाने 
का कोई प्रभाव श्रेणी मे बचे हुए कर्मो के ऊपर नहीं पड़ता। श्रेणी के प्रत्येक कर्म 
से बंधा हुआ एक स्वतंत्र कर्तव्य होता है। श्रेणीबद्ध सकल कतंव्यों का पालन 
जब तक नहीं हो जाता, तब तक हक का अवसान नहीं हो रुकता। इस निर्वचचन 
के प्रकाश में यह .विचार करना है कि विषवा को गोद लेने का जो हक 
होता है, उसके परिशसन के लिए उसकी मृत्यु के अतिरिक्त और क्‍या हेतु हो 
सकते हे ?_ 
गोद लेने के हक से बेंधा हुआ और उसका सहवर्ती कतंव्य होता है मृत पति 
के वंश को यथासम्भव चलाना, जिससे कि लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की 
सिद्धि हो। श्रर्थात्‌ पितरों को श्राद्ध-तपंणादि से शान्ति प्राप्त हो तथा सम्पत्ति की रक्षा 
के साथ पूर्वजों का नाम कायम रहे। यदि वंश की समाप्ति न हो गयी हो अथवा वंश 
चलाने के कतंव्य का अवक्रमण पुत्रवध्‌ या पौत्रवध्‌ के ऊपर चला गया हो, तब तो यह 
प्रइघन उठता ही नही कि मृत प्रभु की विधवा को पृत्रीकरण का हक है या नहीं। किन्तु 
पुत्रवध्‌ अथवा पौत्रवध्‌ यदि अपने अधिकार (दत्तक ग्रहण ) का बिना प्रयोग किये मर 
जाती हैं, तब क्या उत्तरजीवी विधवा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है ? अर्थात्‌ 
क्या उसका अधिकार उन वधुओं के जीवन काल में स्थगित माना जायगा या विनष्ट ? 
विधवा पति की अर्धांगिनी और प्रतिनिधि मानी जाती है। अतः पति का वंश चलाने 
वाला कतंव्य उसके ऊपर आ जाता है। एक पृत्रीकरण के बाद वह उससे निवृत्त नहीं 
हो जाती । तभी तो एक दत्तक के मरने के बाद वह क्रमशः कई दत्तक ग्रहण कर सकती 
है। मतलब यह है कि उसका कतंव्य कई कर्मों की एक श्रेणी को समाहित करता है, 
जिससे वह एक, दो या चार कम करके नहीं, वरंच भ्राजीवन जितने आवश्यक हों 
उतने पूर्वानुपर कर्म (दत्तक ग्रहण) करते जाने से ही कतकृत्य हो सकती है। एक 
दत्तक ग्रहण करने के बाद उसका अधिकार उसके जीवन भर के लिए बविनष्ट नहीं होता, 
वरंच दत्तक के जीवन पर्यन्त स्थगित या सुषुप्त हो जाता है और झ्रावश्यकता पड़ने पर 
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वह (अधिकार) पुनर्जीवित या जागृत हो उठता है। स्थगित होकर पुनः सक्रिय 
हो जाना--यह विधवा के हाथ में विलक्षण अधिकार है, जिसके कारण ऐसा लगता 
है कि पृत्र, पुत्रवध्‌ एवं पौत्रवध्‌ के जीवनान्त में वह पुनरुज्जीवित हो जाता है। 
लगता तो ऐसा है, किन्तु अ्रव इस प्रश्न पर नजीरी कानून भी विचारणीय है--- 

विधवा का पृत्रीकरण वाला अधिकार आजीवन बना रहता है यदि उसका पति 
अपुत्र मे हो, या यदि वह पुत्र छोड़कर मरा हो तो उस पुत्र ने सिवा अपनी माता 
के और किसी को अपना उत्तराधिकारी न छोड़ा हो ! द,नों दशाओं में सम्पदा विधवा 
में मिहित हो जाती है। श्रतः दत्तकग्रहण के फलस्वरूप कोई गैर व्यक्ति वियुक्त नहीं 
होता । तो क्‍या गैर का वियुकत होना या न होना यही इस' बात की कसौटी समझी 
जाय कि विधवा के भ्रधिकार की समाप्ति हो चुकी है या नहीं ? प्रिवी कौंसिल' व 
सुप्रीम' कोर्ट दोनों ही निम्नोक्‍्त नियमों को घोषित कर चुके हैं--(१) “विधवा के 
पुत्रीकरण वाले अधिकार का अवसान हो जाता है जब कि उसका पूृत्र एक पूत्र या 
पुत्रवध्‌ को छोड़कर मर जाता है, क्योंकि वे दोनों (पुत्र व पृत्रवध्‌ ) वंश चलाने की 
क्षमता रखते है। यदि विधवा का पुत्र एक पूत्र को नही एक पुत्री को छोड़कर मरा 
हो और पुत्री की माता पहले ही मर चुकी हो, अथवा पुत्री की माता जीवित तो हो 
किन्तु पुत्रीकरणार्थ अधिकृत न हुई हो, या उसका पुत्रीकरण वर्जित हो गया हो, तो इन 
दणशाओं में विधवाकृत दत्तक ग्रहण वैध माना जायगा, क्योंकि ऐसे लोगों में वंश चलाने 
की क्षमता का अभाव है ।”* 

(२) “विधवा का अधिकार इस विचार के ऊपर अवलम्बित नहीं होता कि सम्पत्ति 
का स्वामित्व विधवा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो चूका है, जो दत्तक 
ग्रहण के फलस्वरूप वियुक्त हो जायगा 7 

(३) “यह विचार निराधार हैं कि मात्र यह तथ्य (विधवा) माता के पृत्रीकरण 
वाले अधिकार का अवसान कर देता है कि उसका पुत्र धार्मिक क्वृत्य करने योग्य, यानी 
१५ वर्ष की श्रवस्था को प्राप्त कर चुका था ।” 


१. “बापू जी ब० गंगाराम” (१९४१), नागपुर १७८। 
“प्रेम ज० कुअर ब० हरिहर” २१, लखनऊ १॥ 
२. असरेन्द्र सानसिह ब० सनातन” ६०, इ० एपील्स २४२॥ 
३- गुरुनाथ ब० कमला बाई” (१९५५) १, सुप्रीम कोर्ट रि० ११३५। 
' ४. “चनवसप्पा ब० सदोवलूप्पा” (१९३७), बम्बई ६४२१ 
५. जी० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू ला, पृष्ठ १६६-१७१। 
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि लखनऊ व नागपुर वाली 
उपरोक्त नजीरों में नियम के कारण ठीक-ठीक नहीं समझे गये हैं।' इत तीन नियमों 
के अतिरिक्त विधवा के अधिकार से सम्बन्धित एक चौथा नियम यह भी है कि अधि- 
कार के विनियोग की कोई कालावधि नहीं है; यदि पति ने कोई निदेश न छोड़ा हों। 
ऊपर जिस तीसरे नियम का उल्लेख हुआ है उसके स्पप्टीकरण की जरूरत है। विधवा 
के अधिकार के अवसान का असली हेतु प्रिवी कौसिल ने (अमरेलद्त मान- 
सिंह वाले मुकदमे में) यह वतलाया है-- बंश चलाने के लिए प्रबन्ध कर 
देने के कतंव्य का जो भार पति के सिर पर था और जिसको 'उसने अपनी पत्नी के 
ऊपर कुछ शर्त लगाकर हस्तान्तरित कर दिया था, उस कर्तव्य को जब उसके पृत्र ने 
अपने जिम्मे के लिया और अपने जिम्मे लेकर उसे अपने पुत्र के ऊपर या पृत्रवध के 
ऊपर डाल दिया, तब माता का अधिकार भी' लुप्त हो गया ।” सुप्रीम कोर्ट ने “गुरुनाथ 
ब० कमलाबाई” में बम्बई की एक नजीर से जस्टिस चन्द्रावरकर के ये वाक्य सानुमोदन 
उद्धत किये है-- वैध क्षमता प्राप्त करने के पूर्व जब पृत्र बिना विधवा या पुत्र या 
दत्तक को छोड़कर मर जाता है, तब तो उस' (पुत्र) के जीवन कान में स्थगितावस्था 
को प्राप्त हुआ विधवा (माता) का अधिकार पुनर्जीबित हो उठता है। किन्तु जिस 
क्षण में वह (पुत्र) किसी अन्य को मशाल सौंप देता है उसी क्षण से उस (माता) का 
मशाल-वहन अधिकार नष्ट हो जाता है 
दायभाग' के अन्दर प्रत्येक समांशी का भाग निर्धारित रहता है। इसलिए 
एक दायभागी कुटुम्ब की विधवा की स्थिति वही होती है जो कि मिताक्षरा के भ्रन्दर 
पृथक-कुटुम्बी की विधवा की। अतः श्रधिकारावसान विषयक उपरोक्त नियम दोनों 
श्रेणी वाली विधवाओ पर लागू होते हैं। उस विधवा के अधिकारावसान विषयक नियम 
कुछ भिन्न किन्तु संक्षिप्त हैं जिसका पति एक समांशिता का सदस्य था। यथा--पहुला 
नियम तो यह है कि विधवा का अधिकार तब तक सजीव रहता है जब तक समांशिता 
का अस्तित्व कायम है। समांशिता का विघटन दो विधि से होता है; एक तो अरम्तिम 
पुरुष समांशी की मृत्यु से, दूसरे, विभाजन से। अन्तिम पुरुष समांशी की मृत्यु के उप- 
रान्त दत्तक ग्रहण किया जा सकता है या नहीं ? इसका उत्तर पहले नास्तिवादी था 
आर इसलिए दूसरा नियम पहले यह प्रचलित था कि समांशिता के विधटन के पूर्व मरे 


१. “गुहनाथ ब० कमला बाई” (१९५५) १, सुप्रोत्त कोर्ट रि० ११३५। 
२. मल्ला कृत हिन्दू ला, पृष्ठ ६४१-४३। 
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हुए समांशी की विधवा विघटन के बाद दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती ।* दूसरा नियम 
श्रव टूट चुका है, क्योंकि प्रिवी कौसिल ने यह विरुद्ध मत दुढतापूर्वक प्रतिष्ठापित कर 
दिया है कि चूंकि वैध कल्पना के अनुसार दत्तक ग्रहण भूतकाल-व्यापी होकर उस तिथि 
से प्रभावशाली बन जाता है जब गोद लेने वाली विधवा का पति मरा था। इसलिए 
दत्तक ग्रहण की वैधता व अवैधता को कुट्म्व की उस दशा के आधार पर निर्णीत करना 
चाहिए जो मृतक के प्राणान्त काल मे थी ।* श्रर्थात्‌ यदि उस॒ काल (प्राणान्त काल) 
में समांशिता का अस्तित्व था, यानी एक भी पुरुष समांशी जीवित था, तो दत्तक ग्रहण 
वैध मान लिया जायगा। समांशिता के विघटन व दत्तक ग्रहण के बीच में जो निहित 
हित उपज चुके हों और सम्पत्ति के जो अचन्य-सक्रमण किये जा चुके हों उनका 
भाग्य-निणंय औचित्यानुकूल होना चाहिए ।* इस प्रइत के ऊपर आगे चलकर 
फिर से विचार करना होगा । इस समय अगला विचारणीय विषय है दत्तक गृहीत हो 
सकने की क्षमता । 

नवीन शीषंक आरभ करने के पहले बम्बई प्रान्त की एक विलक्षण बात ज्ञातव्य 
है। यह बताया जा चुका है कि वहाँ कुटुम्ब के भीतर विवाहागत विधवा उस सम्पत्ति 
के अन्दर परिसीमित स्वामित्व पाती है जो उसको दाय प्राप्ति में मिली हो। वहाँ 
विधवा को गोद लेने की क्षमता भी स्वतः होती है। उसे पतिप्रदत्त अधिकार की आव- 
इयकता नही होती। यदि ग्रोत्रज सपिण्ड के नाते सम्पदा उत्तराधिकार में पाने वाली 
विधवा दत्तक ग्रहण करती है, तो क्‍या दत्तक पुत्र को पालक-पिता की सम्पदा के अति- 
रिक्त वह सम्पत्ति भी मिल जायगी ? पहले की नजीरों में इसका उत्तर नास्तिवादी 
हुआ करता था। किन्तु अनन्त ब॒० शंकर” वाली प्रिवी कौंसिल की नजीर ने उसको 
पलट दिया है। अब उत्तर यह है कि दत्तक पृत्र को वह सम्पत्ति भी मिल जायगी ।* 
अब विषय के तीसरे अग को देखा जाय । 


(३) कौन लोग दत्तक ग्रहण के पात्र बन सकते हें--धरम्मं शास्त्र में एक मात्र 
प्रतिबन्‍्ध मिलता है-“न त्वेवैक पुत्र दद्यात प्रतिगृद्याद्‌ वा स हि सन्तानाय पूर्वेषाम्‌ ।” 


१. “चन्द्रा ब० गजराबाई” (१८९०) १४, बम्बई ४६३॥ 

“सुर्य प्र० राव ब० गंगा राजू” (१९१०) ३३, मद्रास २२८। 
२. अनन्त ब० शंकर” (१९४४), बम्बई ११६-७० इ० ए० २३२। 
३. जीवाजी ब० हनमन्त (१९५०), बम्बई ५१०। 

“आीनिवास ब० नारायण ” (१९५५) १, सुप्रीम कोर्ट रि० १। 
४. मुल्ला प्रणीत हिन्दू ला (१२वां संस्करण), पृ० ६४८। 
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(वसिष्ठसूत्र )। इस प्रतिबन्ध को श्राज्ञापक नहीं निदेशक माना गया है। दत्तक की 
परिभाषाओं में भी पात्रता का कोई निषेधात्मक या आज्ञापक विधान नही पाया जाता, 
यथा[--- 

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि। 

सदृद्ं प्रीतिसंयुक्‍्त स झेयो दत्रिसः सुतः॥ (सन्‌ ९, १६८) 

अक्षतायां क्षतायां व। जातः पोनभेंवः सुतः ॥ 

दद्यान्‌ माता पिता व य॑ स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ (याज्ञ० २, १३७) 


किन्तु दत्तकमीमांसा' आदि में श्रनेक निषेध तथा नियम उल्लिखित हैं जिनके 
श्राधार पर कई नजीरें बन गयी हैं। उसी नजीरी कानून को यहाँ प्रस्तुत किया जायगा । 
नन्‍्द पड़ित कृत दत्तकमीमांसा की मार्मिक आलोचना जी० सी० सरकार प्रणीत हिन्दू 
ला (८वाँ सं०) के पृष्ठ १८१--८७ पर पढ़ने योग्य है। यदि वह ग्रन्थ न लिखा गया 
होता, तो विषय इतना जटिल न हो जाता । 

(क) दत्तक को हिन्दू होता चाहिए और उसको पुरुष भी होना आवश्यक है।* 
पुरुषत्व की शर्तं उपरोक्त मनु तथा याज्ञवल्क्य के वचनों पर आश्रित है, जिनमें 'सुता” 
या पृत्री” की नहीं पुत्र” या सुत” की चर्चा है। अर्थात्‌ कन्या गोद नहीं ली जा 
सकती है। यथा-- दत्तकश्च पुमानेव भवति न कन्या ।* (व्यवहारमयूख ) 

(ख) दत्तक को ग्रहीता या पालक की जाति या वर्ण का होना चाहिए। यह 
झ्रावरयक नहीं है कि दोनों सम उपजाति के भी हों । मन्‌ के उपरोक्त वचन में जो 
“सदुश” शब्द आया है उसका अर्थ कुल्लूक-टीका तथा व्यवहारमयूख में यही किया 
गया है। 

(ग) दत्तक ऐसी जननी का पुत्र नहीं होना चाहिए जिसको पालक वर नहीं सकता 
हो। यह विस्तृत नियम नजीरों में इसलिए घुस झ्राया कि हाई कोर्ट के जज संस्कृत से 
अनभिज्ञ थे अत: उनको दत्तकमीमांसा' के सदरलैण्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद का आश्रय 
लेना पड़ता था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नन्द पंडित-रचित दत्तकमीमांसा की 
प्रामाणिकता स्वतः अनिश्चित है। दूसरे, जहाँ उपरोक्त मूल ग्रन्थ में ऐसी नारी के पुत्र 
का दत्तक ग्रहण निषिद्ध है जिसके साथ पालक नियोग” न कर सकता हो, वहाँ सद- 
रलैण्ड ने नियोग के साथ विवाह को अपनी तरफ से जोड़कर यह अभ्रनुवाद कर दिया कि 


१. “गंगा बाई ब० अनन्त” (१८८९) १३, बम्बई ६९०। 
२. “शिवदेव ब० रामप्रसाद (१९२४) ४६, इलाहाबाद ६३७॥ 
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ऐसे बालक का गोद लेना वर्जित है जिसकी माता से पालक नियोग या विवाह न कर 
सकता हो। तीसरे, नियोग की प्रथा ननन्‍्द पंडित के बहुत पहले से बन्द हो चुकी थी। 
उस प्रथा को दत्तक-ग्रहण की वेधता की कसौटी बनाना एक सन्देहोत्पादक तथा विस्मय- 
कारी बात है। ऐसे नियम के आधार पर दी गयी पुरानी नजीरें भी विचित्र प्रतीत 
होती हैं। कुशल यह हुईं की नन्द पंडित के ही ग्रन्थ में यह लिखा मिल गया कि चूँकि 
कोई पुरुष अश्रपती माता, पितामही, मौसी से नियोग नहीं कर सकता, इसलिए वह 
अपने श्राता, चाचा, मामा, दौहित्र, भानजे को गोद नहीं ले सकता। फलतः नयी' 
नजी रों में दौहित्र, भागिनेय, मौसी के पुत्र तक का निषेध पाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त यह निषेध शूद्रों पर लागू नहीं होता और प्रथा के अ्वलम्बन से उनके निषिद्ध 
पुत्नीकरण भी वैध मान लिये जाते हैं। 

(घ) जो वालक श्राद्ध कम नहीं कर सकता वह गोद नहीं बेठ सकता, क्योंकि 
फिर दत्तक ग्रहण का उद्देश्य ही विफन हो जायगा। ग्रतः जारज, अन्ध, बधिर गोद नहीं 
लिये जा सकते ।' संन्यासी भी इसीलिए गोद नहीं बेठ सकता, जब तक वह संन्यास 
का परित्याग न कर दे ।'* 


(च) दत्तक की आयु पर चार मत हैं--(१) यदि चूड़ाकर्म पर्यन्त संस्कार 
जनक-कुटुम्ब में हो चुके हों, तो वह बालक अ्रयोग्य हो जायगा। (२) यदि चूड़ाकर्म 
संस्कार तथा उसके बाद वाले संस्कार पालक-कुटुम्ब में किये जायें तो उस' बालक का 
पृत्नीकरण वध होता है । (३) पाँच वर्षोपरान्त बालक पुत्रीकरणीय नहीं-रह जाता। 
(४) जिसका चूड़ाकर्म जनक-कुटुम्ब में हो चुका हो किन्तु|जिसकी अवस्था अभी पाँच 
वर्ष से कम हो, वह भी गोद के योग्य उस दशा में हो सकता है कि पालक के यहाँ 
झाकर पहले उसका पुत्रेष्टि कम कराया जाय तत्पदचात्‌ श्रन्य विहित कियाएँ ।* नियम 
मध्यकालीन धार्मिक ग्रन्थों से संकलित हुए हैं। नजीरी कानून में भी इस प्रइन के 
ऊपर तीन मत पाये जाते है-- 


१. बंगाल, विहार, मद्रास, बनारस, उड़ीसा में उपनयन के पृव॑ गोद हे छेना 


१.  रामचन्द्र ब० गोपाल” (१९०८) ३२, बम्बई ६१९। 

“ रामकृष्ण ब० चिमनजोी” (१९१३) १५, बम्बई छा० रि० ८२४। 
२. एस० सर्वाधिकारी ब० बी० राय चौधरी (१९४४) १, कलकत्ता १३९। 
३- “गुराबराव ब० नागराव” (१९५२), नागपुर ५९१। 
४. हिस्द्री आव घसमंद्ञास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ६८०। 
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चाहिए। आयू का विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पालक से भी अधिक दत्तक 
की आयु हो सकती है। 

२. मद्रास में यह भी नियम प्रचलित है कि यदि दत्तक और पालक समगोत्री 
हों, तो उपनयनोपरान्त भी पृत्रीकरण हो सकता है, किन्तु विवाहोपरान्त नहीं । 


३. बम्बई प्रान्त में न आायू का बन्धन है, तन उपनयन या विवाह का, यथा 
“दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्नोपि च भवतीति तातचरणा:। युक्त चेद बाधकाभावात्‌ [* 
(व्यवहारमयूख ) श्रतः पुत्रवान्‌ पुरुष भी गोंद लिया जा सकता है।' 


(छ) बम्बई के उपरोक्त मत के विपरीत नागपुर, इलाहाबाद, मंसूर, मद्रास 
के हाई कोर्टो ने यह निर्णोत किया है कि विवाहित पुरुष का पृत्रीकरण अवैध है, 
यहाँ तक कि शूद्रों में भी ।* 

(ज) उपरोक्त नियम, प्रतिबन्ध, निषेध जो पति के लिए कहें गये है, वही पत्नी 
के ऊपर लागू होते हैं। जिन व्यक्तियों को पति गोद नहीं ले सकता, उनको पत्नी भी 
नहीं ले सकती है । यथा, अपने पति के भानजे को वह भी गोद नहीं छे सकती, यद्यपि 
अपने ननदोई को वह ले सकती है। उसी तरह जिनको पति गोद ले सकता था उनको 
वह भी गोद ले सकती है। जैसे वह अपने भाई के साथ विवाह नहीं कर सकती, किन्तु 
भाई के पुत्र को गोद ले सकती है, क्योंकि उसका पति के सकता था। पति-पत्नी 
एकात्मा होते है। 

(झ) रिवाज इतना प्रवल होता है कि प्रमाणित होने पर, उपरोक्त नियमों, 
निर्षधों का उत्सादन करके निषिद्ध दत्तक ग्रहण को भी वह वैध वना सकता है। 


१. “चन्द्रेर ब० विश्वेदवर (१९२५) ५, पटना ७७७। 
“सुरबाला देवी ब० एस० के० मुखर्जी” (१९४४) १, कलकत्ता ५६६॥। 
“गंगासहाय ब० लेखराज” (१८८७) ९, इलाहाबाद २५३। 
२. बालाबाई ब० महदू” (१९२४) ४८, बम्बई ३८७। 
३. झुंका ब० नाथ” (१९१३) ३४, इलाहाबाद २६३॥ 
“० बाई ब० सनोहरसिंह (१९४५), नागपुर ४२५। 
“नडाजे गौडा ब० चन्नम्मा (१९५२), मेसूर ४०१ 
“एम्र० थावेर ब० सी० थावेर (१९४९) ७५, इ० ए० २९३॥ 
४. 'विद्यनाथ ब० अप्पू” (१८८६) ९, मब्रास डंडे । 
“देवकी ब० रिखी”, ए० आई० आर० १९६०, पंजाब ५४२॥ 


फ् 
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(त) ज्येष्ठ पुत्र के पुत्रीकरण का निषेध, जो मन्‌, (९,१०६) और याज्ञ० (२, 
१३० ) से निष्कर्ष रूप में निकाला जाता है, अनुशंसात्मक माना गया है, न कि आज्ञापक ।* 


(थ) तथैव वसिष्ठ का वचन “नत्वेवेक पुत्र दद्यात्‌ .. . . . ” जो ऊपर उद्धूत 
हो चुका है, आज्ञापक नहीं माना जाता है, यद्यपि उसका अर्थ स्पष्टतया यह है कि 
एकल पुत्र को दत्तक नहीं करना चाहिए ।* तजीरी कानून के अनुसार एकल पूत्र 
भी गोद लिया जा सकता है। 


(द) चूँकि दान की क्रिया पृत्रीकरण के लिए जरूरी होती है, जिसका सम्पादन 
मात्र पिता या माता कर सकते है, इसलिए झ्रनाथ बालक गोद नहीं बेठाया जा सकता।' 

(ध) दो व्यक्ति एक ही बालक को गोद नहीं बैठा सकते हैं, चाहे दोनों सगे भाई 
ही हों,' और न एक से अधिक बालक साथ-साथ गोद लिये जा सकते हैं ।* द्वयामु- 
ष्यायण की बात निराली है। 


(न) उपरोक्त दहयाम्‌ष्यायण एक विशेष प्रकार का पृत्रीकरण होता है। 
दत्तक के दो प्रकार हैं, एक केवल जिसका विवरण अ्रभी तक किया गया है, दूसरा 
द्रयाम्‌ ष्यायण, जिसका श्र है दो पितरों का पुत्र | यथा 'अ्य च दत्तको द्विविधः केवलो 
दयामुष्यायणइच | संविदं विना दत्त आद्य:। आवयोरसाविति सविदा दत्तस्त्वन्त्य: ।” 
(व्यवहारमयूख ) कहीं-कही केवल दत्तक” को शुद्ध दत्तक” संबोधित किया गया 
है। कहीं-कहीं दयामुष्यायण” को द्विप्रवाचन” की संज्ञा दी गयी है। मिताक्षरा में 
'क्षेत्रज” और द्वयामृष्यायण” को पर्यायवाची कहा है। जब कोई पुरुष अपने एकल 
पुत्र को दूसरे पुरुष को पुत्रीकरणार्थ इस संविदा के सहित प्रदानाँकर देता है कि वह 
जनक तथा पालक दोनों पितरों का पुत्र समझा जायगा, तब उस पुत्र को द्वयामुृष्यायण 
कहते हैं। दयामुष्यायण होने की संविदा साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। यदि दो 
भाइयों के बीच एक ही पृत्र हो और एक भाई उसको दत्तक ग्रहण कर ले, तो भी वह 


१. हिस्द्री आव घमद्ञास्त्र, ३, ६७७। 
२. व्यास चि० ल्यूल ब० व्यास रामचन्द्र” २४, बम्बई ३६७। 
“काज्ी बाई ब० तात्याँ ७, बन्बई २२१। 
“बल्पु ग्रलिंग स्वामी ब० रामलक्षस्मा (१८९९) २६, इ० ए० ११३॥ 
३. मरेया ब० रामलक्ष्मी! (१९२१) ४४, सद्रास २६०। 
४. “राज कुं० ब० विश्वेश्वर” (१८८४) १०, कलकत्ता ६८८ । 
७५. सुरेनद्ध केशव ब० दुर्गा सुन्दरी” (१८९२) १९, इ० ए० १०८। 
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अपने जनक-पिता का उत्तराधिकारी बिना उपरोक्त सविदा को प्रतिष्ठापित किये नहीं 
माना जायगा ।* उपरोक्त संविदा समेत गोद लिया हुआ पुत्र दोनों कुट्म्त्रों में उत्तरा- 
'घधिकार पाता है ।* द्द्यामुष्यायण के पुत्र अपने पालक-पिता के दाय में हिस्सेदार होते 
हैं। दृच्चामृष्यायण के मरने पर उसकी जननी-माँ व पालक-माँ उसकी सम्पत्ति को वरा- 
बर-बरावर पाती हैं। वरावर-बराबर पा लेने के बाद यदि पालक-माँ एक दूसरा दत्तक 
ग्रहण कर लेती है, तो क्या भूतकालव्यावी सिद्धान्त के आधार पर जननी-माँ पाये हुए 
श्रर्धभाग से वियुक्त हो जायगी ? नहीं ।'* दत्तकमीमांसा में दत्तक का एक नया भेद 
निकाला गया है। (क) सामान्य दत्तक तथा (ख़) क्रीत अनित्य द्द्बामृष्यायण 
आर उपरोक्त अर्थात्‌ संविदायुकत दत्तक नित्य हद्यामुष्याय्ण कहा गया है। किन्तु 
पूर्वोक्‍्त को दच्चामृष्यायण कै से कहा जा सकता है यह समझ में नहीं आता। क्योंकि वह 
तो केवल पालक का पृत्र बन जाता है। वह दो पितरों का पूृत्र नहीं बना रहता! 

(४) कौन लोग दत्तक प्रदान कर सकते हें--पुत्र को पुत्रीकरणार्थ प्रदान करने 
का पहला हक पिता का होता है। वह पत्नी से परामर्श करने को वद्ध नहीं है। उसके 
बाद माता को हक होता है। किन्तु पिता की अनुमति विना वह पुत्र को प्रदान नहीं कर 
सकती, यदि वह जीवित हो और समझता-बूझता हो। यदि पिता मर चुका हो, या 
संन्यास ले चुका हो, या समझ-बूझ खोकर अनुमति देने के अ्रयोग्य हो गया हो, तो 
केवल माता प्रदान कर सकती है, बशर्तें कि पति ने उसको वर्जित न कर रखा हो। 
यथा--- 


माता पिता वा दर्यातां यमदुभिः पुन्नमापदि। 

सद्शं प्रीतिसंयुक्‍तं स ज्ञेयों दतन्रिमः सुतः॥ (सन्‌ ९, १६८) 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनभंव:ः सुतः। 

दद्यान्‌ साता पिता वा य॑ स पुत्रों दत्तको भवेत्‌ ॥ (याज्ञ० २, १३०) 


यदि माता-पिता दोनों मर चुके हों, तब तोबालक को प्रदाव करने के 
लिए कोई अधिकृत नहीं रह जाता, न पितामह, न म्राता, न विमाता। 


१. हुचराव ब० भीमराव (१९१८) ४२, बम्बई २७७। 
“लक्ष्मीपति राव ब० वेंकटेश (१९१७) ४१, बस्बई ३१५॥ 
२. “श्रीमती उम्रा ब० ग्रोकुलानन्द” (१८७८) १५, इण्डियन ए० ४०। 
“बिहारीलाल ब० शिवलाल” (१९०४) २६, इलाहाबाद ४७२॥ 
३. “कंतव। ब० संगन गौडा” (१९४२ ) बम्बई ३३०। 
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मान लीजिए कि राम का पिता “विधर्मी” (मुसलमान) हो जाता है, क्या वह 
राम को श्रव भी दत्तक प्रदान कर सकता है ? हाँ, यद्यपि धार्मिक क्रिया उसको प्रति- 
निधि द्वारा करानी पड़ेगी ।! यह निर्णय सन्‌ १८५१ वाले “कास्ट डिसएविलिटीज 
रिमूवल ऐक्ट” पर झ्राधारित है, किन्तु हिन्दू प्रकृति व भावना के विपरीत लगता है। 
समान लीजिए कि राम की विधवा माता पुनविंवाह कर लेती है। क्या वह अब भी राम 
को प्रदान कर सकती है ? हाँ ।* माव लीजिए कि राम का पिता किसी के यहाँ गोद 
बैठ जाता है। क्‍या वह राम को पृत्रीकरण के लिए अरब भी प्रदान कर सकता है ? 
हाँ; बम्बई के मतानुसार,' न कि नागपुर के मतानुसार ।* ज्ञातव्य है कि प्रदाता के: 
होशहव।स दुरुस्त होने चाहिए और उसको वय:आप्त भी हो चुकना चाहिए। 

(५) पुत्नीकरण की आवश्यक कृतियां और अनुष्ठान क्या होते हँ--पुत्नीकरण 
की घामिक कतियाँ “हिस्ट्री आव धमशास्त्र”, खण्ड ३ के पृष्ठ ६८७-८९ में वर्णित 
हैं। उनमें से सर्वोपरि है--(१) जनक या जननी या दोनों द्वारा बालक का 
प्रदान तथा पालक पिता या माता या दोनों के द्वारा पुत्रीकरण के अ्रभिष्राय से उसका 
अगीकार। (२) दत्तक-होम। (क) पालक तथा जनक पक्ष के बीच दत्तक का आदान- 
अदान एक एसी अनिवार्य क्रिया है जिकसा लोप न तो द्विज कर सकता है न शूद्र । 
यहाँ तक कि बिना इसके दत्तक-प्रहण वैध नहीं वन सकता, चाहे उसकी स्वीकृति मौखिक 
रूप से या रजिट्री दस्तावेज से व्यक्त कर दी गयी हो ।* पृत्र को देने और लेने की 
सादी क्रिया का प्रमाण यदि विश्वासोत्पादक हो, तो वह पुत्रीकरण की बैधता के लिए 
पर्याप्त समझा जायगा। पुराना हो जाने के कारण जब उपरोक्त प्रमाण उपलब्ध नहीं' 
हो सकता तब विविध परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि पुत्री- 

रण को वेध शर्ते पूरी हो चुकी थीं। यथा दत्तक-ग्रहण की पालक द्वारा बहुकालीन 
मान्यता तथा ऐसे अन्य लोगों द्वारा उसकी बहुकालीन मान्यता जिनकी तथ्यों व परि- 
स्थितियों की जानकारी सम्मान्य समझी जा सकती हो ।* यह याद रहे कि दत्तक को 


जझामसिंह ब० शान्ताबाई” २५, बम्बई ५५१। 
“पता बाई ब० महादू” (१९०९) ३३, बम्बई १०७॥ 
“फकीरप्पा ब० सवत्रेव/” २३, बम्बई रा० रि० ४८२। 
_सार्तण्ड ब० नारायण” (१९३९), बम्बई ५८६ (फुल बेंच) 
“शरदचन्र ब० झान्ता बाई” (१९४४) नागपुर ५४४ (फुल बेंच) ४ 
शिनाथ ब० कृष्णसुन्दरी” (१८८१) ७, इ० एपील्स ३५०। 
पन्च,छालू ब० चिस्मनप्रकाद (१९४७), पंजाब ५४। 


रण #्च 


4 पे हा 
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आदान-प्रदान करने के अधिकार या हक में और उसको शरीरतः लेने ,व सौप देने में 
भंद है। पहली एक मानसिक स्थिति है और उसका प्रत्यायोजन नही किया जा सकता। 
सौंप देना एकमात्र शारीरिक क्रिया है जो अन्य के माध्यम से भी सम्पन्न हो सकती है। 
अर्थात्‌ प्रथम कोटि के निमित्त प्रतिनिधि की नियुक्ति अवैध और द्वितीय के निमित्त 
बंध मानी जाती है।' 


(ख) दत्तक होम का महत्व आदान-प्रदान की अपेक्षा न्‍्यून है। सगोत्र द्विजों 
में दत्तक-होम आवश्यक नहीं होता।' असम गोत्रियों में दत्तक-होम आवश्यक है या 
नही इस पर मतभेद है। मद्रास तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस प्रशत का उत्तर अस्ति- 
वाची' है, और वम्बई में तास्तिवांची । यह आवश्यक नही है कि पृत्रीकरण के साथ 
ही साथ दत्तक-होम कर डाला जाय। होम बाद में हो सकता है। यदि ग्रहीता या 
प्रदाता की मृत्यु हो जाय, तो होम क्रिया कुछ काल पर्यन्त स्थगित भी की जा सकती 
है । जैसे आदान-प्रदान की क्रिया प्रत्यायोजित हो सकती है, वैसे ही दत्तक-होम के 
निमित्त भी प्रतिनिधि नियुक्त हो सकता है ।* 


दत्तक के आदान-प्रदान तथा दत्तक-होम के अतिरिक्त बेधता की यह शर्ते भी 


है कि दोनों पक्षों की तथा यदि दत्तक वयस्क हो तो उसकी भी सम्मति स्वतंत्रता- 
पूर्वक दी या ली गयी हो। छल-कपट, भ्रम, गलती, प्रसाह (वशीकरण ) , मिथ्या निरू- 
पण, अनूचित दबाव ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर हानिग्नस्त पक्ष पुत्रीकरण का 
उत्सादन करा सकता है ।* किन्तु प्रतिदेय का लेना-देना ऐसा का रण नहीं माना जाता ।* 
पुत्नीकरण जब एक बार हो चुकता है तो उसका विखण्डन करना सब पक्षों के लिए 


१० श्यामसंह ब० शान्‍्ता बाई” २५, बम्बई ५५१। 
“गोविन्दरामस ब० शिवप्रसाद” (१९४८) नागपुर ९८।॥ 
२- बाल यंगाधर तिलक ब० श्रीनिवास पंडित” (१९१५) ४२ इ० ए० १३५३४ 
३. समनाथ ब० बगिसन” (१९४०) मद्रास ९८। 
“आत्माराम ब० साधवराव” (१८८४) ६ इलाहाबाद २७६॥ 
४. गोविन्दप्रसाद ब० रिंदाबाई” (१९२५) ४९, बस्बई ५१५ 
५. “बेंकट ब० सुभद्र/” (१८८४) ७, भद्रास पढं८। 
६. “लक्ष्मी बाई ब० रासचन्द्र” (१८९८) २२, बस्बई ५९०१ 
७. “श्री सीताराम ब० श्री हरिहर” (१९११) ३५, बम्बई १६।॥ 
८. नारायण ब० गोपाल राव” (१९२२) ४६, बस्बई ९०८॥ 


हि 
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भ्रसाध्य हो जाता है तथा दत्तक अपने जनक पक्ष में पुनरागमन नहीं कर सकता है।' 


अलबत्ता वह स्वत्व परित्याग करके पालक-पिता की सम्पत्ति को अनंगीकार भले 
ही कर दे ।* 


(६) दत्तक ग्रहण के क्या परिणाम होते हैं--पुत्रीकरण के परिणाम चार स्थूल' 
श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं। श्र्थात्‌ देखना चाहिए कि (१) विवाह करने के 
अधिकार पर, (२) उत्तराधिकार के हक पर, (३) विभाजन में भाग पाने के हक पर 
और (४) निहित सम्पत्ति को वियुक्त करा पाने के हक पर पुत्रीकरण का क्या प्रभाव 
पड़ता है। इन प्रह्नों के उत्तर निम्नलिखित स्मृतिवाक्यों पर अ्रधारित नजीरों ने 
'प्रस्तुत किये हैं--- 


पुत्रात्‌ द्वाददा यान्‌ आह नुर्णा स्वायम्भुवों सनुः। 

तेषां पड़ बन्धुदायादाः (पड़ अदायादबान्धवा: ॥। 

औरसः क्षेत्रजज्चंब दत्तः कृत्रिम एवं च। 
गूढोत्पन्नोडपपविद्धशव दायादा बान्धवादच षढ़ ॥ 

कानीनइच सहोढइ्च क्ीतः पौनभेंवस्तथा । 

स्वयन्दत्तरच शौद्र्च पड़ अदायादबान्धवाः॥ (सनु ९, १५८-६० ) 
गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेंदु दत्रिमः सुतः। 

गोत्र रिक्‍्थानुगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वधा॥ (मनु ९, १४२) 


(१) विवाह--औरस के लिए जो निषेध विवाह-प्रकरण में कहे गये हैं प्रायः 
वही दत्तक पर लागू होते हैं, यानी जनक व पालक दोचनों गोत्रों को बराकर उसे विवाह 
करना चाहिए। मतलब यह निकलता है कि रिक्थ और गोत्र इत दो को छोड़कर अन्य 
मामलों (जैसे विवाह) के लिए पुत्रीकरण से रक्त सम्बन्ध का विघटन नहीं होता 
है। निबन्धकारों में अधिकांश का मत यह लगता है कि मातृकुल की पाँच तथा पितृ- 
कुल की सात पीढ़ियों को त्यागना चाहिए ।' चूँकि दत्तक की पात्रता निर्धारित करने 
में उसकी माता के साथ पालक के विवाह करने की योग्यता का विचार किया जाता 
है, इसलिए निष्कर्ष यह मालूम देता है कि दत्तक अ्रपने जनक-कुटुम्ब में से ऐसे बालक 


१. आशा बाई ब० प्रभूलाल”, ए० आई० आर० १९६०, राजस्थान ३०४। 
२. लूकर्न ब० पि्जी” (१९३०) ५७, कलकत्त। १३२२। 
३. हिस्द्री आव धर्मज्ञासत्र, खण्ड ३, पृष्ठ ६९३-९६। 
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को गोद नहीं के सकता है, जिसको वह उस दशा में दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता था 
यदि वह जनक-कुटुम्ब में ही बना रहता ।* 

(२) उत्तराधिकार का हक--पृत्रीकरण से दत्तक का जनक-कुदुम्व में से वियोग 
व विच्छेद होकर पालक-कुटुम्ब से संयोग व समुत्थान हो जाता है। इसलिए जनक- 
कुटुम्ब में पुत्रत्व के सारे हकों को गवाँकर पालक-कुटुम्ब में पुत्रत्व के सारे हकों को 
वह अर्जित कर लेता है। यहाँ तक कि समांशिता की सम्पदा में भी उसका हक या 
स्वत्व समाप्त हो जाता है और दूसरी में उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर दायभाग और 
मिताक्षरा में कोई सेंद नहीं है। दायभाग के अनुसार दत्तक उस सम्पत्ति के स्वत्व से 
वंचित नहीं हो जाता जो पुनत्रीकरण के पहले उत्तराधिकार द्वारा या विभाजन या दान- 
उपहार द्वारा या स्वार्जन द्वारा या एकल उत्तरजीविता द्वारा उसमें निहित हो चुका 
था ।* ये नजीरें मनु के “रिक्थं जनयितुर्त हरेत्‌” वाक्य पर आधारित हैं जिसका अर्थ 
यह होता है कि दत्तक उस सम्पदा को अपने साथ नहीं ले जा सकता, जिसको उसने 
पिता से उत्तराधिकार में पाया हो। स्पष्टतः उपरोक्त स्वत्व पिता के माध्यम से पुत्र 
को उत्तराधिकार में नहीं मिलता। जैसे यदि राम का बटवारा अपने पृत्र व पौत्र के 
साथ हो जाने के बाद एक पौत्र अ्रन्य कुटुम्ब में गोद चला जाता है, तो बटवारे में मिले 
हुए उस भाग से वह वंचित नहीं हो सकता। किन्तु यदि राम अपने पिता के दायाद 
के नाते एक सम्पत्ति को पाने के बाद गोद जाता है, तो उस सम्पत्ति को उसे छोड़ 
ही देना पड़ेगा ।* न्‍ 

ऊपर कहा गया है कि दत्तक का जनक-कुटुम्ब से विच्छेद हो जाता है। यदि 
पुत्रीकरण के समय वह विवाहित था, या सपृत्र था, या उसकी पत्नी के गर्भ में पुत्र 
था, तो इन लोगों के उत्तराधिकार कैसे विनियमित होंगे ? उसकी पत्नी तो उसके 
साथ पालक कुटुम्ब में विलयित हो जाती है, क्योंकि पति-पत्नी एकात्मा, दो शरीर 


१. मूतिया ब० उप्पन (१८५८), मद्रास सदर दीवानी ११७। 
“राखालराज ब० देवेन्द्र” ५२, कलकत्ता वीकलो नोद्स ७७१॥ 
“/इयामचरन ब० ओऔचरन” (१९२९) ५६, कलकत्ता ११३५। 
“बेंकट नरसिंह ब० रंगेया (१९०६) २९, मद्रास ४३७। 
“मभानिक बाई ब० गोकुलदास” (१९२५) ४९, बम्बई ५२०। 
“बवहीना बाई ब० किसनलालू (१९४९) बम्बई ५८७। 
“हरलाल ब० गंगाराम” (१९५१) पंजाब १४२। 

“दत्तात्रेय ब० गोविन्द” (१९१६) ४०, बम्बई ४२९। 


का 


४ 
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माने जाते है ।' उसके भी स्वत्व पालक कुट्म्ब मे ही उपजते है। किन्तु उसका पुत्र 
उसके जनक-कुटुम्ब का ही सदस्य बना रहता है और उसके स्वत्व व अधिकार उसी 
भाँति उपजते व विनियमित होते रहते हैं मानो उसकी वश-परम्परा में कोई बाधा पड़ी 
ही नहीं थी। वह पुत्र अ्रपने पिता के पालक-क्ुटुम्ब में कोई हक नहीं अर्जित करता 
है। यदि उसका पिता गोद बैठ जाने के बाद मर जाय तो उसकी विधवा माँ श्रपुत्रा 
समझी जाती है और वह गोद लेने की हकदार हो जाती है। किन्तु वह उसी अपने 
ग्रौरस को दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि दाता व ग्रहीता की दो कृतियाँ संयोजित 
नहीं की जा सकती है।' यदि पति के गोद बैठ जाने के पश्चात्‌ गर्भवती पत्नी को 
पुत्र उत्पन्न हो, तो वह पुत्र अपने पिता के पालक-कुटुम्ब का वशर्ज गिना जायगा और 
उसी में स्वत्व व अधिकारों को अजित करेगा । कारण यह है कि यद्यपि गर्भस्थ होने 
के समय उसका पिता जनक-कुटुम्ब का अंग था, तथापि उत्पन्न होने के समय वह 
पालक-कुटुम्ब का अग बन चुका था ।* 


ऊपर कहा गया है कि दत्तक अपने पालक-कुटुम्ब में विलीन होकर उसी का 
उत्तराधिकारी बन जाता है। अर्थात्‌ वह अपने पालक पिता का, पितामह का, प्रपिता- 
मह का, सांपाश्विक कुदुम्बियों का दायाद बन सकता है। विलोमतः पालक कुटुम्ब के 
उपरोक्त सांपाश्विक जन दत्त क के दायाद बन सकते है, मानों वह औरस' रहा हो ।* 
उसी प्रकार औरस के तुल्य वह अपनी पालक-माता का, उसके पिता व भ्राता इत्यादि 
का दायाद बन सकता है । विलोमतः उपरोक्त मातृक कुटुम्बी उसके उत्तराधिकारी 
बन सकते है ।* मान लोजिए कि जब लाल ने राम को दत्तक ग्रहण किया तब लाल 
की पत्नी कची मर चुकी थी। क्या कची का या उसके पिता, भ्राता इत्यादि का उत्त रा- 
घधिकारी राम अरब भा बन सकता है ? हाँ, क्योंकि लाल ने राम को जब गोद लिया, 
तब राम उसका तथा उसकी म्‌त पत्नी दोनो ही का पुत्र बन गया था ।* किन्तु यदि 
पुत्रीकरण के पहले सम्पत्ति किसी दायाद मे निहित हो चुकी हो, तो राम उसको वियुक्त 


१. “कलगवदा ब० सोमप्पा” (१९०९) ३३, बम्बई ६६९। 

२- शरदचन्द्र ब० संतव। (१९४५) नाडपुर ५४४। 

३- “अद्वी ब० फकीरप्पा” (१९१८) ४२, बम्बई ५४७। 

४. “चन्द्रेदबर ब० विश्वेदवर (१९२६) ५; पदना ७७७। 

७. 'एसि० आयंगर ब० पी० थेबंग” (१९३३) ५६, मद्रास ७५९ ॥ 
६. “सुन्दरम्मा ब० बेंकट सुब्बा” (१९२६) ४९, सद्रास ९४१। 
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नहीं कर सकेगा ।' मान लीजिए कि लाल की कची के अतिरिक्त भी पत्त्ियाँ हैं 
किन्तु उनमें से छांटकर केवल कची के समेत बैठकर वह राम को गोद लेता है। 
क्या राम उन सब पत्नियों का या उनके पिता-अ्रातादि का उत्तराधिकारी वन सकता 
है ? नहीं, वह कची का तो पूत्र तथा अन्य पत्तियों का वैमात्र सुत समझा जायगा। 
फलत: राम केवल कंची व उसके भ्राता-पिता आदि का दायाद बन सकता है और 
विलोमतः वे उसके। किन्तु न वह अन्य माताओं का व उनके श्राता-पितादि का 
दायाद बन सकता है और न विलोमतः वे लोग उसके। यदि लाल कंची तथा गअ्रन्य 
कई विधवाओं को छोड़कर मरे, और उनमे से केवल कंची श्रधिक्षत होने के 
कारण राम को गोद लेती है, तो भी कंची उसकी माता होगी तथा बाकी विधवाएँ 
उसकी विमाता मानी जायँगी। उनके व उनके पिता-भ्रातादि के उत्तराधिकार के 
प्रति राम के हक पर भी उपरोक्त सिद्धान्त लागू किया जायगा ।* 

उत्तराधिकार के ही शीष॑क के अन्तगंत तीन शंकाएँ उठती हैं--- (क) पालक- 
पिता की पृथक सम्पदा में एवं (ख) समांशिता वाली सम्पदा में दत्त क पुत्र के क्या 
हक होते हैं ? (ग) यदि पुत्रीकरण के पश्चात्‌, पालक के एक और पुत्र उत्पन्न हो 
जाय, तो दत्तक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

(क) यह याद होगा कि पिता को अपनी पृथक्‌ सम्पदा का पूर्ण अधिकार होता 
है और वह उसका हर प्रकार से अन्य-संक्रमण कर सकता है। वह उसका इच्छापत्र 
तथा हिवानामा या दानपत्र स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकता है और उसके और पृत्रादि 
न तो बाघा डाल सकते हैं न आपत्ति कर सकते हैं। दत्तक का रुतबा (पद) औरस 
सेन तो बड़ा होता है और न पुत्रीकरण से यह भीतरी झ्राशय ध्वनित होता है कि पालक 
उसके निमित्त सारी सम्पत्ति को अक्षण्ण छोड़ जायगा ।' यह बात और है कि जनक 
पिता व पालक के बीच ऐसी संविदा पहले से ही हो चुकी हो। उस दशा में पालक 
उस संविदा से बद्ध होने के कारण सम्पदा का कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकता जो 
दत्तक के लिए अहितकर प्रतीत हो ।* पुत्रीकरण चाहे पिता ने स्वतः किया हो चाहें 
उसकी विधवा ने, उस कर्म से पूवव-लिखित इच्छापत्र या दानपत्र का विखंडन नहीं 


१, “रामकृष्णेया ब० नरसेया” (१९५७) आंध्र प्रदेश १०९" 

२. “अन्नपूर्तो ब० फोविस (१८९९) २३, मद्रास १ (प्रिवो कौ०) । 

३. “राजा वेंकट सूर्य ब० कोर्ट आव वाइ स्‌ (१९३९) २२, मद्रास ३८३। 
“सुब्बा रेड्डी ब० दुराई स्वामी (१९०७) ३०, मद्रास ३६९। 

४. सुरेन्द्र केशव ब० दुर्गायुन्दरी” (१८९२) १९, इ० ए० १०८। 
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समझा जा सकता। ' ज्ञातव्य है कि दायभाग शाखा मे पिता को पूर्ण स्वाधीनता पृथक्‌ व 
पतामही दोनों प्रकार की सम्पदा पर होती है। अतः वहाँ भी पूर्वोक्त नियम लागू होते है । 

(ख) पहले वे कारण सविस्तर बताये जा चुके हैं जिनसे समां शिता वाली सम्पत्ति 
के अ्रन्य-संक्रमण का समर्थन होता है। जो भअन्‍्य-संक्रमण सामान्य समांशियों पर बाध्य- 
कारी होते हैं, वे दत्तक ग्रहण के माध्यम से बने हुए समांशी पर भी बाध्यकारी होंगे ।* 
यह भी बताया जा चुका है कि कुछ प्रदेशों में समांशी अपने भाग का संक्रमण वैध 
आवश्यकता के बिना या अपने भाग से अ्रधिक का अन्य-संक्रमण कर सकता है। वहाँ 
पर उक्त संक्रमण ऐसे दत्तक के ऊपर भी बाध्यकारी होंगे, जिसका समांशिता में पदा- 
पंण सक्रमण के अनन्तर हुआ हो ।* 

जब संयुक्त कुटुम्ब का कोई सदस्य पृत्नरीकरण कर लेता है, तो दत्तक भी उसी 
तिथि से उस कुटुम्ब का सदस्य बन जाता है। भ्रर्थात्‌ उसी क्षण से उत्तरजीविता का 
हक उसमें अवस्थित हो जाता है। दत्तक के हकों में पालक किसी कृति, लेख या 
इच्छापत्र के द्वारा बाधा या त्रुटि नहीं पैदा कर सकता। यह तो ज्ञात ही है कि 
सम्पत्ति में एकल-उत्तरजीवी समांशी के अबाध, पूर्ण अधिकार पैदा हो जाते हैं। वह 
उसका यथ च्छ हस्तान्तरण कर सकता है, किन्तु पूत्रीकरण के परचात्‌ नहीं । इच्छापत्र 
की शर्ते उस दत्तक के ऊपर बाध्यकारी होती हैं जिसको इच्छापत्र-कर्त्ता की विधवा ने 
उसमें दिये गये अधिकार के आध।र पर गोद लिया हो । 

(ग) यह व्यापक नियम बतलाया गया है कि दायप्राप्ति के विषय में दत्त क' 
के हक औरस के समान होते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण भ्रपवाद भी ज्ञातव्य है। यदि 
पालक को दत्तक-प्रहण के बाद एक पुत्र पैदा हो जाय तो इस प्रतिद्वन्द्विता में क्या कानून 
दोनों को सम स्तर पर रखेगा ? बौधायन तथा वसिष्ठ के धर्म॑सृत्रों में, जो ईसा से 
३०० से ६०० वर्ष तक पूर्व के ग्रन्थ हैं, यह विहित है कि दत्तक को चतुर्थाश मिलेगा। 
स्मृतियों तथा निबन्धों में इस प्रइन पर मतैक्य नहीं है तथा उपरोक्त “चतुथाश” के 
अर्थ भी विभिन्न लगाये गये हैं। विवादचिन्तामणि तथा दायभाग में, जो ईसा के लग- 
भग १००० वर्ष बाद के ग्रन्थ है, कात्यायनस्मृति के, जो उनसे लगभग ६०० वर्ष 
पुव॑ की है, इस वाक्य का आश्रय लिया गया है-- 


१. कल्याणसुन्दरी ब० करुप्पा" (१९२७) ५४, इ० एपील्स ८९। 
“कृष्णमूर्ति ब० कृष्णमूर्ति' (१९२७) ५४, इ० एपील्स २४८। 

२: पुत्तप्पा ब० बसप्पा” (१९०३) मेसुर ११३॥ 

३-  बसावन तप्पा ब० सत्तप्पा” (१९३९) बम्बई २४५। 
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उत्पन्न त्वौरसे पुत्रे तृतीयांशहराः स्मृताः 
सवर्णा असवर्णास्तु पग्रासाच्छादनभागिनः ॥। 
फलतः बंगालू मे, दत्तक को पालक की सम्पत्ति मे तुतीयांश का भागी माना 
जाता है । 
फलेतः बनारस मे, दत्तक को पालक की सम्पत्ति में चतुर्थाश का भागी 


माना जाता है। 
फलतः बम्बई, मद्रास में, दत्तक को पालक की सम्पत्ति में पंचमांश का भागी 
माना जाता है। 
यह नियम छाद्दठों पर लागू नही होता । बंगाल व मद्रास मे शूद्र के औरस तथा 
दत्तक पुत्र सम भाग पाते है ।' बम्बई में दत्तक को केवल पचमांश मिलता है ।'* मध्य 
प्रदेश के बनारस उपशाखा वालों मे दत्तक को चतुर्थाश मिलता है। 
उपरोक्त तीन शंकाओं के बाद चार अन्य प्रश्न उठते हैं, जिनका समाधान यहीं 
पर कर लेना उचित है। (क) उपरोक्त बैध हकों व परिणामों मे क्या दत्तक तथा 
पालक के बीच की गयी संविदा के आधार पर परिवतंन किया जा सकता है ? (ख़) 
जो स्वत्व किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो चुका है, क्या उसको दत्तक वियुक्त कर 
सकता है ? (ग) जो अन्‍न्य-संक्रमण पहले किये जा चुके है उनकी गति कया होगी ? 
(घ) जो श्रध्यपंण विधवा पहले कर चुकी है उसके विषय में दत्तक की' बद्धता कहाँ 
तक चलेगी ? अ्रब इनमें से प्रत्येक प्रइन पर अलग-अलग विचार किया जायगा। 
(क) यदि पृत्रीकरण के समय दत्तक वयस्कता प्राप्त कर चुका हो तब वह पालक 
पिता या ग्रहीता विधवा के साथ अपने हकों की अप ह्वासक संविदा कर सकता है। 
ऐसी अपक्लासक सविदा उस पर व विपक्ष पर पूर्णतया बाध्यकारी समझी जायगी ।* 
यदि वह अ्रवयस्क हो तव यह कठिनाई पैदा होती है कि सविदा श्रवैध समझी जायगी, 
क्योंकि अवयस्क मे कानूनी क्षमता नहीं होती। क्‍या ऐसी दशा में दत्तक के जनक- 
पिता को पालक-पिता या उसकी विधवा के साथ ऐसी संविदा करने का अधिकार होता 
है जिससे दत्तक के सामान्य हकों का न्‍्यूनीकरण हो जाय ? हाँ,यदि उन लोगों के समाज 
में इस प्रकार की संविदा करने की प्रथा प्रचलित हो और साथ ही साथ यदि न्यूनी- 


“पेराज ब० सुब्बारायडू” (१९२१) ४८, इ० एपील्स २८०॥ 
“तुकाराम ब० रामचन्द्र”' (१९२५) ४९, बम्बई ६७२॥ 
“लछमन ब० वयाबाई” (१९५५) नागपुर ६५६॥ . 
, पांडुरंग ब० ऐन० रामकिदन” (१९३२) ५६, बम्बई ३९५। 


१९ एज? 
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करण इससे भ्रधिक न हो कि पालक-पिता की विधवा आजीवन सम्पत्ति का सेवन या 
भोग करेगी। यदि न्यूनीकरण इससे अ्रधिक बढ़ जाय और वयस्क होने के बाद दत्तक 
अनुसमर्थन भी न करे तो वह संविदा न तो कानून के, न रिवाज के आधार पर 
प्रभावशाली हो सकती है।' किन्तु यदि जनक पिता ने ऐसी संविदा कर ली हो कि 
विधवा-पग्रहीत्री अपने पति की सम्पदा के एक अंश की पूर्ण स्वामिनी बनी रहेगी, तो 
वह दत्तक के ऊपर वाध्यकारी हो जायगी, बशरतें कि वह उचित, निशछल और दत्तक 
के निमित्त लाभकारी प्रतीत होती हो ।* 
(ख) जब सम्पदा किसी में निहित हो चुके, तो उसका वियुक्त होना असम्भव 

-सी घटना लगती है, परल्तु हिन्दू ला में यह विचित्र घटना भी असामान्य परिस्थितियों 
में घट सकती है। उन्हीं पर श्रब विचार करना है। ध्याव रहे कि जब कोई पुरुष स्वतः 
दत्तक ग्रहण क्रिया कर डालता हैं तब वियक्तीकरण का कोई प्रइन उठता ही नहीं; 

क्योंकि इधर उसकी आँखें बन्द हुई कि उधर उसकी सारी सम्पदा दत्तक में निहित 
हुई। किन्तु जब उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा गोद लेती है, तो इस बीच में 
उसकी सम्पदा किसी न किसी में निहित हो चुकती है; या तो स्वतः उसकी विधवा 
में या अन्य लोगों में। यदि विधवा में निहित हुई है, तब तो मामला सरल है, क्योंकि 
दत्तक ग्रहण करके वह स्वामित्व दत्तक को सहज रूपेण हस्तान्तरित कर देती है। सम्पदा 
से कोई गर नहीं वियुक्त होता है। यदि स्वामित्व किसी अन्य में निहित हो चुका है, 
तब यह जटिल प्रइन उठता है कि क्‍या दत्तक अ्रपने पालक-पिता की सम्पदा लौटा पाने 
का हकदार हर दशा में हो जाता है ? वह पृत्रीकरण के समय तक चाहे जिसके पास 
पहुँच चुकी हो। यह प्रइत उस दशा में उठता है कि जब दत्तक का पालक पिता 
'पृथक्‌ हो । 

जब वह एक संयक्‍त कुटुम्ब का सदस्य रहा हो, तो दो सूरतें पैदा हो सकती 

हैं। एक वो यह कि उत्तरजीविता के नियमानुसार समांशिता वाली सम्पत्ति अभी यानी 
पुत्रीकरण के वक्‍त उत्त रजीबवी समांशियों के ही पास मौजूद है। दूसरी यह कि समांशिता 
का अन्तिम व एकल सदस्य भी मर चुका है और सम्पदा उसके दायादों के पास पहुँच 
चुकी है। पहली सूरत में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि दत्तक समांशिता का सदस्य बन' 
“बैठता है और सम्पत्ति में वैसे ही हितों को पा लेता है। दूसरी सूरत में वियोजन का 


१. “ऐस० चेद्टियर ब० वी० चेदटियर (१९३२) ५५, मद्रास ४०८। 
२. “कृष्णमूर्ति ब० कृष्णम्‌तिं? (१९२७) ५४, इ० एपील्स २४८। 
३. राजू ब० नगस्मरू” (१९२९) ५२, मद्रास १२९८। 


$ 
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प्रन्‍न उठता है। एक बात जान लेनी चाहिए। जैसा कि बताया जा चुका है, पत्नी के 
मर जाने पर जब विधुर पृत्रीकरण करता है, तो दत्तक न केवल उसके, वरच उसकी 
भत पत्नी के पुत्र के भी हकों से यक्त हो जाता है। अतः ऐसा दत्तक अपनी मृत पालक- 
माता के स्त्रीधन का हकदार वनकर उसे उन लोगों के हाथ से छुड्ा ला सकता हैं, 
जिन्होंने उस (मृत-माता) के दायादों के नाते सम्पत्ति को पा लिया था। यह परिणाम 
इस अदभुत वैध कल्पना से निकलता है कि दत्तक उस तिथि को पैदा हो गया था जब 
पालक माता-पिता में से कोई मरा था। श्रर्थात्‌ कानून ने दत्तक-प्रहण को भूतलक्षी 
(अतीतकाल-व्यापी ) क्रियाशीलता प्रदान कर दी है। इसी को भंग्रेजी भाषा में “डाक- 
ट्रिन आव रिलेशन बैक” (भूत-लक्षितावाद) कहते हैं। इस वाद या कल्पना का आवि- 
घ्कार इस वात को प्रस्थापित करने या इस विश्वास को पैदा करने करे भ्रभिप्राय से किया 
गया था कि पालक माता-पिता वंशहीन या अपत्र नहीं मरे थे और इसलिए अपुत्रता 
की अपकीर्ति व अधोगति के भागी नहीं माने जा सकते थे। किन्तु उस वाद का विस्तार 
अन्य बातों के निमित्त भी किया जाने लगा। यहाँ तक उसको विस्तीर्ण किया गया कि 
मूल्य देकर नेकनीयती के साथ संक्रान्तधारी बनने वालों से भी सम्पदा छिन गयी । 
यह अन्यायपूर्ण कुपरिणाम देखकर सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकारी रूप से निर्णीत कर दिया 
है! कि निहित सम्पदा को वियुक्त करने वाला दत्तक का हक एक वेध कल्पना या 
कानूनी गढ़न्त पर अवलम्बित है और उसको इस हद तक व इस भाँति से विस्तृत नहीं 
करना चाहिए कि भअन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न हो जाय। 

उक्त बाद से यह तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना तो उचित और जायज है कि 
वे असमर्थंनीय अन्‍न्य-संक्रमण उत्सादित हो जाने चाहिए जो सीमित या अस्थायी दायादा 
(विधवा) ने दत्तक ग्रहण के पूर्व और पालक पिता (मृत स्वामी ) की मृत्यु के पश्चात्‌ 
पिता की पृथक्‌ सम्पदा के विषय में कर डाले हों। मिताक्ष रा वाली समांशिता की 
सम्पदा में मृत पालक-पिता का जो हित रहा हो, उसके विषय में भी यही सिद्धान्त 
लागू होता है। उदाहरणार्थे, पालक-पिता के देहान्त के बाद और  दत्तक ग्रहण के पहले 
थदि बटवारा हो गया हो और प्रत्येक समांशी में उसका भाग निहित हो चुका हो, 
तो बटवारा फिर से खोला जा सकता है, जिसमें कि समुत्यानों तथा अश्रन्तःकालीन लाभ 
के सहित दत्तक भी अपने पालक-पिता का भाग पा सके। 

भूत-लक्षिता वाद के युक्तिसंगत फलस्वरूप निम्नोक्त दशाओं में निहित सम्पदा 
को वियुक्त करने का अधिकार दत्तक में माना जाता है-- 


१, आओनिवास ब० नारायण, ए० आई० आर० १९५४, सु० कोर्ट ३७९१ 
२२० 
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(१) उस पृथक पैतामही सम्पत्ति को, जो अ्रस्थायी या सीमित दायादा को मिल 
चुकी हो, वह प्राप्त कर सकता है । 

(२) उस अश को प्राप्त करने के निमित्त, जो उसके मृत पालक-पिता को 
मिलता, यदि वह विभाजन पर्यन्त जीवित रहता; दत्तक-पुत्र बटवारे का पुनरुद्घाटन 
करा सकता है।'* 

(३) यह जानते हुए कि पुत्रीकरण होने वाला है, यदि समांशियों ने संयुक्त 
सम्पत्ति में से कुछ अंशों का असमर्थनीय अन्य-संक्रमण कर डाला है, तो दत्तक को यह 
हक है कि उन संक्रमणों का भार यथासम्भव उन्ही समांशियों के भागों पर डलवा दे, 
जिसमें कि वह अपना भाग भार-म्‌ कत श्रवस्था मे पा सके । यह असल में विभाजन के 
पुनरुद्घाठन की ही एक औचित्य-सम्मत विधि है, जिसको दक्षिण भारत मे अपनाया 
गया है। 

(४) जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब विभाजन का पुनरुद्घाटन हो, तबः 
दत्तक को अपना भाग पाने के साथ अन्तरिम लाभ का व समुत्थानों का आनुपातिक 
अंश भी पाने का हक हो जाता है। 

(५) दत्तक को ऐसे सक्रान्तधारी को वियुक्त कर देने का अधिकार है, जिसने 
कि विधवा-पालक माता से बिना आवश्यकता के या बिना सम्पदा के हितार्थ, सम्पत्ति का 
हस्तान्तरण करा रखा हो। यदि विधवा ने निकटतम प्रत्यावतियों के हित में अ्रध्यर्पण 
कर रखा हो, तो वह उनको भी वियुक्त कर सकता है तथा उनके व उनके दायादों 
के संक्रात्तवारियों तक को भी ।" प्रत्यावर्तियों की तरह दत्तक को संक्रान्तग्राही से 
संपत्ति छूड़ा पाने के निमित्त विधवा की मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।' 

इसके प्रतिकूल निम्नलिखित दशाओं में निहित स्म्पदा को वियुक्त करने का हकः 


दत्तक को नहीं होता-- 


१. “श्रीनिवास ब० नारायण, ए० आई० आर० १९५४, सु० कोर्ट ३७९। 
२- तात्या ब० रत्नाबाई, ए० आई० आर० १९४९, फीड्रल कोर्ट १०१॥ 
भसंग्रियह ब० रामानुज”, ए० आई० आर० १९५९, सेसुर २३९। 

३- “ग्रुपादप्पा ब० करिदिद्धप्पा', ए० आई० आर० १९५४, बम्बई ३१८। 
४. “ग्रुपादप्पा ब० करिशिद्धप्पा”, ए० आई० आर० १९५४, बम्बई ३१८। 

५. “सहतु ब० शंकर, १९५३, बम्बई १२२१॥ 
“बाहुबली ब० गनदप्पा, ए० आई० आर० १९५४, बम्बई ४५१। 
६- “बाहुबडी ब० गनदप्पा”, ए० आई० आर० १९५४, बम्बई ४५१। 
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(१) मृत्यु होते ही उच्छापत्र जाग उठता है और जब तक पुत्रीकरण हो, सम्पदा 
निकल जाती है--इस सूत्र का अवलम्ब लेकर नजीरों ने यह नियम विना दिया है 
कि दत्तक पतामही या संयुक्त कौटुम्बिक सम्पदा के उस अन्य-सक्रमण को वियक्‍त नहीं 
करा सकता, जो पालक-पिता ने उसी इच्छापत्र के माध्यम से कर दिया हो जिसके द्वारा 
उसने पुत्रीकरण का अधिकार दिया हो। किन्तु यह सूत्र उपरोक्त भूत-लक्षिता वाद के 
प्रतिकूल है, क्योंकि दत्तक भी तो उसी क्षण में अपने पालक-पिता का पुत्र बन जाता 
है, जब उसकी (पिता की) मृत्यु घटित हो। किन्तु पूर्वानुपर नजीरों की श्वृंखला ने 
इस सूत्र को इतनी दुढता से प्रतिष्ठित कर दिया है कि उससे मतभेद प्रकट करना 
अ्रहितकर मालूम पड़ता है ।' 

(२) सम्भव है कि पालक पिता के (क) सांपादिवेक की' सम्पदा, या (ख्र) 
उस (पिता) की म्‌॒त पत्नी की सम्पदा,' या (ग) उस पत्नी के किसी सम्बन्धी की 
सम्पदा किसी दायाद में उत्तराधिकार के रास्ते निहित हो चुकी हो, किन्तु यदि दत्तक 
क्रा पृत्रीकरण उत्तराधिकार खुलते समय (श्रर्थात्‌ जब उपरोक्त व्यक्ति मरे थे) सम्पन्न 
हो चुका होता, तो उस दायाद के बजाय स्वतः दत्तक को (वह) मिल जाती। ऐसी 
निहित हो चुकने वाली सम्पदा को दत्तक वियुक्त नहीं करा सकता, जैसा कि दुष्टान्त 
देकर बताया जा चुका है। 

(३) सम्भव है कि उत्तराधिकार को छोड़कर अन्य प्रकार|या रीति से (जैसे 
हिवानामा, जो बिना प्रतिदेय के होता है, या बनामा, जो प्रतिदेय के बदले में होता है) 
सम्पदा या सम्पदांश एकल उत्तरजीवी-समांशी के हाथ से निकल कर संकान्तग्राही में 
निहित हो चुका है। ऐसी निहित सम्पदा को भी दत्तक वियुक्त नहीं करा सकता, 
जैसा कि प्रिवी कौसिल ने व्यक्त किया है-- जब सम्पदा का अ्रतण्ड स्व।मी जीवित 
व्यक्तियों के मध्य होने वाले सौदे के फलस्वरूप उसका हस्तान्तरण एक जीवित व्यक्ति 


१. “कृष्णम्‌तिं ब० कृष्णमृतिं', ए० आई० आर० १९२७, प्रि० कौं० १३९॥ 
“डी० रूक्ष्ती नरसिंहन ब० जी० राजेश्वरी”, ए० आई० आर० १९५५, 
आंध्र प्रदेश २७८। 

२. श्रीनिवास ब नारायण, ए० आई० आर० १९५४, सु० कोर्ट ३७९। 

३. शिवगासी ब० द्यामसुन्दर , ए० आई० आर० १९५६, मद्रास ३२३१ 
“के० रामकृष्णेया ब० एम० नरसेया”, ए० आई० आर० १९५७, आंध्र 
प्रदेश १०९॥ 

४. “झूकारी बहू ब० फूलचंद्र', ए० आई० आर० १९५८, मध्य प्र० २६१। 
“वार्थंशारथि ब० श्रीनिवास, ए० आई० आर० १९५९ आं० प्र० ५१२॥ 
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के हित में कर चुकता है, तो बाद में गोद लिय हुए दत्तक का कोई भी हक उस हस्ता- 
न्तरित सम्पद्रा को प्रभावित नहीं कर सकता ।' यद्यपि उपरोक्त अभिव्यक्ति में इण्टर 
वाइवोस डिस्पोजीशन” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है दो जीवित व्यक्तियों 
के बीच सौदा (जेपे बे, हिबा), तयापि इच्छापत्रीय-संक्रमण (जो इन्टर वाइबोस' 
डिस्पोजीगन नहीं है) तथा हिवा व बे (जो इण्टर वाइवोस' डिस्पोजीशन हैं) के बीच 
इस प्रसंग में कोई सैद्धान्तिक अन्तर नहीं प्रतीत होता। इस पर भी नजीरों की तार- 
तम्यता ने उपरोक्त अभिव्यक्ति का आश्रय लेकर इच्छापत्रीय संक्रमण पर वियुक्ति के 
निषेधात्मक उपरोक्त नियम का विनियोग नहीं किया है ।* 

(४) सम्भव है कि पालक-विधवा के पास अपना स्त्रीधन (जिसकी सविस्तर 
व्याख्या पृथक प्रकरण में हो चुकी है) भी हो। गोद बेठने के पश्चात्‌ दत्तक उस 
सम्पदा को भी' वियुक्त नहीं करा सकता । 

दत्तक को औरस का पद व अधिकार ही नहीं मिल जाते; उसके ऊपर औरस' 
पुत्र के कतंव्य व दायित्व भी आ जाते हैं। विधवा जब गोद लेती है तो पति से प्राप्त 
सम्पदा उससे वियुक्त हो जाती है। उसका भरण-पोषण उसी सम्पदा से करते रहने 
का दायित्व दत्तक के ऊपर आ जाता है।'* यह बात दूसरी है कि इस दायित्व के 
विषय में दोनों के बीच कोई संविदा पहले ही हो चुकी हो। उत्त राधिकार वाले प्रकरण 
में बताया गया था कि अ्रनहं दायाद का पुत्र उसकी तरह दाय प्राप्ति से वंचित नहीं 
किया जाता। इस प्रकरण में यह बताया गया है कि औरस तथा दत्तक के हक समान 
होते हैं। किन्तु ज्ञातव्य है कि अनहं दायाद का दत्तक उसके औरस की तरह दाय प्राप्त 
नहीं कर सकता । इस तरह से दत्तक व औरस के हकों में दो श्रन्तर हैं--(१) जब 
पुत्रीकरण के बाद औरस पैदा हो जाता है, तो दत्तक को सम्पदा में औरस के बराबर 
अंश नहीं मिलता। (२) अनह दायाद का औरस पुत्र तो उत्तराधिकार का हकदार 
हो जाता है, किन्तु भ्रनहं का दत्तक नहीं। दोनों में रहने वाले इस अन्तर को याद 
'रखना चाहिए। 

दत्तक के वियुक्तकारी भ्रधिकार की जो चर्चा ऊपर हो चुकी है उसका सिद्धान्त 
यह मालूम देता है कि पालक-पिताकृत अधिक्कत संक्रमण दत्तक के ऊपर बाध्यकारी 


१. “कृष्णमृ्ति ब० कृष्णमृति , ए० आई० आर० १९२७, प्रि० कौं० १३९। 
२. प्रो० जे० डी० एम० डेरेट प्रणीत भा० हिन्दू ला ११४-२८। 

३- दलेल ब० अम्बिका” (१९०३) २५ इलाहाबाद २६६१ 

४. मिताक्षरा २, १०-११॥ 


दत्तद-प्रहण या पुवीकरण ३०९ 


होते हैं, जैसे कि औरस पर । पालक-विधवाकृत अ्रनधिक्ृत संक्रमण उस पर बाध्यकार्य 
नहीं होते और पुत्रीकरण के बाद तो वह हस्तान्तरण कर ही नहीं सकती । याद रहे 
कि सक्रमण को वियुक्त करा पाने के लिए प्रत्यावर्ती को तो विधवा की मृत्यु की 
प्रतीक्षा, करनी पड़ती है, किन्तु दत्तक इस कार्य मे तुरन्त प्रवृत्त हो सकता है, क्योंकि 
उसका हक पृत्रीकरण के होते ही पैदा हो जाता है। 

संक्रमण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी वियुक्तकारी हक के सम्बन्ध में ऊपर नियम 
बतलाये गये है। विधवा ने यदि अपने सीमित स्वामित्व का अ्रध्यर्पण पुत्रीकरण के 
पहले कर दिया हो, तो प्रत्यावतियों को उससे वियुक्त कराने के क्या नियम हैं,? विधि- 
संगत अध्यपण के परचात्‌ सम्पदा विधवा से छूटकर प्रत्यावतियों मे निहित तो अवश्य 
हो जाती है, किन्तु ध्यान रहे कि पुत्नरीकरण उपरोक्त भूत-लक्षितावाद वाली बैधिक 
कल्पना के प्रभाव से उसी क्षण में क्रियाशील हो उठता है जब विधवा के पति, अर्थात्‌ 
मृत पालक-पिता ने प्राण त्याग किया था। इसलिए यह परिणाम निकलता है कि 
अध्यपंण के अवसर पर भी अध्यपिंत सम्पदा का स्वामी दत्तक था, अर्थात्‌ न विधवा 
को उसमें आजीवन स्वत्व था, व अध्यपंण-ग्रहीताओं को ही उसमे प्रत्यावर्तों हित था।* 

दत्तक-ग्रहण के परिणामों के ऊपर कई पहलुओं से विचार किया गया। शअ्रव 
पुत्रीकरण से सम्बन्धित निम्नलिखित बातों को भी जान लेना चाहिए। एक तो यदि 
पुत्रीकरण प्रमाणित न हो या अवेध निकल जाय, तो दत्तक से न केवल पालक से मिली 
हुई सम्पदा विय्‌ क्त हो जायगी, वरन्‌ वह सम्पदा भी जो दत्तक होने के नाते उसको 
किसी से इच्छापन्र या हिवा के ढ्वारा मिली हो। दूसरी कोटि में वह सम्पदा समाहित 
नही की जायगी, जो दत्तक होने के नाते नही, अपितु स्वतत्र अपने व्यक्तिगत रूप से 
उसको किसी से मिली हो । दूसरे, वह जनक-कुटुम्व में अपने हकों से वचित नहीं 
होता ।' तीसरे, यथोचित निष्पादन वाली मान्यता के आधार पर दत्तक-ग्रहण न तो 
प्रमाणित मान लिया जा सकता है न वंघ। उसका विश्वासोत्पादक प्रमाण आना चाहिए, 
क्योंकि धर्म शास्त्रीय नियम अनुल्लघनीय है। “यथोचित निष्पादन” की मान्यता को 
“फैक्टम वैलेट” कहते है, अर्थात्‌ जो वास्तविक तथ्य बन चुका है उसको हजारों शास्त्रीय 


१. “बाहुबली ब० गृनदप्पा” (१९५४), बम्बई १०२६ (फुल बेंच) । 

२, “फणीन्द्र देव ब० राजेइवर” (१८८५) १२ इ० एपील्स ७२॥ 
“सुब्बरेयर ब० सुब्बस्मल” (१९०१) २७, इ० एपील्स १६२।॥ 

३. विद्यल्गिम ब० नंद” (१९१४) ३७, सद्रास ५२९१ 

४. “न्रिकं गौडा सल्‍्लं गौडा ब० एस० पाटील” (१९४३), बम्बई ७०६॥ 


2११० ' हिन्दू विधि 


वचन या युक्तियाँ बदल नही सकतीं, यथा “वचनशतेनापि वस्तुनोडन्यथाकरणाशक्ते:” 
(दायभाग ) । चौंथे, प्रतिष्टम्भ या “इस्टापेल” के श्राधार पर दत्तक-प्रहण को श्रस्वी- 
कार करने से वह व्यक्ति वंचित अथवा निरोधित किया जा सकता है, जिसने अपनी 


कृति, अकृति या घोषणा के द्वारा दूसरो में यह धारणा उत्पन्न कर दी हो कि पुृत्रीकरण 
वास्तव में सम्पन्न हुआ था और वैध था ।* 


कृत्रिम पूत्र और घर-जमाई 


ऊपर कहा जा चुका है कि पृत्रीकरण की दो ही रीतियाँ अरब प्रचलित रह गयी 
हैं--दत्तक जिसकी वार्ता अभी तक सुनायी गयी है और कृत्रिम जो मिथिला उपशासखा 
में प्रचलित है। इस दूसरे की विलक्षणताएं ये हैं--कत्रिम की भी सम्मति होनी चाहिए। 
अतः उसको वय:प्राप्त आयु का होना चाहिए। दूसरे उसका व पालक का क्‍या सम्बन्ध 
है, इससे कोई मतलब नहीं अवश्य ही दोनों को सवर्ण होना चाहिए। तीसरे, कोई 
कर्म काण्ड या लेख या देना-लेना इसके लिए जरूरी नहीं होता । चौथे, पति, पत्नी दोनों 
अपने-अपने लिए इत्रिम पुत्र ग्रहण कर सकते हैं। एक-दूसरे की सम्मति लेने की आव- 
हयकता नहीं होती । विधवा भी अपने लिए ऐसा पूत्र गोद बैठा सकती है। उसको 
किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं । न तो पत्नी को, न विधवा को अधिकार है 
कि अपने पति के लिए पुत्रीकरण करे। पांचवें, कृत्रिम पुत्र बन जाने से वह अपने जनक- 
कुटुम्ब में उत्तराधिकारी हकों से वंचित नहीं हो जाता। छठे, अपने पालक-कुट्म्ब में 
सिवा अपने पालक के वह किसी का दायाद नहीं बन सकता है। सातवें, यदि पृत्री- 
करण के उपरान्त औरस पुत्र उत्पन्न हो जाय, तो कृत्रिम निर्मूल हो जाता है और कोई 
ग्रंश नहीं पाता ।* 

ऊत्रिम तथा दत्तक के भ्रतिरिक्त कई रिवाजी पुत्रीकरण भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रच- 
लित पाये जाते है, जैसे इल्लतम्‌ आंध्र व मद्रास में, सर्वस्वदानस्‌ केरल में, घर-जबाई, 
खाना-दमाद वंगाल-पंजाब में। यद्यपि इन विन्यासों को पृत्रीकरण के भेद कहने का 
प्रचलन है तथापि वास्तव में ये विवाह सम्बन्धी अनुबन्ध होते हैं, जिसके आश्रय से' 
दामाद को ससुराल में एक निश्चित पद व मर्यादा मिल जाती है तथा संविदा के अनु- 


१. धारा ११५, इण्डियन एवीडेन्स ऐक्ट। 
म्‌ल्ला प्रणीत हिन्दू ला, ६७४-७५। 

२.  कन्हेथा ब० सूगा, ए० आई० आर० १९२६, पटना ९०। 
“गोकुल ब० जानकी”, ए० आई० आर० १९५५, पटना ४८७। 


दत्तक-ग्रहण या पुन्नीकरण ३११ 


सार ससुर की सम्पदा में दायप्राप्ति का हक भी। माननीय जस्टिस वरदाचार्यार का 
कथन है--- इल्लतम्‌ जामाता को दत्तक पुत्र कहना किसी भी अर्थ में यथार्थ या सत्य 
नहीं है ।* असल में इन रिवाजी पृत्रीकरणों के प्रयोजन तथा दत्तक या कृत्रिम के 
अ्रभिषप्राय में आकाश-पाताल का अन्तर है। यह विशुद्ध लौकिक, वह मुख्यतः पार- 
लौकिक होता है। पूर्वोक्त विन्यास से पालक पिता को एक दायाद सुलभ हो जाता 
है और कृषि या व्यापार चलाने के लिए एक कार्य कर्त्ता। इन लोगों के हक कानून 
से नहीं वरंच अनुबन्ध द्वारा प्रशासित होते हैं। 

इनमें से इल्लतम के कानूनी हक (संविदा के अतिरिक्त) अति सीमित हैं। 
एक तो वह उत्तरजीविता के आधार पर दाय नहीं प्राप्त कर सकता, और स्वतः 
उसके दायाद उसी के जनक-कुटुम्ब में से आते हैं ।* स्वतः उसको अन्य-संक्रमणों के 
विरुद्ध आपत्ति करने या बटवारा कराने का अधिकार नहीं होता और उसकी सन्‍्तान 
पालक-कुटुम्ब की सदस्य नहीं गिनी' जाती ।" उसके ससुर के औरस ,या दत्तक पुत्र के 
दायाद से उसकी विधवा भरण-पोषण की अध्यर्थना (माँग) नहीं कर सकती ।* यदि 
पालक की इच्छापत्र-विहीन मृत्यु हो जाय, तो कया घर-जमाई, इल्लतम या सर्वस्वदानम 
वाला पुत्र उसका एक पूत्र के तुल्य उत्तराधिकारी बत सकता है ? रिवाजी कानून के 
अनुसार, हाँ ।' इन नकली पूत्रों के उत्तराधिकारी हक तो रिवाज के ऊपर आधारित 
होते हैं तथा अन्य प्रकार के हक संविदा के ऊपर ।* 

इन प्रकारों के पुत्रीकरण में दो तथ्य स्पष्टतया प्रमाणित होने चाहिए। एक तो 
यह कि पालक की पूृत्री के साथ दत्तक का विवाह हो गया था। दूसरे यह कि पालक 
व दत्तक के बीच सम्पदा के विषय में झ्रमुक संविदा हुई थी। यदि संविदा के आधार 


१० “तागी ब० नंजुंदप्पा', ए० आई० आर० १९४०, सद्रास ७६१॥। 


२. सथलरू ब० संकरप्पा, ए० आई० आर० १९३५, मद्रास ३॥ 

३. सीतन्ना ब० वीरज्ना, ए० आई० आर० १९३४, प्रि० कोंसिक १०५॥ 

४. “चिनचम्सा ब० सुब्बयाँ (१८८६) ९, मद्रास ११४। 

५. सूथरू ब० संकरप्पा', ए० आई० आर० १९३५, सद्रास ३। 

६. “ए० बेंकट पड़्डू ब० एम० अच्छेयस्मा, ए० आई० आर० १९४५, मद्रास 
१७२। 

७. पी० लक्ष्मी ब० एल० लक्ष्मी', ए० आई० आर० १९५७, सु० कोर्ट ३१४ 

८. लतीलकंठन ब० बेलायुघतन, ए० आई० आर० १९५८, सु० कोर्ट ८२३२॥ 


३१२ हिन्दू विधि 


पर ऐसे दत्तकों को सम्पत्ति का अंश मिल जाय तो वह उनकी स्वार्जित या पृथक 
सम्पदा मानी जाती है।' ज्ञातव्य है कि पालक-पिता के घर में बस जाने के पहले 
उसकी पुत्री के साथ विवाह सम्पन्न हो जाना अनिवाय॑ नहीं है। ऐसे दत्तक का ब्याह 
बाद में भी हो जा सकता है।' पृत्रीकरण के विषय का अध्ययन कर चुकने के बाद. 
अ्रब भरण-पोषण के ऊपर चिन्तन किया जायगा। 


१. 'सुल्ला रेंड्डी ब० पदस्मा” (१८९४), मद्रास ४८। 
२. “नरसेया ब० रामचन्द्रेया” (१९५६), आँध्र प्रदेश २०६१ 


प्रकरण १६ 
भरण-पोषण 


सन्‌ १९५६ में पारित “हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” झ्धिनियम भरण- 
पोषण के सारे नियमों को परिपूर्ण रूप से समावेष्टित नहीं करता, तथापि जिन मामलों 
के नियम उसमे विहित हैं उनका निर्णय उन्हीं नियमों के श्रनूकल हो सकता है। अर्थात्‌ 
इस अधिनियम ने उन सव वैधानिक, शास्त्रीय अ्रथवा रिवाजी नियमों को निष्प्रभावित 
कर दिया है जो उन मामलों पर इसके पहले लागू किये जाते थे। इसके पूर्व जो और 
जेसा कानून विद्यमान था वह अब ग्रस्तुत किया जाता है। याद रहे कि यह विषय 
हिन्दू ला का महत्वपूर्ण अग है। संसार के अधिक से अधिक जीवों का यथाशक्ति भरण- 
पोषण करना गृहस्थाश्रम का परम धर्म होता है। 

भरण-पोषण की पूर्ति करने का दायित्व सापेक्ष तथा निरपेक्ष होता है। सम्पदा 
प्राप्त करने या कब्जा पाने के उपलक्ष्य में किसी अन्य के पोषण करने का कतंव्य जब 
जिम्मे आता है, तो उसे सापेक्ष दायित्व कहते हैं। सम्पदा मिली हो या न मिली हो, 
बिना इसका विचार किये, दूसरे व्यक्ति के साथ सम्बन्ध होने मात्र के कारण उसके 
भरण-पोषण का भार जब पड़ जाता है, तो उसे निरपेक्ष दायित्व कहते हैं। निरपेक्ष 
दायित्व को व्यक्तिगत दायित्व भी कहते है। सापेक्ष दायित्व में झआश्रितों के भरण-पोपण 
की अपेक्षा मृत प्रभु के ऋण को वरीयता दी जाती है।* 


वब॒द्धों च माता-पितरौ साध्वी भार्या सुतः शिश्षुः। 

अप्यकायंशतं कृत्वा भर्तेव्या सन्रबत्रवीत्‌॥ (मन) 

पतितामपि तु मातरं बिभूयादत भिभाषमाणः: । (बौधायन घर्मं सु०२-२-४८) 

पितापुत्र-स्वस्‌-अआातु-दम्पत्याचाय्यं शिष्यकाः । 
एपषाम्‌ अपतितानयोन्य-त्यागी च छतदण्डभाक्‌ ॥ (याज्ञ० २, २३७) 
इन वाक्यों की तरह अन्य वचन भी है, यथा पुत्रान्‌ उत्पाद्य संस्क्ृत्य वृत्तिं चैपां 

प्रकल्पयेत ।” (मिताक्षरा) इनसे विदित होता है कि कतिपय सगे सम्बन्धी ऐसे भी 
होते हैं, जिनके प्रति दायित्व अप्रतिबन्ध या निरपेक्ष होता है। इन वचनों के अति- 


१* “जवाहरसिंह ब० प्रग्ममनसिंह” (१९३३) १४, लाहौर ३९९। 
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रिक्त श्रन्य शास्त्रीय वचन दूसरे प्रकार के दायित्व को इंगित करते हैं। यथा 'स्व॑ 
'कुटुम्बाविरोधेन देयम्‌ । (याज्ञवल्क्य २, १७५) एवं--- 
पितृव्य-गुरु-दौहित्रान्‌ भतुंः स्वत्नीय-मातुलान्‌ । 
पूजयेत्‌ कव्पपूर्तान्यां वृद्धानाथातिथीनु स्त्रियः ॥ (ब्‌हस्पति ) 
मृते भत्तिंय्येपुत्नायाः पतिपक्षः प्रभुः स्त्रियाः । 
विनियोगेन्‍्थेरक्षासु भरणेषपि क्ष ईइवरः॥ 
परिक्षीणे. पतिकुले. निर्मेनुष्ये. निराश्चये । 
तत्सपिण्डेष चासत्सु पितृपक्षः प्रभुः स्त्रियाः:॥ (नारद) 
याः पतृन्यो विधव॥ साध्वयो ज्येष्ठेन इवशुरेंण वा। 
गोत्रजेनापि वान्येन भर्तंव्याइछादनाइनेः ॥ (नारद) 
इस इलोक की व्याख्या करते हुए स्मृतिचन्द्रिका ने स्पष्ट कहा है कि उत्तरजीवी 
“आताझों के दायित्व का हेतु यह है कि वे सम्पदा में मृतक के हित (हिस्सा) को प्राप्त 
करते हैं। यथा--- 
धनग्राहिणेति सर्वत्र ज्येष्ठदों शेष द्रष्टव्यः॥ धन-ग्रहणनिमित्तत्वाद्‌ भरणस्प। 
अथ विशेषमाह कात्यायन:-- 


स्वयति स्वामिनि स्त्री तु ग्रासाच्छादनभागिनी । 
अविभक्तधनांदस्तु प्राप्तोत्पामरणान्तिकृम्‌ ॥। 
इन स्मृति वाक्‍यों से यह निष्कर्ष ध्वनित होता है कि कतिपय सम्बन्धियों का 
-भरण-पोषणदायित्व सापेक्ष या सप्रतिबन्ध है। अर्थात्‌ जिसको सम्पदा मिलती है उसी 
पर दायित्व आता है। 
पिता, माता, पत्नी, अवयस्क पुत्र व कुमारी पुत्री के भरण-पोषण करने का निर- 
पेक्ष दायित्व है। अब “हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” की धारा १८ ने इन 
व्यक्तियों के भरण-पोषण के नियम विहित कर दिये हैं। ये नियम मिताक्षरा व दाय- 
भाग में एक समान है। 
सापेक्ष या सअतिबन्ध दायित्व या तो उत्तरजी विता से, या उत्तराधिकार से मिली 
हुई सम्पदा के आ्राधार पर उत्पन्न होता है। समांशिता का कामकाज गृहपति या मैने- 
जर के द्वारा सचालित होता है। मैनेजर के ऊपर यह दायित्व रहता है कि पत्नियों 
तथा सन्‍्तति समेत सकल समांशियों का यथावैभव प्रतिपालत करे। किसी समांशी के 
म रणोपरान्त उसकी विधवा तथा सनन्‍्तान का भी प्रतिपालन कतेंव्य है। यह दायित्व 
उसी के ऊपर क्‍यों आता है ? इसलिए कि समांशिता की सम्पदा उसके कब्जे में रहती 
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है। मिताक्षरा या दायभाग दोनों के संयुक्त कुट्म्ब के विषय में यह सिद्धान्त क्रियाशील' 
होता है। 

उत्तराधिकार के माध्यम से जब सम्पदा किसी दायाद को मिलती है, तब उसके 
ऊपर उन सब लोगों के भरण-पोषण का भार भी चढ़ जाता है, जितका प्रतिपालन 
करना मृत स्वामी का किसी प्रकार का नैतिक अथवा वैधिक कतंव्य था। यह दायित्व 
भी सम्पदा की भुक्ति से उपजता है। अब उपरोक्त अधिनियम की धारा २२ ने ऐसे 
भरण-पोषण के नियम विहित कर दिये हैं। ज्ञातव्य है कि जिनका प्रतिपालन करना 
सामान्यतः किसी व्यक्ति का केवल नैतिक कत॑व्य होता है वही सम्पदा मिल जाने पर 
वैधिक कतंव्य में परिणत हो जाता है। उदाहरणार्थ, राम अपने पुत्र श्याम व कुमारी 
पुत्री कला का प्रतिपालन करने को वैधिक रूप से बद्ध है। किन्तु श्याम पर कला को 
प्रतिपालित करने का दायित्व मात्र नतिक है। राम की सम्पदा जब श्याम को मिलती 
है, तो श्याम के ऊपर कला के प्रतिपालन का कतंव्य नैतिक से बदल कर वेधिक बन 
जाता है। दूसरा उदाहरण--श्याम तथा कुमारी कला व हयाम की पत्नी रमा एक 
अकिचन कुटुम्ब को संघटित करते हैं। राम कुछ सम्पदा अर्जित करके मर जाता है, 
उसको रमा उत्त राधिकार में पाती है। यद्यपि कुमारी कला के प्रतिपालन का कतेव्य 
श्याम के ऊपर मात्र नैतिक था, तथापि रमा के ऊपर वह वेधिक बन जायगा, और 
सम्पदा से कुमारी कला का पालन करने को वह बद्ध हो जायेगी। यह सिद्धान्त इतना 
श्रनम्य है कि यदि शासन ऐसे नैतिक भार से आवत सम्पदा को राजगमन द्वारा प्राप्त 
करे, तो वही वेधिक भार बन जाता है, जिसको सम्पदा में से निवाहना शासन का 
क॒तंव्य है ।' अप्रतिबन्ध या निरपेक्ष दायित्व का सप्रतिबन्ध या सापेक्ष दायित्व से भेद 


जान लेने के बाद, अब इस पर विचार किया जायगा कि भरण-पोषण प्राप्त करने के 
अ्रधिकारी कौन होते हैं। 


अधिकारी जनों की गणना में आते हैं--(क) पुत्र; औरस व जारज, (ख) 
दुहिता; औरस व जारज, (ग) पौत्र-पौत्री आदि, (घ) माता-पिता, (च) अनह 
दायाद, (छ) रखेल या अ्रवरुद्धा स्त्री, (ज) पत्नी, (झ) विधवा, (2) विधवा 
पुत्रवध्‌ । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पृथक्‌-पृथक सूक्ष्म विचार होगा। 


(क) औरस पुत्र जब तक अवयस्क हैं पिता से प्रतिपालन पाने के हकदार रहते 
हैं, चाहे वे निर्धन हों या स्वार्जित सम्पदा के स्वामी । वयस्क हो चुकने पर यह हक 


१. “मु० गुलाब कुँ० ब० कलक्टर बनारस” (१९४७) ४, मूर्स इ० ए० २४६ | 
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समाप्त हो जाता है।' यदि पिता मिताक्षरा की समांशिता का सदस्य हो, तब तो 
समांशी के नाते वह व उसकी सन्तान व पत्नी सभी संयुक्त सम्पदा से प्रतिपालित होने 
के हकदार होते हैं। ऐसी दशा में वयस्कावयस्क का भेद नहीं किया जाता ॥ दाय- 
भाग वाले सयुक्‍त कुदुम्ब में, चूँकि पुत्र का अधिकार 'उपरम-स्वत्ववाद' पर आश्रित 
होता है, इसलिए पिता अपने वयस्क पुत्र का पोषण न तो स्वार्जित सम्पदा से न पैता- 
मही सम्पदा से करने को बाध्य होता है। 

” जारज पुत्र दो प्रकार के होते है। एक श्रेणी मे ऐसी रखेल के पृत्र हैं जो सदैव 
एक ही पुरुष के पास रहे और जिसकी सज्ञा दासी है ।' दूसरी श्रेणी में ऐसी रखेल 
के पुत्र हैं जिलका समागम अनेक पुरुषों से होता है। इन प्रकारों में भी पिता के वर्णा- 
नूसार भेद किया जाता है। अतः जारज के चार भेद हो जाते है और चारों के प्रति- 
पालन सम्बन्धी हक भिन्न है। यथा--(१) द्विजों का दासी से उत्पन्न पुत्र, (२) शृद्र 
का दासी से पैदा हुआ पुत्र, (३) किसी वर्ण वाले जनक का अ्रदासी से उत्पन्न पृत्र, 
(४) किसी वर्ण वाले जनक का अहिन्दू नारी से उत्पन्न पुत्र । 

उत्तराधिकार वाले प्रकरण में कहा जा चुका है कि द्विज के जारज पुत्र को दाय 
प्राप्ति का हक नही, किन्तु प्रतिपालन का हक होता है। पहले प्रकार के जारज का 
श्राजीवन हक पिता की पृथक्‌ सम्पदा के ऊपर आता है।' यदि पृथक्‌ सम्पदा न हो, 
तो पिता की सयुकत सम्पदा उस भार से सम्बद्ध हो जाती है ।* दूसरे प्रकार के जारज 
को जनक की पृथक्‌ सम्पदा में भाग पाने का हक होता है, जैसा कि बताया जा चुका 
है। पृथक्‌ सम्पदा के अभाव में जनक की सयुकत कौदुम्बिक सम्पदा में से आजीवन 
पालन-पोषण पाने का उसको हक होता है, किन्तु उसका बटवारा करा पाने का नहीं। 
तीसरे प्रकार के जारज को पिता की पृथक सम्पदा से और उसके अभाव में संयुक्त 
सम्पदा से भरण-पोषण पाने का व्यक्तिगत हक होता है। मिताक्ष रा व दायभाग में इस 
प्रइनन पर मतभेद है कि तीसरे प्रकार के जारज को आजीवन भरण-पोषण मिलना 
चाहिए या नहीं। मिताक्षरा के मत से वह आजीवन प्रतिपाल्य है। दायभाग के मत 


#चि 


« बी० एम० चक्रवर्ती ब० बसंत कुमारी देवी” (१९३६) ६३, करू० १०९८। 
२- कीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते। 
सांनवेवेन सा पित्र्ये दासीं तां काइ्यपो5बबीत्‌ ॥ बौधा० धर्मसूत्र १- 
११-३० । 
« “रोशनसिंह ब० बलवन्त सिंह” (१९००) २७, इ० एपील्स ५१॥ 
४. “ऐच० लूक्मीदास ब० ऐस० भीकचंद (१९३८) बम्बई ७७९। 
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से वह मात्र वयस्कता पर्यंन्त भरणाधिकारी होता है । ज्ञातव्य है कि यह हक व्यक्ति- 
गत है दाययोग्य नहीं। अर्थात्‌ जारज का पृत्र उसे नहीं पा सकता। चौथे प्रकार का 
जारज पोषण का अधिकारी न तो पिता की पृथक सम्पदा से है, न उसकी संयुक्त 
सम्पदा से। अवश्य ही वह अपने पिता पर जाव्ता फौजदारी की धारा ४८८ में रोटी 
कपड़े का दावा कर सकता है। सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टीनन्स 
ऐक्ट” की धारा २० ने इन विवादों का निपटारा करके यह विहित कर दिया है कि' 
ब्रयस्कता पर्य ्त जारजों के भरण-पोषण करने का दायित्व माता-पिता पर मृत्युपर्यन्त 
बना रहता है। 

(ख) दुह्िता--औरस, जारज--सन १९५६ वाले उपरोक्त अधिनियम के 
पहले जो कानून इस विषय पर प्रचलित था वह धर्म शास्त्र के वाक्यों पर आश्रित है। 
उन वाक्यों में दासीपुत्र का तो उल्लेख मिलता है, दासीपुत्री का नहीं, यथा--- 

अनपत्यस्थ शुश्षुषु गुणवान्‌ शद्रयोनिजः। 
लभेताजीवन शेष सपिण्डा: समवाप्नयु:॥ (सन्‌) 

श्र्थात्‌ जारज-पुत्री' के भरण-पोषण का कोई विधान नहीं है। किन्तु औरस पुत्री 
के लिए सम्यक विधान है। इस विषय के उद्धरण आरम्भ में दिये गये हैं। औरस' 
पुत्र-पुत्री के भरणाधिकार में कोई भेद नहीं किया गया है। पिता अपनी कुमारी सुता 
का प्रतिपालन करने के लिए अधिकृत या बद्ध होता है। उसके मरणोपरान्त यह दायित्व 
. उसकी सम्पदा से संलग्न हो जाता है। विवाहोपरान्त यह दायित्व पति तथा उसके 

कुटुम्ब पर चला जाता है। यदि द्वारिद्रधवश ससुराल में निर्वाह न हो तो पिता के 
ऊपर केवल नैतिक दायित्व आता है। यह बतलाया गया है कि जिस सम्पदा के प्रभु 
के ऊपर किसी के भरण का नैतिक दायित्व हो वह जब दायाद के हाथ लग जाती है, 
तब वही दायित्व नैतिक से वैधिक रूप में परिणत हो जाता है। प्रइन यह उठता है 
कि उपरोक्त दशा में भी क्‍या पिता के दायाद पर दरिद्र विधवा सुता के पालन का 
दायित्व वैधिक बन जायगा ? बम्बई के हाई कोर्ट का उत्तर नास्तिवादी है, और 
मद्रास एवं कलकत्ता का अस्तिवादी ।' दूसरी शंका यह उठती है कि क्‍या धार्मिक 


१. “कुष्पा ब० सिंगवेंल” (१८८५) ८, मद्रास ३२५॥ 

“त्ोलमणि सिंह ब० वनशर” (१८७९) ४, कलकत्ता ९१। 
२ बिाई० मंगल ब० वाई० रुक्मिनी” (१८९९) २३, बम्बई २९१। 
३. 'सोक्षदा ब० नन्‍दरारल (१९०१) २८, कलकत्ता २७८॥ 

“अंबू वाई अंमल ब० सनीवाइ अंमरू (१९४२) भद्रास १३॥ 


३१८ हिन्दू विधि 


झितत (पायस झोव्लीगेशन ) के विनियोग से मृत पिता के समय का बकाया गुजारा 
पुत्र-दायाद से प्रत्युद्धरणीय है ? हाँ।' 

(ग) पौन्न, पौंन्री--इत्यादि के भरण-पोषण का कोई वेधिक दायित्व हिन्दू 
पुरुष के ऊपर नहीं है। किन्तु 


पिता माता गुरुर्भार्या प्रजा दीनाः समाश्चिताः। 
अमभ्यागतो5तिथिद्चेंच पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ (सन) 

के अनुसार समाश्रिता:” की गणना के भीतर आ जाने से पौत्र, पौत्री आदि 
पोष्यवर्ग समझे जाते है। भ्रतः उनका प्रतिपालन एक नैतिक दायित्व अ्रवश्य है। यह 
नैतिक दायित्व भी वेधिक दायित्व में परिणत हो जाता है, जब उनके पितामह की 
सम्पदा उसके दायाद पर अ्वतरित हो जाय ।* 

(घ) भाता-पिता--वयोवृद्ध माता-पिता का प्रतिपालन हिन्दू पुरुष का व्यक्तिगत 
ग्रतएव वैधिक दायित्व होता है। किन्तु विमाता के भरण-पोषण का दायित्व केवल 
नैतिक है। यदि पिता की सम्पदा उसको उत्तराधिकार में मिल जाय तो यह एक वैधिक 
दायित्व बन जाता है ।* 

(च) अनहेँ दायाद--अ्रनहं ता के शीर्षक में बताया जा चुका है कि जो व्यक्ति 
मानसिक या कायिक विकलांगता के फलस्वरूप उत्त राधिकार से वचित हो जाते है, उनको 
तथा उनके कुटुम्ब को हिन्दू ला ने यह हक प्रदान किया है कि वे उस सम्पदा से प्रति- 
पालित होते रहें जिससे वे अपवर्जित हो गये हैं। ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९५७ वाले 
“हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” की धारा २८ ने पुराने कानून की अक्षमताओ्रों का निवारण 
कर दिया है। 

(छ ) रखेल या अवरुद्धा--वह स्त्री है जो एक ही पुरुष की सेवा में भ्रपवर्जी 
रूप से रहे, जैसे कि धर्मपत्नी रहती है ।* उसको उस पुरुष की सम्पदा से प्रतिपालित 
होने का हक होता है, यथा-- 


अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किन्तु राजा घर्मपरायणः | 
तत्सत्रीणां जीवन दच्यादेष दायबिधिः स्मृतः॥ (नारद) 


१. रूपा ब० थ्रियावती”, ए० आई० आर० १९५५, उड़ीसा २८। 
२- प्रोवञ्ञ ब० प्रावश” (१९४६) २, करूकत्ता १६४। 

३. ओऔदेम्सा ब० वरद रेड्डी” (१९४८) मद्रास ८०३। 

४. हिस्ट्री आब धर्मशास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ८११-१५। 


भरण-पोषण ३१९ 


अदायिक॑ राजयामि योषिद्‌-भृत्यौध्व॑ देहिकम्‌ । 
अपास्य ओजियद्रव्यं श्रोत्रियेज्यस्तदर्पयेत्‌ ॥ (कात्यायन) 
मिताक्ष रा ने स्त्री व योषित्‌ का अर्थ अवरुद्धा किया है। भरण-पोषण की अधि- 

कारिणी होने के लिए आश्रयी पुरुष के साथ उसका संयोग' शाइवत होना चाहिए और 
पुरुष की म् त्यु के पश्चात्‌ भी उसका आचरण शुद्ध बना रहे ।'यह जरूरी नहीं है कि वह 
अ्रविवाहिता या विधवा हो* या पुरुष के ही घर में बस गयी हो ।* किन्तु सन १९५६ 
वाले हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड भेण्टीवेन्स ऐक्ट” की धारा २१ के अनुसार चूंकि रखेल 
समाश्चितों की गणना में नहीं आती, इसलिए वह मृत जारज की सम्पदा में भरण- 
पोषण का हक नहीं रखती, यदि वह उक्त अधिनियम के शक्तिशाली दो जाने के अन- 
न्तर मरा हो। 

(ज) पत्नी का भरण-पोषणाधिकार सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड 
मेण्टीनेन्स ऐक्ट” की धारा १८ में निहित हो चुका है। उसके पहले सन्‌ १९४६ वाले 
“हिन्दू मेरीड विमेन्स राइट दु सिपरेट रेजीडेन्स ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” से वह हक मान्य 
शासित होता था। सन्‌ १९४६ वाले अधिनियम को सन्‌ ११९५६ वाले अ्रधिनियम की 
धारा २९ ने निरस्त कर दिया है और उसके नियमों को प्रायः समावेष्टित कर लिया 
है। पुराने अधिनियम ने उन सिद्धान्तों को परिनियत मान्यता प्रदान कर दी थी, जो 
उस समय के विद्यमान धर्मंशास्त्रीय तथा नजीरी कानून से निकलते थे। अ्रतः उस 
कानून को भी जान लेना चाहिए। 

पत्नी के पति द्वारा प्रतिपालन होने का हक विवाह का ही एक विशिष्ट फल 
होता है क्योंकि वह उसकी अर्घांयिनी बन जाती है। तलाक; न्यायतंत्री विच्छेद और 
विवाह को अक्ृत करने के मामलों में इसका विशेष प्रइन उठता है। चाहे पति धनी 
हो या निर्धन, * चाहे पत्नी अपेक्षा करे या न करे, वह सदैव प्रतिपाल्य होती है। 
पति की साख पर वह अपनी जरूरतों के लिए कर्ज ले सकती है। विद्यमान तथा आगे 
मिलने वाले असासे या परिसम्पद्‌ के ऊपर वह अपने पोषण के दायित्व या भार के 


१. शिवकुमारी ब० उदयप्रताप” (१९४७), इलाहाबाद ६४२। 
२० “यदववंत राव ब० काशी बाई (१८८८) १२, बस्बई २६। 
३- “अक्क्‌ प्रहकाद ब० गनेदप्रसाद” (१९४५) बम्बई २१६॥। 
४. “बाई० नायू वाई० ब० बाई० सोघी वाई०” (१९२६), ५३, इ० ए० १५३॥ 
५. “स्कंदस्वामी ब० अंगम्सल, ए० आई० आर० १९६०, सद्र!ःस ३४८। 
६. “िगेन्द्रम्मा ब० रामकोटेय्या, ए० आई० आर० १९५४, सद्रास ७१३॥। 

|. 


है २० हिन्दू विधि 


सर्जन कराने का दावा कर सकती है।' जब तक चार्ज या भार का सजेन नहीं 
हो जाता, तब तक पत्नी के पास पति की सम्पदा के ऊपर कोई जोर नहीं रहता । 
यहाँ तक कि वह सारी सम्पदा को अलग करके पत्नी की सारी आशाओं पर पानी फेर 
दे सकता है, शर्त यह है कि संक्रान्तग्राही उसके हक से श्रनभिनज्न हो और प्रतिदेय देकर 
संकान्तग्राही वना हो ।' जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भरणाधिकार की अपेक्षा 
पति के ऋणों को प्रथमता मिलती है ।* 


जो भरणाधिकार हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” की धारा १८ में निहित 
है उसके अतिरिक्त जाव्ता फौजदारी की धारा ४८८ में भी पत्नी के लिए रोटी-कपड़ा 
पाने का उपाय किया गया है। यह याद रहे कि भरणाधिकार की डिग्री या भार (चार्ज ) 
इस आधार पर पारित होता है कि पति और पत्नी में समागम बन्द हो गया है। यदि 
समागम फिर आरम्भ हो जाय तो उस डिग्री या भार का आधार विलुप्त हो जाता है। 
अतः डिग्री या चार्ज निष्किय और रद्द हो जाता है ।! समागम का अर्थ केवल देहिक 
संयोग नहीं श्रपितु संयुक्त जीवन यापन होता है। 


पत्नी के प्रतिपालन पाने का हक पति के ऊपर व्यक्तिगत रूप से होता है। क्या 
इसलिए पति के मरते ही यह हक विनष्ट होकर समाप्त हो जाता है ? नहीं। जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, मिताक्षरीय समांशिता के अन्दर सब विधवाशों को संयुक्त 
सम्पदा में पोषणाधिकार रहता है, क्योंकि उनके भर्ताश्नों का हित उत्तरजीबी समां- 
शियों में निहित होता रहता है। यदि जाब्ता फौजदारी की धारा ८७ व ८८ में 
'पति की सम्पदा कुक हो जाय, तो क्‍या पत्नी भरण-पोषण की माँग सरकार से कर 
“सकती है ? नहीं, यदि उसने उस सम्पदा के ऊपर भार (चार्ज ) के सर्जन की डिग्री 


१. “रामचन्द्र ब० कमला बाई, ए० आई० आर० १९४४, बस्बई १९१। 
र॒द्रप्पा ब० वसप्पा/ए० आई० आर० १९६२, मंसुर २०७ । 
“बी०सानिक्यं ब० बी० बेंकयम्मा |ए० आई० आर० १९५७, आंध्र प्र०७१० । 
२. लक्ष्मण ब० सत्यभाभा बाई” (१८७७ ), २, बम्बई ४९४। 
३. “दत्ताश्नेय ब० तुलसा बाई” (१९४३), बम्बई ६४६। 
“चर्द्स्मा ब० म० बेंकट रेड्डो”, ए०आई०आर० १९८८, आंध्र प्र० ३९६। 
४. 'दात कुंबर ब० सररू”, ए० आई० आर० १९४७, प्रिवो कौंसिल ८। 
५. “बी० वेंकेय्या ब० राघवम्मा”, ए० आई० आर० १९४२, भद्रास १। 
“पेरून देवी ब० अमा वांसिक”, ए० आई० आर० १९५७, मद्रास १३। 


भरण-पोषण ३२१ 


नहीं पारित करा रखी है।' यह नियम इतना कठोर है कि पति के जीते जी पत्नी' 
'भरण-पोषण की माँग न ससुराल वालों से, न पीहर वालों से कर सकती है, चाहे उसने 
(पति ने) उसका परित्याग ही कर दिया हो । यदि उनमें से किसी ने उसके पति की 


सम्पदा पर कव्जा कर लिया हो तब दूसरी वात है ।' कब्जे के आधार पर दायित्व 
उसके सिर मढ़ा जा सकता है। 


पति से अरूग रहने पर स्त्री का भरणाधिकार 


पति के साथ रहना और उसकी सव तरह से सेवा करना पत्नी का कर्तव्य होता 
है। इस कतंव्य का सहसम्वन्धी हक है पति द्वारा प्रतिपालित होना। यदि वह अपना 
कर्तव्य नहीं निबाहती, तो हक की मॉँग कैसे कर सकती है ? ठीक है. किन्तु इस 
सामान्य नियम के अपवाद भी हैं। यदि पति अत्याचार करता हो, या पत्नी को अपने 
साथ रखना अस्वीकार करता हो, या ऐसा ही कोई अन्य समर्थनीय कारण हो, तो वह 
अलग रहकर भी भरण-पोषणाधिकार का उसके प्रतिकूल प्रवर्तंत करा सकती है।' 
साधारण झगड़ा या सारपीट या निर्दयता को समर्थनीय कारण नहीं कह सकते। निर्दे- 
यता या मारपीट इतनी घोर व विकट होनी चाहिए कि जिससे जान की जोखिम हो। 
श्रत्याचार इतना निरन्तर और गम्भीर होना चाहिए कि पत्नी को तीक्ष्ण मानसिक 
बेदना होती रहे, जैसे रखेल स्त्री को घर में रखना ।* 


जैसे पति की करता की एक सीमा है, वेसे ही पत्नी की कतंव्योपेक्षा की एक 
मर्यादा होती है, अर्थात्‌ एक सीमा तक वह भी क्षम्य होती है। अनुचित या कुत्सित 
अभिप्राय से अल्पकालीन अनूपस्थिति भी भअक्षम्य है। उचित या श्रकुत्सित प्रयोजन 
के निमित्त अपेक्षाकृत दीघंकालीन अनुपस्थिति भी उपेक्ष्य है। पदली दशा में हक का 
'ह्वास होता है, दूसरी दशा में मात्र निरम्वन । अर्थात दूसरी दशा सें पत्नी वापस आकर 
प्रतिपालन की माँग कर सकती है। यदि इस प्र भी पति उसको निकाल' दे, तो वह 
अलग रहकर भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है ।"* 


#च 
के 


“चत्रू ब० द क्राउन” (१९२९) १०, लाहौर २६५। 

“भारत सचिव ब० अहल्पा बाई नारामन” (१९३८), बम्बई ४फ४। 
“रसाबाई ब० अ्यम्बक (१८७२) ९, बम्बई हाईकोर्ट २८३। 

“अप्पी बाई ब० के० कुबेर जी” (१९३६) ६०, बम्बई ४५५। 
“मल्लबा ब० शिद्ृप्पा” (१९४९), बम्बई ७६२। 

“सुरसपल्ली ब० सुरमपलली” (१९०८) ३१, मद्रास ३३८। 
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ऊपर यह बताया गया था कि सन्‌ १९५६ वाले अधिनियम ने सन्‌ १९४६ वाले 
प्रायः उन सब नियमों को समाविष्ट कर लिया है, जो विषय सम्बन्धी पूर्ववर्ती कानून 
से निकले हुए सिद्धान्तों के ऊपर आधारित थे। उस कानून को इन अधिनियमों ने 
पत्नी के लिए अधिक अनुकूल तथा उदार बना दिया है। उन नियमों का संक्षिप्त वर्णन 
यह है । सन्‌ १९४६ वाले “हिन्दू वीमेन्स राइट दु सिपरेट मेण्टीनेन्स ऐण्ड रेजीडेन्स ऐक्ट” 
की धारा २ ने विहित किया था कि किसी विपरीत रिवाज या कानून के बावजूद, 
निम्तोक्त कारणों या कारणवश हिन्दू पत्नी अपने पति से पृथक्‌ निवास तथा भरण- 
पोषण की याचना करने की अधिकारी होगी-- (क) यदि पति किसी ऐसे घृणित रोग 
से पीड़ित है जो उसने पत्नी के सम्पक से नहीं पाया हो। (ख) यदि वह पत्ती के प्रति 
इतना कर व्यवहार करता है कि उसका पति के साथ रहना अवांछनीय या जोखिम 
से भरा है। (ग) यदि उसने पत्नी का परित्याग कर दिया है, अर्थात्‌ उसकी सम्मति 
के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध अलग कर दिया है। (घ) यदि पति ने पुन- 
विंवाह कर लिया है। (ड) यदि वह हिन्दू धर्म छोड़कर अन्य धर्मावलम्बी हो गया 
है। (च) यदि वह रश्ली स्त्री कोघर मे बसाथे हुए है, या जाकर उसके घर में रहता 
है। (छ) यदि अन्य समर्थनीय कारण मौजूद है। इन कारणों या इनमें से किसी: 
कारण के मौजूद होने पर भी हिन्दू पत्नी पृथक्‌ निवास तथा परिपोषण की अधिकारी: 
नही होगी ; यदि वह अ्रसती है, या हिन्दू धर्म छोड़कर अत्य धर्मानुयायी हो गयी है, 
या दाम्पत्याधिकारों वाली सक्षम अदालत से पारित डिग्री (आज्ञप्ति) के बावजूद 
उसका पालन बिना समुचित हेतु के नहीं करती है। 


इस प्रसंग में असती का उल्लेख ऊपर ,किया गया है। सन्‌ १९४६ वाले अधि- 
नियम ने तो इस बात को साफ विहित ही कर दिया है कि असती पत्नी भरणाधिकारीः 
नही होती। उसके पहले भी प्राचीन काल से यही विधान था। यथा--- 


हताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीवनीस ।_ 

परिभूतामधः शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ॥ 

व्यभिचाराद ऋतौ शुद्धिगें्भे त्यागो विधीयते । 

गर्भभत्‌ वधादी च तथा महति पातके ॥ (याज्ञ० १,७०-७२)' 
नीचाभिगसन गर्भपातनं भत्‌ हिंसनस । 

विशेषपतनीयानि स्त्रीण,मेतान्यपि भूवम ॥ (याज्ञ० ३े, २९८) 
चतस्नस्तु परित्याज्याः शिष्पगा गुरुगा च या। 

पतिध्नी च विद्येषण जुंगितोपगता चया। (वसिष्ठ) 
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चण्डालास्त्यस्त्रियों गत्वा भुकत्वा च प्रतिगुद्य च ।, ।क्‍ 
पतत्यज्ञ।नतो विप्रो ज्ञनात्‌ साम्यन्तु गच्छति ॥ (सन) 


मिताक्षरा ने स्मृतियों के आधार पर यह विहित किया है--(१) वस्िष्ठ क॑ 
गिनाये हुए चार महापातक करने वाली स्त्री नितान्त परित्याज्य है, जब तक वह प्राय- 
दिचत्त न कर ले; (२) सामान्य व्यभिचार करने वाली स्त्री को न्यूनतम भरण-पोपषण, 
झोपड़ी में घर के समीप निवास तथा रक्षण मिलना चाहिए ।* नजीरी कानून यह था 
कि व्यभिचारिणी पत्नो भरणाधिकारिगी नहीं होती, किन्तु यदि बह पापाचार छोड़कर 
साध्वी बन जाय तो पति उसको न्यूनतम भरण दे।' यह ज्ञातव्य है कि हिन्दू धर्म 
छोड़ देने के बाद भी पति पर पत्नी के भरण का दायित्व बना रहता है।* यह भी 
ज्ञातव्य है कि अनह दायाद की पत्नी को उस सम्पदा से प्रतिपालित होने का हक रहता 
हैं जो उसके पति के हाथ से अनहंता के कारण निकल गयी हो । सतीत्व की शर्त ऐसी 
पत्नी पर भी लागू होती है ।' 

(झ) विधवा--मृत प्रभु की विधवा क्‍या निरालम्ब रह जाती है ? चूँकि पत्नी 
के भरणाधिकार का रूप पति के ऊपर व्यक्तिगत होता है, इसलिए क्‍या पति की मृत्यु 
के साथ वह अधिकार भी विनष्ट हो जाता है ? नहीं, यदि वह उसकी दायाद हो, तब 
तो उसको सम्पदा पर आजीवन-स्वामित्व मिल जाता था, जो (हिन्दू सकसेशन ऐक्ट 
सन्‌ १९५६ के बाद) अब पूर्ण स्वामित्व में परिणत हो गया है। यदि वह दायाद नहीं 
हो, तो दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो यह कि मृत प्रभु ने समांशिता वाली सम्पदा 
में हित छोड़ा है, दूसरे, उसने पुत्रादि ऐसे दायाद छोड़े हैं जिनको उत्तराधिकार में वरी- 
यता मिलती है। पहली सूरत में समांशिता के उत्तरजीवी सदस्यों या उसके मैनेजर 
पर विधवा के प्रतिपालन का वैधिक दायित्व चढ़ जाता है, क्योंकि उसके मृत पति 
का अविभकत अंश उसके कब्जे में आ गया है। दूसरी सूरत में अन्तरित दायादों के 
ऊपर वह दायित्व आ जाता है, क्योंकि उसके पति की सम्पदा उनको मिली है। दोनों 
सूरतों में उसका भरणाधिकार विनिद्चित तथा सुरक्षित हो जाता है। दोनों सूुरतों 
का एक विशेष पहलू ज्ञातव्य है। यदि उत्तरजीवी समांशियों में या अन्तरित दायादों 


१. हिस्दी आव घर्मझास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ८०६-८०७। 

२. 'दिवीसरन ब० दौलता” (१९१७) ३२९, इलाहाबाद २र३४॥। 
३. “परमी ब० महादेवी” (१९१०) ३४, बस्बई २७८ । 

४. “मंशा ब० जीवन” (१८८४) ६; इलाहाबाद ६१७ । 

५.  यशवन्त ब० काशी बाई (१८८८) १२ बम्बई २६। 
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में उसके पुत्र समाहित हैं, तो वे व्यक्तिगत रूप से भी उसकी जीविका के लिए उत्तर- 
दायी रहेंगे। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, उत्तरजीवी समांशियों का दायित्व निम्त 
लिखित स्मृतिवाक्यों पर आधारित है--- 


या पत्नयों विधवाः साध्व्यों ज्येष्ठेन इवशुरेंग वा। 

गोत्रजेनापि वान्येन. भर्तंव्याइछादनाशनेः ॥ (नारद) 
स्वर्याति स्वामिनि स्त्री तु ग्रासाच्छादनभागिनों । 
अविभक्‍तधनांशं तु॒ प्राप्नोत्यामरणान्तिकम्‌ ॥ (कात्यायन ) 


इन वाक्यों पर स्मृतिचन्द्रिका की टीका यह है--धनग्राहिणेति सर्वत्र ज्येष्ठादौ 
शेषों द्रष्टव्य:॥ धनग्रहणनिमित्तत्वाद भरणस्थ”; “धनांशं यावता धनेन क्लृप्तजीवनं 
धनसाध्य॑ तु नित्यनैमित्तिककर्म काम्यं ब्रतादिक सिध्यति तावद्धनमित्यर्थ: ।” 

“हिन्दू विभेन्‍्स राइटस टु प्रापर्टी ऐक्ट १९३७” का उल्लेख उत्तराधिकार वाले 
प्रकरण में आया था। उसकी धारा ३(३) ने विधवा को अपने पति के अंश में स्वामित्व 
तथा विभाजन करा सकने का हक प्रदान किया था। इसके फलस्वरूप विधवा 
को भरणाधिकार प्रवर्तित करने का अवसर आता ही नहीं, यद्यपि उस अधिनियम ने 
उस अधिकार का उत्सादन नही किया था। अधिकतर विधवा विभाजन का श्राग्रह न 
करके भरण-पोषण से ही संतुष्ट रहती थीं। सन १९५६ वाले “हिन्दू सकसेशन ऐक्ट” 
ने विधवा के अधिकारों में बड़ा परिवर्तत कर दिया है। उसी सन्‌ वाले “हिन्दू 
णडाप्शन एण्ड सेण्टिनेन्स ऐक्ट” की २१-२२ धाराओं ने भी नये नियम बना दिये हैं। 
विधवा के अधिकारों का निर्णय श्रब इन्हीं उपरोक्त अ्रधिनियमों के आधार पर होना 
चाहिए। फिर भी पुराने कानून व नजीरी कानून को जान लेना साहाय्य-प्रद होगा। 

(१) ऊपर बताया जा चुका है कि विधवा अपने पति की पृथक सम्पदा से या 
उसकी संयुक्त सम्पदा से प्रतिपालित होने की हकदार है। जो ऐसी सम्पदा पर काबिज 
हों, वे यह अभिकथन करके इस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि वह पति के जीवन 
काल में या मृत्यु काल मे अक्षम्य रूप से पृथक्‌ रहती थी।' (२) जब तक विधवा 
का पोषणाधिकार सम्पदा के ऊपर अदालत के द्वारा एक भार (चार्ज) घोषित न कर 
दिया जाय, वह सम्पदा की बिक्री या नीलाम को अपने भरणाधिकार की आपत्ति 
उठाकर रोक नहीं सकती। (३) यदि विधवा की गूजर भर के लिए पति की छोडी हुई 
या स्वतः उसकी (विधवा की) सम्पदा पर्याप्त है, तो भी संयक्‍त सम्पदा के काविजों 


१. “सुरमपल्‍ली ब० सुरमपल्‍ली” (१९०८) ३१, मद्रास ८८८। 
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से वह भरण-पोषण की याचना कर सकती है।' अवश्य ही गुजारे की राशि निर्धारित 
करते समय उसकी (विधवा की) स्वतत्र आय का भी विचार रखा जायगा। यह 
क्यों ? कारण कि पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होने के कारण समांशिता में उसका 
प्रतिनिधित्व करती है तथा स्वतः संयुक्त कुटुम्ब की सदस्य होती है। श्रतएवं मृत पति 
की तरह वह कौदुम्बिक सम्पत्ति से भरण-पोषण की हकदार होती है; जैसे पृथक या 
व्यक्तिगत स्वामित्व के होते हुए भी उसका पति स्वयमेव होता। (४) विभाजनोपरान्त 
उसके भरण-पोषण का भार उन समांशियों के ऊपर चला जाता है जिनको उसके पति का 
अंश बाँट में मिला है, यथा पुत्र-पौत्रादि। कारण यह है कि विभाज्य सम्पदा की सूची 
बनाते वक्‍त समाश्रितों के प्रतिपालन का लेखा-जोखा 'पहले ही लगा लिया जाता है, 
जैसा कि विभाजन वाले प्रकरण में बताया जा चुका है। (५) पत्नी का धर्म है कि 
पति के साथ रहे और इसलिए अकारण ही अलग रहकर वह उससे भरण की यावना 
नहीं कर सकती। किन्तु विधवा को यह शर्तें बद्ध नही करती। अलग, यथा पीहर 
में रहने पर भी वह प्रतिपाल्य है; यदि' वह सुमार्ग से विचलित नही होती।* 
भरणाधिकार और असतीत्ब व पुनविवाह 

इसी प्रसंग में विधवा के असतीत्व का प्रइन उठता है। यह तो ज्ञात हो ही 
चूका है कि उत्तराधिकार के ऊपर असतीत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखना है 
कि भरणाधिकार के ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। स्मृतियों ने व्यभिचार को 
घृणित पाप माना है; किन्तु यह भी विहित किया है कि प्रायश्चित्त करने के बाद कुमार्ग 
के त्याग से पापी को अपने पुराने अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यथा---- 

एनस्विभि रनिर्णिक्तंनथ किंचित्सहाचरंत्‌। 


कृतनिर्णजनांइ्चव न ॒ जुगुप्सेत कहिंचित्‌ ॥ (मनु ११, १८९) 
त्यागइचोपभोगधर्मेकार्ययो् तु निष्कासनं गृहात्तस्याः। निरुच्ध्यादेकवेइ्सलि-- 
इति नियमात्‌ । (मिताक्षरा ) 


यदि विधवा अपना चरित्र म्रष्ट कर डालती है तो भरणाधिकार को भी खो 
बैठती है, चाहे वह अधिकार आपसी समझौते या अदालती डिग्री के द्वारा पक्का या 


१.  लिगया ब० कनकंमा (१९१५) ३८, सद्रास १५५। 

“डो० रंगम्सा ब० डी० चिन्नव्वाई” (१९५७), आंध्र प्रदेश ५९८। 
२. हरि ब० नमंदा बाई (१९४९), नागपुर ९६४। 

“एकदेदबरी ब० होमेश्वर” (१९२९) ५६, इंडियन एपोल्स १८२॥ 
३. हिस्द्री आव धर्मेद्रास्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ८०७॥ 
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प्रतिभूत हो चुका हो ।' फिर भी शुद्ध आचरण को फिर से अपना छेने पर उसको मात्र 
जीवन यापनार्थ गुजारा मिल सकता है ।* ज्ञातव्य है कि आरोप लगाने वाले पर ही 
अष्टता के प्रमाण का भार रहता है।' यह भी ज्ञातव्य है कि पोषण के लिए सम- 
झौता दो सूरतों में हो सकता है और दोनों तरह के समझौतों पर अ्सतीत्व का प्रभाव 
भिन्न होता है। एक सूरत यह है कि विधवा ने गुजारे के लिए याचना की या दावा 
किया और दोनों पक्षों के बीच समझौते से गृजारे की राशि नियत हो गयी। यह 
गुजारे का श्राद्योपान्त शुद्ध मामला है। इस सूरत में व्यभिचार वाला नियम लाग होगा, 
अर्थात्‌ विधवा के परचादभावी असतीत्व से उसका भ्रधिकार विनष्ट हो जायगा। दूसरी सूरत 
यह है कि वह अपने पति की सम्पदा का दावा करती है और दोनों पक्षों में यह सम- 
झौता हो जाता है कि वह अपनी अध्यर्थना छोड़ दे और प्रतिपक्षी उसका गुजारा 
बाँध दे। यह समझौता विशुद्ध गृुजारा-विषयक नहीं है और इस मामले में असतीत्व 
वाला नियम क्रियाशील नहीं होगा, क्योंकि उसका उल्लेख नही किया गया है। अर्थात्‌ 
इस सूरत में पश्चादभाबी भ्रसतीत्व विधवा के गूजारे के हक को विनष्ट नहीं करेगा ।* 
कारण यह है कि गूजारे का हक एक ऐसा अनुबन्ध है जो समझौते ने विरचित किया 
है भौर कानून का यह आग्रह सदेव रहता है कि पक्षधारी लोग अनुबन्ध की शर्तों का 
अक्षरशः तथा कठोरतया पालन करें। उसी तरह इच्छापत्र मे जो गूजारे का हक 
निर्धारित हो चुका हो उसका विनाश विधवा का असतीत्व नहीं कर सकता, यदि यह 
शर्तें उसमें उल्लिखित न हो ।" 

असतीत्व वाले प्रइन का जोड़ीदार है पुनविंवाह का प्रश्न, जिसके ऊपर श्रन्य 
प्रसंग (दायप्राप्ति) में विचार हो चुका है। सन्‌ १८५६ वाले “हिन्दू विडोज रीमैरेज 
ऐक्ट” की धारा २ ने विहित किया है कि पुन्विवाह कर लेने से हिन्दू विधवा पहले 
पति की सम्पदा में भरणाधिकार को खो बैठती है। जिन जातियों या समुदायों में 
पुनविवाह पहले ही से प्रचलित हो, क्या उक्त अधिकार-भंजक नियम उन पर भी लागू 
होगा ? यदि अधिकार-भंजक नियम उक्त प्रथा का आवश्यक अंग प्रमाणित हो या समझा 


१.  मौनीराम ब० केरी कोलटानी” (१८८०) ६, इंडियन एपील्स ११५। 
“दौलत कुमारी ब० मेघू” (१८९३) १५, इलाहाबाद ३८२। 

२. “रामकुमार दुबे ब० भगवन्ता” (१९३४) ५३, इलाहाबाद ३९२। 

*  लक्ष्मीचन्द ब० आनन्दी” (१९३५) ६२, इण्डियन एपील्स २५० । 

४- “भूपसिह ब० लछमन” (१९०४) २६ इलाहाबाद ३२१। 

५. पर्मी ब० महादेवी” (१९१०) ३४, इलाहाबाद २७८॥ 


न 


भरण-पोषण ३२७ 


जाय, तब तो पुनविवाह से भरणाधिकार का विनाश अवश्य हो जायगा। दूसरे शब्दों 
में, क्या उपरोक्त अधिनियम उन जातियों या वर्गों पर भी लागू किया जा सकता है 
जिनके यहाँ विधवा-विवाह वैसे भी अनुज्ञात है? इसका उत्तर इलाहाबाद हाई कोर्ट का 
व अवध तथा नागपुर चीफ कोर्टो का नकारात्मक तथा अन्य हाई कोर्टों का सकारात्मक 
है। सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” की धारा २१(३) 
व धारा २२ ने विहित कर दिया है कि पुनविंवाह कर लेने के बाद विधवा की गणना 
समाश्चितों में नहीं रह जाती है, अर्थात वह भरण-पोषण की अधिकारी नहीं रहती। 
(ट) बिधवा पृतन्रव्ध[---मृतक की विधवा तथा विधवा पृत्रवघ दोनों की गणना 
उन समश्रितों में है जिनको सन १९५६ वाले “हिन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टिनेन्स ऐक्ट 
की धारा १९ में भरणाधिकार दिया गया है। सन्‌ १९३७ वाले “हिन्दू वीमेन्स राइटस' 
टु प्रापर्टी ऐक्ट” तथा १९५६ वाले “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” ने विधवाओं के हकों में 
अधिक सारवत्ता, दुढता व प्रसार समावेष्टित कर दिया है। इसके पहले का नजीरी 
कानून इस प्रकार का है। यह अज्चामान्य बात- नहीं है कि विधवा पृत्रवध्‌ के मृत 
पति ने कुछ पृथक वस्तु-सामग्री न छोड़ी हो, या जिस समांशिता का वह सेदस्य था 
उसके पास गृजर के लिए पर्याप्त सम्पदा न हो। तो उसका भरण पोषण कैसे हो ? 
कौन इसका दायित्व उठाये ? पहले नियम यह था कि ऐसा दायित्व न तो उसके ससु- 
राल वालों पर है न पीहर के लोगों पर। यहाँ तक कि उसके' ससुर पर भी दायित्व नहीं 
है। यदि ससुर सम्पत्तिवान्‌ हो, तब तो नैतिक दायित्व उस पर आ सकता है, वेधिक 
फिर भी नही । यह सिद्धान्त बतलाया गया है कि नैतिक दायित्व परिणत हो जाता 
है वैधिक दायित्व में, जब नैतिक दायित्वधारी की सम्पदा उसके दायाद के हाथ में आा 
जाती है। उसी सिद्धान्त के विनियोग से, ससुर का नैतिक दायित्व वेधिक में परिणत 
होकर उसके उत्तराधिकारी को विधवा पुत्रवध्‌ू का भरण-पोषण करने के लिए विवश 


१. “भोला के० उसर ब० कौसिला' ५५; इलाहाबाद र४। 
“'गजाधर ब० सुखदेई” (१९३०) ५ लखनऊ ६८९॥ 
२.  आर० पतील ब०एस० घरल” (१९५४) ५६, बं० ला० रि० २२७। 
“बासल ब० रामसुरम (१८९५) २२, कलकत्ता ५८९॥ 
“मुरुगयी ब० विरमकली (१८७७) १ मद्रास २२६१ 
“सुरज ब० अत्तर' (१९२२) १, पटना ७०६। 
“ब्वाई दया ब० नत्या (१८८५) ९, बम्बई २७९। 
“सीनाक्षी ब० रास ऐयर (१९१४) ३७ भद्रास ३९६१ 


न्तफं 
ह 
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करने लगता है ।' पोषणाधिकार का सह-सम्बन्धी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने 
पति के साथ रहे। विधवा या विधवा पृत्रवध्‌ के ऊपर ऐसी कोई शर्त नहीं लगती ।' 

गुजारें की रकस या भरण-पोषण की सात्रा--मात्रा या रकम निर्धारित करना 
पहले भी अ्रदालत के विवेक पर आ्राश्चित रहता था और अश्रब भी रहता है। श्रदालत 
के माय प्रदशन के लिए जो अलिखित नियम पहले विद्यमान थे वे सन्‌ १९५६ वाले 
“(हन्दू एडाप्शन ऐण्ड मेण्टिनेन्स ऐक्ट” की धारा २३ में निगमित हो गये हैं। उदाहरणार्थ 
पोषण राशि नियत करने म मोटे तौर से ये बातें ध्यान मे रखने योग्य होती हैं--- 
(क) सम्पदा का मूल्य कया है, (ख) यदि मृत प्रभु ने कोई वैध या अवेध इच्छापत्र 
'छाड़ा है ता किस आश्वित के लिए उसमे क्या उपबन्ध किया गया था, (ग) मृत प्रभु 
तथा पाषणार्था में कौन नाता था, (घ) दोनों के परस्पर सम्बन्ध कैसे थे, पोषणार्थी 
की स्वतंत्र आय कितनी है, (च) कुल कितने अभ्यर्थों है, (छ) इस काल में निर्वाह 
का मूल्य-देशनांक” क्या है। किन्तु यदि कई पोषणार्थों हों, तो यह नहीं देखा जाता कि 
किसका परिवार बड़ा है किसका छोटा ।' 

उपरोक्त सिद्धान्त व्यापक है। पत्नी का गूजारा नियत करने में ये अ्रन्य गर्तें 
भी विचार योग्य होती है। उसका पूर्व आचरण; यदि वह अ्रष्ट हो गयी थी तो उसका 
हाल का आचरण, पति-पत्नी का परस्पर सम्बन्ध, कुटुम्ब के जीवन का स्तर, कुटुम्ब 
की आय, यदि पति अलग हो तो उसकी आय, पत्नी की उचित आवश्यकताएँ, पत्नी 
की स्वतत्र आय । जितने दिन वह भ्रष्ट रही है, उतने दिनों का गुजारा तो काट ही' 
लना चाहिए।' जाब्ता फौजदारी की धारा ४८८ में जब रोटी-कपड़े का दावा होता 
है तो दायित्व से बचने के लिए पति को यह्‌ -प्रमाणित करना चाहिए कि उस काल में 
पत्नी वस्तुतः भ्रष्ट जीवन व्यतीत कर रही थी ।' 

विधवा का गृजारा निर्धारित करते समय निम्नोक्त बातों का ध्यान रखना 
चाहिए। यह याद रखते हुए कि वह विधवा हो चुकी है, उसकी सुविधा व उचित सुख 


१. जयनन्द ब० मु० परन” (१९२९) ४, रूखनऊ ४९१। 
१- सिद्धबवरी ब० जनादंन” (१९०२) २९, कलकत्ता ५५७॥ 
३. चमवा ब० इरया, ए० आई० आर० १९३१, बम्बई ४९२। 
४. , शान्ति ब० सुधराम, ए० आई० आर० १९५५, पंजाब २२। 
५. “देवी ब० गुनवती (१८९५) २२, कलकत्ता ४१०। 

“कन्ता स्वामी ब० सूर गस्मल (१८९५) १९, मद्रास ६। 
६. इस रि० फूलचन्द, ए० आई० आर० २८, बम्बई ५९॥ 
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का बैसा ही प्रबन्ध होना चाहिए जेसा उसके पति के समय में था। संक्षेप में यह 
' देखना चाहिए कि (क) पति ने कितना ऋण छोड़। है और सम्पदा का मूल्य क्‍या 
है', (ख) पति तथा विधवा का पद व सम्मान क्या था ओर है, (ग) धार्मिक कृत्यों 
तथा अपने पदानुक्ल अन्य कत्तंव्यों को निवाहने के और अपनी व्यक्तिगत झ[वच्यकताओं 
की उचित पृतिं करने के लिए उसको कितना व्यय करना पड़ेगा, (घ) पति के साथ 
उसकी कैसी पटती थी,' (च) भूषण-वसनादि अनुत्यादक सामग्री को छोड़कर उसके 
पास कितना स्त्रीवन है, (छ) व्यक्तिगत स्वाजित आय तथा स्वेच्छित दान-दक्षिणा- 
उपहार को छोड़कर उसकी स्थायी आय कितनी है,' (ज) पति की मृत्यु के समय 
सम्पदा का मूल्य चाहे जो रहा हो, विचारणीय मूल्य तो वर्तमान काल का है । प्रायः 
यही बातें अन्य नारी-समाश्चिताओं का गूजारा विनिश्चित करने में विचारणीय होनी 
चाहिए ।* 

याद रहे कि “निर्वाह के मूल्य-देशवांक” के घटने-बढ़ने या आय के घटने-बढ़ने 
के अनूपात से गृूजारे की राशि म भी घटा-बढ़ी करी या करा दी जा सकती है, यदि 
ऐसा करना उचित व न्याय-सम्मत लगे । यह परिवतंन दोनों दशाओं में हो सकता है, चाहें 
अदालती डिग्री द्वारा गुजारा नियत हुआ हो या निजी समझौते द्वारा । किल्तु यदि 
विधवा ने यह शत कर ली हो कि वह किसी भी दशा मे गुजारे की वृद्धि की याचना 
नहीं करेगी, तो उसको इस सविदा का पालन करना पड़ेगा ।* ज्ञातव्य है कि सन्‌ 
१९५६ वाले हिन्दू ए० ऐण्ड मे० ऐक्ट” की घारा २५ ने भ्रव यह विहित कर दिया 
है कि यदि परिस्थितियों केअदल-बदलने से गुजारे की राशि का परिवर्तन समर्थनीय 
लगे, तो उसमें हेर-फेर किया जा सकता है, वह र/शि चाहे अदालदी डिग्री द्वारा विनि- 
दिचत की गयी हो, या समझौते द्वारा । 


१. “श्रीधर एम० जो० तेली ब० मु० सीताबाई” (१९३८), नागपुर २८९१४ 

२. लाला स० प्रसाद ब० मु० सहदेई कु०” (१९३८), रलूखनऊ १३। 

३. पी० हरजीवनदास ब० बाई रुक्मिनी (१९३८) बस्बई १॥ 

४. “गोकी बाई ब० लक्ष्मीदास (१८९०) १४, बम्बई ४९०१ 

७५. बो० एस० कुंअर ब० बी० ए० कुअर (१९३३) १२, पटना ८६९॥ 
“बाई जया ब० जी० कालीदास” (१९४१), बम्बई ४८३॥ 

६. बीरज ब० नारायनम्मा (१९५३) मद्रास २२। 

७. “महेश ब० दिगषाल” (१८९९), २१, इलाहबाद २३२॥ 

८. “ठा० एस० एस० सिंह ब० ठकुराइन बाघी कु० (१९३६) ११, रूख० ६०७॥ 

९. “पो० हरजीवनदास ब० बाई रक्मिनी (१९३८) बम्बई १। 
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गुजारे वाले हक पर अन्य-संक्रमण का प्रभाव--जैसा पहले कहा जा चुका है, 
विधवा का भरणाधिकर न तो पति की पृथक सम्पदा के ऊपर भार होता है, न संयुक्त 
सम्पदा में उसके हित के ऊपर। उसको भार-निर्णीत करने के तीन उपाय हैं--इच्छा- 
'पत्र, समझौता, अदालती डिग्री । जब तक भार निर्णीत न हो जाय तब तक सम्पदा 
का हस्तान्तरण शअ्रनियंत्रित रूप से हो सकता है। सदभाव से दाम देनेवाले अ्रनजान 
हस्तांतरग्राही को तो सुरक्षा मिलती है। जान-बुझकर लेनेवाला भी विधवा के आक- 
मण से सुरक्षित रहता है, जब तक उसका व संक्रामक का यह षडयंत्र प्रमाणित न 
हो कि संक्रमण विधवा के हक को मारने के निमित्त किया गया था। यदि भार घोषित 
हो जाय, अथवा ऐसी साँठ-गाँठ प्रमाणित हो जाय, तब तो संक्रांत सम्पदा भारम्रस्त 
रहेगी और सक्रान्तग्राही उससे लदा रहेगा। याद रहे कि मृतक के अथवा समांशिता 
के समर्थतीय ऋणों को इस भार की अपेक्षा पूर्व॑ता मिलती है। यही नियम सन्‌ १९५६ 
वाले हिन्दू ए० ऐण्ड मे० ऐक्ट” की धारा २७ में समाविष्ट हो गया है। 

यह सुरक्षा उन लोगों के लिए है जिन्होंने सम्पदा को प्रतिकर देकर लिया हो। 
मृत्यूत्तर और सामान्य दान-ग्रहीता (डिवाइजी और डोनी ) प्रतिदेय नहीं देते हैं। उनको 
यह सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती। किसी प्रभु को यह क्षमता नहीं होती कि अपनी 
सारी सम्पदा का ऐसा इच्छापत्र अथवा हिवानामा लिख दे कि समाश्चितों का पोषणा- 
धिकार समाप्त हो जाय। जब सारी सम्पदा का इच्छापत्रीय ग्रहीता या दानग्राहीता 
सम्पदा को पा जाता है तो पोषणाधिकार की देनदारी उत्के ऊरर झा जाती है। ऐसी 
“दशा में विधवा अपने हक का प्रवर्तन उस सम्पदा के प्रतिकूल कर सकती है जो अय 
के हाथ पहुँच चुकी है। इसी नियम को सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू ए० ऐण्ड मे० ऐक्ट” 
ने धारा २२(२) में निगमित कर लिया है। 

“लम्बित वाद” (लिस पेण्डेस) वाला सिद्धान्त स्वविदित है, जो सन्‌ १८८२ वाले 
“टद्रान्सफर आ्राव प्रोपर्टी ऐक्ट” की धारा ५२ में विहित है। यदि कोई संक्रान्तग्राही ऐसी 
सम्पदा को लेता है जिसका दावा अ्रदालत में लम्बित हो, तो उसको उन शर्तों व 
दायित्वों से बद्ध होना पड़ेगा, जो डिग्री या आज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाये, उसी तरह 
मानों वह स्वतः दावे में प्रतिपक्षी था। मान लीजिए कि एक विधवा ने अपने भरणा- 
धिकार को किसी विशेष सम्पदा के -ऊपर भार घोषित कराने का दावा दायर किया 

है। एक प्रतिपक्षी उस सम्पदा का संक्रमण इसी बीच में कर देता है। उसके बाद 
विधवा की डिग्री हो जाती है। वह हस्क्वन्तरम्राही उस दायित्व से बद्ध रहेगा। वह 
इस दायित्व से उसी दक्शा में बच सकता है कि जब उसका दिया हुआ प्रतिदेय स्वतः 
४क पूर्ववर्ती समर्थनीय ऋण रहा हो। कारण यह है, जैसा कि ऊप र कहा जा चुका है, 


| 
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कि समर्थनीय ऋणों को पूर्वता तथा वरीयता भरणाधिकार की अपेक्षा सेव दी' 
जाती है। 

निवासाधिकार तथा उस पर अन्य-संक्रमण का प्रभाव--पत्नी अपने पति की 
अश्रर्धा गिनी होती है और विधवा हो जाने पर वह उसका प्रतिनिधित्व करती है। सयुक्त 
कुटुम्ब की वह एक सदस्या मानी जाती है। समाश्रितों में उसका पद उच्च होता है। 
भ्रतः पति के या कुटुम्ब वाले घर में उसका निवासाधिकार होना एक स्वाभाविक बात 
लगती है। पराश्चितऔर अबला होने के कारण तथा कुल की मर्यादा व पति की 
कीर्ति रक्षा के निमित्त यह आवश्यक भी है कि वह स्गे-सम्बन्धियों के साथ और उनकी 
देखभाल में जीवन यापन करे। भरण-पोषणाधिकार का निवासाधिकार एक अंग 
भी है। इस अधिकार का महत्व देखकर सन १९५६ वाले “हिन्द सक्‍्सेशन ऐक्ट” ने 
उसके लिए धारा २३ में उपबन्ध रच दिया है। निवासाधिकार की समस्या अब उन्हीं 
उपबन्धों के झाश्य से निर्णीत हआ करेगी। किन्तु इस अधिनियम के पहले जैसा कानून 
प्रचलित था वह यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 

पुत्र अपनी विधवा माता को, भाई विधवा भावज को, भतीजा अपनी विधवा 
चाची को उस घर से नहीं निकाल सकता जो संयुक्त कुटुम्ब का है और जिसमें समां- 
शियों के नाते कोई अपने पिता या माता या चाचा के साथ रह रहा था | समांशी- 
गण या एकल उत्तरजीवी यदि घर बेच डाले तो विधवा के निवासाधिकार के ऊपर 
क्या प्रभाव पड़ेगा ? इस भश्रइन के दो पहलू हो सकते हैं। यदि घर अ्रसमर्थनीय हेतु 
से बेच डाला गया है, तो क्रेता विधवा को निकाल नहीं संकता; या कम से कम तब 
तक जब तक कि विधवा के निवास का उचित प्रबन्ध न हो जाय ।* हाँ, यदि क्रेता 
विधवा के हक से नितान्त अ्नभिन्ञ था, तो शायद कुछ रियायत की जायगी, यद्यपि यह 
भी एक अनोखी बात है कि हिन्दू परिवार से मामला करने वाले को ऐसी सूचना न 
हो। दूसरा पहलू यह है कि घर समर्थनीय अभिप्राय से बेचा गया है। ऐसी दशा 
में अन्य कुटुम्बियों के तुल्य विधवा को भी मकान खाली कर देना पड़ेगा ।* 

कुमारी पुत्रियों के भरण तथा विवाह का दायित्व कुदुम्ब के ऊपर रहता है। 
उनको कुटुम्ब वाले घर में निवास का अधिकार भी होता है। अर्थात जब तक विवाह 
न हो जाय उनको घर में रहने का हक है। यदि बिना समर्थनीय हेतु के समांशीगण 


१. “बाई देव कु० ब० समुखरास ( १८८९) १३, बम्बई १०१॥ 
२०  गंगादेई ब० जगन्नाथ (१९४७) २२, लखनऊ ५१८।॥ 
३. “मु० चम्पा ब० आफिशल रिसीवर क्रांची (१९३४) १५, लाहोर ९। 
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या अन्तिम उत्तरजीवी समांशी घर को बेच डाले, तो क्रेता कुमारी कन्याञ्रों को निकाल 
बाहर नहीं कर सकता। यदि हेतु समर्थनीय था, तब तो कुमारियों के समेत सारा 
कुटुम्ब संक्रमण से बद्ध हो जाता है, अर्थात्‌ उन सभी का निवासाधिकार विलुप्त हो 
जाता है ।' यह नियम उस मकान के मामले ने लागू नहीं होता जिसका एक ही 
पुरुष श्र॒पवर्जी रूप से स्वामी हो। ऐसे मकान का केता, चाहे उसने नीलाम में या 
जिनी तौर से उसे मोल लिया हो, विधवा को तथा कुमारियों' को भी घर से निकाल 
दे सकता है; उस दशा मे भी जब बिक्री उपरोक्‍त पुरुष के जीते जी हुई हो, तथा उस 
दशा में भी जब बिक्री उसके मरणोपरान्त हुई हो। यह निश्चित सिद्धान्त है कि ऋणों 
को भरणाधिकार की अपेक्षा पृवंता और वरीयता मिलती है। उसी सिद्धान्त से ऋण 
को निवासाधिकार से भी पू्वता व वरीयता मिलनी चाहिए। 

जिन भरणाधिकारी जनों की गणना (क) से (5) तक ऊपर की गयी है, उनके 
अतिरिक्त दीनाः समाश्रिता:” के अन्तर्गत वे दीन सम्बन्धीगण भी झाते है जिनका प्रति- 
पालन मृत प्रभु किया करता था। यदि उसने समुचित सम्पदा छोड़ी है, तो उसके 
दायाद का नैतिक कत्तंव्य है कि उनका भरण-पोषण यथासामथ्यं करता रहे। धर्मात्मा 
हिन्दू के लिए जो पच महायज्ञ विहित है उनमें से दो है मनुष्ययज्ञ और भूतयज्ञ । अतिथि 
ञ्रादि का तथा पशू आदि की तृप्ति का यथाशवित प्रबन्ध कर चुकने के अनन्तर ही 
गृहस्वामी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब सम्पदा के स्वामित्व के साथ इतने' 
विस्तृत दायित्व सयुक्त है, तो दीन सम्बन्धियों की अवहेलना करके कोई आत्मग्लानि 
से कैसे छूट सकता है ? किन्तु प्रत्येक दीन समाश्चित को स्वतत्र व पृथक भरण-पोषण 
नियत कराने और पाने का हक नहीं होता। उनके अधिकार से बँधा हुआ सह-सम्बन्धित्व 
का कत्तंव्य भी है। उनको दायाद के साथ ही घर में निवास करना चाहिए और गृह- 
चर्या तथा सम्पदा-सम्बन्धी अन्य गतिविधियों में यथासाध्य सहयोग भी देना चाहिए। 
अन्यथा दायाद उनका भार वहन नहीं कर सकेगा। 


१. सूर्य ना० ब० बाल सुनब्नह्ण्य (१९२०) ४३, मद्रास ६३५॥ 
२० 'जयन्ती ब० अलमेलू (१९०४) २७, मद्रास ४५। 

“गंगा बाई ब० जानकी बाई (१९२१) ४५, बम्बई ३३७। 
३. 'सुर्य नारायण ब० बाल सु०” (१९२०) ४३, मद्रात ६२५ । 


प्रकरण १७ 
अवयस्क तथा उसका अभिभावक 


इस विषय के ऊपर (हिन्दू विधि” के जो नियम विकसित हो चुके थे, उनमें सन्‌ 
१९५०६ वाले हिन्दू माइनारिटी ऐण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट” नामक अधिनियम ने सारवान 
हेरफेर कर दिये है। यदि वे प्राचीन नियम उपरोक्त अधिनियम के विपरीत पड़ते हैं 
तो वे निराकृत समझे जायेंगे और इस अधिनियम का विनियोग किया जायगा। इस 
श्रधिनियम की प्रतिद्वन्द्विता मे न परिनियत, त धर्मशास्त्रीय, न प्रथाजनित प्राचीन नियम 


हर सकते है। फिर भी प्राचीन कानून इस अभिप्राय से प्रस्तुत किया जाता है कि 
नवीन विधान की पृष्ठभूमि पाठकों को ज्ञात हो जाय। 


मनुष्य वयस्कता कब प्राप्त करता है, इस प्रश्न पर धर्मंशास्त्रों में थोडा सा 
मतभेद है। एक मत से पन्द्रहवाँ वर्ष पूरा होने पर मनृष्य वयस्क हो जाता है। दूसरे 
मत से सोलहवाँ वर्ष पूरा होने पर। यथा--- 


बाल आ षोडशा द्‌ वर्षात पोगण्ड इति शस्यते। (नारद) 
अश्योतियंस्थ वर्षाणि बालो वाप्यूतघोडञः।' 

प्रयश्चित्ताधंमहुन्ति स्त्रियों रोगिण एवं च॥ (मिताक्षरा) 
यावदसों व्यवहारप्राप्तः षोडशवर्षों भवति। (हरदत्त ) 


पहला मत बंगाल में प्रचलित था और दूसरा शेष भारत में। सन्‌ १८७५ में 
/ इण्डियन मेजारिटी ऐक्ट” पारित हुआ, जो सारे देश में और तलाक, पृत्नरीकरण, 
मेहर, विवाह को छोड़कर सब मामलों पर लागू हो गया। उसने विहित कर दिया कि 
“गार्जियेन ऐण्ड वार्ड स ऐक्ट” वाले तथा “कोर्ट आ्राव वार्डस ऐक्ट” वाले नाबालिग २१ 
वर्ष पूरे होने पर वयस्क माने जाये तथा अन्य न|बालिग १८ वर्ष की उम्र पूरी होने 
पर। इद दो विशिष्ट अधिनियमों को अछूता छोड़कर सन १९५६ वाले “हिन्दू मा० 
एण्ड गा० ऐक्ट” ने सब मामलों में सब हिन्दू नाबालिगों के लिए १८ वर्ष थूर्ण होना 
वयस्कता की पहचान स्त्री, पुरुष दोनों के लिए नियत कर दी है। है 

परम्परा के अनुसार तो प्राच्य तथा पाइचात्य दोनों खण्डों में अवयस्क की अ्रभि- 
भावकता लाभप्रद अधिकार होती है। किन्तु धर्मशास्त्र तथा पाश्चात्य विधि का यह 
आग्रह है कि अभिभावकता परोयक्रारमय कर्तव्य है जिसका संचालत अवयस्क के 
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कल्याणार्थ ही होना चाहिए। प्राचीन काल में अवयस्क की सम्पदा का संरक्षण राज- 
धर्म का एक अग था। यथा--रक्ष्य बालधनमाव्यवहारप्रापणात्‌ । समावृत्तेवा ।” 
(गौतम धर्म सूत्र १०, ४८-४९) तथा रक्षेद्राजा बालानां धनान्यप्राप्तव्यवहाराणां 
श्रोत्रियवी रपत्तीनाम्‌ ।” (शखलिखित) तथा “बालधनं राज्ञा स्वधनवत्परिपाल- 
नीयम्‌। अन्यथा पितृव्यादिबान्धवा मयेदं रक्षणीय मयेद॑ रक्षणीयमिति विवदेरन्‌ ।” 
(मनु पर मेघातिथि )। राजधर्म का यह अंग अर्वाचीन काल में अदालतों को सौंप दिया 
गया है। अर्थात आजकल जो भी अभिभावक नियृ क्‍त होते हैं वे राजा के अथवा प्रशासन 
के मात्र प्रतिनिधि हैं। जब इस प्रकार के विचार सर्व यूगों में तथा सवंत्र व्याप्त मिलते 
हैं, तो यह स्वाभाविक ही था कि अग्रेजी शासन काल में न्याय, साम्य, शुद्ध अन्तःकरण 
के आधार पर अ्रभिभावकता के श्रग्रेजी सिद्धान्त यहाँ की न्याय प्रणाली में प्रविष्ट किये 
जायें। 

न्याय, साम्य, शुद्ध अन्‍्तःकरण के अतिरिक्त एक अन्य झ्राधारभूत सिद्धान्त है अझव- 
यस्क के हित व कल्याण का, जिसका महत्व देखकर “हिन्दू मै० एण्ड गा० ऐक्ट” ने 
उसको धारा १३ मे निमज्जित कर लिय” है। उसके शब्द ये है--- हिन्दू श्रवयस्क के आभ- 
भावक नियुक्त या घोषत करते समय अदालत को अवयस्क के_ हित व कल्याण का 
सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। (२) इस झाधनियम के उपबन्धों के अश्रथवा विवाह 
सम्बन्धी अन्य कानून के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति अभिभावक नियुक्त होने का हकदार नहीं 
होग। यदि अदालत की राय में उसकी अभिभावकता अवयस्क के लिए हितकारी, व 
कल्याणप्रद न होगी ।” अ्रवयस्क्र के हित के अतिरिक्त अदालत को अ्रकलंक माता- 
पिता के हक का भी -उचित ध्यान रखना चाहिए। 

जब इन बातों का ध्यान रखकर अभिभावक की नियुक्ति की जायगी तो यह भी 
अनिवाय होगा कि ऐसे अभिभावक को पूरी छुट दी जाय कि, अवयस्क की सम्पदा 
की रक्षा व समुचित प्रबन्ध के निमित्त की गयी अपनी समर्थनीय कृतियों से उस सम्पदा 
को वह बद्ध कर सके। समर्थवीयता की परख दो प्रकार से होती है। एक तो यह कि 
स्वतः अभिभावक ने ईमानदारी से परिस्थितियों की नाप-जोख करने के बाद उस कृति 
को हत प्रद माना। यह कर्तात्मक परख है। दूसरी यह कि अभ्रदालत की निगाह में भी 
वह कृति आवश्यक या कल्याणप्रद प्रतीत हो। यह विषयात्मक परख कहती है । याद 
रहे कि इन दोनों कस्तौटियों का प्रयोग करते समय ईमानदार व दाम देकर खरीदने 
वाले की रक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। सब के हित में तथा सबसे अधिक अच्छा 
उपाय सुरक्षा का यह होता है कि अवयस्क सम्बन्धी कोई कायंवाही करने के लिए 
झदालत की सहमति पहले ही से ले ली जाय। 
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उपरोक्त कथनों से यह विदित हो जायगा कि इस शीर्षक वाले विवाद एकसमान 
नियमों से निर्णीत नहीं किये जा सकते। प्रत्येक वाद का विचार उसके निराछे तथ्यों व 
अवस्थितियों को लेकर किया जाता है; अर्थात्‌ सकल सगत तथ्य, अभ्यर्थी या अभिभावक 
की अहंता तथा प्रतिद्वन्द्दी कुटुम्बों की स्थिति इत्यादि सब बातें यह जानने के लिए 
सोच लेनी पड़ती हैं कि अवयस्क का अधिकतम कल्याण किस भाँति हो सकेगा। ऐसे 
छिटपुट निर्णयों से नजीरों का निर्माण करना दुस्तर होता है। इसी लिए (हन्दू ला की 
इस शाखा मे नजीरी कानून की स्वल्पता पायी जाती है। 

उपरोक्त आम बातों के अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि अवयस्क का अभिरक्षण 
(कस्टोडी) तथा उसकी अभिभावकता (गार्जियनशिप) दो पृथक्‌ अवधारणाएँ होती 
है। जिसके साथ नाबालिग निवास करता है वह उसका सरक्षक कहलाता है। अ्रवयस्क 
को अपने साथ रखना तथा उसका भरण-पोषण करना यह उसका हक है। उसके भरण- 
पोषण के व्यय का प्रबन्ध करना यह अभिभावक का दायित्व होता है। सरक्षण एक 
झधिकार है जिसका अदालती आदेश से प्रदान होता है और उसके साथ शर्तें लगी रहती 
है तथा बहुधा वह माता-पिता के हित में पारित हुई परिणय सम्बन्धी डिग्री से संलग्न 
रहता है। इसके विपरीत अभिभावकता कानूनी उपज होती है जो नातेदारी से संलग्न 
एक हक है। किसी-किसी दशा में अदालती कार्यवाही में भी यह हक प्रदान किया 
जाता है। वैधिक झ्भिभावकता व अभिरक्षण ; दोनों से श्रलग एक अन्य अवधारण। होती" 
है-यानी विवाह के निमित्त अभिभावकता। इन सबसे विलक्षण वह अभिभावकता होती 
है जो दावे के दौरान में अवयस्क प्रतिपक्षी के प्रतिनिधित्व के निमित्त जाव्ता दीवानी 
के अन्तर्गत अदालती आदेश से रची जाती है। जिन अवयस्कों पर कोर्ट आव वार्ड स” 
ऐक्ट'” तथा 'गाजियेन एण्ड वा स ऐकक्‍्ट” लागू किया जाता है, उनकी अभिभावकता 
के नियम उन्हीं अ्धिनियमों में ।वहित हैं। अभिभावकता के ये तीन अन्तिम प्रकार 
“हिन्दू ला” के अधिक्षेत्र के परे हैं। शेष प्रकारों पर यहाँ चिन्तन करना है। 

बंधिक अभिभावक के अन्तगंत चार श्रेणी वाले आते हैं--(१) स्वाभाविक या 
नैसगिक, (२), इच्छापत्रीय, (३) सन्‌ १८९० वाले “गाजियन ऐण्ड वाड स ऐक्ट” 
के अ्रधीन अन्तर्भूत या आरारम्भिक क्षेत्राधिकार (इनहेरेण्ट या ओरिजिनेल ज्यूरिस्‌ 
डिक्शन ) में हाईकोटट द्वारा नियुक्त, या जिला जज द्वारा नियुक्त, (४) नातेदारी वाली 
बन्धुता का आश्रय लेने वाला। औरस के जनक-पिता, फिर जनक-माता तथा दत्तक के 
पालक-पिता-माता स्वाभाविक अथवानसर्गिक अभिभावक माने गये है। अवयस्क पत्नी 
का नैसर्गिक अभिभावक उसका पति समझा जाता है। इच्छापत्रीय वह है जिसको अधि- 
कृत माता या पिता इच्छापत्र द्वारा अवयस्क के तन या धन का या दोनों का अभिभावक: 
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बैधिक रीति से नियुक्त करे। अ्वयस्क विधवा जिन नातेदारों का भ्राश्नय लेती है और 
जो उसके तन, धन की रक्षा करते हैं, यथा मृत पति के पिता, श्राता, वे सम्बन्धीगण 
चौथी श्रेणी में आते है। तीसरी श्रेणी का अर्थ स्वतः स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त एक 
श्रेणी होती है वास्तविक (डि फैक्टो) अभिमावकों की, जैसे दत्तक का य। जारज का 
जनक-पिता। ये लोग वैधिक अभिभावक नहीं माने जतते, किन्तु अवयस्के के कल्याण 
में हित व रुचि रखने के कारण उसके मामलों में निरन्तर अन्तःक्षेप या हस्तक्षेप करते 
रहते हैं। इनकी करतुूतों पर अदालत कड़ी निगरानी रहती है। 

(१) स्वाभाविक या नेसगिंक या विधाताविहित अभिभाव क--सर्वेप्रथम पिता 
को, फिर माता को (या जिसको इच्छापन्न में उन्होंने जामांकित कर दिया हो) 
तन, धन का अभिभावक बनने का हक होता है, यह हक और किसी सम्बन्धी को नहीं 
होता। किन्तु अदालत इस नियम का उल्लंघन भी कर सकती है, यदि उपरोक्त हक- 
दारों में दृषण प्रतीत होते हों। दायभाग वाले संयुक्त कुटुम्ब मे तो प्रत्येक सदस्य का 
अंश विनिशिचित रहता है, किन्तु मिताक्षरा वाले कुटुम्ब में ग्रनिन्‍्चित । इसलिए दोचों 
तरह के कुटुम्बों में नाबालिग के तत का व उसके पृथक्‌ धन का अभिभावक नियुक्‍त हो 
सकता है । दायभाग में तों उसके अश का भी अभिभावक बनाया जा सकता है, 
किन्तु मिताक्ष रा में नहीं । 

यदि पिता स्वयमेव नाबालिग हो तब भी क्या वह अभिभावक बनने का हकदार 
है ? हाँ। किन्तु श्रपनी सन्‍्तान को छोड़कर अन्य अ्रवयस्क का नहीं । यदि सन्‍्तान 
अतीब श्रल्पवयस्क हो तो भी क्‍या माता की अपेक्षा [पिता को वरीयता मिलेगी ? हाँ, 
यदि उसने दूसरा विवाह करके अपनी वरीयता गवाँ न दी हो । ऊपर कहा गया है कि 
दत्तक के विधि-विहित या नैसर्गिक श्रभिभावक उसके पालक-पिता-माता होते हैं । प्रश्न 
यह है कि उनके अभाव में क्या जनक-पिता-माता अभ्रभिभावक नियुक्त हो सकते हैं ? 
नहीं, जब तक प/लक-पिता के ही कुटुम्ब में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो, क्‍योंकि 
नाबालिग और उसके जनक-पिता के हितों में संघर्ष होने की आशंका रहती है। इसके 
अतिरिक्त दोनों कुटुम्बों के हिंत दत्तकग्रहण के पश्चात्‌ परस्पर विरोधी हो जाते हैं । 


१. 'कौलेसर बनाम जोर (१९०६) २८, इ राहाबाद २३३ ॥ 

“नानाभाई ब० जनादंत” (१८८८) १२, बस्बई ११०॥ 

“के० चेनप्पा ब० के०ओंकारप्पाँ ,ए ० आई० जार०, १९४० मद्रास ३३१ 
२६ “इन रि० सरुगा (१९५०) मद्रास ८५॥ 
३ सनोमोहिनी दासी ब० हरिप्रसाद (१९२५) ४, पटना १०९। 


अवयस्क तथा उसका अभिभावक ३३७ 


ऊपर कहा जा चूका है कि दायभाग वाले संयुक्त कुटुम्ब में अवयस्क सदस्य के 
श्रंश का तो अभिभावक नियुक्त हो सकता है, किन्तु मिताक्षरा वाले संयुक्त कुट्म्ब 
में नही। इस दूसरी दशा में समांशिता एक सम्पुट इकाई होती है जिसका काम-काज 
मैनेजर या कर्ता के माध्यम से सचालित होता है। उसमें न तो वयस्क सदस्य का पृथक्‌ 
श्रस्तित्व होता है न अवयस्क्र सदस्य का । इसलिए नाबालिग समांणी का कोई वाहरी श्रभि- 
भावक समांशिता के भीतर खप और समायोजित नही हो सकता। मनेजर ही अवयस्क 
के तन तथा अ्रश का सरक्षक एवं अभिभावक होता है। समांशिता के मैनेजर में उसकी 
अवयस्कता से अनहं ता उत्पन्न नही होती है। श्रतएव समांशिता के नावालिग मैनेजर को 
उसके नावालिग सदस्य का अभिभावक समझ लेने में कोई झ्रापत्ति या बाधा नहीं झाती । 
फिर भी दैवयोग से यदि समस्त समांशी अवयस्क हों, उस दशा में भ्रदालत सारी संयुक्त 
सम्पदा के निमित्त एक अभिभावक' मात्र उस समय तक के लिए नियुक्त कर सकती 
है जब तक उनमे से ज्येष्ठतम वयस्कता न प्राप्त कर ले। जब वह वयस्कता प्राप्त 
कर चुके, तब उसे मैनेजरी वापस मिल जानी चाहिए । 

तावालिग जारज पुत्र के अभिभावक होते हैं क्रशः उसके पिता व माता, तथा 
दत्तक पुत्र के क्रशः उसके पालक पिता, माता और अवयस्क पत्नी का 'प्रभिभावक 
उसका पति होता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यदि उनमें से कोई हिन्दू 
धर्म छोड़कर श्रन्य धर्म का अनुगामी बन जाय, तो भी, “कास्ट डिस' एविलिटीज 
रिमूबल ऐक्ट १८५०” उसके उपरोक्त अधिकार को सुरक्षित बनाये रखता है।' यदि 
उनमें से कोई विधवा हो और वह पुनर्विवाह कर ले, तो “हिन्दू विडोज' रिमरेज ऐक्ट 
१८५६” उसके उपरोक्त अ्रधिकार को सुरक्षित नहीं बनाये रखता है ।* यदि ताबा- 
लिग ही हिन्दू धर्म छोड़कर अन्य धर्मे स्वीकार कर ले तो क्या उपरोक्त नियम उस 
पर बाध्यकारी होंगे, या उसको अपनी रुचि व विवेक के विनियोग की स्वतंत्रता होगी ? 
इसका सुचिन्तित उत्तर यह है कि अदालत केवल इस बात का ध्यान रखकर उचित 
झ्रादेश देगी कि कौन सी व्यवस्था अवयस्क का सर्वाधिक हित व कल्याण करेगी !“ 


१. “चन्द्रपालसह ब० सर्वजीतसिहँ”ँ॑(१९३६) ११, लखनऊ ६७॥ 
२. एथीलवल ब० पेठकूल , ए० आई० आर० १९५०, सद्रास ३९०१ 
३. “कौलेसर ब० जोरें' (१९०६) २८, इलाहाबाद २३३॥ 
४. “फकीरप्पा ब० स्वित्रेवा, ए० आई० आर० १९२१, बम्बई १! 
५. “इन द सेंटर आवब संथ्री” (१८९२) १६, बम्बई ३०७। 

“सुकुद ब० नवदीप (१८९८) ,२५, कलकत्ता ९९॥ 


“सपरद ब० फोर्मानं (१८९०) १२, इलाहाबाद २३१। 
२२ 


३३८ हिन्दू विधि 


जो व्यक्ति विधाता-विहित होने पर भी, भारतेतर देश में या तो पहले से निवास करता 
हो, या बाद में रहने लगा हो, तो वह अपने अधिकार से हाथ धो बैठता है, क्योंकि 
उस दशा में सम्पदा के अभिभावक के ऊपर नियत्रण रखना असम्भव हो जाता है ।* 
जिन समाजों में “हिन्दू विडोज रिमेरेज ऐक्ट १८५६” के बिना ही विधवा-विवाह 
प्रचलित है, उनमें तो माता पुनर्विवाह के फलस्वरूप निरुचय ही अपने हक को नहीं 
खोती ।' 

यहाँ तक विधाता-विहित अभिभावकों की पात्रता पर विचार किया गया। अब 
उनकी क्षमता या समर्थता के ऊपर चिन्तन किया जायगा। अर्थात्‌ (१) कहाँ तक वे 
अवयस्क की सम्पदा का सक्रमण कर सकते है, (२) कहाँ तक वे नाबालिग की तरफ 
से सविदा कर सकते है तथा (क) समझौता व (ख) ऋण की अभिस्वीकृति कर सकते 
है। इन सब समस्याओ्रों पर सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू माइनारिटी ऐण्ड गार्जियनशिप 
ऐक्ट” ने विशिष्ट नियम विहित कर दिये है जो उस समय तक के विद्यमान कानून पर 
आधारित हैं। उसी कानून की गाथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। 

(१) हनुमानप्रसाद ब० मुसम्मात बबुई” नामक विख्यात नजीर' में प्रिवी कौंसिल' 
ने यह घोद्चित किया था-- एक बाल दायाद के मैनेजर को गैर की सम्पदा पर भार 
लादने की जो सामथ्य हिन्दू ला ने दी है वह सोपाधि तथा सीमित है। उसका उचित 
उपयोग केवल भ्रावश्यकता निवारणार्थ या सम्पदा के हितार्थ हो ध्कता है। किसी" 
विशेष मामले में ये बातें सोचने योग्य होती हैं कि सम्पदा पर कैसा निष्पीडन है, कौन- 
सा सकट निवारण करना है, या उसके निमित्त क्या लाभ उपलब्ध करना है। जज 
महोदयों का मत है कि जिन पक्षों से महाजन मामला कर रहा हो उनके विषय में उसे 
परिपृच्छा करके अपना सतोष व विश्वास कर लेना चाहिए कि उस विशेष मामले में 
मेनेजर सम्पदा के हितार्थ कर्म कर रहा है। किन्तु वे यह भी मानते है कि यदि वह 
(महाजन) एसी पूछताछ कर लेता है और ईमानदारी बरतता है, तो उसके ऋण की 
वेधता के लिए यह पूव॑ंगामी शर्तं अनिवार्य नही है कि जो पर्याप्त आवश्यकता अभि- 
कथित है और जिसका महाजन उचित रूप से विश्वास कर चुका है, वह वस्तुतः विद्य- 
मान भी रही हो। उनको समझ में ऋण-राशि के व्यय व विनियोग का अ्रधीक्षण या 
पर्यवेक्षण करना महाजन का कतंव्य नहीं है।” प्रिवी कौसिल के इस' झ्रभिवचन केः 


१. “सुधार थम्मल ब० शेषाचरू” (१९३१) ५४, मद्रस्स ७५८। 
२. प्रेम ब० हरनाम, ए० आई० आर० १९३९, लाहौर १२५॥ 
३. (१८५६) ६, मूसे, इण्डियन एपीह्स ३९३। 


अयवस्क तथा उसका अभिभावक ३३९ 


अनुसार हिन्दू नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक को यह सामर्थ्यं है कि प्रबन्ध के 
सिलसिले मे आवश्यकता निवारण के या सम्पदा के हित के निमित्त सम्पदा का कोई 
भी भाग वह बै या रेहन कर डाले। हस्तान्तरग्राही को क्‍या बातें साबित करनी चाहिए 
और प्रमाणभार किसके ऊपर किस मात्रा तक रहता है, इसका विवरण वही है जो 
सयुकत परिवार के मैनेजर के सम्बन्ध मे प्रकरण ९ व १० के अ्रन्तर्गत बताया 
जा चुका है। 

(२) अन्य-सक्रमण के ढ्वारा नाबालिग वाली सम्पदा को आबद्ध करने की स्वाभा- 
विक अभिभावक की सामर्थ्य बतलायी गयी है। साधारण ऋण, यथा प्रोनोट या तमस्सुक 
लिखने के अधिकार पर कौन-कौन नियम लागू होते है, इसका सक्षिप्त इतिहास यह 
है--प्रिवी कौं सिल की दो नजीरों ने' यह निर्णय दे दिया था कि स्वाभाविक अभिमा- 
वक को अवयस्क के ऊपर व्यक्तिगत दायित्व रख देने के लिए कोई संविदा कर लेने की 
सामथ्यं नहीं होती। इन नजीरों का परिणाम निर्धारित करने मे हाई कोर्टों के दो 
भिन्न मत हो गये। बम्बई हाई कोर्ट ' के मत से नाबालिग के विरुद्ध ऐसे साधारण ऋण 
की डिग्री पारित नही हो सकती जो उसकी तरफ से अभिभावक ने लिया हो । पठना 
व मद्रास हाई कोर्टो ने श्रपने मत ईसके विपरीत घोषित किये। फीडरल कोर्ट आव 
इण्डिया ने सब मतों की समीक्षा करके ये तीन सिद्धान्त निर्धारित कर दिये है'-- 

(क) वास्तविक अभिभावक हो या विधिसम्मत अभिभावक हो (डि ज्रे या 
डि फैक्टो ), उसको यह सामथ्यं नहीं दी गयी है कि जब तक बैध आवश्यकता न हो 
या अवयस्क के कल्याणार्थ न हो, वह अ्वयस्क के य। उसकी सम्पदा के ऊपर ऋण के 
भूगतान का वादा करके व्यक्तिगत दायित्व चढ़ा दे । 

(ख ) अनधिक्ृृत प्रवेशक को छोड़कर वास्तविक तथा विधिसम्मत दोनों तरह 
के अभिभावक शअ्रवयस्क के रक्षार्थ या कल्याणार्थ धन उधार लेकर उसकी सम्पदा को 
देनदार बना सकते हैं और ऐसे ऋण की डिग्री भी, एक विशेष सिद्धान्त के आधार पर, 
उसकी सम्पदा के विरुद्ध पारित हो सकती है। वह सिद्धान्त है प्रतिनिवेशन (सब्रो- 


१. “बघेला ब० शेख मस्लुद्वीन १४, सूसं, इप्डियन एपील्स ८९ । 
““चंदर ब० राधाकिशन १९, कलकत्ता ५०७॥ 

२. हाकर ब० नाथ”, ए० आई० आर० १९३२ , बस्बई ४८०। 

३. कूडा सुदी ब० सनेनी” (१९४९) ११, फीड्रल कोर्ट रि० ६५। 
“तदावर्ती ब० मंनेनी” (१९४९) ११, फीड्रल कोर्ट रि० ६५ । 
मुल्ला कृत हिन्दू ला (१२वाँ सं०) पृ० ६८७॥ 


३४० हिन्दू विधि 


गेशन) का; अर्थात अभिभावक की जगह पर महाजन संस्थापित हो जाय और उसी 
के (अभिभावक के ) इस हक से मडित भी हो जाय कि यदि अभिभावक को ही उपरोक्त 
ऋण च्‌काना पड़ जाय तो वह अवयस्क की सम्पदा से प्रतिपुरित हो सकता है। अव- 
यस्कता के कारण नाबालिग तो सविदा में पक्षधारी बन नहीं सकता । अ्रतः सविदाकारी 
अभिभावक ही महाजन के प्रति देनदार वनाया जाता है। इस कारण से प्रतिनिवेशन 
वाले उपरोक्त घ्‌ मावदार उपाय का आश्रय लेना पडता है। 

(ग) पर-क्राम्य संलेख (निगोशिएविल इन्स्टरूमेण्ट) के बल पर उगाहे गये ऋणों 
के विषय में भी ये सिद्धान्त प्रयोज्य है। दोनों प्रकार के अभिभावक द्वारा लिखित रुक्‍का 
या प्रोनोंट के आधार पर अवयस्क देनदार नहीं बन सकता है, चाहे वह प्रोनोढ नाबा- 
लिग की ही तरफ से लिखा गया हो । 

यद्यपि प्रोनोट के आधार पर अवयस्क के ऊपर व्यक्तिगत डिग्री नहीं पारित 
हो सकती, तथापि यदि उसके नाम से ऋणी ने प्रोनोट लिख दिया है, तो वह (अ्रवयस्क ) 
उस प्रोनोंट के आधार पर दावा करके डिग्री प्राप्त कर सकता है।' फीडरल कोर्ट 
वालीं उपरोक्त नजीर के दूसरे, यानी प्रतिनिवेशन वाले सिद्धान्तानुसार चूंकि साधारण 
उत्तमर्ण (महाजन) नाबालिग की सम्पदा से अपना सादा ऋण वसूल कर सकता है, 
इसलिए ऐसे महाजन आम तौर से अपने अर्जीदावे की रचना उसी ढग से करके नाबा- 
लिंग की सम्पदा के विरुद्ध डिग्री पारित होने की याचना करते हैं।' 

स्पष्ट हो गया कि अवयस्क की आवश्यकता या उसके लाभ के लिए तो उसका 
अभिभावक उसकी सम्पदा को भार-पूरित कर सकता है, किन्तु उसको (अ्रवयस्क को) 
संविदा के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आबद्ध नहीं कर सकता। प्रइन यह उठता है कि 
यदि सम्पदा सम्बन्धी संविदा अवयस्क के लिए लाभप्रद हो, तो क्या उसका प्रवर्तन हो 
सकता है ? क्‍या ऐसी संविदा का यथावत्‌ अनुवतंन (स्पेसिफिक पफमिन्स) कराया 
जा सकता है? बहुत दिनों से यह मत चल रहा था कि अनन्‍्योन्यता का अभाव होने 
के कारण अ्रवयस्क के विरुद्ध यथावत्‌ अनुवरतंन की डिग्री कभी पारित नहीं हो सकती । 
सन्‌ १९४८ में प्रिवी कौंसिल ने यह कथन किया--“चूँकि अवयस्क-कृत अनुबन्ध शून्य 
होता है, स्पष्टतया कोई संविदा विद्यमान है ही नहीं, जिसका यथावत्‌ अनुब्तन हो 


१. पण्डरीनाथ ब० आजम खाँ” (१९२६) ५०, बम्बई ८३१। 
२. सका ब० बेंक आब बर्सा” (१९१२) ३५, मद्रास ६९२। 

_नदेज्ञ ब० मनक्‍्का, ए० आई० आर० १९३८, मद्रास ३९८। 
२. सुब्रह्मण्य ब० सुब्बाराव” ७५, इण्डियन ए० ११५। 
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सके। अंग्रेजी नजीरों पर श्राधारित विपरीत मत को प्रिवी कौंसिल ने प्रत्यादिष्ठ कर 
दिया है। उसका हवाला देना व्यर्थ है। जब अवयस्क के अभिभावक या मैनेजर ने 
उसकी तरफ से संविदा की हो, तो बात दूसरी हो जाती है। भारत के हाई कोर्टो ने 
प्रिवी कौसिल की नजीर के बाद यह मत स्थापित कर दिया है कि एक ऐसा अनुबन्ध 
ग्रवयस्क के विरुद्ध भी और उसकी ओर से भी प्रवर्तिंत किया जा सकता है जो अभि- 
भावक ने उसकी ओर से किया हो, जिसको करने के लिए वह अधिकृत रहा हो और 
जो अवयस्क के लिए लाभकारी हो। किन्तु उपरोक्त शर्तों में से यदि एक भी पूरी न 
हो, तो अनुबन्ध क। प्रवर्तन कदापि नही हो सकता है ।” अर्थात्‌ इन शर्तों के पूरी हो 
जाने के बाद न केवल सम्पदा का क्रय-विक्रय, अपितु क्रय-विक्रय करने का अनुबन्ध भी 
प्रववनीय बन जाता है। फिर भी सविदा पूरी करने का दायित्व सम्पदा के ही ऊपर 
रहता है।' अ्रवयस्क के व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। 

ऊपर कही हुई दोनों शर्तें श्रनिवार्य है, यानी यदि कृति भ्रभिभावक की क्षमता 
के परे हो, या उसने उस कृति को भ्रवयस्क की तरफ से न करके स्वतः अपनी तरफ 
से किया हो, तो वह कृति अवयस्क को बद्ध नही कर सकती। ये दोनों शर्तें तथ्य के 
प्रइघनन होती है। दस्तावेज की भाषा तथा किन परिस्थितियों मे वह लिखा गया था, 
इन बातों पर विचार करना पड़ता है। यदि अवयस्क के नाम का सविदा में अथवा 
दस्तावेज में उल्लेख नही किया गया है, तो केवल इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निक- 
लता कि वह कृति नाबालिग की तरफ से नहीं स्वतः अपनी ओर से अभिभावक ने 
की थी । सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू माइनारिटी ऐण्ड गा।जियनाशप ऐकक्‍्ट” की घारा ८ 
ने अभिभावक की उपरोक्त सारी सामर्थ्यों को तथा सिद्धान्तों को निगसित कर लिया 
है। चूँकि अभिभावक को क्रियाशीलता की समुचित स्वतत्रता मिले विना, न ससारी 
क्रियाकलाप सरलतापूर्वक चल सकता है और न वह अवयस्क का प्रभावपूर्ण प्रति- 
निधित्व कर सकता है, इसलिए मानना पड़ेगा कि उसको अ्रवयस्क की तरफ से सुलह- 
नामा करने का भी अधिकार होता है ।' 

सुलह करने की सामर्थ्य से मिलती-जुलती सामर्थ्य है ऋण की अभिस्वीकृति 
या अधिकार। सन्‌ १९०८ वाले “इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट” की धार। १९, २० के 


१. “बी० सूर्यप्रकाशन ब० ए०गंगाराज्‌, ए० आई० आर० १९५६, आंध्र प्र० ३२ 

२. नदनप्रसाद ब० अब्दुल अजीज (१९२८) ४५, इलाहाबाद ४९७। 
“बलवंतसिह ब० क्लंसी” (१९१२) ३४, इलाहाबाद २९६॥ 

३. “सुन्रद्वाण्य ब० अरुमृगा” (१९०३) २६, मद्रास ३३०। 
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अनुसार ऋणी की तरफ से किये हुए ब्याज के भुगतान से या ऋण की अभिस्वीकृति 
से मियाद विस्तृत हो जाती है। ये दोनों क्रियाएँ महत्वपूर्ण परिणाम पैदा कर सकती 
हैं। क्या नाबालिग को उसका अभिभावक उनसे आबद्ध कर सकता है ? इस पर जो 
मतभेद हाई को्ों में था उसका समाधान करते हुए उसी अधिनियम की धारा २१ (१) 
ने यह विहित कर दिया है कि वैधिक अभिभावक द्वारा की हुई उपरोक्त कृतिया “अधि- 
कृत अभिकर्ता” के कर्म मान ली जायेंगी । उपरोक्त अधिकारों की चाहे जिस' प्रसंग 
में चर्चा आये ; छल, कपट, धूर्तता, बदनीयती से दृषित अभिभावक के कर्म अधिकृत 
नहीं माने जा सकते और न वे कर्म जो परिकल्पी (स्पेकूलेटिव) या अनावश्यक या 
अनुचित हों। अनुचित कर्म का यहाँ पर आशय है वे कर्म जिनको एक नीतिप्रिय व्यक्ति 
युक्तियुक्त न समझता हो । 

(२) दूसरी श्रेणी वाले इच्छापत्रोय अभिभावक--हिन्दू माता-पिता, दोनों ही 
इच्छापत्र लिखने का अधिकार रखते हैं। किन्तु दोनों के अधिकार में अन्तर है । पिता 
द्वारा इच्छापत्रीय श्रभिभावक की नियुक्ति अकाटय होती है; यहाँ तक कि वह माता 
को भी अपवर्जित कर सकता है। किन्तु माता-कृत इच्छापत्रीय नियुक्ति उपेक्षणीय होती 
है। पिता-कृत नियुक्ति इतनी अनुपेक्षणीय होती है कि यदि वह राम को अपनी पृत्री' 
के तन व धन दोनों का अ्रभिभावक नियुक्त कर गया हो, तो विवाहोपरान्त उसका 
पति उसके तन का तो भ्रभिभावक बन जायगा, किन्तु उसके धन का अभिभावक राम 
ही बना रहेगा। इच्छापत्रीय अभिभावक को इच्छापत्र में लिखे निदेशों का पालन करना 
पड़ता है । 

सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” के पहले कोई हिन्दू समांशी (मिता- 
क्षरा में) समांशिता वाली सम्पदा के विषय में इच्छापत्र नहीं लिख सकता था। प्रदइन 
यह उठा कि क्‍या कोई समांशी अपने अवथस्क पुत्रों के लिए संयुक्त सम्पदा के विषय 
में इच्छापत्रीय अभिभावक नियुक्त कर सकता है ? बम्बई व मद्रास के हाई कोर्टो का 
उत्तर है कि नहीं नियुक्त कर सकता है ।* आधारभूत सिद्धान्त यह है कि समांशिता 
मे उत्तरजीविताधिकार के प्रयोग के कारण मृत्यु के बाद किसी समांशी को सम्पदा के 
भ्रबत्ध को विनियमित करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए इच्छापत्र द्वारा 
अभिभावक को नियुक्त करके अपनी इच्छानुसार उससे प्रबन्ध करवाने का भी अधिकार 


१. राजराजेश्वरी ब० शंकर नारायण” (१९४८), मद्रास ३५१। 
२.  ब्रजभूषणदास ब० घासीराम” (१९३५) ५९, बस्बई ३१६। 
“घिदस्बर ब० रंगस्वामी” (१९१८) ४१, मद्रास ५६१। 
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समांशी को नहीं होता। आम तौर से इच्छापत्रीय अभिभावक को वही अधिकार होते 
हैं जो स्वाभाविक अभिभावक को; यदि इच्छापत्र में कुछ विपरीत आदेश उल्लिखित 
नतहो। 

(३) तीसरी श्रेणी वाले अभिभावक, जिनको अदालत नियुक्त करती हे--सन्‌ 
१८९० के “गार्जियन्स ऐण्ड वार्ड्स ऐक्ट” की धारा ४, ५, ७ ने अदालत को अधिकृत 
किया है कि यदि विश्वास हो जाय कि अवयस्क के कल्याणार्थ अ्रभिभावक की नियुक्ति 
अभीप्सित है, तो वह उसके तन या धन या दोनों के निमित्त अभिभावक नियुक्त कर 
दे। शर्त यह है कि पिता ने कोई इच्छापत्रीय निदेश इसके विषय में न छोड़ा हो। 
तन का अभिभावक चूनने में जिन-जिन बातों का विचार करना होता है वे उक्त अधि- 
नियम की धारा १७ में उल्लिखित हैं। उनमें खास दो हैं। एक तो यह कि सदसत्‌ 
बुद्धि प्राप्त कर लेने के परचात नाबालिग की निजी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। 
दूसरे, और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कौन से प्रतियोगी की नियुक्ति अवयस्क के 
रिए सर्वाधिक कल्याणप्रद होगी । 

संयुक्त सम्पदा में भ्रवयस्क समांशी के हित का अभिभावक नहीं नियुक्त हो सकता। 
उसकी पृथक्‌ सम्पदा के लिए ही अभिभावक की नियुक्ति हो सकती है। ऐसे अभि- 
भावक के अन्य-संक्रमणीय अधिकार कितने और कहाँ तक माने जाते हैं ? वह बिता 
अ्रदालत की अनुमति लिये अ्रन्य-संक्रमण नहीं कर सकता। यदि कर दिया हो, तो 
अ्रवयस्क अथवा उसकी सम्पदा में जो किसी' प्रकार का हित रखता हो, वह उस' संक्रमण 
का उत्सादन करा सकता है। अदालत की अनुमति लेकर जब अभिभावक अवयस्क की 
सम्पदा का हस्तान्तरण करता है, तब तो संक्रान्तग्राही नितान्त सुरक्षित हो जाता है 
श्रौर उसको किसी प्रकार की जाँच-पड़ताल करने की श्रावरकयता नहीं रह जाती । 

ऊपर कहा जा चुका है कि सयुक्त सम्पदा में अवयस्क समांशी के अंश का अभि- 
भावक नही नियुक्त हो सकता। किन्तु चार्टर्ड हाई कोर्ट को अन्‍्तर्भूत शक्ति (इनहेरेन्ट 
पावर) प्राप्त है कि वह सयुकत सम्पदा में अवयस्क के अंश का अभिभावक अविभक्त 
कुटुम्ब के मैनेजर को ही नियुक्त कर दे, यदि ऐसा करना अवयस्क के कल्याणार्थ 
प्रतीत हो। अपने आदेश में हाई कोर्ट उस अभिभावक को अवयस्क के अ्रंश समेत संयुक्त 
सम्पदा का संक्रमण करने की अनुमति देकर अवयस्क के भाग के विषय में शर्तें विहित 
कर सकता है। 

(४) नातेदारी वाली बन्धुता का आश्रय लेनेवाले चौथी श्रेणी के अभिभावक--- 
मृतक के सम्बन्धी गण, प्रत्यासत्ति के क्रमानुसार उसकी विधवा के अभिभावक बनने 
के हकदार होते हैं। सामान्यतः उनके हक को विधवा के पीहर वालों की अ्रपेक्षा वरीयता 
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मिलती है।' यह हक विधवा के पुनर्विवाह के बाद समाप्त हो जाता है। ज्ञातव्य 
है कि यदि ससुराल वाले अभ्यर्थी मृतक से कई पीढ़ी दूर हों और पीहर वाले विधवा 
के माता-पिता के करीबी हों, तो प्रथम कोटि की अपेक्षा द्वितीय कोटि को वरीयता 
मिलनी चाहिए।' 


इन चार श्रेणियों से परे वे अभिभावक होते है जो वास्तव में अ्वयस्क की सम्पदा 
का प्रबन्ध बिना किसी तरह के वैधिक हक या नियुक्ति के करने लगते है। हनुमानप्रसाद 
बनाम मु० बबुई”' वाली प्रसिद्ध नजीर के माफिक जैसी ही शर्ते यदि पूरी हो 
जायें, ता ऐसे अभिभावक द्वारा किया हुआ अन्य-सक्रमण भी अयवस्क की सम्पदा पर 
बाध्यकारी हा जाता है। अवयस्क की बहन का विवाह एक ऐसा प्रयोजन है जिसके 
व्यय के निमित्त वास्तविक अभिभावक-कृत अन्य-सक्रमण सम्पदा पर बाध्यकारी समझा 
" जायगा । विमाता भी अ्रवयस्क की वास्तविक अभिभावक मानी जा सकती है, और 
यदि आवश्यक शर्ते पूरी होती हों, तो वह भी स्वीकृत अन्य-सक्रमण से अपने सौतेले 
पुत्र की सम्पदा का आबद्ध कर सकती है।' किन्तु एक पृथक्‌ निवासी चाचा, जिससे 
काई सराकार नहीं और जिसने अ्रवयस्क के मामलों मे कोई रुचि कभी ली ही नहीं, 
उसकी सम्पदा को वास्तविक अभिभावक बनकर बेच नहीं सकता ।' सिर्फ बैनामा 
लिखने के निमित्त जो अभिभावक बने उसे तदर्थ अभिभावक (ऐडहाक) कहते हैं। 
ऐसे अ्रभिभावक द्वारा अथवा वास्तविक अभिभावक हारा बिना आवश्यकता या 
विना सम्पदा के लाभार्थ किया हुआ अन्य-सक्रमण अवयस्क को आबद्ध नहीं कर 
सकता है। 

यद्यपि वास्तविक प्रभिभावक के लिए यह बाध्यकर नहीं होता कि अपनी नियुक्ति 
अ्रदालत के आदेश से कराये, तथापि यदि अभ्रवयस्क सम्पत्तिवानू हो और श्रसिभावक 


१. बिन्‍्ना ब० विनगेथम्मल, ए० आाई० आर० १९२९, मद्रास ११० । 
“गंगा ब० नरसिंह, ए० आई० आर० १९३५, लाहौर २५१। 

, तोता ब० राम (१९११) ३३, इलाहाबाद २२५। 

. ६ सूस, इण्डियन एपील्स ३९३॥ 

, /क्षिवगोविन्द ब० रामाधीद (१९३३) ८, लखनऊ १३२। 

, तुलसीदास ब० राय सिहजी” (१९३३) ५७, बम्बई ४०। 
“कोंडा मृदी ब० मनेनी” ११, फीडरेल कोर्ट रि० ६५। 

६. हरिलालू ब० गोवर्धन (१९२७), बम्बई १४०। 
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अ्रपनी नियुक्ति का प्रयास न करे, तो लोग और खास कर अदालत उसकी नीयत व 
अ्भिप्राय पर सन्देह करने लगते हैं। यह सन्देह इतना गम्भीर माना गया कि “हिन्दू 
मा० ऐण्ड गा० ऐक्ट १९५६” ने धारा ११ द्वारा वास्तविक श्र भिभावक को अवयस्क की 
सम्पदा में हस्तक्षेप करने से वर्जित कर दिया है। श्रर्थात्‌ लगता है कि वास्तविकता 
का उत्सादन हो गया है।' किन्तु इस धारा के निर्वंचन के विषय में भ्रभी मतभेद 
है। यह ज्ञातव्य है कि कानून-मियाद की धारा २०, २१ के अवीन एक वास्तविक 
अभिभावक को अभिस्वीकृति या देनद[री करके मियाद बढ़ा देने की सामर्थ्य नहीं है।' 
न वह प्रोनोट लिखकर अवयस्क या उसकी सम्पदा को आबद्ध ही कर सकता है, चाहे 
ऋण समथथनीय अभिप्राय के निमित्त ही लिया गया हो।' 

अवयस्क की अभिरक्षा को पुनः प्राप्त करने के निमित्त अभिभावक को कौन 
उपाय उपलब्ध है ? अभिभावक को स्वतन्त्र दावा करने का हक होता है। यह बम्बई 
हाई कोर्ट का मत है। इसके विपरीत यह मत है कि अभिभावक को दावा दायर 
करने का हक नही है। उसको गार्जियन ऐण्ड वाड स एक्ट १८९०” के अधीन ग्रभ्य- 
थंना करनी चाहिए, क्योंकि उस अधिनियम में दावा की कार्यवाही विहित नही है। यह 
मद्रास, पंजाब व इलाहाबाद हाई कोर्ट का मत है ।' 

अरब स्पष्ट है कि अभिभावक का हक है ग्रवयस्क की अभिरक्षा का, उसकी सम्पत्ति 
पर कव्जा करने और रखने का, मुकदमों में अवयस्क का प्रतिनिधित्व करने का, राजी- 
नामा करने का, पंचायत के लिए स्वीकृति देने का । ज्ञातव्य है किबैंदि मुकदमे में अ्रभि- 
भावक की घोर अनवधानता (ग्रोस नेग्लीजेन्स) के कारण अवयस्क के किसी हक की 
ह्वासकारी डिग्री पास हो जाय, तो अवयस्क को उस डिग्री को उत्सादित कराने का 


« नारायण ब० रामचंद्र', ए० आई० आर० १९५७, बम्बई १४६। 
“नागया ब० नरसेया, ए० आई० आर० १९३८, मद्रास ८५३। 
३. 'कि० श्रीमूछ ब० एम० पुंडरीकाक्ष', ए० आई० आर० १९४९, फीड्रेल कोर्ट 
२१८॥ 
४. अछरतलूाल ब० चिं० लाल” (१९१६) ४०, बम्बई ६००। 
५. सेठी ब० रमन्दी (१९१९) ४२, मद्रास ६४७। 
“चेता ब० वजीरा, (१८९६) पंजाब रिकार्ड नं० ४१। 
“जामरूाल ब० भमिंडो" (१९०४) २६ इलाहाबाद ५९४। 
६. “देवी ब० केशव, ए० आई० आर० १९४५, इलाहाबाद ४२३॥ 
“क्रम ब० चुनी , ए० आई० आर० १९३३, लाहोर ४१९। 


हो 
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अधिकार पैदा हो जाता है।' पैरवी की घोर भ्रनवधानता ऐसी महान्‌ होनी चाहिए 
कि मानों अवयस्क की अनुपस्थिति थी ।' घोर अ्रनवधानता के अतिरिक्त कपट, छल, 
साठगाँठ के श्राधार पर भी अवयस्क डिग्री का, सुलहनामे का तथा फैमिली 
अरेजमेण्ट” का उत्सादन करा सकता है। 

उपरोक्त हकों के अतिरिक्त भ्रभिभावक को भ्रतिपृर्ति (री इंवसंमेण्ठ) का भी 
हक होता है। ज्ञातव्य है कि अ्रभिभावक का पद एक न्‍यासी का होता है। वह अपने 
श्रम व देखभाल की एवज में पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होता। बिना अदालत 
की सम्मति के वह उस ऋण को भी काट नही ले सकता जो अ्रवयस्क के मृतक पिता 
ने उससे लिया था। किन्तु अवयस्क की सम्पदा में से वह उत खर्चो की प्रतिपूर्ति कर 
सकता है जो उसने उचित रूप से अवयस्क के ऊपर किये हों। उसको उन खर्चो की 
भ्रतिपूर्ति का भी हक है जो उसको अवयस्क के प्रतिनिधि के रूप में मुकदमे की प्रति- 
रक्षा के निमित्त उठाने पढ़ें । श्र्थात्‌ प्रतिनिवेशन (सत्रोगेशन) वाले नियमानुसार किसी 
मुकदमेवाजी में वह उत हकों और छूटों या उन्मुक्तियों का अधिकारी बन जाता हैं 
जो अवयस्क को प्राप्य हों। यदि उसने अवयस्क को कर्ज दिया हो तो उसके पास दो' 
उपाय हैं। या तो अवयस्क की सम्पत्ति में से अपनी प्रतिपूर्ति कर ले, या अवयस्क 
को लेखा-जोखा देने और सम्पदा सौंप चुकने के पश्चात्‌, उसके ऊपर मियाद के भीतर 
दावा दायर करे। परन्तु एक “वास्तविक अभिभावक” को केवल दूसरा उपाय उपलब्ध 
होता है, क्योंकि उसकी औरजिम्मेदारी के कारण पहले उपाय के कुपरिणाम अनेक हो 
सकते हैं। लेख्वा-जोखा दे चुकने के बाद अभिभावक को अवयस्क से उन्मोचन 
ले लेता चाहिए। क्‍योंकि जब उन्‍्मोचन मिल चुकता है और यदि वह बिना 
अनुचित प्रभाव के प्राप्त किया गया था, तब अवयस्क विगत प्रबन्ध की जाँच नहीं 
करा सकता। | 

जहाँ अ्रभिभावक को कानून ने इतने हक दिये हैं, वहाँ उस पर दायित्व भी डाल 
दिये है। एक तो, विव्वासघात (त्रीच झ्राव ट्रस्ट) के लिए सर्व प्रकार के झभिभावक 
व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता होते हैं, क्योंकि उनका पद न्‍्यासी के तुल्य होता है । 


१. “एगप्पा ब० रामताथन, ए० आई० आर० १९४२, मद्रास ३८४। 
“प्रुदमुथ्‌ ब० असणा-चलूम, ए० आई० आर० १९५७, मद्रास ३६५ ! 
“उरायण ब० गोपालन , ए० आई० आर० १९६०, केरल २६७। 

२- 'सी० श्रीराममृर्ति ब० आफिश्ञल रिसीवर”, ए० आई० आर० १९५७, 
आंध्र प्रदेश ६९२॥ 
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श्रतः चिरभोगाधिकार या कब्जा मुखालिफाना का प्रलाभ वह कभी उठा ही नहीं सकता | 
दूसरे, उसका प्रबन्ध एक साधारण विवेकी म॑ नेजर के तुल्य होना चाहिए। अतः अवयस्क 
की सम्पत्ति और निधि से उपजे हुए लाभ की, तथा उस लाभ की भी देनदारी उसके 
ऊपर रहती है जिसको घोर ,अनवधानतावश उसने खो दिया हो। तीसरे, अनुचित 
प्रभाव या वेईमानी से रंजित सौदे और मामले जो अभिभावक ने स्वतः या परोक्ष रूप 
से किये या कराये हों, उनकी उत्तरदायिता उसी पर रहती है। चौथे, हिसाब सम- 
झाने का दायित्व उस पर रहता है । 


श्रकरण १८ 
दान तथा इच्छापत्र 


तपः पर कृतयुग त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहु दनिमेकं कलों युगे॥ (सन्‌ १,८६) 

दान का सभी धर्मो में बड़ा माहात्म्य माना गया है। उसके छः अ्रंग कहे गये 
है--- दाता, प्रतिग्रहीता, श्रद्धा, धर्मयुक्त देय, उचित काल, उचित देश ।” (देवल)। 
उसके तीन प्रकार होते है, सात्विक, राजस, तामस, (श्रीमद्भगवद्गीता १७-२० 
२१, २२) । ये तो परमार्थी दाव की बातें है जो उसके महत्व को प्रकट करने के लिए 
कही गयी है। लौकिक दान की गाथा इस' प्रकार है--- 

धर्मशास्त्र के व्यवहार भाग में इस विषय का विचार दत्तानपाकर्म ” या दत्ता- 
प्रदानिक” शींक के अधीन किया गया है। इसका अ्रर्थ है दत्त को वापस लेना । नारद 
स्मृति में दान के चार भाग किये गये है--( १) जो अदेय है, (२) जो देय है, (३) जो 
देना न्‍्यायानुकूल है, (४) जो देना न्यायानुकूल नहीं है। दान की शास्त्रीय परिभाषा 
यह है--दान उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा किसी द्रव्य में अपने स्वत्व का विनाश' 
और दूसरे के स्वत्व का उसमें सर्जन किया जाता है, एवं इसकी पूर्ति तभी (उसके 
पहले नही) होती है जब वह दूसरा व्यक्ति उस दान को मानसिक, वाचिक या कायिक 
ग्रभिव्यक्ति के द्वारा अगीकार कर लेता है। वाचिक अभिव्यक्ति ऐसे वचन से होती 
है-- यह मेरा हो गया”। कायिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप होते हैं, जैसे हाथ मे 
लेना, या स्पर्श करना इत्यादि। मानसिक अभिव्यक्ति द्रव्य को न लौटाने या रख लेने 
या मौन से समझ ली जाती है, यथा--- मौन स्वीकार लक्षणम्‌”। यह मिताक्षरा का 
मत है। दायभाग ने पाडित्यपूर्ण व्याख्या के अन्त में अगीकृति को बिल्कुल अनावश्यक 
कारक समझा है। उसके मत से दाता के स्वत्व के निर्वापण अथवा दान-ग्हीता के 
स्वत्व के सर्जन के लिए भ्रहीता की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नही होती। अब 
ये शास्त्रीय विचार निरर्थक हो गये है, क्योंकि यह विषय अब “ट्रान्सफर आव प्रापर्टी 
ऐक्ट” की संशोधित धारा २ तथा १२९ के आधार पर निर्णीत होने लगा है। 

आम तौर से हिन्दू को अपनी पृथक या स्वार्जित सम्पदा का दान या हिंवा कर 


देने का अधिकार होता है। किन्तु इस व्यापक अधिकार पर धर्मशास्त्रीय प्रतिबन्ध भी 
लगे हुए हैं। यथा-- 
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सर्वेस्व-गह-वर्ज तु॒कुटुम्बभरणाधिकम्‌ । 
यद्‌ द्रव्यं तत्स्वक देयमदेयं स्थादतोउन्यथा ॥ (कात्यायन ) 
समांशिता वाली सम्पत्ति का दान मिताक्षरा में वर्जित किन्तु दायभाग में अनुज्ञेय 
है। मिताक्षरा वाले नियम का एक अ्पवाद है। अन्तिम व एकल उत्तरजीबी समांशितां 
वाली सम्पत्ति का भी दान कर सकता है। यहाँ जन्म-स्वत्ववाद (मिताक्षरा) तथा 
उपरम-स्वत्ववाद (दायभाग ) स्मरणीय है । इस दूसरे वाद के भ्रनुसार कर्त्ता के पद पर 
जब पिता आसीन होता है, तो संयुक्त सम्पदा का स्वामित्व या स्वत्व उसी में निहित 
रहता है और पुत्रों का सिवा भरण-पोषण के उसमें कोई हक नहीं होता। श्रतः एक 
समांगी-पिता पोषणाधिकार का ध्यान रखकर सारी पैतामही सम्पदा का दान कर सकता 
है। मिताक्षरा वाली समांशिता में कर्त्ता-पिता को खास दशाओं में सम्पत्ति के केवल 
एक लघु अंश के दान कर देने का हक होता है; अन्यथा झ्राम तौर से वह अपना अ्रंण 
भी दान में नहीं दे सकता है। यह नियम पुरुषों के अ्रधिकार से सम्बन्धित है । 
स्त्री या तो विधवा होती हैं या कुमारी या सधवा । कुमारी, सधवा व विधवा 
नारियाँ उस स्त्रीधन का दान इच्छानुसार कर सकती हैं जो सौदायिक की गणना में 
श्राता ही। अन्य प्रकार के स्त्रीधन में दान देने के उनके अधिकार सप्रतिबन्ध होते 
है, जैसा कि प्रकरण १२ व १३ में बताया जा चुका है। उत्तराधिकार में मिली पति की 
सम्पदा का थोड़ा-सा भाग उसकी विधवा दान में भी दे सकती है। किन्तु इस अधिकार 
पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं जो प्रकरण १३ में बताये गये हैं। व्यवहारमयूख वाली उप- 
शाखा मे नारी को उदारतापूर्ण अधिकार मिले हैं, जिनमें से एक यह है कि विधवा 
अपने पति की जंगम सम्पदा का दान भी कर सकती है। नारियों के अधिकारों में 
सन्‌ १९५६ वाले “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” की धारा १४ ने परिवर्धन कर दिया है, क्योंकि 
इस अधिनियम के पूर्व या पदचात्‌ कब्जे में आयी हुईं सब सम्पदा पर नारी का पूर्ण 
स्वामित्व समझा जाने लगा है। श्रर्थात दान करने के विस्तृत अधिकार उसको मिल 
गये हैं। इतने नियम देय व अदेय द्रव्य के विषय में बताये गये हैं। अब दान की वैधिक 
रीति जान लेनी चाहिए। 
सन्‌ १८८२ वाला ट्रान्सफर आव प्रापर्टी ऐक्ट” सन्‌ १९२९ में संशोधित हुआ 
था। उसका गिफ्ट”, दान या हिवा वाला समूचा प्रकरण हिन्दू-कृत दान पर लागू 
हो गया है। धर्मशास्त्रीय नियमों के बजाय उक्त अधिनियम की धाराएँ हिन्दू-कृत दान 
को विनियमित करने लगी हैं। धर्मंशास्त्र के अनुस।र दान को लिखित होने की आव- 
इयकता नहीं होती। किन्तु जब तक दाता अपना कब्जा दानग्रहीता को नहीं सौंप देता 
तब तक दान पूरा नहीं समझा जा सकता । इस शर्त को उक्त अधिनियम की धारा 
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१२३ ने निराकृत कर दिया है। अब कब्जे का अर्पण दान को वैध बनाने के लिए आव- 
दयक नही रह गया है और न कब्जे के श्रपंण मात्र से दान वैध बन सकता है; अ्रवश्य 
ही जगम सम्पत्ति के दान को प्रभावशाली बनाने के लिए अर्पंण उक्त अधिनियमानुसार 
भी पर्याप्त होता है, 

धारा १२२ मे दी हुई परिभाषा में वेध दान के आवश्यक अ्रवयव हैं--(१) 
देय वस्तु को निश्चित विद्यमान सम्पत्ति होना चाहिए, (२) दान स्वेच्छित व 
प्रतिदेय रहित हो, (३) दान ग्रहीता स्वतः या उसकी ओर से कोई उसके जीवन काल 
में दान को अंगीकार कर ले, अन्यथा वह शून्य माना जायगा। लेकिन यह आवद्यक 
अ्रवयव नहीं है कि दान ग्रहीता पैदा हो चुका हो। अ्रतः अ्रजात व्यक्ति के हित में भी 
दान किया जा सकता है। धारा १२३ ने विहेत किया है कि अ्रचल वस्तु का दान 
एक ऐसे लिखित पत्र के द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी रजिस्टरी हो गयी हो, जिसमें 
दाता ने हस्ताक्षर कर दिये हों और जिसके दस्तखत का अ्रभिप्रमाणन कम से कम दो 
साक्षियों ने कर दिया हो। उस धारा ने यह भी विहित किया है कि चल वस्तु का 
दान अरपंण से भी हो सकता है तथा ऐसे रजिस्टरी किये हुए लिखित पत्र से भी, जिसमें 
दाता ने हस्ताक्षर कर दिये हों। 


उपरोक्त परिभाषा से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि उक्त अधिनियम ने अपंण 
को अनावश्यक अवयव ठहरा दिया है, तथापि दान की अंगीकृति को नहीं हटाया है। 
अर्थात्‌ दान-ग्रहीता की स्वीकृति अभी तक एक आवश्यक अवयव है। दाता द्वारा दस्ता- 
बेज का लिखा जाना दान की स्वीकृति का प्रमाण नहीं होता। स्वीकृति एक तथ्य होती 
है जिसका स्वतंत्र प्रमाण देना चाहिए। शास्त्रीय विधि में श्रजात व्यक्ति के हित में 
दान नहीं किया जा सकता, क्‍्योंक अपंण, जो उस विधि में दात का एक आवश्यक 
कारक माना जाता है, केवल जीवित व्यक्ति को किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
स्वीकृति भी केवल जीवित व्यक्ति दे सकता है। किन्तु प्रचलित हिन्दू ला ने इस' नियम 
को तोड़ दिया है। 

उक्त नियम का निर्वापण तीन चरणों में पूरा हुआ था। पहले सन्‌ १९१४ में 
“हन्दू द्वान्सफर्स ऐण्ड विक्वेस्ट्स ऐक्ट” पारित हुआ, जिसने विहित किया कि उक्त 
अ्रवैधकारी नियम उन दानों पर लागू नहीं होगा जो मद्रास नगर को छोड़कर मद्रास 
प्रान्त के निवासी हिन्दुओं ने १४ फरवरी सन्‌ १९१४ के उपरान्त किये हों, तथा उन 
दानों पर भी, जो उस तारीख से पूर्व हो चुकने पर भी उस' तारीख के पदचात्‌ प्रभाव- 
शाली बनने वाले हों। फिर सन्‌ १९१६ में हिन्दू डिस्पूजीशन आव प्रापर्टी ऐक्ट” 
पारित हुआ, जिसने विहित किया कि अवेधकारी उक्त नियम उन दानों पर भी लागू 
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नही होगा जो २० सितम्बर सन्‌ १९१६ को या उसके अनन्तर हिन्दुओं ने मद्रास प्रान्त 
के वाहर भारत के किसी खण्ड में किये हों। अन्त मे सन्‌ १९२१ में “हिन्द ट्ान्सफर्स 
ऐंण्ड विक्वेस्ट्स (सिटी आव मद्रास) ऐक्ट” पारित हुआ, जिसने मद्रास नगर से भी 
अवधकारी उक्त नियम का निर्वासन कर दिया। फलतः हिन्दू ला का निम्नोक्‍त नियम 
अ्व इस देश के सब खण्डों पर लागू है-- सन्‌ १८८२ वाले ट्रान्सफर आव प्रापर्टी 
एक्ट” के परिच्छेद २ में उल्लिखित प्रतिबन्धों का ध्यान रखकर, किसी दान को 
मात्र इस आधार पर अवेध नही कर देना चाहिए कि, वह व्यक्ति दान की तिथि तक 
उत्पन्न नही हुआ था जिसके हित में दान किया गया था ।”'! 

सन्‌ १९१४-२१ में जो तीन अधिनियम पारित हुए उनमें अलग-श्रलग वे शर्तें” 


भी दी हुई हैं जिनके बिना नया वैधकारी नियम लागू नहीं हो सकता। उन शर्तों को 
एकत्रित करने और एकरूप बना देने के निमित्त सन्‌ १९२९ में “द द्रान्सफर आव 
प्रापर्टी (एमेण्डमेण्ट) सप्लीमेन्टरी ऐक्ट” पारित किया गया। उन शजर्तों व प्रतिबन्धों 
को जान लेना चाहिए। उसके पहले कुछ अन्य सम्बन्धित बातें ज्ञातव्य है। एक तो वे 
दो अधिनियमों मे उल्लिखित है, यानी “द्रान्सफर आव प्रापर्टी ऐक्ट” के परिच्छेद २ 
में दान सम्बन्धी तथा “इंडियन सक्‍सेशन ऐक्ट १९२५” की धारा ११३-१६ में इच्छा- 
पत्र सम्बन्धी। दूसरे, ये शर्ते और प्रतिबन्ध दोनों प्रकार के सक्रमण के लिए समान हैं। 
तीसरे, उपरोक्त सन्‌ १९१४, १६, २१ वाले तीनों अधिनियमों की पृष्ठभूमि में प्रसिद्ध 
“टंगोर केस” है जिसका निर्णय प्रिवी कौसिल ने सनृ१८७२ में किया था। चौथे, 
दत्त-सम्पत्ति का फलोपभोग यदि दाता अपने निमित्त आजीवन सुरक्षित कर ले तो इस' 
प्रतिबन्ध के फलस्वरूप दान अवध नहीं हो जायगा, क्योंकि इस शर्त के कारण दान- 
ग्रहीता के तात्कालिक स्वामित्व में त्रुटि नहीं आती।' ज्ञातव्य है कि यदि स्वामित्व में 
त्रुटि रह जाय तो दान अ्रवेध हो जाता है। पाँचवें, स्वामित्व का तो हस्तांतरण हो जाय, 
किन्तु इन शर्तों के साथ कि दान-ग्रहीता न तो दत्त सम्पत्ति का अन्य-संक्रमण करेगा 
न विभाजन, तो ये शर्तें श्रप्रवत॑नीय मानी जायेंगी। छठे, छल-कपट और अनुचित दबाव 
को छोड़कर अन्य कारण से दान का विख॒ण्डन नही हो सकता है ।' जब दाता परदा- 
नशीन या विधवा हो, तो दान ग्रहीता पर इस बात का प्रमाणभार आ जाता है कि: 
दाता अपने कर्म तथा हकों को भली-भाँति समझती-बुझती थी ।* 


१. मुल्ला कृत हिन्दू छा (१२वां सं०), पृष्ठ ५३२०-३१। 

२.  हूल्लूसिंह बनास गुरुनारायण” (१९२३) ४५, इलाहाबाद ११५१ 
३. “गंगाबक्श ब० जगतबहादुर (१८९६) २२, इ० एपील्स १५३। 
४. 'दिव कुं० ब० मान कु०” (१८९४) २१, इ० एपील्स १४८। 


शा 
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“टैगोर केस” के" तथ्य टेढ़े-मेढ़े है। 'टेल मेल उस सम्पदा को कहते हैं जो दायादों 
में से मात्र पुरुषों को केवल जन्म भर के लिए मिले। उक्त दावे में सम्पदा का इच्छा- 
पत्रीय प्ररिक्‍्य दान इन निदेशों के साथ किया गया था--( १) क को सम्पदा मिल्ले 
उसके जीवन पर्यन्त, तत्पदचात क के ज्येष्ठ पुत्र को जीवन भर के लिए, तत्पश्चात्‌ उस 
ज्येप्ठ पत्र के ज्येप्ठ पुत्र को जीवन पर्यन्त, इसी प्रकार अन्य पत्रों को उत्तरोत्तर केवल 
जीवन पर्यन्त। दूसरे शब्दों में क तथा उसके दायादों को टेल मेल” के नियमानुसार 
सम्पदा मिल्े। (२) क की कुल-हानि या समाप्ति के बाद सम्पत्ति मिले ख को तथा 
ख के दायादों को 'टेल मेल” के नियम से। (३) ख की कुल-हानि अथवा समाप्ति 
के अ्रनन्तर सम्पदा मिले ग को तथा ग के दायादों को 'टेल मेल” के नियम से । इसके 
ग्रतिरिक्त इच्छापत्र मे नारियों व उनकी सन्‍्तति का अपवर्जन था और प्रैमोजेनीच र” 
वाली प्रणाली के पालन का स्पष्ट अनुरोध भी था। प्रैमोजेनीचर” प्रणाली उत्तरा- 
धिकार की उस विशेष रीति को कहते है जिसमे पिता की सम्पूर्ण सम्पदा ज्येष्ठ पूत्र 
पर ग्रवतरित ह जाती है। इच्छापत्र-कर्ता जब मरा तब क जीवित तो था पर अपूुत्र 
था। ख भी जीवित था और उसके एक पुत्र च उत्पन्न हो चुका था। ग॒ मर तो चुका 
था किन्तु उसने एक पौत्र छ को छोड़ा था जो इच्छापत्र कर्ता के सामने उत्पन्न हो 


चुका था। 

स्वतः इच्छापत्र-कर्ता के एक पुत्र ज था, जो ईसाई धर्मानुयायी' हो चुका था। 
इसी लिए इच्छापत्र में उस (ज) का कोई उल्लेख ही नहीं था। इच्छापत्र-कर्ता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ ज ने इच्छापत्र के निराकरण का दावा दायर कर दिया। प्रिवी कौंसिल 
ने यह निर्णय दिया कि क को तो आजीवन सम्पदा मिलेगी। किन्तु उसके बाद वह 
(सम्पदा) तन उसके दायादों को, न ख व उसके दायादों को, न ग व उसके दायादों को 
मिल सकती है, क्योंकि टेल मेल”, जो कि श्रंग्रेजी कानून की देन है, धर्मशास्त्रीय विधि 
के लिए श्रपरिचित व अज्ञात प्रणाली है। फलतः सम्पदा ज को मिल जायगी, क्योंकि 
वही इच्छापत्रकर्ता का दायाद होता है। ख व च व छ भी अ्रपवर्जित कर दिये गये, 
क्योंकि यद्यपि वे जीवित थे 'तथापि 'टेल मेल” की प्रणाली धर्मशास्त्रीय विधि के अनु- 
कूल नही थी; अपरच इच्छापत्र के अनुसार क की शाखा की समाप्ति के बिना ख की 
तथा ग की शाखाओ्रों का हक उत्पन्न ही नहीं होता था । ज के ईसाईपन से उत्पन्न अन- 
हँता का सन्‌ १८५० वाले “कास्ट डिसेविलीटीज रिमृवल ऐक्ट” ने शमन कर दिया था।* 


१:  (यतीखमोहन ) ठेगोर ब० (गणेन्रमोहन) टेगोर” १८, वीकली रि० ३७३। 
२: मुल्ला कृत हिन्दू का, पृष्ठ ५५१-५२। 


दान तथा इच्छापतन्र ३५२३ 


प्रिवी कौसिल के उपरोक्त कथन से विदित होगा कि कानून किसी हिन्द को यह 
अधिकार नही देता कि वह अपनी इच्छानुस।र शास्त्रविहित उत्तराधिकारी क्रम को 
इच्छापत्र के मिस से बदल दे। यदि इच्छापत्र में ज के अपवर्जन का उल्लेख होता, तो 
बह अपने पिता की सम्पदा को दाय मे प्राप्त न करता, क्योंकि ऐसा निदेशन हिन्दू विधि 
के विरुद्ध नहीं पड़ता है। किन्तु टेल मेल” के क्रम का निदेश तथा नारी दायादों का 
अपवर्जन उसके विपरीत पड़ता है। ऐसे निदेश श्रप्रवतंनीय होते है। अपरंच श्रजात 
व्यक्ति को दान या प्ररिक्थदान के द्वारा सम्पदा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह 
भी हिन्दू ला के विपरीत है। इसी आखिरी नियम के अधिनियमों द्वारा विखण्डन 
का इतिहास यहा बताया गया है। उन अधिनियमों में जो चार शर्त विहित हैं वे इस 
प्रकार है-- 

(१) यदि सम्पदा पहले क को दान अथवा प्ररिक्‍्थदान में दी जाय, तदुपरान्त 
एक अजात व्यक्ति के निमित्त निदेशित की जाय, तो अजात व्यक्ति उस सम्पदा को 
तभी पा सकता है जब उसको अबाध तथा सम्पूर्ण स्वामित्व देने का निदेश हो। यदि 
सीमित स्वामित्व निदेशित हो, तो वह (भ्रजात) व्यक्ति न तो दान से उस सम्पदा को 
पा सकेगा न प्ररिक्थदान से। देखिए ट्रान्सफर आव प्रापर्टी ऐक्ट” की धारा १३ तथा 
“इं० सक्‍्सेशन ऐक्ट सन्‌ १९२५” की धारा ११३। 

(२) दूसरी शर्त को अंग्रेजी मे रूल एगेन्स्ट पर्षचूयिटी” कहते है, श्रर्थात्‌ शाइवत 
हस्तान्तरण के विरुद्ध नियम। श्रर्थात्‌ ऐसे अ्रजात व्यक्ति के निमित्त किया गया दान 
प्रभावशाली नही हो सकता जिसको सम्पदा उस दशा में मिलने वाली हो जब वह एक 
या अ्रधिक 'जीवित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद पैदा होकर वयस्कता प्राप्त कर चुके। 
इसी तरह की इच्छापत्र विषयक शर्त यह है--ऐसे भ्रजात व्यक्ति के निमित्त किया गया 
प्ररिक्थदान अवैध माना जायगा, जिसको सम्पदा उस दशा में मिलने वाली हो, जब वह 
ऐसे एक या अ्रधिक व्यक्तियों की मृत्यु के पदचात्‌ पेदा होकर वयस्कता प्राप्त कर चुके, 
जो इच्छापत्र-कर्ता के मरण काल पर जीवित हों। ये दोनों नियम क्रमशः ट्रान्सफर 
झ्राव प्रापर्टी एक्ट” की धारा १४ मे तथा इ० सक्‍्सेशन ऐक्ट १९२५” की धारा ११४ 
में मिलेंगे। 

यह शर्त उदाहरणों से जल्दी समझी जा सकेगी--अ्र एक निधि का प्ररिक्थदान 
क के जीवनकाल भर को इस निदेश के साथ करता है कि, क के बाद ख आजीवन उसे 
भोगे, तथा ख के बाद उसके (ख के) ऐसे पुत्र को बह निधि प्राप्त हो, जो सबसे पहले 
२५ वर्ष का हो जाय। देवात्‌ ख की मृत्यु श्र से पहले हो जाती है; किन्तु वह (ख) 
पुत्रों को छोड़कर मरता है, और वे सब ञ्र के मरते समय जीवित हैं। उनमें से एक 
२३ 


शेपुढ हिन्दू विधि 


पुत्र उन व्यक्तियों के जीवन काल में ही २५ वर्ष पूरे कर चुकेगा जो दाता के मरणः 
काल में जीवित हं।गे। ऐसा प्ररिक्थदान वैध है, न कि अवेध। 

मान लीजिए कि अभ्र एक निधि का प्ररिक्थदान क के निमित्त आजीवन, फिर ख 
के निमित्त श्राजीवन इस निदेश के साथ करता है कि ख के वाद निधि उस' (ख़) के 
उस पुत्र को मिले जो (अपने भाइयों मे) सबसे पहले २५ वर्ष पूरे कर छे। देव योग 
से क तथा ख दोनों श्र के मृत्यु काल पर जीवित मौजूद है। यह प्ररिक्थदान अवैध है। 
इसका कारण यह है--ख का वह पुत्र जिसकी २५ वर्ष की आयु सर्वप्रथम पूरी करने 
की सम्भावना है, श्र की मृत्यु के बाद पंदा हो सकता है। इसका परिणाम क्या होगा ? 
क और ख में से जो कोई उत्तरजीवी होगा उसकी मृत्यु के परचात्‌ १८ वर्ष से अधिक 
का काल बीत चुकेगा जब वह पुत्र २५ वर्ष पूरे करेगा। अतः निधि का जब उस भाग्य- 
वान्‌ पृत्र में निधान होगा तब क व ख को मरे १८ वर्ष (वयस्कता प्राप्ति काल) से 
अ्रधिक बीत चुके होंगे। किन्तु यह संयोग उक्त शर्त के विपरीत है। रूल एगेन्स्ट पर्पें- 
चुइटी” का प्रयोजन यह है कि सम्पदा का निधान किसी-न-किसी में उचित काल के 
अन्दर हो जाय और यह क्रिया अनिश्चित काल तक टलती न रहे, क्योंकि सम्पदा के. 
मुक्त व सक्रिय हस्तांतरण का अवरोध समाज के लिए अ्रहितकर होता है। 

उक्त प्रयोजन को देखते हुए, यदि सम्पत्ति का निधान पूरा हो जाय, और तत्प- 
इचात्‌ किसी वियुक्तकारी घटना के घटित होने की सम्भावना हो तो उक्त नियम का 
प्रयोग नहीं होगा। सम्पदा को निहित करके “उत्तरवर्ती शर्त” को जोड़ देने से इस नियम 
का उल्लंघन नही होता है। उदाहरणार्थ, यदि अर घोषित करे कि मैं अपने मकान का 
प्ररिक्थदान अपनी पुत्री को कुमारावस्था परययन्त करता हूँ, इस निदेश के साथ कि उसके 
परिणय के पश्चात्‌ मेरे कनिष्ठतम भ्राता का ज्येष्ठ पुत्र उसे प्राप्त करे। तो ऐसा प्ररि- 
क्थदान अवैध नहीं माना जायगा, क्योंकि दाता की मृत्यु होते ही मकाव उसकी' कुमारी 
कन्या में निहित हो जायगा, यद्यपि उत्तरवर्ती शर्तें के कारण स्वामित्व के वियुकत होने 
की भी सम्भावना रहती है। सम्भव यह भी है कि पुत्री का विवाह इतने दिनों तक 
टलता जाय कि दाता के सब भतीजे वयस्कता प्राप्त कर चुके ।' 

(३) जब सम्पदा का दान या प्ररिक्थदान एक कक्षा को किया जाय और उस 
कक्षा के अन्तर्गत कुछ ऐसे लोग आते हों, जिनके हित में प्ररिक्थदान निम्नोक्त कारण- 
वश अवेध पड़ता हो, तो वह प्ररिक्थदान आमूल अवैध नहीं माना जायगा, अपितु मात्र 


१- मुल्ला कृत हिन्दू छा, पृू० ५५४-५७। 


दान तथा इच्छापत्र श्षु५्‌ 


ऐसे लोगों के विषय में भ्रवध होगा। अवेधकारी कारण कई होते है, यथा 'रूल आव 
पर्पेचुइटी” अथवा उन शर्तों का उल्लघन जिनके बिना अ्रजात व्यक्ति अपवर्जित हो जाता 
है। यह शर्त ट्रान्सफर आव प्रापर्टी ऐक्ट” की धारा १५ को तथा 'इं० सक्सेशन 
ऐक्ट सन्‌ १९२५” की धारा ११५ को समाहित करती है। 

इस शत को दृष्टान्त से समझना चाहिए। अ एक निधि का प्ररिक्थदान क को 
प्राजीवन करके निदेश करता है कि क के मरने के बाद उसकी वे सब सन्‍्तान निधि 
को पायें जो २५ वर्ष की हो चुकें। अ के मरण काल में क जीवित है और उसके कुछ 
सन्‍्तान भी पैदा हो चुकी है। उन सब सन्‍्तानों को २५ वर्ष की आयु उस कालविधि 
के भीतर प्राप्त कर लेनी चाहिए जो शर्त (१) में निर्धारित है। मान लीजिए कि 
क की कुछ सन्‍्तान अ के मरने के बाद भी उत्पन्न होती है। वे सब श्रजात व्यक्ति हैं 
और वे या उनमें से कुछ नियत १८ वर्ष की कालावधि के भीतर २५ वर्ष की आयु 
नही प्राप्त कर पाती है। क॒ की सब सनन्‍्तान एक कक्षाकी है और इस कक्षा के अन्त- 
गंत दो तरह के लोग है। क की पूर्वोक्त सन्‍्तान तो शर्त पूरी करने के कारण रिक्‍्थ 
पायेंगी। उसकी शेष सन्तान शर्त पुरी न कर पाने के कारण रिक्थ की अधिकारी नहीं 
होंगी। श्रर्थात्‌ श्र-कृत प्ररिक्‍्थदान पूर्णतया अवध नहीं हो जायगा। इस नियम ने उसको 
ग्रांशिक वेधता दे दी है। 

(४) यदि एक दान या प्ररिक्थदान स्वतः अवैध हो, तो उसके ऊपर आश्रित 
तथा उसके परचात्‌ क्रियाशील होने वाला दान या प्ररिक्थदान भी अवेध हो जायगा। 
एक अवैध दान या प्ररिक्थदान के बाद कार्यान्वित होने वाले दान या प्ररिक्‍्थदान में 
स्व॒तत्र अस्तित्व नहीं होता। अभ्रतः वह भी अवैध माना जाता है। यद्यपि युक्तिसंगत 
तो यह लगता है कि पहले वाले संक्रमण के शून्य होने का परिणाम होगा परचात्‌ वाले 
दान या प्ररिक्थदान को सक्रिय कर देना, गतिशील कर देना, तथापि भारतीय विधि 
ने उपरोक्त नियम को विहित कर दिया है। देखिए ट्रा० आव प्रा० ऐक्ट” की धारा 
१६ तथा “इं० स० ऐक्ट १९२५४“ की धारा ११६ | 

उदाहरण के लिए, भ्र अपने मकान का प्ररिक्थदान कामिनी को आजीवन इस 
निदेश के साथ करता है कि शेष सम्पदा” (श्रर्थात्‌ कामिनी के मरने के बाद) ख के 
कनिष्ठतम पुत्र को मिलेगी, जब वह अ्रठरह वर्ष का हो जाय, बशतें कि वह तब तक 
विश्वविद्यालय की मैद्रीकुलेशन परीक्षा पास कर चुके; किन्तु ग्रदि वह मैट्रीकुलेशन 
पास न करे, तो शेष सम्पदा मिले ग को। यदि ख पुत्र न छोड़े, तो भी शेष सम्पदा 
मिले ग को। ख के एक पुत्र भ्र के मरने के बाद पैदा होता है। श्रर्थात्‌ जब भ्र मरा 
तब ख का पुत्र एक भ्रजात व्यक्ति था। अजात व्यक्ति को शर्त (१) के अनुसार अबाध 
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व अखण्ड स्वामित्व मिलना चाहिए। किन्तु उपरोक्त निदेश इस' शर्त को प्रा नहीं 
करता है। ग्रतः वह अवैध है, अप्रवर्ततीय है। उस निदेश की शअ्रवेधता अपने उत्तरवर्ती 
निदेश को दृषित कर देती है। इसलिए ग को भी शेष सम्पदा” नहीं मिलेगी। मान 
लीजिए कि ख श्रपुत्र मर जाता है और उसके मरने के समय कामिनी स्वतः जीवित 
थी। श्रर्थात्‌ दूसरे निदेश के प्रयोग का अ्रवसर पैदा ही नहीं होता। इस दशा में ग को 
शेष सम्पदा पाने का सीधा हक हो जाता है। वह हक ख के पुत्र वाले द्वांषत निदेश 
से स्वतत्र है।' 

उपरोक्त चार शर्ते या नियम दान (हिवा) और प्ररिक्‍्थदान दोनों क्रियाश्रों 
पर समान रूप से लागू होते है। कारण यह है कि दान व प्ररिक्थदान दो रूप है 
संक्रमण वाली एक ही क्रिया के। उनमें अन्तर केवल यह होता है कि दान में सम्पदा 
का हस्तांतरण तत्काल हो जाता है और प्ररिक्थदान में सम्पदा का अ्रवतरण दाता की 
मृत्यु होने के बाद होता है। उपरोक्त चार नियमों के अतिरिक्त जो भी नियम इस 
प्रकरण में बताये गये है या बताये जायें, उनको उभय क्रियाओं से सम्बन्धित समझना 
होगा। निम्नलिखित अन्य नियम भी ज्ञातव्य है। 

(१) सबसे पहला सचय विरोधी नियम है। किसी सम्पद। की आय को सचित 
करते रहने का निदेश उतने काल के विषय मे अ्प्रव्तनीय माना जाता है जितना कि 
इच्छापत्रकर्ता के देहान्त से अठारह वर्ष के उपरान्त हो । वैध अवधि वाली आय का 
व्यय इच्छापत्रीय निदेशानुकूल किया जाता है। इस नियम के निम्नोक्‍त अ्रपवाद है। 
(क) इच्छापत्रकर्ता का, या इच्छापत्रीय हितग्राहियों का ऋण भुगतान करने के निमित्त, 
(ख) इच्छापत्रकर्ता की, या इच्छापत्रीय हितग्राहियों की सनन्‍्तति के संस्कारों इत्यादि 
के निमित्त, (ग) दत्त सम्पदा के रखरखाव तथा संरक्षणार्थ आय के संचय के नदेश 
अनुज्ञात होते है। संचय सम्बन्धी निदेश किस दशा में अनुज्ञात या पालनीय है यह 
प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर रहता है। यदि किसी दानपत्र या इच्छापत्र में उल्लि- 
खित सचय का निदेश स्वतः अवैध न हो, श्रर्थात्‌ यदि निदेश इतना अनुचित न हो 
कि लोकनीति के विपरीत पड़ता हो, यदि वह अवैध अभिप्राय से प्रेरित न हो, या वह 
हिन्दू ला के प्रतिकूल न पडे, तो उसको क्रियाशील होने देना चाहिए ।'* उदाहरणार्श 
यदि पर्पेचुइटी” निर्मित करने का उद्देश्य जान पडे, या सम्पत्ति का निरपेक्ष स्वामित्व 
प्रदान करने के बावजूद उसकी आय को जोड़ते रहने का आदेश हो । 


१. जे० डी० एम० डेरेट कृत माडन हिन्दू ला, पु० ४६९॥ 
२. ' राजेन्द्रलाल ब० राज कु०” (१९०७) ३४, कलकत्ता ५। 
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(२) दानपत्र या इच्छापत्र के द्वारा क अपनी सम्पदा ग को आजीवन देकर 
उसको अधिकृत कर सकता है कि वह (ग) स्वतः सम्पदा के अवतरण का प्रवन्ध दान-: 
पत्र या इच्छापत्र के द्वारा कर दे। ग की जो नियुक्ति क ने की यह बंध है और इसके 
बल पर ग ऐसे व्यक्ति को भी दान या प्ररिक्थदान कर सकता है जो क के मरने के 
समय अजात था। 


(३) जब दानपत्र या इच्छापत्र दो या अधिक व्यक्तियों के हित में लिखा जाय 
तो बे सम्पदा में सह-श्राभोगी बनते है, न कि संयुक्त आभोगी। (सयुकत आभोगियों 
में उत्तरजीविताधिकार होता है, सह-आभोगियों में उत्तराधिकार वाला नियम लागू 
होता है ।)' यदि दानग्रहीता या प्ररिक्थदानग्रहीता एक समांशिता के सदस्य हों तब 
भी वे सह-आभोगी ही बनेगे । 


(४) जब दान या प्ररिक्थदान किसी नारी के हित में किया जाता है तो 
(१९५६ वाले हिन्दू स० ऐक्ट के पहले) यह .प्रश्न दानपत्रीय शर्तों पर निर्भर होता 
है कि अबाध स्वामित्व प्रदान हुआ है या सीमित । यदि दस्तावेज इस विषय में मौन 
हो, तो पुर्व-धारणा यह कर ली जाती थी कि दाता यह जानता था कि नारियों का 
स्वामित्व सीमित ही होता है । इसलिए नारी ग्रहीता का स्वामित्व प्रायः सीमित माना 
जाता था। किन्तु यदि अ्रलण्ड स्वामित्व, यथा सक्रमणीय या उत्तराधिकारी हक का दस्ता- 
वेज में स्पष्ट उल्लेख हुआ हो, तब उसको अचल सम्पत्ति में अ्रन्य-सक्रमण के अधिकार 
वैसे ही प्राप्त हो जाते थे मानो वह सम्पदा उसका स्त्रीधन हो। सन्‌ १९५१ मे हमारे 
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि नारी को अखण्ड स्वामित्व देने के लिए दस्ता- 
वेज में ग्रह घोषित करना आवश्यक नहीं है कि उसको सकमण का अधिकार दिया 
गया है, या उसके वाद उसी के दायादों को सम्पदा मिलेगी । यदि दस्तावेज की 
भाषा से पूर्ण स्वामित्व का निष्कर्ष निकले तो यही पर्याप्त होगा । यदि पररुष के हित 
में लिखित दस्तावेज से पूर्ण स्वामित्व का निष्कर्ष निकले, तो नारी के हित मे लिश्वी 
उसी या बसी ही भाषा से वही निष्कर्ष निकालना चाहिए ।" - 


१. जोगेइ्वर ना० ब० रामचन्द्र दत्त” (१८९६) २३, इ० ए० ३७। 
२. “बच्चीबाई ब० नागपुर बसिंटी” (१९४६), नागपुर ४३३॥। 

३- दामशुरू ब० सेवकराम (१८७४) २, इ० एपील्स ७ 

४. “रामगोपाल ब० नन्‍्दलारू” (१९५१), सुप्रीम कोर्ट १३९। 

५. “नाथूलाल ब० दुर्गाप्रसाद! (१९५५), सुप्रीम कोर्ट आर० ५१। 
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दस्तावेज की भाषा में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों से भी दाता के आशय का 
थोड़ा बहुत पता चलाया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उत्तराधिकार या 
संक्रमणाधिकार समेत दान देने से पूर्ण स्वामित्व का आशय प्रतीत होता है। यह 
निष्कर्ष इनना प्रवल होता है कि ऐसे वाक्य से उसका प्रभाव न्यून नहीं पड़ता, जैसे 
“श्रपव्यय न करना” या “तुम्हारे भरण-पोषणार्थ” । अपरंच ऐसे शब्दों के प्रयोग, जैसे 


“मालिक”, तमलीक” प्रायः पूर्ण स्वामित्व के द्योतक होते हैं,' यदि संदर्भ से विपरीत 
अर्थ न निकलता हो ।' 


(५) यदि दान या प्ररिक्थदान के साथ कोई अनैतिक या भ्रष्ट निदेश संयुक्त 
हो, तो संक्रमण आराम ल अवैध नहीं हो जाता, अपितु वह निदेश मात्र अ्रप्रवर्तनीय होता है। 
(६) यदि किसी दान या प्ररिक्‍्थदान में दो स्वतंत्र तथा वेकल्पिक निदेश हों 
और उनमें से एक बंध तथा दूसरा अवेध उस समय पर प्रतीत हो' जब वह संक्रमण 
सक्रिय होने वाला हो, तो क्या वह पूर्णतया अवध मान लिया जायगा ? नहीं, केवल 
वैध निदेश ही कियाशील होने पायेगा, किन्तु सम्पूर्ण संक्रमण अवैध नहीं समझा जायगा। 


(७) दान या प्ररिक्थदान करके दाता ऐसी उत्तरवर्ती शर्त लगा सकता है जिसके 
घटित होने पर संक्रमण विफल हो जाय और सम्पदा किसी शअ्रन्य को प्राप्त हो जाय । 
वह अन्य व्यक्ति यदि भ्रजात हो तब भी कोई दोष नहीं होता। किन्तु उक्त शर्त ऐसी 
अवश्य होनी चाहिए जिसका घटित होना किसी जीवित (या विद्यमान) व्यक्ति की 
मृत्यु के तुरन्त बाद सम्भव हो। उदाहरणार्थ, अ अपनी सम्पदा का प्ररिक्‍्थदान अपने 
पाँच पुत्रों के हित में इस शर्त के साथ करता है कि यदि उनमें से कोई पुत्र या पोत्रहीत 
मरे तो उत्तरजीवी पुत्र या पौत्र उसे पायें। दाता के मरणकाल में पाँचों पुत्र जीवित 
हैं। बाद में एक पुत्र क सन्तानहीन किन्तु अपनी विधवा को छोड़कर मरता है। 
दाता का वियुक्तकारी निदेश वैध है और क वाल अंशदान विफल हो जायगा, साथ 
ही क की विधवा गपवर्जित हो जायगी एवं उसका पाँचवाँ भ्रंश उत्तरजीवी भाइयों को 
मिल जायेगा। इच्छापत्र के अवुसार प्रत्येक पुत्र में पाँचवाँ अंश अख्ण्ड रूप से निहित 


१. “रास ब० नन्‍दाँ, ए० आई० आर० १९५१, सुप्रीम कोर्ट १३९॥ 
“विश्वनाथ ब० चंदिका कुं०”, ए० आई० आर० १९३३, प्रिवी कों० ६७१ 
“कृष्णस्वासी ब० श्रीनिवास, ए० आई० आर० १९४५, मद्रास २६२॥ 

२. “ठा० जगमोहन ब० मु० शिवराज” (१९२८) ३, लूखनऊ १९॥। 

३ “रायकिशोरी ब० देवेन्द्रनाथँ (१८८७) १५, इ० एपोल्स ३७॥ 
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हो जाने के बाद पुत्र-पौत्र विहीन मरने पर वह अंश वियुक्त हो जाता है। विफलकारी 
शर्त निहतकारी निदेश के साथ जुड़ी रहती है। 

दूसरा दृष्टान्त यह है--अर अपनी सम्पदा का प्ररिक्थदान अपनी पूत्री क को 
करके इस शर्त के साथ पूर्ण स्वामित्व समपिंत कर देता है कि यदि क अपूृत्र मर जाय 
'तो सम्पदा मेरे (अ के) पुरुष दायादों को प्रत्यावृत्त हो जायगी। प्रत्यक्ष है कि वियुक्त- 
कारी घटना के घटित होने के अवसर पर दाता के पुरुष दायाद जो होंगे, वे दान के 
समय या दाता के मृत्युकाल पर विद्यमान नहीं हो सकते। फलतः विफलकारी शर्त 

यानी अर के पुरुष दायादों को सम्पदा के प्रत्यावृत्त होने का निदेश शून्य माना जायगा 
आर क के धुर्ण स्वामित्व में बाधा नहीं पड़ेगी ।' यह “निष्पाद्य प्ररिक्थदान” कहलाता 
है । 

(८) “निष्पाद्य प्ररिक्थदान” का समकक्ष होता है शेष सम्पदा का दान” या 
“प्ररिक्थदान” । इसका आशय यह है कि एक ही कृति ग्रथवा दस्तावेज द्वारा दो तरह 
के स्वामित्व निर्मित होते हैं। पहले स्वामित्व की विद्यमानता में दूसरा स्वामित्व सजीव 
नहीं हो सकता किन्तु वह निष्क्रिय पड़ा रहता है। उसको प्रत्याशित स्वामित्व कह सकते 
हैं। यह प्रत्याशित स्वामित्व पृष्ठ होकर तब॒ सजीव और सक्रिय हो उठता है जब पहला 
स्वामित्व समाष्त हो चुकता है | “शेष सम्पदा के दान” या “प्ररिक्थदान” को वैधता 
वही दो शर्ते प्रदान करती थीं जो “निष्पाद्य दान” को करती हैं। झर्थात एक तो किसी 
विद्यमान जीवित व्यक्ति के मरने के तुरन्त बाद (दूसरा स्वामित्व) “शेष सम्पदा” सजीव 
हो उठे। दूसरे, द्वितीय स्वामित्व का अधिकारी व्यक्ति दान या प्ररिक्थदान की तिथि 
पर या दाता के मृत्युकाल पर विद्यमान हो | दूसरी शर्तें अब आवश्यक नहीं रह गयी 
है और एक अजात व्यक्ति के हित में भी शेष सम्पदा” का दान व प्ररिकक्‍्थदान किया 
जा सकता है। उदाहरणार्थ, श्र अपनी सम्पदा क को श्राजीवन प्रदान करके शेष 
सम्पदा” ख को प्रदान करता है। भ्र के मृत्युकाल पर क और ख उभय जीवित हैं। 
यह दान या प्ररिक्थदान वैध है। 

(९) स्पष्ट हो गया कि दान या प्ररिक्थदान के साथ जोड़ी हुई सब शर्तें वैध' 
नही होतीं। यथा यह शर्ते प्रवतंनीय नहीं है कि दानग्रहीता न बटवारा करायेगा' 

न संक्रमण करेगा और सिवा निदेशित विधि के अन्यथा उपभोग भी न करेगा। इन निदेशों 
के बावजूद दान भ्रहीता को अखण्ड स्वामित्व प्राप्त हो जायगा। ऐसी शर्त भी श्रप्र- 
बरततनीय होती है कि दान ग्रहीता को वयस्कता के बाद भी नियत समय तक सम्पदा 


१. मुल्ला कृत हिन्दू छा, पृष्ठ ५५९-६१। 


| 
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पर दखल नही मिलेगा। इस निदेश के बावजूद दान ग्रहीता को वयस्क होते ही कब्जा 
मिल जायगा। भश्रर्थात्‌ वयस्कता के अ्रनन्तर कब्जे का विधारण नही किया जा सकता । 
किन्तु यदि ऐसा निदेश किया जाय कि २० वर्ष तक आय क को मिलती रहे, तब ख 
को सम्पदा पर दखल' मिलेगा। तो ख को कब्जा २० वर्ष तक नही मिलेगा । 

उपरोक्त पूरे कथन से यह समझ में आ जायगा कि दान या प्ररिक्थदान की 
वैधता निर्धारित करने के लिए दोनों बातों को देखना पड़ता है। एक तो यह कि ग्रहीता 
कौन है, दूसरे यह कि देय (दत्त-सम्पदा) कौन-सी है, अर्थात्‌ वह स्वामित्व किस भाँति 
का है जो प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दों मे, दान या प्ररिक्‍्थदान के ग्रहीता के उचित 
या बंध पात्र होने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रदत्त स्वामित्व या सम्पद्‌ 
विधिसम्मत हो। पहले दान को वैध बनाने वाली शर्तों और फिर ऐसी भी शर्तों को 
दिखाया गया है जो दान व प्ररिक्‍्थदान दोनों प्रकार के संक्रमण पर लागू होती है। 

अब प्ररिक्थदान सम्बन्धी कुछ और बातें बताने के पूर्व इस बात का स्मरण 
दिलाना है कि चूँकि दायभाग में सयुक्त कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य का भाग निर्धारित 
रहता है, इसलिए वह उसका दान भी कर सकता है और प्रारक्थदान भी । इसके 
विपरीत मिताक्षरा में एक समांशी सम्पदा के किसी अश का न तो दान कर सकता है 
न प्रोरक्थदान, क्योंकि सयुक्त सम्पदा मे किसी का अश ज्ञात नही रहता । किन्तु सन्‌ 
१९५६ वाले हि० स० ऐक्ट” की धारा ३० ने यह ।वहित कर दिया है कि मिताक्षरा 
में भी एक समांशी अपने अविभकक्‍त [हत का इच्छापत्र लिख सकता है। चूँकि उक्त 
अधि नियम दान वाली किया में प्रयोज्य वही होता, इसलिए एक समांशी अरब भी 
अपने अ्विभक्‍त अश का दान नही कर सकता है। इसी प्रसंग में कुछ ऐतिहासिक 
वार्ता भी ज्ञातव्य है। 


इचछापत्र (वसीयतनामा) का प्रचलन 


प्राचीन धर्मशास्त्रों में इच्छापत्रीय अवक्रमण की चर्चा नहीं मिलती, जिससे यह 
विदित होता है कि पूर्वकाल मे प्ररिक्थदान करने का चलन हिन्दू समुदाय में नहीं थ। ।' 
इसका प्रचलन पहले न होने के और बाद में हो जाने के कई एक कारण बताये जाते 
है। एक तो सयुकत कौटुम्विक जीवन मे कोई समांशी अपना पृथक स्वत्व सोचता ही 
नहीं था। जब सम्पदा विषयक अपने-पराये की भावना मन में थी ही नहीं, तो इच्छा- 
पत्र लिखने का संकल्प जागृत होता कैसे ? अ्परच, पुत्रीकरण के दो हेतुओं (लौकिक 
व पारमार्थिक) मे से लौकिक हेतु उसी मानवीय इच्छा की पूर्ति करने वाला होता है, 


१. “मु० रामकुअर ब० आत्मासिंह” (१९२७) ८, लाहौर १८१। 
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जिसके लिए प्ररिक्थदान किया जाता है। विशेषतः पत्नी के हित में लिखें अ्रन्‌ मति-पत्र 
(गोद लेने की अनुमति) का इच्छापत्र से सादुश्य प्रतीत होता है। श्रर्थात प्ररिक्थदान 
एक नितान्‍्त नूतन अवधारणा नही है। अग्नरेजी शासन की स्थापना के वाद जब सम्पदा 
के मामले अदालतों में पहुँचने लगे, तो अ्ग्नेज जजों के लिए अपने जातीय संस्कारों 
को निर्णयों मे ५रस्थापित करना स्वाभाविक ही था। स्वामित्व का एक कारक होता 
है अन्यसक्रमणाधिकार। उस कारक पर बल देते हुए उत लोगों ने प्ररिक्‍्थदानाधिकार 
को एक सहज वैधिक क्रिया मान लिया।| 

अ्ग्रेज जजों के साथ-साथ अंग्रेज वादेक्षक (सोलीसिटर) भी बई-बडे नगरों में 
आ बसे और अपना धन्धा चलाने लगे। सम्पत्तिवान्‌ लोग उनके परामर्श से दस्तावेज 
लिखने और अपनी सम्पदा का व्यवस्थापन करने लगे । सोली सिटरों के प्रभाव से हिन्दू 
लोग इच्छापत्र लिखने लगे। इसके अतिरिक्त वंग प्रदेश के पर्मानैण्ट सेटिलमेण्ट वाले 
कानून ने तथा अठारहवी शताब्दी वाले “रेगूलेशन” १० व ११ ने परोक्ष रूप से इच्छा- 
पत्रीय अवक्रमण को प्रोत्साहित किया। कुछ लोगों का मत है कि हिन्दू लोग श्रंग्रेजी 
शासन के पहले ही मुसलमानों से प्ररिक्थदान करना सी ज चुके थे! उदाहरणार्थ, मराठों 
के आधिपत्य काल का एक लेख सन्‌ १७७५ का मिला है जो नरो वावाजी लिखित 
इच्छापत्र जैसा लगता है ।' 

प्ररिक्थदान वाली प्रणाली का प्रादुर्भाव हिन्दू समाज के भीतर चाहे जिस समय 
में तथा चाहे जिस मार्ग से हुआ हो, उसको इतने दिनों से मान्यता मिल रही है कि 
वह हिन्दू ला का एक दृढ भ्रग बन गयी है। सौ वर्ष पूर्व प्रिवी कौसिल ने यह कथन 
किया था--इतने काल के परचात्‌ भ्रव यह तक करना व्यर्थ है कि धमंशास्त्र मे 
इच्छापत्र की चर्चा नहीं मिलती, इसलिए हिन्दू श्रपनी सम्पदा का प्ररिक्‍्थदान नहीं 
कर सकता। अनेक नजीरों ने यह मत प्रस्थापित कर दिया ,है कि हिन्दू को इच्छापत्रीय 
अधिकार है और उसका विनियोग कम से कम उन सीमाओं के भीतर किया जा सकता 
है जो कानून ने दान वाले संक्रमण के लिए विहित कर दी है। नजीरे इतनी अधिक 
है कि उक्त मत के ऊपर अब शका नही की जा सकती है ।”'* झ्व प्ररिक्थदान पर 
लागू होने वाले नियम सक्षेप मे बतलाये जाते है-- 


१. हिस्ट्री आब ध्ंशास्‍्त्र, खण्ड ३, पृष्ठ ८१७। 
जे० डी० एम० डेरेट कृत मान हिन्दू छा, पृू० ४४३। 

२. “सुर्यमणि दासी ब० दीनबन्धु मलिक (१८६२) ९ मू०,ई० ए० १२३४ 
“बीरप्रताप ब० राजेन्द्रप्रताप” (१८६७) १२ म्‌०, इ० ए० १ । 
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(१) इच्छापत्र कोई भी वयस्क तथा स्वस्थ [चत्त वाला हिन्दू किसी भी व्यक्ति 
के हित में लिख सकता है। यदि दान ग्रहीता आगे जन्म लेने वाला व्यक्ति हो तो वही 
चार शर्ते पुरी होनी चाहिए जो ऊपर बतायी जा चुकी हैं। याद रहे कि दान व प्ररिक्‍थ- 
दान एक ही व्यापार के रूपान्तर हैं। 


(२) जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है, (क) हिन्दू ला की दोनों शाखाओं 
में स्वाजित सम्पत्ति का प्ररिक्थदान किया जा सकता है। (ख) दायभाग की सारी 
संयूकत सम्पदा को पिता इच्छापत्र द्वारा हस्तान्तरित कर सकता है, किन्तु अन्य सदस्य 
केवल अपने ही भ्रंश को। (ग) मिताक्षरा में यह श्रधिकार केवल एकल उत्तरजीवी 
समांशी को प्राप्त था। उसके साथ यह प्रतिबन्ध लगा हुआ था कि उसकी मृत्यु के 
पूर्व यदि पुत्रीकरण या जन्म के माध्यम से कोई पुत्र समांशिता का सदस्य बन जाय, 
तो उस दशा में इच्छापत्र निर्जीव हो जायगा और नवजात शिशु उत्तरजी विता की 
रीति से सम्पत्ति पा जायेगा। किन्तु १९५६ वाले “हि० स॒० ऐक्ट” की धारा ३० ने 
समांशी को अ्रब अधिकृत कर दिया है। (घ) नारी सम्पदा वाले प्रकरण में उल्लि- 
खित प्रतिवन्‍्धों के साथ नारी स्वामिनी स्त्रीधन का प्ररिक्थदान कर सकती थी। किन्‍्तु 
अ्रव सन्‌ १९५६ वाले “हि० स० ऐक्ट” की धारा १४ ने नारियों को (र्ण स्वामित्व 
प्रदान करके उनकी प्ररिक्थदायिनी शक्ति को संवर्धित कर दिया है। 


(३) कोई भी हिन्दू मौखिक प्ररिक्थदान कर सकता था और लिखित भी। 
लिखित होने पर न तो दाता का हस्ताक्षर भ्रावश्यक था न अभिप्रमाणन। अदालतें 
“प्रोवेट” (इच्छापत्र-प्रमाण या प्रमाणित इच्छापत्र) दोनों दशाओं में प्रमाण रेकर 
प्रदान कर देती थीं। सन्‌ १८७० में “हिन्दू विल्‍्स ऐक्ट” पारित हुआ। इसने यह 
बिहित किया कि हिन्दू इच्छापत्रों का लिखित होना दो दशाश्रों में आवश्यक है। एक 
तो यदि वे पहली सितम्बर १८७० के बाद बंगाल प्रान्त के भीतर लिखे गये हों अथवा 
मद्रास व बम्बई के हाई कोर्टो के सामान्य प्रारम्भिक अधिक्षेत्रों के भीतर। दूसरे, यदि 
वे लिखें तो अ्न्यत्र गये हों, किन्तु उक्त क्षेत्रों के भीतर अवस्थित अचल सम्पदा से' 
सम्बन्धित हों। इनके अतिरिक्त अन्य प्ररिकक्‍्ददान फिर भी मौलिक हो सकते थे। 
इच्छापत्रों पर कठोरतर नियंत्रण करने की आवश्यकता देखकर सन्‌ १९२६ में इंडियन 
सक्सेशन (एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट” पारित किया गया, जिसको अस्य अतिरिक्त प्ररिक्‍थ- 
दानों पर भी लागू कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि पहली जनवरी सन्‌ १९२७ 
के बाद हिन्दुओं के सभी इच्छापत्रों का सन्‌ १९२६ वाले “इंडियन सक्सेशन ऐक्ट” की 
'घारा ६३ के अनुसार लिखित तथा हस्ताक्षरित और कम से कम दो स(क्षियों से अभि- 
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प्रमाणित होना अनिवाय हो गया है। इन औपचारिकताओं के सितव्रा कानून ने इच्छा- 
पत्र के लिए कोई प्रपत्र नहीं नियत क्रिया है। 

(४) मानव-चित्त चंचल और अस्थिर होता है, इच्छाएँ बदलती रहती हैं । 
स्वभावतः इच्छापत्र में परिवर्तन करते रहने को दाता अन्तकाल तक प्रेरित होता रहता 
है। वह इच्छापत्र का विखेंडन भी कर सकता है और उसमें हेर-फेर भी । इन दोनों 
क्रियाओं को नियंत्रित तथा विनियमित करने के निमित्त कानून ने “इं० स० ऐक्ट सन 
१९२५” की धारा ७० व ७१ अधिनियमित कर दी हैं। इन धाराग्रों का उल्लंघन 
करके जो विखण्डन या परिवर्तन पहली श्रक्तुबर सन्‌ १९२९ के अनन्तर किये गये होंगे 
वे निष्फल समझे जायेंगे। 

(५) एक समांशी दूसरे समांशियों को अपनी स्वार्जित सम्पदा का प्ररिक्थदान 
कर सकता है और यदि साथ ही साथ वह अपने अ्विभाजित अंश का प्ररिक्थदान 
एक बाहरी व्यक्ति (ख) को कर दे तो यद्यपि ऐसा प्ररिक्थदान अवैध होता है तथापि 
झचित्य के आधार पर वह उत्सादित नहीं किया जायगा। अपितु समांशियों से निर्वाचन 
करने को कहा जायगा, भ्रर्थात्‌ पुछा जायगा कि आप लोग मृतक का अ्रविभाजित अंश 
लेंगे या उसकी पृथक्‌ स्वार्जित सम्पदा, क्योंकि आप दोनों लाभ नहीं उठा सकते।* 
यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है कि भ्रविभाजित अंश के प्ररिक्थदान के निषेध के दो अन्य 
अपवाद है। एक तो, ऐसी सम्पदा का ऐसे समांशी को प्ररिक्थदान वैध होगा जो एकल 
उत्तरजीवी सिद्ध हो। दूसरे, प्ररिक्थदान के वक्‍त यदि न तो कोई समांशी गर्भस्थ हो 
न अवयस्क और सकल समांशी गण अपनी सहमति दे दें, तो उस दशा में भी ऐसी' , 
सम्पदा का प्ररिक्थदान वैध मान लिया जायगा, क्योंकि उसका विरोध करने के लिए 
कोई बचेगा ही नहीं । 


(६) एक हिन्दू कृत प्ररिक्थदान का विखंडत उसके विवाह से नहीं हो सकता। 
द्वितीय इच्छापत्र का लिखा जाना पहले के विश्वंडन के बराबर होगा । किन्तु यदि 
दूसरा अवैध हो तो वह स्वतः निष्फल हो जायगा। इच्छापत्र को फाड डालने, जला 
देने या अन्य विधि से विनष्ट कर देने से भी उसका विखंडन हो जाता है । यह क्रिया 
चाहे दाता स्वयं करे या दूसरे से अपने सामने कराये । 

(७) स्वार्जित या पृथक्‌ सम्पदा के प्ररिक्थदान का विखंडन पुत्र के जन्म या 
दत्तक ग्रहण से नहीं होता, यदि ये घटनाएँ उसके पदचात घटित हों । प्ररिक्थदान सम्बन्धी 
इन नियमों को जान लेने के बाद इच्छापत्र सम्बन्धी प्रक्रिया को भी समझना चाहिए । 


१, “किशन चंद ब० निरंजन दास, ए० आई० आर० १९२६, लाहौर ९६७। 


रै१वट हिन्दू विधि 


प्रक्रिय के नियम “इंडियन सक्सेशन ऐक्ट १९२५” ने संक्षेपतः ये निर्धारित किये 
हैं। उपरोक्त नियम (३) के आरम्भ में उल्लिखित क्षेत्रों (बंगाल, वम्बई, मद्रास 
वाले) मे एक अधिकृत अदालत से प्रोवेट (इच्छापत्र-प्रमाण) लिये बिना कोई निष्पा- 
दक या प्ररिक्‍्थग्राही (एक्जीक्यूटर या लिगेटी) अपने हक को अदालत में प्रस्थापित' 
नही कर सकता है। अन्य क्षेत्रों में 'प्रोवेट” झनिवार्य नहीं होता। मृतक के पावने (वह 
द्रव्य जो उसको पाना था) को और उसकी सम्पत्ति को वसूल करने वाली प्रक्रिया में 
भेद किया जाता है। उसका पावना वसूल करने की डिग्री (आझ्ाज्ञप्ति) तब तक कोई 
व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक वह इच्छापत्र-प्रमाण, या 'सकक्‍सेशन सर्टीफिकेट” 
या लिटर्स आव एड्मिनिस्ट्रेशन” (प्रशासन पत्र) न दाखिल कर दे। किन्तु मृतक की 
इच्छापत्र रहित सम्पत्ति से किसी प्रकार का हक प्रस्थापित करने के लिए ऐसा कोई 
झझट नही करना पड़ता है। देखिए सन्‌ १९२५ वाले “इ० सक्‍्सेशन ऐक्ट” की धारा 
२१२-२१४। याद रहे कि सयुकत सम्पदा के सम्बन्ध मे न प्रोवेट” न प्रशासनपत्र 
प्रदान किया जा सकता है। 

अधिकृत अदालत जिस व्यक्ति को प्रशासनपत्र प्रदान कर दे वह एक्जीक्यूटर" 
या एड्मिनिस्ट्रेटर” (निष्पादक या प्रशासक) कहलाता है। उसी व्यक्ति में मृतक 
की सारी सम्पत्ति निहित हो जाती है। अतः सब प्रयोजनों के लिए वही व्यक्ति मृतक' 
का वैध प्रतिनिधि माना जाता है। द्रष्टव्य सन्‌ १९२५ वाले “इं० सक्सेशन ऐक्ट” 
की धारा २११। यह भी ज्ञातव्य है कि समाशिता वाली सम्पदा का इच्छापत्रीय दान 
सन्‌ १९५६ के पहले निषिद्ध था। इसलिए उस श्रेणी वाली सम्पत्ति निष्पादक या 
प्रशासक मे निहित नहीं हो सकती थी। ज्ञातव्य है कि मृतक की सम्पत्ति को 
निष्पादक या प्रशासक मे निहित करने के लिए प्रोवेट प्राप्त कर लेना अनिवार्य 
नहीं होता ।' 

इस प्रक्रिया की पूर्ति का फल कया है ? निष्पादक मे चूंकि सम्पत्ति निहित हो 
जाती है, इसलिए वह उसका अन्‍न्य-सक्रमण कर सकता है। परन्तु अचल सर्म्पत्ति के 
विषय में जो निदेश उल्लिखित हो उनका उसको पालन करना पड़ेगा। अन्यथा निष्पा- 
दक को चाहिए कि वह प्रोवेट” वाली झ्रदालत की अनुमति ऐसी सम्पत्ति के संक्रमण 
के विषय में प्राप्त कर ले। यही नियम प्रशासक पर लाग होते है, क्योंकि जैसा ऊपर 
कहा गया है, उसके पास भी इच्छापत्रकर्ता की सम्पत्ति निहित हो जाती है। द्रष्टव्य सन्‌ 
१९२५ वाले इंडियन सक्सेशन ऐक्ट” की धारा ३०७। 


१. “बेंकट सुबस्मा ब० रमेया” (१९३२) ५५, मद्रास ४४३॥ 


दान तथा इच्छापत्र ३६५ 


इन सामान्य बातों को जान लेने के बाद एक जटिल विषय में तन्‍्मयता से संलग्न 
होना पड़ेगा, अर्थात्‌ इच्छापन्न का अन्चय रूगाना। यह कार्य अधिक कठिन हो जाता 
है, क्योंकि प्राय: इच्छापत्र की रचना ऐसे लोग करते है जो कानून नहीं जानते। वे 
असली मन्तव्य को घुमावदार भाषा में व्यक्त करने का प्रयास' करते हैं और पारि- 
भाषिक शब्दावली का मौके गर मौके पर केवल दस्तावेज को अलंकृत करने के अभि- 
प्राय से प्रयोग कर बैठते है। कभी-कभी' प्ररिक्थदाता स्वतः अपना इच्छायत्र लिख 
डालता है और उपरोक्त दृषणों के श्रतिरिक्त वह अभ्रयनी कौटुम्बिक गाथा लि्षकर 
ऐसी वातों की चर्चा कर देता है जो असंगत भी होती है और यह प्रकट करती है कि 
दाता अपने कर्मों की सफाई दे रहा है। इस प्रकार रचे हुए इच्छापत्रों में परस्पर 
विरोधी उपबन्ध पाये जाते है। ऐसी कुरचनाओं के अन्वय लगाने का काम जब 
प्रतियोगी वकीलों के हाथ में आ जाता है तो उनके वाद-विवाद एक गोरखधन्धा 
प्रस्तुत कर देते है, जिसको सुलझाने के निमित्त समयान्तर में कतिपय मूलभूत नियम 
गढ लिये गये है। उनका व्यापक अभिप्राय जान लेना हितकर होगा। 


(१) सबसे अधिक मौलिक सिद्धान्त तो यह है कि निर्णायक अपने को दाता 


के स्थान में बैठा हुआ कल्पित करके उसके प्रयोजनों का पता उसकी प्रभिव्यक्ति 
से लगाने की चेष्टा करे। 


(२) अन्वय लगाने के नियमों से इच्छापत्र नहीं तैय।र किया जाता; वह तो 
दाता की इच्छा का पता लगाने का यंत्र होता है। 


(३) अन्वय लगाने के बहाने अदालत इच्छापत्र में सुधार नहीं कर सकती । 
यदि वह अवध, त्रूटिपूर्ण या अयुक्त है तो अदालत उसको वैसा ही बना 
रहने देगी। 


(४) दाता के अभिप्राय को यथाशक्ति क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता 
है। अ्रतः प्ररिक्थदान के जो भ्रवयव अदृषित होते हैं वे प्रवर्तित कर दिये जाते है। 


(५) कभी-कभी इच्छापत्र के दो वेकल्पिक अन्वय सम्भव होते हैं । उदाहरणार्थ, 
एक अभिप्राय यह प्रतीत हो कि लिखने वाला इच्छापत्र-विहीन मर जाना चाहता था, 
ओर दूसरा इसके विपरीत; उस दशा में यह पूर्व धारणा कर*ली जायगी' कि लेखक 
इच्छापत्र लिखना चाहता था। उसी तरह यदि दो वेकल्पिक अन्वयों में से एक दाता 
के घोषित अभिप्राय को दूसरे अन्चय की अपेक्षा अधिक पूर्णता से क्रियान्वित करने 
वाला हो, तो पहला अन्वय लगाया जायगा। उसी तरह यदि एक अ्रन्वय के झ्रनुसार 


३६६ हिन्दू विधि 


दाता के बाद सम्पत्ति किसी में तुरन्त निहित हो सकती हो, तो विपरीत अन्वय से 
पहले वाले को वरीयता मिलेगी ।* 

(६) दाता का अभिप्राय मालूम करने के लिए केवल इच्छापत्र का सहारा लेना 
नाहिए और इसकी विधि यह है--इच्छापत्र के खण्डों को स्वतंत्र न समझ कर उन 
सब को मिलाकर इस रीति से पढ़ना चाहिए कि उस (इच्छापत्र) में एक-लयता प्रतीत 
होने लगे | इस विधि से पढ़ने के बाद पूरे पत्र में से अभिप्राय का पता लगाना चाहिए। 

(७) इच्छापत्र का अन्वय उसके शब्दों से लगाया जाता है। यदि शब्द अने- 
कार्थ और वाक्य भ्रस्पष्ट हों, तो असली अर्थ निकालने के निमित्त अदालत प्रवतंमान' 
परिस्थितियों तथा लोगों के स्वभाव या आदतों का भी सहारा ले सकती है। 

(८) यदि इच्छापत्र के उपबन्ध इतने अनिर्चित, अनेकार्थ, अस्पष्ट हों कि' 
दाता का अभिप्राय जाना न जा सके, तो ऐसी दशा में वह शुल्य समझा जायगा और 
बाहरी प्रमाण अग्राह्म होगा। किन्तु यदि किसी बाहरी प्रमाण का उल्लेख इच्छापत्र 
में हो या अनेकार्थता स्पष्ट न होकर अन्तहिंत हो, तो बाहरी प्रमाण ग्राह्म 
हो जायगा ।| 

(९) प्रिवी कौसिल का यह कथन स्मरणीय है---- हिन्दू के इच्छापत्र का अन्वय 
लगाते वक्‍त उन इच्छाओं तथा धारणाओं को याद रखना अनुचित नहीं होता जो कि 
सम्पदा के भ्रवक्रमण के विषय में हिन्दुओं में सामान्यतः हुआ करती हैं। यह मान लिया 
जा सकता है कि एक हिन्दू भ्राम तौर से इसका इच्छुक होता है कि सम्पत्ति, विशेषतः 
पैतामही सम्पत्ति, कुटुम्ब के भीतर बनी रहे। यह भी मान लिया जा सकता है कि 
वह इस बात को जानता है कि आम तौर से नारियाँ अखंड व संक्रमणीय स्वामित्व नहीं 
पाती हैं ।”' जिस समाज या श्रेणी में दाता पेदा होकर रहता हो उसके पूर्वाग्रहों को भी 
ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि दाता अपनी पुत्रियों को इस निदेश के साथ 
सम्पदा देता है कि वे तथा उनकी सन्तति ब्याज का भोग तो करती रहेंगी, किन्तु 
सम्पदा को हिवा, बै, रेहन नहीं कर सकेंगी, तो ग्रहीतागण केवल श्राजीवन स्वामित्व 


१. “एन० कस्तुरी ब० डी० पौन्नस्मछ, ए० आई० आर० १९६१, सु० 
कोर्ट १३०२॥ 
“त््स्बल ब० ठटी० राजू", ए० आई० आर० १९५१, सु० कोर्ट १०३। 

२. मुल्ला कृत हिन्दू रा, पृु० ५४४४-४६; जें० डी० एस० डेरेंट कृत साडनें 
हिन्दू ला, पृष्ठ ४७०-८६॥ 

३. “मो० शमसुलर ब० सेवकरासम” (१८७४) २, इण्डियन एपील्स ७॥ 


दान तथा इच्छापतन्र ३६७- 


पायेंगी ।' उसी तक से जो इच्छापत्र सन १९५६ के पदचात्‌ नारियों के हित में लिखे 
जाय, उनके विपय में यह मान लिया जा सकता है कि दाता इस बात को जानता था 
कि भ्रब नारियाँ पूर्ण स्वामित्व पाती है। 
इतनी बाते सामान्य या प्रचलित इच्छापत्रों के सम्बन्ध में बतायी गयी। इनके 
ग्रतिरिक्त खास तरह के इच्छापत्र भी होते हैं जिनको विशेषाधिकृत इच्छापत्र कह 
सकते है। उनकी भी संक्षिप्त चर्चा सुनायी जाती है। समुद्र में स्थित नाविक और 
युद्धक्षेत्र में स्थित जवान या उड़ाका जिस प्ररिक्थदान को करते है उसको “विशेपाधिकृत 
इच्छापत्र” कहा जाता है। जिसमें औपचारिकताओों के भ्रभाव के कारण ऐसी दशा में 
फेंसे व्यक्तियों की इच्छा विफल न हो जाये, इसलिए “विशेषाधिकृत इच्छापत्र” का 
आविष्कार किया गया। ऐसा प्ररिक्थदात मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। 
यदि मौखिक हो तो वह ऐसे दो जनों के सामने किया जाय जो एक साथ मौजूद हों। 
यदि उसके निदेश उसकी जीवितावस्था में लिखे तो गये परन्तु उसमें हस्ताक्षर करने के 
पहले वह मर चुका हो, तो ऐसा लिखित इच्छापत्र भी वैध होता है। दाता ने यदि 
स्वतः इच्छापत्र को लिख तो डाला हो किन्तु हस्ताक्षर और अ्रभिप्रमाणन बाकी रह 
गये हों, या उसने उसको दूसरे से लिखवाया हो और स्वतः उस पर हस्ताक्षर कर दियें 


हों, पर उसका अभिप्रमाणन बाकी रह गया हो, इन दशाओं में भी लिखित ईच्छापत्र 
बैध माना जाता है।' 


१. “विभूति देवी ब० एम० चन्र लहरी (१९३७) १, कलकत्ता ४००४ 


२. “६० सक्‍सेशन ऐक्ट १९२५”, धारा ६६। 


प्रकरण १६ 
धर्मस्व अर्थात्‌ धर्मार्थ तथा पुण्याथं दान 


धर्म के कई अर्थ होते है जिसके अन्तर्गत पुण्यदान भी आता है। यथा-- 
धर्मों झस्त्री पुण्याचारें स्वभावोपरयोः ऋतौ । 
अहिंसोपनिषन्‌न्यायें ना श्चनुर्यमसोमपे ॥ (सेदिनी) 
धर्माः पुण्य-यम-न्याय-स्वभावाचार-सोसपा:। (अमर ) 
हिन्दू जब धर्म के लिए सम्पत्ति सकल्पित करता है, तो उसकी श्राकांक्षा दो 
प्रकार से धर्म अर्थात्‌ पुण्य कमाने की होती है। इन दो प्रकारों को इष्ठ और पूर्त कहते 
हैं। इष्ट की सन्ना अन्‍्तर्वेदिक” भी है और उसका श्रर्थ है यज्ञ-यागादि मे धन का 
व्यय । पूर्त की एक सज्ञा है बहिवेंदिक” और उसका श्र है यज्ञमण्डप के बाहर जनता 
के कल्याणार्थ धन का व्यय, यथा धर्मशाला, आरोग्य शाला, पाठशाला, उर्यान, वापी, 
कूप, तड़ागादि का निर्माण व जीर्णोद्धार, रखरखाव । 
इष्ट और पूर्त के निमित्त जब सम्पत्ति लगा दी जाती है तो उसको धर्मस्व 
कहते हैं। धर्मस्व दो प्रकार के होते हैं--सार्वजनिक और निजी । पहले में सारी 
जनता का हित रहता है। अन्तिम में कतिपय निश्चित लोग ही' हित रखते हैं। जब 
धार्मिक कर्मों, शिक्षा या लोक कल्याण के निमित्त सम्पदा समपित होकर सब लोगों 
के लिए बिना रोकटोक के निःशुल्क खुली, गम्य और सेव्य कर दी जाती है, तब उस 
धर्मस्व को सार्वजनिक कहते है। जब ऐसे देवालय के निमित्त सम्पत्ति समर्पित कर 
दी जाती है, जों किसी विशेष कुटुम्ब की पूजा-अर्चना के लिए निर्मित हुआ हो और 
जिसमे साधारण जनता का उपयोग न हो, तो उस धर्मस्व को निजी कहते है। 
हर एक वयस्क और स्वस्थ चित्त वाले हिन्दू को धर्मस्व की सृष्टि करने की 
क्षमता होती है। धर्मस्व का सर्जन इच्छापत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है 
और दानपत्र वे माध्यम से भी। जिन कार्यो की गिनती “ष्टा-पूर्त ” में की जा सकती 
है वह परिपूर्ण नही हो सकती। उसके कुछ उदाहरण ऊपर लिखे गये हैं और कुछ 
आगे है। किन्तु दो बातें यदद रखने योग्य है। एक तो कार्य को सुनिश्चित या निर्धारणीय 
होना चाहिए। यदि कार्य निरिचित करने के योग्य नहीं है, तो अदालत न्यासियों या 
प्रबन्धकों के ऊपर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण नहीं रल सकती | और यह औचित्य का एक 


घर्मेस्व अर्थात्‌ धर्मार्थ तथा पुण्याथ दान ३६९ 


आधारसूत्र होता है कि धर्मस्व के ऊपर अदालत का कठोर नियंत्रण होना आवश्यक 
है। धर्मार्थ दान” का अर्थ इतना सदिग्ध और झनिरिचित माना गया है कि सारा 
दानपत्र अवध हो जाता है । दूसरे, आधुनिक समाज की आवश्यकताओं तथा लोक- 
कल्याण-नीति के विचार से धर्मार्थ तथा पुण्यार्थ कार्यों की नामावली का विस्तार करते 
जाना हितकर नही है। क्योंकि सम्पत्ति फेंसकर एक जगह रह जाती है, किन्तु उसका 
जितना अधिक मुक्त हस्तान्तरण हो सके उतनी ही अ्रधिक देश की आर्थिक दशा 
सुधरती चलती है। 
धर्मार्थ और पुण्यार्थ कार्यो के उदाहरण ये है-- 
कृत्वा भर्ठ प्रयत्नेत शयनासनसंयुतम्‌ । 
पुण्यकाले द्विजेभ्योष्य यतिभ्यो वा निवेदयत्‌ ॥ (भगवतीपुराण) 
देवायतनकर्ता च. यतीनामाश्रयस्थ च। 
सत्त्रमण्डपकारी च क्रीडन्‌ याति दिवोत्तमम्‌ ॥ (अगस्त्यवचन ) 
कुर्यात्‌ प्रतिश्रयगृहू॑ पथिकानां हितावहम । 
निजगे हैकदेशे वा साधून्‌ पान्थान्‌ निवासयेत्‌ ॥। 
अक्षय पुण्यमुद्दिष्दू_ तस्य स्वर्गापवर्गदस । 
सव्वेकामसमृद्धोस्साो देववद्‌ दिवि मोदतें॥ (साकंण्डेयपुराण) 
इसी प्रकार के कर्म है--श्राद्ध, पूजा अ्र्चा, अतिथि भोजन, विद्यालय प्रतिष्ठा, 
दुर्गा पूजा, दाता के दरिद्र कुटुम्बियों व सम्बन्धियों का प्रतिपालन। मन्दिरों में भोग 
आरती, श्रनाथों को भोजन वस्त्र देता इत्यादि धर्मार्थ तथा पुण्यार्थ कार्य माने गये है।' 
अन्ध विश्वास कहकर ऐसे कार्यो को हम अवैध नहीं घोषित कर सकते ।' याद रहे कि 
धर्मार्थ व पुण्यार्थ कार्य में भेद करना बेकार होता है, क्‍योंकि हिन्दू विश्वासानुसार जो 
कार्य धर्मार्थ है वह पुण्यार्थ अवश्य होगा । धार्मिक क्रियाएँ “सर्वसुब्ाय सर्वहिताय” होती 
हैं। किसी कम्पनी के कमंचारियों की सुविधा या विश्राम के निर्मित्त दान को भी 
पुण्यार्थ मान लिया गया है, यद्यपि यह कार्य धर्मनिरपेक्ष और लौकिक है। ऐसी उदार 
अर्थशगति के बावजूद अदालतें धर्मार्थ प्ररिक्धदान का अन्वय लगाने में प्रायः संकीर्णता 
बरतती है। इस संकीर्णता के तीन कारण है। एक तो ऐसे प्ररिक्थदान “हूल एगेन्स्ट 


१. गौरीशंकर इ० बताम मोहनलछाड” (१९४०) १५, लखनऊ ६७४। 
“रतछोरदास ब० पावेती बाई” (१८९९) २६, इं० एपील्स ७१५ 
२. हिस्टी आब घम्शास्त्र, खण्ड २, अध्याय २५। 


३.  जमशेदजी ब० सुनाबाई” (१९०९) ३३, बम्बई १२२ । 
२४ 


३७० हिन्दू विधि 


पर्पेचुटी” (शाइवतता के विरुद्ध नियम) से तथा आयकर से विमुक्त क्षमझे जाते है, अर्थात्‌ 
ऐस प्रांरक्थदान प्रायः इन दानो प्रांतबत्धो की बचना करने के निमित्त किये जाते है। 
दूसरे, निजी धमस्व के प्रबन्धकों से जमा-खच मॉगकर उसकी जाँच करना कष्टसाथध्य 
हाता है। तीसर, प्ररिक्थदाता बहुधा ऐसे धमस्व की आड़ में अपनी सनन्‍्तानों तथा 
कुदुम्बियों के प्रतपालन का उपबन्ध किया करता है।' 

पुण्याथ धमस्व की व्याख्या करना असम्भव सा लगता है, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है। फिर भी यह निंश्चत है कि दानपत्र में जिस काय का निदेश किया गया 
हैँ उसे हिन्दुओ क प्राचीन तथा अवांचीन विचारों व विश्वार्सों के प्रतिकूल नही 
हाना चांहए । किसी समाधि की पुजा, किसी मृतक की स्मृति को सदा जागृत रखना, 
वालप्रदान, तां(त्रक साथना व सस्कार; ये ऐसे हतु हैं जिनक॑ लिए प्ररिक्थदान करना 
लाककल्याण नीत या पृण्य की भावना के विपरीत होने के कारण अवध माना जा 
सकता है। ज्ञातव्य है कक जा काय आज पृण्याथ समझा जाता है, सम्भव है कि दो 
या चार शताब्दी पहले वह पुण्याथ न माना जाता रहा हो। और प्रतिलोमतः जो 
काय दा-चार शताब्दी पुव पुण्याथ माना जाता था, सम्भव है वह आज वसा न समझा 
जाय, क्योकि जनमत म और सामाजिक आवश्यकताओं म॑ परिवर्तन होता रहता है। 
काय को पुृण्याथता परखने की दा सामान्य कसौटियाँ प्रतीत होती है। एक तो यह कि 
क्या पर्याप्त जनसभू ह के मत से उक्त काय पारलौकिक लाभ को उपलब्ध कराता 
है। दूसरे, क्या वह जन-जनादन के लिए कल्याणकारी है। याद रहे कि हिन्दू धर्म अ्रति 
स॒हिष्णु और उदार धम है। इसमे अन्य धर्मो के प्रति आदर तथा सद्भाव मौजूद है। 
यहाँ तक कि नास्तिक व शून्यवादियों का भी वह बहिष्कार नहीं करता। अतः किसी 
अन्य धामिक सस्था के निमित्त यदि कोई हिन्दू एक धमस्व की रचना कर दे, तो उसको 
अवध नही मानना चाहिए। 

धर्मस्व के निमित्त एक हिन्दू ऐसी सब सम्पत्तियों का सक्रमण कर सकता है 
जिनके दान या प्ररिक्थदान करने का उसे अधिकार हो। वह धमस्व के निमित्त स्वस्व- 
दान भी कर सकता है। धमस्व दो प्रकार का होता है, क्योंकि सम्पत्ति का समर्पण 
या तो सर्वाँगपूर्ण होता है या आंशिक । किस प्रकार का समपण दाता ने किया है, 
यह एक तथ्य का प्रश्न होता है, जिसका उत्तर समपरणपत्र की अन्‍्तर्वस्तु से निकाला 
जाता है और यदि दस्तावेज न लिखा गया हो, तो अन्य साक्ष्य से। उदाहरणार्थ, क ने 


२. जे० डी० एस० डेरेट प्रणीत मारने हिन्दू ला, पृष्ठ ४5८९-९२! 
२- सरस्वती ब० राजगोपाल, ए० आई० आर० १९५३, सु० कोर्ट ४९१। 
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एक घार्टे बनवाया, किन्तु उसका औपचारिक ढग से संकल्प या समपंण नहीं किया, ते 
लिखा। ऐसी दशा में क का अभिप्राय उसकी तथा उसके वशजों की करतूत से निका- 
लगना पड़ेगा। यदि वे लोग मालिकों के ढग से, न कि पडों के ढग से, घाट की मरम्मत 
श्रौर चुँगी की वसूली करते आये हों तो उसका (क का) अभिप्राय समपण करने का 
माता ही नही जायगा। अपरच घाट उन लोगों की निजी सम्पत्ति समझा जायगा ।* 
उसी तरह से यदि क सम्पत्ति' के पूर्ण स्वामित्व का समर्पण किसी देवता को कर दे 
और उसकी आय का किसी को हितग्राही न बनाये, तो इसको सर्वाँगपुर्ण समर्पण कहेंगे। 
क का उस' सम्पत्ति पर कोई हित बाकी नहीं समझा जायगा। मन्दिर के सेवाइत या 
महन्त को विशेष दशाओं मे अन्य-संक्रमण का अधिकार हो जायगा और अखण्ड स्वामित्व 
देवता मे निहित रहेगा । 

यदि क एक सम्पत्ति का किसी देवता को हितग्राही बना देता है, श्रथवा देवता 
के हित म॑ सम्पात्त के ऊपर भार रख देता है और देवता को उस सम्पत्ति का स्वामित्व 
नही समपित करता है, तो यह आंज्विक समर्पण कहलायेगा । ऐसी दशा मे स्वामित्व अपने 
तीनों अवयवों (विभाजनकारी, उत्तराधिकारी, सक्रमणीय भ्रधिकार) समेत क में ही 
अवस्थित रहेगा। देवता को मात्र भारकारी तथा हितग्राही भाग मिलेंगे | उदाहरणाथे, 
यदि यह निदेश हो कि सम्पत्ति की आय क के सन्‍्तानार्थ मकान बनाने मे भी खर्च 
की जाय, तो ऐसा समपंण झ्रांशिक होगा। किन्तु यदि यह निदेश हो कि समर्पित मकान 
के भीतर सेवाइत रहे और देवता की सेवा-अर्चा करे, तो समर्पण आंशिक नही सर्वा ग- 
पूर्ण समझा जायगा। 

ऊपर देवता, देवमू्ति, देवोत्तर सम्पत्ति (देवता या प्रतिमा की सम्पत्ति) की 
चर्चा हुई है। देवप्रतिमा एक निर्जीव वस्तु या पदाथ होती है श्र वह न तो सहमति 
दे सकती है न सविदा कर सकती है, न सम्पदा का प्रबन्ध कर सकती है और न अनधि- 
कृत प्रवेशक के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रवतन कर सकती है । तब देवमूतिं कंसे 
सम्पत्ति का स्वामित्व धारण करेगी ? यह एक नियमविरोधी और भ्रामक बात लगती 
है। पाइ्चात्य विधिवेत्ता बहुत दिनो तक इस उपेड़-बुन मे पड़े रहे। अन्त मे उन्होंने 
“बवैधिक व्यक्तित्व” वाली अवधारणा का चमत्कारी आविष्कार किया। वेधिक इति- 
हास के अनुसार निर्जोव पदार्थ का मानवीकरण करने के पूव वहाँ पहले जनसमू ह मे मान- 
वीय गुणों का उपारोपण किया गया था; यथा कौण्टीज”, बारोज", “हमण्ड्रेड्स”, 
“गिल्ड्स” इत्यादि। फिर कम्पनियों व निगमों में भी उक्त गुणों का आरोप किया गया। 


१. “महारानी हेमकुमारी ब० गौरी शं० तिवारी” (१९४१) ६८ इं० ए० ५३। 
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इनको वेधिक व्यक्ति” मान लिया गया और वैधिक व्यक्ति का प्राकृतिक व्यक्ति से 
भेद किया जाने लगा। यथा, कम्पनी के हिस्सेदार अपने पुथक्‌-पृथक्‌ रूप में तो प्राकृतिक 
व्यक्ति है, किन्तु कम्पनी के सदस्यों के सामूहिक रूप में (अर्थात्‌ कम्पनी के रूप मे) 
वे एक इकाई बतकर वैधिक व्यक्तित्व धारण कर लेते हैं। कम्पनी का वैधिक व्यक्तित्व 
सदस्यों के प्राकृतिक व्यक्तित्व से सरैव पृथक तया स्वतत्र बना रहता है। कम्पनी “साल- 
वेण्ट” बनी रहती है और उसके दो चार हिस्सेदार अपने प्राकृतिक रूप में “इन्साल- 
वेण्ट” हो जा सकते हैं। हन्दुओं में यह अवधारणा बहुत पहले उपज चुकी थी। 
देखिए, डाक्टर आर० सी० मजूमदार कृत 'कर्पोरेट लाइफ इन एन्शेण्ट इण्डिया ।” 
देंव-मृर्ति में स्त्रामित्व की स्थापना 


उक्त अवधारणा (वैधिक व्यक्तित्व) के अश्रवलम्बन से पाइचात्य जजों की समझ 
में यह ञ्रा गया कि निर्जीब देव-प्रतिमा में सम्पाँत्त का स्वामित्व अ्रवास्थत होकर 
क्रियाशील बन सकता है। असल में जब प्रतिमा में देवता को प्रतिष्ठित मान कर 
हिन्दू उसकी पूजा के निमित्त झम्पत्ति का समर्पण करता है, तो यह वैधिक कल्पना 
कर ली जाती है कि उसके वेधिक व्यक्तित्व में वह सम्पत्ति निहित हो गयी है । वह 
सम्पांत्त उस जड़ मूर्ति की नही किन्तु उस देवता की हो जाती है जो अनुप्राणित होकर 
उसमें व्याप्त हों जाता है। यदि वह मूर्ति खण्डित, नष्ट, भ्रष्ट हो जाती है तो भी 
स्मपिंत सम्पत्ति का स्वामित्व उस अविनाशी विधि-कल्पित व्यक्तित्व में निवास करता है। 

इसलिए भअर्वाचीन मत यह है कि मूर्ति मे सम्पत्ति का स्वामी बनने की तथा 
अपने हकों के लिए मुकदमा लड़ने की क्षमता होती है। यह क्षमता उसमें कब आती 
है ? जब समपंण हो गया हो; अर्थात्‌ जब प्रतिष्ठापक सम्पत्ति में से अ्रपने हित को अपने 
से वियुक्त करके देवता में उप्ते निहित कर दे। समर्पण का सारवान्‌ तत्व है उत्सर्ग, 
अर्थात्‌ देवता के निमित्त इस हेतु से अपनी सम्पदा का परित्याग कि उसका व्यय निर्दिष्ट 
तीर्थ या अन्य स्थान में स्थापित नामनिर्दिष्ट देवता के ऊपर किया जाय । केवल' 
सम्पदा का देवता के नाम दाखिलखारिज या रजिस्ट्री करा देना समर्पण का असली 
प्रमाण नहीं होता है। न यह जरूरी है कि सम्पत्तिग्रह्मीता देवता की मूर्ति की प्राण- 
प्रतिष्ठा हो चुकी हो। 

जैसे अन्य सम्पत्ति का स्वामी आराध्य देवता (या देवी) है वैसे ही श्रपनी प्रतिमा 
का भी वह स्वामी है। वह मैनेजर के माध्यम से जैसे सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है, वैसे 
ही अपनी मूर्ति की देख-रेख, सेवा-शुअंषा, खान-पान, रहन-सहन झादि का भी। यदि 
प्रतिष्ठापक स्वतः अपने को मैनेजर नियुक्त कर दे और अपने बाद प्रबन्धकों का क्रम 

निर्धारित कर दे तो कोई हज नहीं। किन्तु समर्पण के बाद उसे स्वामित्व से हाथ 


धर्मेस्व अर्थात्‌ धर्मार्थ तथा पुण्याथं दान ३७३ 


बिल्कुल धो बैठना चाहिए.।' स्वामित्व से हाथ धो बैठने का तात्पय यह नही है कि 
समपण करते समय वह सम्पत्ति के ऊपर किसी के हित में भार भी नही रच सकता। 
वात्पयं यह है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वह सम्पत्ति में स्वामत्व का लवलेश स्वतः 
अपने लिए नही बचा रख सकता। समपण के बाद मैनेजर को हटाने या बदलने के 
मिस से वह फिर से मालिक नहीं बन जा सकता।' 

ज्ञातव्य है कि कानून मिथ्या या भ्रमकारी समपण का समथन नही करता है। 
समपंण असली है या मिथ्या यह प्रतिष्ठापक की परवर्तो करतूतों तथा व्यवहार से 
आँका जाता है। उदाहरणार्थ, समपंण करने के वाद देवता की मूर्ति की स्थापना, 
प्रतिष्ठा किये विना या सार्वजनिक मन्दिर बनवाये और पुजारी नियुक्त किये बिना 
यदि प्रतिष्ठापक अपने देवता के नाम से सम्पत्ति खरीदता है, तो उस सम्पत्ति को 
देवोत्तर नही मानेंगे श्रपितु उसी की समझेंगे ।' यदि सम्पत्ति की आय एवं लाभ को 
बह देवता के निमित्त व्यय न करके अपने ऊपर खर्च कर डालता हो, तो वह देवोत्तर 
नही उसी की सम्पत्ति मानी जायगी और इजराय डिग्री मे कुक व नीलाम हो सकेगी।* 
अर्थात यदि समपंण महाजनों की वचना करने या उत्तराधिकार के सामान्य क्रम को 
बदलने या सक्रमण को वर्जित करके सम्पत्ति को अनन्त कान पर्यन्त कुटुम्व में बनाये 
रखने के आशय से किया गया है, तो ऐसी सम्पत्ति को देवोत्तर नही मानेंगे । कारण 
यह है कि ऐसा समपण' वास्तविक नही मिथ्या होता है। उसी तरह यदि आय के 
ग्रधिकोश को तो प्रतिष्ठापक के कुदुम्ब के प्रतिपालनार्थ व्यय करने का निदेश हो और 
शेष न्यूनांश पूजा-अ्रर्चा के निमित्त, तो ऐसी सम्पदा को देवोत्तर नहीं मानेंगे ।' 
धर्मस्वन्यास (ट्ुस्ट) का एक रूप 

देवोत्तर वाली प्रणाली न्यास से मिलती-जुलती है और न्यास की प्रणाली हिन्दुओं 

को प्राचीन काल से ही ज्ञात थी। यह कहना गलत है कि मुसलमानों के वखूफ से 
हिन्दुओं ने न्यास की प्रणाली सीखी ।' इसकी उपादेयता यह थी कि प्राचीन काल में 


१. “व्रजोवाला ब० सेवाइंत', ए० आई० आर० १९५३, कलकत्ता २८५॥ 
“सनोरमा ब० दासी, ए० आई० आर० १९३१, करूकत्ता ३२९१ 

२- 'परमेश्वरम्‌ ब० एस० चंद्रशेखर”,ए० आई० आर० १९५६, द्रावंकोर १९६१ 

३- 'ब्रजसुन्दरी ब० लक्ष्मी! (१८७३) २० वीकली रिपोर्ट ९५। 

४. “रामधन ब० प्रयाग” (१९२१) ४३, इलाहाबाद ५०३ । 

५. “निरंजन ब० बिहारी”, ए० आई० आर० १९२९, इलाहाबाद ३०२ ॥ 

६. “इन द सेंटर आव कोहन्दास” (१८८१) ५, बम्बई १५४। 
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राजा व महाजन दोनों पाप के भय के कारण देवोत्तर सम्पत्ति, या देवोत्तर कहलाने 
वाली सम्पत्ति का अपहरण नहीं करते थे--मुसलमान खूदा और दोजख से डरते थे 
तथा हिन्दू ईद्वर व नरक से। दूसरे, एक सामान्य दायाद की प्रवृत्ति यह होती है कि 
अन्तिम स्वामी के आश्रित वर्ग और प्रिय सम्बन्धी गणों के प्रति अवहेलना तथा निष्ठुरता 
का प्रदर्शन करे। इस परिणाम से बचने का सुगम उपाय लोगों ने यह निकाला था कि 
समपंण पत्र में ही उन लोगों की वाषिकी निर्धारित कर दी जाय। देवकोप या परलोक 
बिगड़ने के त्रास से कोई समपंण पत्र में निदेशित योजना को भंग करने का साहस 
नहीं करता था। अतएव अन्तिम स्वामी अपने आत्मीय जनों के भरण-पोषण के विषय 
में निश्चिन्त होकर मरता था। तीसरे, आयकर से मुक्ति पाने और साथ ही साथ आय 
का मनमाना उपभोग करने का भी समपंण एक सरल उपाय होता है। इस प्रकार 
निजी व सावंजनिक दोनों प्रकार के धर्मंस्वों में दो हेतुओं का सम्मिश्रण पाया जाता 
है---धार्मिक और सांसारिक प्रलाभ। बडे हों या छोटे, सब सार्वजनिक देवालयों में 
चढावा भी चढ़ता है। इसलिए उनके पंडा, पुजारी, सेवाइत, मैनेजर इत्यादि के पद 
लाभ-प्रदायक होते है। उन पदों की गिनती सम्पत्ति या सम्पत्ति-सम्बन्धी हकों में को 
जाती है।' ग्रतः मैनेजर की दो हैसियतें होती हैं; एक न्‍्यासी की, दसरी हितग्राही की । 

धर्मस्व की रचना करने के लिए दस्तावेज लिखना जरूरी नहीं होता। यदि 
उसकी रचना प्ररिक्‍्थदान के माध्यम से की जाय, तब तो इच्छापत्र का लिखना और 
उसमें हस्ताक्षर करना और दो गवाहों का अ्रभिप्रमाणन करना जरूरी हो जायगा। 
धर्मस्व रचने के लिए न्यास का सर्जन भी अनावद्यक है। किन्तु यह आवश्यक है कि 
बे कार्य स्पष्टता समेत व्यक्त कर दिये जाये जिनका सम्पन्न होना अ्भीप्सित हो। यह 
भी आवश्यक है कि धर्मस्व वाली सम्पत्ति अलग करके समर्पित कर दी जाय। न 
इसके लिए कोई प्रपत्र निर्धारित है न शब्दावली । न संकल्प और जल के साथ विनि- 
योग करना जरूरी है न समपंण क्रिया। धर्मस्व की सृष्टि के लिए यह पर्याप्त और 
आवश्यक भी है कि इस अभिप्राय की स्पष्ट तथा असंदिग्ध अभिव्यक्ति कर दी जाय 
कि अब से भ्रमुक सम्पत्ति न्यास की हैसियत से दाता-प्रतिष्ठापक-स्रष्टा में या अन्य 
निर्दिष्ट व्यक्ति में निहित हो गयी है ।' जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह भी जरूरी 
नहीं है कि समपंण-ग्रहीता देवता की प्रतिमा प्ररिक्‍्थदान के अ्रथवा दाता की मृत्यु के 


१. “राजकली ब० रामरतन”, ए० आई० आर० १९५५; सुप्रीम कोर्ट ४९२। 
“जानकी ब० कौसल्यानंदन, ए० आई० आर० १९६१, पटना २९३॥ 
२- 'दीपलाल ब० गोलाबचन्द” (१९५६), राजस्थान १७१। 


घर्मस्व अर्थात्‌ धर्मार्य तथा पुण्पार्थ दान ३७५ 


समय विद्यमान हो । “रूल एगेन्स्ट परपेचुटी” भी धर्मस्व में बाधक नहीं होता, क्योंकि 
वह नियम लौकेक दान व प्ररिक्थदान पर लागू होता है, न कि धार्मिक पर। दान 
व प्ररिक्‍्थदान के शीर्षक में उक्त नियम का उल्लेख हो चुका है। उसी प्रकरण (१८) 
में यह बताया गया था कि सम्पत्ति की आय को संचित करते रहने का निदेश किस 
दशा में और किस' सीमा तक प्रवतंनीय होता है। वह नियम भी धर्मस्व के मामले में 
लागू नहीं होता। ज्ञातव्य है कि शेष सम्पदा” (इस्टेट इन रिमेण्डर) का भी धर्मस्व 
के निमित्त समर्पण हो सकता है ।* श्रर्थात्‌ क इस प्रकार के प्ररिक्थदान द्वारा भी 
धर्मस्व की सृष्टि कर सकता है कि शअ्रमुक सम्पत्ति में श्राजीवन हक मेरा, मेरे बाद 
आजीवन हक मेरी पुत्री का और उसकी मृत्यु के अनन्तर वह सम्पत्ति अमुक देवालय 
को अपिंत हो जायगी। 
सेवाइत, प्रबन्धक या महन्त का पद 

समपिंत सम्पदा या धर्मस्व का कारोबार और देवालय का पूजा-पाठ चलाने की 
क्या विधि है ? देवालय के मैनेजर को सेवाइत कहते हैं। उसी का धर्मंस्व पर कव्जा 
रहता है। उसी के हाथ में धर्मस्व का प्रबन्ध होता है। 

देवालय की संस्था की तरह धार्मिक विद्यापीठ होता है जिसको मठ कहते हैं। 
देवता की मूर्ति की तरह मठ भी एक वैधिक व्यक्ति या कल्पित इकाई होता है। मठ 
के मं नेजर को महन्त कहते हैं। सेवाइत के तुल्य महन्त के भी धर्मस्व पर कव्जा व 
प्रबन्ध के अधिकार होते है। देवता की प्रतिमा या मठ को मुकदमे चलाने व उनकी 
प्रतिरक्षा करने का अधिकार नहीं होता। यह अधिकार भी मैनेजर तथा महन्त में 
निहित होता है। 

सेवाइत का कर्तव्य है कि मूर्ति की सेवा-अर्चा का तथा देवता की सम्पत्ति का 
समुचित प्रबन्ध बनाये रहे। वह सेवा कार्य के लिए तो प्रत्यायुक्ति कर सकता है। 
अर्थात्‌ पुजारी नियुक्त करके पूजा के निमित्त उसको अपना प्रतिनिधि बना सकता 
है। किन्तु सम्पत्ति के प्रबन्ध का दायित्व उसी के ऊपर रहता है। उस' कार्य की प्रत्या- 
युक्ति वह (सेवाइत ) नहीं कर सकता। बहुधा प्रतिष्ठापक दो तरह की नियुक्तियाँ करता 
है। वह न्यासियों को भी नियुक्त कर देता है जिनमें धर्मस्व निहित हो जाता है, वह 
सेवाइत को भी नियुक्त कर देता है जो सम्पत्ति का तथा पृजादि का प्रबन्ध करने का 


१. चतुरभुज ब० चतुरजीत” (१९११) ३३, इलाहाबाद २५३। 
२. “प्रफुल्ल ब० जोगेन््रनाथ” (१९०५) ९, कलकत्ता वीकली नोट्स ५२८। 
३. गोविंद ब० गोमती” (१९०८) ३०, इलाहाबाद २८८॥ 


३७६ हिन्दू विधि 


उत्तरदायी होता है। सेवाइकों को नियक्त करने का अधिकार प्रतिष्ठापक को होता 
है। उसके अभाव में धर्मस्व की प्रथा का अनुसरण किया जाता है। वह यदि किसी नारी 
को सेवाइत नियुक्त कर दे, तो उसकी नियुक्ति अवैध नहीं होगी ।' सेवाइती अन्य 
सम्पत्ति के समाव एक दाययोग्व अ्रधिकार होता है । उस पद का उत्तराधिकार भी 
अब सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” से विनियमित्र होगा। सेवाइती श्रधिकार 
संक्रमणीय नही होता यद्यपि एक सेवाइत ऐसे व्यक्ति के हित में अपने हक का परि- 
त्याग कर सकता है जो उत्तराधिकारी क्रम के भीतर आता हो। त्याग करने की क्रिया 
दान या प्ररिक्थदान के माध्यम से की जाती है।'* 

सेवाइत का अधिकार कया होता है ? वह सयुकत क्रुटुम्ब के मैनेजर के अधि- 
कार से मिलता-जुलता है। (१) एक सेवाइत के विरुद्ध दिया गया निर्णय उसके 
उत्तराधिकारी सेवाइतों को भी बद्ध करता है, वशर्ते कि वह छल-कपट से दृषित न 
हो। (२) उसका किया हुआ सुलहनामा मालिक (प्रर्थात्‌ देवमूर्ति ) पर भी बाध्यकारी 
होता है। (३) सेवाइत इसका भी अधिकृत होता है कि खास प्रयोजनों के निमित्त 
मूति की सम्पत्ति को भारपूर्ण करे, बे करे या रेहन करे। वे खास प्रयोजन होते है 
मूर्ति की श्रावश्यकता, या उसकी सम्पत्ति का हिंत। इनके उदाहरण है पूजा, अर्चा, 
अनुष्ठान, संस्का र, कल्प, मन्दिर तथा संलग्त भवनों की मरम्मत व रख-रखाव इत्यादि ।* 
यहाँ पर 'हनुमातग्रसाद ब० मुसम्मात बबुई” वाली प्रसिद्ध नजीर स्मरणीय है। 
उसमे जो सक्रमण सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त विहित किये गये है वे विचाराधीन विषय 
पर भी प्रयोज्य है। उनमें से एक थह है कि जो महाजन मूर्ति की सम्पत्ति के विषय 
में ईमानदारी के साथ दाम लगाकर और प्रयोजन की उचित पूछ-ताछ करने के बाद 
सेवाइत के साथ सौदा करता है, उसके हित की अदालत में संरक्षा की जायगी। (४) 
मूर्ति की सम्पत्ति क्ा सेवाइत परिकल्पित सौदा या सट्टा नही कर सकता। (५) यदि 
सेवाइत कोई श्रनुचित सौदा कर बैठे तो ज्यादा से ज्यादा वह उसी के जीवन काल तक 
सफल या प्रवर्ती रहेगा; बाद मे निष्फल पड जायगा ।' (६) व्यापक नियम यह है कि 
सेवाइत को अन्य-सक्रमण केवल मात्र प्रतिरक्षा स्वभाव वाले कर्मो के निमित्त करना 


१. “राज ब० राम, ए० आई० आर० १९५५, सुप्रीम कोर्ट ४९३। 
२. प्रयाग ब गोविंद चार, ए० आई० आर० १९३५, मद्रास २२०॥ 
३. अनंत ब० प्रयाग” (१९३७) १, कलकत्ता ८४॥ 

४. (१८५६) मूर्स, इंडियन एपील्स ३९३ । 

७५. “राम ब० नौरंगीलाल”, ए० आई० आर० १९३३, प्रिवी कॉसिल ७५१ 
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चाहिए। उदाहरणार्थ, वह कृषि वाली भूमि का स्थायी पट्टा नहीं कर सकता है।' 
(७) धर्मस्व को ही आमूल विनष्ट कर देने वाला कोई सौदा या कर्म सेवाइत नहीं 
कर सकता, ज॑से मन्दिर या प्रतिमा का विक्रय--ये कर्म पतित व देवस्वापहरण माने 
जाते है। ऐसा अन्य-सक्रमण भी निषिद्ध है जो समर्थनीय तो हो, किन्तु जिसके समर्थ न- 
कारी प्रयोजन को स्वतः संक्रान्तग्राही ने रचा हो ।' 

(८) यदि सेवाइत-कूत सक्तमण अशतः समर्थनीय हो, तो औचित्य के आधार 
पर, देवमृति से उतनी राशि दिलाकर उसका उत्स।दन किया जा सकता है। सेवाइत 
के अन्य अधिकार निम्नांकित है--- 

(९) यद्यपि सेवाइत-कृत सुलहनामा देवमूर्ति पर बाध्यकारी होता है तथापि 
यदि वह सुलहनामा छल-कपट से दृषित तथा मूर्ति के हितों के विपरीत था तो उस पर 
(सुलहनामे पर) आधारित डिग्री (आज्ञप्ति) का उत्सादन तुरन्त कराया जा सकता 
है । (१०) ऐसी दशा में कोई अन्य व्यक्ति मूतिं की ओर से दावा दायर कर सकता 
है, यद्यपि सामान्यतः दावा दायर करने का अधिकार मात्र सेवाइत को ही होता है । 

अन्य व्यवित का मतलब एक अजनवी नही है। जो श्रन्य व्यक्ति मूर्ति की ओर से 
“नेकस्ट फ्रेष्ड” बनकर दावा करे उसका कोई हित या अ्भिरुचि भ्रवश्य होनी चाहिए । 
उदाहरणार्थ, वास्तविक सेवाइत या संभावी सेवाइत या_ किसी नाते से प्रवन्ध में भाग 
लेने वाला, उपांसक या प्रतिष्ठ.पक का कुटुम्बी । (११) किन्तु जब तक सेवाइत 
अपने पद पर आरूढ है तब तक मूति के विरुद्ध वह चिरभोगाधिकार या कब्जा मुख्लि- 
फाना को परिपक्व नहीं कर सकता है ।' 


देवोत्तर संपति के सक्रमण वाले मुकदमे मे इस बात काप्र माणभार सक्तान्‍्तग्राही पर 
रहता है कि वैध आवश्यकता या सम्पदा का कल्याण वास्तव में विद्यमान थे, अथवा 
उनके अस्तित्व की यथ/शक्ति जाँच करके उसने अपना सतोष कर लिया था। कभी- 


१. “पलनियप्पा ब० देवशिखामणि”, ए० आई० आर० १९१७, प्रि० कौं० ३३॥ 
२. “नीलादि ब० चतुर्भुज, ए० आई० आर० १९२६, प्रिवी कौंसिल ४२। 
“विराम ब० नरेन्द्र”, ए० आई० आर० १९६१, इलाहाबाद २६६। 

३. “श्रीराम ब० सी० एन० सिंह, ए० आई० आर० १९५२, पंजाब ४३८। 

४. “जगदिन्ध ब० हेमंत” (१९०४) ३१, इंडियन एपील्स २०३। 

५. “विक्रम ब० दौलत”, ए० आई० आर० १९५६, सुप्रीम कोर्ट ३८२॥ 
“शंकर नारायण ब० श्री पुबननाथ स्वामी ,ए० आई० आर० १९४९, 
सद्रास ७२१। 

६- “श्री श्री ईइवर ब० सुशील बाला” (१९५४), सुप्रीम कोर्टे आर० ४०७॥ 
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कभी सेवाइत भ्रदालत की अनुमति प्राप्त करने के परचात्‌ अन्य-संक्रमण करने का कदम 
उठाता है। उस दशा में हस्तान्तरण के ऊपर न तो सेवाइत के न' संक्रान्तप्राही के 
विपरीत कोई झाशका या आपत्ति कर सकता है और न उस अनुमति का, दूषित प्रक्रिया 
अथवा क्षेत्राधिकार के भ्रभाव के श्राधार पर विरोध कर सकता है ।' अमित समय 
बीत चुकने पर जब संक्रमण पर आक्षेप किया जाय, तो उसके समर्थन या औचित्य की 
पूर्व धारणा कर लेना ही ठीक होता है।* सेवाइत के ऊपर दायित्वों का भार भी 
होता है। 

सेवाइत को न्यासी के ही तुल्य ईमानदारी बरतनी चाहिए। उसके ऊपर दिसाब- 
किताब समझाने का दायित्व सदेव चढ़ा रहता है। प्रतिष्ठापक तथा उसके दायाद 
सेवाइत के विपरीत हिसाब का दावा तथा उसके संक्रान्तग्राहियों के विपरीत सम्पत्ति 
के प्रत्यादान का दावा सदेव कर सकते है, क्योंकि उनका धर्मस्व के अन्दर कुछ न कुछ 
हित बना ही रहता है। ठिसाब वाले दावे में उस राशि की डिग्री सेवाइत के ऊपर 
व्यक्तिगत रूप से पारित हो जायगी जिसको उसने अ्रनुचित काम में व्यय कर दिया 
हो अ्रथवा जिसका हिसाब वह नहीं समझा पाया हो। प्रतिष्ठापक ने यदि आरम्भ में 
ही उसको हिसाब के दायित्व से विमुक्त कर दिया हो, तब भी वह हिसाब की देनदारी 
से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि इस तरह की संस्थाएँ निष्कलंक ईमानदारी निबाहे 
बिना चल नहीं सकती ।* सावंजानक न्यास के निमित्त जाव्ता दीवानी की धारा ९२ 
में जो प्रक्रिया विंहत है, वही प्रक्रिया सेवाइत के ऊपर प्रयोज्य है। किन्तु बभ्बई, 
मद्रास, उडीसा की सरकारों ने अपने-अपने यहाँ के देवोत्तर कार्यो के विनियमन व 
नियंत्रण के लिए विशेष परिनियम पारित कर रखे हैं। वहाँ पर उक्त धारा ९२ 
(जाब्ता दीवानी) क्रियाशील नहीं होती। 

सेवाइत न केवल हिसाब के लिए उत्तरदायी होता है, अपितु वह पदच्युत भी किया 
जा सकता है। पतित आचरण के कारण या अपने कर्तव्यों के पालन के लिए अपने 
को अयोग्य कर डालने के कारण सेवाइत पदच्युत किया जा सकता है। उपरोक्त 
कारणवश पुजारी भी हटा दिया जा सकता है। मात्र प्रमाद या मात्र अ्रप्रवीणता को 


१. पी० सील ब० पी० मलिक (१९३६) ६३, कलकत्ता ४पड॑। 

२- “बाबा सगतीराम ब० कस्त्रमाई” (१९२२) ४९, इंडियन एपील्स ५४। 

३ “गुलजारी ब० कलेक्टर” (१९३१) ५८, इंडियन एपील्स ४६०॥। 
“उपेन्द्र ब० नील्मणि”, ए० आई० आर० १९५७, कलकत्ता ३े४२। 

४. “लक्ष्मण राव ब० देवेन्द्र राव”, ए० आई० आर० १९५०, नागपुर २१५॥ 
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लेकर इन लोगों की पदच्युति नही की जा सकती है।' किसी-किसी पन्‍थ या समाज 
में सेवाइत को हटाने का अधिकार रीति-रिवाज या आपस के बनाये कायदों से विनिय- 
मित होता है। यदि रिवाज अवध अथवा अनुचित प्रतीत हों, तो अदालत उनका प्रव- 
तंन करने को बढ्ध नहीं होती। ऐसी दशा में सहज न्याय, शुद्ध अन्तःकरण तथा 
श्रौचित्य के अनूसार निर्णय करना चाहिए ।' 

तिजी और सावंजनिक देवस्थान 


ऊपर कहा गया है कि प्रतिष्ठापक या उसके कुटुम्बी सेवाइत से हिसाब-किताब 
तलब कर सकते हैं। निजी देवालय में लगी हुई सम्पत्ति का हिसाब उनके सिवा कोई 
नहीं माँग सकता। किन्तु सार्वजनिक मन्दिरों वाली सम्पत्ति का हिसाब माँगने का जनता' 
में से हर एक को हक होता है। इसलिए दोनों प्रकार के धर्मंस्वों का भेद जान लेना 
ग्रावरयक है। जो मन्दिर सामान्य जनता के लिए भी गम्य हो उसको सार्वजनिक मान 
लेना ठीक तो लगता है। किन्तु इसमें यह कठिनाई खडी होती है कि चढ़ावे के लोभ 
से सेवाइत और पुजारी निजी मन्दिर में भी बहारी लोगों को प्रवेशाधिकार दे सकते 
हैं। ग्रतः सुप्रीम कोर्ट के मतानूसार निम्नोक्त पहचानें उपयोगी होती हैं ।' 

(क) जो कुटुम्ब मन्दिर को निजी कहता है उसने जनता के प्रवेश, दर्शन, 
पूजा में किसी प्रकार की रोक या बाधा डाली या नहीं डाली। (ख) समर्पण पत्र के 
ख्न्दर प्रतिष्ठापक ने अपनी निर्वशिता की चर्चा तो नहीं की, क्योंकि एक निस्सन्तान 
हिन्दू की प्राय: साव॑जनिक कल्याणकारी कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। (ग) क्या निवास- 
गृह से पृथक व एक स्वतंत्र मन्दिर में देवमूर्ति की प्रतिष्ठा की गयी थी। (घ) क्या 
पास-पड़ोस वालों की प्रेरणा से मन्दिर का निर्माण हुआ था। (च) क्या बाहरी लोगों 
ने भी चन्दा दिया था। (छ) क्या शोभायात्रा निकाली गयी थी। (ज) क्‍या मर- 
म्मत इत्यादि अभिदान या आम चन्दा लगाकर की जाती थी। (झ) सेवाइत के पद 
पर बाहरी लोग आरूढ होते थे या नहीं। सारभूत पहचान तो यह है कि प्रतिष्ठापक 
का आरम्भिक संकल्प सार्वजनिक आध्यात्मिक कल्याण करने का था या अपने कुटुम्ब- 
मात्र का।* निजी मन्दिर भी सामान्य जनता के अमित कालीन उपयोग के प्रभाव से 


*् 
* 


“जयगुनेस्सा ब० मजील॒ल्‍्ला, ए० आई० आर० १९२४, कलकत्ता १९२४। 

२. “जूरो ब० गोविन्द” (१९११) १२, क० ला० जनेल ४९७। 
“जगन्नाथ ब० सीनू” (१९१९) ४२ भद्रात, ६१८। | 

३. “नारायण ब० गोपाल”, ए० आई० आर० १९६०, सुप्रीम कोर्ट १००॥ 

४. मुल्ला कृत हिन्दू छा, ५९७-९८; डेरेट कृत माडने हिन्दू छा ५०८॥ 
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सावंजनिक समझ लिया जा सकता है'।' (ट) पूर्ण और आंशिक समपंण का जो भेद 
ऊपर बताया गया था, उस भेद के आश्रय से निजी व सावंजनिक मन्दिरों की पहचान 
करना गलत होगा। उभय भाँति के मन्दिरों में सम्पदा दोनों प्रकार के समपंण द्वारा 
लगा दी जा सकती है। समपण पत्र की भाषा तथा भ्रन्य प्रमाणों से ऐसी शंकाशों 


का समाधान किया जाना चाहिए। 

यहाँ तक निजी व सावंजनिक मन्दिरों के भेद का महत्व बताया गया। उसी 
प्रसग मे यह ज्ञातव्य है कि जब किसी निदिष्ट पन्‍थ या समाज के निमित्त कोई साव॑- 
जनिक मन्दिर निमित होता है, तो सावंजनिक होने के बावजूद उसमें अन्य पन्‍्थ या' 
समाज के सदस्य प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होते।' किन्तु सावंजनिक होने के बा- 
वजूद, मन्दिर के पुजारी व कर्मचारी प्रवेश का समय निर्धारित करके प्रवरतिंत भी कर 
सकते है । ध्मंस्व पर विस्तृत विचार करते हुए देख लिय। गया है कि सम्पत्ति व 
देवमूति का स्वामित्व (एक वैधिक व्यक्ति” के रूप मे) देवता का होता है। बड़े-बड़े 
मन्दिरों मे जो चढ़ावा चढ़ता है वह अभ्रति मूल्यवान्‌ होता है। उसमे किसका स्वामित्व' 
समझा जाय; सेवाइत का, या पुजारी का, या उसी अदृश्य अधिपति देवता का ? 
चढ़ावा या भेंट किसके निरमित्त भक्त जन अपित करते है ? उसी श्रव्यक्त देवी शक्ति 
के निमित्त, जिसे कि वे मूति में व्याप्त समझते है और जिससे वे मूर्ति के अनुप्राणित 
होने का विश्वास' करते है ।' 

ऊपर बताया गया है कि एक सेवाइत अपने पद का किसी अन्य सभावी-सेवाइत 
के हित में परित्याग या अ्ध्यपण कर सकता है। श्रर्थात्‌ वह बिना किसी प्रतिदेय के अपने 
पद का हस्तान्तरण कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह उसका दान या हिवा कर सकता . 
है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह अपने पद का अध्यर्षण या दान' 
किसी गैर के हिंत मे भी कर सकता है। न यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वह 
अपने पद का हर प्रकार से सक्रमण करने को अ्रथिक्ृत होता है। इसके विपरीत न व! 


१. बालकृष्ण ब० गनेशप्रसाद” (१९५२), उड़ीसा २०३। 

२. “एस० दशरथरमी ब० डी० सुब्बा', ए० आई० आर० १९५७, सु० 
कोर्ट ७९७। 

३- 'शंकरलिंग ब० राजेंदवर” (१९०८) ३५, इंडियन एपील्स १७६। 

४. “हिन्दू रेलिजस एन्‍्डाऊमेण्ट्स, सद्रास ब० एल० टी० स्वासियर” (१९५४), 
सुप्रीम कोर्टे आर० १००५। 

५. छोटालाल ब० मनोहर” (१९००) २६, इंडियन एपील्स १९९। 
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वह अपने पद का विक्रय कर सकता है और न उसका पद इजराय डिग्री में कुक व 
तीलाम हो सकता है।' यह निषेध लोककल्याण नीति पर आधारित है। 

“हल एगेन्स्ट परयेचुइटी” (शाइवतता-निषेध ) वाला नियम अन्य स्थावर सम्पत्ति 
की तरह सेवाइत के पद को भी नियंत्रित करता है। श्रतः कोई प्रतिष्ठापक यह निदेश 
तहीं कर सकता है कि मेरे ही पुत्र, पौत्र तथा उनके वशज ही उत्तरोत्तर सेवाइत वना 
करेंगे। सेवाइती पर स्वामित्व-विरोधी शर्ते भी वह नहीं लगा सकता, न हिन्दू विधि- 
विहित उत्तराधिकारी नियमों में परिवर्तत कर सकता है। उन चार नियमों के बाहर, 
जो प्रकरण १८ में बताये गये हैं, वह भ्रजात व्यक्ति को सेवाइती का दानया 
प्ररिक्थदान भी नहीं कर सकता है। 

यदि प्रतिष्ठापक द्वारा विहित उत्तराधिकारी क्रम असफल हो गया हो, तो सेवा- 
इती उसी कुटुम्ब में प्रत्यावर्तित हो जाती है। किन्तु जब तक वद क्रम असफल नहीं 
हो जाता, उसको उसमें हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं होती। अपरंच धमर्मेस्व का अन्‌- 
दान एक बार करके प्रतिष्ठापक उसका विखंडन यह कहकर नहीं कर सकता कि धर्मस्व 
का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसी आशंका होने पर उसका उपचार यह है 
कि उन उद्देश्यों का अदालत के माध्यम से प्रवर्तन कराया जाय । किन्तु धर्मस्व का 
स्वाभित्व प्रतिष्ठापक या उसके दायादों के पास प्रत्यावरतित नहीं हो सकता है। यदि 
उसने कोई सेवाइत नियुक्त न किया हो, तो सेवाइती उसमें और उसके दायादों में 
निहित रहती है, वशर्तें कि उसने व्यक्त रूप से उस ट्रित का भी परित्याग न कर दिया 
हो। ये नियम निजी व सार्वजनिक दोनों तरह के धर्मस्वों पर लाग होते हैं। 
परोपकारी धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था 


देवप्रतिमा और मठ के सदृश “वधिक व्यक्ति” या “कल्पित व्यक्तित्व” हिन्दू 
ला के अन्दर और भी हैं। यथा सदात्रत यानी भोजन का निःशुल्क वितरण, तडाग, 
पवित्र श्रम राई, धमंशाला यानी यात्रियों के लिए निःशुल्क या झ्लल्प शुल्क लेकर निवास, 
छात्रालय, अ्रनाथालय इत्यादि, जिनमें धर्मेस्व लगा हो) इन संस्थाओं के मैनेजर का भी' 
पद सेवाइत के तुल्य न्‍्यासी का होता है।' कभी-कभी साध सन्‍तों की समाधियों था 
स्थानों के साथ भी धर्मस्व सन्निहित रखते हैं।' ये संस्थाएँ या संस्थान भी “बैधिक 


१. विरंचिनारायण ब० विरंखचि ना०” (१९५३), उड़ीसा ३३३५ 

“दुर्गा ब० चंचछ” (१८८३) ४, इलाहाबाद ८१॥ 
२. वी० भरियप्पा ब० पुत्तारमेय्या', ए० आई० आर० १९५८, मेस्र ९३। 
३. “गजानन ब० रामराव, ए० आई० आर० १९५४, नागपुर २१२। 
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व्यक्तित्व” धारण करके मेनेजर के माध्यम से नाना कझृत्यों को आचररित कर सकते है। 
अदालत इस प्रकार के धमस्वों पर भी नियत्रण कर सकती है, यथा मैनेजर से हिसाब' 
लेना, उसका पदच्युत करना, प्रबन्धक-मण्डल नियुक्त करना इत्यादि। नियंत्रण के प्रवाह 
मे पदच्युति आदि उपायो का विनियोग करने के पहले अदालत को यह निर्णय करना 
चाहिए कि प्रतिष्ठापक ने सम्पदा धामिक या पुण्य कामों के निमित्त समपण करने के 
बाद किसी व्यक्ति का उसका सेवाइत या मैनेजर नियुक्त किया था, अ्रथवा उस व्यक्ति 
के हाथ सम्पदा का समपण करके उसके ऊपर निरदेशित धामिक तथा पुण्य कृत्यों के 
सम्पादन का भार डाला था। दोनों तरह के समपण मे स्पष्ट भेद है। पूर्वोक्त दशा 
म अनुदत्त सम्पदा पुनर्ग्राह्य होती है यदि निदेशित कृत्यों का पालन न होता हो। दूसरी 
दशा म अनुदान पुनर्ग्राद्य नहीं होता है ।' उपरोक्त प्रइन का निर्णय दानपत्र की भाषा 
तथा परिस्थितियों के आधार पर करना होता है । 
मठ और महन्त 

मठ नामक सस्था अधिक प्रचलित और अनोखी होने के कारण विशेष रूप से 
विचारणीय है। उसकी शतिष्ठा धामिक शिक्षा के प्रचार व उन्नयन के निमित्त की 
जाती है। मठाधिकारी या मठाधीश या महन्त सस्था का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि और 
मैनेजर होता है। उसका पद एक सेवाइत की तरह न्यासी जैसा ही होता है। वह धार्मिक 
शिक्षकों का प्रमुख गिना जाता है और आध्यात्मिक विद्या का स्रोत तथा प्रवर्तक। 
पूर्वानुपर महन्त प्रायः आदि मठाधीश का ही नाम धारण करते चले जाते है। मर्ठों 
के नियत्रण तथा प्रशासन के जो नियम विद्यमान है उनके उद्गम तथा आधार बहुधा 
परम्परा और प्रथा ही हुआ करती है । कुछ संस्थाश्रों में महन्त का आबाल ब्रह्मचारी 
होना आवश्यक होता है, कुछ मे सन्‍्यासी होना, किन्तु कुछ में गृहस्थ भी मठाधिकारी 
हो सकते हैं। 

प्रशासन व नियंत्रण के अतिरिक्त, परम्परा इसको भी विनियमित करती है कि 
महन्त का चुनाव किस विधि से और किन लोगों में से किया जाय, तथा इसको भी 
कि शिष्ष्यों व भक्तों की दी हुई भेटें मठ की सम्पत्ति समझी जायेंगी, अथवा व्यक्तिगत 
रूप से मठाधिकारी की। परम्परा से भी प्रबल होती है प्रतिष्ठापक की इच्छा व अभि- 


१. पी० वबो० भीससेन ब० सिरीगिरी', ए० आई० आर० १९६१, सुप्रीम 
कोर्ट १३५०१ 

२: “योगानन्द ब० श्री अगेहेश्वर स्वामीवरू', ए० आई० आर० १९६०, 
सुप्रीम कोर्ट ६२२१ 
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प्राय। दोनों के अभाव में तथा उभय से भी प्रबल उस नियम का आधिपत्य होता है, 
जिसको न्याय, औचित्य और शुद्ध अन्त:करण विहित करे। 
मठों के भेद और चेलों का चुनाव 

मठाधिकारी की नियुक्ति परम्परा के अनुसार तीन भाँति से की जाती है। अ्रतः 
मठ भी तीन भाँति के होते है। एक तो मोौरूसी मठ कहलाते हैं, जिनके महन्त को अपना 
उत्तराधिकारी चुनने का कही प्रधान, कहीं अपवर्जी हक होता है। दूसरे, पंचायती 
मठ, जिनका महन्त या तो वरिष्ठ महन्तों की समिति द्वारा, या किसी जाति अथवा 
पन्‍्थ के नेताओं द्वारा निर्वाचित होता है। ये दो मठों के प्रकार प्रचलित मिलते हैं। 
तीसरे, जो दुलभ है हाकिमी मठ कहलाते है और उनके महन्त को राजा ब्रथवा राज- 
कुल का वशज नामजद करता है। 

मौरूसी मठ का महन्त अपने दीक्षाप्राप्त वरिष्ठ चेलों में से ज्ञान, विद्या, चरित्र 
का विचार रखकर एक को नामजद करता है। कहीं-कही पर नामजदगी का उपा- 
सकों या यजमानों द्वारा समर्थन भी जरूरी होता है। यदि महन्त अपने उत्तराधिकारी 
को एक इच्छापत्र में नामजद कर दे, फिर दूसरे इच्छापत्र मे किसी अन्य को नामजद 
करे, तो पहले वाले शिष्य पर किसी प्रकार का हक निहित नही होता, क्योंकि महन्त 
के जीवन काल में कोई उसकी प्रतिद्वन्द्वित नही कर सकता ।* किन्तु यदि प्रचलित 
प्रथा के अनुसार नामजद महन्त को किसी प्रकार के संमान या हक मिलते हों, तो 
वह युवराज मान लिया जायगा, जिसकी पदच्युति द्वितीय नामजदगी के द्वारा नहीं 
की जा सकती । विद्या, ज्ञान, तपस्या, वरिष्ठता के हिसाब से एक चेला महन्त का 
आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होने के योग्य हो सकता है। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि 
वह लौकिक उत्तराधिकारी भी बनने के योग्य हो, क्योंकि एक मठाधिक[री को लौकिक 
क॒तंव्यों का भी पालन करना पड़ता है, जो कष्टसाध्य होते हैं। गृही (विवाहित स्वामी 
वाले) मठों में सामान्यतः चुनाव महन्त की पुरुष सन्तान मे से किया जाता है।'* किन्तु 
उन तथा अन्य मौरूसी मठों में उत्तराधिकारी महन्त की नामजदगी या चुनाव प्रायः 
भक्तों के समर्थनाधीन रहता है। क्‍या समर्थन के अभाव में कोई व्यक्ति महन्त के पद 


पर आरूढ हो सकता है ? इस प्रइन का उत्तर उस मठ मे प्रचलित प्रथा के आधार 
पर ही दिया ज। सकता है। 


१.  रामप्रपन्न ब० सुदर्वोन”, ए० आई० आर० १९६१, उड़ीसा १३७। 
२. “तिरुवम्वल्ू ब० चिन्ता” ए० आई० आर० १९१७, मद्रास ५७८। 
३. “तुलसीराम ब० रामप्रपन्न, ए० आई० आर० १९५६, उड़ीसा ४१॥ 


३८४ हिन्दू विधि 


महन्त क अधिकार व दायित्व 


नये महन्त का अधिष्ठापन विधिपूर्वक किया जाता है। पूर्व महन्त की व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति को छोड़कर मठ की सारी चल-अचल सम्पत्ति पर नये महन्त को कब्जा 
कर लेने का हक हो जाता है । छल-कपट के प्रसंग में एक महन्त के विरुद्ध जो 
अदालती निर्णय या डिग्री पारित हो जाती है, वे उसके उत्तराधिकारियों पर भी बाध्य- 
कारी हं.ती है।उसी शर्त के माफिक एक महन्त के कृत कर्म से उसका उत्तराधिकारी 
भी वद्ध हो जाता है। मठ के हित तथा बैधिक झ्रावश्यकता के बिना किये गये संक्र- 


मणों को छोड़कर, एक महन्त-कृत वाकी हस्तान्तरण उसके उत्तराधिकारी पर बाध्य- 
कारी होते है। प्रनधिक्ृत या असमर्थनीय सक्रमण कम से कम हस्तान्तरकर्ता के समय 
तक तो प्रभावशाली बना ही रहता है। “हनुमानप्रसाद बनाम मुसम्मात बबुई' वाली 
नजीर के सिद्धान्त महन्त-कृत अन्य-संक्रमण पर भी लाग होते हैं। अर्थात्‌ यदि संक्रान्त- 
ग्राही ने यथासंभव सक्तरमण की बैधता व समर्थनीयता की सूक्ष्म जाँच कर ली थी तो 
वह सक्रमण मठ के ऊपर वाध्यकारी बना रहेगा। 

सेवाइत के जो अधिकार व दायित्व पूर्व में कहे गये है, वही महन्त के भी सम- 
झने चाहिए। दोनों पदों (सेवाइती व महन्ती) में जो महत्वपूर्ण अन्तर है वह भी 
ज्ञातव्य है। सेवाइत के हाथ में जितनी भी आय जिस किसी भी मार्ग से पहुँचती है 
उस सब आय का वह देव-प्रतिमा की तरफ से अभिरक्षक मात्र होता है। उस आय 
में उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं हो सकता, सिवा उतने अंश के, जिसको वहाँ की 
प्रथा के अनुसार वह पा सकता हो। यदि वह प्रतिष्ठापक का वंशज हो, तो उस नाते 
से भी और उतनी ही सीमा के भीतर उसका देवोत्तर आय में हित रहता है। इसके विप- 
रीत यदि मठाधिकारी या महन्त अपने सुप्रबन्ध तथा कुशल प्रशासन के फलस्वरूप मठ 
के सारे कार्यो, श्रावश्यकताश्रों, उत्सवों के व्यय सुचारु रूप से निपटाने के बाद फाजिल 
राशि बचा छेता हो, तो उस राशि का वह अपने विवेकानुसार उपयोग कर सकता 
है। उस पर यह प्रतिवन्‍्ध नहीं रहता कि मठ के प्रयोजनों से इतर वह कोई खर्च नहीं 
कर सकता है। न वह बचत करने, न फाजिल राशि का संचय करने को विवश होता 
है।' ज्ञातव्य है कि महन्त के मरने के वाद फाजिल संचित आय उसके व्यक्तिगत दायादों 


१. (१८५५) ६ मूर्स, इण्डियन एपील्स ३९३॥। 
२. “विद्यापूर्ण ब० विद्यानिधि” (१९०३) २७, मद्रास ४३५। 
“देवशिक्षामणि ब० पेरियानन” (१९३६), इंडियन एपील्स २६१॥। 
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को न मिलकर' मठ की अन्य सम्पत्ति की तरह मठ के कोष में जमा हो जाती है। 
याद रहे कि महन्त फाजिल झाय को अपने भोग-विलास में नहीं उड़ा सकता | 

धर्मस्व जिन प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के निमित्त प्रतिष्ठापित हुआ था, वही यदि 
सफल न होते हों, तो क्या करना चाहिए ? उस दशा मे 'साइप्रेस” वाली पद्धति अप- 
नानी चाहिए। यह अग्रेजी कानून का सूत्र है। इसका भर्थ यह है कि जब धर्मस्व के 
आदि उद्देश्यों को प्रा करना असम्भव हो जाय, तो यथासम्भव उन्हीं के तल्य उद्देश्यों 
की पूति में उस धर्मस्व को नियोजित करना चाहिए। इस क्रिया को 'पुनर्निंदेशन” या 
“तद्बत्‌ विनियोग” कह सकते हैं। इसका सम्पादन अ्रदालत के माध्यम से किया जाता 
है। किन्तु यदि उद्देश्यों के व्यावह्मरिक तथा उपयोगी बने रहने के वावजूद, खर्चे और 
विनियोग के विषय में सेवाइत या महन्त तथा यजमानों के बीच मतभेद हो, तब क्‍या 
करना चाहिए ? उस दशा में भी अ्रदालत के माध्यम से योजना निर्धारित होनी चाहिए, 
आर अदालत को धर्मस्व के आदि उद्देश्य को अपना पथप्रदर्शक माने रहना चाहिए। 
यदि समाज या सम्प्रदाय में पूर्ण सहमति हो, तो आदि उद्देश्य को छोड़ा भी जा सकता 
है और नये उद्देश्य की तरफ धर्मस्व का पुनर्निदेशन भी हो सकता है। किन्तु पुनर्नि- 
दैशन पृण्य और धमं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।' 


१, “अप्पा ब० विधनेशम, ए० आई० आर० १९३७, सद्रास ११८। 

२५. अरुणाचलूम ब० वेंकटाचलपति” (१९१९) ४६, इंडियन एपील्स २०४। 
३. जें० डी० एस० डरेंट प्रणीत साडनें हिन्दू ला, पू० ५१८-१९॥ 
२५ | 


शअंकरण २० 
प्रकोण या विविध विषय 


हिन्दू विधि के विशिष्ट श्रगों का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ निम्तोक्‍्त 
गौण अगों का भी मतन कर लेना आवश्यक है, क्योंकि इन प्रसंगों की भी चर्चा प्रायः 


हुआ करती है। 
(१) अविभाज्य सम्पदा (रियासत, जागीर आदि) 


विभाजन के प्रकरण (११) में बताया गया था कि हिन्दु की सकल सम्पत्तियों 
का बटवारा नहीं कराया जा सकता। समांशिता वाली या संयुक्त सम्पदा तो विभाज्य 
होती है किन्तु स्वार्जित सम्पदा अविभाज्य है। उसी तरह बड़े-बड़े राज्य और बड़ी-बड़ी' 
जमींदारियाँ या तो पुरातन प्रथा के कारण या अनुदान पत्रों की शर्तों के कारण एकल 
उत्तराधिकारी पर ही अवतरित होती हैं और अन्य दायादों को उनमें भाग माँगने का 
हक नहीं होता। अ्रविभाज्य सम्पत्ति पेतामही हो सकती है और स्वार्जित भी। भारत 
में अब अविभाज्य प्रकार वाली सम्पदाएँ नही रह गयी हैं ।' सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू 
सक्सेशन ऐक्ट” के परिणाम स्वरूप झविभाज्य सम्पदाओं का लोप हो गया है। कारण 
यह है कि उस अधिनियम ने अपने उत्तराधिकारीय नियमों से केवल' उन राज्यों या 
रियासतों को विमुक्त किया है जिनके राजाओं ने भारत सरकार के साथ सन्‌ १९५६ 
के पहले से यह संविदा पक्की कर ली हो कि एकल दायाद पर ही रियासत अवतरित' 
हुआ करेगी या जिनको ऐसी विमुक्ति किसी पृर्वपारित अधिनियम ने दे दी हो। 

सम्राट को या शासन को यह अधिकार होता है कि भूमि के अनुदान में यह शर्त 
संलग्न कर दे कि इसका अवक्रमण अमुक क्रम (यथा एकल ज्येष्ठ पुत्र) से हुआ 
करेगा। किन्तु ऐसा अधिकार प्रजा या शासित वर्ग को नहीं है। इस प्रकार की 
झ्रविभाज्य सम्पत्तियाँ स्वाधीनता के पहले अनेक थीं। राजस्थान, दक्षिण भारत के प्राचीन 
रजवाड़े, विस्तृत जमीन्दारियाँ, बगाल, पंजाब, बिहार की बड़ी रियासतें, महाराष्ट्र की 


१. “चिल्ला दोराइ बनाम वरगुनराम, ए० आई० आर० १९६१, मद्रास ४२४ 
२. “राजेन्द्र ब० रघुवंधश” (१९१८) ४५, इंडियन एपील्स १३४। 
“पालनी ब० मुठ बेंकट चरला (१९२५) ५२, इंडियन एपील्स ८३ 
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जागीरें व सरजाम उनके थोड़े से उदाहरण है। इनकी सृष्टि प्राचीन काल में ऐसे हुई 
थी कि एक बड़ा सम्राट अपने लम्बे-चौड़े साम्राज्य के छोटे-छोटे भूभाग सम्यक्‌ प्रशासन 
के लिए कर देता था। कम्पनी के शासन काल में कुछ राज्य बने, कुछ बिगड़े, कुछ 
घटे, कुछ बढ़े। ब्रिटिश शासन ने उनमें से मुख्य मुख्यों को मान्यता प्रदान कर दी। 
उनमे प्रचलित प्राचीत प्रथा को देवकर ऐस। लगता है, या ऐसी पृव-धारणा कर छेना 
सरल है कि अतीत के दानपत्र या सनदें खो गयी हैं जिनमें अविभाज्यता की शर्त लिखी 
हुई थी। यह पू्व-धारणा अनुदान के आदि अभिप्राय से भी उपजती है। किन्तु प्रमाण- 
भार सदैव उस पक्ष पर रहता है जो अविभाज्यता का अभिकथन करे ।' इन अविभाज्य 
रियासतों के अधिपति भी जागीरों की सृष्टि करके' झ्रविभाज्यता की शर्तं सलग्न 
कर देते थे । 

सयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति वाला यह सिद्धान्त पहले बतलाया गया है कि यदि 
कोई सदस्य स्वार्जित सम्पत्ति को संयुक्त सम्पृत्ति में इस प्रकार से सम्मिश्रित कर दे 
कि उसका अभिप्राय अपना पृथक्‌ स्वामित्व परित्याग करने का प्रतीत होने लगे, तो 
ऐसा समृत्थान सयुक्त सम्पदा के लक्षणों से युक्त हो जायगा। यह सिद्धान्त अविभाज्य 
सम्पत्ति पर लागू नहीं होता, क्योंकि उसके स्वामी को उसकी झाय का स्वेच्छित उपयोग 
करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अतः अपनी आय को संचित करके यदि वह एक नयी 
सम्पत्ति का उपार्जन करे, तो वह नयी सम्पत्ति अविभाज्य सम्पत्ति का अंग नहीं बन 
सकती, अपितु उस स्वामी की पुथक्‌ तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति गिनी जायगी। उसके मरने 
के बाद उसको राज्य के उत्तराधिकारी नहीं, उसके व्यक्तिगत दायाद पायेंगे ।' यदि 
प्रतिदेय देकर सरकार किसी अविभाज्य सम्पदा पर अधिकार कर ले, तो उस धनराशि 
को विभाज्य समझेंगे या अविभाज्य ? मद्रास हाई कोर्ट के मत से वह धनराशि विभाज्य 
है । किन्तु आंध्र के हाई कोर्ट के मत से वह धनराशि भी अविभाज्य है।" 

मिताक्ष रा वाली परम्परागत सम्पदा की तरह यह (अ्रविभाज्य सम्पदा) भी पैता- 


१. मातंड ब साथुर (१९२८) ५५, इंडियन एपील्स ४५। 

२. प्रमोद ब० उड़ीसा राज्य, ए० आई० आर० १९६२, सु० कोर्ट १२८८ ॥ 

३- “जगदस्बा कुमारी ब० नारायन सिंह” (१९२३) ५०, इंडियन एपील्स १ ४ 
“अपर्णा ब० शिव (१९२४) ३, पटना ३६७ । 

४. “जनादंन ब० मद्रास राज्य, ए० आई० आर० १९५३, सद्रास १८५ । 
“चेल्ला दोराइ ब० वी०पी० चिन्नाथाइयर”, ए० आई० आर० १९६१ 5 
सद्रास ४२। 


५. “गोपाल कृष्ण ब० सर्वज्ञ', ए० आई० आर० १९५५, आंध्र २६४। 
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मही सम्पदा समझी जायगी, किन्तु इस विलक्षणता के साथ कि वह अविभाज्य बनी 
रहती है तथा जन्म-स्वत्ववाद उस पर लागू नहीं होता। उस पर पेतामही सम्पदा 
वाला यह नियम भी लागू नहीं होता कि कोई समांशी कर्ता या गृहप्रभु-कृत अन्य- 
संक्रमण के विरुद्ध आपत्ति और आक्षेप कर सकता है। यह नियम भी लागू नही होता 
कि अन्य समांशियों को उससे परिपोषित होते रहने का हक है । केवल राजा के पुत्रों 
को भरण-पोषण का हक होता है। जिन राज्यों में लघु कुटुम्बी गणों को भी भरण- 
पोषण मिलता है, वह उनके हक पर नहीं, प्रचलित रीति पर आधारित है । एक स्वामी 
का ऋण उसके उत्तराधिकारी पर वाध्यकारी नहीं होता; इस अ्पवाद के साथ कि पूत्र 
देनदार होता है तथा अन्य उत्तराधिकारी भी बद्ध होता है यदि ऋण कुटुम्ब की आ्राव- 
इयकतार्थ लिया गया हो ।* 


उत्तराधिकार प्रत्येक राज्य की प्रथा के श्रनुसार विनियमित होता रहता है, 
कानून के अनुसार नहीं। अधिकतर ज्येष्ठ पुरुष सन्‍्तान के उत्तराधिकार वाली रीति 
प्रचलित मिलती है। ज्येष्ठ पुत्र बह समझा जाता है जो पहले जन्म ले, न कि वह जो 
ज्येष्ठ रानी के गर्भ से पंदा हो ।' ज्येष्ठ वंश-परम्परा जब तक समाप्त न हो, तब 
तक कनिष्ठ-परम्परा वाले दायाद राज्य नहीं पा सकते। अर्थात्‌ राजा के अनेक पूत्रों 
(कखगघध)में से सबसे बड़ा क गद्दी 'पर बैठेगा, फिर क का ज्येष्ठ पुत्र, फिर ज्येष्ठ 
पोत्र इत्यादि। जब तक यह परम्परा चलेगी, तब तक ख, ग, घ की परम्परा में से कोई 
उत्तराधिकारी नहीं बन सकता ।* दत्तक ग्रहण के बाद यदि औरस पुत्र पैदा हो जाय 
तो दत्तक को छोड़कर केवल औरस ही उत्तराधिकार पायेगा ।" शूद्र राजा का असली 
दासीपुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है, यदि (क) राजा ने औरस सन्‍्तान या 
विधवा या समांशी न छोड़े हों, (ख) राजा अपने समांशियों से पृथक हो चुका हो, 


१. कमिइनर इं० टेक्‍्स ब० ज्ञान, ए० आई० आर० १ ९४५, पटना २०५। 
नन्‍्दकिशोर ब० पहु, ए० आई० आर० १९४०, मद्रास ८५०। 
* राम ब० राजा पित्तपुर”, ए० आई० आर० १९१८, प्रिवी कौंसिल ८१। 
“कलक्टर गोरखपुर ब० राम” (१९३४) ६१, इंडियन एपोल्स २८६। 

२- इंदर ब० हरपाल” (१९१२) ३४, इलाहाबाद ७९। 

३: जगदीश ब० दिवप्रताप” (१९०१) २८, इंडियन एपील्स १००। 

* सुन्दर लिंगस्वामी ब० रामस्वामी” (१८९९) २६, इंडियन एपील्स ५५। 

५. साहब गौदा ब० सिद्दन गौदा” (१९३९), बम्बई ३१४। 
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या (ग) राज्य मृतक की स्वार्जित सम्पदा रही हो, क्योंकि उपरोक्त अधिकारी दासी- 
पुत्र को अपवर्जित कर सकते हैं ।' ज्ञातव्य है कि १९३७ वाला 'द हिन्दू विमे्स 
राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट” अविभाज्य सम्पदाओं पर लागू नहीं होता था। याद रहे कि 
मिताक्षरा के अन्दर समांशिता वाली सम्पत्ति के उत्तराधिकार वाले मामलों में रक्त 
के सान्निध्य से वरीयता नहीं मिलती है। यह नियम अ्रविभाज्य सम्पत्ति के उत्तराधि- 
कार-वाले मामलों में भी लागू होता है। इसलिए यदि अविभाज्य पेतामही सम्पत्ति 
के उत्तराधिकारी एक सगा और एक सौतेला भाई हों और सौतेला ज्येष्ठ हो, तो 
ज्येष्ठ होने के बल पर वह सौतेला होने के बावजूद सगे को अपवर्जित करके राज्य 
प्राप्त करेगा। इस- नियम के दो अपवाद हैं। एक तो दायभाग वाले संयुक्त कुटुम्ब 
मे उपरोक्त दशा में छोटा किन्तु सगा भाई वरीयता पायेगा ।' दूसरे, यदि अविभाज्य 
सम्पत्ति सयुक्त व पैतामही (मौरूसी) नहीं, वरच स्वार्जित हो, तब सगा भाई, छोटा 
होने के बावजूद, बड़े किन्तु सौतेले भाई से वरीयता पा जायगा ।* 

पैतामही अविभाज्य सम्पदा के उत्तराधिकार पर दो अन्य पहलुओं से विचार करना 
चाहिए। (१) जैसे कि सम्पदा का मृत स्वामी सयुकत कुटुम्ब का सदस्य था। उसके उत्तरा- 
धिकार की समस्या का समाधान उत्तरजीविता वाले नियम के अनुसार किया जायगा, 
श्र्थात्‌ ज्येष्ठ पुरुष दायाद की एक शाखा समाप्त हो जाने के बाद, राज्य उत्तरजीवी 
दूसरी शाखा के ज्येष्ठ पुरुष के ऊपर अवतरित होगा, और रकक्‍त-सान्निध्य का नहीं, 
अपितु ज्येष्ठता का विचार किया जायगा। अतः मृत स्वामी की' विधवा उसकी दायाद 
नहीं मानी जायगी ।* उदाहरणाथ, यह रेखाचित्र लिया जाय । अश्र जब मरता है 
तो कुटुम्ब में उसका छोटा पुत्र ख तथा ज्येष्ठ पुत्र क का 
पुत्र गये दो जने जीवित है। ख का ग की अपेक्षा निकटतर ञ्र 
रकत-सान्निध्य है। फिर भी ज्येष्ठतर शाखा का वशज | 
होने के बल पर ग को वरीयता मिलेगी और वह ख को रे रे 
अपवर्जित कर देगा। । 

(२) जैसे कि पैतामही अविभाज्य सम्पदा का मृत बा 
स्वामी अपने कुटुम्बियों सेपूथक हो चुका था। ऐसी दशा 


१. कि० वी० थंगावेल ब कोर्ट वाडइ स”, ए० आई० आर० १९४७, मद्रास २८) 
२- “नील कृष्ण ब० वीरचंद्र” (१८६९) १२ मूर्स, इंडियन .एपील्स ५२३॥ 
३. सुब्रह्मण्य ब० शिवसुन्दर” (१८९४) १७, मद्रास ३१६) 

४. “चौधरी चिन्तामन ब० मु० नौलखो” (१८७५) २, इंडियन एपील्स २६३॥ 
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में उत्तराधिकार के सामान्‍य नियमों के अनुसार राज्य का अवतरण होगा। अर्थात्‌ 
अपुत्र मरने की दशा में मृत प्रभु की विधवा, फिर पूत्री इत्यादि राज्य को प्राप्त 
करेंगी ।' उनके बाद उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुरुष दायाद वालेः नियम से प्रशासित 
होगा। राज्य और रियासत के मामले में पृथक्ता का प्रमाण खूब प्रबल तथा 
विश्वासप्रदायक होना चाहिए। कारण यह है कि कनिष्ठ शाखा वाले कुठुम्बी जन 
विभाजन करके राज्य पाने के सम्भावित या प्रत्याशित संयोग को 'सहज में छोड़ देंगे 
यह अस्वाभाविक लगता है। 

ऊपर कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में विधवा भी अविभाज्य सम्पदा की 
उत्तराधिकारी बन सकती है। इसके तथा अव्य उत्तराधिकारी नियमों के साथ भी यह 
परन्तुक (अपवाद) संलग्न समझना चाहिए कि प्रथा सदा ही कानूनी विधान को अभि- 
भूत कर देती है। विधवा को अपवर्जित करने वाली रीति को सिद्ध करने का प्रमाण- 
भार उसको अभिकथित करने वाले पक्ष के ऊपर रहता है। यदि अविभाज्य सम्पदा 
पैतामही (मौरूसी) नहीं वरन स्वार्जित हो, तब उसके उत्तराधिकार के नियम वही 
होंगे जो सामान्य पृथक सम्पदा के होते हैं, चाहे मृत प्रभु अपने कुटुम्ब से पृथक रहा 
हो या संयुक्त। “शिव गंगा” नामक प्रसिद्ध प्रिवी कौंसिल वाले मुकदमे में एक स्वार्जित 
झविभाज्य रियासत का स्वामी अपनी विधवा और संयुक्त भतीजों को छोड़कर मरा 
था। उसमें यह निर्णय दिया गया कि भतीजों को अ्रपवर्जित करके विधवा राज्य की 
अधिकारी है। ऊपर यह भी कहा गया है कि सामान्यतः एक राजा का ऋण उसके 
उत्तराधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होता। किन्तु यदि उसके ऊपर डिग्री ही चुकी है . 
तथा वह रियासत के प्रतिनिधि के रूप में मुहालेह (प्रतिवादी) बना था, तब उसका 
इजराय उसके पृत्र-उत्तराधिकारी के ऊपर भी हो सकता है।' 


”"(०) बेनामी सौदे 
बेनामी की प्रणाली शास्त्रीय हिन्दू ला का अंग न होने पर भी इतनी प्राचीन 


हो चुकी है और यहाँ के निवासियों की प्रकृति व विचारों से इतना मेल खाती है 
कि अदालतों ने उसको कानून की एक शाखा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है॥ 


१. “ठकुरानी तारा कु० ब० चतुर्भुज” (१९१५) ४२, इंडियन एपील्स १९२ । 
“प्ु० पार्वती कु० ब० चन्द्र कु०” (१९०९) ३६, इंडियन एपील्स १२५॥ 

२. कात्मानच्छियार ब राजा शिवगंगा (१८६३) ९ मूसे, इं० ए० ५३९॥ 

३- “राव भीमसिंह ब० शेरसिंह” (१९४७), नागपुर ८३०१ 

४. “केदार ब० प्रहलाद”, ए० आई० आर० १९६०, सुप्रीम कोर्ट २१३ । 


प्रकीण या विविध विषय ३९१ 


अदालतों ने इसकी मान्यता इस सिद्धान्त पर आधारित की है कि यदि वैधिक नीति 
और उपबन्धों के विपरीत न पड़ता हो, तो यथासम्भव, दिखावटी को छोड़कर असली 
स्वत्व को क्रियाशील होने देना चाहिए। मुसलमानों के बीच इस प्रणाली को “फर्जी” 
के नाम से सम्बोधित करते हैं, यद्यपि दोनों नामों की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई 
है। इस प्रणाली का प्रयोग दो निमित्तों से किया जाता है। एक है सरकार (आय- 
कर) तथा महाजनों की वंचना। दूसरा है यह अंध विश्वास कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके 
उल्लेख से संक्रमणपत्र फलीभूत होता है । इस प्रणाली का उपयोग पट्टा, रेहन, वे सभी 
'हस्तान्तरणों में किया जाता है। 


यह प्रणाली हिन्दू व मुसलमान भारतीयों के व्यक्तिगत कानूनों का इतना घनिष्ठ 
अंग बन चुकी है कि जिस विदेश में जाकर वे बस जाते हैं वहीं इसका विनियोग 
ग्रदालत से मान्यता पाने लगता है। जब सम्पदा का असली किन्तु परोक्ष प्रभु या 
हतग्राही प्रतिकर या धन प्रदान करके अपने किसी आत्मीय जन अथवा समाश्रचित अथवा 
इप्टदेव के नाम दस्तावेज लिखाता है, या उनमें से किसी के नाम हिवा या वै या 
विनिमय के द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति का संक्रमण बिना इस अशभिप्राय के कर देता है 
कि हस्तान्तरग्राही का कोई स्वत्व उसमें पंदा हो जाय, तब उस सौदे को बेनामी कहते 
हैं, तथा उस संक्रान्तग्राही को बेनामीदार या फर्जीदार कहते हैं। बेनामीदार मात्र एक 
'ए सा न्‍यासी होता है, जिसे आग्रह किये जाने पर बेनामी सम्पदा हितग्राही या असली 
(परोक्ष ) स्वामी को वापस कर देनी पड़ती है।' व्यवहार में हितग्राही श्रपना निय्य॑- 
त्रण तथा प्रबन्ध बनाये रखता है और मुनाफा लेता रहता है। बहुधा बेनामीदार को 
कोई कतंव्य नहीं निबाहना पड़ता है, फिर भी वह हितग्राही का प्रतिनिधित्व करता 
है। अर्थात्‌ बेनामीदार सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमे लड सकता है और डिग्री प्राप्त कर 
सकता है, एवम उसके ऊपर जो डिग्री पारित हो जाती है वह असली (परोक्ष) प्रभु 
पर बाध्यकारी होती है । सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमा लड़ने और उसमें प्रतिरक्षात्मक 
पैरवी करने को छोड़कर बहुत कम ऐसे अन्य मामले हैं जिनमें असली प्रभु का पता' 
लगाना अदालत जरूरी नहीं समझती। इसके विपरीत जब असली मालिक का पता 
चल जाता है तो चार अपवादों को छोड़कर उसके स्वत्व का प्रवतंन किया जाता है। 
“उन अपवादों को जानने के पहले निम्नोक्त चार बातें ज्ञातव्य हैं। 


१. “विलास ब० देशराज” (१९१५) ३७, इलाहाबाद ५५७ (प्रि० कौंसिल)॥ 
२. नरेन्द्र ब० सिदनापुर, ए० आई० आर० १९४०, कलरूकत्ता ११५॥। 
“गुरु ब० शिव” (१९१८) ४६, इंडियन एपील्स १। 


॥| 


३९२ हिन्दू विधि 


एक तो बेनामी की प्रणाली छल, कपट, ठगी, वंचना की तरह कोई जुम नहीं 
होती। अ एक मकान क के नाम खरीद कर छोड़ देता है। उसके बाद ख की डिग्री' 
अर के ऊपर हो जाती है। ख यदि यह प्रमाणित कर दे कि मकान का असली प्रभु झ्र 
है और क मात्र बेनामीदार है, तो ख अपनी डिग्री के इजराय में उस मकान को 
नीलाम करा सकता है, और अर किसी जमे का दण्डभागी नहीं ठहराया जा सकता।' 
दूसरे, बेनामी वाला कानून औचित्य वाले इस सिद्धान्त से विकसित हुआ है कि जब राम 
एक सम्पत्ति बीरू के नाम खरीदता है तो बीरू उस सम्पत्ति को न्‍्यासी के रूप में धारण 
करता है, और राम उस सम्पत्ति का हितग्राही बन जाता है। विवाद उठने पर इस 
भ्रवन का निर्णय करना पड़ता है कि मूल्य अदा करने के लिए धन किस स्रोत से आया था।' 

ओऔचित्य के नियम इग्लैण्ड से यहाँ लाये गये है। परन्तु उनके साथ उपरोक्त सिद्धान्त 
का यह अपवाद नहीं लाया गया कि यदि राम अपना धन लगा कर सम्पत्ति अपने 
पुत्र या पत्नी के नाम खरीद देता है तो यह पूर्व धारणा कर ली जाती है कि उसने 
उनको अग्रतो दान” (जिसको अग्रेजी में “एड्वान्समेण्ट” कहते हैं) कर दिया है, भ्र्थात्‌ 
उनके उन्नयन के निमित्त वह सम्पत्ति खरीद दी है। यहाँ चाहे जिस व्यक्ति के नाम 
सम्पत्ति खरीदी गयी हो कीमत का देने वाला हर हालत मे उसका स्वामी माना जाता 
है। अ्रसली स्वामी का पता लगाने के लिए मूल्य के स्रोत की खोज करने के अतिरिक्त 
इन बातों पर भी विचार किया जाता है कि सम्पत्ति का मुनाफा कौन सेवन करता 
रहा था, बेनामीदार का असली मालिक से नाता क्या था और खरीदने का अभिप्राय 
क्या था। - 


तीसरी ज्ञातव्य बात यह है कि बहुधा एक पुरुष अपना धन बैक मे जमा करके 
अपने व पत्नी के सयुक्त नाम से इस निदेश के साथ हिसाब खोल देता है कि संचित राशि 
उत्तरजीवी को मिलेगी। चूँकि 'उन्नयनार्थ” (ऐडवान्समेण्ट वाली) विदेशी मान्यता 
भारत में प्रयोज्य नही है, इसलिए पति ही' उस राशि का स्वामी माना जायगा और 
उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दानग्राही नही समझी जायगी, जब तक दान करने का 
आशय स्पष्टतः प्रमाणित न किग्रा जाय ।* चौथे, बेनामी वाले मामलों में आरम्भिक 
प्रमाणभार उस पक्ष पर रहता है जो ऐसा अभिकथन करे। अ्रवर्य ही सन्‍्देह पेदा 
होने से अधिक प्रमाण पहुँचने के बाद प्रमाणभार उस पक्ष के ऊपर चला जाता है. 
जो बेनामी को अस्वीकार करता हो। अब उपरोक्त चार अपवादों को बतलया जायगा। 


१. “दास्भुनाथ शिवपुरी ब० पु० नाथ” ७१, इंडियन एपील्स १९७। 


प्रकीर्ण या विविध विषय ३९३ 


(१) जब अदालती नीलाम में, या बकाया मालगुजारी के लिए विकी हुई सम्पदा 
का किसी व्यक्ति के नाम बिक्रीनामा (सेल सर्टीफिकेट) निकल चुके, तव असली स्वामी 
अपने स्वत्व की घोषणा का या सम्पत्ति पाने का दावा नहीं कर सकता है। यह नियम 
इतना महत्वपूर्ण है कि उसको कई परिनियमों मे समाहित कर दिया गया है, यथा 
जाब्ता दीवानी की धारा ६६; बंगाल लैण्ड रेवेन्यू सेल्स ऐक्ट सन्‌ १८५९ की धारा 
३६; यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९११ की धारा १७८; मद्रास रेवेन्यू रिकवरी ऐक्ट 
१८६४ की धारा ३८। 

(२) यदि बेनामीदार की नीयत डोल जाय और असली प्रभु की अनभिज्ञता 
मे वह किसी से धन लेकर उस व्यक्ति के नाम बे, रेहन, पट्टा इत्यादि के द्वारा सम्पत्ति 
का सक्रमण कर डाले, जिसको सक्रामक के बेनामीदार होने की वास्तविक अथवा अन्‍न्या- 
श्वित सूचना न हो, तो असली प्रभु उस सक्रमण का निराकरण नही करा सकता।' ऐसा 
ही नियम ट्रान्सफर आव प्रापर्टी ऐक्ट” की धारा ४१ ने विहित कर दिया है। 

(३) यदि महाजनों को वचन करने और धोखा देने के प्रकट अभिप्राय से 
बेनामी दस्तावेज लिखा गया हो और साथ ही उसकी पूर्ति हो चुकी हो, तो असली प्रभु 
उस सम्पत्ति को बेनामीदार से वापस नहीं पा सकता। क्योंकि सिद्धान्त यह है कि 
कोई व्यक्ति अ्रपने ही छल-कपट का बेजा फायदा नहीं उठा सकता। परन्तु यदि उद्देश्य 
की पूर्ति न हो चुकी हो, तो दशा दूसरी हो जाती है। उस दशा में भ्रसली प्रभु सम्पत्ति 
वापस पा सकता है।' बनामीदार और असली मालिक दोनों ही कपट में भागीदार 
होते हुए भी, जिसका कब्जा होता है, काचून उसमें हस्तक्षेप नही करता। किन्तु जब तक 
फल की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक असली प्रभु छल का परित्याग करके अपनी नीयत 
को शुद्ध बना सकता है, और शुद्ध नीयत वाले की सहायता कानून सर्देव करता है। 
“इपण्डियन ट्रस्ट्स ऐक्ट” की धारा ८४ का भी यही अ्रथवा इससे मिलता-जुलता श्राशय है। 

(४) चौथा अ्पवाद लोक कल्याण नीति से सम्बद्ध है। मान लीजिए कि राम 
एक सम्पत्ति अपने नाम इसलिए नहीं खरीद सकता कि ऐसा करना लोक कल्याण 
नीति के विरुद्ध और निषिद्ध है। जैसे नीलाम करने वाले अफसर का बोली को अपने 
ही नाम खत्म कर देना, या सरकारी अफसर का बिना सरकार की अनुमति लिये, अपने 


१. “सरयूप्रसाद ब० वीरभद्र” (१८९३) २०, इंडियन एपोल्घ १०८ । 
“मीर मु० मुजफ्फर ब० कि० मोहन” (१८९५) २२, इंडियन एपील्स १२९॥: 
२. “गिरिधरराल ब० मनिकम्मा (१९१४) ३८, बस्बई १०। 
“तबाबसिंह ब० दलूजोतर्सिह/ (१९३६) ५८, इलाहाबाद ८४२। 
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ही मण्डल के भीतर मूल्यवान्‌ स्थावर सम्पत्ति खरीदना। वह इस निषेध की वचना इस 
युक्ति से करता है कि सम्पत्ति का बेचनामा अपने अभिन्न मित्र श्याम के नाम लिखा 
देता है। ऐसी दशा भें राम .उस सम्पत्ति को श्याम से अदालत के माध्यम से नहीं 
प्राप्त कर सकता, यद्यपि दूसरा पहले का बेनामीदार है ।' 
चूँकि फर्जी सौदे प्रचलित तथा वैध मान लिये गये हैं इसलिए कानून ने यह 
सुविधाजनक तथा आवश्यक समझा कि बेनामीदार अपने ही नाम से श्रर्थात्‌ स्वतः मुद्दई 
'य।वादी बनकर दावा दायर कर सके। वह संविदा के आधार पर भी दावा कर 
सकता' है और अचल' सम्पत्ति के दखल का भी ।* ऐसे दावों के परिणाम वास्तविक 
'प्रभु पर बाध्यकारी होते हैं, यद्यपि वह दावे में पक्षधारी न बनाया गया हो, क्‍यों कि ऐसी 
दशा में यह पूर्व-धारणा कर ली जाती है कि बेनामीदार ने वास्तविक प्रभु की 
जानकारी में ही दावा दायर किया था ।* 
(३) दामदपत 
इसका अर्थ है मूल और ब्याज मिलकर दुगुना हो जाना। यह नियम शास्त्रीय 
हिन्दू ला का प्रत्यंग होने के कारण हिन्दुओं का व्यक्तिगत कानून है, न कि सामान्य 
विधि का एक नियम। दामदुपत मनुस्मृति के ८-१५१ तथा गौतम धर्म-सूत्र के १९-२८ 
वत्तनों पर आधारित है । संक्षेप में दामदूपत यह विहित करता है कि किसी समय 
में ब्याज-सहित मूल की राशि मूल की दुगुनी एक बार में वसूल नहीं की जा सकती" 
इस नियम का प्रयोग केवल धन वाले ऋण पर होता है, अन्य वस्तुओं या पदार्थों के 
कण पर नहीं। अन्य पदार्थों का दुगुना से अठगुना तक महाजन वसूल कर सकता 
है। यथा-- 
स्ि मुकता प्रवालानां सुवर्ण रजतस्थ च । 
तिष्ठति हिगुणा वृद्धि: फल कंटाविकस्थ च ॥ 
तेलानां चेव सर्वेषां मद्यानामथ सर्पिषाम्‌ । 
वृद्धिरष्टठगुणा ज्ञेया गुडस्य लवणस्य च॥। 
कुप्य॑ पंचगुणं भूमिस्तथेवास्टगुणा सता ॥। (कात्यायन) 


१.  शिवनाथ ब० माताप्रसाद” (१९०५) २७, इलाहाबाद ७३ 
२. “कासता ब० इन्दुमती (१९१५) ३७, इलाहाबाद ४१४॥ 
“सुब्बा ना० ब० रामस्वामी” (१९०७) ३०, मद्रास ८८॥ 


३२ गुरुता० ब० शिवलाल सिंह” (१९१९) ४६, इंडियन एपील्स १॥ 
४. “कनीज ब० वलीउल्ला” (१९०८) ३०, इलाहाबाद ३०॥ 
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इस नियम को विहित करने का हेतु यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में 
“कानून मियाद' या तो इतना स्पष्ट नहीं था या उसका कठोर प्रवर्तन नहीं होता था। 
इसलिए उत्तमर्ण (महाजन) ब्याज को खूब बढ़ने देते थे और “पवित्र दायित्व” वाली 
मान्यता का लाभ उठाकर अघमर्ण (ऋणी) के पुत्र-पौत्रों से अगणित राशि वस्ल करने 
लगते थे। इस लोभमय प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए धर्मंशास्त्रियों ने दामदुपत 
का नियम बना दिया। पहले ऐसा नियम यूरोप में भी प्रचलित था और झाजकल भारते- 
तर अन्य प्राच्य देशों में भी विद्यमान है । इसमें सन्देह नहीं कि यह नियम बृद्धि- 
सम्मत और औचित्यानुकूल है ।' इसीलिए कई भारतीय प्रान्तों ने इसको परिनियत 
कर लिया है, जिनकी गणना आगे चलकर की जायगी। 

इस व्यापक नियम के कई अपवाद धरमंशास्त्र में पाये जाते हैं। यथा--- 

ए तच्च सकृत्‌ प्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम्‌ ) पुरुषान्तरसंक्रमणन प्रयोगान्तर- 
करणे तस्मिश्नेव वा पुरुष अनेकशः प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णाविक द्वेगुण्पाद्यतिक्रमेण पूर्वे- 
वढर्घते । सक्ृत्प्रयोगेषपि प्रतिदिन प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा वृद्धया हरणेड्धमर्ण देयस्य 
हैगुण्यसंभवात्पूर्वाहृतवृद्धया सह देगुण्यसतिक्रम्य वर्धत एवं। (मिताक्षरा) 


शिखावृद्धि कायिकां च भोगलाभं तथेव च 
धनी तावत्समादद्याद यावन्मूलं नं शोघयेत्‌ ॥. (बृहस्पति) 


संक्षेप में वे अपवाद निम्नोक्त हैं--(१) यदि ब्याज एकम्‌इत वसूल न किया 
जाय किन्तु दैनिक या मासिक क्रम से लिया जाय, तो उसकी राशि मूल से कई गुनी 
भी हो सकती है। (२) यदि पुराने ऋण के बदले मूल तथा संचित ब्याज की उत्तमर्ण 
व अ्रधमर्ण के बीच नयी संविदा की जाय, तो नयी राशि के ऊपर ब्याज चलकर आदि 
मूल से कई गुृता भी वसूल किया जा सकता है। (३) आदि या प्रथम अ्रधमर्ण का 
स्थानापन्न अधमण्ण दुगुने से अधिक भी ब्याज का देनदार हो सकता है। अर्थात स्थाना- 
पन्न ऋणी इस नियम का प्रलाभ नहीं भोग सकता। (४) यदि अ्रधमर्ण मूल' का अंश 
झ्दा कर दे, या उत्तमर्ण कुछ छुट दे दे, या १राने के अतिरिक्त नया ऋण उधार दे दे, 
भौर नयी राशि के विषय में पक्षों के बीच नवीन संविदा होकर उस पर ब्याज चलने 
लगे, उस दशा में भी यह नियम लागू नहीं होगा। अब प्रासंगिक विषय पर आधुनिक 
नियम बतलाये जाते हैं। 

इस नियम में मूल का अर्थ है वह राशि जिस पर उस समय ब्याज चलता हो 
जब दावा दायर हुआ है।मान लीजिए कि ६०० रु० चाराकिस्तों में भुगताना है और 


१. वापूराव ब॒० अनन्त ४६, नागपुर। २१०। 
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सूद समेत तीन किस्त अदा हो चुकी हैं। १५० रु० वाली चौथी किस्त का व १५५ रु० 
उसके सूद का दावा दायर हुआ है। १५० रु० से अधिक सूद नहीं दिलाया जा सकता, 
यद्यपि १५५ रु० की राशि आदि मूल ६०० रु० से कम है ।' यह नियम उसी दशा में 
लागू होता है जब एक ही पक्ष को हिसाब लेने का अधिकार हो। ऐसे रेहन वा 
कब्जे के मामले मे जहाँ रेहनदाता तथा रेहनग्रहीता (राहिन तथा मुतंहिन) दोनों 
को निश्चित अवकाशों के बाद हिसाब-समझना-समझाना पड़ता हो, यह नियम लागू नहीं 
किया जाता ।'* उपरोक्त शास्त्रीय अपवाद नम्बर ( १ ) एवं नम्बर ( २ ) आज 
भी माने जाते हैं ।' 

“लिक्वीडेटेड डेट” या “निर्धारित ऋण” उसको कहते हैं जिसकी राशि पक्षों के 
इकरार द्वारा निश्चित हो गयी हो या हो सकती हो, यथा रुक्‍के पर या रेहननामे पर 
दिया हुआ ऋण। “भअनिर्धारित दायित्व” इसका उलटा होता है, यथा संविदा भग से 
अथवा जिन्ह से उपजा हर्जाना। दाम॒ुदुपत वाला नियम “निर्धारित ऋण” पर तो प्रयोज्य 
है किन्तु 'अनिर्धारित दायित्व” पर नही । अतएव न्‍्यासी के छल-कपट से .उपजे व्यक्ति- 
गत दायित्व पर यह नियम लागू नहीं होगा । यह नियम ऋण के ऊपर तभी तक 
प्रयोज्य होता है जब तक पक्षों के बीच महाजन तथा धर्ता का नाता कायम रहे। अदा- 
लती निणय व डिग्री हो जाने के बाद वसूली तक ब्याज दिलाने मे यह नियम बाधा नहीं 
डाल सकता । 

इसका सर्जन हिन्दू समाज के भीतर हुआ था और उस काल में उत्तमर्ण तथा 
भ्रधमर्ण उभय हिन्द्र मतावलम्बी होते थे। तो क्या आजकल भी इस नियम के प्रयोग 
के लिए उभय पक्ष का हिन्दू होना आवश्यक है ? कलकत्ता हाई कोर्ट का उत्तर सका- 
रात्मक है ।' यदि इस नियम की रचना हिन्दू भ्रधमर्णों की रक्षा व त्राण के निमित्त 
निर्मित हुई थी, तो क्‍या उत्तमर्ण का हिन्दू होना आवश्यक नही है और आदि अधमर्ण 
का हिन्दू होना ही पर्याप्त है / बम्बई हाई कोर्ट का उत्तर अस्तिवाची है, और उस 


१. नौशेरवाजी ब० रूछमन” (१९०६) २३०, बम्बई ४५२ । 
. २. “दगदसा ब० रामचन्द्र” (१८९५) २०, बम्बई ६११। 
३. “दगदूसा ब० रामचन्र” (१८९५) २०, बम्बई ६११। 
“सुखलाल ब० वापा” (१८९९) २४, बम्बई ३०५। 
४. “फूलचंद ब० हु० चंद”, ए० आई० आर० १९६०, बम्बई ४३८॥ 
५. “कुसुम ब देवी”, ए० आई० आर० १९३६, प्रिवी कॉंसिल ६३॥। 
६. “उसा ब० श्री वरोनाथ” (१८९७) १, क० वो० नो० १७८॥ 
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मत के अनुसार यदि आदि ऋणी मसलिम था तो यह नियम अप्रयोज्य है, चाहे उंसने 
- अपना ऋण बाद में एक हिन्दू को हस्तान्तरित कर दिया हो ।! मान लीजिए कि ब्याज 
की रकम जब राम के ऊपर मूल से अधिक हो गयी तब उसने उस ऋण को रहीम को 
हस्तान्तरित कर दिया। इस दशा में यह नियम उतने काल तक तो ब्याज को नियंत्रित 
करेगा जब तक दायित्व राम के ऊपर था, किन्तु जब दायित्व रहीम के ऊपर आ गया 
तब से नहीं ।* 

यह नियम सारे भारत में लाग्‌ नहीं है, किन्तु केवल निम्नोक्त स्थलों में ही है। 
यह समस्त बम्बई प्रान्त में प्रयोज्य है, किन्तु बंगाल प्रान्त के भीतर मात्र कलकत्ता 
में। न तो यह मद्रास प्रान्त के भीतर लाग है न राजस्थान प्रान्त में ही। संथाल परगना 
व मध्यप्रदेश में भी यह नियम लाग है। 


(४) खोजा, कच्छी मंमन तथा जेन समृदाय 


प्रथम दो समुदायों की विचित्रता यह है कि यद्यपि ये बेद-बेदान्त तथा वर्णाश्रम 
धर्म को अ्गीकार नहीं करते, तथापि कई मामलों में हिन्दू रीति-रिवाजों व विधि- 
निषेधों का अनुगमन करते हैं। इसलिए “हिन्द ला” के अन्तर्गत इनकी संक्षिप्त चर्चा 
कर देना प्रासंगिक लगता है, और आवश्यक भी । खोजा व कच्छी भेमन लोग हिन्दू 
थे। प्राय: ५०० वर्ष हुए वे मुसलिम धर्म के अनुयायी बन गये। मुसलिम मतावलम्बी 
हो जाने के परचात्‌ भी उन्होंने दायप्राप्ति तथा उत्तराधिकार वाले हिन्दू नियमों का 
प्रित्याग नहीं किया। बम्बई प्रान्त के खोजा व कच्छी मेमन, सौराष्ट्र के अन्तर्गत पोर- 
बन्दर और मोर्वी में रहने वाले हलाई मेमन, गुजरात निवासी सुन्नी बोहरा लोग, 
भड्च निवासी मालेसलाम-गिरासिया लोग तथा बोरसद के निवासी सुन्नी बोहरा 
लोग मुस्लिम होने के बावजूद दायप्राप्ति व उत्तराधिकार के मामलों में हिन्दू ला 
वाले नियमों से प्रशासित होते हैं। इसका आधार प्राचीन प्रथा माना जाता है जो 
इतनी मजबूत हो गयी है कि इसके विरुद्ध अभिकथन करने वाले पक्ष के ऊपर प्रमाणंभार 
ग्रा जाता है।' 
परन्तु याद रहे कि हिन्दू ला” वाली समांशिता की मान्यता उपरोक्त मुस्लिम 
समुदायों पर लागू नहीं है। इन लोगों में जन्म-स्वत्ववाद' भी नहीं अंगीकार किया 


हरिलाल ब० नागर” (१८९७) २१, बम्बई ३८। 
अली ब० शावजी” (१८९७) २१, बस्बई ८५। 
“अछी ब० जावजी” (१८९७) २१, बम्बई ८५। 
३- मोहम्मद सिद्दीकं ब० होजो अहसद” (१८८६) १०, बम्बई १। 
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जाता है।' खोजा अपनी समग्र सम्पत्ति का प्ररिक्थदान कर सकता है। इन लोगों को 
इस गैर मुसलमानी रिवाज से विमुक्ति प्रदान करने या अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रेजी 
शासन काल में दो अधिनियम पारित किये गये। सन्‌ १९२० में “कच्छी मेमन ऐक्ट” 
पारित हुआ, जिसमें सन्‌ १९२३ मे सशोधन किया गया और यह विहित क्र दिया 
गया कि हिन्दुस्तान निवासी कोई वयस्क कच्छी मेमन निर्धारित अधिकारी के सामने 
निर्धारित प्रपत्र में यह घोषित कर सकता है,कि में इस अधिनियम का लाभ उठाने 
का इच्छुक हेँ। ऐसी घोषणा करने के बाद वह अपने अवयस्क वंशजों के समेत दाय- 
प्राप्ति तथा उत्तराधधकार वाले मामलों में “मुहम्मेडन ला” से प्रशासित होने,लगता है। 
इसी उद्देश्य से इससे भी अधिक व्यापक अधिनियम सन्‌ १९३७ में पारित किया गया 
जिसका नाम है शरियत ऐंक्ट” । इसने यह विहित किया कि रिवाजी कानून के 
बजाय मुसलमानों पर मुहम्मेडन ला” प्रयोज्य हुआ करेगा। - 


जैन धर्म प्रायः १०,००० वर्ष प्राचीन बताया जाता है। इनके अ्नन्तिम तीर्थकर 
महावीर स्वामी बुद्धावतार के समकालीन माने जाते हैं । वेदों के भ्रनादि प्राधिकार को' 
ये लोग मान्यता नही देते। ये लोग भारतवर्ष भर मे बिखरे हुए हैं, तथापि दक्षिण 
भारत में और कर्णाटक, गुजरात, मेवाड़ तथा मारवाड़ मे इनकी सख्या अधिक मिलती 
है। वर्णाश्रम धर्म को ये स्वीकार करते है और इनमे से अधिकांश के पूर्वज अतीत 
में वैश्य वण के थे। जब तक कोई विरोधी रीति-रिवाज संतोषप्रद रूप से प्रमाणित न' 
हो, तब तक इनके सकल मामलों में सामान्य हिन्दू ला का प्रयोग किया जाता है। 
हिन्दुओं से इनका तादात्म्य इतना अभिन्न है कि सन्‌ १९३७ वाला “हिन्दू वीमेन्स 
राइट्स टु प्रापर्टों ऐक्ट” तथा सन्‌ १९५६ वाला ' हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” दोनों बिना 
ग्रसमजस या सेकोच के जैनियों पर लागू किये जा रहे हैं। उसी भाँति हिन्दू एडा- 
प्शन ऐण्ड मेन्टीनेन्स ऐक्ट” व हिन्दू मेनारिटी ऐण्ड गार्जियनूशिप ऐक्ट” तथा सन्‌ 
१९५५ वाला “हिन्दू मैरेज ऐक्ट” ये तीनों जैनियों पर भी प्रयोज्य है। 


साधारणतः जैन विधवा मात्र आजीवन स्वामित्व अपने पति की सम्पत्ति में पाती 
है। किन्तु कई वर्गों में वह पूर्ण स्वामित्व भी विशेष प्रथा के झ्राधार पर पा जाती 


१. जान सो० ब० दातू” (१९१४) ३८, बम्बई ४४९। 
“हाजी उससान ब० हारून” (१९२३) ४७, बम्बई ३७९। 
२. अमवा ब० महदगौदा (१८९८) २२, बम्बई ४१६१ 
“पेमराज ब० चंद्र कुअर” (१९४७) छ४डे, इ० ए० २५४। 
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हैं ।! हिन्दुओं की तरह यद्यपि जेन यह नहीं मानते कि पुत्र के बिना पितर लोग तरते 
नहीं, तथापि ससारी कल्याण के निम्ित्त उनकी तरह वे लोग भी पुत्रीकरण करते है। 
उनकी कुछ पक्तियों में विधवा बिना मृतक की अनुमति के भी गोद छे सकती है और 
बिना सपिण्डों की सहमति के भी। किन्तु ये विशेष प्रयाएँ प्रतिष्ठापित करनो पड़ती 
है। उसी तरह द्विजाति जैनियों में विशेष रिवाज के बिता विवाहित पुछुय को गोद 
बैठाना वर्जित माना जाता है। हिन्दुओं की तरह सरावगी अग्रवाल जैनियों में 
अनाथ बालक का पुत्रीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि उप्तको प्रदाव ।करने वाला 
कोई नहीं होता और बिना प्रदान किये दत्तक ग्रहण परियूर्ण नहीं माना जाता । इस 
(उक्त) वर्ग में रिवाज के बल पर दौहित्र तथा भानजे का पृत्रीकरण हो सकता है ।* 
हिन्दुओं की तरह पुत्रीकरण के बाद यदि औरस पुत्र पेदा हो जाय, तो जैतियों में भी 
दत्तक अपने पालक पिता की सम्पत्ति में केवल चतुर्था श पाता है ।' इन लोगों में दत्तक 
ग्रहण में कोई धार्मिक क्रिया करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। जाति-बिरादरी 
को प्रीति भोज देता और उनकी उपस्थिति में गोद लेने व देने की क्रिया कर लेना 
मात्र पर्याप्त समझ लिया जाता है। 


(५) शूद्र वर्गे 


यद्यपि भारतीय संविधान ने धर्मं-निरपेक्ष शासन का निर्माण किया है और यद्यपि 
सन्‌ १९५५-५६ वाले “हिन्दु कोड” में जाति या वर्ण के भेद-भाव की आमूल अव- 
हेलना की गयी है, तथापि हिन्दू ला” के आधार धर्मंशास्त्रों में, हिन्दू समाज को चार 
वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति कह- 
लाते है और इनसे बचे हुए लोगों की शूद्र संज्ञा है। द्विजाति तथा शूद्र का भेद उत्तरा- 
धिकार, पृत्रीकरण एवं विवाह के मामलों में व्यक्त होता है, जिसकी चर्चा उक्त विषयों 
के प्रकरणों में विस्तार पुवंक की जा चुकी है। हिन्दू कोड” के सक्रिय हो जाने के 
बाद यह भेद तो मात्र एक बौद्धिक रुचि' का विषय रह गया है। तथापि चतुव्वंर्ण एवं 
शुद्र वर्ग के सम्बन्ध में निम्नोक्त बातें जान लेना हितकर तथा साहाय्यप्रद होगा । 


“शिवसिंह राव ब० मुसम्मात दुख (१८७८) ५,इ० ए० ८७। 
“शभुनाथ ब० ज्ञातचंद' (्‌ श ८९४) १६, इलाहबाद ३७९ । 
२. 'शिवसिंह राव ब० मुसम्मात दुखाँ (१८७८) ५, इ० ए० ८७ । 
“हसन अली ब० नागामल (१८७६) १, इलाहाबाद २८८। 
“ऋषम ब० चुन्नीलाल” (१८९२) १६, बम्बई ३४७ । 
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(१) भ्राचरण और व्यवसायों के भेद को लेकर प्रायः प्रत्येक सभ्य समाज चार समूहों 
में विभाज्य होता है, यथा (क) विद्यार्जज, बौद्धिक विकास तथा धार्मिक श्रनुष्ठानों 
अथवा तपस्या में सलग्न लोग, (ख) -शारीरिक संयम एवं शौय॑ से मडित योद्धागण 
एवं विचारशील प्रशासक वर्ग, जिनके ऊपर राष्ट्र की प्रतिरक्षा अवलम्बित होती है, 
( ग) धनाजं॑न तथा सम्पन्नता संवर्धन में निरत उद्योगी समूह, (घ) शिल्प तथा कला 
इत्यादि के द्वारा या अन्य प्रकार की सेवाएँ एवं श्रम अर्पण करके उपरोक्‍त तीन वर्गो की 
सहायता करने वाला समूह । भगवदगीता के इस वचन ने-- चातुवर्ण्य॑ मया सुष्टं 
गूण कम्म॑ विभागणशः:” (४-१३) वर्णों की रचना को एक प्राकृतिक क्रिया बताने के बाद 
“गुण कर्म्म विभाग” की यह व्याख्या की है--- 


ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परंतप । 
। कर्म्माणि प्रविभक्‍तानि स्वभाव प्रभवेगुंणः ॥ 
दमो दसस्तपः शौच क्षान्तिराजेबमेव च। 
ज्ञान विज्ञानसास्तिक्य॑ ब्रह्म कर्म स्वभावजम्‌ ॥। 
जौस्‍्यं तेजो ध॒तिदादर्य युद्ध चाप्पपलायनम्‌ । 
कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वेइयकर्से स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कर्म्मे श्द्वस्थापि स्वभावजम्‌ ॥ (१८, ४२-४४) 


जन्म के समय ब्राह्मण भी श॒द्र होता है। उपनयन संस्कार के बाद वह ब्राह्मण 
तो बन जाता है किस्तु ब्राह्मणोचित कतंव्य से विमुख हो जाने पर अपनी जाति 
से पतित हो जाता है। यथा-- 


विप्राः. दृद्गसमास्तावद्‌ विज्ञेयास्तु विचक्षण:। 

यावद्‌ वेदें न जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्तु तत्परम ॥ (शंख) 
योउनघीत्य द्विजो वेदस अन्यन्न कुरते अमम्‌। 

स जीवन्नेव शृद्गत्वम आशु गच्छति सानन्‍्वयः॥ (सन्‌ २, १६८) 


यद्यपि उपरोक्त तथा अन्य ऐसे ही अनेक स्मृतिवाक्यों ने वर्णोचित कतंव्यों पर 
बहुत बल दिया है, तथापि व्यावहारिक दृष्टि से वंश परम्परा ही वर्ण या जाति को 
मुख्यतः विनिश्चित करती है, भ्र्थात्‌ ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, तथैव शूद्र का पुत्र शूद्र माना 
जाता है। 

(२) क्या शूद्ध लोग दास या गुलाम होते हैं ? बम्बई हाई कोर्ट के एक विद्वान्‌ 
जज सर रौैमोण्ड वेस्ट ने यह मत प्रकट कर दिया था-- हिन्दू ला की दृष्टि में शूद्र 
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लोग दास होते हैं और उनके विवाह उपस्त्रीगमन के सिवा कुछ नहीं होते” ।* किन्तु 
यह मत अशुद्ध और तथ्य से विपरीत है। किसी भी स्मृति ने शूद्र को दास नहीं कहा 

है। उस जाति में दौहित्र और भागिनेय का पृत्रीकरण अ्रवश्य प्रचलित है। अपरंच' 
उनके यहाँ जारज तथा औरस पुत्रों का पिता के दाय में वराबर अंश होता है । किन्तु 
'स्मृतियों ने इन नियमों को प्रशस्त नहीं समझा है। 

(३) शुद्र की पहचान क्या है ? जिस समुदाय का वर्ण विचाराधीन हो स्वतः 
उसकी चेतना का पता चलाना चाहिए। इसके भ्रतिरिक्त विधवा-विवाह की रीति और 
जारज एव औरस पूत्रों के सापेक्ष अधिकार तथा इसी तरह की प्रथाओं की विद्यमानता 
वर्ण निर्धारण करने में उपयोगी तथ्य होते है।। जनमत तो यह मालूम पड़ता है कि 
सीन कसौटी लगाकर जाति की परख करनी चाहिए। एक तो जाति की चेतना क्या 
है, दूसरे, उसमें कौन-सी रीतियाँ प्रचलित हैं, तीसरे, श्रन्य जातियाँ उस चेतना को 
स्वीकार करती हैं या नहीं ।'* 

(४) किन-किन समुदायों की गणना शद्रों में होती है ? लिंगायत समाज के 
'जो लोग दक्षिण महाराष्ट्र और वेलारी मण्डल में बसे हुए हैं, हिन्दुओं की एक शाखा 
हैं, और वासव नामक एक धार्मिक सुधारक (समय ईसा के लगभग ११०० वर्ष बाद) 
के अनुयायी है। झ्रायं-समाज की तरह वे केवल वेदों को मान्यता देते हैं। त्रिदेवों 
(ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में वे केवल शिव (महेश) को परमात्मा मानते हैं। शिव के 
चिह्न लिंगम्‌ की आराधना करने से उनकी संज्ञा लिंगायत पड़ी है। जातिभेद को भ्रस्वी- 
कार करने से जब यह प्रशइन अदालतों में उठा कि उनकी गणना द्विजों में की जाय 
अथवा शूद्रों में (क्योंकि ये लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, फिर भी दीक्षा ग्रहण 
करते हैं), तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनको शूद्ध नही माना और बम्बई हाई कोर्ट ने उनकी 
'गणना शूद्रों मे की। कायस्थ जाति शूद्र नहीं द्विज है ।' महाराष्ट्रियों में कुछ वंश 


१. “गोपाल ब० हनुसन्त” ३, बम्बई २७३१॥ 

२. महाराज कोल्हापुर ब० सु० ऐयर” (१९२५) ४८, भद्रास १। 

३. “किल्लप्पा ब० शिवप्पा” (१९३८), बम्बई १३३॥ 
“सुन्नाव ब० राधा (१९२८) ५२, बम्बई ४९७। 

४. “सोमशेखर ब० महादेव” (१९३०) ५३, सद्रास २९७।॥ 
“फकीर गौडा ब० गंगी (१८९८) २२, बम्बई २७७।॥ 
#फकीर गौडा ब० गंगी (१९३६), प्रिवी कॉंसिल १८ । 

७५. “राजन्द्र ब० गोपाल (१९२८) ७ पटना २४५। 

२६ 
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द्विज, कुछ शूद्र गिने जाते है । यादव लोग (अहीर) शूद्र नही अपितु श्री कृष्ण जी 
के वशज अर्थात्‌ चन्द्रवशी क्षत्रिय हैं। भादिया लोग द्विज, किन्तु जाट लोग शूद्र होते 
है । जस वग का भूमिहार कहते है वे ब्राह्मण वर्ण के नही होते । इनकी सख्या 
बिहार प्रान्त मे अधिक मिलती है। देशमुख लोग जो महाराष्ट्र देश मे पाये जाते हैं 
वेशुद्र समझे जाते है। धारवाड़ मं बसे हुए पांचाल गण शूद्र गिने। जाते है।' 

(५) ऊपर कहा गया है कि शूद्र व द्विज के बीच कई मामलों में भेद पाया 
जाता है। उनके उदाहरण ये है--(क) पृन्नीकरण में दत्तक को प्रदान करने और 
उसको ग्रहण करने के सिवा अन्य कोई धामिक कइंति आवश्यक नहीं होती' है। इसलिए 
कुष्ठरोगी, पांसुला या असती स्त्री भी गोद ले सकती है। शूद्रों में गोत्र नहीं होता । 
इस लिए किसी भी कुटुम्ब का लड़का गोद लिया जा सकता है। उन लोगों के यहाँ 
दौहित्र का, भागिनेय या उसके पुत्र का और मौसी के पुत्र का पुत्रीकरण भी विधि- 
सम्मत होता है। व्य० मयूख के अधिक्षेत्र में विवाहित पुरुष भी गोद बैठ सकता है, किन्तु 
दत्तकचन्द्रिका के अधिक्षेत्र मे ऐसा (विवाहित पुरुष का) पुत्रीकरण अवैध माना जाता 
हैं। द्वितीय पुत्रीकरण उनके यहाँ भी वर्जित है, किन्तु यदि पहला दत्तक मर जाय तो 
उस दशा मे वह अनुज्ञात हो जाता है। पुत्रीकरणोपरान्त पंदा हुआ औरस पुत्र विभा- 
जन के अवसर पर दत्तक के बराबर ग्रश पाने का अधिकारी हो जाता है। 

(ख) विवाह जाति-बिरादरी के भीतर ही होना चाहिए, जैसे कि द्विजातियों 
मे होता है। उनके यहाँ भी अनुलोम विवाह अधिकृत और प्रतिलोम निषिद्ध माना 
जाता है । विवाह के विषय में अदालत यह पृव-धारणा कर लेती है कि वह अनुमोदित 
प्रकार का था। शूद्र का विवाह भी दिजातियों की तरह एक आवश्यक संस्कार 
होता है। 


(ग) दायप्राप्ति तथा बठवारे और प्रतिपालन सम्बन्धी शूद्र वर्ग की विशेषताएँ. 
उक्त शीरषकों में प्रज्ञात करायी जा चुकी हैं। 


#ईदवरप्रसाद ब० राय हरिप्रसाद” (१९२६) ६, पटना ५०६॥ 
“तुलसी ब० बिहारी” १२, इलाहाबाद ३२८ । 

१० 'सुब्राव ब० राधा” (१९२८) ५२, बम्बई ४९७ । 

२० “आया ब० थारी” ७४, पी० ऐल० आर० (१९१३) । 

३. “सीतादेबी ब० गोपाल” (१९२८), पी० ३७५। 

४. “जीजी बाई जाब”, ३३ एंन०, २७४। 

५. कलप्पा ब० शिवप्पा”, ३९, बंबई लारि० १२८९। 


सएड २ 


प्रकरण १ 
सन्‌ १९५५-५६ वालो हिन्दू संहिता (हिन्दू कोड ) 


इस कोड” में श्रभी चार ही अधिनियम सम्मिलित है, जिनमे सबसे लघुकाय 
है सन्‌ ५६ का ३२वाँ कानून और उसकी सज्ञा है “हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता 
अधिनियम ।” झाइए कोड” का सनन इसी लघु अधिनियम से आरम्भ किया जाय । 
कोड के शअ्रन्य तीन अधिनियम हैं सन्‌ १९५५ का “हिन्दू मैरेज ऐक्ट”, तथा सन्‌ १९५६ 
के ' हिन्दू एडाप्शन्स ऐण्ड भेन्टीनेन्स ऐक्ट” व “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट।” 
हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, १६५५६ 
(१९५६ का ३२वॉ) 


(हिन्दुओं में अवयस्कता और संरक्षकता से सम्बद्ध विधि के कतिपय भागों को 
संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम) 
संक्षिप्त नाम और विस्तार 
१. (१) यह अधिनियम 'हिन्दू श्रवयस्कता और सरक्षकता अधिनियम, १९५६ कह- 
लाया जा सकेगा । 

(२) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है 
और जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य 
क्षेत्रों के अधिवासी उन हिन्दुओं पर भी यह लागू है जो कि उक्त राज्यक्षेत्र 
के बाहर हैं। 
यहअधिनियम १८९० के अधिनियम ८ का अनुपुरक होगा 

२. इस अधिनियम के उपबन्ध एतत्पशचात अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के 
सिवाय संरक्षक तथा प्रतिपालित अधिनियम, १८९० (१८९० का ८ )के 
परिवधेन में, न कि अल्पीकरण में, होंगे। 

इसके लिए सन्‌ १८९० वाला “गार्जियन ऐण्ड वाड स ऐक्ट” पढ़ लेना चाहिए, 
क्योंकि हिन्दू अ० और संरक्षता अ०” ने उसका निराकरण नहीं किया है, अपितु 
अपनी प्रस्तावना में स्पष्टतया कह दिया है कि सम्बद्ध विधि के मात्र कतिपय भागों को 
संशोधित एवं संहिताबद्ध कर देना अभीष्सित है। सन्‌ १८९० वाले अ्रधिनियम ने सर्व 
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नियमों को संपिंडित करके संरक्षित व संरक्षक के समस्त हकों तथा उपचारों को निर्धा- 
रित कर दिया है। उसमें संरक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिय का और उन विचारों का 
विस्तृत उल्लेख है, जिन पर भ्रदालत को संरक्षक नियुक्त करने में ध्यान देना चाहिए। 
उसके उपबन्ध तभी लागू होते हैं जब अदालती झादेश से संरक्षक की नियुक्ति की जाय। 
“हिन्दू ला” में जो व्यक्ति स्वाभाविक तथा इच्छापत्रीय अभिभावक कहलाते हैं उनको 
व उनके अधिकारों को उसने अछता छोड़ दिया है। उसके सारे उपबन्धों की आधार- 
शिला यह सर्वोच्च विचार रखा गया है कि अवयस्क के कल्याण को ही सर्वोपरिता 
दातव्य होती है। परन्तु जिन मामलों के लिए नूतन अधिनियम में उपबन्ध बन गये 
हैं, उनके विषय में सारे प्राचीन कानून व रीतियाँ या रूढियाँ निष्प्रभावित मानी 
जायेंगी । 

नूतन अधिनियम देश में ता० २५ अगस्त १९५६ से प्रयोज्य हो गया था, क्योंकि 
राष्ट्रपति ने उसी दिन उसको अपनी अनुमति प्रदान की थी। उसने अधिनियमित 
रूपेण उन लोगों को घोषित कर दिया है जो एक हिन्दू अवयस्क के तन-धन के प्राकृ- 
तिक एवं इच्छापत्रीय अभिभावक बनने के अधिकारी हैं। उसने अभिभावकों के ऊपर 
प्रतिबन्ध भी लगा दिये है। 

अधिनियम का छागू होना 

३. (१) यह अधिनियम-- 

(क) वीर शैव, लिगायत या ब्राह्या, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायियों के 
सहित ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो कि हिन्दू धर्मं के रूपों या विकासों 
में से किसी के नाते धर्म से हिन्दू है, 

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिक्‍ख है, और 

(ग) जब तक कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर कि इस अधिनियम का विस्तार 
है, अधिवासित ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, जो कि धर्मं से मुसलमान, 
ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि यदि 
यह श्रधिनियम पारित न किया गया होता तो वह ऐसी बात के बारे में, 
जिसके लिए कि इसमें व्यवस्था की गयी है, हिन्दू विधि द्वारा या उस विधि 
की भाग रूप क्रिसी रूढि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता, ऐसे भ्रन्य व्यक्ति 
पर भी लागू है। 

व्याख्या--निम्नगत व्यक्ति, अ्र्थात्‌-- 

(क) ऐसा कोई बालक, चाहे वह औरस हो या जारज, जिसके दोनों जनक धर्म से 

“हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्‍व हों, 
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(ख) ऐसा कोई वालक, चाहे वह औरस हो या जारज, जिसके जनकों में से एक 
धर्म से हिन्दू, वौद्ध, जेन या सिकव॒ है और जिसका लालन-पालन उस आदिम 


जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है जिसका 
कि ऐसा जनक है या था, और 


(ग) एसा कोई व्यक्ति, जिसने हिन्दू, वौद्ध, जैन या सिक्‍्ख धर्म ग्रहण किया है, 
या पुनंग्रहण किया है, 
यथास्थिति धर्मं से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्‍ख है। 


(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में 
अन्तर्विष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२५) के अ्र्थों 
के अन्दर वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों पर तब तक लाग्‌ 
न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा 

अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। 


(२) इस अधिनियम के किसी प्रभाग में हिन्दू पद का ऐसे अर्थ लगाया जायगा 
मानो कि इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कि यद्यपि धर्म से हिन्दू नहीं 
है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिस पर कि यह अधिनियम इस धारा में अन्त- 
विंष्ट उपबन्धों के बल से लागू होता है। 

यह अ्रधिनियम भारतीय हिन्दुओं के ऊपर लागू है। हिन्द कौन है? इसकी व्याख्या 
खण्ड (१) के आरम्भ में को गयी है। इसके उत्त र में सन १९५५-५६ तक जो कानून 
तैयार हो चुका था उसी को हिन्दू मेरेज ऐक्ट” तथा “हि० भझ० और सं० अ्र०” में 
सपिण्डित कर दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट की उस नजीर का एक अंश उद्धरणीय 
है जो प्रिवी कौसिल में अनुमोदित हुई थी। वह अ्रश यह है-- हिन्दू धर्मं की उदारता 
आर लचीलापन देखकर विस्मय होता है। धार्मिक विद्या, सहिष्णुता, निजी आरा- 
धना की अ्रपरिमित स्वतंत्रता, अनपवर्जतता उसकी विशेषताएँ हैं। धार्मिक की अपेक्षा 
उसके सामाजिक नियम कठोरतर है। अ्रगणित जाति-प्रजातियों में अनेकों पद्धतियाँ 
प्रचलित पायी जाती है ।” इसीलिए (हिन्दू ” समाहित करता है जेनियों, बौद्धों और 
सिक्‍खों को भी। बल्कि यह कहना अधिक शुद्ध होगा कि जो कोई न ईसाई है, न 
मुस्लिम है, न यहूदी है, न पारसी, वह हिन्दू है। 

व्याख्या के प्रथम दो चरणों में, वह औरस अथवा जारज' सन्‍्तान भी हिन्दू” के 
श्रन्तगंत मान ली गयी है, जिसका जनक या जननी, दो में से एक भी हिन्दू, बौद्ध, 
जेन या सिक्‍ख॒ रहा हो। उसके तीसरे चरण ने इस नजीरी मत को कानून का रुतबा 
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दे दिया है कि शुद्धि के अनन्तर एक व्यक्ति हिन्दू माना जायगा, वह बीच में चाहे जो 
धर्म ग्रहण कर चुका हो । 


उपधारा (२) में भारतीय संविधान का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद ३६६ 
के खण्ड २५ में अनुसूचित कबीलों की परिभाषा लिखी हुई है और अनुच्छेद ३४२ में 
उन कबीलों की अधिसूचना छापने की विधि लिखी हुई है। इस विधि का अनुवर्तेन सन्‌ 
१९५० व १९५१ में हो चुका है। इस उपधारा के अनुसार उन आदिम कबीलों पर 
न हिन्दू विवाह अधिनियम के उपबन्ध और न हिन्दू अ० और स० अर०” के उप- 
बन्ध तब तक लागू किये जायेंगे जब तक उनको लागू करने का आदेश केन्द्रीय सर- 
कार “गजट” में न प्रकाशित करे। उपधारा (३) मे यह स्पष्टतः जताने का प्रयास 
किया गया है कि हिन्दू” की व्याख्या अपवर्जी और वहिष्कारी रीति से नहीं, वरंच 
व्यापक तथा समाहित शील रीति से करती चाहिए । 


परिभाषाएँ 
४. इस अधिनियम में-- 
(१) “अवयस्क” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी भ्रठारह वर्ष की आयु पूरी 
नही हुई है, 


(२) सरक्षक” से वह व्यक्ति अ्रभिप्रेत है जो अवयस्क के शरीर की या उसकी' 
सम्पत्ति की या उसके शरीर और सम्पत्ति दोनों की देखरेख कर रहा है, 
और इसके अन्तर्ग त--- 
(क) प्राकृतिक सरक्षक है, 
(ख) अवयस्क के पिता या माता के इच्छापत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक है, 
(ग) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित सरक्षक है, और 
(घ) किसी प्रतिपालक अधिकरण से सम्बन्ध किसी अधिनियमिति के 
द्वारा या अधीन इस रूप में कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति है, 
(३) “प्राकृतिक” सरक्षक से धारा ६ मे वर्णित संरक्षकों में से कोई अभिग्रेत है। 


इस धारा में परिभाषाएँ बहुत गिनी जा चुकी हैं और पारिभाषिक शब्द इतने 
लोकप्रचलित है कि उनका आशय समझाना आवश्यक नहीं लगता। इसी लिए यह 
वाक्य--- जब तक कि प्रसग से ग्रन्यथा अपेक्षित न हो” इस धारा में उल्लिखित नहीं 
है, यद्यपि अन्य अधिनियमों की परिभाषात्मक धारा में वह सामान्यतः संलग्न रहता 
है। फिर भी निवंचन का यह नियम सर्वथा स्मरणीय है कि पारिभाषिक शब्दों का 
ऐसा अर्थ लगाना चाहिए जो संदर्भ या विषय के प्रतिकूल या असंगत न पड़े । 
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अधि नियम का सर्वोपरि प्रभाव 


५. इस अधिनियम में अन्यथा व्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय---- 

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित रूपेण पूर्व प्रवृत्त हिन्द विधि का 
कोई मूलपाठ, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागभूत कोई रूढि या 
प्रथा किसी ऐसे मामले के बारे में, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध 
बनाया गया है, प्रभावी नहीं होगी, 

(ख ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से अ्रव्यवहित रूपेण पूर्व प्रवृत्त कोई अन्य विधि, 
जहाँ तक कि वह इस अधिनियम मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों में किसी से असंगत 
है, प्रभावी नही होगी । 

इस धारा ने २५ अगस्त सन्‌ १९५६ से हि० झ० और स० अधिनियम” को 
अभिभावी प्रभाव दे दिया है। फलतः जिन मामलों के लिए इस अधि नियम के भीतर 
उपबन्ध हो, उन पर उस तारीख से न तो कोई शास्त्रीय वाक्य या उसका निवंचन लागू 
होगा, न कोई ऐसी प्रथा या रूढि, जिसमें कानून की शक्ति आ चुकी हो। इस अधि- 
नियम ने पूर्ववर्ती नजी री और परिनियत कानून को भी उन मामलों के विषय में निष्प्र- 
भावित कर दिया है, चाहे उस कानून को प्रान्तीय सरकार ने रचा हो, या केन्द्रीय 
सरकार ने। किन्तु याद रहे कि यह अधिनियम सन्‌ १८९० वाले “गार्जियन ऐण्ड 
वाड स॒ ऐक्ट” को अपना अनुपूरक मानता है। 


हिन्दू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक 
६. हिन्दू अवयस्क के शरीर और हिन्दू अवयस्क की अभ्रविभक्‍त पारिवारिक 
सम्पत्ति में उसके अविभकत हित का अपवर्जन करके सम्पत्ति की बावत वैसे 
अवयस्क के प्राकृतिक सं रक्षक--- 

(क) लड़के या अविवाहित लड़की की अवस्था में पिता और तत्पदचात माता है 
परन्तु जो अवयस्क पूरे पाँच वर्ष को झ्रायु का नहीं हो चुका हो, वह मामूली 
तौर से माता की अभि रक्षा में रहेगा, 

(ख) जारज लड़के या जारज अविवाहित लड़की की अवस्था में माता और तत्प- 
दइचात पिता है, 

(ग) विवाहित लड़की की अ्रवस्था में उसका पति है, परन्तु यदि व्यक्ति--- 

(क) हिन्दू नहीं रहा है, या 

(ख ) यदि वह वानप्रस्थ या यति या सन्‍्यासी बनकर संसार को पूर्ण रूपेण और 
अन्तिम रूपेण त्याग चुका है, 
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तो वह व्यक्ति श्रवयस्क के प्राकृतिक सरक्षक के रूप में इस धारा के उप- 

बन्धों के अधीन कार्य करने के लिए हकदार नहीं होगा । 
व्याख्या--इस धारा में 'पिता' और माता' पद के अन्तर्गत सौतेला पिता और सौतेली 

माता नहीं है। 

हिन्दू अवयस्क के प्राकृतिक अभिभावक कौन होते हैं, इस प्रश्न १र जितना कानून 
पहले निर्मित हो चुका था, उसमें इस अधिनियम ने कोई काट-छाँट नहीं की है। इस 
धारा ने स्पष्टतया विहित कर दिया है कि पाँच वर्ष की आयु तक बालक या बालिका 
का अभिरक्षक पिता नहीं माता रहेगी । क्या इसका तात्पर्य यह है कि छठे वर्ष में प्रवेश 
करने पर माता की अभिरक्षा आ्रात्मगत रूप से समाप्त होकर पिता के हाथ लग जायगी ? 
नहीं, क्योंकि यदि विधानमण्डल का ध्येय यही होता, तो धारा के भीतर ऐसी अभि- 
व्यक्ति मिलती | मालूम यह पड़ता है कि हर अवस्था में अदालत को अ्वयस्क के हित 
'एवं कल्याण का ही सर्वोपरि ध्यान बनाये रखना चाहिए। हर मामले के अपने विलक्षण 
तथ्य और अवस्थितियाँ होती हैं। अदालत को उनका भी विचार करना चाहिए। 
उसके पथ प्रदर्शनार्थ सन्‌ १८९० के “गार्जियन ऐण्ड वार्ड स ऐक्ट” की धारा (१७) 
की दूसरी व तीसरी उपधाराश्रों में इस सम्बन्ध में कतिपय नियम लिखे मिलेंगे। यदि 
कल्याणार्थ झ्रावश्यक प्रतीत हो तो अभिरक्षा वाले अपने व्यक्तिगत पवित्र दायित्व को 
पिता या माता हस्तान्तरित भी कर सकते है। सन्‌ १९१४ की “मिसेज ऐली बेसेण्ट 
व० नारायन्यह” (४१, इं० ए० ३१४) नामक विख्यात प्रिवी कॉंसिल की नजीर में 
यह निर्णीत हुआ था कि ऐसा हस्तान्तरण किया जा सकता है और विश्वंडित भी किया 


जा सकता है और यदि अदालत को उचित प्रतीत हो, तो अदालत हंस्तान्तरण के विख॑- 
डन को रोक भी सकती है। 


दत्तक पुत्र की प्राकृतिक संरक्षकता 


७. जो दत्तक पुत्र श्रवयस्क है, त्तक भ्रहण पर उसकी प्राकृतिक सं रक्षकता दत्तक- 
ग्रहीता पिता और तत्पश्चात्‌ दत्तक ग्रहीत्री माता में निहित हो जाती है। 


इस धारा में “दत्तक पुत्र” की चर्चा तो है, किन्तु दत्तक पुत्री, की नहीं। 
कारण यह है कि हिन्दू एडाप्शन्स ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट जिसने प्राचीन हिन्दू ला 
के विपरीत बालिका के पुत्रीकरण को अनुज्ञात कर दिया है, हिन्दू अ० ओर स० अधि- 
नियम” के क्रियाशील हो जाने के पदचात्‌ पारित हुआ था । प्रइन यह उठता है कि प्र 


दत्तक पुत्री का प्राकृतिक संरक्षक कौन समझा जाय ? हिन्दू ए० ऐण्ड मे० एक्ट 
की धारा (१२) ने धर्मशास्त्र का अनुसरण करके विहिंत किया है कि पुत्रीकरण 
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के अनन्तर शिशु” की अपने जनक-कुटुम्ब के साथ सारी ग्रन्थियों का विघटन हो 
जाता है और साथ ही साथ वे पालक कुटुम्ब के साथ जुड़ जाती हैं। इस नियम को 
देखकर प्रतीत यह होता है कि दत्तक-पुत्री की भी प्राकृतिक संरक्षकता, अवयस्कता के 
स्थिति काल में, उसके पालक-पिता व पालक-माता के पास पहुँच जाती है। 


प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियां 
८. (१) हिन्दू अवयस्क का प्राकृतिक सरक्षक इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए ऐसे समस्त कार्यो को करने के लिए शक्ति रखता है, जो कि अवयस्क 
के फायदे के लिए या उस अवयस्क की सम्पदा के आपन, सरक्षा या फायदे 
के लिए आवश्यक, युक्तियुक्त और उचित हैं, किन्तु संरक्षक व्यक्तिगत 
प्रसंविदा के द्वारा किसी हालत मे भी अवयस्क को बाध्य नहीं 
कर सकता । 


(२) प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्वतन अनुज्ञा के बिना-- 
(क) अवयस्क की स्थावर सम्पत्ति के किसी भाग को बन्धक या भारित या विक्रय, 
दान, विनिमय द्वारा या अन्यथा हस्तान्तरित नही करेगा, या 


ऐसी सम्पत्ति के किसी भाग को पाँच वर्षो से अधिक होने वाली अवधि के 

लिए या जिस तारीख को अवयस्क वयस्कता में प्रवेश करेगा उस तारीख से 

एक वर्ष से अधिक होने वाली झवधि के लिए पट्टे पर नही देगा। 

(३) प्राकृतिक संरक्षक ने उपधारा (१) या उपधारा (२) के उल्लघन में स्थावर 
सम्पत्ति का जो कोई व्ययन किया है, वह उस अवयस्क की या उसके अधीन 
दावा रखने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य करणीय होगा। 

(४) कोई न्यायालय प्राकृतिक संरक्षक को उपधारा (२) मे वर्णित कार्यो में से 

किसी को भी करने के लिए अनुज्ञा आवश्यकता की अवस्था या अवयस्क 

के स्पष्ट प्रलाभ के लिए देने के सिवाय न देगा। 


(५) संरक्षक और प्रतिपालित अधिनियम, १८९० (१८९० का ८ ) उपधारा (२) 
के अधीन न्यायालय की श्रनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन को और 
उसके बारे में सब सूरतों में ऐसे लागू होगा, मानो कि यह उस अधिनियम 
की धारा २९ के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवे- 
दन हो, और विशिष्टत:--- 

(क) आवेदन से संसक्त कार्यवाहियों की बाबत यह समझा जायगा कि वे उस 
अधिनियम के अधीन उसकी धारा ४ क के श्र्य॑ में कार्य वाहियाँ हैं, 


(ख 
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(ख) न्यायालय उस अधिनियम की धारा ३१ की उपधाराओं (२), (३) और 


(ग) 


(४) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और शक्तियों से युक्त 
होगा, 

प्राकृतिक सं रक्षक को उन कार्यो में से किसी को, जो कि इस धारा की उप- 
धारा (२) में वर्णित है, करने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले 
न्यायालय के आदेश की अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें कि साधारणतः 
उस न्यायालय के विनिर्चयों की ग्रपील होती है। 

इस धारा मे, न्यायालय से वह नगर-व्यवहार न्यायालर्य या जिला न्याया- 
लय या सरक्षक और प्रतिपालित अधिनियम, १८९० की धारा ४ क के अधीन 
सशक्त न्यायालय अभिप्रेत है, जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में 
वह स्थावर सम्पत्ति स्थित है, जिसके बारे मे कि आवेदन किया गया है 
और जहाँ कि स्थावर सम्पत्ति किसी ऐसे एक से अधिक न्यायालय के क्षेत्रा- 
धिकार में स्थित है, वहाँ वह न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी स्थानीय 
सीमाझ्रों के क्षेत्राधिकार मे उस सम्पत्ति का कोई प्रभाग स्थित है। 


इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व प्राकृतिक सरक्षक के वही अ्रधिकार होते 
थे, जो प्रिवी कौसिल ने हनुमान प्रसाद ब० मु० बबुई” (६ मू्स , इं० एपील्स ३९३) 
में कमबद्ध रूप से निर्धारित कर दिये है। वही नियम इस धारा में निगमित कर लिये 
गये हैं। अन्तर यह है कि पहले प्राकंंतिक' सरक्षक को नही, केवल अभ्रदालती संरक्षक 
को ही शभ्रदालत को अनुमति लेनी पड़ती थी। श्रब प्राकृतिक सरक्षक के लिए भी अदा- 
लत की आज्ञा लेना अनिवाय कर दिया गया है। 


९. (१) 


(२) 


वसीयती संरक्षक और उनकी दाक्तियां 


अपने अवयस्क औरस बालकों के प्राकृतिक सरक्षक के तौर पर कार्य करने 
के लिए हकदार हिन्दू पिता उनमें से किसी के लिए भी स्वय अवयस्क के 
शरीर के लिए या अ्रवयस्क की धारा १२ मे निदिंष्ट अविभकत हित से 
भिन्न सम्पत्ति के लिए या दोनों के लिए इच्छापत्र द्वारा सरक्षक नियुक्त 
कर सकेगा। 

यदि माता से पूर्व पिता मर जाता है तो उपधारा (१) के अधीन की गयी 
नियुक्ति प्रभावी नहीं होती, किन्तु यदि माता इच्छापत्र द्वारा किसी व्यक्ति 
को संरक्षक नियुक्त किये बिना मर जाती है तो वह पुनः नवीभूत हो जायेगी। 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 
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अपने अवयस्क औरस बालकों के प्राकृतिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने 
के लिए हकदार हिन्दू विधवा और वह हिन्दू माता जो कि अपनी झवयस्क 
ओऔरस सन्‍्तान के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए इस' तथ्य 
के कारण हकदार है कि पिता प्रारकुतिक सरक्षक के तौर पर कार्य करने के 
लिए गर हकदार हो गया है, स्वय अवयस्क के शरीर के लिए या अवयस्क 
की (धारा १२ में निर्दिष्ट अविभकत हित से भिन्न) सम्पत्ति के लिए या 
दोनों के लिए उन बालकों में से किसी के लिए इच्छापत्र द्वारा संरक्षक नियुक्त 
कर सकेगी । 

अपने अ्रवयस्क जारज बालकों के प्राकृतिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने 
के लिए हकदार हिन्दू माता स्वयं अ्रवयस्क के शरीर के या अवयस्क की 
सम्पत्ति के लिए या दोनों के लिए उनमें से किसी के लिए इच्छापत्र द्वारा 
संरक्षक नियुक्त कर सकेगी। 

इच्छापत्र द्वारा ऐसे नियुक्त किया गया संरक्षक यथास्थिति अ्रवयस्क के पिता 
या माता की मृत्यु के पदरचात्‌ अवयस्क के सरक्षक के तौर पर काय॑ करने 
के लिए और इस अधिनियम के अधीन प्राकृतिक सं रक्षक के समस्त अधिकारों 
को, ऐसे विस्तार तक और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए यदि कोई 
हो, जैसे कि इस अधिनियम और इच्छापत्र में उल्लिखित हैं, प्रयोग करने 
के लिए अधिकारवान होगा। 

इच्छापत्र द्वारा ऐसे नियुक्त किये गये संरक्षक के अधिकार उस सूरत में, 
जिसमें कि अवयस्क बालिका है, उसके विवाह होने पर खत्म हो जायेंगे। 


ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के क्रियाशील हो जाने के अनन्तर पिता को इच्छा- 
पत्र में संरक्षक नियुक्त करने के मिस अवयस्क की माता को संरक्षकता के हक से वंचित 
कर देने का अधिकार नहीं रह गया है। क्योंकि यद्यपि पिता को वसीयती संरक्षक 
नियुक्त करने का अखण्ड अधिकार इस धारा की (१) उपधारा ने दे दिया है, तथापि 
इस धारा की उपधारा (४) में तथा धारा (६) में यह स्पष्ट रूप से विहित कर 
दिया गया है कि पिता के उपरान्त माता को सरक्षकता का हक होता है, एवं माता 
को भी वसीयती सरक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। कानून यह है कि कोई व्यक्ति 
अपने परिनियत हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस धारा में माता के वसी- 
यती अभिभावक नियुकक्‍त करने के अ्रधिकार पर बल दिया गया है। इसकी उपधारा 
' (५) महत्वपूर्ण है। जैसे प्राकृतिक संरक्षक के ऊपर नियत्रण रखने के निमित्त संक्रमण 
के विषय में धारा ८(२) द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, वेसे ही इस उपधारा ने 
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वसीयती संरक्षक के अ्रधिकार परिसीमित करके यह विहित कर दिया है-- ऐसे 
विस्तार तक और ऐसे निबं॑ंन्धनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, जैसे कि इस 
ग्रधिनियम और इच्छापत्र मे उल्लिखित है, प्रयोग करने के लिए अधिकारवान होगा। 
अर्थात्‌ वसीयती अभिभावक के लिए भी अदालत की धूव॑तन अनुज्ञा प्राप्त कर लेना 
अ्निवाय होता है। 
संपत्ति के संरक्षक के रूप सें अवयस्क की असमर्थता 

१०. अ्रवयस्क किसी अवयस्क की सम्पत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के 

लिए अक्षम होगा। 

ज्ञातव्य है कि अवयस्क की अक्षमता दूसरे अ्रवयस्क की सम्पत्ति की संरक्षकता 

तक परिसीमित की गयी है। अर्थात्‌ एक अवयस्क दूसरे अवयस्क के तन का अभि- 
रक्षण करने के लिए अक्षम नहीं होता है। वह अपनी सनन्‍्तान तथा पत्नी के तन का अ्भि- 
रक्षक वन सकता है। वह, जैसा कि कहा जा चुका है, संयुक्त कुट्म्ब में प्रभु या मैनेजर 
के पद पर भी आसीन हो सकता है। सयुक्त कुटुम्ब के मैनेजर की हैसियत से वह 
अ्रविभक्‍त सम्पत्ति में अवयस्क समांशी के अश की सरक्षकता भी कर सकता है। 
११, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति इस आधार पर ही 

कि वह अवयस्क का वास्तविक संरक्षक है, हिन्दू अवयस्क की सम्पत्ति का 

व्ययन करने के लिए या उससे संव्यवहार करने के लिए हकदार नहीं होगा। 

वास्तविक संरक्षक को अग्रेजी में डे फैक्टो गार्जियन” कहते हैं। अ्वयस्क' की 

सम्पत्ति के साथ गोलमाल करने के प्रलोभन का संवरण करना इस श्रेणी के अभिभावक 
के लिए कष्टसाध्य होता है। अतः यद्यपि प्राचीन कानून में हनुमान प्रसाद ब० मु० 
बबुई” वाली नजीर के आधार पर एक वास्तविक संरक्षक के श्रधिकार उतने ही विस्तृत 
थे, जितने कि एक प्राकृतिक सरक्षक के, तथापि उन अधिकारों को समाप्त कर देने 
में ही कल्याण समझा गया। प्राचीन नियम की उपादेयता और जोखिमों का सूक्ष्म 
विचार फेडरल कोर्ट ने सन्‌ १९४९ में जिस नजीर में किया था उसका नाम है 
“कोण्डामूडी ब० मैनेनी” ११, फंडरल कोर्ट रिपोर्ट ६५। इस धारा का परिणाम क्‍या 
है ? इसके दो उत्तर हो सकते है। एक तो, जैसा ऊपर कहा गया है, यह कि “वास्त- 
विक सरक्षक” के अधिकार समाप्त कर दिये गये है। श्रर्थात्‌--वास्तविक संरक्षक” 
के पद का उत्सादन कर दिया गया है। दूसरे, यह कि यदि विधानमण्डल का मन्तव्य 
उत्सादन कर देने का था, तो इस धारा मेंशब्द लिशे न मिलते-इस' आधार पर 
ही कि वह अवयस्क का वास्तविक सरक्षक है।” इन शब्दों से यह आ्राशय ध्वनित होता 
है कि वह अन्य आधार पर अवयस्क की सम्पत्ति का व्ययन करने के लिए अधिकृत है। 
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श्र्थात्‌ यदि हस्तान्तरग्राही यह प्रमाण दे कि सक्रमण अ्रवयस्क की आवश्यकताओं के 
निमित्त अथवा उसक्री सम्पदा के कल्याणा्थ किया गया था, तो ऐसे सक्रमण को निपिद्ध 
नही मानना चाहिए। यद्यपि सीमान्‍्त टिप्पणी पहले उत्तर का समर्थत करती है, तथापि 
ऐसी टिप्पणी धारा के आशय को नियत्रित या सीमित नहीं कर सकती | 
१२९. जहाँ कि किसी अवयस्क का अविभकत हित अविभक्‍त परिवार सम्पत्ति में है 
और वह सम्पत्ति परिवार के अविभकत वयस्क सदस्य के प्रबन्धाधीन है, तो 
ऐसे अविभकक्‍त हित के बारे में अवयस्क के लिए कोई सरक्षक नियुक्त नहीं 
किया जायगा; 
परन्तु इस धारा में की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह ऐसे 
हित के बारे में सं रक्षक नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार 
को प्रभावित करती है। 
इस विषय के ऊपर जो नजीरी कानून बन चुका था उसी को इस धारा ने मूर्ति- 
मान कर दिया है। वह कानून प्रकरण (१७) में बताया जा चुका है। समांशिता 
वाली सम्पत्ति के भीतर, मिताक्षरा के अनुसार, किसी भी सदस्य का हिंत निश्चित और 
निर्धारित नहीं रहता है। यही इस धारा वाले नियम का मूल कारण है। यदि श्र॒कल 
समांणीगण अवयस्क हों, तो उस दशा में, मात्र उस काल पर्यन्त के लिए जब तक उनमें 
सबसे ज्येष्ठ समांशी वयस्कता प्राप्त न करे, अदालत सम्पत्ति का अभिभावक नियुक्त 
कर सकती है। जब सबसे ज्येष्ठ समांशी वयस्क हो चुके तब, संयुक्त कौट्म्बिक सम्पत्ति 
उसको सौप देने के लिए अदालत बद्ध हो जाती है। धारा में स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट 
के अन्तर्भूत अधिक्षेत्र (इन्हे रेण्ट ज्यूरिस्डिक्शन) को वैसा ही छोड़ दिया गया है। 
१३. (१) किसी न्यायालय द्वारा किसी हिन्दू अ्रवयस्क के सरक्षक के तौर पर किसी 
व्यक्ति की नियुक्ति या घोषणा करने में अवयस्क के कल्याण को ही सर्वो- 
परिता दी जायगी । 

(२) यदि न्यायालय की किसी व्यक्ति की बाबत यह राय है कि उसकी संरक्षकता 
अवयस्क के लिए कल्याणकर नही होगी, तो वह इस अधिनियम या हिन्दुओं 
में विवाहार्थ सरक्षक सम्बन्धी किसी विधि के उपबन्धों के बल से ही सं रक्ष- 
कंता करने के लिए हकदार न हो जायगा। 

“गार्जियन ऐण्ड वाड्‌ स ऐक्ट” की धारा (१७) ने जिस सिद्धान्त, यानी अव- 


यस्क का कल्याण” पर बल दिया था, उसी को इस धारा ने सर्वोपरि महत्व प्रदान 
किया है 


ब्रकरण २ 
हिन्दू-संहिता (हिन्दू कोड ) 


हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम, १६५६ 
(१९५०६ का रे०वाँ) 
(हिन्दुओं में निवंसीयती उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि का 
सशोधन और समेकन करने के लिए अधिनियम ) 
अध्याय १ 

संक्षिप्त नाम और विस्तार 

२. (१) यह अ्रधिनियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ कहलाया जा सकेगा। 
(२) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। 

अधिनियम का राग होना 
२. (१) यह अधिनियम--- 

(क) वीर शैव, लिंगायत, या ब्राह्म, प्रार्थना या आय समाज के अनुयायी के सहित 
ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो कि हिन्दू धर्म के रूपों या विकासों में 
से किसी के नाते धर्म से हिन्दू है, 

(ख ) ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जेन या सिक्‍्ख है और 

(ग) जब तक कि ऐसें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो कि धर्मं से मुसलमान, 
ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि यदि 
यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह ऐसी किसी बात के बारे 
में जिसके लिए कि इसमें व्यवस्था की गयी है, हिन्दू विधि द्वारा या उस 
विधि की भाग रूप किसी रूढि या प्रथा द्वारा शासित न होता ऐसे अन्य 
व्यक्ति पर भी लागू है। 

्याख्या--निम्न व्यक्ति, श्र्थाति--- 

(क) ऐसा! कोई बालक, चाहे वह औरस हो या जारज, जिसके दोनों जनक धर्म 
से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्‍ख हों, 

(ख ) ,ऐसा कोई बालक, चाहे वह औरस हो या 'जारज, जिसके जनकों में से एक' 
धर्म से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिकव है और जिसका लालन-पालन उस 


हिन्दू संहिता (हिन्दू कोड) ४१७ 


आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया 
है जिसका कि ऐसा जनक है या था, और 


(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्त्र धर्म ग्रहण किया हैं 
या पुनग्नंहण किया हैं, 
यथास्थिति धर्म से हिन्द, दौद्ध, जेन या सिक 


(२) उपधारा (१) में अन्तविप्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में 
अन्तर्विप्ट कोई वात सविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२५) के अर्थों 
के अन्दर वाली किसी अनुसूचित अ[दिम जाति के सदस्यों पर तब तक लागू 


न होगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा 
अन्यथा निर्दिप्ट न करे। 


है 
हुए 


(३) इस अधि नियम के किसी प्रभाग में “हिन्दू” गव्द का ऐसा अर्थ लगाया जायगा 
कि मानों इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कि यद्यपि धर्म से हिन्दू नहीं है 
तथापि ऐसा व्यक्ति हैं जिस पर कि यह अधिनियम इस धारा में अन्त- 
विंष्ट उपबन्धों के बल से लागू होता है। 

इस अधिनियम की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि इसमें मात्र निवंसीयती उत्तरा- 
घिकार के नियमों को क्रमबद्ध किया गया है। किन्तु तीसरे अध्याय में वसीयती' उत्तरा- 
धिकार की भी चर्चा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के उद्देश्य को प्रस्ता- 
बना नियत्रित या सीमित नहीं कर सकती। प्रस्तावना से यह भी' प्रतीत होता है कि 
इस अधिनियम ने विषय सम्बन्धी कानून को मात्र संशोधित नहीं |किया ,है, अपितु 
उसका समेकन या संहिता-करण भी कर दिया है। संहिताकरण या समेकन का परि- 
णाम क्‍या होता है ? ऐसे अ्रधिनियम से उच्चतम अदालत तक बद्ध होती है। वह 
इसके वाहर नहीं जा सकती। पूर्ववर्ती विधि का चाहे अधिनियम ने आमूल परिवर्तन 
या रूपभेद कर दिया हो, अधिनियम ही पक्षों के हकों को विनियमित करेगा। इसके 
अतिरिक्त धारा (४) ने इस अधिनियम को सर्वोपरि प्रभाव प्रदान कर दिया है। 
तब भला उन बातों पर, जिनके लिए इस अधिनियम के भीतर उपबन्ध कर दिया गया 
है, कोई बाहरी विधि या नियम केसे प्रयोज्य हो ककता है ? साथ ही साथ उन बातों 
का निर्णय करने के लिए, जिनका उपबन्ध इस ग्रधि नियम के भीतर नहीं दीखता, सिवा 
पूर्ववर्ती विधि के किस चीज का सहरा लिया जा सकता है ? 


अधिनियम की प्रस्तावना और उसके सक्षिप्त नाम में यह अन्तर है कि प्रस्तावना 
में अधिनियम का क्षेत्र “निर्वसीयती उत्तराधिकार' बताया गया है, और संक्षिप्त नाम 
२७ 
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जय 


में उत्तराधिकार | उत्तराधिकार शब्द दोनों तरह के उत्तराधिकारियों को समाहित 
करता है--वसीयती व निवंसीयती । राष्ट्रपति ने अपनी अ्रनुमति १७ जून सन्‌ १९५०६ 
को दी थी और उसी दिन से यह अधिनियम क्रियाशील हा गया था। हिन्दू शब्द की 
व्याख्या खण्ड (१) के आरम्भ में हो चुकी है और हिन्दू अ० और स० अधिनियम 
के भी आरम्भ में। इस प्रदन पर कि हिन्दू कौन है, जो कानून बन चुका था, उसी 
को धारा (२) ने समावेष्टित कर लिया है। 

परिभाषाएं और निर्वेचन 


३, (१) इंस अधिनियम में जब तक कि प्रसग से अन्यथा अपेक्षित न हो-- 

(क) “गोत्रज”--यदि दो व्यक्ति केवल पुरुषों के माध्यम द्वारा ही रक्त या दत्तक- 
ग्रहण द्वारा एक दूसरे के नातेदार हों, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का 
गोचज कहा -जाता है। 

मद्रास अधिनियम (१९४९ का ९) 


(ख) “अलियसन्तान विधि” से विधि की वह पद्धति अभिप्रेत है जो कि ऐसे व्यक्ति 
पर लागू है जो कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास 
अलियसन्तान अधिनियम, १९४९, द्वारा या रूढ़िगत अलियसन्तान विधि 
द्वारा उन विषयों की वाबत शासित होता जिनके लिए इस अधिनियम में 
उपबन्ध किया गया है, 

(ग) “बन्धु”--यदि दो व्यक्ति एक इूसरे के रक्त या दत्तकग्रहण द्वारा नातेदार 
है किन्तु ऐसे नातेदार स्ंथा पुरुषों के माध्यम द्वारा ही नही हैं, तो एक 
व्यक्ति दूसरे का बन्धु कहा जाता है, 

(घ) “हढ़ि” और प्रथा” पदावलियों से ऐसा कोई नियम संज्ञात है जिसने कि 
दीघं काल तक निरन्तर और एकरूपता से अनु पालित किये जाने के कारण 
किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार मे के हिन्दुग्नों 
में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया है-- 

परन्तु यह तब जब कि नियम असदिग्ध हो और अयुक्तियुक्त या लोक+ 
नीति के विरुद्ध न हो, और 
परन्तु यह और भी कि परिवार को ही लागू नियम की अवस्था में यह 
परिवार द्वारा तोड़ न दिया गया हो, 
(ह) “सगा”, सौतेला और सहोदर'-- 
(अर) कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नादेदार तव कहलाते है जब कि वे 
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हैं और सौलेले नातेदार 


एक ही पूव॑ज से उसकी एक ही पत्नी से जन्मे 
ज॑ से किन्तु उसकी- भिन्न पत्तियों 


तब कहलाते हैं जब कि वे एक ही पृव॑ 
से जन्मे हों, 

(आ) दो व्यकवित एक दूसरे के सह दर नातेद:र तब कहलाते है जव कि वे एक 

ही पू्व॑जा से किन्तु उसके भिन्न पतियों से जन्मे हों, 
ध्याख्या--इस खण्ड में पूर्वज शब्द के अन्‍्तगंत पिता है और “पृव॑जा” के 
ग्रन्तगंत माता है 

(च) दायाद” से ऐसा कोई पुरुष या नारी व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि 
निर्वेसीयत की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने के लिए इस अधिनियम के 
अधीन हकदार है 

(छ) “निर्वंसीयत--व्यक्ति के बारे मे यह समझा जाता है कि वह उस सम्पत्ति 
के विषय में निवंसीयत मरा है जिसके लिए कि उसने ऐसा वसीयती व्ययन 
नही किया है जो कि प्रभावशील होने के योग्य है 

(ज) “मरुमक्कत्तायम्‌ विधि“--से विधि की वह पद्धति अभिप्रेत है जो कि 
उन व्यक्तियों पर लागू है-- 

(क) जो कि यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो मद्रास मरुसक्क- 
त्तायम्‌ अधिनियम, १९३२, तिरुवांकुर नायर अधिनियम, तिरुवांकुर 
ईषवा अधिनियम, तिरुवांकुर नान्जिनाड अधिनियम, तिरुवांकुर क्षत्रिय 
अधिनियम, तिरुवांकुर कृष्णवह मरुसक्कत्तायी अधिनियम, कोचीन 
मरुमक्कत्तायम्‌ अधिनियम या कोचीन नायर अधिनियम द्वारा उन विषयों 
की बाबत शासित होते जिनके लिए कि इस अधिनियम द्वारा उपवन्ध किया 
गया है, या 

(ख ) जो कि ऐसे समुदाय का है जिसके सदस्य भ्रधिकतर तिरुवाकुर, कोचीन या 
मद्रास राज्य के अधिवासी है और यदि यह अधिनियम पारित न हुआ 
होता तो जो कि उन विययों की बाबत जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा 
उपबन्ध किया गया है, दाय की ऐसी किसी पद्धति द्वारा शासित होते 
जिसमे कि नारी परम्परा के माध्यम द्वारा उद्भव गिना जाता है। 
किन्तु इसके अन्तर्गत अलियसन्तान विधि नहीं है 

“पंबदिरी विधि” से विधि की वह पद्धति अभिप्रेत है जो कि उन व्यक्तियों 

पर लागू है जो कि यदि यह भ्रधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास 

नंबूदिरी अधिनियम, १९३२, कोचीन नबूदिरी अधिनियम या तिरुवांकुर मल्रा- 


(झ 


अर पाक 
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बे 


यल्ल ब्राह्मण अधिनियम द्वारा उन विषयों की बाबत शासित होते जिनके 
लिए कि इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, 

(व्य) नातेदारी” से विधिवत सकुल्यता द्वारा नातेदारी अभिप्रेत है--परन्तु जारज 
सन्‍्तान की नातेदारी अपनी माता और परस्पर एक दूसरे से समझी जायगी 
और उतके औरस वंशज उनके और परस्पर एक दूसरे के नातेदार समझे 
जायेगे और नातेदारी या नातेदार अभिव्यक्त करने वाली किसी बात का 
तदनुकूल अर्थ लगाया जायगा। 

(२) इस अ्धिनियस में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, पुल्लिग 
शब्दों के अन्तर्गत नारियाँ न समझी जायेंगी। 

. पारिभाषिक शब्दों की उपादेयता यह है कि उनके प्रयोग से वाक्य और वचन 
कम लिखने और कहने पडते हैं। पारिभाषिक शब्द सगर्भ और सहेतु होते हैं, बोल- 
चाल वाले शब्दों की अपेक्षा उनका आशय विशिष्ट तथा सीमित होता है। उदाहरणार्थ 
“रूढि ” और “प्रथा” के साधारण अर्थ उन शर्तों व सोपाधिताओं से निबंन्धित एवं संकु- 
चित नहीं माने जाते जो इस धारा की परिभाषा में लिखी मिलती हैं। उसी तरह 
नातेदारी शब्द इस अधिनियम के अन्दर विशेष अर्थ रखता है। दोनों शब्दों की परि- 
भाषा में वेधिक सिद्धान्तों को समावेष्टित कर दिया गया है। 

अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव 
४. (१) इस अधिनियम मे अन्यथा अभिव्यक्त रूपेण उपबन्धित को छोड़कर--- 

(क) हिन्दू विधि का कोई पाठ, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूप 
रूढि या प्रथा, जो कि इस अधि नियम के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त 
थी, ऐसी किसी बात के बारे में प्रभावशन्य हो जायेगी जिसके लिए कि इस 

ग्रधिनियम द्वारा उपबन्ध किया गया है; 

(ख) कोई अन्य विधि, जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से ग्रव्यवहित पूर्व प्रवत्त 
थी, वहाँ तक हिन्दुश्नों पर लागू न रहेगी, जहाँ तक कि वह इस अधिनियम 
में अ्रन्तविष्ट उपबन्धों में से किसी से असगत है। 

(२) शंकाओं को दूर करने के लिए एतद द्वारा यह घोपित् किया जाता है कि 
इस अधिनियम में अच्तर्विष्ट किसी बात के बारे में यह न समझा जायगा 
कि वह कृषक जोतों के खण्डीकरण के निवारण के लिए या जोत के अ्रधिकतम 

र क्षेत्र को नियत करने के लिए या ऐसी जोतों की बाबत आभोग अधिकारों 


' के न्‍्यागमन के लिए उपबन्ध करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के 
उपबन्धों को प्रभावित करती है। 
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उत्तराधि कार से सम्बद्ध कुछ मामले इस अधिनियम की सक्तिया से अभिव्यक्त- 
रूपेण अपवर्जित कर दिये गये हैं। देखिए धारा (५) | कुछ ऐसे भी है जिनके लिए 
इसमें उपवन्ध नहीं किया गया है। उनको छोडकर अन्य मामलों का निर्णय केवल 
इस अधिनियम के आधार पर हुआ क़रेगा। इस धारा की भगष्ण को ध्यानपूर्वक पढ़ने 
से विदित होता है कि जो मामले पहले उठ या तय हो चुके है, उनको यह अधिनिय म 
प्रभावित नही करेगा। अर्थात्‌ यह अधिनियम भूतलक्षी नहीं है। 
अध्याय २ 
निरवंसीयती उत्तराधिकार 
साधारण 
अधि नियम कुछ सम्पत्तियों पर लागू न होगा 
५. 'यह अधि नियम--- 

(अ) ऐसी किसी सम्पत्ति पर लागू न होगा जिसके लिए उत्तराधिकार विशेष 
विवाह अधिनियम, १९५४ (१९०४ के ४३) की धारा २१ में श्रन्तर्विष्ट 
उपबन्धों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ के 
३९) द्वारा विनियमित होता है, ५ 

(आ) ऐसी किसी सम्पदा पर लागू न होगा जो कि किसी देशी राज्य के शासक 
द्वारा भारत सरकार से की गयी किसी प्रसविदा या करार के निवन्धों द्वारा 
या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूव पारित किसी अ्रधिनियमिति के निवन्धनों 
द्वारा केवल एक दायाद पर न्यागत हाती है 

(इ) वलियम्म तम्मुशन कोविलकम्‌ पोतुस्वत्तु और कोविलकम्‌ पोतुस्वत्तु पर लागू 
न होगा जे। कि महा राज कोचीन द्वारा २० जून, १९४९ का प्रस्यापित उद- 
घोषणा (११२४ की ९) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कोविलकम्‌ 
भरण समिति द्वारा प्रशासित है। 

सिवा अभिव्यक्त रूप से श्रपवजित सम्पत्ति के यह अधिनियम उन सब प्रकार की 
सम्पदाओं पर प्रयोज्य है जो किसी मृत हिन्दू प्रभु ने छोड़ी हो। कृपि-भूमि अपवर्जित 
नही है। इसलिए वह भी इसके व्याप्ति क्षेत्र के अन्दर आ जाती है। 
समांशी सम्पत्ति के हित का न्‍्यागमन 


६« जब कि पुरुष हिन्दू मिताक्षरा समांशी सम्पत्ति में अपनी मृत्यु के समय हित 
रख ते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पदरचात मर जाय, तब उस सम्पत्ति में 
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उसका हित समांशिता के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीवित्व के आधार पर, 
न कि इस अधि नियम के अनुकूल, न्‍्यागत होगा--- 
परन्तु यदि मृतक अनुसूची (१) में उल्लिखित नातेदारिती को या उस वर्ग 
में उल्लिखित ऐसे नातेदार को, जो कि ऐसी नातेदारिनी के माध्यम के द्वारा 
दावा करता है, अपना उत्तरजीवी छोड़ता है, तो मिताक्षरा समांशी सम्पत्ति में 
मृतक का हित इस अधिनियम के अ्रधीन, न कि उत्तरजी वित्व द्वारा, यथास्थिति 
बसीयती या निवंसीयती उत्त राधिकार द्वारा न्‍्यागत होगा। 
व्याख्या १.--हिन्दू मिताक्ष रा समाणी के हित के वारे में इस धारा के प्रयोजनों के 
लिए यह समझा जायगा कि वह हित सम्पत्ति में का वह श्रंश है जो कि इस 
वात का विचार किये विना कि वह समांगी विभाजन के लिए दावा करने 
का हकदार था या नहीं, यदि उसकी अपनी मृत्यु से श्रव्यवहित पूर्व सम्पत्ति 
का विभाजन किया गया होता तो उसे बाँट मे मिलता। 
व्य|रपा २.--इस धारा के पररन्‍्तुक में अन्तविंष्ट किसी बात का यह अर्थ न लगाया 
जायगा कि जिस व्यक्ति ने मृतक की मृत्यु से पूर्व समांशिता से अपने को पृथक 
कर लिया है, उसे या उसके किन्‍्हीं दायादों को वह निर्वसीयती की अवस्था 
में उस हित में अंश पाने का दावा करने के लिए योग्य बनाती है जिसके प्रति 
उस परल्तुक में निर्देश किया गया है। 
ज्ञातव्य है कि सन्‌ १९५६ के पहले हिन्दू विधि” के भीतर किसी समांशी को 
अपने अविभक्त अश का इच्छापत्र लिखना अधिकृत नहीं था। किन्तु इस अधिनियम 
की धारा (३०) ने उस प्राचीन नियम को तोड़कर हिन्दू विधि” में एक आमूल परि- 
वर्तन १्रविष्ट कर दिया है, जिसका प्रभाव संयुक्त कुटुम्ब वाली अवधारणा पर, दत्तक- 
ऊरहण के तथा पोषण के नियमों के ऊपर पडता है। मिताक्षरा का जन्म-स्वत्ववाद और 
दायभाग का उपरम-स्वत्ववाद प्रसिद्ध है। पहले नारीवुन्द पोषणाधिकारी होने पर भी 
समांशिता की सदस्या नहीं मानी जाती थीं। मृतक प्रभु की पृथक या स्वार्जित सम्पदा 
तक में नारी दायादाओं को मात्र आजीवन हक मिलता था। 
बदले हुए समय, उन्नतिशील समाज के विचारों, नारियों की बढ़ती हुईं प्रतिष्ठा, 
साम्य व औचित्य की तृप्णा की अनुहारिता व पूर्ति करने के लिए धर्मशास्त्रीय १ ठों 
का उदार निर्वचन जब समुचित नहीं लगा, तो आमूल परिवर्तत और सुधार करने का 
मात्र उपाय विधायकमण्डल के पास विधि-निर्माण ही रह गया है। हर एक उन्नत देश में 
सम्पत्ति का अंवाध व्ययन प्रचलित होता है। संयुक्त कुटुम्ब की प्रणाली के साथ जो 
सम्पत्ति-हस्तानतरण तथा दायप्राप्तिऔर विभाजन के कठोर नियम संलग्न थे वे अवाध 
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व्ययन में बाधक थे। इन त्रूटियों को दूर करने तथा देश भर में वेधिक एकरूपतः के 
प्रचार का सीधा उपाय शायद यह होता कि जन्म-स्वत्ववाद और उत्तरजीविता वबली 
प्रणाली की उत्सादित कर दिया जाय । किन्‍नू एसे तीत्र एवं उम्र उपाय से विरोर्ध 
ग्रान्दालन तथा जनता के कषोभ में दृदमनीय तोक्नता और वेग अवश्य झा जाता । इस- 
लिए प्राचीन पद्धति के उत्सादन एवं प्रतिधारण के वॉच वाले मार्ग का अनुसरण क्रिया 
गया जो इस धारा में स्पप्ट दिखाई पड़ता है। पूर्वाव में समाशिता के भीतर उत्तर- 
जीविता के अधिकार के प्रतिवारणार्थ उपवन्ध किया गया है। उत्तराधे मे, अर्थात्‌ पर- 
स्तुक में नारी दायादाओं और दौहित्र को समाशिता के अन्दर प्रविष्ट करके उनको मृत 
समाजी के अभ्रश में भागी बना दिया गया है । 


प्राचीन और अर्वाचीन विचारों तथा नियमों के वीच जव समझौता कराया जाता 
है, तव समझौते का अन्वय लगाने में कठिनाइयाँ और उलसनें अवश्य उठ पड़ती हैं 
अदालतों के सामने वे आयेगी। उनका समाधान करते समय यह याद रखना आावदयक 
हैं कि समाशिता सम्बन्धी प्राचीन कानून का रूपभेद करना विधानमण्डल का सर्वो 
परि ध्येय था। अभीष्सित रूपभेद परन्तुक के द्वारा सम्पादित हुआ है। इस धारा 
के साथ धारा (९) और धारा (१९) (ख) को भी देखना चाहिए। अनुसूची (१) 
में वारह दायाद गिनाये गये है जिनमें कुछ पुरुष है, कुछ नारी। उन्त दायादों की मौजू- 
दगी में मृत समांशी का अ्रविभक्‍त अंश उत्तरजीवित्व वाले नियम के अनुसार नहीं 
अवक्रमित होगा; अपितु उत्तरजीवी समांशियों को पछाड़कर उपरोक्त बारह अधि- 
मान्य दायाद अपने-अपने क्रम से उस अश के उत्तराधिकारी होंगे। अपरंच उन अधि- 
मान्य दायादों में जो नारी है वे भी सीमित नहीं अ्रखण्ड स्वामित्व पायेगी; क्योंक 
इस अधिनियम के उपवन्धों से, न क्रि प्रादीन (हिन्दू ला” से, उनके हक प्रणासत 
होंगे और धारा (१४) ने नारियों को भी पूर्ण या अप्रतिबन्ध स्वामित्व प्रदान कर 
दिया है। ज्ञातव्य है कि अनुसूची (१) में जहाँ पुत्र” लिखा है वहाँ दत्तक पुत्र भी 
लिखा समझना चाहिए और जहाँ पत्री लिखा हो वहाँ दत्तक पूत्री भी समझनी चाहिए। 
अर्थात अनुसूचित सम्बन्धी गणों से रक्त द्वारा भी नाता हो सकता है एवं दत्तक ग्रहण 
द्वारा भी। यह भी ज्ञातव्य है कि सन १९५०० वाले हिन्दू विवाह अधिनियम” की 
धारा (१६) के अनुसार श न्‍्य व शून्‍्यकरणीय विवाहों की सन्‍्तान औरस मानी जाती 
है। अ्रत. अनू सूचित नातेदारों में जहाँ पुत्र व पुत्री उल्लिखित हों वहाँ ऐसे विवाहों 


से उत्पन्न पत्र व पत्नियों को भी समझा जायगा। 
विभाजन वाले प्रकरण मे वताया गया था कि विभाजन प्रवतन करने का अधि- 


कार सव समाशियों को नही होता है; यथा अवयस्क पूत्र-पौत्र-प्रपौत्र , एवं वम्बई प्रान्त 
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मे ऐसा पुत्र जिसका पिता बटवारे के लिए राजी न हो। व्याख्या (१ ) में उसी नियम 
का निर्देशन है। यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि इसमे यह कल्पना तो कर ली 
गयी है कि मृत समाशी की मृत्यु के अव्यवहित पूर्व समांशिता वाली सम्पत्ति का बढ- 
वारा हो चुका था। किन्तु बटवारे के परिणाम--समाशिता का विघटन--को अ्रगी- 
कार नही किया गया हैं (द्र० धारा ६ का पूर्वार्ध)। बटवारे मे मृतक का मृत्यु के 
समय कितना अश था, यह निर्वारित करने के नियम इस अ्रधिनियम में नही उल्लिखित 
हाने से मालूम पड़ता है कि इस प्रश्न के अवधारणार्थ प्राचीन “हिन्दू विधि” का ही 
आश्रय लेना पड़ेगा। 
जतना उग्र रूपभेद इस अधिनियम ने प्राचीन उत्तराधिकार के नियमों मे कर 
दिया है, उसका अनुमान कतिपय उदाहरणों से किया जाय। धारा के पूर्वार्ध का उदा- 
हरण ता सरल है। के का अपने पिता का धन मिलता है । उसके पुत्र ख का हक जन्म- 
स्वत्ववाद के आधार पर उसमे पेंदा हो जाता है, चाहे ख अपने पितामह के सामने 
पंंदा हुआ हा या बाद म। वह घन क व ख द्वारा सघटित समाशिता की सम्पत्ति हो 
_्यगा। अ्तएव एक के मरने पर दूसरे पर, उत्तरजीवित्वानुसार वह सम्पत्ति अव- 
तरित हा जायगी। किन्तु यदि क एक पुत्री या विववा को भी छोड़कर मरंता है, तो 
उनकी [वद्यमानता के फलस्वरूप ख उत्तरजीवी न रहकर पुत्री या विववा का सह- 
दायाद बन जायगा। अर्थात्‌ धारा का उत्तराध क्रियाशील हो उठंगा, और दोनों का उस 
धन में (८, ९, १० धाराओं के अनुसार) सम भाग होगा । यह परलन्तुक का उदा- 
हरण हो जायगा। वह परिणाम याद रखना चाहिए जो एक समांशी के ऐसे उत्तमर्ण 
के हक पर पड़ता है जिसने अपने अधर्मण के अविभाजित अ्रश को उसकी (समांशी की) 
मृत्यु के पहले कुक नही करा लिया था। जब परलन्‍्तुक क्रियाशील हा जाता है, श्रर्थात्‌ 
जब उत्तरजी वित्व की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, तव भी क्‍या वही परिणाम उत्तमर्ण 
को भोगना पड़ेगा ? इस प्रहन का नकारात्मक उत्तर अधिक तकंसगत व ओऔदचित्य- 
सम्मत प्रतीत होता है। 
व्याख्या (२) समांशिता के आंशिक विघटन को निर्देशित करती है। एक पृथक 
समांशी धारा के परन्तुक का फायदा उठाकर यह माँग नह्दी कर सकता कि विघटन के 
बावजूद सयुक्त बने रहने वालों में से किसी समांशी की मृत्यु के पदचात चूँकि मृतक 
की विधवा या पुत्री मौजूद थी, इसलिए उत्तरजी वित्व की सक्रिया को रोककर साधारण 
उत्तराधिकारी नियमों का प्रवर्तत किया जाय और मृतक के अश में उसे भी भाग दिया 
जाय। इसका उदाहरण यह है। क अपने पुत्रों ० व घ के साथ समांशिता सघटित 
करता है। घ एक तिहाई लेकर श्रलग हो जाता है। अब क अपने पुत्र गे और अपनी 
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विधवा को छोड़कर मरता है। धारा का परन्तुक तो क्रियाशील हो जायगा, किस्नु 

घ उसका श्रर्थात्‌ उत्तराधिकार के नियमों का लाभ उठाकर समांशिता की सम्पत्ति 

में भाग नही पा सकेगा। 

तरवाड, तावषि, कुडम्ब, कवरू या इल्लम की सम्पत्ति में हित का व्यागसन 

७. (१) जब कि वह हिन्दू, जिस पर कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता 
तो मरुमक्कत्तायम्‌ या नव॒ृदिरी विधि लागू होती, इस अधिनियम के प्रारम्भ 
के पश्चात्‌ अपनी मृत्यु के समय यथास्थिति तरवाड, तावषि या इल्लम्‌ की 
सपत्ति में हित रखते हुए मरता है, तब सम्पत्ति मे उसका हित इस अधि- 
नियम के अधीन, न कि मरुमक्कत्तायम्‌, नवूदिरी विधि के अनुकूल या 
वसीयती या निवंसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्‍्यागत होगा। 

व्याख्या--तरवाड़, तावषि या इल्लम्‌ की सम्पत्ति में हिन्दू के हित के बारे से इस उप- 
धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह यवास्थिति तरवाड, 
तावषि या इल्लम्‌ की सम्पत्ति में वह भ्रश है जो कि यदि यथास्थिति तरवाइड, 
तावषि या इललम्‌ के उस समय जीवित सब सदस्यों मे उसकी अपनी मृत्य 
के अव्यवहित पूर्व उस सम्पत्ति का विभाजन व्यक्तियरक हुआ होता तो उसे 
न्यागत होता ; भले ही वह अपने पर लागू मरुमक्कत्तायम्‌ या नवृदिरी विधि 
के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने के लिए हकदार होता या न होता, 
और ऐसे अ्रश के बारे मे यह समझा जायगा कि वह उसे बांट में अप्रतिवन्ध 
रूप में दे दिया गया है। 

(२) जब कि वह हिन्दू, जिस पर कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता 
तो अलियसन्तान विधि लागू होती, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पदचात्‌ 
यथास्थिति कुटुम्ब या कवर की सम्पत्ति में अविभकत हित अपनी मृत्यु के 
समय रखते हुए मरता है, तब सम्पत्ति में उसका अपना हिल इस अ्विनियम 
के अधीन, न कि अलियसन्तान विधि के अनुकूल, यथास्थिति वसीयती या 
निर्वंसीयती उत्तराधिकार हारा न्‍्यागत होगा। 

व्याख्या--कुडब या कवरु की सम्पत्ति मे हिन्दू के हित के बारे में इस उपधारा के प्रयो- 
जनों के लिए यह समझा जायगा कि वह यथास्थिति कुडव या कवरु की 
सम्पत्ति मे वह भ्रश है जो कि यदि यथास्थिति/ कुडंब य। कवरू के उस समय 
जीवित सब सदस्यों में उनकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व उस सम्पत्ति 
का विभाजन व्यक्तिपरक हुआ होता तो उसे न्‍्यागत होता, भले ही वहप्नलिय- 
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सन्‍तान विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने के लिए हकदार हो 
या न हो, और एसे भ्रश के बारे मे यह समझा जायगा कि वह उसे बॉट में 
अप्रतिवन्ध रूप में मिल गया है। 

उपधारा (१) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब कि इस अधि- 
नियम के प्रारम्भ के पश्चात स्थानमदार मरता है तब उसके द्वारा धारित 
स्थानम सम्पत्ति उस परिवार के सदस्यों को, जिसका कि स्थानमदार है, और 
स्थानमदार के दायादों को ऐसे न्‍्यागत होगी मानों कि स्थानम सम्पत्ति स्थान- 
मदार और उस समय जीवित परिवार के सब सदस्यों के बीच स्थानमदार की 
मृत्यु के अव्यवहित पूर्व व्यक्तिपरक रूप मे विभाजित कर ली गयी थी और 
स्थानमंदार के परिवार के सदस्यों और स्थानमदार के दायादों को मिलने 
वाले हित अपनी पृथक सम्पत्ति के रूप मे उन द्वारा धारित किये जायेंगे। 


व्याख्या--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्थानमदार के परिवार के अन्तर्गत उस 


परिवार की, चाहे विभकत हो चाहे अविभक्‍त हो, प्रत्येक वह शाखा होगी' 
जिसके पुरुष सदस्य यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो किसी 
रूढि या प्रथा के आधार १२ स्थानमदार के स्थान पर उत्तरवर्ती होने के हक- 
दार होते । 


इस धारा तथा धारा (१७) का उद्देश्य यह है कि भारत के दक्षिण खण्ड में 


भी यही अ्रधिनियम प्रयोज्य हो सके । तरवाड, तावषि शोर कुडब, कवरु विभिन्न प्रकार 


[| 
के 


के सयुक्त कुटुम्व होते है जो दक्षिण भारत में पाये जाते है। उन सयुक्त कुद॒म्ब्रों के 
सम्पत्ति सम्बन्धी नियम भी विविध होते है, जिनकी सज्ञा है अलियसन्तान, मरुमक्क- 
त्तायमू, नवृदिरी । इन तीनों विधियों की परिभाषा धारा (३) के खण्ड (ख), (ज), 
(भ) में उल्लिखित है। इस अधिनियम ने, यथासम्भव समता लाने के अभिप्राय से, 
उसमे कुछ काट-छांट कर दी है और उसको उत्सादित करके इस ( ग्रधिनियम ) को 
प्रतिष्ठापित कर दिया है। द 


८. 


पुरुषों की अवस्था में उत्तराधिकार के साधारण नियम 


निवंसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के 
अत्‌ कूल--- 


(क) प्रथमत. उन दायादों को, जो कि अनुसूची के वर्ग १ ने उल्लिखित नातेदार है; 
(ख) द्वितीयतः यदि वर्ग १ में कोई दायाद न हो तो उन दायादों को, जो कि अनु- 


सूची के वर्ग २ मे उल्लिखित नातेदार है; हु 
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(ग) तृतीयतः यदि दोनों वर्गो में से क्रिसी में का कोई दायद न हो तो मृतक के 
गोत्रजों को; और 
(घ) अन्ततः यदि कोई गोत्रज भी न डो तो सुतक के वन्युओों को, न्‍्यागत रोगी। 
यह अधिनियम उत्तराधिकार की एक नूतन एवं विनिर्चित योजना प्रस्तुत करता 
है, जिसकी रूपरेखा इस धारा में सक्षेपतः उल्लिबित है। इस धारा में जिस अनुसूची 
का सकेत है, उसे सामने रत लेने से धारा-विहजित नियमों को समझना सरलतर हद 
जाता है। वह विस्तत नहीं छोटी है। उसके ग्रतिरिक्त धारा ९ से १३ तक इस धारा 
की अनुप्रक है, क्योंकि उनके उपबन्धों मे बेधिक सिद्धान्त सच्चिहित किये गये है। पुरुष 
के उत्तराधिकारी चार श्रेणियों मे विभकत है। पहले बद्धक्रम दायादों का प्रचलन था। 
उसमे केवल तीन व्यक्ति; पुत्र, पौत्र, प्रषौत्र समाहित थे। सन १९३७ वाले हिन्दू 
वीमेन्स राइटस टू प्रापर्टी ऐक्ट” ने तीन नारी दायादों को सूची में बढ़ा दिया। इस 
अधिनियम ने छः की जगह बारह दायाद कर दिये, जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित 
है और जिनको अधिमान्य दायाद” कहते है। बद्धक्रम वाले दायादों की तरह ये 
बारहों अधिमान्य दायाद एक साथ ही या यूगपत दाय प्राप्त करते हैं । 
इस अधिनियम के प्रारम्भिक वाक्य सगर्भ है। पहला वाक्य है “सम्पत्ति न्‍्यागत 
होगी ।” हिन्दू विधि मे अवक्रमणीय सम्पत्ति के भीतर पैतामही' सम्पत्ति नहीं आती थी, 
क्योंकि उस पर उत्तरजीविता वाला नियम प्रयोज्य होता था। किन्तु यह धारा उसको भी' 
समाहित कर लेती है, क्योंकि हर प्रकार की सम्पत्ति पर यह नियम लागू कर दिया गया 
है। दूसरा शब्द 'हागी” भविष्यत कान की क्रिया है, जिससे यह ध्वनित होता है कि जो 
हिन्दू इस अधिनियम के सक्रिय होने के पूर्व मर चुके थे, उनकी सम्पत्ति के भ्रवतरण 
को यह प्रशासित नही करेगा। तीसरे, इस अध्याय के उपवन्धों के ग्रनुकल” इस वाक्य 
में अध्याय के उपबन्ध उल्लिखित है न कि “धारा के उपवन्ध”। अर्थात यह धारा 
आत्मनिर्भर नही है, अपितु अध्यायां कित अन्य धाराशों का आश्रय लिये विना इसका 
निव॑चन नहीं किया जा सकता। वे अन्य धाराएँ है ९ से १३ तक और घारा १८ से 
२० तक। चौथे, इस धारा में “वर्ग १ में उल्लिखित नातेदार” यह वाक्य उन सम्व- 
न्धियों को निदंशित करता है जो अनुरूची में गिनाये गये हैं और अनुसूची के वर्ग १ 
में जहाँ पुत्र या पुत्री का उल्लेख है वहाँ दत्तक-पुत्र व दत्तक-पुत्री की चर्चा नहीं की 
गयी है। तो क्‍या दत्तक ग्रहण के माध्यम से सम्बन्धित नातेदार इस अधिनियम की 
व्याप्ति में नही आते ? ऐसा निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि धारा ३ (क) 
व (ग) में दत्तक-ह2हंग हारा नातेदारी को मान्यता दी गयी है। अपरंच धारा ३ (श्र) 
में नातेदारी का अर्थ विधिवत सकुल्यता द्वारा नातेदारी” लिखा है और दत्तक ग्रहण 
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को नातेदारी के सजंव की “विधि-विहित क्रिया प्राचीन हिन्दू विधि” ने भी माना 
है तथा सन्‌ १९५६ वाले हिन्दू एडाप्शन्स ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” ने भी माना है। 

इस धारा में चार रूण्ड (क), (ख), (ग), (घ) है। प्रत्येक खण्ड में उल्लि- 
खित दायादों के ऊपर अलग-अलग संक्षेपत:ः विचार किया जायगा। अनुसूची के वर्ग 
१ मं १२ दायाद है। धारा ८ (क) के अनुसार इन बारहों को प्राथमिकता या अधि- 
मान साथ-साथ मिलता है। वे है--( १) पुत्र, (२) पुत्री, (३) विधवा, (४) माता, 
(५) पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र, (६) पूर्व-मृत पुत्र की पुत्री, (७) पूर्व-मृत पुत्री का पुत्र, 
(८) पूर्ब-मृत पुत्री की पुत्री, (९) पूव-मृत पुत्र की विधिवा, (१०) पूव-मृत पुत्र के 
पृव-मृत पुत्र का पुत्र, (११) पृव-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र की. पुत्री, (१२) पूव-मृत 
पुत्र के पृव-मृत पुत्र की विधवा। 

(१) पुत्र दायाद नं० १--इस नाम की परिभाषा तो नहीं दी गयी है किन्तु 
हजारों वर्षो से इसकी व्याप्ति के भीतर जिन लोगों को कानून मानता चला आया है 
उनका अपवजन भी नहीं किया गया है। निष्कष यह निकलता है कि यह शब्द दत्तक 
पुत्र व मृत्यूत्तर जात पुत्र को भी समाहित करता है। यदि दत्तक ग्रहण के वाद औरस 
पुत्र पंदा हो जाय तो प्राचीन हिन्दू ला के अनुसार दत्तक पुत्र का अश औरस के अ्रश 
की अपेक्षा घट जाता था, जैसा प्रकरण १५ में बताया गया है। किन्तु अब दोनों 
के भ्रश समान होंगे, क्‍्यों'के वे एक ही श्रेणी व एक ही वर्ग के दायाद हैं। मरणोत्तर 
जात पुत्र को तो पहले भी सम अश मिलता था और अब भी मिलेगा। (द्र० धारा 
२० |) । 

इसी प्रसग॒ मे अ्रन्य अवस्थिति वाले पुत्रों के हकों क। जान लेना चाहिए। सौतेला 
पुन्न इस वग के अन्दर नहीं झ्रा सकता, क्योंकि उसकी अपने सौतेले बाप के साथ ' विधि- 
व॒त्‌ सकुल्यता” नहीं हं।ती है (द्र० धारा ३-व्य) | शून्य तथा शुन्यकरणीय विवाह से' 
उत्पन्न पुत्र-पुत्री सन्‌ १९५५ वाले हिन्दू विवाह अधिनियम” को धारा १६ के प्रभाव 
से अपने माता-पिता के साथ विधिवत सकुल्यता द्वारा सम्बन्धित माने जायेगे। अतः 
ऐसी सनन्‍्तान दायादों के इसी वग के भीतर समझी जायगो | जारज पुत्र-पुत्री अपने माता- 
पिता के साथ “विधिवत सकुल्यता” नही रखते, अ्रतः सौतेले पुत्र की तरह वे भी इस 
वर्ग के दायाद नहीं माने जा सकते | विभकत पुत्र अपने पिता का दायाद प्राचीन हिन्दू ला 
में नही बन सकता था; यदि पिता अपने बाकी पूत्र या पुत्रों के साथ सम्मिलित बना 
रहा हो। किन्तु इस भ्रधिनियम ने इस भेद को तोड़ दिया है । अब दायप्राप्ति के निमित्त 
विभकत व अविभकत दोनों प्रकार के पुत्र इस वर्ग में समान रूप से दायाद समझे जायेंगे । 
विभाजनानन्तर उत्पन्न या गर्भ में आनेवाले पुत्र तथा एसे पुत्र के उत्तराधिकारी हकों 
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के विषय में, जो विभाजन के समय गर्भ ने स्थित था, प्रकरण ११ में यह बताया जा 
चुका है कि प्राचीन हिन्दू विधि के अनुसार यदि पिता ने अपने अंश को सुरक्षित कर 
लिया था, तो ऐसा पृत्र उस अश को एवं अपने पिता की सारी पृथक सम्पत्ति को भी 
उत्तराधिकार में पायेगा। किन्तु यदि पिता ने अपने लिए अपना अंश सुरक्षित नही किया 
था तो ऐसे पुत्र को अधिकार होता है कि वह फ़िर से विभाजन कराये। इन प्राचीन 
नियमों की जगह पर इस अधिनियम ने यह विहित कर दिया है कि विभाजन मे प्राप्त 
पिता के अश का अवक्रमण धारा (६) से, तथा पिता की स्वार्जित सम्पत्ति का अव- 
तरण धारा (८) से प्रशासित होगा । 

(२), (३) दायाद नं० ५ व १०--पअ्र्थात ऐसा पौत्र जिसका पिता उम्के 
पितामह के पहले मर चुका था, तथा ऐसा प्रपौत्र जिसके पिता एवं पितामह दोनों 
उसके प्रपितामह के पहले मर चुके थे। ये दोनों अन्य दसों दायादों के साथ-साथ दाय- 
प्राप्त करते है। 

(४) दायाद नं० ३, विधवा--पहले जो सतीत्व की शर्त थी और प्रतिवन्धित 
स्वामित्व का नियम था वे उत्सादित हो गये है। पुनर्विवाह भी भ्रव पहले की तरह 
उसके अखण्ड स्वामित्व को वियुकत नहीं कर सकता। (द्र० धारा (१४) व (२८)। 
हिन्दू धर्म के परित्याग का क्‍या प्रभाव है ? सन १८५० वाले “कास्ट डिसएविलिटीज 
रिमूवल ऐक्ट” ते इसका जो नकारात्मक उत्तर दे रखा था उसी का अनुमोदन होना 
इस अधिनियम की धारा (२६) से प्रतीत होता है। 

(५) दायाद नं० ९, पूर्वमृत पुत्र की विधवा--इसके और दायद नं० ३ के 
उत्तराधिकारी नियमों मे केवल यह भेद है कि धारा (२४) के अनुसार यह विधवा 
दायप्राप्ति से वचित हो जाती है यदि उत्तराधिकार खुलते समय वह पुनविवाह कर 
चुकी हो । 

(६) दायाद नं० १२, पुरं-मृत पुत्र के पूर्व-म॒त पुत्र की विधिवा--इसके तथा 
दायाद न० ह के उत्तराधिकारी नियमों मे भी केवल इतना ही भेद है कि पुनविंवाह 
कर लेने से वह भी दायाद नं० ९ की भाँति दायप्राप्ति से वंचित हो जाती है। 

(७) दायाद नं० २, पुत्री--प्राचीन हिन्दू विधि में विवाहित व अविवाहित तथा 
सम्पन्न व दरिद्व पुत्रियों के बीच जो भेद किया जाता था, उसको तथा पृत्रियों के बीच' 
उत्तरजी वित्व के नियम को, एवं उनके विषय में परिसीमित स्वामित्व को इस अधि- 
नियम ने मिटाकर यह विहित कर दिया है कि प्रत्येक पृत्री का अंश पुत्र के बराबर 
होता है, वह अखण्ड स्वामित्व प्राप्त करती है और उत्तरजीवित्व उस पर लाग नहीं 
होता। अरब पुत्री भी गोद बैठ सकती है। अतः दत्तक पुत्री के वही अधिकार होते हैं 
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जो औरस पुत्री के। पहले की तरह अ्व भी असतीत्व के कारण पुत्री उत्तराधिकार 
से वंचित नही होती है। जारज पुत्र की तरह जारज पृत्री भी उत्तराधिकार नहीं पाती | 
एक शक! यह उठती है कि चूंकि पृत्र व पूत्री अब समकक्ष दायाद हो गये है, तो क्या 
पुत्र की तरह वह भी विभाजन को खुलवा कर पुनविभाजन करा सकती है ? इसका 
तकंसगत उत्तर यह लगता है कि उन्ही परिस्थितियों मे वह भी पुनविभाजन की माँग 
कर सकती है। 

(८) दायाद नं० ४, सात्ता--वर्ग (१) के अन्य दायादों के साथ-साथ इसको 
उत्तराधिकार मिलता है। पहले यह परिसीमित स्वामित्व पाती थी और अब अ्खण्ड | 
पहले की तरह एक विमाता दायाद नही मानी जा सकती और इसलिए वह वर्ग (१) 
में नही आ सकती । झवच्य ही पिता की विधवा की हैसियत से उसकी गणना वर्ग (२), 
(६) में हो सकती है। पहले की तरह असतीत्व और पुनविवाह इस दायादा को उत्तरा- 
धिकार से वचित नही करते । जैसा कि ऊपर कहा चा चुका है, पुत्रीकरण के माध्यम 
से सस्थापित नातेदारी विधिवत सकुल्यता” है। झ्रतः पालक-माता को “माता” के 
ग्रन्त्गंत मानकर उसको अपने दत्तक पुत्र (या पुत्री) की दायादा मान लेना चाहिए। 
क्या स्वाभाविक या जनक-माता भी इस गणना में आती है ? नही, क्योंकि पुरानी 
“हिन्दू विधि” एवं नूतन 'एडाप्शन्स ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” की धारा (१२) दोनों के 
अनुसार स्वाभाविक माता-पिता से दत्तक की सारी ग्रन्थियों का विच्छेद हो जाता है। 
किन्तु ज्ञातव्य है कि हिन्दू मेरेज ऐक्ट” की धारा (१६) के अनुसार चूंकि शून्य व 
शन्यकरणीय विवाहों की सन्‍्तान विधिवत्‌ सनन्‍्तान” यानी “औरस सन्‍तति” है, इसलिए 
ऐसी सन्‍्तान की माता वर्ग (१) के अन्तर्गत आ जायगी। 

(९) दायाद नं० ७, पूर्व-मृत पुन्नी का पुत्न--इस वर्ग के अन्य दायादों के साथ- 
साथ यह दौहित्र भी उत्तराधिकारी माना गया है। यदि मृत पुत्री ने दत्तक ग्रहण किया 
था तो उसके दत्तक पृत्र को भी वही अधिकार मिलेंगे । 

(१०) दायाद नं० ६, पूर्वे-मृत पुत्र की पुन्नी--चूँंकि अब कन्या भी गोद बेठ सकती 
है इसलिए उपरंक्‍त दायाद दत्तक पुत्री को भी समाहित करेगी। अर्थात्‌ औरस पुत्री की 
तरह मृत पुत्र की दत्तक पुत्री मी उत्तराधिकारी बनेगी । 

(११), (१२) दायाद नं० ८, पुर्व-मुत पुत्री की पुत्री, व नं० (११) पूर्व-मृत 
पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र की पुत्नी--इस वर्ग के अन्य दायाधिकारी के समान ही दो ये 
दायादाएँ भी सबके साथ-साथ दाय प्राप्त करने लगी है। ये भी अ्रखण्ड स्वामिनी' 
बना दी गयी हैं। पुत्री के ऊपर लिखो गयी टिप्पणी इन पर भी लागू होगी। 

धारा ८ (क) के भ्रनन्तर ८ (ख) विहित करती है-- द्वितीयतः यदि वर्ग (१) 


हिन्दू संहिता (हिन्दू कोड) डरे १ 


में कोई दायाद न हो तो उन दायादों को, जे। कि अनुसूची के वर्ग /०) में उल्लिबित 
नातेदार है ।” इसका स्पष्ट अथ यह है कि वर्ग (१। वाले दायाद जब तक तशण्प नहीं 
हं। जाते तव तक वर्ग (२) वालों की बारी वही आ सकती। वर्ग (२) से नम्ताक्त 
नौ प्रविष्टियाँ है। उनमे से प्रत्ये क प्रविष्टि के दायादी को बाद वाली प्रावप्ट के दायादा 
की अपेक्षा धारा ९ के अनुसार वरीयता मिलनी चाहिए 
प्रविष्टि (7) पिता 

» [आ) (१) पुत्र की पुत्री का पुत्र, (२) गे पृत्री की पुत्री, (६) भाई, 

(४) बहन। 

” (४) (१) पूत्री के पुत्र का पुत्र, (२) पुत्री के पुत्र की पृत्री, (३) पुत्री की 

पुत्री का पुत्र, (४) पुत्री की पुत्री की पूत्री | 
($ए) (१) भाई का पुत्र, (२) वहन का पुत्र, (३) भाई की पुत्री, (४) 

बहन की पुत्री । 
(7) पिता का पिता, पिता की माता । 
(शा) पिता की विधवा, भाई की विधवा। 

” (ह्ञग) पिता का भाई, पिता की बहन। 

” (जा) माता का पिता, माता की माता। 

” ([5) माता का भाई, माता की बहन। 
व्याख्या--इस अनुसूची मे भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत सहोदर भाई 

या बहन के प्रति निर्देश नहीं है ।” प्रत्येक प्रविष्टि के दायादों के ऊपर 
क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करेंगे । 

प्रविष्टि नं० १ में एकल पिता ही दायाद है । माता वर्ग (१) की दायादा है। 
अर्थात्‌ पूवंवत्‌ माता को पिता की अपेक्षा अब भी अधिमान मिलता है। पिता” 
समाहित करता है पालक पिता” को, यदि मृतक दत्तक पुत्र था। धारा (३) (ज्व) 
से निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि मृतक जारज पुत्र था तो उसका जनक पिता उसका 
उत्तराधिकारी नही बन सकता, क्योंकि उस उपधारा के परन्तुक में माता को ही जारज 
की नातेदारिन माना गया है, पिता को नही। (हिन्दू मेरेज ऐक्ट” की धारा १६ का 
उल्लेख ऊपर आरा चुका है। उसके प्रभाव से शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह की सन्तान 
माता-पिता दोनों की औरस सन्‍तान मानी जाती है। अतः ऐसी सन्‍्तान का पिताप्र विष्टि 
(१) के अन्तर्गत झा जायगा; एवं उसकी माता अनुसूची के वर्ग (१) में स्थान 
पा जायगी। 

प्रविष्टि नं० २ में चार दायाद है। धारा (११) के अनुसार ये चारों दायाद 
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सम भाग पायेगे। प्रथम दो दायादों में जो पुत्र” व “पुत्री” उल्लिखित है, उनके 
अन्तर्गत दत्तक पुत्र-पुत्री भी समझने चाहिए। इसके कारण ऊपर लिखें जा चुके है। 
तीसरा दायाद है भ्राता। जब एक भाई मृतक का सगा भाई और एक मृतक का सौतेला 
हो, तो धारा १८ के अनुसार सगे को सौतेले की शअवेेक्षा वरीयता दिलायी जाती है। 
सहोदर या एकमातृक भाई (पर्थात्‌ एक ही माता से किन्तु विभिन्न जनकों से उत्पन्न 
पुत्र) इस प्रवर्ग में नहीं आते, क्योंके अनुसूची से सलग्न व्याख्या ऐसे सौतेले भाइयों 
को स्पप्टतः अपवर्जित करती है। धारा ३ (ञ्ञ) में विहित है कि जारज स्तानें पर- 
स्पर नातेदार मानी जायेगी। इससे यह पफ्रत।त होता है कि जारज एकमातृक भाई इस 
प्रवर्ग में श्रा जाते है। दत्तक तथा औरस (उस दशा में जब दत्तक-ग्रहण के पश्चात्‌ 
औरस उत्पन्न हो जाय) भी इस प्रवर्ग में आरा जायँगे, क्योंकि उनकी नातेदारी “विधि- 
व॒त्‌ सकुल्यता” से पेदा होती है, एवं पृत्रीकरणोपरान्त दत्तक का अपने पालक-पिता 
के साथ विलयन हो जाता है। 

चौथी दायादा है “बहन”, जिसके अन्तर्गत सगी व सौतेली दोनों बहनें आती हैं, 
किन्तु सगी बहन को सौतेली से वरीयता मिलती है। एकमातृक या सहोदर बहन इस 
प्रवर्ग में नही आती, जिसका हेतु ऊपर बताया जा चुका है। किन्तु जारज भाई की 
जारज बहन इस प्रवर्ग में उपरोक्त कारणवश (धारा ३-#॥) ञआ्रा जाती है। दत्तक पूत्री 
भी इस प्रवर्ग में उपरोक्त कारणों से आ जायगी । याद रहे कि बहन भी पूर्ण स्वामित्व 
पाती है। 

प्रविष्टि नं० ३ मे भी चार दायाद है। धारा ११ के अनुसार वे बराबर-ब रा- 
बर के भागीदार होते है। इस प्रवर्ग में दो पुत्र व दो पुत्रियों (चार दायादों) का 
उल्लेख है, उनके श्रन्तर्गत वे दत्तक पुत्र व पृत्री' भी आ जायेंगे जिनके पिता या माता 
ने वध पुत्रीकरण कर लिया हो। 

प्रविष्टि नं ० ४ में भी चार दायाद गिनाये गये हैं। वे बराबर-बराबर भाग पाते 
हैं। ज्ञातव्य है कि इस प्रविष्टि मे उल्लिखित भाई-बहन से पूर्ब-मुत भाई एवं पूर्व-मृत 
बहन को समझना चाहिए। भाई के अन्तर्गत सगा व सौतेला भाई आते है। उसी 
प्रकार बहन के अन्तर्गत सगी व सौतेली बहन आती हैं; इस उपाधि के साथ कि सगे 
को सौतेले की अपेक्षा सदैव अ्धिमात मिलता है। किन्तु सौतेले का मतलब है एक ही' 
पिता की भिन्न माताओं से उपजी सन्‍्तान, न कि एक ही माता की भिन्न पिताओं से 
उत्पन्न सन्‍्तान। यह भी ज्ञातव्य है कि धारा ३ (व्य) के अनुसार जारज पूत्र व पुत्री 


परस्पर बंध भाई-बहन माने जायेंगे और उनके पूत्र तथा पृत्री इस प्रवर्ग के भी तर 
माने जायेंगे । 
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प्रविष्टि चं० ५ में दो दायाद हैं; पिता का पिता व पिता की माता। ये दोनों 
दायाद बराबर भाग पाते हैं। अ्रतः पितामह का नाम पितामही से पहले लिख देने का 
कोई प्रभाव नहीं है । अन्यथा, प्राचीन हिन्दू ला की दायादावली में माता का स्थान पिता 
से पूर्व एवं पितामही का पितामह से पूर्व पड़ता था। जो टिप्पणी माता के शीर्षक 
में और पिता के शींक में ऊपर (धारा ८ के प्रसंग में) लिखी गयी है वह इस प्रविष्टि 
' के दायादों पर भी प्रयोज्य है। ज्ञातव्य है कि जैसे सोतेली माँ वर्ग १ में नहीं आती, 
बसे ही पिता की विमाता भी इस प्रविष्टि में नहीं आती है | 
प्रविष्ठि नं० ६ में दो दायाद हैं; पिता की विधवा, भाई की विधवा। ये दोनों 
भी बराबर-बराबर भाग पाती हैं। विमाता इस जगह झ्ाकर मृतक प्रभु के दायादों में 
स्थान पाती है। पिता में पालक पिता भी सन्निहित है। धारा २४ को पढ़ने से विदित 
होता है कि विधवा विमाता का पुनविंवाह उसको उत्तराधिकार से वचित नहीं करता 
है, किन्तु भाई की विधवा पुनर्विवाह के प्रभाव से अपने उत्तराधिकार को खो बैठती' 
है। इस प्रविष्टि में जो दो शब्द “पिता” एवं भाई” आये हैं उनके प्रसंग में ऊपर 
लिखी हुई टिप्पणियाँ पठनीय हैं। 
प्रविष्ठि नं० ७ में दो दायाद हैं, पिता का भाई व पिता की बहन। ये दोनों भी 
'समभागी होते है। पिता का भाई चाहे सगा हो या सौतेला, दोनों दशाओं में वह 
दायप्राप्ति का अधिकारी बनेगा; केवल इस सोपाधिता के साथ कि सौतेले की श्रपेक्षा 
सगा वरीयता पायेगा। किन्तु पिता का एकमातृक सौतेला भाई दायाद नहीं गिना 
जायगा। इसके हेतु ऊपर लिख जा चुके हैं। यही टिप्पणी दूसरी दायादा (पिता 
की बहन) पर लागू होगी। पुत्रीकरण द्वारा स्थापित सम्बन्ध के विषय में जो टिप्पणी 
ऊपर लिखी गयी हैं, उनको इस प्रसंग में भी पढ़ लेना चाहिए। 
प्रविष्टि नं० ८ में दो दायाद हैं; माता का पिता, माता की माता | ये भी 
बराबर भाग पाते हैं। पृत्रीकरण द्वारा स्थापित सम्बन्ध के विषय में ऊपर लिखी' 
टिप्पणी इस प्रसंग में भी पढ़ लेनी चाहिए और प्रविष्टि नं० ५ की टिप्पणी भी | 
प्रविष्टि नं० ९ में भी दो दायाद है; माता का भाई, माता की बहन | ये बरा- 
बर भाग पाते हैं। प्रविष्टि नं० ७ की टिप्पणी इस प्रसंग में भी सुसंगत है। प्रविष्टि 
नं० २ में भाई व बहन” पर लिखी टिप्पणियों को भी पढ़ लेना चाहिए। 
अब धारा ८ (ग) को देखें--यह विहित करती है कि तृतीयतः यदि दोनों वर्गों 
में से किसी में कोई दायाद न हो तो मृतक के गोत्रजों को और ।” गोत्रज की परिभाषा 
धारा ३ (१) (क) में यह दी हुई है---यदि दो व्यक्ति केवल पुरुषों के माध्यम हारा 
ही रक्‍त या दत्तकग्रहण द्वारा एक दूसरे के नातेदार हों तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 
२८ 
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दूसरे का गोत्रज कहा जाता है ।” ज्ञातव्य है कि इस परिभाषा में व्यक्ति शब्द प्रयुक्त' 
हुआ है जो पुरुष ब नारी दोनों को समाहित करता है। दूसरे, पुरुषों के माध्यम इस 
वाक्य के ऊपर बल दिया गया, क्यों कि उसके पूर्व केवल शव्द सलग्न है । तीसरे, रक्त 
या दत्तक रचित सम्बन्ध को अभिज्ञान (पहचान) नियत किया गया है, अर्थात्‌ विवाह- 
रचित सम्बन्ध अपर्याप्त समझा गया है एवं रक्त-रचित सम्बन्ध के अन्तर्गत सगा, 
सौतेला व एकमातुक तीनों तरह के सम्बन्ध भ्रा जाते है। गोत्रज, सपिण्ड और 
समानोदक की परिभाषाएँ पहले कही जा चुकी है। उनमे पीढ़ियों और संख्या की 
अ्रवधि या सीमा पायी जाती है। किन्तु धारा ३ (१) (क) में कोई सीमा नही है। 
धारा ३ (१) (क) मे “नातेदार” शब्द आया है, जिसके विषय में ३ (१) 
(व्ग) में कहा गया है--- नातेदारी से विधिवत सकुल्यता द्वारा नातेदारी अभिप्रेत है।” 
इन सब बातों को ध्यान मे रखकर विचार करने से धारा ८ (ग) से ये निम्नोक्त' 
निष्कर्ष निकलते हैं, जितको माननीय मुल्ला के हिन्दू ला, पृष्ठ ९५६-५७ में समाकलित 
किया गया है। (१) मृतक के गोत्रज पुरुष भी हो सकते है और नारी भी, बशरतें कि 
वे केवल पुरुषों के माध्यम से मृतक के साथ रक्त या दत्तक-ग्रहण द्वारा विधिवत्‌ सकु- 
ल्यता रखते हों-- (२) ऐसे गौत्रज मृतक से चाहे'जितनी पीढ़ियों की दूरी पर हों वे सब' 
दायाद बन सकते है। (३) अनुसूची के वग (१) तथा वर्ग (२) में लिखे हुए दायादों 
की गणना गोत्रज में नहीं हो सकती, क्‍यों कि उनके उत्तराधिकार विशिष्ट विधान: (धारा 
८ (क) व (ख)) द्वारा सुरक्षित तथा उपबन्धित हो चुके हैं। याद रहे कि यद्यपि 
दोनों वर्गों वाले दायाद “गोत्रज” की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, तथापि धारा (३) 
के आरम्भिक वाक्य “जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो” के प्रभाव से दोनों 
बर्गों को उस परिभाषा के बाहर ही रखना तकंसंगत होता है। (४) रत के द्वारा 
नातेदारी” के अन्त्गंत तीनों प्रकार के सम्बन्धी आ जाते हैं--सगे, सोतेले, एक- 
मातृक; अर्थात्‌ एक ही माता-पिता की सन्‍्तान, एक ही पिता किन्तु भिन्न माता की 
सन्‍्तान और एक ही माता किन्तु भिन्न पिता की सन्‍्तान। किन्तु एकमातुक नाते- 
दारी में से गोत्रज-नातेदारी नहीं सर्जित हो सकती; क्योंकि मृत पुरुष के साथ किसी 
एकमातुक नातेदार का सम्बन्ध केवल पुरुषों के माध्यम से होना अ्रसम्भव है । 
उपरोक्त निष्कर्ष नं० (२) व (३) पर गौर करने से ये निष्कर्ष फिर निकलते 
है। मृतक की सब नारी वंशजाएँ (वे चाहे जितनी पीढ़ियों दर हों) उसकी गोत्रजा 
मानी जायेंगी, बशर्ते कि वे केवल पुरुषों के माध्यम से उसके साथ सम्बन्धित हों । उसी 
प्रकार से मृतक के सारे वश-क्रमागत पुरुष वशज उसके गोत्रज कहे जायेंगे, वे उससे 
चाहे जितनी पीढ़ियों की दूरी पर हों। उसी प्रकार से उसके सारे वंशक्रमागत पुरुष: 
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पृवज तथा उन पृव॑जों के वश्क्र्मागत पुरुष व नारी वशज (वे चाह जितनी पीढ़ियों 
र हों) उसके गत्रज समझे जायेंगे, बशतें कि उपरोक्त नारी वशज केवल पुरुषों के 
यम से उसके साथ सम्बन्धित हों । उदाहरणार्थ, मृतक के प्रपितामह के पौतच्र की 
पुत्री ता उत्तको गात्रजा गिनी जायगी, यद्यपि वह नारी है एवं उससे पाँच पीढ़ियों की 
दूरी पर है। कन्तु उसकी बुआ का पुत्र उसका ग्रोत्रज नही माना जायगा, क्‍योंकि एक 
नारी दानों क बीच म अन्तारेत होती है, यद्यपि वह पुरुष है एवं अधिक सन्निकट है। 


उपराक्त निष्कर्ष न० (१) पर विचार करने पर यह भासित होगा कि मृतक 
के चाचा (पता के भाई) की पुत्री तो उसकी गोत्र जा है, किन्तु मृतक की बुआ ( पिता 
की बहन) की पुत्री उसकी गोच्रजा नहीं है और न बुआ का पुत्र उसका गोत्रज है। 
गोत्रज के अन्तगत न तो मृतक के वशक्रमागत वशजों की विधवाएं, न उन वशजों के 
वशक्रमागत वशजों की विधवाएँ आती है। कारण स्पष्ट है, अर्थात्‌ वे नारियाँ मृतक 
के साथ “रक्त या दत्तकग्रहण” के द्वारा सम्बन्धित न होकर विवाह के द्वारा सम्बन्धित 
है। यहाँ पर यह शका उठती है कि अनुसूची वाली विधवाएँ भी तो पूर्वजों या वंशजों 
की विधवाएँ है। इसका पर्याप्त समाधान मात्र यह कहने से हो जाता है कि उनको 
विधानमण्डल ने विशेष रूप से उत्तराधिकार प्रदान कर दिया है, अर्थात्‌ उनका अधि- 
कार साधारण नियम का अपवाद है । 


धारा ८ में गोत्रजों की पंजी नहीं लिखी है और न उनके उत्तराधिकार का क्रम । 

इन बातों का निर्णय अधिनियम के अन्य उपबन्धों के आधार पर होना चाहिए, जेसे 
धारा १२, १३ और १८। अब घारा ८ (घ) के ऊपर विचार करना है, जो यह है-- 
“भ्रत्तत्त: यदि कोई गोत्रज भी न हो तो मृतक के बन्धुओं को (सम्पत्ति ) न्‍्यागत होगी ।”* 
धारा ३ (ग) मे बन्धु की परिभाषा यह लिखी है-- यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के 
रक्‍त या दत्तक ग्रहण द्वारा नातेदार है किन्तु ऐसे नातेदार सर्वथा पुरुषों के माध्यम 
द्वारा ही नहीं है, वो एक व्यक्ति दूसरे का बन्धु कहा जाता है ।” इसको तथा नाते- 
दारी की इस परिभाषा को ध्यान म रखकर विचार करें कि 'नातेदारी से विधिवत्‌ 
सकुल्यता द्वारा नातेदारी अभिप्रेत है ।” विचार करने से यहाँ निम्नोक्त तीन बाते मालूम 
पडेंगी। एक तो पीढ़ियों की सख्या की कोई सीमा नियमित नहीं है। अतएव अन्य शर्तों 
को पूरा करने पर दूर से दूर वाला नातेदार भी बन्धु की हैसियत से उत्तराधिकारी 
बन सकता है। दूसरे, रक्त द्वारा नातेदारी के अन्तर्गत सगा, सौतेला, एकमातृक तीनों 
नातेदार झा जाते है, जैसा कि ऊपर घारा ८ (ग) में बताया जा चुका है। वहाँ बताया 
गया था कि एकमात॒क नातेदार गोत्रज नही हो सकता, क्योंकि उसके तथा मृतक के 
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बीच में कम से कम एक नारी अवश्य अ्रन्तरित हो जाती है। बन्धु के विषय में नारी 
का अन्तरित होना दोष होने के बजाय अहंता है। इसलिए एकमातृक नातेदार भी 
सगे व सौतेले नातेदार के सदुश बन्धु माना जाता है। ज्ञातव्य है कि सगे को सौतेले से 
व एकमातृक से वरीयता तो मिलती है, किन्तु मृतक का एकमातृक भाई, बहन 
या भ्रन्य नातेदार भी सगे की तरह बन्ध्‌ की हैसियत से उत्तराधिकार इस उपधारा में 
पा सकता है। दत्तकग्रहण द्वारा नाता तो इस उपधारा में सब्चिहित है ही । तीसरे, बन्धु 
की गणना में नातेदारों की विधवाएँ नहीं आती हैं, क्योंकि वे न तो रक्त” न 
“दत्तकग्रहण” द्वारा मृतक के साथ सम्बन्धित होती हैं। उसका उनसे सम्बन्ध विवाह 
के द्वारा होता है, किन्तु विवाह द्वारा सम्बन्ध का उल्लेख धारा ३ (ग)वाली परिभाषा 
' में नहीं पाया जाता है। अनुसूची के वर्ग १ व वर्ग २ वाली दायादाओं की बात 
दूसरी है, क्योंकि उनके निमित्त विशेष उपबन्ध किया गया है। 
धारा ८ (घ) में भी न तो बन्धुओं की पंजी प्रवेष्टित है और न वह क्रम, जिसके 
अनुसार वे लोग दाय प्राप्त करेंगे। इन बातों को जानने के लिए भ्रधिनियम के अन्य 
अंगों का आश्रय लेना पड़ेगा, जैसे धारा १२, १३, व १८। प्राचीन हिन्दू ला में बन्धुओं 
का वर्गोकरण पहले बतलाया गया था--आत्मबन्धु, पितुबन्धु, मातृबन्धु । इस वर्गीकरण 
की तथा माननीय मुल्ला कृत “हिन्दू ला” (१२वाँ सं०) के पृष्ठ १४७-१५७ में दी गयी 
विस्तृत पंजी की झ्रावश्यकता अधि नियम में नहीं समझी गयी है। उन सब के निचोड़ 
को अधिनियम के भीतर एकत्रित करके सूत्ररूपी धाराञ्रों से मन्तव्य निष्पन्न करने का 
प्रयास किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस धारा के आरम्भ में जो “मरने वाले हिन्दू” 
ये शब्द आये हैं उनका तात्पय॑ प्राकृतिक या. लौकिक मृत्यु से तो है ही, व्यावहारिक 
मृत्यु (यथा संन्यास ग्रहण एवं सात वर्ष पर्यन्‍्त समाचार न मिलने से मृत्यु को पूर्वे- 
धारणा) भी है। अपरंच हिन्दू शब्द का तात्पयं संसारी मनुष्य से है। इस अधिनियम 
के अधीन संन्यासी, बैरागी' एवं आबाल ब्रह्मचारी की सम्पत्ति का उत्तराधिकार नहीं 
आ सकता। इन आश्रमियों की दायप्राप्ति वाले प्रश्नों का समाधान आज भी प्राचीन 
नियमों के म्राधार पर किया जायगा। किन्तु सेवाइती एवं महन्ती की' संसारी सम्पत्ति 
में ही गणना होती है। अतः उसका अवक्रमण इसी धारा के अनुसार होगा। 
अनुसूची में कुल १२--२३ दायाद गिनाये गये हैं। अधिमान्य बारहों दायादों का 
पुंज साथ-साथ उत्तराधिकार पाता है, भ्रतः उस दशा में सम्पत्ति के द्वादश भाग हों 
जाते हैं। किन्तु प्रत्येक भागीदार का अंश समान नहीं होता (धारा १०)। वर्ग २ 
हमें नौ प्रवर्ग या प्रविष्टियाँ हैं। केवल प्रथम प्रविष्टि में एक दायाद है, तीन में चार- 
चार, एवं बाकी पाँच प्रविष्टियों में दो-दो] दायाद हैं। ग्र्थात पिता को छोडकर ग्रन्य 
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दायादों के पास पहुँचने पर सम्पत्ति के खण्डकरण का उपबन्ध किया गया है। उद्देश्य 
यह प्रतीत होता है कि सम्पत्ति एक--दो ही हाथों मे सकेन्द्रित होकर न रह जाय॥ 
सम्पत्ति का सकेन्द्रण समाज के लिए अहितकर एवं उसका वितरण तथा संचलन 
कल्याणप्रद होता है। विधानमण्डल का यह प्रयास इलाध्य है। एक बात फिर भी 
खटकती है। धारा २९ के अनुसार यदि निवसीयत व्यक्ति अपने बाद ऐसा कोई 
दायाद नही छोड़ता जो कि उसकी सम्पत्ति को इस अधिनियम के उपबन्‍न्धों के 
अनुकल उत्तराधिकार मे प्राप्त करने के लिए अरहं हो, तो ऐसी सम्पत्ति सरकार 
को न्‍्यागत होगी . . . . - ।” सरकार को न्यागत अर्थात्‌ जनसमूह को नन्‍्यागत होना 
उस ससस्‍्था को न्यागत होने के बराबर है, जिसके अवलम्बन के बिना सम्पत्ति का 
निर्माण ही अ्रसम्भव होता है। धारा ८ वाला नियम इस औचित्यसम्मत न्‍्यागमन 
को शायद आवश्यक से अधिक विलम्बित करता है। 


यह मानना पड़ेगा कि लोकसभा ने उत्तराधिकार वाले कानून में व्यापक तथा 
ग्रभीष्सित सुधार कर दिये है। उसने ऐसे नियमों को गढ़ने का प्रयास--सच्चा प्रयास 
किया है जिसमें कि अपने प्रिय एवं समीपी नातेदारों के भरण-पोषण और सुखमय जीवन 
के निमित्त उचित उपबन्ध कर देने के विषय में एक सामान्य निर्वेसीयत की नैसगिंक 
अभिलाषा की उचित पूर्ति हो सके। मालूम होता है कि भारतीय लोकसभा ने एक 
लोकप्रिय इच्छापत्र निर्मित कर दिया है, जिसमें किसी निवंसीयत को प्राण प्रयाण के 
अवसर पर यह आशका न रहे कि जो लोग उसको स्वभावतः प्रिय हैं या जो उसके 
आश्रित है, वे उसके न रहने पर निरालम्ब होकर दाने-दाने को तरसने लगेंगे। उत्त रा- 
धिकारी कानून का आधार यह सिद्धान्त है कि जीवित व्यक्तियों में से मृतक की सम्पदा 
उन लोगों के हाथ लगनी चाहिए जो अपनी अकिचनता या पात्रता के कारण उसके 
अधिकारी प्रतीत हों । 


धारा ८ से विदित होता है कि प्राथमिकता का क्रम इस विचार को लेकर निर्धा- 
रित किया गया है कि कौन से आत्मीयगण साधारणतया अधिक और कौन से कम 
प्रिय होते है। सामान्यतः गोत्रज, अर्थात्‌ पेत्रिक वशज व पृव॑ज, बन्धुओं अर्थात्‌ मातुक 
नातेदारों की अपेक्षा प्रियतर होते हैं। किन्तु बन्धुओं में से कुछ नातेदार गोत्रजों से 
भी अधिक प्रिय और समीपी होते है। धारा ८ में दोनों बातों का ध्यान रखा गया 
है। जिन नातेदारों के उत्तराधिकारी योजना के भीतर प्रवेश नही मिल सकता है, उनके 
पालन का उपबन्ध “हिन्दू एडाप्शन्स ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” में किया गया है। यथा- 
सम्भव किसी के भरोसे व प्रत्याशा को टूटने नहीं दिया गया है। धारा ८ (ग) व 
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(घ) को समझने एवं हृदयंगम करने के लिए माननीय मुल्ला केत हिन्दू ला” के 
पृष्ठ १००१-२ में लिखे उदाहरण पठनीय हैं। 
अनुसूची में के दायादों के बीच उत्तराधिकार-ऋरम 


९-६ वर्ग १ में के दायाद एक साथ और अन्य सब दायादों का परिवर्जन करके 
अंशभागी होंगे, वर्ग २ में की पहली प्रविष्टि में के दायादों को दूसरी प्रविष्टि 
में के दायादों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा, दूसरी प्रविष्टि में के दायादों 
को तीसरी प्रविष्टि में के दायादों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी 
प्रकार क्रमवर्ती रूप में अधिमान होगा | 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह धारा अनुसूची के वर्ग २ की प्रविष्टियों 

की दाय प्राप्ति के क्रम को निर्धारित करती है और यह भी विहित करती है कि वर्ग 
१ के बारहों दायाद, जिस मण्डली को अधिमान्य-दायाद कह सकते हैं, एक साथ अंश- 
भागी होंगे। इस घारा का नियम सरल, स्पष्ट व स्वतः बोधगम्य है। यदि निर्वसीयत 
के बाद वर्ग १ का एक ही दायाद विद्यमान हो, और वर्ग २ में प्रविष्टि २ के चारों 
दायाद, तो पूर्वोक्‍्त अभ्रकेला दायाद शेषोक्त चारों दायादों को परिवर्जित करके अकेला 
ही सारी सम्पत्ति को प्राप्त कर लेगा । और यदि देवात वर्ग १ में के बारहों अधिमान्य 
दायाद विद्यमान हों तो वे सबके सब एक साथ अंशभागी बन जायेंगे। यदि निर्वंसीयत 
अपनी एक बहन और दूसरी बहन की एक पृत्री व अपने पितामह को छोड़कर मरे, 
तो प्रविष्टि २ की दायाद होने के बल पर बहन, उन दोनों को परिवर्जित करके, समस्त 
सम्पत्ति को पा जायगी। यदि वह विधवा हो और पुनविंवाह कर चुकी हो, तो भी' 
वह सम्पूर्ण सम्पत्ति को पा जायगी, क्योंकि धारा २४ में एक विधवा बहन अपने पन- 
विवाह के कारण दायप्राप्ति से वंचित नहीं की जा सकती है। | 


अनुसूची के वर्ग १ के दायादों में सम्पत्ति का वितरण 


१०... निवंसीयत की सम्पत्ति वर्ग १ के दायादों में निम्नवरत्ती नियमों के भ्रनुकूल 
विभाजित की जायेगी--- रे 
नियम १--निर्वंसीयत की विधवा या यदि एक से अधिक विधवा हों तो सब 
विधवाएँ मिलकर एक अंश लेंगी। 
नियम २--निवंसीयत के उत्तरजीवी पुत्र और पुत्रियाँ और माता प्रत्येक एक- 
एक अंश लेंगे । 
नियम ३--निरवंसीयत के पू्॑-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पूत्रियों से प्रत्येक में की 
शाखा में के दायाद मिलकर एक अंश लेंगे । 
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नियम ४--नियम ३ के निर्दिष्ट अंश का वितरण--- 

(४) पूर्व-मृत पुत्र की शाखा में के दायादों के बीच ऐसे किया जायगा 
कि उसकी अपनी विधवा (या सिलकर विधवाएँ) और उत्तरजीवी 
पुत्र और पुत्रियों को वरावर प्रभाग प्राप्त हो, और उसके पूर्व-मृत 
पुत्रों की शाखा को वैसा ही प्रभाग प्राप्त हो । 

(४) पूर्ब-मृत पुत्री की शाखा में के दायादों में ऐसे किया जायगा कि 
उत्तरजीवी पुत्र और पुत्रियों को बरावर प्रभाग प्राप्त हों। 
धारा ९ में कहा गया है कि वर्ग १ वाले बारहों भ्रधिमान्य दायाद साथ-साथ 
दाय प्राप्त करेंगे, जिसका अर्थ यह है कि उन दायादों के बीच आपस में पूर्वता या पूर्व॑- 
'परता नहीं होती। यह अश्र्थ नहीं है कि बारहों दायादों में प्रत्येक का बराबर-बरावर 
श्र्थात १/१२ अश होगा। उनके अ्रंश धारा ९ के नहीं, धारा १० के अनुसार निर्धारित 
किये जाते है। धारा ९ अंश-निर्णायक नहीं क्रम-नि्धारक है। वर्ग १ के दायादों के बीच 
'सम्पत्ति के वितरण के नियम धारा १० में लिखे गये हैं। इसमें तीन नियम सचन्निहित 
हैं, क्योंकि नियम ३ को नियम ४ के साथ ही पढ़ना चाहिए। पहले नियम के अनुसार 
निर्वतीयत की विधवा (या उनका समूह) एक अंश लेगी, जो अंश एक पुत्र या पृत्री 
था माता के अंश के बराबर होगा। दूसरा नियम कहता है कि पुत्र या पुत्रों का समृह 
और पुत्री या पृत्रियों का समूह और माता बराबर-बराबर अंश पायेंगे । तीसरे नियम 
के अनूसार पूर्व-मृत पुत्र के सब दायाद मिलकर उसका अंश पायेंगे । तथैव पूर्व-मृत पुत्री 
के सब दायाद मिलकर उसका अंश लेंगे । पुर्ब-मृत पुत्र के अपने दायादों में (यथा उसकी 
विधवा, पुत्र, पुत्री ), तथैव पूर्व-मृत पृत्री के अपने दायादों में (पुत्र-पुत्री ) पितुपरक नियम 
के अनुसार वितरण किया जाता है, न कि व्यक्तिपरक नियम के अनुसार। नियम 
३, ४ को साथ-साथ पढ़ने के बाद ध्यान इन वाक्यों पर भटक जाता है-- पूर्व -मृत 
पुत्र की शाखा के दायादों के बीच” और “पूव॑-मृत पुत्री की शाखा के दायादों में ” जिनका 
आशय है निर्वंसीयत के वर्ग १ में गिनाये हुए दायादों के ही वे लोग जो पूर्व-मृत पुत्र 
और पूर्व-मृत पुत्री की शाखाओं को संघटित करते हैं। 
पूर्व-मृत पुत्री की शाखा को तथा पृ्व-मृत पुत्र की शाखा को संघटित करने वाले 
निर्वंसीयत के दायाद कौन लोग हैं ? पूर्व-मृत पुत्र की शाखा में श्रानेवाले ये लोग हैं--- 
(१) (निवंसीयत के ) पूर्ब-मृत पुत्र का पुत्र, (२) पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र, 
(३) प्ृव॑-मृत पुत्र की पुत्री, (४) पूव॑-मृत पुत्र के पू्व-मृत पुत्र की पुत्री, (५) पूर्व-मृत 
पुत्र की विधवा, (६) पूर्व-मृत पूत्र के पूर्॑-मृत पुत्र की विधवा। उसी प्रकार से पूर्व-मृत 
'पुत्नी की शाखा के अन्तर्गंत शआनेवाले ये लोग हैं--(१) पूर्वे-मृत पुत्री का पुत्र, (२) 
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पृर्व-मृत पुत्री की पुत्री । ये आठों लोग उन बारहों के वुन्द में से हैं जिनकी ' अधिमान्य 
दायाद” की संज्ञा है। इन बारह दायादों के अंश निम्नोक्‍्त उदाहरण से समझने चाहिए। 

राम के दो पुत्र क व ख और दो पुत्री ग व घ थीं। वह जब निर्वंसीयत मरा 
तब उनमें से एक पुत्र ख व एक पुत्री घर मर चुके थे। एक पुत्र क व एक पुत्री गजीवित 
थे। पुत्र ख ने एक विधवा चर, एक पुत्र छ को व एक पृत्री छ, छोड़ा और एक मृत 
पुत्र छ, की विधवा ज को तथा उस मृत पुत्र के एक पुत्र झ्न व एक पुत्री ठ को छोड़ा था। 
पुत्री घ ने एक पुत्र ठ व एक पुत्री ड को छोड़ा था। राम के मरने पर उसकी विधवा 
ढव माता त के भ्रतिरिक्त उसके वंशजों में क, ग, च, छ, ज, झ, ठ, ठ, ड, छ। मौजूद 
थे। यथा--- 

माता त 


। 
राम --ढं 





ये बारहों उत्तरजीवी राम के अधिमान्य दायाद हैं जो वर्ग (१) के है। धारा 

९ के अनुसार ये सब साथ-साथ राम के उत्तराधिकारी बनेंगे। इनमें से न कोई आगे 
दाय को प्राप्त करेगा न पीछे। किन्तु इन सबका अंश समान नहीं होगा। प्रत्येक 
का अश जानने के लिए धारा १०८: का विनियोग करना होगा। धारा १० के प्रथम व 
द्वितीय नियमों का प्रयोग करने से राम की सम्पत्ति के ढ, त, क, ख, ग, छ, छः भागी- 
दार हुए। अतः प्रत्येक का अश १/६ निकला। ख का अंश उसकी शाखा वाले राम के 
दायाद, एव छ का अंश उसकी शाखा वाले राम के दायाद पायेंगे । अझ्रव इनका अंश 
: तीसरे व चौथे नियम के आधार पर निकालना होगा। ख की विधवा च॒, व पृत्र छ, व 
एक पुत्री छ |, व मृत पुत्र छ, की शाखा ये चार भागीदार ख के १/६ अंश में हुए। 
प्रत्येक को १/२४ भ्रश मिला। अब छ,. की शाखा में राम के तीन दायाद हैं--उसकी 
विधवा ज व उसके पुत्र-पुत्री झ, ट। फिर तीसरे व चौथे नियम' का प्रयोग होगा। इन 
तीनों का १/२४ में बराबर-बराबर अंश होने से प्रत्येक भागीदार को १/७२ अ्रंश मिलता 
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है। घ की शाखा में राम के दो ही दायाद विद्यमान हैं; एक पुत्र 5, व एक पूत्री ड। 
इनका अंश भी नियम हे व नियम ४ (४) के आधार पर निकलेगा और प्रत्येक को 
१/१२ अंश सिलेगा। अब बारहों दायादो के अ्ंशों की सारणी तैयार हुई। यदि 
उपरोक्त वंशावली में ही प्रत्येक जीवित दाय[द का अ्रश प्रविष्ट कर दिया जाय तो 
समझने में सुविधा होगी। अस्तु, 


माता तन्‍-१/६ 
राम ढ--१/६ 
| 
। । | । 
। क्‌ज- १६ गज १/६ एक १/२४ 
>+--++ तह ओला वकील 3 की 
| | | । | 
ठ८-१/१२ डज--१/१२ छ+--१/२४ छ(--१/२४ छत जज १/७२ 


शे-- ५ ७ २ टच"-१ ि २ 
अनुसुचो के वर्ग २ के दायादों में सम्पत्ति का वितरण 
११. निवंसीयत की सम्पत्ति अनुसूची के वर्ग २ में की किसी एक प्रविष्टि में उल्लि- 
खित दायादों के बीच ऐसे विभाजित की जायगी कि उन्हें बराबर अंश प्राप्त 


औह। 
इस धारा के साथ धारा १९ को भी ध्यान मे रखना चाहिए, जिसमें उपवन्धित 


है कि “यदि दो या अधिक दायाद निवंसीयत की सम्पत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी 
होते हैं, तो वे सम्पत्ति क---(क) इस अधिनियम में भ्रभिव्यक्त रूप से अन्यथा उप- 
बन्धित को छोड़कर व्यक्तिपरक आधार पर लेंगे; और (ख) सामान्‍य आभोगियों के 
रूप में, न कि संयक्‍त आशभोगियों के रूप में, लेंगे । धारा ११ विहित करती है कि 
अनुसूची के वर्ग (२) की प्रत्येक प्रविष्टि के दो या अधिक दायाद सम अंश के भागी 
होंगे। धारा १९ यह विहित करती है कि ऐसे दायाद पितृपरक रूप से नहीं, व्यक्ति- 
परक रूप से एवं संयुक्त आभोगी की हैसियत से,नहीं, अपितु सह-आभोगी की हैसियत 
से उत्तराधिकार पायेंगे | दोनों धाराओं का संयुक्त निष्कर्ष यह निकला कि उदाहरणार्थ, 
यदि राम एक भाई का पुत्र तथा बहन के दो पुत्र (जो उसके प्रविष्टि ४ वाले दायाद 
होते है) छोड़कर मरता है, तो राम के ये तीन दायाद एक-एक तिहाई अ्रंश उसकी 
सम्पत्ति का पायेंगे और उन पर उत्तरजी वित्व का नियम नहीं लागू होगा,। अर्थात्‌ उनमें 
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से जो-जो मरता जायगा उसका भाग उसी के दायादों पर अंवतरित होता जायगा। 
यद्यपि इस उदाहरण के तीन दायाद दो शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं--एक वहन 
की शाखा व एक भाई की शाखा--तथापि राम की सम्पत्ति दो भागों में नही बाँटी 
जायगी, अपितु तीन सम भागों में। 


गोत्रजों और बन्धुओं सें उत्तराधिकार का क्रम 


१२... यथास्थिति गोत्रजों या बन्धुओं में उत्तराधिकार का क्रम यहाँ नीचे दिये हुए 
अ्रधिमान नियमों के अनुसार अवधारित किया जायगा-- 
नियम १--दों दायादों में परस्पर उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी ऊपरली 
झ्ोर की डिग्रियाँ अ्रपेक्षाकृत कम हैं, या हैं ही नहीं । 
नियम २--जहाँ कि ऊपरली ओर की डिग्रियों की संख्या एक समान है या है 
ही नहीं वहाँ उस दायाद को अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली 
श्रोर की डिग्रियाँ अपेक्षाकृत कम हैं या हैं ही नहीं । 
नियम ३--जहाँ कि नियम १ या नियम २ के अधीन एक दायाद दूसरे की तुलना 
में अधिमान पाने का हकदार नहीं है वहाँ साथ-साथ अंशभागी होंगे ! 


डिग्रियों की गणता 


१३. (१) गोत्रजों या बन्धुओं में उत्तराधिकार क्रम के भ्रवधारण के प्रयोजन के लिए 
निवंसीयत से दायाद की नातेदारी की गणना यथास्थिति ऊपरली डिग्री या 
निचली डिग्री या दोनों के अनुसार की जायगी। 
(२) ऊपरली डिग्री और निचली डिग्री की गणना निबंसीयत को सम्मिलित करके 
की जायगी॥। 
(३) प्रत्येक पीढ़ी की या तो एक ऊपरली या एक निचली डिग्री होगी। 
ये दो धाराएँ धारा ८ (ग) व ८ (घ) की अनुपूरक हैं। धारा ८ की दोनों 
उपधाराएँ गोत्रजों की व बन्धुओं की न तो सारणी को अन्तर्वारित करती हैं और न 
उनके उत्तराधिकारी क्रम को। सारणी के काये को गोत्रज व बन्धु की धारा रे में दी 
गयी परिभाषाएँ पूरा कर देती है। उत्तराधिकारी क्रम को धारा १२ में विहित तीन 
नियम अ्रवधारित करते हैं। इन तीनों नियमों को पढ़ने के बाद यह प्रतीत होता है 
कि वे दायाद गण, जो ८ (क) व (ख) के प्रसार से बाहर हैं, या तो निम्नोक्‍्त तीन 
श्रेणियों के गोत्रज होते हैं या तीन श्रेणियों के बान्धव। इन छः श्रेणियों का वर्णन 
यह है-- 
(१) निचली डिग्री वाले गोत्रज या अवरोही वंशज, अर्थात्‌ वे गोत्रज जो निर्व॑- 
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सीयत के साथ ऊपरली डिग्री या आरोही वंशक्रम के द्वारा सम्बन्धित न हों। यथा 
मृतक के प्रपौत्र का पुत्र या उसकी पुत्री। ये दोनों लोग गोत्रज की परिभाषा के 
अन्तगंत हैं और साथ ही साथ उसके और इनके बीच कोई ऊपरली डिग्री अ्रन्तरित 
नहीं होती है। 

(२) ऊपरली डिग्री वाले गोत्रज या आरोही पूर्व॑ज, अर्थात वे गोत्रज जो निर्व॑- 
सीयत के साथ केवल ऊपरली डिग्री या आरोही वंशक्रम के द्वारा सम्बन्धित हों, और 
अवरोही डिग्री के द्वारा किसी भी पीढ़ी से सम्बन्धित न हों। यथा मृतक का प्रपितामह 
और मृतक की प्रपितामही। ये दोनों नातेदार गोत्रज की परिभाषा के अन्दर आ जाते 
है और इसके साथ-साथ उसके व इनके बीच में कोई अवरोही डिग्री अन्तरित नहीं 
होती है। 

(३) साम्पादिवेक गोत्रज, भ्रर्थात वे गोत्रज जो मृत निवंसीयत के साथ आरोही' 
एवं अवरोही दोनों प्रकार की पीढ़ियों द्वारा सम्बन्धित हों, यथा पितृव्य का पूत्र और 
ढ पितुव्य की पुत्री | इस वंशव॒क्ष से विदित होगा कि मृत- 

हे निवंसीयत से चलकर ख के पुत्र व पुत्री तक पहुँचने के 
मम निली निमित्त पहले आरोहण और फिर अवरोहण क्रिया 


के ॒ में रत होना पडेगा। सांपाहिवंक गोत्रज' वे लोग होते 
। ! हैं जो किसी सम-पू्वंज की सन्‍्तान होते हए भी भिन्न 
| के 5 के 
भृत निवंसीयत |... ] रेखाओं के माध्यम से परस्पर संग्रथित हों। 
पुत्च॒ पुत्री (४) निचली' डिग्री वाले बन्धु, या वे बन्धु जो' 


निवंसीयत के साथ केवल निचली डिग्री या अवरोही 
वशक्रम द्वारा संग्रथित हों और जिनके व उसके बीच में कोई ऊपरली डिग्री 
अन्तरित न होती हो | यथा मृतक के पुत्र की पूत्री का पौत्र और मृतक की पृत्री 
का प्रपौत्र । 

(५) ऊपरली डिग्नी वाले बन्धु या वह बन्धू जो निवंसीयत के साथ केवल 
आारोही वंशक्रम के माध्यम से सम्बन्धित हो, और अवरोही वंशक्रम के माध्यम से 
किसी भी पीढ़ी से सम्बन्धित न हो। यथा पिता का मातामह और माता का 
पितामह। ये दोनों नातेदार बन्धु तो हैं ही, क्योंकि मृतक के साथ उनके सम्बन्ध 
का माध्यम अन्तरित एक नारी थी। इसके अतिरिक्त उसके व उनके बीच में कोई 
श्रवरोही क्रम का नातेदार नहीं है। १, 

(६) साम्पाशिवक वन्चु, झ्र्यात वे बन्चु जिनके साथ निबवंसीयत का नाता आरोही 
एवं अवरोही दोनों प्रकार के वंशक्रम के द्वारा जुटा हो। यथा निर्वेसीयत की बूझा का 
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पुत्र, एवं निवंसीयत के मामा का पुत्र । निवंसीयत से चलकर इन दोनों बन्धुओं तक 
पहुँचने के लिए वंशवुक्ष पर पहले चढ़कर फिर उतरना पड़ता है ।* 

इन छः श्रेणी के नातेदारों में वरीयता का निर्धारण धारा १२ के तीन नियमों 
के आधार पर किया जायगा। पहली श्रेणी वाले गोत्रजों को दूसरी श्रेणी वालों की 
अपेक्षा एव दूसरी श्रेणी वाले गोत्रजों को तीसरी श्रेणी वालों की श्रपेक्षा वरीयता 
मिलेगी। तथैव पहली श्रेणी वाले बन्धुओं को दूसरी श्रेणी वालों की अपेक्षा और दूसरी 
श्रेणी वाले बन्धुओं को तीसरी श्रेणी वाले बन्धुओं की अपेक्षा वरीयता मिलेगी। पहली 
व दूसरी श्रेणी वाले गोत्रज तीसरी श्रेणी वाले गोत्रजों से संख्या मे कम होते हैं। उसी 
प्रकार से चौथी व पाँचवी श्रेणी वाले बन्धु छठी श्रेणी वाले बन्धुओं से संख्या मे कम 
होते है। अधिकांश गांत्रजों एवं बन्धचुओं के साथ निवसीयत का नाता आरोही तथा 
अ्रवरोही दोनों प्रकार के वशक्रमों के माध्यम से जुड़ा पाया जाता है। 

धारा १२ वाले नियमों म॑ वशक्रम या पोढ़ियों या डिग्री की सख्या का जो उल्लेख 
हुआ है उसका अवधारण धारा १३ के उपबन्धों के अनुसार करना चाहिए। यह तो 
स्पष्ट ही है कि दानों ।लग के व्यक्ति दायप्राप्ति के आधकारी बन सकते है। दायाद 
पुरुष हो अथवा नारी, उनको वर्राथता अवधारित करने के ।लए सीढ़ियों की सख्या गिने 
बना काम नही चलता। सख्या गनने मे अन्तरित पी ढ़ियाँ पुरुष की हो सकती है और 
नारो का भी। भेद यह है कि एक भी नारी के अन्‍न्तारेत हो जाने से दायाद की सज्ञा 
बन्धु ओर न हाने से गात्रज पड़ जाती है। खालिस (शुद्ध )' पुवज तथा खालिस वंशज 
का इस साजना त। सरल'हाता है। निवसीयत मृतक का पहली डिग्री मानकर पूर्वज' 
या वशज तक की डंग्रयाँ या पीढ़ियाँ गिन लेनी चाहिए। किन्तु सांपाशिवंक दायाद तक 
पीढ़या ।गनना जरा काठन काम हाता है। उस दशा में आरोही तथा अवरोही दोनों 
प्रकार के वशक्रम की सख्या गिनी जाती है। सम-पूर्वज तक गिनते वक्‍त मृतक को 
पहली पांढ़ी मान लछेत ह। फिर पृवज से दायाद तक अवरोही वशक्रम गिनते वक्‍त 
उस पुवज का छाड़कर पा ढ़याँ ।गनो जाती है। यथा, सममने लिखित वशवृक्षों को 
देखिए; वृक्ष (१) म मृतक से राम तक ऊपरली तोन पीढ़ियाँ हुई तथा राम से ग 
तक निचला भी तोन पीढढ़याँ हुई। वृक्ष (२) म भी मृतक से राम की पत्नी क तक 
तीन आराही, एव" राम की पत्नी क से पृत्री ग॒ तक तीन ही अवरोही पीढ़ियाँ हुई । 
पहले वशवृक्ष म दायादा ग॒ मृतक की गोत्रजा है। दूसरे वशवृक्ष मे दायादा ग॒ मृतकः 


की बन्धु है। एक में राम स्वतः सम-पूर्वज है, दूसरे मे उसकी विधवा क। 


१: मुल्ला प्रणीत हिन्दू ला, पृ० ९६५। 
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(१) राम (२) रामतच-क 
| | [ 
| || || || 
रो पुत्र शी शा 
| 
| | | 
मृतक पृत्र मृतक | 
| 
पुत्री ग पुत्री ग 


ऊपर कहा जा चुका है कि उपरोक्त छः: श्रेणियों वाले दायादों में आपसी अधि- 
मान के निर्णयार्थ धारा १२ के तीन नियमों का विनियोग करना चाहिए। इन तीन 
नियमों का नाम है अधिसान-सम्बन्धी नियम | इन तीनों में पहला सबसे महत्वपूर्ण है। 
उन पर अलग-अलग विचार कतंव्य है। पहला नियम विहित करता है-- दो दायादों में 
परस्पर उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी ऊपरली ओर की डियप्रियाँ अ्रपेक्षाइत कम 
हैं या है ही नहीं ।” इसका आशय सरल है और यह गोत्रज व बन्धु दोनों प्रकार के 
दायादों,पर लागू है। दो प्रतिद्वन्द्दी दायादों में यदि एक आरोही क्रम का हो और 
दूसरा अवरोही क्रम का, तो अवरोही को अधिमान मिलेगा, क्योंकि उसकी “ऊपरली 
ओर की डिग्रियाँ हैं ही नहीं ।” और यदि दोनों भ्रवरोही क्रम वाले दायाद हों, जिनमें एक 
की निचली पीढ़ियाँ दूसरे की निचली पीढ़ियों से कम हैं, तो कम निचली पीढ़ियों वाला 
दायाद अधिमान्य माना जायगा। उदाहरणार्थ, यदि निर्बंसीयत के पुत्र के पुत्र के पृत्र 
की पुत्री का पुत्र राम एक दायाद हो, तथा उसका प्रतिद्वन्द्दी श्याम पुत्र की पुत्री की 
पुत्री का पुत्र हो, तो इन दो बन्धुओं, राम व व्याम में, प्रथम से द्वितीय वरीयता पायेगा। 
क्योंकि राम की पीढ़ियाँ छः और श्याम की पाँच ही हैं। उसी तरह यदि दोनों दायाद 
आारोही क्रम वाले हों, तो कम ऊपरली पीढ़ियों वाले को अधिक ऊपर रली पीढ़ियों वाले 
से वरीयता मिलेगी। उदाहरणाथं, निवंसीयत के पिता के पिता की माता द्यामा को, 
निर्वेसीयत के पिता के पिता के पिता के पिता राम से वरीयता मिलेगी। कारण यह 


है कि यद्यपि दोनों मृतक के गोत्रज और पूर्वज हैं, तथापि ह्यामा की पीढ़ियाँ चार एवं 


राम की पाँच हैं। यदि श्यामा और राम गोत्रज न होकर बन्धु होते, तो भी प्रथम को 
वरीयता मिलती। 


जब दो प्रतिद्वन्द्दी दायाद (गोत्रज या बन्धु) नअवरोही क्रम के होते हैं न आरोही 
क्रम के, किन्तु निर्वंसीयत के सांपाशिविंक होते हैं, तो ऐसे दायादों का नाता निर्वंसीयत 
के साथ आरोही क्रम का भी होता है और अवरोही क्रम का भी। ऐसी दशा में वह 
दायाद अधिमान पाता है जिसकी आरोही पीढ़ियाँ दूसरे दायाद की आरोही पीढ़ियों 
से कम निकलें। ध्यान रहे कि ऐसी दा में न अबरोही पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं और 
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न प्रतिदन्द्रियों की दोनों तरह की पीढ़ियों के जोड़ों की तुलना की जाती है। केवल 
श्रारोही या ऊपरली पी ढ़ियों की संख्या गिनकर अधिमान का निर्णय कर दिया जाता 
है। यह पहले नियम के शब्दों का एक आवश्यक फल या निष्कर्ष है। आरोही डिग्रियाँ 
जितनी कम हों दायाद उतना ही निकटतम होगा, यहाँ तक कि यदि आरोही डिग्री एक 
भी न हो अर्थात्‌ सांपाशिविंक एक अवरोही वश का वशज हो, तो ऐसा दायाद उस दूसरे 
से अधिमा[न्य समझा जायगा जो आरोही वंशक्रम का वंशज हो। निम्नलिखित उदाहरण 
ध्यान देने योग्य है 
(१) रे दो प्रतिद्वन्दी दायाद ख और ग हैं। दोनों 
छः साम्पाशिवंक गोत्रज है। दोनों की आरोही 
घतन्न्यूत्र पुत्र और गअवरोही पीढ़ियों का जोड़ पाँच है--ख से 
| मृतक तक पाँच और ग से मृतक तक भी पाँच । 
' | पृत्र"-"दायाद ग तो इनमें से वरीयता किसको दी जाय ? ख को, 
स्तक रो क्योंकि ख अधिक समीप वाले सम-पूर्वज घ की 
सन्‍्तान है, और ग अधिक दूर वाले सम-पूवंज क 
या, का। अन्य शब्दों में, मृतक से ख का दो ही अव- 
पृत्री-नदायादा ख रोही पीढ़ियों का, किन्तु ग का तीन पीढ़ियों का 
अन्तर है। इस उदाहरण में दोनों दायाद बन्धु, 


२) क ह 
( | है। दायाद नं० १ मृतक का नितान्‍्त या सीधा 
| | वशज' यानी अवरोही वंशक्रम का सदस्य है। 
मृतक पुत्री दायाद नं० २ मृतक का साम्पादिविक बन्धु है। 
| 


| यद्यपि नं० १ की मृतक से दूरी पाँच पीढ़ियों की 
| शी पी है और नं० २ की भी उतनी ही दूरी है, तथापि 
पुत्र पुत्र॒-नदा ० नं०९  शज होने के नाते दायाद नं० १ को नं० २ 
| सेपुवरीयता मिलेगी, क्योंकि नं० २ एक 

रो साम्पादिवंक है। क्‍ 
पुत्र--दा० नं० १ उदाहरण नं० ३ में (आगे) दोनों दायाद 
बन्धु हैं और साम्पारिवेक भी है। किन्तु मौसी के 
पुत्र वाले वंशव॒क्ष में तीन आरोही पीढ़ियाँ है और भाई की दौहिती में केवल दो। 
इसलिए द्वितीय को नारी होने पर भी प्रथम दायाद (जो नर है) की अपेक्षा अधिक 

मान मिलेगा। 

उदाहरण न० ४ में दोनों दायाद बन्धचु और साम्पाशिविंक हैं। किन्तु बहन के 
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दौहित्र की पूत्री वाले वशवृक्ष में केवल दो आरोही पीढ़ियाँ है, और मामा के पुत्र वाले 
वंजवक्ष में आरोही पीढ़ियाँ तीन है। इसलिए बहन के दौहिंत्र की पुत्री को मामा के पुत्र 

से वरीयता मिलेगी। यद्यपि अ्रवरोही पीढ़ियाँ मामा 





(३) म के पुत्र की ही कम है। 
| ञ नीचे उदाहरण नं० ५ में दोनों दायाद 
| | साम्पाश्विक बन्धु है। दायाद नं० २ पितृवन्धु, 
ख पुत्री पृत्री | | भ्रतः प्राचीन हिन्दू ला के अनुसार न० १ से 


| । गृतक पुत्र वरीयता पाने का अधिकारी है, क्योंकि न० १ 

पुत्री मातृबन्धु है। इस विचार के विरोध में यह 

| विचार है कि नं० १ की अ्वरोही पीढ़ियाँ 

पुत्री दा० "० २ से अधिक हैं। किन्तु इन दोनों विचारों 

का परित्याग करके धारा १२ के नियम 

(१) ने यह विहित किया है कि मात्र आरोही वशक्रम अधिमान का निर्णायक 

होगा। अ्रतः इसी परख का प्रयोग करना चाहिए । दायाद न० १ की आरोही पीढ़ियाँ 

(४) है ह (५) रा | 
जा 0 का मे ७७% मै | र 
औगी अामृतक  पृत्री पुत्री पुत्री पुत्र पत्र 

मृतक कर दा० पत्र मृतक पुत्र [पुत्र पुत्र--दा० अअकक ब््२े 





। बी 
पृष्र पुत्र--दा०--न० १>-मृतक 
। 


। 
पत्नी-- दा ० 


तीन और नं० २ की आरोही पीढ़ियाँ चार है। मात्र इस विचार को आ्राधार मानने से 
दायाद नं० १ श्रेष्ठतर माना जायगा । 


अरब धारा १२ के नियम नं० २ पर विचार करेंगे, --जहाँ 
पर ऊपरली श्रोर की डिग्रियों की लज्म एक समान है डे 02803] कद होगा 
को अ्धिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली ओर की डिग्रियाँ अपेक्षाकृत कम हैं या हैं ही 
नही । यह नियम ग्रोत्रज व बन्धु दोनों श्रेणी वाले दायादों पर प्रयोज्य है। इसका 
आ्राशय यह है कि जब या तो दोनों प्रतिद्वन्द्दी दायाद निवंसीयत मृतक के वशज हों, 
अथवा ऐसे पूर्वज हों जिनकी आरोही डिग्रियाँ बराबर हैं, तो कम अवरोही डिग्रियों वाले 
दायाद को वरीयता मिलेगी। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, पहले व दूसरे नियमों को 


साथ पढ़ना और लागू करना चाहिए। ये दोनों नियम मिलकर साम्पारिवंक गोत्रजों 


"डंडं८ट 
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की पारस्परिक अग्रता व प्राथमिकता एवं साम्पाशिवेक बन्धुओं की पारस्परिक श्रग्रता 
व प्राथमिकता अवधारित करते हैं। इन बातों को निम्नलिखित उदाहरणों से सम- 


'झना होगा।'* 


उदा० नं० १ में दोनों दायाद साम्पाशिविक गोत्रज हैं। दोनों की आरोही डिग्रियाँ 


(१) | 
| [ 
सृतक पृत्र 
की, मिली 
| ] 
| 
पुत्र पृत्र 
| | 
दा० १ पूत्री पृत्र 
दा० २ पत्री 
(२) पे 
पमुतक पृत्री पत्र 
| | 
पत्री पूत्र 
| | 
दा० १ पुत्री पूत्री 
| 
दा० २ पृन्न 


(३) पुत्री न्‍टदा० १ श्र 
| 
| । 


। 
पूत्र॒ पृत्र पुत्री 
| । | 
पुत्री पुत्र पुत्रचज्दा०२ 

| | 


मृतक मृतक 


दो अर्थात्‌ समान हैं। अब नियम (२) का प्रयोग 
होगा। दायाद नं० १ की निचली ओर की, यानी 
अवरोही डिग्रियाँ तीन हैं, किन्तु दायाद नं० २ की 
निचली ओर की यानी अवरोही' डिग्रियाँ चार 
है। अतः दायाद नं० १ को दायाद नं० २ से 
वरीयता मिलेगी । इस उदाहरण में दोनों प्रति- 
इन्द्दी दायाद मृतक के एक ही भाई के वंशंज हैं। 
यदि दायादा नं० १ मृतक के एक भाई की शाखा 
में पैदा होती और दायाद नं० २ मृतक के दूसरे 
भाई की शाखा में, तोन सिद्धान्त में, न उसके 
प्रयोग--फल में ही कोई अन्तर पड़ता। इसके 
झतिरिक्त यदि दा० नं० १ पुत्री न होकर पूत्र 
होता, तो भी कोई अन्तर न पड़ता । 
उदा० नं० रमें दोनों दायाद साम्पाएिवंक 
बन्धु हैं। दोनों की आरोही डिग्रियाँ समान हैं 
यानी दो। अब दूसरे नियम के प्रयोग का भ्रवसर 
आया। अवरोंही डिग्रियों की गणना करने पर 
दायादा नं ० १ की संख्या तीन एवं दायाद नं ० २ 
की संख्या चार निकलती है। इसलिए दायादा 
नं० १ को अधिमान, मिलेगा, यद्यपि वह नारी 
है और दायाद नं० २ पुरुष है। किन्तु नर-नारी 
का भेद सभी क्षेत्रों मे मिटा दिया गया है। 
उदाहरण नं ० ३ में दोनों दायाद बन्धु हैं। 
किन्तु दायादा नं० १ मातृबन्धु है, और दायाद 
नं० २ पितृबन्धु है। इस अ्रन्तर का यदि कोई 
प्रभाव होता तो दायाद नं० २ बाजी जीत लेता । 


९. सुल्ला प्रणीत हिन्दू ला, पृष्ठ ९६८-७०। 
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किन्तु श्रब इसका कोई असर नहीं माना जाता है। आरोही डिग्रियाँ भी इस उदाहरण 
में निर्णायक नहीं हो सकतीं, क्योंकि उनकी संख्या दोनों वशवृक्षों मे चार-चार यानी 
बराबर है। भ्रतः अवरोही डिग्रियों कीसख्या को अवधारक कारक बनाना चाहिए। 
दायादा नं० १ के वंशवृक्ष मे एक भी अवरोही डिग्री नहीं पायी जाती, और दूसरे में 
दो मौजूद हैं। अतः निर्णय दायादा न० १ के अनुकूल दिया जायगा, यद्यपि वह एक 
मातृवन्धु है। इस उदाहरण में यह भी ज्ञातव्य है कि दा० नें० १ पृर्वज बन्धु और नं० 
२ साम्पादिविक बन्धु है। फिर भी नं० १ को अधिमान मिला है। 


इस उदाहरण मे दोनों प्रतिदवन्दी साम्पा- 

(४) गे दिवंक बन्धु हैं। दोनों मे आरोही पीढ़ियों की 

। जा ५ जय सख्या दो यानी समान है। किन्तु नं० १ की 
अवरोही पीढ़ियाँ तीन और नं० २ की चार है, 


मुतक प्‌ पुत्र न | 
। | इस परख का प्रयोग करके दायाद नं० १ को' 
पुत्र पुत्र आअधिमान मिलेगा, यद्यपि वह बहन की' सन्‍्तति 
| । है और दायाद नं० २ भाई की। इस बात का 
दा० १ पुत्र पुत्री गे 
के कोई असर नहीं लिया गया कि बहन विवाहो- 


[दा० ;॒ पत्र॒ परान्त दूसरे कुटुम्ब की सदस्य हो जाती है और 
दग० नं ० १ को वरीयता देने से सम्पत्ति दूसरे कुल' 
में पहुँच जायगी ।' 


अब धारा १२ के तीसरें नियम को देखना चाहिए, जो विहित करता है--“जहाँ 
कि नियम १ या नियम २ के अ्रधीन एक दायाद दूसरे की तुलना में अधिमान पाने 
का हकदार नहीं है, वहाँ वे साथ-साथ अंशभागी होंगे ।” यह नियम गोत्रजों एवं 
बन्धुओं दोनों पर लागू होता है, चाहे वे पूर्वज' या आरोही वंशत्र्म के दायाद हों 
अथवा वशज या अवरोही वंशक्रम के दायाद हों। इस नियम का चमत्कार तब देखने 
में आता है, जब प्रतिह्वन्द्दी दायादों की हैसियत या तो साम्पाशिविक गोत्रजों की 
हो या साम्पाश्विक बन्धुओं की। जब दोनों दायाद मृतक के साम्पाशिविक गोत्रज 
होते है और निवंसीयत के उसी पुरुष पूर्वज से दोनों ही बराबर पीढ़ियों की दूरी 
पर होते है, तो दोनों साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं। उसी तरह जब दोनों दायाद 
मृतक के साम्पारिवंक बन्धु होते हैं और निरवंसीयत के उसी पुरुष पूर्वज या नारी- 
पूर्वंज से दोनों ही बराबर पीढ़ियों की दूरी पर होते हैं, अथवा निर्वेसीयत के विभिन्न 
परन्तु समान दूरी वाले पूर्वजों से दोनों ही दायाद बरावर पीढ़ियों की दूरी पर होते हैं, 


हक 
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तो उभय दशाओं में दोनों दायाद साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं। इस नियम के 
निम्नलिखित उदाहरण है।* 

उदाहरण (१) व (२) में प्रतिद्वन्द्दी दायादों के जोड़े वशज श्रेणी के हैं। प्रथम 
उदाहरण के जोड़े गोत्रज और दूसरे के बन्धु है। उनमे आरोही क्रम का नितान्‍्त' 


(१) 0 (२) क--मुतक (३) पृत्र दा०१ पूत्री दा०२ 
|| | 

| | | | पृत्री पुत्री 
पुत्र॒ पुत्र पुत्री पूपम्र | | 

। । | | पृत्र॒ पूरी 
पुत्र पुत्र पुत्री प्त् ढ ! 

| | | मृतक मृतक 
प्त्र पुत्र पृत्र पत्नी 

[ 

। 


| |[ 
दा० !पृत्र पुत्री दा०२ पूत्र दा० १ पुत्र दा०२| 

अभाव है। अवरोही क्रम में निचली पीढ़ियों की सख्या दोनों जोड़ों में पाँच-पॉच अर्थात्‌ 
बराबर है। इसलिए नियम १ व नियम २ अप्रयोज्य हैं और किसी जोड़े के किसी भी' 
दायाद को अधिमान नही उपलब्ध हो सकता | फलतः नियम ३ के अधीन दोनों जोड़ों 
के उभय दायाद साथ-साथ उत्तराधिकार पायेंगे। तीसरे उदाहरण के प्रतिहन्द्दी दायाद 
पूर्वज बन्धु है। दोनों के वंशवृक्ष अवरोही क्रम से रहित हैं। दोनों दायादों की आरीही 
डिग्रियाँ चार-चार यानी समान हैं। अ्रतः नियम १ व २ का प्रयोग नहीं हो सकता है। 
फलत: नियम ३ के अधीन दोनों दायाद साथ-साथ उत्तराधिकार पायेंगे । तीनों 
उदाहरणों में दायादों के बीच .लिंग का भेद-भाव नहीं किया गया है और तीसरे 
उदाहरण में मात्‌ बन्धु से पितृबन्धु की श्रेष्ठता को भी स्थान नहीं मिला है। 





(४) क 
| सा 
| | । | | 
मृतक पृत्र पुत्र पृत्र पुत्र 
[ | न्‍ । ॥ 
| | | 
पुत्न पुत्र पुत्र पुत्र 
| । | | 
मल! /म मम 
पुत्र॒ | । पुत्र 
दा०१ पृत्र पुत्री पुत्री पूृत्री पूत्री पुत्री | 
दा०२ दा०३ दा०ंदढट दा०५ दा०६ दा०७ पुत्र 
दा०८ 


१, सुल्ला कृत हिन्दू ला, पृष्ठ ९७०-७२। 
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इस उदाहरण (सं० ४) में जब मृतक निवंसीयत मरा तो उसके साम्पारिविक 
गोत्रजों में सात तीसरी पीढ़ी वाले और एक चौथी पीढ़ी वाला व्य:बत जीवित थे। ये 
थ्राठों उसके प्रतिद्वन्द्दी दायाद बने। आठटवे प्रतिद्वन्द्दी का पिता पहले ही मर चुका था। 
तीसरी पीढ़ी वाले सात दायादों में तीन पुरुष व चार नारी हैं। नर-नारी का भेद किया ही 
नही जाता। प्रत्यक्ष है कि सब दायादों की आरोही पीढ़ियाँ दो शभ्रर्थात्‌ बराबर होने के 
कारण अधिमान की निर्णायक नहीं हो सकती है। उसी तरह अवरोही वंशक्रम भी 
दायाद न० १ से दायाद नं० ७ तक का तीन-तीन अर्थात्‌ बराबर होने से उन लोगों 
की पारस्परिक वरीयता अवधारित नहीं कर सकता। अवश्य ही ये सात दायाद 
ग्रपनी तीन अवरोही पीढ़ियों के बल पर दायाद नं० ८ को उत्तराधिकार से वंचित 
कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अवरोही पीढ़ियाँ चार अर्थात्‌ अधिक पड़ती है। अतएव इन 
सात दायदों पर नियम ३ का प्रयोग करना पड़ेगा और ये लोग साथ ही साथ 
उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। दायाद नं ० ८ कोई अश नही पायेगा। 

ऊपर कहा जा चुका है कि नियम ३ गोत्रज व बन्धु दोनों श्रेणी वाले दायादों 
पर प्रयोज्य होता है। अतः क की बाकी चार सनन्‍्तानों में से सब या कुछ यदि पुत्री 
होती तो भी उत्तराधिकार का परिणाम वही होता जो ऊपर कहा जा चुका है। अन्तर 
मात्र यह पड़ता है कि उपरोक्त दायाद या उनमें से कुछ (अर्थात्‌ वे तीसरी पीढ़ी वाली 


सन्‍्तान जो नारी के माध्यम से नातेदार बनी है) बजाय गोत्रज' के बन्धु की संज्ञा धारण 
करने लगते। 


हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी अपनी अप्रतिबन्ध सम्पत्ति होगी 

१४. (१) हिन्दू नारी द्वारा कब्जाकृत कोई सम्पत्ति, भले ही वह इस अधिनियम के 
प्रारम्भ से पृव या परचात्‌ अर्जित की गयी हो, पूर्ण स्वामी के रूप में, न कि 
मर्यादित स्वामी के रूप में, धारित की जायगी | 

व्याख्या--इस उपधारा में सम्पत्ति” के अन्तर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति है 
जो कि हिन्दू नारी ने दाय द्वारा या विभाजन में या भरण-पोषण या भरण- 
पोषण के बकाया के बदले मे या दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह नाते- 
दार हो या न हो, अपने विवाह के पुर्व॑ या समय या परचात्‌ या अपने कौशल 
या परिश्रम द्वारा या क्रय द्वारा या चिरयोग द्वारा या किसी अन्य रीति से, 
चाहे वह कौसी ही क्‍यों न हो, अर्जित की है और कोई एंसी' सम्पत्ति भी है 
जो कि इस अ्रधिनियम के प्रारम्भ से अव्यव|हत॒पूर्व स्त्रीधन के रूप मे स्वयं 
उस द्वारा धारित थी। 

(२) उपधारा (१) मे अन्तव्विष्ट कोई बात दान के जरिये या इच्छापन्न या अन्य 
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किसी लिखित के अधीन या व्यवहार न्यायालय की आज्ञप्ति या आदेश के 
अधीन या पंचाट के अवीन अर्जित किसी सम्पत्ति पर उस सूरत में लागू न 
होगी, जिसमे कि दाल, इच्छापत्र या अन्य लिखित या आज्ञप्ति, भ्रादेश 
या पचाट के निबन्धन ऐसी सम्पत्ति में निर्बेन्धित स्वत्व ही विहित करते हैं। 
नारी-सम्पत्ति के लक्षण, प्रकार, गुण, परिणाम इत्यादि खण्ड १ के प्रकरण १२, 
१३ में बतलाये गये है। जीमृतवाहन ने जिसको एक दुरूह और जटिल विषय कहा 
था, वास्तव में वह कितना क्लिष्ट और विशाल विषय बनकर रह गया था; कुछ तो 
इसलिए कि धर्मंशास्त्रों ने स्त्रीधत के सूक्ष्म विभाग करने के बावजूद उनकी परिपूर्ण 
सूची प्रस्तुत करना अ्रसम्भव समझा था; कुछ पारस्परिक मतभेद के कारण और कुछ 
उच्च अदालतों की नजी रों में विषमता होने के का रण--किन्तु मुख्यतः इस पुरातन आग्रह- 
शील धारणा के कारण कि नारीसमूह को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना अनर्थकारी होता 
है। नारियों के स्वत्वाधिकार पर आरोपित प्रतिबन्ध अनेक विचारों को छेकर विहित 
किये जाते थे, यथा नारी कुमारी या विवाहिता या विधवा है, और सम्पत्ति उसको 
किस उद्गम से मिली थी। स्त्रीधन के उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियम भी इसी तरह 
के अनेक विचारों को लेकर निर्धारित होते थे। इस जटिल विषय को ऋजु और यथा- 
संभव बोधगम्य बनाके के उद्देश्य से यह धारा इस अधिनियम में प्रविष्ट की गयी है। 
उलझसनों से भरे हुए प्राचीन हिन्दू ला के नियमों को मिटाकर यह एक सूक्ष्म व सरल' 
देशव्यापी नियम स्थापित कर दिया गया है कि इस अधिनियम से पूर्व या पदचात प्राप्त 
सब प्रकार की सम्पत्ति की नारी भी अप्रतिबन्ध स्वामिनी समझी जायगी। 
इस धारा के आरम्भ में यह वाक्य आया है-+- भले ही वह इस अधिनियम के 
प्रारम्भ से पूर्व या परचात अजित की गयी हो ।” इस वाक्य का आशय प्रत्यक्ष है और 
हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नजीर भी दे दी है कि यह नियम भूतलक्षी (अतीतव्यापी) 
है। धारा में “कब्जा” शब्द का प्रयोग हुआ है। विधिविज्ञान में कब्जा या भुक्ति 
दो भाँति की मानी गयी है--मध्यस्थ रहित या अव्यवहित और मध्यस्थ सहित या 
व्यवहित। अ्रतः मानना पड़ेगा कि इस शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में किया गया है।* 
किन्तु उस नारी का व्यवहित कब्जा इस शब्द के अन्तर्गत नहीं माना जायगा जिसने 
अपना पुनर्विवाह करके अपना स्वत्व खो दिया हो ।” किन्तु जिस नारी का रेहन वा 





१: हरिश्चत्ध ब० त्रिलोकीसिंह”, ए ० आई० आर० ५७, सु० कोर्ट ४३४१ 
२. कोटद्रू स्वासी ब० सेत्रा', ए० आई० आर० १९४९, सु० कोर्ट ५७७॥ 
३- “विसतोीं ब० सुकर्ती”, ए० आई० आर० १९६०, सध्य प्रदेश १५६।॥ 
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कब्जे के बावजूद मोचनाधिकार मौजूद हो उसको इस धारा से लाभान्वित होने का 
हक है। अर्थात्‌ ऋण-मोचनानन्तर वह अखण्ड स्वामिनी गिनी जायगी ।' उसी प्रकार 
जिस नारी की सम्पत्ति आदाता (सरकारी रिसीवर) में निहित हो चुकी है वह भी 
काबिज मानी जायगी ।* पद्टा-दवामी लिख चुकने के बाद भी वह काविज समझी 
जाकर इस धारा से लाभान्वित हो सकती है ।* 

इस धारा ने प्राचीन हिन्दू ला वाले परिसीमित स्वामित्व की समाप्ति कर डाली 
है । अवश्य ही उपधारा (२) के अनुसार परिसीमित स्वामित्व की रचना धारा में 
निर्दिष्ट रीतियों से करना आज भी सम्भव है। अर्थात्‌ दान, इच्छापत्र, लिखित पत्र 
या दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेश या आज्ञप्ति, या पचाट (पचायती निर्णय) के 
माध्यम से परिसीमित स्वामित्व का सजंन झ्राज भी हो सकता है। ज्ञातव्य है कि उप- 
रोक्त रीतियों से परिसीमित स्वामित्व रचा जा सकता है। किन्तु परिसीमित स्वामित्व 
के अतिरिक्त एवं उसी से मिलती-जुलती या भिन्न प्रकार की सम्पदाओं (इस्टेट्स) 
की रचना आजकल की जाने लगी है जिस पर उपधारा (२) लागू नही होती। 
यह सम्भव है कि पुरातन पूर्वाग्रहों के कारण लोग उन उपायों का विनियोंग करके 
परिसीमित सम्पदा को जीवित रखने का प्रयास करते रहंगे। 

ऊपर कहा गया है कि इस धारा ने परिसीमित सम्पदा को आम तौर से समाप्त 
कर दिया है। लूकिन इस कथन के अ्पवाद वे मामले है जहाँ पर परिसीमित स्वामिनी 
ने इस अधिनियम के क्रियाशील होने (१७ जून १९५६) के पूर्व श्रसमथनीय हेतुओों 
के निमित्त सम्पदा को पूर्णतः या अंशतः हस्तान्तरित कर दिया हो। सक्रान्तग्राही इस 
धारा की आड़ मे सम्पदा हड़प कर नही ले जा सकता। यद्यपि इस धारा से प्रतीत 
होता है कि प्रत्यावर्ती वाली संस्था का उन्मूलन हो चुका है, किन्तु याद रहे कि प्राचीन 
हिन्दू ला में सम्पदा के मनमाने सक्रमण का निपेध प्रत्यावतियों के रक्षाथ नही अपितु 
सम्पदा के परिरक्षण के लिए विहित किया गया था और उस उद्देश्य का निर्मूलनन इस 
अधिनियम ने नहीं किया है। इसके झ्तिरिक्त उक्त धारा उत्तमर्णो या संक्रान्तग्राहियों 
का नहीं, हिन्दू नारियों का कल्याण करने के अ्भिप्राय से पारित की गयी है। अतः 
उस का उपयोग उत्तमर्ण अपनी अनु पयुक्‍त सौदेवाजी की प्रतिरक्षा करके के लिए कदापि' 
नहीं कर सकते | भारतीय हाई क।टों ने इस प्रश्न पर पारस्परिक असहमति प्रकट की है। 
यथा पजाब, पटना, मद्रास, वम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल का मत है कि असमर्थ- 


१. अरूमृग ब० नचोमुठ, ए० आई० आर० १९५८, मद्रास ४५९। 
३. 'क्रृष्ण ब० अखिल”, ए० आई० आर० १९५८, कलकत्ता ६७१। 
२. “राम ब० जग, ए० आई० आर० १९६२, पटना १३१॥ 
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नीय हस्तान्तरण की प्रतिरक्षा यह धारा नहीं कर सकती ।' इलाहाबाद और पटना 
का मत इसके विपरीत है ।" 

वह सम्पदा भी, जो एक नारी अव्यपंण के द्वारा दूसरी सीमित स्वामिनी से 
पाती थी, उसकी सीमित सम्पदा मानी जाती थी। किन्तु धारा १४ के प्रभाव से अब 
वह ग्रहीता की अखण्ड सम्पदा मानी जानी चाहिए, क्योंकि अ्रध्यपंण द्वारा प्राप्त सम्पदा 
भी इस धारा के अन्तर्गत आ्राती है। अध्यपंण के अतिरिक्त सम्पदा प्राप्त करने का 
एक अन्य माध्यम भी महत्व रखता है। जब समांशिता की सम्पत्ति का विभाजन हो 
रहा हो, और नाप-जोख के पहले कोई नारी अंशभागी देवात मर गयी हो, तो उसका 
क्या अधिकार होगा ? प्राचीन हिन्दू विधि के अनूसार नाप-जोख के बाद ही उसका हक 
पैदा होता था। किन्तु धारा १४ में “कब्जाकृत” शब्द प्रयुक्त हुआ है । अतः ऐसी मृत 
नारी उस अंश की भ्रवण्ड स्वानिनी मानी जायगी ।' क्‍योंकि सम्पदा के ऊपर अन्य 
समांशियों के माध्यम से उसका व्यवहिंत कब्जा मान लिया जायगा। 


नारियों को अवस्था में उत्तराधिकार के साधारण नियम 


१५. (१) निर्वतीयत मरने वाली नारी की सम्पत्ति धारा १६ में उपवर्णित नियमों 
के अनकल--- 


(क) प्रथमतः ( किसी पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री की सन्‍्तान के सहित) पुत्रों 
और पुत्रियों और पति को; 
(ख) हितीयतः पति के दायादों को; 


१. अमर ब० सेवा, ए० आई० आर० १९६०, पंजाब ५३०। 
“हरख ब० कछास”, ए० आई० आर० १९५८, पटना ५८१। 
“बआापूराव ब० नोरोजी”, (१९६०) ६३, बाम्बे ला० रि० ५७६। 
“बेंकायम्मा ब० वीरेय्या (१९५७), आंध्र प्रदेश २८०। 
“गोष्ठ बिहारी ब० हरिदास”, ए० आई० आर० १९५७, कलकत्ता ५५७ । 
“रामचन्द्र ० सुखराम” ए० अई० आर० १९५८, बम्बई २४४। 
“चन्द्रशेखर ब० शि० रा० कृष्ण”, ए० आई० आर० १९५८, केरलढू १४२॥ 
“एस० पटे लिन ब० एस० नेकारी”, ए० आई० आर० १९५८, कल० ७५" 
“सु० लुक ब० निरंजन”, (१९५८) मध्य प्रदेश १६०। 

२. हनुमान ब० इंद्रावती', ए० आई० आर० १९५८, इलाहाबाद ३०४॥ 
“लार्टश्वर ब० उमा, ए० आई० आर० १९५८, पटना ५०२। 

३. मुन्नालाल ब० राज कु०”, ए० आई० आर० १९६२, सु० कोर्ट १४९३। 
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(ग) तृतीयतः माता और पिता को; 

(घ) चतुर्थतः पिता के दायादों को; 

(हू) अन्ततः माता के दायादों को; 
न्‍्यागत होगी । 

(२) उपधारा (१) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी-- 

(क) अपनी माता या पिता से नारी द्वारा दाय में प्राप्त कोई सम्पत्ति 
मृतक के (किसी पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री की सन्‍्तान के सहित) किसी 
पुत्र या पुत्री के अभाव में उपधारा (१) में निर्दिष्ट अन्य दायादों 
को उसमें उल्लिखित क्रम में न्‍्यागत न होकर पिता के दायादों को 
न्‍्यागत होगी; और 

(ख) अपने पति या अपने इवशुर से नारी द्वारा दाय में प्राप्त कोई 
सम्पत्ति मृतक के (पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री की सन्‍्तान के सहित) किसी 
पुत्र या पुत्री के अभाव में उपधारा (१) में [निर्दिष्ट अन्य दायादों 
को उसमें उल्लिखित क्रम से न्‍्यागत न होकर पति के दायादों को 
न्‍्यागत होगी । 


नारी के दायादों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण रीति 


१६... धारा १५ में निर्दिष्ट दायादों में उत्तराधिकार का क्रम और उन दायादों 
में निर्वेत्वीयत की सम्पत्ति का वितरण निम्नवर्ती नियमों के अनुसार होगा, 
अर्थात्‌--- 

नियम १--धारा १५ की उपधारा (१) में उल्लिखित दायादों में से पहली प्रविष्टि 
में के दायादों को किसी अनुवर्ती प्रविष्टि में के दायादों की तुलना में 
अधिमान प्राप्त होगा और एक ही प्रविष्टि वाले दायाद साथ-साथ 
अशभागी होंगे। 

नियम २--यदि निर्वसीयत का कोई पूत्र या पुत्री अपनी ही कोई सन्तान निर्वे- 
सीयत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वंसीयत से पूर्व मर जाता 
या जाती है, तो ऐसे पुत्र या पुत्री की सन्‍्तान परस्पर वह अंश लेगी 
जिसे कि यदि निर्वंसीयत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित 
होता या होती तो वह लेता या लेती । 

नियम ३--धारा १५ की उपधारा (१) के खण्ड (ख), (घ) झौर (हक) में 
और उपधारा (२) में निर्दिष्ट दायादों को निर्वतीयत की सम्पत्ति उसी 
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क्रम में और उन्हीं नियमों के श्रनुसार न्‍्यागेत होगी जो कि यदि 
सम्पत्ति यथास्थिति पिता की या माता की या पति की होती और 
निर्वत्ीयत की मृत्यु के अरव्यवहित पदचात्‌ उस सम्पत्ति को बाबत 
निर्वतीयत रहकर ऐसा व्यक्ति मर गया होता तो लागू होते। 
प्राचीन कानून मे कई बातों को लेकर नारी-सम्पदा का वर्गीकरण किया जाता 
था, यथा नारी की (कौमार, विवाहित, वैधव्य) अवस्था, सम्पदा का आगम और 
विवाह का प्रकार। धर्मशास्त्र की शाखा-प्रशाखाओं में उस सम्पदा के उत्तराधिकार 
वाले नियम भी अपने-अपने थे। इन नाना प्रकार के भेदों को मिटाकर कानून के इस' 
विभाग में एकरूपता और सरलता लाने के उद्देश्य से अधिनियम के इस खण्ड का सर्जन 
हुआ। इन दो धाराशों ने नारी-सम्पदा के उत्तराधिकार का एक नूतन और एकरूप 
क्रम निर्धारित कर दिया है और उसके वितरण के नये नियम रच दिये हैं। निवंसीयत 
नारी की सम्पदा उसके उन दायादों को न्‍्यागत होगी जो धारा १५ की पाँच प्रविष्टियों 
(क-हछ ) में गिनाये गये है। अवक्रमण का क्रम यह है कि प्राग्वर्ती प्रविष्टि को अनुवर्ती 
प्रविष्ठि से वरीयता मिलेगी। जब तक पूर्व प्रविष्टि के दायाद समाप्त नहीं होते तब 
तक बाद वाली के दायादों की बारी नही आ सकती। इसके अतिरिक्त यदि उसी 
प्रविष्टि में के कई दायाद मौजूद हों तो वे सब साथ-साथ उत्तराधिकार पायेंगे। 
सम्पत्ति शब्द जो इन धाराओं मे आया है, दोनों प्रकार को (स्थावर व जंगम ) 
सम्पत्ति को और सर्व प्रकारेण प्राप्त सम्पत्ति को समाविष्ट करता है। वह उस सम्पत्ति 
को भी समाविष्ट करता है जो इस अधिनियम के क्रियाशील होने के समय किसी हिन्दू 
नारी के कब्जे या भुक्ति में थी और जिसकी अ्रखण्ड स्वामिनी धारा १४ ने उसे बना 
दिया हो। कषिभूमि या जोत की जमीन भी इस शब्द के अन्तर्गत होंगी। ज्ञुतव्य है 
कि धारा १४ (२) का उपबन्ध इस धारा की सम्पत्ति” को भी प्रशासित करेगा। 
धारा १५ मे उल्लिखित वाक्य नन्‍्यागत होगी” व्यक्त करता है कि यह धारा उस उत्तरा- 
धिकार पर लागू नही हो सकती जो अ्रधिनियम लागू होने के पहलेअदत्त हो चुका हो, 
अर्थात्‌ यदि निर्वसीयत नारी की मृत्यु पहले ही घटित हो चुकी हो ' 
धारा १५ (१) में पाँच प्रविष्टियाँ है' उन पर संक्षेपत: अलग-अलग विचार 
किया जाता है। 
प्रविष्टि (क) में हैं पुत्र, पुत्री, पति। पूत्र समाहित करता है पृव॑-मृत पुत्र के 
पुत्र व पुत्री को। उसी तरह पुत्री समाहित करती है पूर्व-मृत पुत्री के पुत्र व पुत्री को। 
पुत्र, पुत्री की व्याख्या धारा ८ के अधीन की जा चुकी है। निवंसीयत नारी के 
जारज पुत्र-पुत्री उसके उत्तराधिकारी धारा (३) (जग) के बल पर बन सकते है, यद्यपि 
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वे पिता के उत्तराधिकार से अपवर्जित हो जाते है। दत्तक पुत्र, पुत्री भी इस 
प्रविष्टि के अन्तर्गत आते है, क्योंकि “हिन्दू एडाप्शन्स ऐण्ड मेण्टिनेन्स ऐक्ट” के प्रभाव 
से कन्याओं का भी पुत्रीकरण हो सकता है, अपरंच हिन्दू नारी भी पृत्रीकरण के लिए 
अब अधिकृत हो गयी है। शून्य एवं शुन्यकरणीय विवाह की सन्‍्तान भी इस प्रविष्टि 
के अन्तगत आ जायगी। इस प्रविष्टि मे पुत्र के अन्तर्गत है पूर्व-मृत पुत्र के पुत्र व पुत्री 
एव पुत्री के अन्तर्गत है पूर्व-मुत पुत्री की नर व नारी सन्‍्तान। उपरोक्त टिप्पणियाँ इन 
सन्‍्तानों के विषय मे भी प्रयोज्य है (अर्थात्‌ निवंसीयत नारी के पौन्र-पौत्रियों एवं 
दोहित्र-दौहित्रियों के विषय में भी) । पति का भ्र्थ है विधिवत विवाहित वह पुरुष 
जो निवसीयत नारी से तलाक या विघटन की आज्ञप्ति द्वारा अलग न हो गया हो। 
ज्ञातव्य है कि न्यायिक पृथर्भवन की आज्ञप्ति से पृथक्‍ता नहीं सम्पादित होती है। 
प्रविष्टि (ख) में है पति के दायाद। श्रर्थात्‌ यदि प्रविष्टि (क) वाले दायाद 
जीवित न हों, तो उत्तराधिकार का क्रम वही होगा मानो सम्पदा का स्वामी नारी का 
पति रहा हो। वह क्रम अनुसूची के वर्ग (१) व (२) में लिखा है। “पति” उस 
व्यक्ति को लक्षित करता है जो पति की हैसियत से प्रविष्टि (क) में मृत नारी का 
दायाद बनने का हकदार होता। यह क्रम धारा १५ (ख) में लिखे हुए उत्तराधिकार 
के साधारण नियम के अनुसार है। याद रहे कि धारा १५ (२) (ख) में इस साधारण 
नियम से पृथक्‌ उत्तराधिकार का एक खास नियम लिखा हुआ है जो सम्पत्ति के आगम 
से सम्बन्धित या उस (आगम ) पर आधारित है। उपधारा (१) वाला सामान्य नियम 
सव प्रकारेण प्राप्त सम्पत्ति से सम्बन्धित है। उपधारा (२) (ख) वाला विशेष नियम 
उस सम्पत्ति से सम्बन्धित है जो निर्वंसीयत नारी ने अपने पति या इवशुर की दायादा 
के नाते पायी हो। सन्दर्भ से प्रतीत होता है कि उपधारा (२) वाला विशेष नियम 
उस सम्फ्त से सम्बन्धित है जो नारी ने या तो अपने प्रथम पति या उस (प्रथम 
पत्ति) के पिता (अर्थात्‌ पहले विवाह वाले श्वशुर) से उत्तराधिकार में पायी थी। 
उपधारा २ (ख) के अनुसार पुत्रे-पुत्री, पौत्र-पौत्री, दौहित्र-दौहिन्नी के अ्रभाव में वह 
सम्पत्ति उस पहले वाले पति के दायादों पर अवतरित होगी। इस प्रविष्टि के 
उदाहरणों के लिए देखिए माननीय मुल्ला कृत हिन्दू ला (१२वाँ स०), पृष्ठ ९८७। 
प्रविष्ठि (ग) के दायाद है माता व पिता। इन दोनों नातेदारों की व्याख्या धारा 
८ के अन्तर्गत हो चुकी है।माता शब्द के अन्तर्गत मृतक यदि दत्तक हो तो उसकी 
जननी-माता एवं पालक-माता दोनों झा जाती है। किन्तु पुत्रीकरण के उपरान्त जनक 
माता-पिता का हक समाप्त हो जाता है। अतः यदि मृतक निव॑सीयत नारी दत्तक हो 
चुकी थी, तो उसके पालक-माता-पिता, न कि उसके जनक-मता-पिता, इस प्रविष्टि में 
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आयेंगे। किन्तु विमाता इस प्रविष्टि की दायाद नहीं गिनी जाती है। धारा ३ (ञञ) 
के अनुसार जारज पुत्री की माता तो इस प्रविष्टि की दायादा मान ली जायगी किन्तु 
पिता उसका दायाद नहीं गिना जायगा। 


प्रविष्टि (घ) के दायाद हैं “पिता के दायाद”। यदि (क) से (ग) तक के 
दायाद भी न हों, तो यह कल्पित करके कि सम्पदा मृतक नारी के पिता की थी, उत्तरा- 
धिकार उस (पिता) के दायादों को मिलेगा, क्योंकि धारा (१६) वाले नियम (३) 
ने ऐसा ही विहित कर दिया है। पिता के दायाद धारा (८), (९) व (१०) के 
अनुसार निर्धिरित किये जायेंगे। 


प्रविष्टि (ह) में “माता के दायाद” हैं। धारा (१६) वाले नियम (३) के 
'. अनुसार यह कल्पना कर ली ज्ञायगी' कि सम्पदा मृतक नारी की माता की थी। अतः 
'मृतक के दायाद भी वही होंगे जो उसकी माता की सम्पदा पाते। माता के दायाद को 
धारा १५ (१) की प्रविष्टियाँ (क) से (घ) तक विनिश्चित करेंगी। ज्ञातव्य है कि 
घारा ३ (१) (ह) (४) व ३ (१) (ञा) के अनुसार एकमातृक (विभिन्न पिताओं 
से उसी माता की सन्तान) सनन्‍्तान विधिवत सकुल्यता रखती हैं। इसलिए मृतक नारी 
के एकमातृक भाई-बहन भी उसकी माता के दायादों की हैसियत से उसके उत्तरा-- 
धिकारी बन सकते हैं। उसी प्रकार से धारा ३ (१) (») के परन्तुक के बल पर 
निर्वंसीयत नारी के जारज' भाई-बहन भी माता के दायाद (धारा १५-१-क के 
झधीन ) के रूप से उस (मृतक नारी ) के उत्तराधिकारी बन सकते हैं । 


धारा १५ (१) में उत्तराधिकार का एक साधारण या आम नियम निगमित 
है विधानमण्डल ने इसके दो अपवाद विहित कर दिये हैं जो उपधारा (२) में 
निगमित है। इन अपवादों का हेतु क्या है ? वे देशवासियों की इस परम्परागत इच्छा 
का आदर करता चाहते थे कि किसी नारी की निर्वंस्रीत्रत मृत्यु मात्र से सम्पदा को 
एक कुट॒म्ब से दूसरे में मारी-मारी न फिरना पड़े। ये दोनों अयवाद सम्पदा का ऐसे 
लोगों के हाथ लग जाने से निवारण करते हैं, जितके पास उप्तका पहुँचना न तो मृतक 
को अभीप्सित होता न न्‍्यायसम्मत। पहनना अयवाद यह है कि यदि एक निर्वेसीयत 
नारी सन्‍्तान या पूर्वमृत सन्‍्तान की सन्‍्तान (पहली व दूसरी पीढ़ी वाले झ्रात्मज) छोड़े 
बिना मर गयी हो, तो उसका पति अथवा। पति के दायाद उस सम्पदा को नहीं पा 
सकते, जो नारी को अपने माता-पिता से दायप्राप्ति के द्वारा मिली थी। यदि मृतक 
ने उपरोक्त सन्‍्तान छोड़ी है, तब तो घारा १५ (१) (क) के अनुसार सम्पत्ति में 
'उन लोगों के संग उसको (पति को) भी अंश मिल सकता है। किन्तु उनके अभाव 
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के फलस्वरूप वह वंचित कर दिया जायगा और उसके दायाद भी वंचित रह जायँगे 
और सम्पत्ति “पिता के दायादों को न्‍्यागत होगी।” यह वाक्य सगर्भ है। 

संगर्भ इसलिए है कि उस पर यह शंका उठती है---यदि मुतक ने अपनी माता के 
माध्यम से सम्पदा उत्तराधिकार में पायी थी और वह (मृतक) अपने पिता को छोड़ 
कर मरी है तो क्‍या होगा ? अर्थात जब पिता स्वतः जीवित है, तो क्‍या उसका 
अतिक्रमण करके उसके दायादों को सम्पदा मिल जायगी ? जो व्यक्ति स्वतः जीता- 
जागता है उसके दायाद कौन हो सकते हैं ? तो क्या इस' वाक्य का आशय यह सम- 
झना चाहिए कि “पिता को और उसके अभाव में पिता के दायादों को न्‍्यागत होगी ? 
इस प्रइन का सकारात्मक उत्तर देना ही उचित प्रतीत होता है। दूसरी शंका यह है 
कि यदि पिता के दायाद” मौजूद न हों तब भी क्या उपधारा (१) वाले अन्य दायाद 
वचित हो जायेंगे ? क्‍या उन नातेदारों के रहते भी सम्पदा धारा २९ के प्रभाव से 
सरकार को न्‍्यागत हो जायगी ? धारा २९ के पाठ से, और इस विचार से भी कि 
दूरस्थ नादेदार भी सरकार की अपेक्षा प्रियतर होता है, इस प्रशन का उचित उत्तर 
यह प्रतीत होता है कि “पिता के दायादों” के अभाव में उपधारा (१) वाले अन्य 


नातेदार दायप्राप्ति के हकदार माने जायेंगे। 


दूसरा अपवाद यह है कि यदि कोई निर्वसीयत नारी सनन्‍्तान बिना या पृर्व-मृत 
सन्तान की सन्‍्तान (पहली व दूसरी पीढ़ी वाले आ्रात्मज) छोड़े बिना मर गयी हो, तो 
उसके अन्य दायादों को वह सम्पत्ति नहीं मिलेगी, जो उसने अपने पति या इवशुर की 
उत्तराधिकारी के रूप में पायी थी, अपितु वह सम्पदा “पति के दायादों को न्‍्यागत 
होगी ।” उपधारा के इस खण्ड में भी उसी तरह का वाक्य “पति के दायादों को न्‍्यागत 
होगी” पाया जाता है। पति यदि स्वतः जीवित .है, तो उसका कोई दायाद कैसे हो 
सकता है ? क्‍या उसका अतिक्रमण अभीष्सित है ? उचित उत्तर यह लगता है कि 
उपरोक्त अवस्थिति में पति उत्तराधिकार पायेगा और पति के अभाव में पति के दायाद | 
इस' वाक्य का यही निवंचन न्याय एवं युक्ति के अनुकूल' प्रतीत होता है। एक और 
बात ज्ञातव्य है। इस अपवाद में “पति के दायाद' का श्रर्थ करने में एक कठिनाई 
मालूम देती है। एक नारी विधवा होने के भ्रनन्तर पुनर्विवाह कर सकती है। तो कौन 
से पति का संकेत इस वाक्य में किया गया है ? सन्दर्भ से पता चलता है कि निदेश 
उसी पति का है जिप्की सम्पत्ति मृतक निवसीयत ने उत्तराधिकार में पायी थी। उसी 
तरह इ्वशुर” से उस व्यक्ति का संकेत है जो उप्त पति का पितार्एँया। सन्दर्भ से 
ध्वनित होता है कि “पति के दायाद” शब्द किप्ती अन्य पति के दायादों को इंगित नहीं 
कर सकते हैं। 
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इस प्रसंग में एक श्रन्य शका भी उठती है। उपधारा (२) के दोनों खण्डों (क) 
व (ख) मे दाय मे प्राप्त” वाक्य प्रयुक्त हुआ है। दाय के अतिरिक्त सम्पत्ति के अन्य 
आगम भी होते है। यथा--- 


सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्यो जयः । 
प्रयोगः कर्मंयोगइच सत्प्रतिग्रह एब च॥ (मनु) 


यदि निवंसीयत नारी ने दाय को छोड़कर अन्य रीति से अपने माता-पिता या 
पति के द्वारा सम्पत्ति को प्राप्त किया था, तो उत्तराधिकार के साधारण नियम, अर्थात्‌ 
उपधारा (१) वाले नियम प्रयाज्य होंगे, अथवा उपधारा (२) वाले अपवाद ? इस 
प्रघन का सकारात्मक ही उत्तर देना उचित मालूम पड़ता है। 
धारा १६ ने तीन नियम निर्धारित कर दिये है जो निवंसीयत नारी के दायादों 
के क्रम एव वितरण की रीति को विनियमित करेंगे। प्रथम व द्वितय नियमों का आशय 
स्वतः सिद्ध हैं। पहली प्रविष्टि वाले दायादों को प्राथमिकता मिलेगी। फिर दूसरी 
प्रविष्ठि वाछे दायादों का नम्बर आयेगा और उनके अभाव में तीसरी प्रविष्टि वालों: 
का। उन तीनों की समाप्ति के पश्चात्‌ या उनके भ्रभाव म चौथी प्रविष्टि वाले दायादों' 
का हक पेंदा होगा। चारों प्रविष्टियों क॑ दायाद जब अनेक हों तो वे साथ-साथ उत्तरा- 
धिकार पायेंगे। जैसे १५ (१) (ग) मे दा दायाद है माता-पिता। यदि ऊपर वाली 
दोनो प्रविष्टियाँ रिक्त हों और उभय माता-पिता जीवित हों तो वे साथ ही साथ दाय- 
प्राप्ति करेगे। इसके अ्रतिरिक्त दूसरी पीढ़ी वाले दायादों (प्रविष्टि क) में वितरण 
व्यक्तिपरक नही पितृपरक होगा। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वंशवृक्ष को लें। 
अ- (नारी) अ जब निवसीयत मरी तो उसकी विथवा बहू क और. 
प्रपौत्र व प्रपौत्री ख व ग मौजूद थे। ये तीनों प्रविष्टि 
(ख ) के श्रर्थात्‌ अ के पति के दायाद है। तीनों जने 
भोथ ही साथ सम्पत्ति को प्राप्त करेंगे, किन्तु सम्पत्ति 
का वितरण तीनों म सम नही होगा। वितरण पितृ- 
परक होकर क को अर्धाश एव ख व ग॒ को चतुर्थाश- 
चतुर्थाश मिलेगा। उन मामलों में, जहाँ उपधारा 
ते गे (१) के खण्ड (ख) (घ) (») तथा उपधारा (२) 
वाले अपवाद प्रयोज्य न होते हों वहाँ तीसरा नियम उत्तराधिकारी क्रम को विनि- 
यमित करेगा। भ्रर्थात्‌ यह मानकर दायादों को विनिद्िचत किया जायगा कि सम्पत्ति 
की प्रभु मृत नारी नही अ्रपितु उसके पिता या माता या पति थे। एक अन्य उदाहरण के 
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लिए निम्नोक्त वंशवक्ष द्रष्टव्य है। सम्पत्ति थी आ की कुमारी कन्या अ की | जब अ 
निर्वेसीयत मरी, तव उसकी विधवा विमाता छ के समेत ”, ख, ग, घ, रू, च जीवित 
थे। प्रविष्टि (क) (ख) #ग) के 


आनू-छ विधवा अन्तर्गत इनमें से कोई नहीं आता 

ह है। श्रतः प्रविष्टि (घ) के अनुसार 

| ] गे ] | आ के दायाद (पिता) सम्पत्ति 
जा कक ह् द् पायेंगे। उपरोक्त सातों लोग आ के 


| 77 दायाद हैं। सम्पत्ति का वितरण 

| | | | से 

पुत्र॒ पुत्र नजुत्र पुत्र ख पुत्री)१ पहले चार भागीदारों में होगा, 

घर #&ऋ& च! क्योंकि आ के चार मख्य दायाद 
माने जायेंगे, यथा उसका जीवित पत्र 

क, उसका मृत पुत्र (ख, ग का पिता), उसकी मृत पूत्री (घ छः ७ की माता), 

उसकी विववा छ। एक चनुर्थांग छ, एक चतर्थाश के लेकर बैठ जायेंगे। एक' 

चतुर्था श में ख को आठवाँ अंश, तथैव ग को झाठवाँ अंश मिलेगा। एक चतर्थाश में 

चघदइझ स्‍मेंसे प्रत्येक बारहवाँ-बारहवाँ अंश पायेगा ।* 

सरुसक्कत्तायम और अलियसन्तान विधियों हारा शासित व्यक्तियों के विषय में 

विशेष उपबन्ध 


धारा ८, १०, १५ और २३ के उपबन्ध उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो 
कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमक्कत्तायम विधि 
या अलियसन्तान विधि द्वारा शासित होते, ऐसे प्रभावशील होंगे मानो कि-- 
(7) धारा ८ की उपधारा (ग) और (घ) के बदले में निम्नवर्ती रख दिया 
गया हो, भअ्रर्थात्‌--- 
(ग) तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई दायाद न हो तो 
उसके नातेदारों को, चाहे वे गोत्रज हों या बन्धु हों,” 
(7४) धारा १५ की उपधारा (१) के खण्ड (क) से लेकर (क) तक के बदले 
में निम्नवर्ती रख दिया गया हो, श्रर्थात-- 


४ (क) प्रथमतः (पूर्व-मृत पृत्र या पुत्री की सन्‍्तान के सहित) पत्रों और पुत्रियों 
को और माता को, 


१७. 


१. सुल्ला कृत हिन्दू ला (१२वां सं०), पृष्ठ ९९५१ 
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; (लू) ह्वितीयतः पिता और पति को, 
, (ग) तृतीयतः माता के दायादों को, 
(घ) चतुथतः पिता के दायाद्ेें को, और 
() अन्ततः पति के दायादों को, _ 
(४) धारा १५ की उपधारा (२) का खण्ड (क) लुप्त कर दिया गया हो, 
(४४) धारा २३ लुप्त कर दी गयी हो। 
यह अधिनियम उन दक्षिण भारतीयों पर भी लागू है जो इसके पहले अपने प्रदेश 
में प्रचलित मरुसक्कत्तायम्‌ या नबूदिरी विधि से अथवा अलियसन्तान विधि से प्रशासित 
होते आये थे। धारा ७ म तरवाड, तावषि, कुडब, कवरू, इल्लम संज्ञक विशेष प्रकार 
की सम्पत्तियों के उत्तराधिकार सम्बन्धी विशेष उपबन्ध उल्लिखित हैं। पुरुष या नारी 
की पृथक्‌ या स्वाजित सम्पदा के उत्तराधिकार सम्बन्धी विशेष नियमों का उपबन्ध धारा 
१७ सम कर दिया गया है। भारत के इस (उत्तर) खण्ड के लिए धारा ७ व धारा १७ 
की उपादेयता नगण्य है। जिन्हे इन मामलों मे रुचि हो उन्हें माननीय मुल्ला कृत 
हिन्दू ला (१२वाँ सस्करण ) के पृष्ठ ९१३८-३९ एवं ९८६-१००१ को पढ़कर समा- 
धान कर लेना चाहिए। 
उत्तराधिकार सम्बन्धी साधारण उपबन्ध 


१८. यदि निवसीयत से नाता रखने वाले दायादों की नातेदारी का स्वरूप अन्य 
हर बात के सम्बन्ध मे एक समान हो तो निर्वंसीयत से सगा नाता रखने 
वाले दाय।दों को सौतेला नाता रखने वाले दायादों की तुलना भें अधिमान' 
प्राप्त होगा । 

इस धारा में प्राचीन हिन्दू ला का यह नियम निगमित है कि सगा नातेदार 
सौतेले से अधिमान्य होता है। इसमें यह वाक्य सारगर्भित है--- नातेदारी का स्वरूप 

अन्य हर बात के सम्बन्ध में एक समान हो । जब तक इंस वाक्य वाली शर्तं पूरी न' 

हो, तब तक यह नियम लागू नहीं होता । उदाहरणार्थ, सगा व सौतेला भाई दोनों ही 

अतृसूची के वर्ग (२) की प्रविष्टि (२) के दायाद है। अर्थात्‌ दोनों की नातेदारी अन्य 
हर बात के सम्बन्ध में एक समान रूप की है। इन प्रतिद्वन्द्रियों में सगा भाई सौतेले 
से अधिमान्य होगा। किन्तु सगे भाई का पुत्र (अनुसूची वर्ग २-प्र ०४) सगे के बल पर 
सौतेले भाई (अ-वर्ग २-प्र ० २) से अ्धिमान्य नही होगा। कारण यह है कि उनकी नाते- 
दारी का स्वरूप अन्य हर बात के सम्बन्ध मे एक समान नही है। झतः धारा १८ नहीं, 
धारा ९ लागू की जायगी। उसी तरह यदि एक दायाद पिता के सौतेले भाई का पूत्र 
हो और उसकी प्रतिदइ्नन्द्दी हो पिता के सग्रे भाई की पुत्री, तो दोनों ही दायाद समान 
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रूप से मृतक के गोत्रज भी है और दोनों ही बराबर पीढ़ियों की दूरी पर है। अतः 
धारा १८ प्रयोज्य है और पिता के सगे भाई की पुत्री, नारी होने पर भी, पिता के 
सौतेले भाई के पुत्र से (जो पुरुष दायाद है) अधिमान्य होगी। 
दो या अधिक दायादों के उत्तराधिकार का ढंग 
१९. यदि दो या अधिक दायाद निर्वंसीयत की सम्पत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी 
होते है तो वे सम्पत्ति को-- 
(क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूपेण अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर 
व्यक्तिपरक, न कि पितृपरक, आधार पर लेंगे; और 
(ख) का ग्राभोगियों के रूप में, न कि संयुक्त आभोगियों के रूप 
, लेंगे। 
प्राचीन हिन्दू विधि का यह एक साधारण नियम था, जैसा प्रथम खण्ड के प्रकरण 
४ व ५ में बताया जा चुका है कि इने-गिने अपवादों को छोड़कर एक ही श्रेणी वाले 
नातेदारों में मृतक की सम्पदा का विभाजन पितृपरक नही, व्यक्तिपरक प्रणाली से 
होता है। उसी साधारण नियम को इस धारा में निगमित करके अपवादों का निर्देश 
इस वाक्य से कर दिया गया है--- इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूपेण अन्यथा उप- 
बन्धित को छोड़कर ।” यह तो ज्ञात ही है कि दोनों प्रणालियों में क्या भेद है। यथा 
अनुसूची के वर्ग २ की तीसरी प्रविष्टि के चारों दायाद धारा ११ के बल पर समान अंश 
(चौथाई-चौथाई) पायेंगे-। इसे व्यक्तिपरक वितरण कहेंगे । पितृपरक वितरण में प्रति- 
निधित्व का सिद्धान्त सन्निहित रहता है। यथा वर्ग (१) में दूसरी पीढ़ी वाले दायादों 
के बीच पितृपरक विभाजन धारा १० के तीसरे नियम के अनुसार किया जायगा। 
ग्रधिनियम ने निर्देशित श्रपवाद अभिव्यक्त रूप से धारा १० के (१), (३), (४) 
नियमों में और धारा १६ के दूसरे नियम में एवं धारा ६ के परल्तुक में उप- 
बन्धित कर दिये है। इसी प्रसंग में यदि धारा १५ की उपधारा (२) को पढ़ लें 
तो उपरोक्त अपवाद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जायेंगे। इस धारा के खण्ड (ख) 
में संयुक्त आभोगी और सामान्य आभोगी का उल्लेख हुआ है। दोनों तरह की भुक्ति 
का अन्तर ज्ञात ही है। सामान्य आभोगियों में से एक के मर जाने पर उसका अंश 
उसी के दायाद पर अ्रवक्रमित होता है । संयुक्त आभोगियों में से एक के मर जाने पर 
उसके श्रश को उत्तरजीवी भागीदार पा जाता है। 
गर्भस्थित बालक का अधिकार 
२०. जो बालक निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो कि 
तत्पश्चात्‌ जीवित पैदा हुआ है, निवंसीयत के दाय-भाग के विषय में उसके वही 
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अ्रधिकार होंगे जो कि यदि वह निरवंसीयत की मृत्यु के पूर्व पेंदा हुआ होता तो' 
उसके होते, और ऐसी अवस्था में दाय निवंसीयत की मृत्यु की' तारीख से प्रभाव- 
शील होकर उसमें निहित समझा जायगा। 


सम-सामयिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा 

२१. जहाँ कि दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हैं जिनमें कि यह सन्दिग्ध है कि 

क्या उनमें से कोई, और यदि कोई रहा तो कौन सा, दूसरे की अपेक्षा उत्तरजीवी 

रहा, वहाँ जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न किया जाय, सम्पत्ति के उत्तराधिकार 

सम्बन्धी सब प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जायगी कि कनिष्ठ ज्थेष्ठ 

का उत्तरजीवी रहा हैं। 

धारा २० ने एक वैधिक कल्पना को निगमित किया है और धारा २१ ने एक 
वैधिक पूर्व-धारणा को। कोई हकदार पुरुष या नारी यदि जीवित अवस्था में प्रजनित 
हो जाता है तो कानून यह कल्पना करके कि उसका अस्तित्व उसी क्षण से प्रारम्भ हो 
गया था जब वह गर्भस्थ हुआ हो, उसके हकों का उसमें उसी क्षण से आरोपण कर देता 
है। फलतः उसके गर्भस्थिति-काल के बीच में जो हक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों में 
निहित हो चुकते हैं, वे उसके (जीवित) पैदा होने पर उनसे वियुक्त होकर उसमें 
पुर्वोक्त क्षण से ही निहित मान लिये जाते हैं। यदि माता के जठर से बाहर श्राने के 
अव्यवहित पदचात्‌ ही वह मर जाय, तो भी यह फल घटित होकर रहेगा एवं इस 
कल्पना के बल पर जो सम्पदा शिशु में निहित हो चुकी हो, उसके विषय, में उस अन्य 
व्यक्ति के दायाद नहीं, उसी शिशु (जो प्रभु बनने के बाद मर चुका है) के व्यक्तिगत 
दायाद उत्तराधिकारी समझे जायेंगे। धारा में बालक शब्द की जगह शिशु' प्रयुक्त होता 
तो श्रच्छा होता, क्योंकि निगमित नियम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों पर प्रयोज्य है। 
वास्तव में अंग्रेजी प्रधिनियम में “चाइल्ड” शब्द प्रयुक्त हुआ है। धारा को आद्योपान्त 
पढ़ने से प्रतीत होता है कि उसके उपबन्ध से वह जारज सनन्‍्तान भी लाभान्वित हो' 
सकती है, जिसका धारा ३ (१) (थ्व) के परन्तुक में उल्लेव है, और वह सनन्‍्तान भी 
जो शून्य या शून्यकरणीय विवाह की कालावधि में उत्पन्न हुई हो (हिन्दू मैरेज ऐक्ट 
धारा १६ )।, 


धारा २१ का प्रयोग उस दशा में करता पड़ता है जब॑ किसी देवी प्रकोप में 
फँेसकर दो या अधिक दायादों की ऐसी अवस्थिति में मृत्यु हो जाय कि यह विनिश्चित 


करना अ्रसम्भव हो कि कौन पहले और कौन बाद में मरा था। इस पूर्व-धारणा का 
उद्गम धर्मशास्त्र नहीं है। असल में यह नियम व्यवहार-विधि से नहीं, व्यवहार-मातुका 
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से सम्बद्ध है और पाइचात्य विधिविज्ञों की देन है। इस पूर्व-धारणा ने बनावटी साक्ष्य 
का अवरोध कर दिया है। याद रहे कि वह खण्डनीय होता है। 


कुछ अवस्थाओं में सम्पत्ति अर्जित करने का अधिमानाधिकार 


2२. (१) जहाँ कि निर्वसीयत की किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा या तो 


मा 
की 
3२० 


(३) 


अकेले और या दूसरों के साथ किये जाने वाले किसी कारवार में अनुसूची के 
वर्ग १ में उल्लिखित दो या अधिक दायादों को इस अधि नियम के प्रारम्भ 
के पदरचात हित न्‍्यागत होता है और ऐसे दायादों में से कोई उस सम्पत्ति 
या कारबार में अपने हित के हस्तान्तरण की प्रस्थापना करता है, वहाँ ऐसे 
हस्तान्तरित किये जाने के लिए प्रस्थापित हित को अर्जित करने का अधि- 
मानपूर्ण अधिकार दूसरे दायादों को प्राप्त होगा। 


मृतक की सम्पत्ति में कोई हित जिस प्रतिफल के लिए इस धारा के अ्रधीन 
हस्तान्तरित किया जा सकेगा, वह पक्षकारों के बीच किसी करार के अभाव 
में इस निमित्त अपने से किये गये आवेदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित 
किया जायगा और यदि हित को अर्जित करने की प्रस्थापना करने वाला 
कोई व्यक्ति ऐसे अ्वधारित प्रतिफल के लिए उसे अर्जित करने के लिए 
राजी न हो तो ऐसा व्यक्ति आवेदन के, या उससे प्रासंगिक सब खचों 
को देने के लिए दायित्वाधीन होगा । 

यदि इस धारा के अधीन किसी हित के श्रजित करने की प्रस्थापना करने 
वाले अनुसूची के वर्ग (१) में उल्लिखित दो या अधिक दायाद हों तो उस 
दायाद को अधिमान दिया जायगा जो कि हस्तान्तरण के लिए सर्वाधिक 
प्रतिफल देने की पेशकश करता है। 


की 


व्याख्या--इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार 


की सीमाओं के अन्दर वह स्थावर सम्पत्ति आस्थित है या कारबार किया 
जाता है और इसके श्रन्तगंत ऐसा कोई श्रन्य न्यायालय है जिसे कि राज्य 
सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त उल्लिखित करे। 


यद्यपि हके-शफा के मामले अब बहुत कम दायर होते हैं, तथापि उसके नाम व 
स्वभाव से सभी परिचित होंगे। उस्ती हकशफा से सम्बन्धित वे नियम है जो इस धारा 
में निगमित किये गये है। विषय सरल है और धारा का तात्पर्य स्वत्तः स्पष्ट है। एक 
तो यह हक सव दायादों को नहीं, केवल उन दायादों को दिया गया है जो अनुसू ची 
के वर्ग (१) के अन्तर्गत हों। दूसरे, यह धारा स्थावर सम्पत्ति एवं कारोबार पर ही 


३० 
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लागू हो सकती है, अन्य चीजों पर नहीं । तीसरे, हस्तान्तरण” शब्द व्यापक होते 
हुए भी केवल विक्रय को इंगित करता है, क्योंकि दूसरी व तीसरी उपधाराशों की 
भाषा से यही संकुचित अ्रथ ध्वनित होता है। चौथे, हकशफा की तरह यह हक भी 
मुक्त संक्रमण में बाधा डालने से ओचित्य एवं नेकनायती के प्रतिकूल माना जाता 
है। सलिए इस धारा का कठोर निर्वंचन करता उचित है। 
निवास-गृह की बाबत विशेष उपबन्ध 
२३. जहाँ कि निर्वस्ीयत हिन्दू, अनुसूची के वर्ग (१) में उल्लिखित पुरुष और स्त्री 
दायाद, दोनों को अपने पीछे उत्तरजीवी छोड़ता है और उसकी सम्पत्ति के अन्त- 
गंत उसके अपने परिवार के सदस्यों के पृर्णतः दखल भे कोई निवास-गृह है, 
वहाँ इस अधिनियम मे किसी बात के अन्तर्विष्द होते हुए भी किसी ऐसी 
नारी दायाद का निवास-गृह के विभाजन करने के दावे का अधिकार तब तक 
उदभूत न होगा जब तक कि पुरुष दायाद उसमे अपने क्रमागत अंशों का 
विभाजन करना पसन्द न करें, किन्तु नारी दायाद उसमें निवास करने के 
अधिकार के लिए हकदार होगी, 
परन्तु जहाँ कि ऐसी नारी दायाद पूत्री है वहाँ वह निवास-गृह में निवास 
करने के अधिकार के लिए उस ही सूरत में हकदार होगी जिसमें अविवाहित है 
या अपने पति द्वारा अभित्यक्त कर दी गयी, या उससे पृथक हो गयी है या 
विधवा है। 
इस धारा का साधारण अभिप्राय जान लेना सरल है, किन्तु उसकी भाषा सेः 
उठने वाली शंकाशों का समाधान करना टेढ़ी खीर है। साधारण भ्रभिप्राय यह प्रतीत 
होता है कि निर्वेसीयत के निवास-गृह की नाप-जोख वाला बटवारा करा लेने का स्वतंत्र 
अधिकार श्रनुसूची के वर्ग (२) वाली किसी नारी दायाद को नहीं होता, यदि उस वर्ग 
वाले पुरुष दायाद भी जीवित हों और बटवारे के लिए उनका भी आग्रह न हो, बशर्ते 
कि निर्वंस्तीयत का कुटुम्ब उस सारे मकान में रह रहा हो। शंकाएँ अनेक उठती हैं।' 
' यथा पुरुष दायाद के अ्रभाव में क्या नारी दायादाओं को बटवारे का अ्वाध हक है ? 
यदि सारा मकान नहीं, उसका अधिकांश या अल्पांश ही निवासार्थ काम आता हो, 
तब क्‍या यह निषेध नहीं प्रयुक्त होगा ? यदि मकान में मृतक के वर्ग (१) वाले 
दायादों को छोड़कर उसके अन्य कुटुम्बीजन न रहते हों, तब भी क्या यह निषेध क्रिया- 
शील होगा ? यदि पुरुष दायाद एक ही हो, भ्रनेक न हों, तो क्या उस एक की भी सह- 
मति अ्निवायं होगी ? 


रे 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 
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दाय के अनहं व्यक्त 
जो कोई दायाद पूर्व-मृत पुत्र की विधवा, पूर्व-मृत पूत्र के पूर्व-मृत पुत्र की विधवा 
या भाई की विधवा के रूप में निर्वेसीयत से नातेदारी रखती है, यदि वह उत्तरा- 
घिकार का सूत्रपात होने की तारीख में पुनः विवाहित है तो वह निर्वसीयत 
की सम्पत्ति में भी ऐसी विधवा के रूप में उत्तराधिकार पाने के लिए हकदार 
न होगी । 
जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने में अभिप्रेरण करता है वह हत व्यक्ति 
की सम्पत्ति या ऐसी किसी अन्य सम्पत्ति को, जिसके उत्तराधिकार को अग्रसर 
करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने में अभिप्रेरण किया था, दाय 
में हित पाने के लिए अनहं होगा। 
जहाँ कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या परचात हिन्दू दूसरा धर्म ग्रहण 
करने के कारण हिन्दू नहीं रहा था या नही रह जाता है, वहाँ ऐसे धर्म परिवर्तन 
के परचात्‌ पैदा हुई उसकी सन्‍्तति और उस सन्‍्तति के वंशज अपने हिन्दू नाते- 
दारों में से किसी की सम्पत्ति को दाय में प्राप्त करने के लिए उस सुरत के 
सिवाय अनहं होंगे जिसमें कि ऐसी सन्‍्तति या उस सनन्‍्तति के वंशज उस समय 
हिन्दू है जबकि उत्तराधिकार का सूत्रपात होता है। 
दायाद अनहूं हों तब उत्तराधिकार 


यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को दाय में प्राप्त करने से इस अधिनियम के 
अधीन अनह कर दिया गया है तो वह सम्पत्ति ऐसे न्‍्यागत होगी मानो कि ऐसा 
व्यक्ति निर्वेसीयत के पुव मर गया हो । 
| रोग, अंगहीनता इत्यादि से अनहँता नहीं 

कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने से किसी रोग, अंग- 
हीनता या अंग्र-वक्नता के श्राधार पर या इस नियम में उपबन्धित को छोड़कर 
किसी अन्य आधार पर, चाह वह कोई क्यों न हो, भ्रनह न होगा। 

धारा २४ से धारा २८ तक अ्रनहता के नियम है। पुनविवाह केवल उन तीच 


प्रकार की विधवाओ्ं को उत्तराधिकार से वचित करता है जो धारा २४ मे गिनायी 
गयी है। धारा १५ (ख) व (घ) मे मृत नारी के पति के दायादों' का और पिता 
के दायादों” का उल्लेख हुआ है। इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों विधवाएँ 
था सकती है। उस दशा म भी धारा २४ वाली अनहता प्रयोज्य हो जायगी। किन्तु 
यदि यही' तीन विधवाएँ उपरोक्त तीन पुरुषों के माध्यम से नही, अपितु निर्वंसीयत के 
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साथ किसी अन्य नातेदारी के बल पर उत्तराधिकार माँगती हों, तो पुनविवाह उनको 
दायप्राप्ति से वंचित नहीं करेगा। अपरंच यह निषेध उसी दशा में लागू होगा जब ये 
विधवाएँ ग्रपना पुनविंवाह उत्तराधिकार का सूत्रपात होने या खुलने, श्रर्थात्‌ निवंसीयत 
की मृत्यु के पूर्व कर चुकी हों। एक बार उत्तराधिकार प्राप्त करने के अ्रनन्तर सम्पत्ति 
पुतविंवाह के कारण उनसे वियुक्त नहीं हो सकती । 

धारा २५ इस विद्वव्यापी नियम को विहित करती है कि अपनी दुष्कृति का 
लाभ कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता। इस प्रश्न पर प्रिवी कौंसिल की सूचक नजीर 
ने दो सिद्धान्तों का कथन किया था--- ( १) हत व्यक्ति की सम्पत्ति में किसी प्रकार का 
हित उसके हत्यारे को नहीं मिल सकता, (२) हत्यारे को भ्रजात मान लिया जायगा 
और वह वंशक्रम का प्रारम्भिक बिन्दु नहीं समझा जायगा। धार २५ व धारा २७ ने 
इन्हीं दोनों सिद्धान्तों को मूर्तिमान कर दिया है। धर्मंशास्त्रों ने ऐसे श्रनर्ह 'दायाद को 
“उपपातकी” की एवं “महापतित” की संज्ञा दी है। धारा २५ में यह वाक्य आया 
है-- या ऐसी किसी शअ्रन्य सम्पत्ति को, जिसके उत्तराधिकार को अग्रसर करने के 
लिए।” इसका आशय निम्नोकत दुृष्टान्त से समझना होगा। सम्पत्ति के वृद्ध प्रभु ज 
की एक बहन के (वर्ग २-२-४) एवं एक मृत बहन का पुत्र ख (२-४-२) मौजूद 
हैं। ख जानता है कि अ के मरने पर, उसके उत्तराधिकार को क की विद्यमानता 
विलम्बित कर देगी। वहअ की तो हत्या नहीं किन्तु क की हत्या अ्रभिप्रेरित 
करता है। थहाँ उपरोक्त वाक्य क्रियाशील' होकर ख को अ॒की' सम्पदा से वंचित 
क्र देगा। 

हत्यारे के माध्यम से जिनको उत्तराधिकार मिल' सकता था, यथा उसके पूत्र, 
पुत्री, वे भी दाय से वंचित रह जायेंगे। किन्तु यदि वे लोग उस (हत्यारे) से स्वतंत्र 
अपने व्यक्तिगत हक के बल पर दाय प्राप्ति के अधिकारी हों, तो वे दाय से वंचित 
यह कह कर नहीं किये जा सकते कि तुम्हारे पूर्वज (पिता ) ने हत्या की थी। यह 
नियम भी निम्नोकत दृष्टान्त से सुगम होगा। सम्पत्ति के रोगग्रस्त प्रभु अ के एक वद्ध 
पिता क (वर्ग २-१) और एक भाई ख (२-२-३) व उस भाई का पुत्र श (२- 
४-१) है। लोभग्रस्त ख वृद्ध पिता क की ह॒त्या करा देत। है, जिसमें रोगग्रस्त अ के 
मरने के अव्यवहित वाद वह (ख) सम्पत्ति पा जाय। अ के मरने पर ख तो वंचित 
हो गा और धारा २७ के पराध॑ के अनुसार यह कल्पना कर ली जायगी “मानों 
कि ऐसा व्यक्ति निवेश्नीयत के पूर्व मर गया हो । किल्तु कग्र। उप्का पुत्र गे भी अपहे 


१. कंचवा ब० गिरिसलब्या? (१९२४) ११, प्रिवी कौंसिल ३६८। 
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हो जायग। ? नही, क्योंकि ग अनुसूची में वर्ग (२) की प्रविष्टि (४) में का नम्बर 
(१) वाला एक स्वतंत्र या व्यक्तिगत हक से अ का दायाद होता है। 

धारा २६ में तीन बातें ध्यान देने योग्य है। एक तो “हिन्दू” शब्द सम्पूर्ण रूपेण 
विस्तृत अ्रथ मे प्रयुक्त हुआ है। उसका धारा (२) में देखना चाहिए । दूसरे, यह धारा 
विधम की उन सन्‍्तानों पर लागू नही है जो (हन्दू धम त्यागने के पृव पैदा हो चुके 
थे। तीसरे, यदि विधर्मं के वशज उस समय हिन्दू धर्मानुयायी बन चुके हों, जब उत्तरा- 
धिकार खुला था, ता भी इस धारा वाली अनहंता उन पर लागू नहीं की जायगी। धारा 
२७ एक साधारण या व्यापक नियम को विहित करती है, जो झ्नहं ता वाली अन्य सभी 
धाराओं से सलग्न समझा जाना चाहिए। आशय यह है कि अनहं व्यक्ति के वे वंशज 
या नातेदार दाय से वचित नही किये जायेंगे, जो स्वतंत्र हक रखते हों, यानी जो निर्व- 
सीयत की सम्पत्ति पर अपने हक का अनुरेख ण अनहं के माध्यम से न करते हों। धारा 
२८ को सन्‌ १९२८ वाले “हिन्दू इन्‌हेरिटेल्स (रिमूवल झ्राव डिस्‌ एविलिटीज) ऐक्ट” 
का अनुपूरक समझिए। खण्ड (१) के प्रकरण (६) में अ्रनंशता का वर्णन पढ़ने पर 
ऐसा लगता है कि समाज का एक विशाल वर्ग उत्तराधिकार एवं विभाजन कराने के 
अधिकार से अनहं, अर्थात्‌ मानसिक और शारीरिक दोषों, विकलांगताशओं व रोगों के 
कारण अपवर्जित हो सकता था। सन्‌ १९२८ वाले अधिनियम ने अनंशता के प्रसार 
को वहुत ही सकुचित करके आजन्म उन्‍्माद और झाजन्म मूढता तक सीमित कर 
दिया था। भव धारा २८ ने उन दोनों कारणों को भी समाप्त करके धारा २४ से 
धारा २६ तक वाले कारणों को ही मान्यता दी है। 


दायदों के अभाव में राजगामी सम्पत्ति 
२९. यदि निर्वसीयत ऐसा कोई दायाद अपने पीछे नहीं छोड़ता जो कि उसकी 
सम्पत्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुक्‌ल उत्तराधिकार में प्राप्त करने 
के लिए अ्र्ह हो, वो ऐसी सम्पत्ति सरकार को न्‍्यागत होगी झौर सरकार 
ऐसी सम्पत्ति को उन सब भारों और दायित्वों के अधीन रहकर छेगी जिनके 
झञ्रधीन कि दायाद होता। (जैसे कि--) 
येष्पुत्राः क्षत्रविट्शद्रा: पत्नीभ्रातविवर्जिताः । 
तेषां धनहरो राजा सर्वस्याधिपतिहिं सः॥ (बृहस्पति) 
अदायक॑ राजगासि योषिद्भृत्योध्वंदेहिकम्‌ । 
अपास्य श्रोत्रियद्वव्यं श्रोत्रियेम्यस्तदर्पयेत्‌ ॥/. (कात्यायन ) 
अदायादक राजा हरेंत्‌ स्त्रीवृत्तिप्रेतकदयंवर्जमन्यत्र श्रोत्रियद्रव्यात्‌। (कौटल्य) 
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हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा निर्देशित दायादों के अ्रभाव में निवंसीयत 
की सम्पत्ति न गुरु को मिलती है त चेला को न गुरु-भाई को | वह सीधे राज्य को चली 
जाती है। राजगमन में यह परन्तुक संलग्न रहता है--- सरकार ऐसी सम्पत्ति को उन 
सब भारों और दायित्वों के ग्रधीत रहकर लेगी जिनके श्रधीन कि दायाद होता।” 
अध्याय रे 
वसीयती उत्तराधिकार 


३०. (१) कोई हिन्दू ऐसी सम्पत्ति को इच्छापत्र द्वारा या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा 
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३९) या हिन्दुओं 
पर लागू और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अनुकूल व्य- 
यित॒ कर सकेगा, जो कि ऐसे व्ययित किये जा सकने योग्य है। 

व्याख्या--मिताक्षरीय समांशिता सम्पत्ति मे पुरुष हिन्दू का हित या तरवाड, तावषि, 
इल्लम्‌, कुडंब या कवरु की सम्पत्ति में तरवाड, तावषि, इल्लम, कुडब या 
कवरू के सदस्य का हित इस अधिनियम में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त 
विधि में किसी बात के होते हुए भी इस उपधारा के श्र्॒थों में स्वय द्वारा 
व्ययन योग्य सम्पत्ति समझी जायगी। 


(२) शंकाएँ दूर करने के लिए एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप- 
धारा (१) में अन्तर्विष्ट कोई बात अनुसूची में उल्लिखित किसी दायाद 
के भरण-पोषण के अधिकार को केवल इस तथ्य के कारण ही प्रभावित न 
करेगी कि दायाद सम्पत्ति में अपने उस अंश से, जिसे कि यदि मृतक निर्वे- 
सीयत मरा होता, तो वह इस अधिनियम के अ्रधीन हकदार होता या होती, 
मृतक द्वारा इच्छापत्र या अन्य वसीयती व्ययन के अधीन वंचित कर दिया 

गया है। 
सन्‌ १९५६ वाला “हिन्दू एडाप्शन्स ऐण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट” इस अधिनियम के 
बाद जब पारित हो चुका, तब धारा (३०) की उपधारा (२) की आवश्यकता नहीं 
रह गयी। श्रतः उसकी धारा २९ ने उस उपधारा (२) को निरस्त कर दिया और 
उसकी धारा २२ ने इस उपधारा को व्यवहारतः समावेष्टित कर लिया। जन्म-स्वत्व- 
वाद और उपरम-स्वत्ववाद! के कारण मिताक्षरा व दायभाग का संयुक्त कुटुम्ब के 
सदस्यों के अधिकारों के विषय में मतभेद है। उस मतभेद के परिणाम में दायभागीय 
कुटुम्बी तो अपने अंश का इच्छापनत्र लिख सकता था, किन्तु मिताक्षरीय कुटुम्बी नहीं। 
इस अन्तर को' मिटाकर धारा २९ ने भारत भर के लिए यह एकरूप नियम रच दिया 


! 
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है कि मिताक्षरोय संयुक्त-कौटुम्बिक सम्पत्ति समेत सब तरह की सम्पत्ति को कोई भी 
हिन्दू बिना रोक-टोक के इच्छापत्र द्वारा व्ययित कर सकता है। 


अध्याय ४ 
निरसन 


कटी 


३१. हिन्दू दाय विधि (संशोधन) अधिनियम, १९२९ (१९२९ का २) और सम्पत्ति 
में हिन्दू स्त्री के अधिकार अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १८) एतद द्वारा 
निरस्त किये जाते हैं। । 
सन्‌ १९२९ वाले अधिनियम ने पौज्री, दौहित्री, भगिनी व भागिनेय को उत्तरा- 

घिकार का हक देकर उनको दायादों की' सारणी के भीतर पितामह एवं पितृव्य के मध्य 

में स्थान दिया था। सन्‌ १९३७ वाले अ्रधिनियम ने मृत प्रभु की विधवा, उसकी विधवा 
पुत्र-वध्‌ एवं विधवा पौत्र-वधू को पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र के साथ दायादों की सूची में स्थान 

देकर उनको क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र के समान भागीदार बना दिया था। सन्‌ १९५६ 

वाले अधिनियम के बाद इन दोनों अधिनियमों की कोई जरूरत नहीं रह गयी। ग्रतः 

धारा ३१ ने उनको निरस्त कर दिया है। 
अनुसूची 
(धारा ८ देखिए) 
वर्ग १ और वर्ग २ के दायाद 
वर्ग १ 

पुत्र ९, पुत्री २, विधवा ३, माता ४, पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र ५, पूर्व-मृत पुत्र 
की पुत्री ६, पूर्व-मृत पुत्री का पुत्र ७, पूर्व-मृत पूत्री की पुत्री ८, पूर्व-मृत पृत्र की 
विधवा ९, पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र १०, पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत 
पुत्र की पुत्री ११, पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र की विधवा १२॥ 


क्‍ वर्ग २ 
(7) पिता 
() (१) पुत्र का पुत्री का पुत्र, (२) पूत्र की पुत्री की पूत्री, (३) भाई, 
(४) बहन ! 


(४) (१) पृत्री के पूत्र का पुत्र, (२) पृत्री के पुत्र की पुत्री, (३) पुत्री की पूत्री 
का पुत्र, (४) पुत्री की पूत्री की पुत्री । 
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(79) (१) भाई का पुत्र, (२) बहन का पुत्र, (३) भाई की पुत्री, (४) बहन 
की पुत्री । 
(४) पिता का पिता, पिता की माता। 
(ए) पिता की विधवा, भाई की विधवा। 
(एं7) पिता का भाई, पिता की बहन। 
(४४) माता का पिता, माता की माता। 
(+5) माता का भाई, माता की बहन । 
ब्याख्या--इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत सहोदर भाई या 
बहन के प्रति निदंश नहीं है। 
| इस अनुसूची का सम्बन्ध धारा ८ से है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धारा 
९ से १३ तक धारा ८ की अनुपुरक है। भ्रतः उत्त सबको इस अनुसूची के साथ ध्यान- 
पूर्वक पढ़ना गूनना चाहिए। 


प्रकरण ३ 
हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५४५ 


(सन्‌ १९५० का २५) 
विवाह सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम 
(भारत गणराज्य के छठे वर्ष में ससद द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित ) 


प्रारम्भिक 
घारा १, संक्षिप्त नाम और विस्तार--- 
“(१) यह अधिनियम “हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५” कहलाया जा सकेगा। 
(२) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवा समस्त भारत में है, 
और जिन राज्य-क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है उन राज्य-सत्रों 
के अधिवासी उन हिन्दुओं पर भी यह लागू है जो कि उक्त राज्यक्षेत्र 
के बाहर है । 
यह अधिनियम १८ मई १९५५ को प्रभावशाली हुआ था, क्योंकि उसी दिन 
राष्ट्रपति ने इसे अनुमति प्रदान की थी। इस अधिनियम के अधिक्षेत्र भर में तो 
यह लागू है ही; यह उन व्यक्तियों पर भी लागू है जो उस अधिक्षेत्र को अपना 
देश तो मानते हैं किन्तु जीविका अथवा शनन्‍्य प्रयोजन से परदेश में निवास 
कर रहे हैं। 
धारा २, अधिनियम का राग होना--- (१) यह अधिनियम 
(क) वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्मसमाज, प्रार्थनसमाज या आय समाज के अनु- 
यायियों के सहित ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो कि हिन्दू धर्म के रूपों 
या विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिन्दू है। 
(ख) ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जेन या सिक्स है, 
(ग) जब तक कि उन राज्य-क्षेत्रों में जिनमें कि इस अधिनियम का विस्तार है, 
झधिवासित ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, जो कि धर्म से मुसलमान, 
ईसाई, परसी या यहूदी नही है, यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि यदि 
यह नियम पारित न किया गया होता तो वह ऐसी किसी बात के वारे 
मे, जिसके लिए कि इसमे व्याख्या की गयी है, हिन्दू विधि द्वारा या उस 


'ड७४ हिन्दू विधि 


विधि की भाग रूप किसी रूढि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता, ऐसे ग्रन्य 
व्यक्ति पर भी लागू है। 
“व्याख्या--निम्न व्यक्ति, श्रर्थात्‌ 

(क) ऐसा कोई बालक, चाहे वह औरस हो या जारज, जिसके दोनों जनक धर्म 
से हिन्दू, बौद्ध, जेन या सिक्‍त्न हों, 

(ख ) ऐसा कोई बालक, चाहे वह औरस हो या जारज, जिसके जनकों में से एक 
धर्म से हिन्दू, बौद्ध, जेन या सिक्‍त्र है और जिसका लालन-पालन उस 
आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया 
है जिसका कि ऐसा जनक (सदस्थ) है या था, 

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्‍्ख धर्म ग्रहण किया है 
या पुनग्रंहण किया है, 
यथास्थिति धर्म से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्‍ख है। 

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में' 
अन्तविंष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२५) के अर्थों 
के अन्दर वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों पर तब तक लागू 
न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजठ में अधिसूचना द्वारा 
ग्रन्यथा निर्दिष्ट न करे। 

(३) इस अधिनियम के किसी प्रभाग में हिन्दू शब्द का ऐसा भ्र्थ लगाया जायगा 
मानों कि इसके अन्तरगंत ऐसा व्यक्ति है जो कि यद्यपि धर्म से हिन्दू नहीं 
है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिस पर कि यह अधिनियम इस धारा में अन्तर्विष्ट 
उपबन्धों के बल से लागू होता है । 

अथम खण्ड के प्रकरण १ में “हिन्दू” की व्याख्या करते हुए उसके विशाल एवं विराट 
रूप पर जो प्रकाश डाला गया है, उसी को ध्यान में रत्कर इस धारा को समझने 
का प्रयास करना चाहिए। इस संज्ञा के अन्तर्गत वे सब लोग ञ्रा जाते हैं जो मुसल- 
मान, पारसी, यहदी, ईसाई न होकर अपने को इस नाम से सम्बोधित करते हों। उप- 
धारा (१) का यही आशय है । व्याख्या (ख) उन औरस व जारज' सनन्‍्तानों से सम्बद्ध 
है जिनका दो में से एक जनक हिन्दू” हो और जितका लालन-पालन हिन्दू की भाँति 
हुआ हो। व्याख्या (ग) उन लोगों को लक्षित करती है जिनकी शुद्धि करके हिन्दू 
बना लिया गया हो, व॑ शुद्धि के पूर्व वे चाहे जो अ्रहिन्दू धर्मावलम्बी रहे हों। 

उपधारा (२) अनुसूचित कवीलों से सम्बद्ध है और उन्तको अधिसूचित करने 

की विधि को विहित करती है। यह विधि दो आदेशों द्वारा प्री की जा चुकी है, एक 
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तो “कास्सटीच्यूशन (शेड्ल्ड कास्ट) आर्डर १९५०,” और दूसरा 'कास्सटीच्यूजन 
(शेड्ल्ड कास्ट) श्रार्डर १९५१,” जो राजकीय गजट में छापे गये थे। इन अनुसूचित 
कवीलों के विवा[हों को यह अधिनियम प्रशासित नहीं करता, क्योंकि केन्द्रीय सरकार 
ने राजकीय गजट में झ्रभी यह अधिसूचना छापी नहीं है कि उन पर इसके नियम प्रयोज्य 
होंगे। उपधारा (३) ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि “हिन्दू” संज्ञा का प्रयोग अधि- 
नियम भर में व्यापक और विस्तृत आशय में किया गया है। 

धारा ३, परिभाषाएँं--इस अधिनियम में जब॒ तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न 

हो-- 

(क) रूढि' और प्रथा से ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है जिसे कि लम्बे समय 
के लिए लगातार और एकरूपता से भ्रनुपालित किये जाने के कारण किसी 
स्थानीय क्षेत्र, श्रादिम जाति, समुदाय, समृह या परिवार के हिन्दुओं में 
विधि का बल अभिप्राप्त हो गया है। 

परन्तु यह बात जब कि वह नियम निश्चित हो, अयुक्तियुक्त या 
लोकनीति के विरुद्ध न हो। 

परन्तु यह और भी कि ऐसे नियम की अवस्था में जो कि एक ही परिवार 

पर लागू है, परिवार द्वारा उसका अस्तित्व भंग नहीं कर दिया गया हो । 

(ख) जिला न्यायालय से ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसके लिए नगर व्यवहार 
न्यायालय है, वह न्यायालय और किसी क्षेत्र में आरम्भिक क्षेत्राधिकार 
वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत ऐसा 
कोई श्रन्य व्यवहार न्यायालय है जिसे कि इस अधिनियम में जिन वातों 
के लिए व्यवस्था की गयी है उनके बारे में क्षेत्राधिकार रखने वाले 
न्यायालय के रूप में राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना 
द्वारा उल्लिखित किया जाय। 

(ग) सगा' और सौतेला--कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब 
कहलाते हैं जब कि वे एक ही पूर्वज से व उसकी एक हीं पत्नी से जन्मे 
हों और सौतेले नातेदार तब कहलाते हैं जब कि वे एक ही पुर्वज से किन्तु 
उसकी भिन्न पत्नियों से जन्मे हों। 

(घ) सहोदर--दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जब 
कि वे एक ही पूर्व॑जा से किन्तु उसके भिन्न पतियों से जन्मे हों। 

व्याख्या--खण्ड (ग) और (घ) में पूव॑ज' शब्द के श्रन्तगंत पिता.है और (ूर्वजा 
के अन्तर्गत माता है। 
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(ह) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित 

अभिप्रेत है। 

(च) ($) किसी व्यक्ति के प्रति! निर्देश से सपिड नातेदारी” का विस्तार माता 
से ऊपर वाली परम्परा में तीसरी पीढ़ी तक (जिसके अन्तर्गत तीसरी 
पीढ़ी भी है) और पिता से ऊपर वाली परम्परा मे पाँचवीं पीढ़ी 
तक (जिसके अन्तगंत पाँचवी पीढ़ी भी है) अभिभप्रेत है। प्रत्येक 
ग्रवस्था में परम्परा सम्पृकत व्यक्ति से ऊपर गिनी जायगी जिसे 
कि पहली पीढ़ी का गिना जाता है। 

(४) यदि दो व्यक्तियों मे से एक सपिण्ड नातेदारी की सीमाओ्रों के भीतर 
दूसरे का परम्परागत भ्ग्न पुरुष है या यदि उनका ऐसा एक ही पर- 
म्परागत अग्न पुरुष है जो कि एक दूसरे के प्रति सपिण्ड नातेदारी 
की सीमाओं के भीतर है, 

तो ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि बे एक दूसरे 
के सपिण्ड हैं। 

(छ) प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ---यदि दो व्यक्तियों में से साब्चिध्य, 

(+) 'क दूसरे का परम्परागत अग्नम पुरुष है, या 

(४) एक दूसरे का परपम्परागत अग्नपुस्पष या वशज की पत्नी या पति है, या 

(39) एक दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की, या पितामह 
या मातामह या पितामही या मातामही के भाई की पत्नी है, या 

(7ए) चाचा और भ्रतीजा, चाची या भतीजी, या भाई और बहन कौ या 
दो भाइयों या दो बहनों की, सन्तति है 

तो उनके बारे मे कहा जाता है कि वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की 
डिग्रियों' के अन्दर है। 
व्याख्या--खण्ड (च) और (छ) के प्रयोजनों के लिए नातेदारी' के अन्तर्गत-- 
(7) सभी नातेदारी के समान ही सौतेली या सहोदर नातेदारी भी है, 
(४) औरस नातेदारी के समान ही जारज नातेदारी भी है, 
(४#) रक्त जन्य नातेदारी के समान ही दत्तक नातेदारी भी है। 
उन खण्डों में नातेदारी सम्बन्धी शब्दों का श्रर्थ तदनुकूल लगाया जायगा । 


पारिभाषिक धारा जिन-जिन अधिनियमों में मिलती है वहाँ यह वाक्यांश “जब , 
तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो” प्रायः मिलता है। इसका आशय यह है कि 
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यदि सन्दर्भ के साथ धारा में लिवित परिनाषा का मेल ने खाता हो, तो परिभाषा 
का ऐसा अर्थ लगाना चाहिए कि अधिनियम के उद्देश्य का भंग न हों । 

रूढि, प्रथा और रिवाज के आवश्यक कारकों के ऊपर प्रथम सण्ड के द्वितीय 
प्रकरण में विचार हो चुका है। धारा ३ के खण्ड (क) में उन्हीं कारकों के ऊपर वल 
दिया गया है। प्राच्चीचता की यह पहचान नहीं रखी गयी है कि उक्त रीति के विरुद्ध 
कोई काम मानवीय स्मृति के भीतर नहीं हुआ हो। अपितु यह परख नियत की गयी 
है कि रीति का अनुसरक्षण “लम्बे समय” तक होता रहा हो। परिभाषा में सातत्य, 
एकरूपता, विनिद्चितता, यूक्तियूकता, लोकनीति-सम्मतता का विशेष उल्लेख मिलता 
है। जब कोई रीति इन गृणों से धम्पन्न हो जाती है, तो उसमें कानून की शक्ति श्रन॒ुप्रा- 
णित हो जाती है और वह विधि से भी अधिक ग्रधिमान्य दो. उठती है। 

धारा ३ (ख) को धारा १९ के प्रसंग में पढ़ने से विदित होता है कि इस 


अधिनियम वाली दरखास्तें डिस्ट्रिक जज, सिटी सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में दी 
जानी चाहिए। 


धारा ३ (च) का महत्व धारा ५(४) से एवं ३ (छ) का धारा ५ (४) से 
शभ्रकट होता है। धारा ५(9०) कहती है कि वैध विवाह में पक्षकारों का परस्पर नाता 
सपिडता का नहीं होता चाहिए। घारा ५ (7) कहती है कि वैध विवाह में प्षकारों 
के बीच, प्रतिषिद्धं नातेदारी नहीं होनी चाहिए। 
धारा ३ (च) व (छ) को धारा की संलग्न व्याख्या के समेत पढ़ने पर लगेगा 
कि खण्ड (च) निम्नलिखित नियम विहित करता है-- (१) माता के माध्यम से अनु- 
रेखित तीन पीढ़ी तक के पूर्वज दोनों पक्षों के सपिंड कहलायेंगे। (२)पिता के माध्यम 
से अनुरेखित पाँच पीढ़ी तक के पूव॑ज दोनों पक्षों के सपिंड कहलायेंगे। (३) पक्ष से 
लेकर सम-पूर्वज या सम-पूर्वजा तक पीढ़ियों की गणना की जाती है। (४) मातक रेखा 
में दूसरी पीढ़ी यानी पक्ष के अव्यवहित ऊपर की पीढी में माता होती है। माता के 
ऊपर वाली पीढ़ी में चाहे पुरुष हो या नारी, जैसे माता की माता या माता का पिता। 
वैसे ही पेतृक रेखा में पक्ष के अव्यवहित ऊपर की पीढी में पिता होता है। पिता के 
ऊपर वाली पीढ़ी में चाहे पुरुष हो या नारी, जैसे पिता की माता का पिता या पिता 
के पिता का पिता। श्रर्थात मातुक रेखा में तीसरी पीढ़ी वाला पृ्व॑ज परुष हो या नारी 
औऔर पैतृक रेखा में तीसरी, चौथी, पाँचवीं पीढ़ी वाले प्रव॑ज पुरुष हों या नारियाँ। 
(५) सपिंड नातेदारी के अल्गत सगी, सौतेली, सहोदर (या एकमातुक), पृत्री- 
करणात्मक, औरत और जारज नातेदारियाँ आ जाती हैं। इत नियमों के दष्टान्तों को 
वंशवक्षों की सहायता से समझना चाहिए। 
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प्रघ्न यह है कि ज के साथ क की या ख़ कं। सपिंड नातेदारी” है या नहीं है? 
क्या ज का विवाह क से अथवा ख से हो सकता है ? मातृक रेखा में तीन पीढ़ियों 
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। 
| | 
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पुत्री पुत्र 
क । 
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तक के पूर्वज सपिण्ड माने जायेंगे और पंतृक रेखा 
में पाँच पीढ़ियों तक के पूर्वज सपिण्ड माने जायेंगे। 
ख की पेतृक और क की मातृक रेखा है। ख से अ 
(सम पुवंज) तक चार पीढ़ियाँ हुई, और क से अ 
तक भी चार। किन्तु मातृक रेखा में तीन ही पी ढ़ियों 
का और पैतृक रेखा में पाँच पीढ़ियों का निषेध है। 
इसलिए क का विवाह तो ज के साथ हो सकता है 
किन्तु ख का नही। विवाह के लिए ज और ख सपिण्ड 
समझे जायेंगे, किन्तु ज और क नहीं। 


व्या अ के वशज ख और क परस्पर सपिण्ड' 
नातेदार है ? इसमें ख की पेतृक रेखा है और ख 
सेआअ तक पाँच ही पीढ़ियाँ होती है। इस' तरह 
के की मातृक रेखा है और क से अ तक तीन ही 
पीढ़ियाँ होती है। इसलिए क और ख आपस में 
सपिड हैं। उनका विवाह धारा ५(४) मे वर्जित 
है। 

क्या अ के वंशज, ख जो पुरुष है और क जो 
नारी है, आपस में सपिण्ड नातेदार माने जायेंगे ? 
पिता के माध्यम से अनुरेखण करने वाला ख॑ सम- 
पूवंज अ से पाँच पीढ़ी की दूरी पर है। किन्तु 
माता के माध्यम से सम्बद्ध क की सम-पूव॑ंज अ से 
दूरी चार (जो तीन से अ्रधिक है) पीढ़ी है। अतः 
वे सपिण्ड नहीं है। ज्ञातव्य है कि यदि क्‌ पुत्री 
की पुत्री न होकर पूत्र की पूत्री होती, श्रर्थात्‌ यदि 
वह पिता के माध्यम से वंश का अनुरेखण करती, 
तो अ से पाँच पीढ़ियों से कम दूरी पर होने के 
कारण वह (क) और ख सपिण्ड हो जाते। ज्ञातव्य 
है कि उपरोक्त तीन दृष्ठटान्तों मे ज व ख़ व जिनके 
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विवाह का प्रश्न विचाराधीन था, सम-पूर्वंज के साथ अपने सम्बन्ध का अ्नुरेखण 

अपने पिता के माध्यम से करते थे। यदि माता के माध्यम से अनुरेखण करें तो 
रूप बदल जायगा किन्तु नियम वही लागू होते रहेगे। 

ख की सपिण्ड नातेदारी का प्रदइन हैं। वह भ॑ 

(सम-पृर्वंज ) के साथ अपनी माता के माध्यम से सम्बद्ध 

पूनम है, और अ से तीन पीढ़ी दूर है। क पिता के माध्यम 

पुत्री पुत्र से अ के साथ सम्बद्ध है और तीन पीढ़ी दूर है। अ्रतः 

| ढ क और ख परस्पर सपिण्ड हैं। ग॒ का सम-पूर्वज अ 

पुजुख. [..| के साथ माता के माध्यम से सम्बद्ध है और दोनों का 

पुत्र पुत्री क चारपीढ़ियों का अन्तर है जो कि तीन से अधिक है। 

3 अल ९ | अतएवं क व ग सपिण्ड नहीं हैं। च का अ के साथ 

| | अत ग सम्बन्ध पिता के माध्यम से है, जिसमे सपिण्डता की 

- अअा घपर्तीच पृू्तिपाँच पीढ़ियों से होती है। घसेअ पांच पीढ़ी दर 

पुत्री घ है और ल की अ से दूरी तीन पीढ़ी है। श्रतः लव व 

घ सपिण्ड हैं। च तो ख की सपिण्ड है ही, क्योंकि 

च ओरअ में केवल चार पीढ़ियों का अन्तर है और च- का सम-पूर्वज से सम्बन्ध पिता 

के माध्यम से है। वंशवृक्ष से क, ग, घ, व की ख से नातेदारी ज्ञात हो जाती है। 


यथा ख के मामा की पूत्री है क, मामा की दौहित्री है ग, मामा की प्रपौत्री है घ 
ओर मामा की पौजत्री है च। 


सम-पूर्वज अ से ख का तीन पीढ़ी का अन्तर है। क से अ की दूरी चार 

ही पीढ़ी की है और वह अपना सम्बन्ध पिता के माध्यम से जोड़ती है। अतः क 
व ख सपिण्ड निकले। ग मातृक रेखा द्वारा अ से 
। सम्बद्ध है और उससे तीन पीढ़ी दूर है। श्रतः वह 
७ भी ख की सपिण्ड हुई। घ माता के माध्यम से नाते- 
पुत्री पुत्री दारी का अनुरेखण करती है और अ से चार (तीन 
| । से अधिक) पीढ़ी दूर है। इसलिए ख व घ॒ सपिण्ड 
नहीं हैं। यदि ग॒ पुत्री न होकर पुत्र होता, अर्थात्‌ 
यदि ग का नाता अ के साथ पिता के माध्यम से हुआ 
पुत्नी क पुत्नीध होता, तो केवल चार पीढ़ियों का अन्तर होने से, वह 

ख की सपिण्ड ठहरती । 
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सम-पूर्वज अ से ख की दूरी चार पीढ़ी है (श्र्थात्‌ तीन से श्रधिक) और उन दोनों 
का सम्बन्ध ख़ माता के माध्यम से हुआ था। क और ग भी माता के माध्यम से 


अ से सम्बद्ध है। किन्तु क की और ग की अ से दूरी 
केवल तीन-तीन पीढ़ी है | इसके बावजूद क व ग की' 
| | खके साथ सपिण्ड नातेदारी नहीं है, क्योंकि ख का अ 
पुत्र पुत्री से चार पीढ़ियों का अन्तर है। यदि ख का सम्बन्ध 
| | अ के साथ माता के नहीं, पिता के माध्यम से हुश्ा 
। पुत्नो क पुत्री ग टरोता, तो वह क व ग दोनों का सपिण्ड माना जाता, 
क्योंकि अ से उसकी दूरी (पाँच से कम) चार ही 
पीढ़ी की है। 
धारा ३ (छ) में “प्रतिषिद्ध तातेदारी की डिग्रियाँ” की परिभाषा है। प्रतिपिद्ध 
नातेदारी और सपिण्ड नातेदारी में विवाह का निपेध इस पुरातन सिद्धान्त के ऊपर 
आ्राधारित है कि कबीले के भीतर लडके-लड़की का वेवाहिक सम्बन्ध हानिप्रद एवं अनु- 
चित होता है। पहले भारत के विभिन्न प्रान्तों ने प्रतिषिद्ध नातेदारी के अपने-अपने 
नियम रच लिये थे। यह आवश्यक समझा गया कि उन नियमों मे एकरूपता व विनि- 
दशिचितता लायी जाय और साथ ही साथ सन्तति-विकास-विज्ञान का भी ध्यान रखा जाय। 
खण्ड (छ) के उपखण्डों पर निगाह डालने से प्रतीत होगा कि अनुसूचित लोगों का 
पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ है। ज्ञातव्य है कि उपखण्ड (॥) व (४7) में शब्द था” 
(अंग्रेजी में वाज) प्रयुक्त हुआ है। था” (बाज) भूत काल की क्रिया है। उसका 
प्रयोग सारगर्भित है। ग्राशय यह है कि यदि किसी समय में कोई स्त्री' उल्लिखित नाते- 
दारों की पत्नी रह चुकी हो, तो वह प्रतिषिद्ध नातेदार समझी जायगी, चाहे वर्तमान 
में वह पति की मृत्यु या तलाक या न्यायिक पृथक्करण के फलस्वरूप पृथक या अकेले 
रह रही हो। इन उपखण्डों के हिन्दी अनुवाद में “है” शब्द प्रयुक्त हुआ है जो “रहा 
है” या 'रही है होना चाहिए। 
'घारा ४, अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव--इस अ्रधिनियस में अन्यथा अ्रभिव्यक्त रूपेण 
उपबन्धित को छोड़कर--- 

(क) हिन्दू विधि का कोई पाठ, नियम या निर्वंचन या उस विधि की भागरूप' 
रूढि या प्रथा, जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व॑ 
प्रवृत्त थी, ऐसी किसी बात के बारे में प्रभावशुन्‍्य हो जायगी जिसके लिए 
स अधिनियम द्वारा उपबन्ध किया गया है; 
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(ख़) कोई अन्य विधि, जो इस भ्रधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवत्त 
थी, वहाँ तक प्रभावशून्य हो जायगी जहाँ तक वह इस अधिनियम में अन्त- 
विंष्ट उपबन्धों मे से किसी से असगत है। 
इस धारा की भाषा असदिग्ध और उसका प्रयोजन स्प्रष्ट है। प्रचलित मतों, 
रूढियों, नियमों तथा विधियों का इस अधिनियम में मात्र एकत्रीकरण नहीं किया गया 
है, अपितु आवश्यकतावश उसमें सुधार व परिवर्धन, उससे विचलन और उसका रूपभेद 
भी किया गया है। फलतः व्यावहारिक रूप से उन सारे मामलों के विषय में, जिनके 
लिए इस अधिनियम में उपबन्ध मौजूद हों, किसी भी बाहरी नियम का विनियोग नहीं 
क्रिया जा सकता। उनका समाधान केवल इन उपबन्‍्धों के झ्राधार पर ही करना 
पड़ेगा। अवश्य ही जो मामले इसके अधिक्षेत्र से अभिव्यक्त रूपेण अपवर्जित छोड़ दिये 
गये है, उन पर प्राचीन विधि, रूढियाँ या नियम प्रयोज्य होते रहेंगे। उदाहरणार्थे, जो 
सत्री-पुरुष चाहे वे अपना वेवाहिक सम्बन्ध सन १९५३ वाले “स्पेशल मैरेज ऐक्ट” 
की प्रणाली से पक्का कर सकते है। ऐसे विवाहों से सम्बद्ध वादों पर यह अधिनियम 
लागू नहीं होगा। अपरंच “विवाह-भंग” सम्बन्धी प्रथाओं और विशिष्ट परिनियमों को 
भी यह अधिनियम प्रभावित नहीं करता (धारा २९ (२) व (४) )। ज्ञातव्य है कि 
उपरोक्त (क) व (ख) खण्डों में 'प्रभावशून्य हो जायगी” वाक्य सहेतुक है। विधा- 
यकों का यह असंदिग्ध मन्तव्य था कि इस अधिनियम के उपबन्ध भूतलक्षी नहीं होंगे, 
सिवा उन बातों या हकों के विषय में, जिनका उल्लेख इसकी वाराशओों में आया हो। 
ऐसे हक या बातें इस अधिनियम की धारा १० व १२ व १३ में पायी जाती हैं और 
उनमें यह वाक्य अन्तर्विष्ट मिलेगा--- इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्‌ 
अनुष्ठित हुआ हो ।” ज्ञातव्य है कि अधिनियमों के निर्ववच्त का एक व्यापक था 
साधारण नियम यह होता है कि जब विधि का परिवतंन करने के निमित्त कोई 
परिनियम पारित किया जाय, तो ऐसी पृर्व-धारणा कर केनी चाहिए कि वह उसके 
पदचात पैदा होने वाले तथ्यों या घटनाओं या हकों पर प्रयोज्य होगा। 
हिन्दू विवाह ह 

धारा ५, हिन्दू विवाह के लिए शर्ते--दो हिन्दुओं के बीच विवाह उस यूरत में अनु- 

ष्ठित किया जा सकेगा जिसमें कि निम्नवर्ती शत पूरी हो जाती हों, अ्र्थातू-- 

() दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी जीवित नहीं है, 
(४) दोनों पक्षकारों में से कोई विवाह के समय मूढ या पागल नहीं है, 
(॥) वर ने १८ वर्ष की आयु और वधू ने १५ वर्ष की आयु विवाह के समय 
पूरी कर ली है, 
३१ 
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(+ए) जब तक कि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढि या प्रथाः 
से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार :्रतिषिछ नातेदारी 
की डिग्रियों के भीतर नहीं हैं, 

(०) जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढि या प्रथा से उन 
दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार एक दूसरे के सपिण्ड 
नहीं हैं, 

(४१) जहाँ कि पत्नी ने १८ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वहाँ उसके विवाहार्थ 
संरक्षक की, यदि कोई हो, सम्मति विवाहार्थ प्राप्त कर ली गयी है। 

इस धारा में सकेगा” शब्द भविष्यत्‌ कालीन क्रिया है। जो विवाह इस अधिनियमः 
के पूर्व अनुष्ठित हो चुके हैं उनको इसके उपबन्धों का समनुरूपण करना अनावश्यक है।' 
खण्ड (4) विहित करता है कि इस अधिनियम के क्रियाशील होने के परचात्‌ जो नर- 
नारी विवाह करें उनको एक,की--विधुर या विधवा, कुमार या कुमारी, तालाक-प्राप्त 
होना चाहिए। यदि विवाह के समय किसी पक्ष का जोड़ा, भार्या या भर्ता जीवित था तो 
ऐसा विवाह शून्य मान लिया जायगा। ऐसे विवाह को अदालती डिग्री के द्वार। उत्सादित 
करने या उसकी घोषणात्मक डिग्री निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। खण्ड 
(#) मे पक्षकारों की मानसिक झहँता या योग्यता नियत है। इस अ्रहता का स्तर 
ऊँचा नहीं साधारण है। पक्षकारों की यह समझ लेने भर की' योग्यता पर्याप्त होती 
है कि वे अपने को दाम्पत्य बन्धन में डाल रहे हैं। ऐसी अयोग्यता या त्रुटि से विवाह 
शन्य नहीं शून्यकरणीय माना जाता है। खण्ड (77) कुछ तो सन्तति-विकास-विज्ञान' 
पर आधारित लगता है, कुछ इस विचार पर कि यदि विवाह एक धार्मिक संस्कार मात्र 
नहीं, लौकिक व्यापार भी है, तो सम्मति देने के लिए पक्षों की आयु उसका अधि- 
मूल्यन करने भर को समुचित होनी चाहिए । इस शर्त का भंग विवाह को न तो शून्य 
बनाता है न शून्यकरणीय । खण्ड (7) व खण्ड (४) ने शास्त्रीय निषेधों को रूपान्तर 
करके निगमित किया है। भ्रर्वाचीन एवं प्राचीन विचारधाराओं एवं धूर्वाग्रहों के बीच 
ये दो खण्ड एक मध्यस्थ का काम करते हैं। दोनों में रूढि एवं प्रथाजनित विपरीत 
नियमों को अपवाद माना गया है। रूढियों और प्रथाओ्रों के रूप-गुणों पर पहले विचार 
हो चुका है। इन दोनों खण्डों के भंग का फल यह है कि विवाह शून्य समझ लिया 
जाता है। खण्ड (४7) में जिस सम्मति का उल्लेख है उसका अभाव विवाह को शून्य 
नहीं शून्यकरणीय एवं दण्डनीय बनाता है। 
घारा ६, विवाहा्थ संरक्षकता--(१) जहाँ कहीं विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति वधू 
के लिए इस अधिनियम के अधीन आवश्यक है, वहाँ ऐसी सम्मति देने के लिए 
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हकदार व्यक्ति उस क्रम में होंगे जो कि एतत्पशरचात्‌ उल्लिखित है, अर्थात्‌-- 
_(क) पिता, (ख) माता, (ग) पितामह, (घ) पितामही, 
($) सगा भाई, जहाँ तक भाइयों का परस्पर सवाल है, उनमें से ज्येष्ठ: 
को अधिमान प्राप्त होगा। 
(च) सोतेला भाई, जहाँ तक भाइयों का परस्पर सवाल है, उनमें से ज्येष्ठ- 
को अधिमान प्राप्त होगा। 
परन्तु यह तब जब कि वधू उसके साथ रह रही है और उसका 
लालन-पालन उस भाई द्वारा किया जा रहा है । 
(छ ) सगे चाचा, जहाँ तक सग्रे चाचाश्नों का सवाल है, उनमें से ज्येष्ठ को 
आधिमान प्राप्त होगा। 
_(ज) सौतेले चाचा, जहाँ तक सौतेले चाचाओ्रों का सवाल है, उनमें से 
ज्येष्ठ को अधिमान प्राप्त होगा। 
परन्तु यह तब जब कि वध्‌ उसके साथ रह रही है और उसका 
लालन-पालन चाचा द्वारा किया जा रहा है, 
(झ) नाना, (ज्व) नानी, 
(ट) सगा मामा, जहाँ तक सगे मामाओं का सवाल है, उनमें से ज्येष्ठ को 
अधिमान प्राप्त होगा। 
परन्तु यह तब जब कि वध्‌ उसके साथ रह रही है और उसका 
लालन-पालन उस मामा द्वारा किया जा रहा है। 

(२) जब तक कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपनी झायु का इक्कीसवाँ वर्ष पूरा 
न कर लिया हो तब तक वह विवाहार्थ संरक्षक के रूप में इस धारा के 
उपबन्धों के अधीन कार्य करने के लिए हकदार न होगा या होगी। 

(३) जहाँ कि कोई व्यक्ति विवाहार्थ संरक्षक होने के लिए पूर्वगामी उपबन्धों 
के अधीन हकदार है, ऐसे रूप में कार्य करने से इन्कार कर देता है, या 
किसी कारण से असमर्थ या अयोग्य है, वहाँ क्रम में से श्रागामी व्यक्ति संर- 
क्षक होने के लिए हकदार होगा | 

(४) ऐसे किसी व्यक्ति के अ्रभाव में, जैसा कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया 

गया है, संरक्षक की सम्मति इस अधिनियम के अ्रधीन विवाह क़े लिए 
आवश्यक नहीं होगी । 

(५) यदि न्यायालय समझता है कि ऐसी किसी वधू के, जिसके विवाह के लिए 
सम्मति अपेक्षित है, हित रक्षार्थ आवश्यक है कि अभीष्ट विवाह व्यादेश 
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द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया जाय, तो इस अधिनियम की कोई बात न्यायालय 
के वैसा करने के क्षेत्राधिकार को प्रभावित न करेगी । 
संरक्षक की अ्रथवा एक अधिकृत संरक्षक की' सम्मति उस दशा में अनिवार्य हो 

जाती है, जब विवाह एक सविदा समझ लिया जाता है। उस हालत में सम्मति का 
श्रभाव विवाह को शून्य या शून्यकरणीय क्रिया बना देगा । किन्तु अधिनियम में सम्मति 
के अ्रभाव को इतना घोर दृषण नहीं घोषित किया गया है। इसका निष्कर्ष यह होता 
है कि अधिनियम ने वैवाहिक संयोग को लौकिक व्यापार के स्तर पर नहीं भ्रपितु उससे 
श्रेष्ठतर स्तर पर प्रतिष्ठित किया है, जैसे धार्मिक संस्कार, या कर्मकाण्ड सम्बन्धी 
कृति, या युगुल आत्माओं का अन्योन्य विलयन | धारा की लम्बी सूची परिपूर्ण है और 
प्राचीन हिन्दू ला का सारतः समनुरूपण करती' है। एक प्रत्यक्ष अन्तर यह है कि माता 
को पिता के अव्यवहित पश्चात्‌ स्थान दिया गया है, एवं कतिपय मातृक नातेदारों के 
हक को मान्यता प्रदान हुई है, यथा मामा, नाना, नानी। ज्ञातव्य है कि सौतेले भाई, 
सौतेले चाचा और सगे मामा के हक में एक साही परलन्‍्तुक संलग्न किया गया है। 
यह भी ज्ञातव्य है कि अनुसूचित सरक्षकों की सम्मति होते हुए भी अ्रदालत किसी 
अ्भीष्ट विवाह का प्रतिषेध कर सकती है, यदि अवशय॒स्क के हित में ऐसा व्यादेश निका- 
'लना .वांछनीय प्रतीत होता हो। प्रत्यक्ष है कि अवयस्क के कल्याण को सर्वोपरिता 
दी गयी है। 
धारा ७, हिन्दू विवाह के लिए संस्कार--- 

(१) हिन्दू विवाह उसमें के पक्षकारों मे से किसी के रूढिगत आचारों और 
संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा। 

(२) जहाँ कि ऐसे आचार और संस्कारों के अ्रन्तगंत सप्तपदी है (अर्थात्‌ भ्रग्नि 
के समक्ष वर और वध्‌ द्वारा सयुक्ततः सात कदम चलना) वहाँ विवाह 
पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जब कि सातवाँ कदम' पूरा किया 
जाता है । 

ज्ञातव्य है कि यद्यपि धारा के अंग्रेजी रूप में सिक्रेड फायर” शब्द यानी' “पवित्र 

भ्रग्ति” का प्रयोग हुआ है, तथापि उसके हिन्दी रूप में केवल अग्नि लिखा है। यहाँ 
पर साधारण अग्नि नहीं वह होमाग्नि निर्दिष्ट है जिसको मंत्रोच्चारण समेत प्रज्वलित 
करके परिणय का साक्षी नियुक्त किया जाता है। इस धारा में आचारों व संस्कारों को 
इसलिए नहीं गिनाया गया है कि देश-देश, समूह-समृह और समाज-संमाज' में विवाह 
की पद्धतियाँ अपनी-अपनी होती हैं। संक्षेपतः यह विहित कर दिया गया है कि दो में 
से एक पक्षकार के रूढिगत आचारों व संस्कारों का अनुरूपण अवश्य किया जाना 
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चाहिए। विविधता में भी कुछ न कुछ एकरूपता पायी जाती है। प्रायः सभी कर्म काण्डीय 
विवाहों में पवित्र श्रग्ति के समक्ष मंत्रोच्चारण एवं सप्तपदी प्रचलित पाये जाते हैं। 
किन्तु कुछ ऐसे भी वर्ग हिन्दुओं में मौजूद है जिनमें इन दो आचारों को भी आवश्यक 
नहीं माना जाता। ऐसी दशा के लिए ही उपवन्ध करने की समाज्ञापक क्रिया को छोड़ 
कर इस धारा में विवेकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है (अग्रेजी में मे वी साले- 
म्ताइण्ड” न कि शैल वी सालेम्ताइण्ड” और हिन्दी में अनुष्ठित करना पड़ेगा” की 
जगह अनुष्ठित किया जा सकेगा” वाक्यों का प्रयोग किया गया है)। रूढि या प्रथा 
के कई भेद होते है, जैसे जातीय, स्थानीय, कौटुम्बिक इत्यादि और पाठकों को यह 
याद होगा कि उनकी वेधता को कौन-कौन से अ्रवयव संगठित करते है। जब विवाह 
की बेधता वादग्रस्त हो जाती है तब इन्ही उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करना पड़ता 
है। याद रहे कि न तो अभिकथित प्रथा का परिवर्धन किया जा सकता है और न 
अतिदेश की यूक्ति का उस पर विनियोग किया जा सकता है। कानून में यह पृव-धारणा 
कर ली जाती है कि विवाह वध है और उसका विधिवत्‌ एवं विधि-सम्मत सम्पादन 
किया गया था। 


धारा ८, हिन्दू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण--- 

(१) राज्य सरकार हिन्दू विवाहों की सिद्धि सुकर करने के प्रयोजन के लिए 
यह उपवबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी कि ऐसे किसी विवाह के 
पक्षकार अपने विवाह से सम्बद्ध विशिष्टियाँ इस प्रयोजन के लिए रखे 
जानेवाले हिन्दू विवाह रजिस्टर मे, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अ्रधीन 
रहकर, जैसी कि विहित की जाये, प्रविष्ट कर सकेंगे । 


(२) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या इंष्टकर 
है, तो वह उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह 
उपबन्ध कर सकेगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को प्रविष्ट 
करना उस राज्य मे या उसके किसी भाग में या तो सब अवस्थाओं में 
या ऐसी अवस्थाओ्रों में जैसी कि उल्लिखित की जाये, अनिवाय होगा, और 
जहाँ कि ऐसा कोई निर्देश निकाला गया है वहाँ इस निमित्त बनाये गये 
किसी नियम का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो कि २५ 
रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । 


(३) इस धारा के अधीन बनाये गये सब नियम अपने बनाये जाने के 
यथाशी घ्र पश्चात्‌ राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जायेंगे । 
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(४) हिन्दू विवाह रजिस्टर सब युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुला 
रहेगा और उसमें अ्न्तर्विष्ट कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्म होंगे और रजि- 
स्ट्रार आ्रवेदन किये जाने पर और अपने को विहित फीस का भुगतान किये 
जाने पर उसमें से प्रमाणित उद्धरण देगा। 

(५) इस धारा में अन्तविंष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी हिन्दू विवाह 
की मान्यता ऐसी प्रविष्टि करने में कायंलोप के कारण किसी अनुरीति के 
बारे में प्रभावित न होगी । 

इस अधिनियम के पहले से भी सन्‌ १९५४ के “स्पेशल मे रेज ऐक्ट” के प्रकरण 
३ में विवाह की रजिस्ट्री कराने का अनुबन्ध था। उस' श्रनुबन्ध का उपभोग हिन्दू 
समाज भी कर सकता है । उपरोक्त धारा उसी कार्य का एक अतिरिक्त अनबन्ध है । 
याद रहे कि रजिस्ट्री कराना अनिवाय॑ नहीं वैकल्पिक है। राज्य सरकार उसकी 
अनिवार्यता जरूर घोषित कर सकती है। किन्तु उसके बाद भी उपधारा (५) के अनु- 
सार प्रविष्टि का अभाव विवाह को निष्प्रभावित नहीं कर सकरेगा। ज्ञातव्य है कि इस 
अधिनियम ने विवाहों की रजिस्ट्री के नियम स्वतः नहीं विहित किये हैं, अपितु नियमरचना 
का कार्यभार राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया है। किन्तु राज्य-रचित नियमों को 
इस अधिनियम के अनुवन्धों के विपरीत या विरोधी नहीं होना चाहिए। श्रधिनियम को 
अप्रभावित करने वाले नियमों की रचना राज्य सरकार की शक्ति के बाहर है। 


दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापव और न्यायिक पृथककरण 
धारा ९, दाम्पत्थ अधिकारों का प्रत्यास्थापन--- 

(१) जब कि पति या पत्नी में से किसी ने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से 
अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, तब परिदेवित पक्षकार दाम्पत्य 
अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका द्वारा जिला न्यायालय में 
आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी याचिका में किये गये कथनों के 
सत्य के बारे मे और इस बात के बारे में कि आवेदन को मंजूर करने का 
कोई वध आधार नहीं है, अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य 
अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए आज्ञप्ति देगा। 

(२) दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका के उत्तर में ऐसा कोई 
अभिवचन नहीं किया जायगा जो कि न्यायिक पृथक्करण या विवाह की 
अकृतता या तलाक के लिए आधार नहीं होगा । 

दम्पति परस्पर मैथुत करने के लिए और नित्य प्रति के जीवन के व्यापारों में साह- 
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“चर्य करने के लिए बद्ध होते है ।' सामूहिक प्रथावश या पत्नी पर आश्वित होने के 
कारण पति अपनी पत्नी के निवास में रहने को विवश होता है, अन्यथा पत्नी अपने 
पति की रुचि वाले गृह में रहे ।' इन कतंव्यों से पत्नी को पति किसी विवाह-पूर्व 
इकरार के बल पर भी मुक्त नहीं कर सकता है ।' ये नियम न केवल भास्त्र-विहित हैं 
अपितु अंग्रेजी शासनकाल से अदालतों द्वारा प्रवतिंत भी होते आये हैं। इस नियम 
का प्रवतंन कैसे होता है ?अ्रदालती डिग्री पारित करके। डिग्री या आज्ञप्ति का प्रवर्तन 
'कैसे होता है ? पहले जमाने में डिग्री का उल्लंघन कारावास या शारीरिक कुर्की द्वारा 
द्वण्डित किया जाता था। आजकल दो उपाय बरते जाते हैं; एक तो अ्रदालत की मान- 
हानि की कार्यवाही, दूसरे, दोषी पक्ष की सम्पत्ति की कुर्की । 
उपरोक्त प्राचीन कानून धारा ९ में मू्तिमान्‌ कर दिया गया है। युक्तियुक्त 
प्रतिहेतु के बिना साहचर्य को प्रत्याहृत करने वाले पक्ष के विरुद्ध पहले दावा दायर किया 
जाता था और दावे का अधिक्षेत्र उस (दावे) के मूल्यांकन से निर्धारित किया जाता 
था। अब परिदेवित पक्ष को याचिका जिला न्यायालय में पेश करनी चाहिए। उपधारा 
(१) में जो 'साहचर्य प्रत्याहत” शब्द आये हैं उनका आशय यह न समझना चाहिए 
कि प्रतिपक्ष ने घर छोड़ दिया है । आवेदन उस दशा में भी किया जा सकता है जब 
एक ही घर में निवास करते हुए, प्रतिपक्ष ने मैथुन से मुँह मोड़ लिया हो और ऐसे 
व्यवहार के लिए कोई युक्तियुक्त प्रतिहेतु न हो । युक्तियुक्त प्रतिहेतु की परिपूर्ण सारणी' 
प्रस्तुत करना असम्भव है, एवं जो' प्रतिहेतु एक अश्रवस्थिति में युक्तियुकत प्रतीत होता 
है, सम्भवतः दूसरी में भ्रयक्तियुक्त विदित हो । उदाहरणार्थ, प्रतिपक्षी का विधर्मी हो 
जाना, घुणित रोगग्रस्त हो जाना, उसका व्यवहार वैध निर्दयता युक्त होना, प्रतिपक्षी 
के संपक से जान का जोखिम होना, दम्पत्ति की आयु में इतना अधिक अन्तर होना 
कि पत्नी ने विवाहोषभोग अ्रस्वीकार कर दिया है, प्रतिपक्ष का जारता से दूषित होना, 
एक पक्ष में यौवनागम की त्रुटि होना, प्रार्थी का छल-कपट करके विवाह कर लेना या 
इसी प्रकार के अन्य औचित्य-सम्मत प्रतिहेतु का विद्यमान होना । 


१. “बिन्दा ब० कौसिला (१८९१) १३, इलाहाबाद १२६॥ 

२० “टिकेत ब० बसन्‍्ता” (१९०१) २८, कलूकता ७५१॥ 

३- “टिकंत ब० बसन्‍ता (१९०१) २८, कलकत्ता ७५१। 

४. 'पिगा ब० शिवनारायण ८, इलाहाबाद ७८। 
“शिनप्पेया ब० राजम्मा', ए० आई० आर० १९२२, मद्रास ३९९॥ 
“सल्लवा ब० शिदप्पा', ए० आई० आर० १९५०, बम्बई ११२। 
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दास्पत्याधिकार वाले मामलों में अदालतें इस धारणा का परित्याग कर रही हैं 
कि पत्नी अबला होने के कारण पराश्चित बनी रहती है, एवं पति की अपेक्षा उसमें 
आज्ञाकारिता और सहन-शीलता की मात्रा अधिक होनी चाहिए। उदाहरणाथे, इलाहा- 
बाद हाई कोर्ट ने! सन्‌ १८९० में यह मत प्रकट किया था कि व्यभिचार और पागलपन 
प्रत्यास्थापन की आ्राज्षप्ति का निवारण नहीं कर सकते। किन्तु सन १९२२ में मद्रास 
ने विपरीत नजीर दी,' और सन्‌ १९४६ में सरकार ने यह परिनियम बना दिया कि 
उक्त दोषों के कारण पत्नी को पति से पृथक्‌ रहने पर भी भरणाघिकार प्राप्त रहता है।' 
उपधारा (२) मे यह कहा जरूर गया है कि प्रत्यास्थापन के वाद में प्रतिरक्षा 
रूप वे अभिकथन नही किये जा सकते, जो न्यायिक पृथक्करण, विवाह की अक्ृतता 
या तलाक के लिए पर्याप्त न हों। इसका आशय यह नही है कि उन अभिकथनों के 
अतिरिक्त कोई भ्रभिवचन या आपत्ति उठाना वर्जित है। उदाहरणार्थ, यदि प्रतिपक्षी' 
कहे कि विवाह नहीं हुआ था, या विवाह का समापन हो चुका है, या 'सिपरेट रेजीडेन्स' 
ऐंण्ड मेण्टीनेन्स ऐक्ट' के अधीन आज्ञप्ति पारित हो चुकी है, या जाब्ता फौजदारी की 
धारा (१००) के अधीन एक मजिस्ट्रेट का आदेश हो चुका है, या पक्षकारों के बीच 
यह इकरार हो चुका था कि प्रत्यास्थापन का दावा नही किया जायगा, या दूसरे पक्ष- 
कार का आाचरण या व्यवहार उपधारा (१) में ग्रच्तविष्ट वाक्य युक्तियुक्त प्रतिहेतु” 
से आवृत होता है, या दूसरे पक्षकार ने.व्यभिचार का कलक लगाने के साथ-साथ 
उपेक्षा भी की थी, तो ये अभिवचन अग्राह्म नही होंगे । 
ऊपर पक्षकारों के इस अनुबन्ध की चर्चा आयी है कि वे पअन्योन्‍्य के विपरीत 
प्रत्यास्थापन का दावा नही करेंगे। इसको “इकरारी पृथककरण” कहते है। यह दो भाँति 
का होता है। एक विवाह-पूर्व इकरार, कि विवाहोपरान्त पक्षों के बीच दाम्पत्य समागम 
नहीं होगा, श्र्थात्‌ पति-पत्नी अलग-अलग रहा करेंगे। ऐसा इकरार लोकरीति और 
सदाचार के प्रतिकूल होने से अ्वेध माना जाता है। दूसरा विवाहोपरान्त इकरार, कि 
पक्षकार आज से अलग-अलग रहा करेंगे और एक दूसरे को सतप्त या परेशान नहीं 
“दूललर ब० द्वारका (१९०५) ३४ कलरूकत्ता ९७१। 
“ग्रमुख ब० हरबंस”, ए० आई० आर० १९२८, लाहौर ९०२॥ 
“छोला ब० छेंदी', ए० आई० आर० १९२९, अवध १२१॥ 
१. विन्दा ब० कौसिला” (१८९०) १३, इलाहाबाद १२६॥ ' 
२. हिन्दू सरीड वोमेन्‍्स राइट दु सिप्रेट रेजीडेन्स ऐण्ड सेण्टीनेन्स ऐक्ट (१९४६), 
घारा २। 
३. हिनप्पेय्या ब० राजम्मा, ए० आई- आर० १९२२, सद्रास ३९९। 
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करेंगे। ऐसा इकरार वैध होता है, बशर्ते कि इकरार का कोई अवैध प्रतिदेय (जैसे 
तलाक की प्रक्रिया को सुगम करना) न रहा हो। ऐसा इकरार अनुवर्तंनीय तो होता है, 
किन्तु प्रत्यास्थापन के दावे में वह एक श्रमोघ प्रतिरक्षक अ्रभिवचन नहीं माना जाता। 
दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन वाली ग्राज्ञप्ति का व्यावहारिक महत्व यह 
है कि उसको प्राप्त करने के फलस्वरूप परिदेवित पक्षकार में धारा २४ व धारा २५ 
के अधीन' भरण-पोषण की याचता करने की एवं धारा १३(शा) के अधीन दो वर्ष 
की अवहेलना के बाद तलाक की याचना करने की साभथ्यं आ जाती है। इस महत्व 
को देखकर सवाल यह उठता है कि क्‍या ये परिणाम उन आज्ञप्तियों में भी सलस्न 
हो जायेंगे, जो इस अधिनियम के पारित होने के समय विचाराधीन मामलों में पारित 
हों, या केवल उन आज्ञप्तियों में सलग्न होंगे जो अधिनियम के वाद दायर होने वाले 
मामलों में पारित हुई हों ? साधारण नियम के अनुसार उत्तर यह होगा कि वाद में 
दायर होने वाले मामलों में पारित जो आज्ञप्तियाँ है केवल उन (आ्राजन्तियों) में 
उपरोक्त परिणाम सलग्न होंगे । इस साधारण नियम से परिनियम के आशय 
अपवाद पैदा कर सकता है। उस आशय का पता परिनियम की अन्तवस्तु एवं भाषा 
से लगाना चाहिए। अस्तु, धारा २९ (३) को देखिए जिसमें व्यावृत्तियाँ उल्लिखित 
है। उन व्यावृत्तियों की गणना में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन वाले मामले नहीं 
आते। झतएव प्रत्यास्थापन वाले लम्बित मामलों पर भी इस अधिनियम के सारे 
उपवन्ध प्रयोज्य है, अर्थात्‌ उपरोक्त परिणाम लस्वित मामलों में पारित आज्ञप्तियों 
में भी सलग्न हो जायेंगे। 
धारा १०, न्यायिक प्रथककरण--- 

(१) विवाह का कोई पक्षकार, भले ही विवाह इस ग्रधिनियम के प्रारम्भ के पहले 
या पदचात अनुष्ठित हुआ हो, न्यायिक पृथवकरण की आज्ञप्ति के लिए प्रार्थना 
वाली याचिका जिला न्यायानय मे इस आधार पर उपस्थित कर सकेगा-- 

(क) दूसरे पक्षकार ने याचिकादाता का अ्भित्यजन याचिका पेश करने के अव्य- 
वहित पूर्व॑वर्तों दो वर्षो से अधिक न होने वाली निरन्तर कालावधि के 
लिए कर रखा है, या 

(ख) दूसरे पक्षकार ने याचिकादाता से ऐसी ऋूरता से बरताव किया है जिससे कि 

याचिकादाता के मन में युक्तियुृक्त आशका पैदा हो गयी है कि दूसरे पक्ष- 

कार के साथ रहना याचिकादाता के लिए अपहानिकर या क्षतिकर होगा, या 

(ग) दूसरा पक्षकार याचिका पेश करने से भ्रव्यवहित पूर्व एक वर्ष से कम न होने 
वाली कालावधि में उम्र कुष्ठ से पीड़ित रहा है, या 


है 
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(घ) दूसरा पक्षकार याचिका पेश करने से अव्यवहित पूर्व (उस अवधि तक जो' 
तीन वर्ष से कम न हो) संक्रामक प्रकार के यौन रोग से पीड़ित है जो कि 
उसे याचिकादाता के संसर्ग से नहीं हुआ है, या 

(8४) दूसरा पक्षकार याचिका पेश करने से अव्यवहित पूर्व दो वर्ष से कम न होने 
वाली कालावधि में लगातार विक्ृत चित्त का रहा है, या 

(च) दूसरा पक्षकार विवाह के अनुष्ठान के पश्चात्‌ अपने पति या पत्नी से भिन्न 
किसी व्यक्ति के साथ सम्भोग कर चुका है। 


“व्याख्या--इस धारा में अपने विभिन्न व्याकरण रूपों और सजातीय शब्दों के सहित 
“अशित्यजन शब्द से याचिकादाता और विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा 
युक्तियुकत हेतु के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति बिता या खिलाफ 
अभित्यजन अभिप्रेत है और विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकादाता 
की कामतः उपेक्षा इसके अन्तर्गत है । 

जहाँ कि न्यायिक पृथक्करण के लिए गज्ञप्ति दे दी गयी है, वहाँ याचिका- 
दाता श्रागे के लिए इस आभार के झधीन नहीं रहेगा कि वह प्रत्युत्तरदाता 
के साथ सहवास करे, किन्तु यदि न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा 
याचिका द्वारा आवेदन पर और ऐसी याचिका में किये गये कथनों की सत्यता 
के बारे में अपना समाधान हो जाने पर वैसा करना न्याय्य और युक्तियुक्त 
समझे तो वह आज्ञप्ति का विखण्डन कर सकेगा | 


जब किसी भी काल में दम्पत्ति मेलजोल करने के अनिच्छुक़ या अ्रशक्‍य हों, 
जिसके कारण या तो पृथक्करण-संविदा करनी पड़ी हो या ऐसी संविदा न की गयी 
हो; दोनों सूरतों में, और उस सूरत में भी जब पृथक भरण-पोषण की अ्रदालती डिग्री 
हो चुकी हो, कोई पक्षकार जिला जज की अदालत में याचिका द्वारा न्यायिक पथक्करण 
वाली आज्ञप्ति के निमित्त प्रार्थना कर सकता है। न्यायिक पृथक्करण का फल क्या होता 
है ? उपधारा (२) कहती है कि ऐसी आज्ञप्ति के बाद दम्पति पारस्परिक मैथुन के 
कतंव्य से मुक्त हो जाते हैं। भरण-पोषण (या रोटी-कपडा) की डिग्री का तो पुनः सह- 
वास के कारण स्वतः अ्वसान हो जाता है, किन्तु न्यायिक पृथक्करण वाली डिग्री की 
'पुनः सहवास के कारण स्वयमेव समाप्ति नहीं हो जाती है। पथक भरण-पोषण की 
डिग्री हो चुकेने पर भी इस धारा की याचिका दी जा सकती है। पूर्वोक्‍्त डिग्री की' 
विद्यमानता इस दूसरी याचिका के निवेदन को नहीं रोकती है। दोनों प्रक्रियाओ्रों के रूप 
व लक्षण भिन्न हैं। दूसरी प्रक्रिया में ग्रदालत अ्भिरक्षा सम्बन्धी एवं सम्पत्ति सम्बन्धी 
आदेश भी निकाल सकती है, किन्तु पूर्वोक्‍्त प्रक्रिया में वह ऐसा नहीं करती या कर 
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सकती है। दूसरी प्रक्रिया की द्विवर्षीय विद्यमानता तलाक का हेतु बन जाती है। ऐसा 
कोई परिणाम पूर्वोक्त से नहीं उपजता (धारा १३)। अपराधी पक्षकार की नेकनीयती 
के विषय में यदि अदालत का परितोष हो जाय, तो वह अपनी डिग्री (न्यायिक पृथक्‌- 
करण की ) की विखण्डित कर दे सकती है। 


दम्पति के अन्योन्य मेलजोल को प्रोत्साहन देना अदालत का कतंब्य होता है। 
डिग्री होने के बाद यदि दम्पति के बीच' पृुथककरण विषयक आपसी समझौता हो जाय 
और उस समझौते की शर्तें अधिक मर्यादासम्मत एवं कल्याणकारी प्रतीत हों तो अदा- 
लत उन शर्तों के भ्ननूसार अपनी आज्ञप्ति में हेर-फेर, घट-बढ़ करने में संकोच नहीं 
करेगी। इस धारा की उपादेयता तलाक के लिए है ही। इसके अभ्रतिरिक्त एक तरफ 
इस देश में तलाक के विपरीत प्रबल पूर्वाग्रह भ्रमी पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है। दूसरी 
तरफ पतिवर्ग के अत्याचारों का उपचार करने की भी तीत्र आकांक्षा जागृत हो चुकी 
है। दोनों विरोधी प्रवृत्तियों का संतुलन करने के निमित्त इस धारा का सर्जन हुग्ा 
है। उपधारा (१) में प्रविष्ट प्रतिहेतुओं की सूची से विदित होता है कि वे सब 
वैवाहिक अपराधों की संज्ञा से आवृत होते हैं। चूँकि अ्रभ्यर्थी को उनकी विद्यमानता 
/सिद्ध करनी चाहिए, इसलिए उनको स्पष्टतया समझ लेना चाहिए। अस्तु, प्रत्येक के 
ऊपर क्रमशः विचार होगा। 


(क) अभित्यजन का अ्रर्थ उपधारा (१) की व्याख्या में उल्लिखित है। याचिका 
पेश करने की तिथि तक वैसे अभित्यजन को जारी रहना चाहिए। यदि दो या अधिक 
वर्षो पय॑न्त बने रहने के बावजूद वह याचिका देने के एक ही दिन पूर्व भंग हो चुका हो. 
तो याचिका वादमूल-रहित समझी जायगी | किन्तु यदि अभित्यजन की समाप्ति बद- 
नीयती से शर्थात्‌ प्रतिपक्ष की पराजय की नीयत से की गयी थी, तो उसका उपरोक्त 
कुफल नहीं होगा। अभित्यजन तो एक प्रकार का क्रमबद्ध आचरण होता है जो यौनिक 
सम्भोग से सदैव विरक्त या उदासीन रहने के संकल्प को सूचित करे। लज्जाजनित 
श्रकामुकता, या दूसरे कमरे अ्रथवा घर में सोना, या उमंग की कमी उस संकल्प को 
इंगित नहीं करते ।' याद रहे कि अभित्यजन केवल यौनिक-संभोग के त्याग से सिद्ध 
नहीं होता। उसके साथ कामतः उपेक्षा का भी प्रमाण होना चाहिए। अभित्यजन की 
दो सूरतें होती हैं-- एक पक्षकार स्वतः दूसरे को त्याग दे, या दूसरे पक्षकार को इतना 


१. “मीना ब० लछमन', ए० आई० आर० १९६०, बम्बई ड१८। 
“वपिनचन्द्र ब० प्रभावती , ए० आई० आर० १९५७, सुप्रीम कोर्ट १७६॥ 
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नाकों दम कर दे कि वह उसको त्यागने के लिए विवश हो जाय ।* ज्ञातव्य है कि जब 
अ्भित्यजन एक बार सिद्ध हो जाय, तो उसके जारी रहने की पूर्व-धारणा कर ली 
जाती है।' 

उपरोक्त व्याख्या में “युक्तियुक्त प्रतिहेतु (हेतु) शब्द आया है। इसका आशय 
यह होता है कि विद्यमान अवस्थितियों में एक युक्तियुक्त व्यक्ति अभित्यजन का संकल्प 
न करता। इस शब्द को “वैवाहिक अपराधों” तक परिसीमित नहीं करता चाहिए। 
उदाहरणार्थे, यदि एक पक्षकार व्यभिचार का इकबाल कर ले और दूसरा उसको सत्य 
मानकर अभित्यजन कर बैठे, तो दूसरे के लिए एक युक्तियुक्त प्रतिहेतु” समझा 
जायगा। तथैव यदि सौत के कारण एक पत्नी अभित्यजन कर देती है तो उसके पास 
एक “युक्ति-युकत प्रतिहेतु” मान लिया जायगा । 

उसी व्याख्या मे 'ऐसे पक्षकार की सम्मति के विना या खिलाफ” वाक्य आया 
है। इसका आशय यह है कि अभित्यजन में केवल दूसरे पक्षकार का ही हाथ नहीं 
था। जैसे जाव्ता फौजदारी की धारा ४८८. के अ्रधीन यदि पत्नी के रोटी-कपड़े के 
दावे में राजीनामा हो जाय और उस राजीनामा के अनुसार पति ने उसको एक पृथक्‌ 
कमरा दे दिया हो, तो यह पत्नी का अभित्यजन नही कहलायेगा ।" उसी प्रकार यदि 
याचिकादाता ने प्रतिपक्षी प्रत्युत्तरदाता को घर से निकल जाने दिया था गऔऔर यह 
प्रमाणित नही हुआ कि वह ससुराल वापस आने से इन्कार कर रही थी, तो अभित्यजन 
का वाद सिद्ध नही माना जायगा ।* किन्तु यह नही समझता चाहिए कि छोड़कर चली 
गयी पत्नी को बुलाने का यदि कोई प्रयास न किया गया हो, तो केवल इतनी वेपर्वाही 
से अभित्यजन अप्रमाणित समझ लिया जायगा । फिर भी मान लीजिए कि चली 
जाकर पत्नी जहाँ रहने लगी हो, वहाँ जा-जाकर पति यदि संभोग करता रहा हो, तो 
उसे अ्भित्यजन नही सहयोगी पृथक्करण कहेँगे। एक विचित्र मामला सुनने लायक है। 
पत्नी ने पति को यह धमकी दी कि यदि वह संभोग नही करेगा तो वह व्यभिचार-रत 


१. “विपिनचर्द्र ब० प्रभावती”, ए० आई० आर० १९५७, सुप्रीम कोर्ट १७६॥ 
२. “विपिनचर्त ब० प्रभावती, ए० आई० आर० १९५७, सुप्रीम कोर्ट १७६॥ 
३- मीना ब० लछमन”, ए० आई० आर० १९६०, बम्बई ४१८। 

४. “भगवती ब० साधु”, ए० आई० आर० १९६१, पंजाब १८१॥ 

५. भगवती ब० साधु, ए० आई० आर० १९६१, पंजाब १८१। 

६- “राजलक्ष्मी ब० डल्लू नाम्बलिंग, ए० आई० आर० १९५६, मद्रास १९५४ 
७. “राजलक्ष्मी ब० डल्लू नाम्बलिंग, ए० आई० आर० १९५६, मद्रास १९५४ 
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हो जायगी। इस पर भी जब पति राजी न हुआ, तो वह उसको छोड़कर चली गयी 
और न्यायिक पृथक्करण की याचना की । याचिका में उसने व्यभिचार का इकवाल कर 
लिया। हाई कोर्ट से वह हार गयी ।' 

(ख) ऋरता की परिभाषा, जो इस खण्ड में कही गयी है, अ्ग्रेजी कानून वाली 
“लीगल ऋएल्टी” के पूर्णतः तद्गप है। तो क्या वहाँ की नजीरें यहाँ प्रयोज्य होंगी; जो 
कर्म वहाँ पर क्रता के पाये तक पहुँचते हैं वया वे यहाँ भी क्र समझे जायेंगे ? नहीं, 
क्योंकि यहाँ का जीवन-स्तर, रहन-सहन, कौट्म्बिक जीवन, दाम्पत्य व्यवहार, सामाजिक 
दशा, आचार के स्तर व विचारधाराएँ अनेक विवरणों में वहाँ से भिन्न होती हैं। ऋरता 
का अन्दाज व्यवहार, सुपास, साधारण वातावरण के उन मापदण्डों' से करना चाहिए, 
जिनकी, यहाँ की लड़कियों को बह बनने पर प्रत्याशा करने की प्रशिक्षा मिलती है। इन 
बातों में एक देश का दूसरे देश से, एक सभुदाय, वर्ग, जाति का दूसरे समुदाय, वर्ग, 
जाति से, एक कालावधि का दूसरी कालावधि से भेद पाया जाता है। शिक्षा का प्रचार 
व विदेशियों का समागम भी इन बातों में भेद पैदा कर देता है। 

ऋरता शारीरिक होती है और मानसिक भी, एवं सूक्ष्म और पाशविक भी, प्रत्यक्ष 
और परोक्ष भी, स्वाश्रित और अन्याश्रित भी। यथा पति स्वतः वेदना दे सकता है 
और अपनी माता व बहनों द्वारा कृत अत्याचारों से पत्नी की प्रतिरक्षा भी नहीं कर सकता 
है। एक दम्पति दूसरे की ताड़ना कर सकते हैं और मर्मभेदी कट्वचनों द्वारा हृदय 
को विदीर्ण भी कर सकते हैं। पति अपनी पत्नी को भ्रशन-वसन-जल-हीन रखकर 
तड़पा-तरसा सकता है, और असमृचित भरण-पोषण-चिकित्सा से, या मन्‍्द विष-प्रयोग 
से शर्नेः-शने: उसकी हत्या भी कर डाल सकता है। इसलिए प्रत्येक वाद में ग्रदालत 
को यह निर्धारित करना होता है कि परिदेवित पक्षकार का प्रतिपक्षकार के साथ रहना 
जीवन व स्वास्थ्य के लिए दुर्घटनात्मक तो नहीं होगा,' श्रर्थात पहले का दूसरी के 
साथ मैथुनादि करना जीवन के, अग-प्रत्यंग के, कायिक-मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्षति- 
कारी तो नहीं होगा ? इस खण्ड में प्रयुक्त 'युक्तियुक्त आशंका” का यही तालय॑ है। 
जिस करता का उल्लेख हुआ है वह परिणय-सम्बन्धी है। यदि कोई व्यक्ति ग्रतशजनी 
या अ्रणहत्या का अपराधी हो, तो वह क्रर-शिरोमणि होते हुए भी, इस खण्ड के 
अधीन न्‍्य[यिक पृथक्‍्करण का पात्र नहीं कहा जा सकता। यदि “वरताव” क्र है तो 
द्रस खण्ड की शर्त पूरी होती है, चाहे कर्ता ने प्रतिपक्षी को मानसिक या शारीरिक 


१. 'मातों ब० साधू, ए० आई० आर० १९६१, पंजाब १५२॥ 
५. 'कॉडल ब० रंगनायकी”, ए० आई० आर० १९२४, मद्रास ४९। 
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क्लेश पहुँचाने के उद्देय से उसे न किया हो, चाहे उदाहरण के लिए उसने अपने व्यभि- 
चार को गुप्त रखने का प्रयास भी किया हो। इतना याद रहे कि दृषित कम अर्थात्‌ 
क्र्रता को स्वैच्छिक होना या अभिप्रेत होता जरूरी है। उदाहरणतः, उन्माद के दौरे 
में या विवशता की दशा में किया हुआ कम, करता के पाये तक पहुँच कर भी, इस खण्ड 
के अन्तगंत नहीं आयेगा। 

“युक्तियुक्त आशंका” के विषय में एक बात और ज्ञातव्य है। यह एक सापेक्ष 
शब्द है। एक परिवेदित व्यक्ति के मन में जो कर्म यूक्तियक्त आशंका को पैदा कर 
सकता है, सम्भव है कि वही दूसरे के मन को आन्दोलित न करे। उसके प्रभाव की मात्रा 
व्यक्तिगत सहिष्णुता पर आश्रित होती है। चूंकि सहिष्णुता की नापजोख करना असाध्य 
होता है, इसलिए भ्रदालत करता के उस दुष्प्रभाव के साक्ष्य पर गौर करके निर्णय देती 
है, जो परिदेवित पक्षकार के कायिक या मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ा हो। किन्तु 
जिस पक्षकार की व्यक्तिगत सहिष्णुता वैवाहिक जीवन के सामान्य एवं लघु सघर्षणों 
से विक्षत या क्षुभित हो जाती है उसके लिए अदालत की सहानुभूति नहीं उपजती है। 

(ग) उग्र कुष्ठ से उस प्रकुप्त कुष्ठ का मतलब है जिसमें त्रण और विद्रपता इतनी 
प्रत्यक्ष हो, कि रोगी के साथ सामाजिक जीवन निर्वाह करना दुस्तर हो जाय। यह 
एक शास्त्रीय श्रनहं ता है जिसका प्रभाव उत्तराधिका र एवं भरण-पोषण वाले मामलों पर 
भी पड़ता है। इस खण्ड में एक साल की कालावधि जिस याचिका के लिए नियत है, 
वह इस अधिनियम के अन्तगत धारा १० वाली याचिका है। वह मियाद “हिन्दू 
एडाप्शन्स एण्ड मे० ऐक्ट” के अन्तर्गत धारा १८ (ग) के अधीन पृथक्‌ भरण माँगने 
के अधिकार पर लागू नहीं होती है। इस अधिनियम-के अन्तर्गत अनुतोष माँगने के 
लिए तो पक्षकार को एक वर्ष तक रुकता पड़ता है। किन्तु उस अधिनियम के अन्‍्त- 
गत पत्नी पृथक पोषण की माँग तत्काल कर सकती है; जेसे ही उसको पति के उप्र 
कुष्ठ की सूचना मिले। इस खण्ड के अन्तर्गत याचिका के प्रतिपक्ष में संक्षमा या दोष- 
मार्जत का अभिकथन सफल हो सकता है। संक्षमा या दोषमार्जव का अभिवचन खण्ड 
(घ) वाली याचिका में भी उठया जा सकता है। यह खण्ड धारा १३ (9) के तद्गूप 
है किन्तु उसमें शब्द असाध्य” भी संलग्न है। 

(घ) यौन रोग में कालावधि तीन वर्ष की रखी गयी है, जो (ग) खण्ड वाली 
कालावधि से दो वर्ष अधिक है। ये मियादें प्रतिपक्षी को चिकित्सा के द्वारा आरोग्य' 
प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के अ्रभिप्राय से नियत हुई हैं। इसमें दो शर्ते और 
पुरी होनी चाहिए। एक तो रोग सक्रामक प्रकार का हो। दूसरे, वह रोग प्रत्यृत्तर-दाता 
को स्वतः याचिकादाता से प्रसाद रूप में न मिला हो। इस खण्ड में भी संक्षमा या 
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दीषमार्जन वाला सिद्धान्त प्रयोज्य होता है। धारा १३ (४) इस खण्ड के तद्गूप है 
और ऐसे रोग के श्राधार पर तलाक को अनुज्ञात करती है, किन्तु उसमे दूसरी शर्त 
जरूरी नहीं है। 

(8) विकृत चित्त--यह शब्द अपार विस्तार का है और अनेक मानसिक दोषों 
को समाहित करता है। मूढता इसके अन्तर्गत है किन्तु मानसिक दौब॑ल्य और बुद्धि की 
अल्पता नहीं। अपने मामलों व कामकाजों को समझने व चलाने की शअ्रक्षमता को 
“बिकृत चित्त” कहा जा सकता है ।* इस खण्ड में ' लगातार” शब्द सहेतुक है। 
द्विवर्षीय कालावंधि यदि निरन्तर न हो, उस बीच में यदि प्रत्युत्तर-दाता का मन 
अदूषित, उसका चित्त सावधान रह सका है, तो इस खण्ड वाली शत पूरी नहीं समझी 
जायगी । 

(च) लेंगिक सम्भोग--बहु-विवाह जहाँ और जब अनुज्ञात रहा हो, वहाँ एक: 
विवाहिता पत्नी दूसरी विवाहिता के साथ पति के संभोग को इस खण्ड के अधीन न्या-- 
यिक पृथक्करण का आधार नहीं बना सकती है। लेंगिक सम्भोग का प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो प्रायः दुलंभ होता है। परोक्ष या परिस्थिति-प्रमाण ही साधारणतया उपलब्ध होता 
है। किन्तु ऐसा प्रमाण निर्चायक होना चाहिए । क्‍या सम्भोग का स्वेच्छिक होना आव- 
इयक है ? क्‍या बलात्कार से किये हुए संभोग से इस खण्ड की शर्तं पुरी हो सकती है? 
उत्त र देना कठिन है। क्य। जारता का एकल आचरण न्यायिक पृथक्करण के लिए पर्याप्त 
है ? इस खण्ड की भाषा से सकारात्मक उत्तर |ध्वनित होता है। धारा १३ (3) 
की भाषा से प्रतीत होत। है कि तलाक के सम्बन्ध में इस प्रदन का उत्तर नकारात्मक 
होना चाहिए, क्‍योंकि उसमें “जार की दशा में रह रहा है” यह वाक्य प्रयुक्त: 
हुआ है। ह 

क्या इकबाल-जुर्म या प्रत्यवस्कन्द के आधार पर जारता प्रमाणित समझनी 
चाहिए ? प्रमाण-अधिनियम या कानून-शहादत में प्रत्यवस्कत्द को प्रमाण मानने के 
विरुद्ध कोई नियम नहीं है। तथापि यह विहित है कि उसको प्रमाण मान लेने के 
पूर्व खूब छानबीन कर लेनी चाहिए और बड़ी सतकंता बरतनी चाहिए। छानबीन 
तथा सतर्कता सम्बन्धी अनेक नियम उसमें लिखे हैं। फलतः, यद्यपि विधि में प्रमाण 
अनुज्ञात है, तथापि व्यवहारतः अदालतों ने यह एक विवेकात्मक नियम अपने लिए 
गढ़ लिया है कि जब तक स्वतंत्र संपुष्टि उपलब्ध न हो, तब तक निरे प्रत्यवस्कन्द 
(इकबाल जुर्म) के आधार पर निर्णय नहीं देना चाहिए। 


१. जोशी ब० रुकक्‍्मिनी (१९५०), इलाहाबाद ३२९६। 
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विवाह की अकृतता और तलाक 


धारा ११, शून्य विवाह--इस अधिनियम के प्रारम्भ के परचात्‌ अनुष्ठित किया गया 
कोई विवाह यदि धारा ५ के खण्ड (१), (४) और (५) में उल्लिखित शर्तों 
में से किसी का उल्लघन करता है, तो वह अरकृत और शून्य होता है और उसके 
किसी पक्षकार द्वारा पेश की गयी याचिका पर अक्ृृतता की आज्ञप्ति द्वारा ऐसा 
घोषित किया जा सकेगा । 


वाक्य “किसी' पक्षकार द्वारा पेश की गयी याचिक्रा पर” का ध्वनितार्थ यह है 
कि कोई बाहरी व्यक्ति इस धारा वाले अनुतोष की याचिका नहीं दे सकता। तारीख 
१८ मई सन्‌ १९५५ के पश्चात्‌ सम्पादित विवाह को यह धारा तीन कारणों से अकृत व 
शून्य विहित करती है। वे कारण धारा ५ (१), (४), (५) में उल्लिखित हैं, श्र्थात्‌ 
(१) यदि किसी पक्षकार के दम्पति जीवित थे, (२) कोई पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी 
की डिग्रियों के भीतर था या थी, (३) पक्षकार आपस मे सपिण्ड थे। इन तीन' दशाझओं 
में विवाह आरम्भतः निष्फल एवं निष्प्रभावी मान लिया जायगा। ऐसी हालत में दोनों 
पक्ष कार अपने को अविवाहित मानकर अपने विवाह अभिनवतया अनुष्ठित करा सकते 
हैं और ऐसा कराने से पूर्व इस धारा वाली अज्ञप्ति पारित कराना अनिवाय नहीं है। 
जो विवाह १८ मई १९५५ के पूर्व अनुष्ठित हो चुके थे उन पर यह धारा लागू नहीं 
है। शून्य विवाह पक्षकारों को उन अन्योन्य हक-कतंव्यों से मडित नहीं कर सकता जो 
सामान्यतः एक वध विवाह से उपजते है, सिवा उन दशाओं के जिनके लिए उपबन्ध 
इस अधिनियम के भीतर कर दिये गये हैं। वे उपबन्ध धारा १६, धारा २४ व धारा 
२५ में मिलेंगे, जो ऋमशः “शून्य और शून्यकरणीय विवाहों की सन्‍्तति की श्रौरसता”, 
“वादकाली न भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय एवं “स्थायी निर्वाह व्यय और 
भरण-पोषण” से सम्बन्धित हैं। 


यद्यपि इस धारा वाली घोषणात्मक अज्ञप्ति पारित कराना श्रनिवार्य नहीं होता, 
'तथापि उसको ले लेने मे दो प्रलाभ प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। एक तो पक्षकारों के अ्रवि- 
वाहित होने के प्रमाण-पत्र का काम वह करती है। दूसरे, वह साक्ष्य में ग्रभिलेवबद्ध हो 
जाती है, जिसके समयान्तर हो जाने पर लोप या दुष्प्राप्प हो जाने की सम्भावना रहती 
है। एक प्रइन यह उठता है कि यदि उपरोक्त तीन शून्यकारी कारणों की सूचना रहते 
हुए पक्षकारों ने सूचना के बावजूद विवाह अनुष्ठित करा लिया हो, तो भी क्‍या वे 
आज्ञप्ति की याचना कर सकते है; अथवा प्रतिष्टम्भ' वाला सिद्धान्त भ्रवरोध पैदा कर 
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देगा ? चूँकि तीसरे पक्ष के हितों पर आँच नहीं आती, इसलिए '्रतिष्टम्भ क्रिया- 
शील न होकर श्राज्ञप्ति में बाधा नहीं डालेगा । 

इस धारा में गिनाये हुए कारणों में 'सम्मति-विहीनता” का उल्लेख नहीं है। यदि 
विवाह एक अनुवन्ध होता है, जेसा कि सर शंकर नैयर ने घोषित कर दिया है,' तो 
क्या 'सम्मति-विहीनता” को भी उसको शून्य कर देने वाला दोष मानना चाहिए और 
क्या उसके आधार पर भी आज्ञप्ति पारित हो सकती है ? अंग्रेजी कानून निस्संकोच 
होकर इस प्रइन का सकारात्मक उत्तर देता है। हिन्दू प्रणाली में प्रायः स्वतः दम्पति 
नहीं, उनके अभिभावक विवाहार्थ सम्मति दिया करते हैं। इसलिए उपरोक्त प्रदन का 
उत्तर देना कठिन है, यद्यपि सकारात्मक उत्तर तकंसंगत प्रतीत होता है। हिन्दू धर्म- 
शास्त्र में भी संकल्प पर बल दिया गया है। संकल्प: कर्म मानसम” के अनुसार दम्पति 
की सम्मति उनकी मानसिक स्थिति का प्रश्न है, जो उनके व्यवहार से ही व्यक्त हो 
सकता है। वैवाहिक अनुष्ठानों में भाग लेना और तत्परचात मैथुन में प्रवृत्त होता उनकी 
सम्मति के अचूक लक्षण माने जायेंगे। यदि आरम्भ में “सम्मति-विहीनता” रही भी 
हो तो इन व्यवहारों व श्राचरणों से यह दूषण मिट जाता है और संविदा का अभिसमर्थन 
मान लिया जाता है। एक सुरत यह होती है कि सम्मति विद्यमान तो है परन्तु वह 
छल या प्रसाहस से प्रेरित रही हो। इस सूरत को “सम्मति-विहीनता” ही मानना 
चाहिए, क्योंकि सम्मति का प्रदान अस्वतंत्र था। किन्तु अधिनियम ने ऐसे विवाह को 
धारा ११ में न रखकर धारा १२ (१) (ग) में केवल शुन्यकरणीय माना है। 

यदि सम्मति किसी भूल या भ्रम से प्रेरित हुई थी, जैसे प्रतिपक्ष के गृण, यथा 
क्ौमायं, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, कुलीनता, तो सम्मति अस्वतन्त्र होने पर भी उसको 'सम्मति- 
विहीनता” नहीं कहेंगे और इस धारा वाली आज्ञप्ति का आधार नहीं मानेंगे । भ्रम 
को घोषणात्मक आज्ञप्ति का एक कारण मान लेने से अनेक जाली फसादी प्रमाणों के 
प्रस्तुत होने क। भय रहता है, एवं विवाह का पशु-पक्षी के सौदे के स्तर तक पतन हो 
सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि विवाह को संविदा न मानकर एक संस्कार मान लें, तो 
इस प्रकार की शंका न उठे । 
धारा १२, शन्यकरणीय विवाह--- 

(१) कोई विवाह, भले ही वह इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व या परचात अनु- 
ष्ठित किया गया है, निम्न आधारों में से किसी पर, अर्थात्‌। 


2. “डी० के० आर० चित्नस्वामी ब० रंजवा” (१९६१) १, मद्रास ला जनेंल 
३८१॥। 
२: “सुद॒ठू स्वामी ब० सांसलमणि” (१९१०) ३३, सद्रास ३४२। 
२ 
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(क) इस आधार पर कि प्रत्युत्तराता विवाह के समय नपुसक था 
और कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने तक ऐसा बना रहा है, या 

(ख) इस आधार पर कि विवाह धारा ५ के खण्ड (२) में उल्लिखित 
शर्तों के उल्लंघन में है, या 

(ग) इसे आधार पर कि याचिकादाता की सम्मति, या जहाँ कि याचिका- 
दाता के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति धारा ५ के अधीन अपेक्षित 


हैं, वहाँ ऐसे संरक्षक की सम्मति बल या कपट द्वारा अभिप्राप्त की 
गयी थी, या 


(घ) इस आधार पर कि प्रत्युत्तरदात्री विवाह के समय याचिकादाता 
से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी 
शन्य-करणीय होगा और अ्रकृतता की आाज्ञप्ति द्वारा अ्रकंत 
किया जा सकेगा। 
(२) उपधारा (१) में श्रन्तविंष्ट किसी बात के होते हुए भी विवाह 
को अकृत करने के लिए कोई याचिका--- 
(क) उपधारा (१) के खण्ड (ग) में उल्लिखित आधार पर उस सूरत 
में ग्रहण न की जायगी, जिसमें कि--- 
(3) याचिका यथास्थित बल के चालू रहने से परिविरत हो जाने के यां 


कपट का पता चल जाने के एक वर्ष से अ्रधिक के पदचात पेश की 
गयी है, या 


(9) याचिकादाता यथास्थित बल के चालू रहने से परिविरत हो जाने के 
या कपट का पता चल' जाने के परचात्‌ अपनी पूरी सम्मति से विवाह 
के दूसरे पक्षकार के साथ पति या पत्नी के रूप में रहा या रही है 

(ख) उपधघारा(१)के खण्ड (घ) में उल्लिखित आधार पर तब तक ग्रहण 
न की जायगी जब तक कि न्यायालय का समाधान नही हो जाता है- ' 

(४) कि याचिकादाता अभिकथित तथ्यों से विवाह के समय अनभिज्ञ था, 

(४) कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठित विवाह की अवस्था 
में का्यंवाहियाँ ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ 
के पदचात्‌ अनुष्ठित विवाहों की श्रवस्था में विवाह की तारीख से एक 
वर्ष के भीतर सस्थित कर दी गयी हैं, और 

(४7) कि याचिकादाता की सम्मति से वेवाहिक सम्भोग आज्ञप्ति के लिए 


आधारों के अ्रस्तित्व का पता याचिकादाता को चल' जाने के दिन से 
नहीं हुआ है। 


बन 


हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ ४९९ 


यह धारा इस माने में विलक्षण है कि यह भूतलक्षी होने के अतिरिक्त शुन्य- 
करणीयता के कारंणों की एक प्रतिपूर्ण सूची को अन्तर्वेष्टित करती है। 
आ्राश्षप्ति नीम तले बैठकर कोई पुरोहत या पच नही निकाल सकता। ऐसी आज्ञप्ति 
पारित करने का अधिक्षेत्र मात्र तदर्थ अधिकृत अदालत का होता है।' ऐसी भ्रदालत 
जब तक आज्ञप्ति नही देती तब तक विवाह साथंक एवं प्रभावशाली बना रहता है। 
विधिपुवक अनुष्ठित वास्तविक विवाह का अदालतें इतना पक्ष करती है कि उसको 
अक्ृत करने के लिए वे विहित कारणों का प्रवल' प्रमाण माँगती है। यदि याचिका- 
दाता ने तलाक या प्त्यास्थापन की प्रार्थवा की हो, तो प्रत्यत्तर-दाता अपनी प्रतिरंक्षा 
के साथ ही शून्यकरण को आवेदन भी उपस्थित कर सकता है। श्रब प्रत्येक आधार 
पर अलग-अलग विचार करेंगे । 





(क) नपंसकता--पक्षकारों के सिवा कोई तीसरा व्यक्ति इस दोष को याचिका 
का आधार नहीं बना सकता। कोई पक्षकार अपनी ही न्पंसकता को आधार नहीं बना 
सकता, क्योंकि इस खण्ड मे प्रत्युत्तरदाता” की नपुंसकता का उल्लेख हुआ है। नपू- 
सकता की कालावधि विवाह से आरम्भ होकर याचिका देने पर्यन्त रखी गयी है। यदि 
विवाह के बाद प्रत्युत्तरदाता' ने चिंकित्सा करा ली है और आरोग्य पा लिया: है, तो 
यह खण्ड लागू नहीं होंगा। नपू्सकतां यां क्लीवत्व का श्र्थ है मैथुन करने की अश- 
क्यता, जो दो प्रकार की होती है। झ्राम या सांधारंण तो सबेकें साथ विर्येमान रहती है। 
खास या विशेष, जो किसी विशेष व्य॑वित के प्रति प्रदेंशित हों उठती है केवल याचिकादाता 
के ग्रति यदि प्रत्युत्तर-दांता कॉमॉलुरेतां का प्र्देशने करने के लिए अ्रशक्‍्य हो, अर्थात्‌ 
यदि प्रत्युत्तर-दाता रति-निरतं नहीं हो पाता, तो यांचिका की सफलता के लिए इतना 
ही पर्याप्त है। आम नपुसकता प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता ।* किन्तु जैसा 
ऊपर कहाँ गया है,'क्लींवतो सांध्य नहीं होंनी चाहिएं। यदि नीरोगता, बिना खतरनाक 
शल्य क्रिया के सम्भव॑ न हो, अथवा यदि प्रत्युत्तर-दाता शल्य क्रिया या चिकित्सा 
कराना अस्वीकार कर रहा हों; दोनों ग्रवस्थाओ्रों में वपू सकता असाध्य मान ली जायगी । 
मैथुन से विरक्ति यदि रोग-जनिंत न होकर घृणा-जनित या स्वेच्छा-जनित हो, तो यह 
खण्ड अप्रयोज्य होगा। इसका पता लगानें के लिए कि क्लीवता किस प्रकार तथा लक्षण 

की है, अदालत डाक्टरी कराने का आदेश दे सकती है। जो पक्षकार डाक्टरी जाँच 


१. “केदाव ब० बाई गंडी (१९१५) ३९, बस्बई ५३८। 
२. “किशोर ब० स्नेहप्रभा', ए० आई० आर० १९४३, नागपुर १८५। 
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कराना अस्वीकार कर दे, उसके विरुद्ध निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसी प्रकार 
से मैथन की दीघंकालीन विरति से भी विपरीत निष्कर्ष निकलता है। 

इस अधिनियम के पहले भी नपुंसकता के आधार पर शून्यकरणीय आ्राज्षण्ति दी 
जाती थी। किल्तु नपूसकता के लक्षण स्पष्टतया विदित नहीं थे ।* अदालतें औचित्य 
एवं सहज बुद्धि का अवलम्बन लेती थीं। सहज बुद्धि कहती है कि याचिका की संस्थिति 
के बाद पुस्त्व प्राप्त करने वाली शल्य क्रिया यदि हो गयी है, तो उसका परिणाम देखें 
बिना आज्ञप्ति नहीं पारित कर देनी चाहिए; यद्यपि खण्ड के अनुसार याचिका की 
संस्थिति पर ही कालावधि समाप्त हो जाती है। किन्तु 'अनिश्चित फल-प्रद शल्य क्रिया 
के कारण आज्ञप्ति वाली कार्यवाही को स्थगित नहीं करना चाहिए। विवाह से प्रलाभ 
उठा चुकने के परचात, या जान-बूझ कर वृद्धावस्था में विवाह अनुष्ठित कर लेने के 
बाद, अथवा आचरण-जनित अनुसम्थन करते रहने के उतरानन्‍्त, इस खण्ड के अधीन 
याचिका को संस्थित करना जनकल्याण नीति एवं न्याय के विरुद्ध होता है। यद्यपि 
ये बातें अधिनियम में उपबन्धित नहीं मिलती, तथापि घारा २३(१) (हक) के अधीन 
उपरोक्त विवेकी भ्रधिकारों का अ्रदालतें विनियोग कर सकती हैं। 

(ख) मूढता या उन्साद--याद रहे कि इस अधिनियम के अनेक उपबन्ध अंग्रेजी 
कानून के नमूने पर गढ़े गये हैं। ज्ञातव्य है कि यद्यपि अंग्रेजी कानून में मूढता व उन्‍्माद 
विवाह को शूत्य बनाते हैं, क्योंकि सम्मति का उसमें अभाव रहता है, और यद्यपि यही' 
नियम “स्पेशल मरेज ऐक्ट १९५४” की धारा २४(१) () में निगमित किया गया 
था, तथापि इस अधिनियम में इन दो आधारों को शून्यता का नहीं केवल शून्य-करणी- 
यता का हेतु रखा गया है। कारण यह है कि विधायंकमण्डल दो अवधा रणाओं---विवाह 
एक संविदा है, विवाह एक संस्कार है--में सन्तुलन करना चाहता था। मूढता और 
पागलपन इतना उग्र होना चाहिए कि उन्मत्त और मूढ व्यक्ति विवाह के महत्व, साथे- 
कता, परिणाम, आशय, अभिप्राय से नितान्त अ्रनभिनज्ञ बना रहे। 

(ग) बल या कपट--इस खण्ड के अधीन उन लोगों की सम्मति प्रसाह या 
छल' प्रेरित होनी चाहिए जिनकी सम्मति प्राप्त करने का अधिनियम के अन्दर आदेश 
है। उस दशा में विवाह शून्य-करणीय हो जाता है, किन्तु दो परन्तुकों के साथ। एक 
तो, याचिका उस समय से एक वर्ष के भीतर संस्थित हो जानी चाहिए जब प्रसाह 


१. “महला रेड्डो ब० सुब्बभ, ए० आई० आर० १९५६, आँध्र २३७। 
“दी० रंगत्वापों ब० टो० रविन्दम्मल”, ए० आईं० आर० १९५७, मद्रास 
२४३॥ 
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निष्किय हो गया था, या जब छल-कपट खुल गया था। दूसरे, दंप का परिमाजन 
याचिकादाता ने अपनी निम्न/वत करतूत के द्वारा न कर दिया हैं।, न्‍योकि उस करतूत 
से विवाह का अनुमोदन था अगीकरण प्रकट होता है। वह करतूत है प्रसाह के अव- 
सान अथवा छल के अनावरण के पश्चात्‌ भी स्वेच्छा से दूसरे पक्ष के साथ मैथुन में 
निरत होना। द्रष्टव्य--धारा १२(२) (क)। _ 
“बल” या प्रसाह का अथ क्या है और कपट” या छल का आशय क्‍या है। 
“बल” का अथ यह है कि धमकी व अत्याचार के फलस्वरूप सम्मति-प्रदाता इतनी मात्रा 
तक अभिभावित हो गया हो कि वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो और जब ऐसी दशा 
मे दी गयी सम्मांत मुक्त सम्मति न मानी जा सकती हो। इस खण्ड के अधीन ऐसी 
बल-प्रेररत सम्मति ववाह का शून्यकरणीय बना देती है, यदि विवाहोत्तर अनुमोदन 
न हा चुका हैं। 'कपट” का आशय बखान' करना सहज नही है। कपट उन कथन 
व करतुतों का कहते है जा विवाह की मूल हेतु होते हुए झूठ निकलें, जिनका पालन 
या पूरा करना प्रयुत्तरदाता का अभ्रभीप्सित या आशासित कदाप न हो किन्तु जो केवल 
याचिकादात। क। फासन क निमत्त उच्चारित या प्रदाशत किये गये हों। याचिकादाता 
के प्रति उस व्यांक्त क विवाह-पृ+-वे वचन व कम कपटाचार हैं, जा वेवाहिक दायत्वों 
के बन्धन मे पड़ने क। कभी कृतसकल्प था ही नही । यह एक निष्कष है, जो प्रत्युत्त रदाता 
के व्यक्तगत इंतहा।स से, अवस्थिति से, याचिकादाता के प्रति उसके विवाह-पूर्व व 
विवाहोत्तर व्यवहार से निकाला जाता है। जिस कपट का प्रयोग पक्षकार या उसके 
सरक्षक के ऊपर न किया गया हो वह इस खण्ड के अन्तगत नही आ्राता। जो वचन 
झ्और कम कंवल अनुनयी या प्रलोभनकारी हों, जा अस्वीकृति का माग खुला छोड़ देते 
हों, शायद वे भी इस खण्ड म सन्नाहित नही है। जिन बातों के अभाव के बावजूद 
विवाह सम्पन्न हो जाता है उनका मिथ्या-निरूपण कपट नही है। जिन बातों को विद्य- 
मानता ।बना ।ववाह अगीकृत हाता ही नही उनका मिथ्या निरूपण कपट की सज्ञा पा 
जाता है। कौन-सी बात इस ओर कोन-सी उस प्रकार की है यह देश, काल व पक्ष- 
कारों की परि/।स्थतियों, विचारों, स्तरों और मल्यों पर अ्रश्वित है। इसके निर्णय के 
लिए निरद्चित नियमावली कंसे रची जा सकती है ? प्रत्येक मामहे का निणय उसके 
विलक्षण तथ्यों एवं अवस्थितियों पर अवलम्बत करना पड़ता है। यहाँ पर यह शंका 
उठती है कि क्या 'वचनशतेनाएप वस्तुनाधन्यथा करणाशकतेः” वाला (फंक्टम वेलेट 
जीमृतवाहन का सिद्धान्त इस खण्ड वाले दाष का मोचन कर सकता है ? नहीं, 
देखिए धारा ४। 
(घ) पत्नी का विवाह-पूर्व गर्भवती होता--अग्रेजी कानून की यह भी एक देन 
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है। वहाँ इस दोष को कपट की ही एक प्रजाति मानते हैं और इसकी विद्यमानता को शन्य- 
करणीयता का एक आधार। पत्तों अन्य पुरुष द्वारा विवाह के पूर्व गर्भवती हो चुकी 
थी इस तथ्य का प्रमाणभार याचिकादाता पर होता है और प्रत्युत्तरदाता के इकबाल 
या अनुपस्थित मात्र से इस भार का निर्वहन नहीं हो जाता ।' स्त्री-पुरुष के रक्‍त॑ की 
' जाँच तथा अन्य डाक्टरी व गैर-डाक्टरी साक्ष्य से श्रभियोग सिद्ध करना पड़ता है। 
इसके झ्तिरिक्त याचिकादाता को उपधारा (२) वाली सम्बन्धित शर्ते भी प्री करनी 
पड़ती हैं। अर्थात एक तो वह गर्भावस्‍था से विवाह के समय अनभिन्ञ था। दूसरे, 
याचिका या तो विवाह के (यदि विवाह अधिनियम के बाद अनुष्ठित हआ हो), या 
अधिनियम पारित होने के (यदि विवाह अधिनियम के पहले पअ्रनृष्ठित हों चका था) 
एक वर्ष के अन्दर संस्थित हो गयी थी। तीसरे, इस दोष का पता जब से चला तब 
से याचिकादाता ने स्वेच्छया मैथुन प्रत्युत्तरदाता से नहीं किया है। प्रमाणभार याचिका- 
दाता पर रखने का एवं इतनी शर्तों के विहित करने का अभिप्राय_ यह है कि वह अपने 
ही कुकर्म का प्रलाभ बदनीयतीवश या लज्जावश उठाने का प्रयास न करे |" एक बात 
समझ में कम आती है। कुमारी के साथ विवाह करने वाला यदि अपनी पत्नी की 
पूर्व-गर्भावस्‍था से भड़के तो भड़के। किन्तु विधवा के साथ विवाह करने वाले को तो 
ऐसी दशा को एक अवहेलनीय बात मानना चाहिए। भश्रर्थात्‌ विधवा के साथ जब उसके 
बाल-बच्चे नवीन पति के घर सदैव बिना आनाकानी के झाते ही हैं, तो यदि गर्भस्थ 
शिशू भी उसके साथ आये तो विधवा की इस दशा को शन्‍्यकरणीयता का आधार 
क्यों माना जाय ? 
धारा १३, तलाक--- 

(१) कोई विवाह, भले ही वह इस अ्रधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पदचात 
अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी' द्वारा पेश की गयी याचिका पर 
तलाक की आज्ञप्ति द्वारा इस आधार पर भंग किया जा सकेगा कि--- 

(४) दूसरा पक्षकार जारता की दशा में रह रहा है, या 

(४) दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने के कारण हिन्दू होने से विरत 
हो गया है, या 

(४) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अव्यवहित प्रर्व तीन वर्ष से कम 
न होने वाली लगातार कालावधि में अ्रसाध्य विकृत चित्त का रहा है, या 


“सुशीला ब० भहेन्द्र', ए० आई० आर० १९६०, बम्बई ११७। 
“पी० एस« शिवगुरु ब० पी० एस० सरोज”, ए० आई० आर० १९६०, 
मद्रर्स २१६। 
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(77) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से कम 
न होने वाली कालावधि में उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है, या 
(४) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अ्रव्यवहित पूर्व तीन वर्ष से कम 
न होने वाली कालावधि में संक्रामक यौन रोग से पीड़ित रहा है, या 
(४१) दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग 
कर चुका है, या 
(४४) दूसरे पक्षकार के बारे में सात वर्ष या अधिक की कालावधि में उन लोगों 
के द्वारा, जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में, यदि वह जीवित होता वो 
स्वभावत: सुना होता, नहीं सुना गया है कि जीवित है, या 
(शगं) दूसरे पक्षकार ने अपने खिलाफ न्यायिक पृथक्करण को आज्ञप्ति दिये जाने के 
परचात्‌ दो वर्ष या उससे अधिक की कालावधि में सहवास का पुनरारम्भ 
नहीं किया है, या 


(75) दूसरा पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए आज्ञप्ति के अपने 
खिलाफ दिये जाने के पश्चात्‌ दो वर्ष या अधिक की कालावधि में उस 
आज्ञप्ति का अनुवर्तत करने में असफल रहा है। 

(२) तलाक की आज्ञप्ति के द्वारा पत्नी अपने विवाह भंग के लिए याचिका--- 

() इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठित किसी. विवाह की अवस्था में इस 
ग्राधार पर भी उपस्थित कर सकेगी 'कि पति ने ऐसे प्रारम्भ के पूर्व फिर 
विवाह कर लिया है, या पति की ऐसे प्रारम्भ के पूर्व विवाहित कोई दूसरी 
पत्नी याचिकादात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी; परन्तु 


यह तब जब कि दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका पेश किये जाने 
के समय जीवित हो, या 


(४) इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से 
बलात्कार, गुदा-मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। 

प्रथा के आधार पर हिन्दू ला में तलाक के लिए कोई स्थान नहीं था। यह 

एक नया हक है, जो मात्र परिनियम की सृष्टि है। चाहे विवाह को संविदा के सामान्य 
झ्रासन पर आसीन करिए या संस्कार के उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करिए; इसमें सन्देह 
नहीं कि समाज कल्याण, लोकनी ति, सच्चरित्रता या सदाचार, कौटुम्बिक सुख शान्ति 
के लिए विवाह की 'प्रतिष्ठा, मर्यादा को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। 
तलाक को सुकर 'बनाना समाज के लिए अहितकर होता है। उसका नितान्त निषेध 
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भी पुरुषों की नृशंसता व अत्याचार का हेतु पाया गया है और कभी-कभी उनके दुःखमयः 
जीवन का मूल कारण भी। इसलिए इस आमूल उपचार की नवीन रचना की गयी । 
इसके कुपरिणामों के मोचन के दो उपाय रचे गये । एक तो शून्य-करणीयता और न्या- 
यिक पृथक्करण वाले हलके उपचारों के बाद इस प्रचण्ड उपचार का नम्बर रखा गया। 
दूसरे, तलाक वाली प्रक्रिया को विविध प्रतिबन्धों, मर्यादाश्रों, नियत्रणों से अवरुद्ध कर 
दिया गया। 


अदालतें भी तलाक के लिए प्रोत्साहन या अनुग्रह नहीं दिल्लातीं और उपरोक्त 

संयम-नियमों, निग्नहों का कठोरता से निष्पादन कराती है। जहाँ उनको विवेक के प्रयोग 
की छूट होती है, वहाँ वे पक्षकारों को समझौता कर लेने का समुचित अवकाश देती 
है। धारा १० और १३ के उपबन्धों का मिलान करने से मालूम होता है 
कि विधान मण्डल को भी अभीष्सित है कि पक्षकारों को मिलाप करने का मौका 
सिल्ले। तर्भी तो धार/ १४ में विहित है कि विवाह के तीन वर्ष उपरान्त ही तलाक 
की याचिका संस्थित हो सकेगी, और इस कालावधि में कमी करना तभी सम्भव 
होगा, जब याचिकादाता द्वारा असाधारण कष्ट भोग जाने का या प्रत्युत्तरदाता की 
असाधारण दूराचारिता” का मामला अन्तर्निहिंत हो। इस धारा के परनल्तुक में यह 
प्रतिबन्ध भी संलग्न है कि तीन वर्ष के पृव याचिका पेश करने की अनुमति यदि मिथ्या 
व्यपदेशन या गोपन से प्राप्त की गयी हो, तो अदालत या तो तलाक वाली याचिका 
को खारिज कर दे, या आज्ञप्ति मे नियत्रणकारी औचित्य-सम्मत शर्त लगा दे। अब' 
धारा १३ में उल्लिलखिंत आधारों पर अलग-अलग चिन्तन होगा। 


(१) जारता की दह्या का ध्वनितार्थ यही है कि प्रत्युत्तरताता घ्वाभाविक 
व्यभिचारी है । जारता के छिटपुट कर्म से जारता की दशा इंगित नहीं होती । इसका 
आशय है जारता का एक लगातार जीवनक्रम ।' यही वाक्य जाब्ता दीवानी की धारा 
“ ४८८ (४) (५) में प्रयुक्त होकर इतने दिनों से परिचलन में झा गया है कि लोग 
इसके अर्थ से परिचित हो गये है।इस खण्ड में वाक्य “रह रहा है” से प्रतीत होता 
है कि व्यभिचारी जीवन के समय से याचिका पेश करने के समय में अधिक अन्तर 
नही होना चाहिए ।' याचिका में विलम्ब करने से दोष मार्जन या संक्षमा का निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है। “रह रहा है” वाक्य में स्वेच्छा सन्नचिहिंत है। इसलिए छल 


१- “सुब्रह्मण्यम ब० पोन्नाक्षीमल”, ए० आई० आर० १९५८, मेसूर ४२। 
' २. “रजनी ब० प्रभाकर, ए० आई० आर० १९५८, बम्बई २६४। 
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या बल के प्रयोग द्वारा सतीत्व भंग होने से इस खण्ड की शर्त प्री नही होती है। किन्तु 
यदि कामवासना की तृप्ति होती रही थी, तो प्रत्युत्तरराता की बचत यह अझभिकथन 
करके नही हो सकती कि योनि-प्रवेश सर्देव आंशिक ही' होता था।' 

(४) विधर्मता का अथ केवल हिन्दू धर्म की पद्धतियों, पन्‍्थों, परिपाटियों, 
अनुष्ठानों, कम काण्डों, सयम-नियमों को छोड़-छाड़कर बैठ रहना नहीं समझना चाहिए । 
इसका अथ है यहुदी या पारसी या ईसाई या इस्लाम धम के अन्दर औपचारिक प्रवेश । 
विधम की स्वीकृति सच्चे मन से की गयी है या पाखण्ड वश, यह प्ररन इस खण्ड के 
निर्मित्त असगत होता है। यदि कलमा पढ़ लिया है, यदि बपतिस्मा की क्रिया सम्पन्न 
हो. चुकी है, तो व्यक्ति क्रशः मुसलमान या ईसाई हो चुका और हिन्दृत्व से विरत 
हो गया। 

(00) असाध्य विकृत चित्त--यह दशा डाक्टरी विशेषज्ञ के साक्ष्य का विषय 
होती है। उसके स।थ-साथ प्रत्युत्तरदाता के आचरण व व्यवहार व कथन का भी साक्ष्य 
देना चाहिए । सारी सामग्री के ऊपर चिन्तन करने के पदचात्‌ अदालत निर्वारित करती 
है कि उन्‍्माद का रोग साध्य है या असाध्य। साध्य का मतलब है आरोग्य प्राप्ति 
की सम्भावना, श्रर्थात्‌ क्या यह सम्भव है कि प्रत्युत्तरताता साधारण विवाहित जीवन 
स्वतत्रता पृूवक निव।ह करने के योग्य उसी पैमाने पर हो जायगा जैसा कि वह विवाह 
के समय था या थी। यदि विवाह के समय याचिकादाता को प्रत्युत्त रदाता के न्‍्यून मान- 
सिक स्तर की सुचना थी, त। उसी स्तर तक पहुच जाने को आरोग्य मान लिया जायगा। 
सम्भावना का निणय करने मे इस बात का भी विचार किया जायगा कि क्‍या उपयुक्त 
चिक॒त्सा का प्रबन्ध करना और व्यय वहन करना पक्षकारों की सामर्थ्य के भीतर है या 
बाहर। इस खण्ड म “लगातार शब्द भी सहेतुक है। नियत तीन वर्ष के दौरान में यदि 
प्रत्युत्तरदात[ का मास्तष्क कभी-कर्भा शुद्ध रह हा, ता असाध्यता का प्रमाणभार और 
भी काठन पड़ जाता हैं। अदालत का यह भी सोचना चाहिए कि कही स्वतः याचिका- 
दाता ही त। मानसिक विक्वांत या उसकी तेजी का हेतु न रहा हो । 

(४ए) उप्र व असाध्य कुष्ठ रोग एवं (४) संक्रामक यौन रोग--इन दोनों 
खण्डों का धारा १० के (ग) व (घ) खण्डों से मिलाने पर ज्ञात होगा कि खण्ड (४) 
में कुष्ठ को उग्र एव असाध्य दोनों अवगुणों से युक्त होना चाहिए, किन्तु खण्ड (ग) में 
मात्र उग्रता की शत रखी गयी है। खण्ड (घ) मे सक्रामक यौन रोग के साथ यह शत 
जुड़ी है कि वह स्वय याचिकादाता का प्रसाद न हो। किन्तु खण्ड (४) में ऐसी कोई 


१. प्रोफेसर जें० डी० एम० डरेंट कृत मडने हिन्दू ला, पृ० २३०। 
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शर्त नहीं संलग्न है। पहले अ्रन्तर का कारण यह लगता है कि धारं। १० वाले उप- 
चार से धारा १३ वाला उपचार अधिक संगीन होने से दूसरे की शर्ते कठोरतर रखी 
गयी हैं। दूसरे अन्तर का कारण यह मालूम देता है कि यदि स्वतः याचिकादाता के 
संसर्ग से यौन-रोग पैदा हो गया था, तो भी तीन वर्ष तक उसका बना रहना उसकी 
असाध्यता का परिचायक है और असाध्य रोग का उपचार भी कठोर होना चाहिए । 

(४) धार्मिक आश्रम में प्रवेश एवं लोक-परित्यजन--इस खण्ड की शर्त में दो 
अवयव है; एक तो लौकिक स्वत्वों का त्याग, दूसरा, संसारी बन्धनों का विच्छेद । दोनों 
अवयव मौजूद न हों, तो तलाक की आज्ञप्ति पारित नहीं हो सकती। धार्मिक आश्रम 
का मतलब ऐसी धार्मिक संस्था है जिसमें प्रवेश करते ही संसारी श्रंखलाएँ टूट जाती 
है, भ्रर्थात पुत्र, कलत्र, वित्त इत्यादि से कोई नाता नहीं रह जाता है। ऐसी संस्था 
में प्रवेश करने का मतलब है उन सब अनुष्ठानों, क्रियाओं, औपचारिकताओं को विधि- 
वत्‌ सम्पन्न करना जो उसमें विहित हों। परित्याग निरपेक्ष और निरछल होना चाहिए । 
स्वत्व का अ्रध्यपंण किसी के अनुकूल नहीं व्यापक होना चाहिए। 

(४४) निधन की पुर्व-धारणा---सात वर्षो के व्यतीत हो जाने पर, स्वेजनों व 
आत्मीयों को, इस खण्ड में निर्दिष्ट अवस्थाओं के विद्यमान होने पर, यह 'धारणा बनाकर 
कि अन्तर्थान-प्राप्त व्यक्ति मर चुका है, उन कर्मों को वैध रूप से करने का अधिकार 
हो जाता है जो अवध होते यदि उक्त व्यक्ति उन दिनों जीवित होता। उदाहरणार्थ, 
सात वर्ष बाद विवाह का कोई पक्षकार विवाह बन्धन से अपने को मुक्त समझ सकता 
है, या मुक्ति पाने के निमित्त तलाक की याचना कर सकता है। तलाक की ग्राज्ञप्ति 
दूसरे विवाह एवं तज्जनित सनन्‍्तति को बैधता प्रदान करने माले प्रमाणपत्र का काम 
करती है । अन्तर्धानगत व्यक्ति की मृत्युतिथि का कोई निर्धारण उपरोक्त पूर्व-धारणा में 
सन्निहित नही रहता। दूसरे, प्रमाणभार उस पक्ष के ऊपर आ जाता है जो व्यक्ति के 
जीवित होने का अभिकथन करे। तीसरे, यदि अन्‍्तर्धान-प्राप्त व्यक्ति जीवित निकले, 
तो धारा १३ वाली आज्ञप्ति अवैध और निष्किय नहीं हो जाती। क्‍योंकि अदालत 
मरने-जीने के प्रश्न पर नहीं अपितु. यह निर्णय देने बैठी थी कि कया प्रस्तुत अव- 
स्थितियों में तलाक की डिग्री देना समर्थनीय है। 

(एांत) और (7:)--विवाह-भंग या तलाक के वे आधार हैं जो समागम के 
लगातार संस्थगन से पैदा होते हैं। प्रत्युत्तरदाता ने यदि न्यायिक पृथक्करण वाली छोटी' 
सजा पाकर भी अपने को दो वर्षो के अन्दर नहीं सुधारा है, श्र्थात्‌ सहवास का पुनरा- 
रम्भ नही किया है, तो वह तलाक वाली कठोर और प्रचण्ड एवं अन्तिम सजा भुगतने 

का पात्र बन जाता हैं। 'उसी तरह यदि प्रत्यत्त रदात। दांम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन 
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वाली आज्ञप्ति का पालन दो वर्षों तक भी नः कर पाये या कामतः न करे, तो वह 
तलाक वाली कड़ी सजा पाने का पात्र बन जाता है। अभित्यजन, जो धारा १० 
(१) (क) के अधीन न्यायिक पृथक्करण का आधार है, तलाक की नींव तो डाल देता 
है किन्तु उस (तलाक) का स्वतः आधार नहीं बन सकता। इन दोनों खण्डों में जिस 
सहवास का उल्लेख है उसका भ्राशय है वास्तविक संभोग में प्रवृत्त होता; मैथन आरम्भ 
करके उसकी अपनी वासना, सामथ्यं व अवसर के अनुसार पुनरावत्तियाँ करते रहना। 
दो-एक बार के सम्भोग से ग्राज्ञप्ति का अनुवर्तन नहीं हो जाता । ज्ञातव्य है कि यदि 
रति के विराम के लिए याचिक्ादाता स्वतः जिम्मेदार रह हो, तो प्रत्युतरदाता के 
प्रतिकूल दविवर्षीय कालावधि में से उतना समय घटा देना चाहिए ।' खण्ड (|5) की 
शर्त पूरी करने के लिए क्‍या याचिकादाता को चाहिए कि प्रत्यत्तरदाता को आाज्नप्ति 
का अनुंवर्तत करने के लिए आमंत्रित करे ? इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि खण्ड 
की भाषा इस पर प्रकाश नहीं डालती। उसके शब्द ये हैं---/दो वर्ष या अधिक की 
कालावधि में उस आज्ञप्ति का अनुवर्तन करने में असफल रहा हो ।” इस खण्ड की 
भाषा से कम से कम यह स्पष्टतः विदित होता है' कि तलाक॑ की याचिका वही पक्ष- 
कार पेश कर सकता है जो प्रत्यास्थापन वाली कार्यवाही में सफल हुआ था, अर्थात जिसके 
अनुकूल प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति पारित हुई थी ।* ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में 
तलाक के कतिपय विशेष झाधार माने जाते हैं, यथा क््रंता। द्रष्टव्य--“द हिन्द मैरेज 
(3० प्र० संशोधन अभिनियम ) ऐक्ट १३, सन १९६१ ।” यह भी ज्ञातव्य है कि इन 
दोनों खण्डों में 'स्यायिक पृथक्करण की आ्ाज्ञप्ति दिये जाने के पदरचात,” एवं “दाम्पत्य 
अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए श्राज्ञप्ति के श्रपनी खिलाफ दियें जाने के पदचात” 
वाक्यों का प्रयोग हुआ है। मतलब यह है कि कालावधि उस तारीख पर आरम्भ 
होगी जब याचिकादाता के अमुकूल या तो पहली अदालत के द्वारा या अदालते- 
भ्रपील के द्वारा आज्ञप्ति पारित हुई थी। 
उपधारा (२)--याचिका-दाता पत्नी के लिए दो अतिरिक्त आधार विहित हैं; 
१८ मई १९५५ के बाद “हिन्दू मेरेज ऐक्ट” ने बहु-विवाह वर्जित कर दिया है। उसके 
पूर्व बहु-विवाह की रोक नहीं थी। इस उपधारा के खण्ड (१) ने उस पुरानी प्रथा 
के कुपरिणाम से छुटकारा पाने का उपाय निकाला। यदि अनेक पत्तियाँ जीवित हों, तो 
उनमें से कोई तवा|क की याचता कर सफ़ती है, और मात्र इप अचार पर कि उपफी 


१. ईइवर ब० प्रेमिला', ए० आई० आर० १९६२, पंजाब ४३२१॥ 
२. कमलेश ब० कर्तारँ, ए० आई० आर० १९६२, पंजाब १५६। 
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सौत जीवित है, जिसके साथ पति ने याचिकादाता के पूर्व या पश्चात्‌ विवाह कर लिया 
था। इस खण्ड वाले अधिकार पर कोई प्रभाव इस अभिकथन का नहीं पड़ सकता कि 
सौत के साथ वाला विवाह शून्य-करणीय भाँति काथा। किन्तु यदि सौत का विवाह 
शून्य था तो याचिका इस (7) आधार पर सफल नहीं होगी । याचिका के पेश करने 
के समय तक यदि सौत मौजूद हो, तो याचिका इस आधार पर विफल नहीं हो सकेगी 
कि बाद में वह मर गयी या उसका विवाह भग हो गया ।' किन्तु धारा २३ (१) के 
उपबन्धों का ध्यान अदालत को अवश्य रखना चाहिए। शअर्थात्‌ यदि याचिकादाता 
स्वतः दूसरे विवाह में उपसहायक रही थी, श्रथवा उसने दूसरे विवाह के लिए स्वतः 
सम्मति दे दी थी तो अ्रदालत को आज्ञप्ति नहीं पारित करनी चाहिए। 

(४)--यह खण्ड उस अवस्था में लागू होता है जब विवाह के बाद पति इसमें 
कथित तीन में से कोई जुम कर बैठा ही। जुम सिद्ध करने का भार याचिकादाता के 
ही ऊपर रहता है; यद्यांप फौजदारी अदालत द्वारा दण्डित होन। इस खण्ड के लिए 
आवश्यक नही होता। दोष-माजन य। सक्षमा या दरगुजर वाले सिद्धान्त को श्रग्नेजी 
मे कोण्डोनेशन'” कहते ह। इसका अ्रथ सामान्य क्षमा नही है। यह वह क्षमा है जिसका 
झ्रभिकथन तलाक के वादों म इग्लेण्ड मे और अमेरिका म करके परिदेवित पक्षकार 
के आरोपों से प्रत्युत्तरदाता अपनी प्रतिरक्षा करता है। यह अभिकथन उन आरोपों 
के विषय में उपलब्ध हाता है, जा सामान्य जुम कहलाते है, यथा पशुगमन, बलात्कार। 
वह उन अभियांगों के विषय मे प्रयोज्य नहीं हाता जिनको 'वेवाहिक अपराध” (मैंद्री- 
मोनियल श्रोफेन्सज ) कहते है, यथा वे अपकृत्य जो धारा १० मे सूचीबद्ध हैं, ग्र्थात्‌ 
ऋरता, अभित्यजन, कुष्ठ, यौन रोग इत्यादि । इस खण्ड के ऊपर आधारित थाचिका 
का शमन दोषमाजन के अभिकथन द्वारा किया जा सकता है। 
धारा १४, विवाह के तीन वर्ष के अन्दर तलाक के लिए कोई याचिका पेदय न को 

जायगी-- (१) इस अधिनियम में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब 

तक कि शआ्राज्ञप्ति द्वारा विवाह के भग के लिए याचिका की तारीख तक 
विवाह की तारीख से तीन वष व्यपगत न हो गये हों, कोई न्यायालय ऐसी 
याचिका को ग्रहण न करेगा। परन्तु न्यायालय ऐसे नियमों के अनुसार, जो कि 
उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, अपने से किये गये झ्रावेदन पर 
याचिका को विवाह की तारीख से तीन वर्ष व्यपगत होने से पहले पेश करने 
के लिए समनुज्ञा इस आधार पर दे सकेगा कि वह मामला याचिकादाता द्वारा 


१०  सण्डल ब० रूक्मी” (१९६२), आंध्र वीकली नोदूस १९८। 
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असाधारण कष्ट भोगे जाने का या प्रत्युत्तरदतता की असाधारण दुराचारिता 
का है। किन्तु यदि न्यायालय को याचिका की सुनवाई पर यह प्रतीत होता 
है कि याचिकादाता ने याचिका पेश करने के लिए इजाजत किसी मिथ्या 
व्यपदेशन या किसी छिपावट से अभिप्राप्त की थी, तो यदि न्यायालय आशज्ञप्ति 
दे, तो वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकेगा कि जब तक विवाह की 

५ पोरीख से तीन वर्षों का अवसान न हो जाय, तब तक वह आज्ञप्ति 
प्रभावशाली न होगी; या याचिका को, ऐसी किसी याचिका पर प्रतिकल 
प्रभाव डाले बिना, खारिज कर सकेगा जो कि उन्हीं या सारतः उन्हीं तथ्यों 
पर उक्त तीन वर्षो के अवसान के पदचात दी जाये, जैसे कि ऐसे खारिज 
की गयी याचिका के समर्थन में अभिकथित किये गये हों। 


(२)--विवाह की तारीख से तीन वर्ष के अवसान से पूर्व तलाक के लिए याचिका 
पेश करने की इजाजत के लिए इस धारा के अधीन किसी आवेदन का निपटारा 
करने में न्यायालय उस विवाह से हुई किसी संतति के हितों और इस बात को 
भी कि क्या पक्षकारों के बीच उक्त तीन वर्षों के अभ्रवसान के पूर्व भेलमिलाप 
की कोई युक्‍क्तियुक्त सम्भाव्यता है या नहीं, ध्यान में रखेगा । 


विवाह से तीन वर्ष पूवे तलाक की याचिका तभी दी जा सकती है जब अदालत 
अपने विवेक का प्रयोग करके धारा के अ्रन्दर उल्लिखित विशेष कारणोंवश, इजाजत 
प्रदान करे। मालूम पड़ता है कि लोकसभा को यह अ्रभीष्ट था कि अदालत अपने 
विवेक का विनियोग बिरले अवसर पर ही करे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
तलाक से हलके अन्य कई उपाय परिदेवित पक्षकार के लिए चूंकि कानून ने रच 
दिये हैं, इसलिए उम्र कदम उठाने को अदालरतें निरुत्साहित करती हैं ।' इसीलिए 
उपधारा (१) में असाधारण” शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जिसका आशय है 
सामान्य मामले से कहीं झ्रधिक संगीन मामला। 'दुराचारिता” में सन्निहित है नैतिक 
पतन की पराकाष्ठा। असाधारण दुराचारिता दूसरे पक्षकार के जीवन को यम-यातना- 
वत्‌ बना सकती है, उदाहरणार्थ, खुल्लम-खुल्ला अविभेद व्यभिचार, व्यभिचार-जन्य 
गर्भाधान, प्रचण्ड ऋरतामिश्चित विकृत रति। तीन वर्ष के पूर्व याचिका पेश करने को 
कानून इतनी असामान्य बात मानता है कि यदि अपर्याप्त कारणवश--यथा मिथ्या 
ध्यपदेशन या छिपाबट-वश इजाजत ले ली गयी हो तो अदालत तलाक वाली याचिका 


१. “मेघनाथ ब० सुशीला, ए० आई० आर० १९५७, मद्रास ४२३॥ 
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को ही खारिज कर सबती है, अथवा अपनी आज्ञप्ति में यह शर्त संलग्न कर सकती 
है कि उसका निष्पादन तीन वर्ष पूरे होने के बाद ही हो सकेगा। 
अपने विवेक का विनियोग करने मे सारवान्‌ बातें जो अदालत विचारती है वे 
ये है कि क्‍या पक्षकारों के बीच मेल-मिलाप हो जाने की युक्तियुक्त सम्भावना है; 
एवं दम्पति की सन्‍्तति का हित किस तरह से सधेगा। अदालत को यह भी जाँच कर 
लेनी चाहिए कि स्वतः याचिकादाता ने विवाह को सफल बनाने एवं मेल-मिलाप कुरने 
की दिशा मे कितने और किस स्वभाव के कदम उठाये थे, यदि उसका आचरण इस 
सम्बन्ध में असमुचित या असत्तोषजनक रहा हो, तो वह याचिका को खारिज कर 
दे सकती है। सामान्यतः अदालतें-अपील निचली अदालत के विवेकाधारित निर्णय में 
हस्तक्षेप नही करती है, जब तक कोई विशाल अन्याय न हो गया हो, या अशुद्ध सिद्धान्त 
पर निर्णय आश्रित न किग्रा गया हो, या सारवान्‌ विक्षरों की उपेक्षा न की गयी हो ।' 
धारा १५, तलाकप्राप्त व्यक्ति कब पुन; विवाह कर सकेंगे--जब कि विवाह 
तलाक की .आज़प्ति द्वारा भंग कर दिया गया है और या तो आज्ञप्ति के खिलाफ 
अ्रपील करने. का कोई भ्रधिकार नहीं है, और या, यदि अपील करने का ऐसा 
अधिकार है, तो अपील करने के समय का अवसान अपील पेश किये जाने के 
बिना हो गया है, या अपील की गयी है किन्तु खारिज कर दी गयी है, तो विवाह 
के किसी पक्षकार के लिए. फिर विवाह करना विधिपूर्ण होगा । ' 
परन्तु जब तक. कि प्रथम बार के न्यायालय की आज्ञप्ति की तारीख से 
क्रम एक वर्ष ऐसे विवाह की तारीख तक न व्यपगत हो गया हो तब तक 
क्रमागत पक्षकारों कें लिए विवाह करना विधिपूर्ण न होगा । 
तलाक के दो श्रभिप्राय हो सकते हैं; या तो पक्षकारों की वैवाहिक जीवन से 
विरक्ति हो और वे एकाकी जीवन निर्वाहू करने को कृंतसंकल्प हों। या' वे एक-दूसरे 
से बेहद ऊब गये हों और नवीन संगी के साथ संयोग करना चाहते हों। पति या 
पत्नी का बारम्बार परिवर्तत करने की मनोवृत्ति लोकनीति एवं सदाचार और सामा- 
जिक सुख-शान्ति के लिए घातक होती है। इसका निषेध तो किया नहीं जा सकता, 
क्योंकि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का अपहरण नहीं किया जा सकता। अभ्रतः उसको 
नियत्रित, मर्यादित करना ही उचित, आवश्यक और सम्भव प्रतीत होता है। इस उद्देश्य 
की पूति का एक उपाय धारा के परन्‍्तुक में निगमित है। ; | 
यदि स्वतः पक्षकार ही परस्पर पुनविवाह करना चाहे तो उनको भी नियत काला- 
वधि तक रुकना पड़ेगा, अर्थात्‌ प्रथम बार के न्यायालय की आश्वप्ति की तारीख से एक 
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बषं पर्यन्त। आज्ञप्ति से तात्पर्य है उस आज्ञप्ति का, जो विवाह भंग के निमित्त धारा 
१३ के अधीन पारित की जाय । यदि उस आज्ञप्ति में धारा १४ के श्रवीन कोई 
शर्तें संलग्न है तो उनका भी पालन होना चाहिए। उदा।हरणार्थ, यदि आजप्ति में विवाह 
के तीन वर्ष बाद सक्तिय होने की शर्त लगी हो, तो धारा १५ के परन्तुक वाली 
एक वर्षीय कालावधि उपरोक्त तीन वर्ष के अवसान से ही आरम्भ हो सकेगी। कारण 
यह है कि धारा १३ वाली आज्ञप्ति तब तक शक्तिशाली या सक्रिय होती ही नही। 
इस नियम की उपेक्षा से किया हुआ पुनर्विवाह शून्य समझा जायगा। याद रहे कि 
धारा १४ व १५ वाले उपवन्धों के बिन। अधिनियम का तलाक वाला खण्ड 
खण्डित एवं अपुर्ण रह जाता है। अर्थात्‌ वे सारे अनुबन्ध तलाक वाले हुक के अभिन्न 
अग बनाये गये हैं। ज्ञातव्य है कि वे अनुबन्ध मात्र उस आज्नप्ति पर लागू होते हैं जो 
इस अधिनियम की धारा १३ के अ्रधीन पारित हो। यदि तलाक किसी- पंचायत से 
या किसी अन्य परिनियम के अधीन या सुलहनामा से प्राप्त किया गया है, तो वे उप- 
बन्ध लागू नहीं होंगे। उन अवस्थाओं मे .पुनविंवाह तलाक के तुरन्त बाद सम्पन्न हो 
सकता है। धारा २९ (२) इस प्रकार के तलाकों को अनुज्ञात करती है और उसके 
अ्न्तगत हैं बडोदा. हिन्दू ऐक्ट १६३७”, कोचीन नायर ऐक्ट १९३८”, मद्रास 
अलियसन्तन ऐक्ट १९४९”, 'ट्रावल्कोर एजब ऐक्टठ १९५२” आदि के अधीन तलाक 
वाली प्रक्रियाएं । 
धारा १६, शनन्‍्य और दशन्य-करणीय विवाहों को सन्‍्तति की औरसता--जहाँ कि 
किसी विवाह के बारे में अक्ृतता की ग्राज्ञप्ति धारा ११ या १२ के अधीन अनु+ 
दत्त कर दी गयी है, वहाँ आज्ञप्ति के पूर्व जन्मित या गर्भाहित ऐसी कोई सन्तति, 
जो कि यदि विवाह-अकृत॒ता की आज्ञप्ति द्वारा अकृत और शून्य घोषित किये 
जाने या उसके अकृृत ठहराये जाने के बजाय -भंग किया गया होता, तो 
विवाह के पक्षकारों की औरस सन्‍तति होती, अकृतता की आज्ञप्ति होने पर 
भी उनकी औरस सन्‍तति समझी जायगी। 
परन्तु इस धारा में अ्रन्तविष्ठ किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा 
कि वह अकृतता की आज्ञप्ति, द्वारा अकृंत और शून्य घोषित या अत ठहरा 
दिये गये. विवाह की किसी सन्‍्तति को अपने जनकों में से भिन्न किसी व्यक्ति 
की सम्पत्ति में या सम्पत्ति के प्रति कोई अधिकार ऐसी किसी अवस्था में प्रदान 
करती है, जिसमे कि इस अधिनियम के पारित किये जाने के अभाव में वह अपने 
जनकों की औरस सन्‍तति न होने के कारण ऐसे कोई अधिकार रखने या अर्जित" 
करने के लिए असमर्थ होती । 
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आम तौर से वही सन्‍तति औरस मानी जाती है जो विधिपूर्ण परिणय की काला- 
वधि में गर्भाहित हो या जन्मे । विशेष उपबन्धों के ग्रभाव में उन विवाहों की सन्तति 
जारज मानी जाती है जो भ्रकृत व शून्य समझे या अदालत द्वारा घोषित कर दिये जाते 
हैं, या शून्य-करणीयता के आधार पर रहकर दिये जाते हैं। यह परिणाम निर्दोष 
सनन्‍्तति के लिए विकराल और शोकपूर्ण होता है। इस धारा में उन्हीं बेचारों की विपत्ति 
को घटाने का प्रयास किया गया है। इसके उपबन्धों का प्रलाभ उन बच्चों को उपलब्ध 
है जो परिणय-काल में पैदा हो चुके हैं या गर्भ में आ गये हैं। धारा के परल्तुक ने 
यह स्पष्ट कर दिया है कि माता-पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए तो वे 
बच्चे औरस समझे जायेंगे, किन्तु अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकार के विषय में नहीं । 
धारा की भाषा से यह लगता है कि धारा ११ व १२ के अधीन यदि गआज्ञप्ति 
पारित हो गयी है, तब तो इसके उपबन्ध के आधार पर पूर्व॑जन्मित और गर्भाहित 
बच्चे औरस माने जायेंगे। यदि धारा ११ व १२ के अधीन प्रक्रिया करके आज्ञप्ति 
नहीं प्राप्त की गयी है तो वे बच्चे जार॒ज माने ज/येंगे। यह नियम-विरोधी परिणाम पैदा 
करना विधानमण्डल को कैसे अ्भीप्सित रहा होगा ? घारा का ऐसा निर्वंचन करना 
उचित है कि दोनों अरवस्थाओ्ं में सन्‍्तति औरस मानी जायगी--चाहे उक्त धाराशओं के 
अ्रधीन डिग्री ली जाय या न ली जाय। यदि जनकों की एक अवैध करतुत (अवैध 
विवाह अनुष्ठित करने ) के कुफल की भागी सनन्‍्तति नहीं बनायी जा सकती तो दूसरी 
करनी (आज्ञप्ति प्राप्त करने का कार्यलोप) के कुफल की' भागी वह किस नीति या 
सिद्धान्त के आधार पर बनायी जाय ? याद रहे कि पहली करतूत तो एक अर्थ में पतित' 
है, किन्तु दूसरी नितान्‍्त श्रदूषित है। 
ज्ञातव्य है कि शून्यकरणीय विवाह यदि पक्षकारों के ही जीवनकाल में अक्ृत 
नहीं किया गया तो वह वैध और दृढ पड़ जाता है। अ्रतः ऐसे विवाह की सनन्‍्तति स्वय- 
भेव और केवल काल के प्रवाहवश औरस की पदवी पा जाती है, एवं उसको इस धारा 
का अवलम्ब नहीं लेता पड़ता है। एक समस्या और उठती है। धारा १५ तलाक की 
आज्ञप्ति से एक वर्ष के भीतर पक्षकारों के पुनर्विवाह को वर्जित करती है। यदि वर्ष 
के भीतर कोई पक्षकार विवाह कर ले तो वह विवाह शून्य, अवैध, अकृत माना जायगा 
और ऐसे विवाह की सन्‍्तति जारज समझी जायगी। इस दुर्गति से निर्दोष बच्चों को 
कैसे बचाया जाय ? धारा १६ के अनुसार उपाय यह है कि जनकों द्वारा अकृतता की 
कार्यवाही संस्थित की जाय और अदालत से शून्‍्यता की डिग्री प्राप्त की जाय। यह 
झ्रसंगत अ्वस्थिति पैदा करना विधानमण्डल को कभी अभीष्ठ नहीं हो सकता था। 
श्रतः धारा की भाषा में उचित सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 
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इस प्रसंग में एक बात और खटकती है। इस धारा के अनुसार सन्तति को इस 
(धारा) का प्रलाभ उसी अवस्था में मिल सकता है जब “विवाह के बारे में भ्रकृतता 
की आज्ञप्ति धारा ११ या १२ के अवीन अनृदत्त कर दी गयी” हो। धारा १४ द्वारा 
नियत एक वर्ष की कालावधि की उपेक्षा न तो धारा ११ के आाधारों में उल्लिखित 
है न धारा १२ के आधारों में। तो क्या उक्त कालावधि का उल्लघन विवाह की 
अकृतता का आवार बन ही नही सकता ? क्या इस दोष के बावजूद विवाह वैध समझा 
जायगा ? और यदि अवैध समझा जाय, तो क्या ऐसे विवाह की सन्‍्तति का निस्तार 
कभी हो ही नहीं सकता ? क्‍या अधिनियम ने उन अभागों को उवारने का कोई उपाय 
नहीं रचा है ? धारा की भाषा का अ्वलम्ब लेकर उत्तर निकालना |कष्टसाध्य प्रतीत 
होता है। अतः धारा में इन बातों के लिए उपबन्ध करना वांछनीय लगता है। 

इस धारा ने एक वैधिक कल्पना" गढ़ी है और धारा के परन्तुक ने एक अ्रपवाद 
संलग्न कर दिया है। वैधिक कल्पना का ताकिक फल यह है कि औरस के हर भाँति 
के हक जारज सनन्‍्तान को उपलब्ध हों। किन्तु परन्तुक ने उन हकों का अपछसन कर 
दिया है और यह विहित कर दिया है कि उक्त सनन्‍्तति अपने जनकों से भिन्न किसी 
व्यक्ति की सम्पत्ति में या सम्पत्ति के प्रति कोई अधिकार" नहीं प्राप्त कर सकेगी। इस 
नियम के प्रतिलोम को स्वयंसिद्ध मान लेना चाहिए, अर्थात्‌ ऐसी कल्पित औरस सन्‍तति 
की सम्पत्ति में उसके जनकों को छोड़कर कोई व्यक्ति अधिकार नहीं प्राप्त करेगा। 
धारा १७, द्वि-विवाह के लिए दण्ड--यदि इस झ्धिनियम के प्रारम्भ के परचात्‌ 

दो हिन्दुओं के बीच अनुष्ठित' किसी विवाह की तारीख में ऐसे विवाह के किसी 

पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी, तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा 

झौर भारतीय दण्ड संहिता (१८६० के अधिनियम ४५) की धारा ४९४ और 

४९५ के उपबन्ध तदनुकूल लागू होंगे ।” 

इस धारा का पूर्वा्ध॑ तदत्‌ है, जैसा कि धारा ११॥। दोनों धाराझ्रों का प्रयोजन 
है हिन्दू समाज के मध्य प्रचलित बहुविवाह एवं द्विविवाह की प्रणाली का अवसान 
करके एक पत्नी वादरी प्रथा को प्रतिष्ठापित करना। धारा का पराघें यह घोषित 
करता है कि ताजीरात हिन्द की घारा ४९४, ४९५ के अधीन द्विविवाह एक दण्डनीय 
अपराध गिना जायगा। पराध॑ को विहित करने का अभिप्राय है त्रास दिखाकर 
पूर्वार्ध वाले नियम की नींव को दूृंढ, कर देना । 
आरा १८, हिन्दू विवाह की कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघनार्थ दण्ड--अत्येक व्यक्ति 

जो धारा ५ के खण्ड (३), (४), (५) और (६) में उल्लिखित शर्तों के 

उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठित करा छेता है-- 

रेरे 
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(क) धारा ५ के खण्ड (३) में उल्लिखित शर्त के उल्लघन की अवस्था मे सादे 
कारावास से, जो १५ दिन तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार 
रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, 

(ख) धारा ५ के खण्ड (४) या खण्ड (५) में उल्लिखित शर्त के उल्लंघन की 
अ्रवस्था में सादे कारावास से, जो एक महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माने 
से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, या 

(ग) धारा ५ के खण्ड (छ) में उल्लिखित शर्त के उल्लंघन की अवस्था में जुर्माने 
से, जो एक हजार रुपये तक़ का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । 

क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया 
धारा १९, वह न्‍्यायारूय जिसमें याचिका दी जानी चाहिए--इस अधिनियम की 
ग्रधीनता वाली प्रत्येक याचिका उस जिला न्यायालय मे उपस्थित की जायगी' 
जिसके मामूली आरम्भिक क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्दर विवाह 
अनुष्ठित किया गया था या पति और पत्नी (साथ-साथ ) रहते है या अन्तिम 
बार साथ-साथ रहे थे । 
इस अधिनियम वाली याचिकाएँ याचिकादाता की सुविधा-सुपास के अनुसार 
उन तीन जिला न्यायालयों में पेश की जा सकती है जिनके सामान्य आरमिभक क्षेत्रा- 
धिकार की स्थानीय सीमाओं के श्रन्दर (१) विवाह अनुष्ठित हुआ था, (२) दम्पति 
याचिका पेश करने के समय अलग-अंलग या साथ-साथ निवास कर रहे है, (३) दम्पति' 
साथ-साथ अन्तिम बार रहे थे । इन तीन अधिक्षेत्रों में से यदि कोई भी अनुकूल न 
पड़े तो याचिका किसी उस सामान्य दीवानी श्रदालत में भी संस्थित की जा सकती 
है जिसके अधिक्षेत्र में प्रत्युत्तरराता निवास करता हो, या जहाँ (बिनाये मुखासमत) 
वाद-मूल पैदा हुआ था । रहाइस या निवास शब्दों में स्थायित्व--थोड़ा या बहुत--- 
अवद्य सन्चिहित रहता है। इसलिए “रहने” का शब्द इस धारा में जहाँ श्राया है, वहाँ 
श्राकस्मिक या सामयिक या अस्थायी रहाइस या ऐसे! निवास से मतलब नहीं है, जहाँ 
इस धारा के अधीन केवल क्षेत्राधिकार पैदा करने के अ्भिप्राय से' किसी पक्षकार ने 
डेरा डाल दिया हो । 
ज्ञातव्य है कि हिन्दू कोड विधेयक अग्रेजी मे तैयार हुआ था और सन्‌ १९५५- 
५६ वाले चारों हिन्दू ऐक्ट भी अग्रेजी में पारित हुए थे । उसके बाद उन अधिनियमों 


१. हरिरास धारामलह ब० जसोती” (१९६२) ६४, बम्बई ला० रि०' 
७१२, धारा (३) (ख) व धारा (२१)। 
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का हिन्दी में अनुवाद किया गया। अग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक पाठ माना जाता है, 

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनूदित अधिनियम इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के श्राधार बनाये 

गये है। अस्तु, इस धारा के इस अग्नेजी वाक्य को देल--- द हस्वैण्ड ऐण्ड वाइफ रिजाइड 
आ्लार लास्ट रिजाइडेड टु गेदर”; शब्द टु गेदर” किस क्रिय/ का विशेषण है ? “रिजा- 
इंड” का भी या केवल रिजाइडेड” का ? ठीक उत्तर यह लगता है कि वह केवल 

“रिजाइडेड” का विशेषण है। अ्रतः उपरोक्त अग्रेजी वाक्य का शुद्ध शाव्दिक उलल्‍्था 

होना चाहिए--- पति और पत्नी रहते है या अन्तिम बार साथ-साथ रहे थे ।” अर्थात 

वर्तमान निवास दोनों का सम्मिलित हो या पृथक, किन्तु यदि अधिक्षेत्र भूतपृ्वं निवास 
को लेकर निर्धारित करना हो तो वह सम्मिलित होना चाहिए। 

धारा २०, याचिकाओं की अन्‍्तवेस्तु और सत्यापत--( १ ) इस अधिनियम के 
अधीन उपस्थित की गयी प्रत्येक याचिका में इतनी स्पष्टता से, जितनी तक मामले 
की प्रकृति से यह किया जा सके, वे तथ्य कथित होंगे जिन पर कि अनुतोष के 
लिए दावा आधृत है और उसमें यह कथन भी होगा कि याचिकादाता और 
विवाह के दूसरे पक्षकार के बीच कोई दुरभिसन्धि नहीं है। 

(२) इस अधिनियम के अधीन वाली प्रत्येक याचिका में अन्तविष्ट कथन याचिका- 
दाता या याचिकादात्री द्वारा या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा उस रीति से 
सत्यापित किये जायेंगे जो कि वादपत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपे- 
क्षित है और सुनवाई में साक्ष्य के रूप में निर्दिष्ट किये जा सकेंगे । 
भारत के विविध हाई कोर्टों ने धारा २१ के अनुसार नियम रच दिये है, उनका भी 

समनुरूपण करना बाध्यकारी है। सामान्यतः उन नियमों में निम्नोक्त तथ्यों का उल्लेख 
अपेक्षित होता है। धारा ८ मे निर्दिष्ट रजिस्टर की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित 
प्रति भी याचिका में संलग्न होनी चाहिए और आवश्यक जनों को उसमें पक्ष बनाना 
चाहिए। धारा १४ मे अनुमति के लिए दी गयी याचिका में उन तथ्यों का कथन करना 
चाहिए जो नियमों ने विहित किये हैं। भ्रत्युत्तरदाता के जवाबदावा में उन तथ्यों का 
कथन होना चाहिए जो नियमों द्वारा अपेक्षित हैं। उपधारा (२) का निदेश है कि 
याचिका का सत्यापन जाब्ता दीवानी या भ्रक्रिया विधि के आर्डर ६, रूल १५ के 
अनुरूप होना चाहिए। इस उपधारा के अन्तिम वाक्य है--- सुनवाई में साक्ष्य के रूप 
में निर्दिष्ट कियो जा सकेगे ।” इनका आशय यह है कि सत्मापित याचिका की भन्‍्तर्वस्तु 
को प्रमाण के रूप में ग्रहण करना अवैध नहीं होता है। किन्तु मात्र उस अन्तर्वस्तु पर 
निर्णय को झ्राधृत करना विवेकपूर्ण नहीं समझा जाता है । 
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धारा २१, (१९०८ के अधिनियम ५ का लागू होना)--इस अधिनियम में अन्त- 
विंष्ट अत्य उपबन्धों के और ऐसे नियमों के, जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा 
इस निमित्त बनाये जायें, श्रधीन रहते हुए इस अधिनियम की अधीनता वाली 
सब कार्यवाहियाँ व्यवहार-प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ के ऐक्ट ५) द्वारा 
. यावत्‌ साध्य विनियमित होंगी । 

इस अधिनियम की कार्यवाहियाँ जाब्ता दीवानी के उपबन्धों के अनुकूल चलेंगी । 
किन्तु जाब्ता दीवानी के उपबन्ध उन उपबन्धों के प्रतिकूल न हों जो इस अधिनियम में 
अन्तर्विष्ट हैं। जाब्ता दीवानी के उपबन्ध उन नियमों के भी प्रतिकूल न हों जो इस 
नियम द्वारा अधिकृत होकर प्रान्तीय हाई कोर्ट ने इस अधिनियम की कार्यवाहियों को 
चलाने के निमित्त रचे हों। अर्थात्‌ व्यवहार-प्रक्रिया संहिता उन्हीं दशाओं में लागू की 
जायगी, जिनके लिए इस अधिनियम तथा हाई कोर्ट रचित नियमों के अन्दर उपबन्ध 
न मिले। अधितियम की धारा १९ के ऊपर यह शीर्षक लिखा हुआ है-- क्षेत्राधिकार 
और प्रक्रिया ।” धारा १९ से घारा २८ तक इसी' शीषंक के अधीन आती हैं। 
धारा २२, कार्यवाहियों की गोपनीयता-- ( १) यदि इस अ्रधिनियम के अ्रधीन कार्य- 

वाही के पक्षकारों में से कोई ऐसी वांछा करता है अथवा यदि न्यायालय यह 
उचित समझता है कि कायंवाही बन्द कमरे में संचालित की जाय, तो वह ऐसे 
ही संचालित की जायगी और ऐसी कायवाही के सम्बन्ध में किसी बात को 
न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के सिवा छापना या प्रकाशित करना किसी व्यक्ति 
के लिए विधिपूर्ण नर होगा। 

(२) यदि कोई व्यक्तित किसी बात को उपधारा (१) में अ्रत्तविंष्ट उपबन्धों के उल्ल॑- 
घन में छापे या प्रकाशित करे तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का 
हो सकेगा, दण्डनीय होगा । 

'यह धारा अंग्रेजी नमूने की नकल है। यदि कोई भी पक्षकार ऐसी इच्छा प्रकट 
करे तो अदालत बन्द कमरे की सुनवाई का आ्रादेश देने को बद्ध होती है। पक्षकारों 
की प्रार्थंता के बिना भी यदि अदालत को आवश्यक या उचित प्रतीत हो तो वह उप- 
'रोक्त आ्रादेश दें सकती है। लोक-लज्जा एक बड़ी नियंत्रणकारी शक्ति होती है। उसको 
बदनामी का भय कहते हैं। एकानन्‍्त में सुनवाई की' आशा इस भय का निवारण 
करके पक्षकारों को उच्छल,भी बना दे सकती है और उतको' अपनी' दुःख-कहानी 
दिल खोलकर कह डालने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकती है। अर्थात यह धारा 
गुण-दोषमयी है। 
धारा २३. कार्यबाहियों में आज्ञप्ति-- ( १) इस अधिनियम के अ्रवीन किसी कार्य- 


(क) 


(ख 


१ियाकन्‍न*ीं 
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वाही, में, चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गयी हो या न की गयी हो, यदि न्यायालय 
का समाधान हो जाता है कि-- 

अनुतोष अनुदत्त करने के लिए कोई झाधार विद्यमान है और याचिकादाता अपने 
ही दोष या अयोग्यता से अनुृतोष के प्रयोजन के लिए प्रलाभ किसी रीति में 
नही उठा रहा है, और 

जहाँ कि याचिका का आधार धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (च) में 
उल्लिखित आधार है, या धारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (१) में उल्लि- 
खित आधार है, वहाँ याचिका द्वारा परिवादित काय॑ या कार्यो मे किसी तरह 
उपसहायक नही रहा है, या उस कार्य या उन कार्यों के प्रति उसने मौनानुकूलता 
नही बरती है, यां उसने ऐसे कार्य या कार्यों को दरगुजर नहीं कर दिया है, या 
जहाँ कि याचिका का आधार क्रता है, वहाँ याचिकादाता ने ऋरता को किसी 
तरह दरगुजर नहीं कर दिया है, और 


(ग) याचिका प्रत्युत्तरताता के साथ दुरभिसधि करके पेश नहीं की गयी है, या 


(घ) 
() 


(२) 


अभियोजित नही की जा रही है, और 

कार्यवाही संस्थित करने में कोई श्रनावदइयक या अ्रनु चित विलम्ब नहीं हुआ है और 
ऐसा कोई अन्य वेध आधार नही है जिससे कि अनुतोष अनुदत्त न किया जाय, 
तो, और ऐसे ही मामले मे, न कि अन्यथा, न्यायालय तदनुकूल ऐसा अ्नुतोष 
आज्ञप्त करेगा। ु 

इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने से 
पृव सबसे पहले न्यायालय का यह कतव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक मामले में 
जिसमें कि मामले के स्वरूप और परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा 
करना सम्भव हो, दोनों पक्षकारों में पुन मेल-मिलाप कराने के लिए प्रत्येक 
प्रयास करे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस धारा समेत अधिनियम के कतिपय उप- 


बन्ध विवाह-सम्बन्धी अग्रेजी कानून की नकल या प्रतिरूप हैं। विवाह-विषयक अंग्रेजी 
कानून जिस अधिनियम में अन्तविष्ट है उसका नाम है “इंग्लिश मैट्रीमोनियल काजेज 


ऐक्ट, 


१९५० ।” विवाह कौटुम्बिक जीवन का शिलान्यास करता है। धार्मिक और 


बैधिक नियम इस पावन संस्था को अनेक रक्षा-कवचों के द्वारा घेरते-रूपते हैं। इस 
घारा का प्रयोजन यह है कि विवाह का विघटन सहज या सुसाध्य न होने पाये। इसी 
लिए उपधारा (१) में यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है चाहे उस में प्रतिरक्षा की गयी हो या 
न की गयी हो,” जिसका आशय है कि एकतरफा या एकपक्षीय कार्यवाही में भी पूर्ण 
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परितोषदायक प्रमाण पहुँचाना श्रनिवार्य होता है। इसी लिए उपधारा (१) में यह अनु- 
रोब है कि न्यायालय का समाधान” होना चाहिए। इसीलिए उपधारा (१) के अ्रन्तिम 
भाग मे बलपूर्वक कहा गया है-- तो और ऐसे ही मामले में, न कि अन्यथा। उपधार। 
(१) के पाँच खण्डों में पाँच रक्षा-कवर्चों की गणना की गयी है, जो इस अश्रधिनियम 
के श्रन्तर्गत नियमों द्वारा उपलब्ध सकल अनूतोषों को समावृत करते है। अर्थात्‌ 
इन पाँच त्रुटियों में से किसी की विद्यमानता अनुतोष-अनुदान मे घातक बाधा डाल 
सकती है। अनुतोष जो इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध है वे ज्ञात ही है, यथा 
प्रत्यास्थापन, पृथक्‍्करण, शुन्यता की घोषणा, शून्य-करणीयता की गअ्राज्ञप्ति, तलाक। 
उपधारा (१) के अन्तिम भाग में आज्ञप्त करेगा” शब्द प्रयुक्त हुआ है। शअग्रेजी में 
शब्द है 'शैल डिक्री सच रिलीफ।” इस अग्नेजी वाक्य में शेल' शब्द महत्वपूर्ण है 
जो कि समाज्ञापक, बाध्यकारी या विवशकारी क्रिया है। श्रर्थात्‌ यदि उक्त दृषणों का 
कोई अ्रवगुण बाधक न हो तो अदालत के लिए याचिका 'को आज्ञप्त कर देने के सिवा 
कोई विकल्‍प नहीं रह जाता। ु 
'कोई विकल्‍प नही रह जाता" का भावार्थ यह है कि उस दशा में अदालत को 
अपने विवेक का विनियोग करने का अधिकार नहीं होता । सन १९५४ वाले स्पेशल 
मरेज ऐक्ट” एवं इग्लैण्ड के “मेट्रीमोनियल काजेज ऐक्ट” में विवेक के प्रयोग की स्वतं- 
त्रता श्रदालत को अभिव्यक्त रूपेण उपलब्ध है। इस अधिनियम में विवेक का अभ्रपवर्जन 
आकस्मिक नहीं, पर्यालोचित या सहेतु प्रतीत होता है। कारण यह हो सकता है कि 
जिन समाजों के लिए यह अधिनियम प्रणीत हुआ है उत्तमें विवाह की अवधारणा, उसके 
प्रति उनका रुख, उनके जीवनस्तर और नैतिक मापदण्ड वेसे ही नहीं हैं, जैसे उन दो 
अधिनियमों का उपभोग करने वाले पाइचात्य एवं पाइचात्य दृष्टिकोण-युक्त वर्गों में हैं । 
'अर्थात उन उदार समाजों में कठोर एवं परिसीमित नियम लोकप्रिय नहीं हो सकते | 
ज्ञातव्य है कि उपधारा (१) में समाधान” शब्द प्रयुक्त हुआ है। अन्य अ्धिनियमों 
मे उससे संलग्न 'युक्तियुक्त संदेहातीत” वाक्य पाया जाता है। तो क्या इस अधिनियम 
'के लिए सामान्य स्तर व्राला प्रमाण भी पर्याप्त समाझा जाय ? नहीं, यदि निम्नकोटि 
'के प्रमाण को समुचित मान लेना विधानमण्डल को अभीष्सित होता, तो उपधारा (१) 
मे “चाहे कार्यवाही में प्रतिरक्षा की गयी हो या न की गयो हो” यह वाक्य उल्लिखित 
'न मिलता। एक-पक्षीय (एकतरफा) कार्यवाही में भी प्रथम-दृष्ट्या प्रमाण से संतुष्ट 
ज्ञ होकर, समाधान का आग्रह करने का श्रभिप्राय यही है कि प्रमाण को “युक्तियुक्त 
'सन्देहातीत'” होना चाहिए। यानी युक्‍क्तियुकत संदेहातीत समाधान” ही यहाँ पर भी 
अभीष्ट है। 
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जितने भ्रनुतोष इस अ्रधिनियम में उपलब्ध हैं उनके आधारों के प्रमाणित हो 
जाने पर याचिकादाता को एक अन्य बाधा का सामना करना पइता है। आज्ञप्ति तभी 
पारित हो सकती है जब अदालत का इतमीनान हो जाय कि धारा २३ में गिनाये 
हुए पाँच दोषों से याचिका मुक्त है। उन दूषणों पर अलग-अलग सक्षेपत्त:ः मनन करना 
चाहिए। 


खण्ड (क)--प्राकृतिक न्याय का यह एक व्यापक सिद्धान्त है कि जो पक्षकार 
अ्रदालत मे आकर याचना करे, वह अपने ही दोष या अ्रयोग्यता” को वांछित अनुतोष 
का आधार नहीं बना सकता । इसीलिए धारा १२ (१) (क) में यह वाक्य आता है-- 
“प्रत्युत्तरदाता विवाह के समय नपसक था”। स्वतः याचिकादाता ने जो अवस्थितियाँ 
संघटित कर दी हैं उनका प्रलाभ उठाकर वह आज्ञप्ति नहीं पारित करा सकता है। 
यथा, पत्नी को घर से निकाल देने के बाद अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्‌- 
करण की आज्ञप्ति नही प्राप्त की जा सकती । मित्र के साथ संभोग अश्रनुज्ञात करके 
व्यभिचार के आधार पर न्यायिक पृथक्‍करण की याचना न पति कर सकता है न 
पत्नी। पति तलाक की आज्ञप्ति उस असाध्य उम्र कुष्ठ रोग के आधार पर नहीं पा 
सकता जिसका संक्रमण स्वतः उसने पत्नी पर कर दिया हो । किन्तु मान लीजिए कि 
पति के वैराग्यवश कामपी ड़ित पत्नी व्यभिचारिणी हो जाती है और तब पति न्यायिक 
पृथक्करण की अध्यर्थंना करता है। क्‍या वह प्रतिरक्षा में यह अभिवचन सफलतापूर्वक 
कर सकती है कि पति ही उसकी भ्रष्टता का दायी था ? नहीं ! 


खण्ड (ख) में तीन वातें समाविष्ट हैं--उपसहायकता, संक्षमा या दरगुजारी 
या दोषमार्जज और मौनानुकूलता (अग्रेजी में क्रशः “'ऐक्सेसोरी", कोण्डोनेशन , 
“कोन्नाइवेन्स” )। तीनों रक्षाकवच स्वतंत्रता से विचारणीय है। पहल। संक्षम्ता या “कोण्डो- 
नेशन” है। मियाँ-बीवी के घरेलू विवाद में हस्तक्षेप करने का, वेव[हिक वादों में निर्णायक 
बनने का अधिक्षेत्र अदालत को इसलिए पदा होता है कि कोई वैवाहिक अपराध 
किसी पक्षकार से बन पड़ा है। यदि स्वयं परिदेवित पक्षकार क्षमा प्रदान कर दे तो 
बाद के लिए कोई वाद-मूल ही नही रह जाता और इस दशा में याचना का अनुदान न 
तो वेवाहिक जीवन के स्थायित्व के अनुकूल होगा, न श्रौचित्य-सम्मत, न शुद्ध अन्तःकरण 
के अनुकूल। सक्षमा सब वैवाहिक अवगुणों पर लागू नहीं होती, यथा विक्ृत चित्त, 
यौन रोग, कुष्ठ, बहु विवाह या द्विविवाह। दरगुजारी की अभिव्यक्ति वचन द्वारा हो 
सकती है और व्यवहार द्वारा भी, किन्तु क्षमा-प्रदान असली होना चाहिए। केवल क्षमा 
का उच्चारण नहीं अपितु दम्पति को अपने पूर्व स्थान पर झसीन करा देना आवश्यक 
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हीता है, और यह भी अपराध की पूरी जानकारी पा लेने के बाद।'* अपराध की 
अनभिज्ञता में पति-पत्नीवत व्यवहार करते रहने को संक्षमा नहीं कह सकते। अ्रपराध 
से भ्रभिज्ञ हो चुकने पर समागम करते रहना संक्षमा के बराबर होता है, चाहे यह कमे 
प्रतिपक्षी के आमंत्रण पर ही किया गया हो। पत्नी के श्रसतीत्व को जानकर भी उसके 
साथ मेथुनादि समागम पुनरारम्भ कर देना दरगूजारी के सिवा कया है ? संक्षमा के 
बावजूद एवं उपरान्त व्यभिचार का पुंनरारम्भ संक्षमा को निष्क्रिय और निष्प्रभाव बना 
सकता है। इस ख़ण्ड की भाषा से यह स्पष्टतया विदित होता है कि व्यभिचार और 
क्ररता पर ही संक्षमा वाला सिद्धान्त लागू होता है। क्‍या यह सिद्धान्त धारा १३ (२) 
(४) वाले (बलात्कार, गुदामैथुन, पशुगमन) अपराधों पर अतिदेश से प्रयोज्य है ? 
'नहीं, क्योंकि जहाँ किसी नियम का विनियोग परिनियम द्वारा परिसीमित हो जाता है, 
वहाँ अतिदेश लगाकर उसका विस्तार करना अनुज्ञात नहीं होता। 
अब उपसहायकता (ऐक्प्ेसोरी) को देखा जाय। साथ ही साथ मौनानुकूलता 
(कोन्नाइवेन्स ) पर भी विचार हो जाय । परिवादित अाचरण के लिए संकल्पित अनुमति 
या रजामन्दी देने को मौनानुकूलता कहते है। जो लोग मौनानुकूलता करते है उनको 
उपसहायक कहते हैं। मौनानुकूलता सदैव घटना (व्यभिचार) की पृर्वंगामी हुआ करती' 
है, अर्थात्‌ व्यभिचार के प्रारम्भ के पहले हो जाती है। प्रत्येक कुकर्म के पहले मौना- 
नुकूलता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। प्रथम अ्रधःपतन यदि याचिकादाता के 
उपसाहाय्य से घटित हुआ था, तो वह प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त है, उपसाहाय्य एवं मौना- 
नुकूलता में संकल्प और प्रत्याशा का तत्व सवंदा सन्निहित होता है, अर्थात्‌ याचिकादाता 
अपनी कृत एवं भ्रकृत करतूतें इस जानकारी या प्रत्याशा या संकल्प समेत करता है कि 
प्रत्युत्तरदाता मार्ग भ्रष्ठ और पतित हो जायगा या जायगी। इसलिए मात्र अ्रसावधानीं, 
विमूढता, अनवधानता, मूखंता, अविवेक, जो नकारात्मक या निष्क्रिय गतिविधियाँ हैं, 
मौनानुक्लता के पाये तक नहीं पहुँचतीं। श्रसल मे स्वतः उपसहायक ऐसा व्यवहार 
करता है और ऐसी अवस्थितियाँ एकत्रित कर देता है कि व्यभिचार को सुगमता और 
प्रोत्साहन मिले। ऊपर कहा गया है कि व्यभिचार के प्रारम्भ में उपसाहाग्य करना 
प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त होता है। यदि क के साथ व्यभिचार के आरम्भ में याचिका- 
दाता की मौनान्‌ूकूलता थी, तो ग के साथ व्यभिचार करने पर भी क्या प्रत्यूत्त र- 
दाता उसी मौनानुकूलता के फलस्वरूप अनुतोष पाने से वंचित कर दिया जायगा ?' 


१. “चं० बाई ब० राजाराम, ए० आई० आर० १९५६, बम्बई ९१। 
२. भगवान ब० असर”, ए० आई० आर० १९६२, पंजाब १४४। 
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नहीं, प्राचीन मौनानुकूलता का दुष्परिणाम क-सम्बन्धी व्यभिचार के साथ समाप्त हो 
चुका। यदि ग के मामले में कोई मौनानुकलता नही सिद्ध है, तो याचिका आज्ञप्त 
हो जानी चाहिए। ज्ञातव्य है कि तलाक वाली याचिका की संस्थिति में अपार विलम्ब 
होने से स॒क्षमा की पूर्व -धारणा उपज सकती है और मौनानुकूलता की भी ।* 

खण्ड (ग) व (घ); दुरभिसंधि और विलम्ब--वैवाहिक विवादों का निर्णय 
एक बड़ा दायित्वपूर्ण कतव्य होता है। श्रदालत को सतक रहकर इसकी जाँच करनी 
पड़ती है कि पक्षकारों या उनके पैरोकारों के बीच सॉठ-गाँठ तो नहीं हो गयी है, जिससे 
प्रेरित होकर वे किसी अनुचित अभिप्राय से जाली अआज्नप्ति प्राप्त करने के इच्छुक हों। 
तलाक की कायवाही जब होने को होती है, तब बहुधा पक्षकारों के बीच बच्चों की 
अभिरक्षा, सम्पदा का प्रबन्ध व निपटारा, पत्नी का भरण-पोष॑ण इत्यादि विषयों के 
बारे मे समझौता हो जाता है। यदि यह समझौता तलाक प्राप्त करने के लिए एक 
प्रतिदेय या घूस हो, तब तो आज्ञप्ति जाली मान ली जायगी । अन्यथा समझौते के: 
निबन्धन आज्ञप्ति मे निगमित कर लिये जाते हैं । 

अनावश्यक या अनुचित विलम्ब देखने के बाद याचिका खारिज करने के सिवा 
कोई विकल्प अधिनियम ने नहीं दिया है, अर्थात्‌ इस दशा में अदालत को अपने विवेक का 
प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती । धैर्य, सहिष्णुता, बदनामी का भय, आत्मीयों को 
चिल्ताव्याकुलता से बचाना, अकिचनता आदि द्वारा जनित विलम्ब क्षम्य समझा जायगा। 
विलम्ब का इतना भारी महत्व इसलिए दिया गया है कि उसको देखकर संक्षमा या 
मौनान्‌ कूलता या परिवेदना के प्रति उदासीनता की धृव॑-कल्पना पंदा होती है। इस 
अधिनियम ने अदालत को विलम्ब के क्षमा करने का विवेक नहीं दिया है। उसको अपने. 
विवेक का प्रयाग केवल यह निर्धारित करने के लिए दिया गया है कि विलम्ब अवा- 
वश्यक या अनुचित” तो नहीं था। इग्लैण्ड के मैट्रीमोनियल काजेज ऐक्ट, १९५० 
की धारा ४ मे अदालत को यह विवेक भी दिया गया है कि अनावश्यक या अनुचित 
विलम्ब को क्षमा करे या न करे। यहाँ का वैवाहिक कानून वहीं के कानून के नमूने 
पर गढ़ा गया है। इसलिए यह भेद ज्ञातव्य है। 

खण्ड (5) ; अन्य वैध आधार--इस अधिनियम की धारा ९ से धारा १३ तक 
में वैवाहिक अ्रनुतोषों का विधान है। यह धारा उन सकल श्रनुतोषों पर प्रयोज्य है । 
यह दम्पति के उक्त अधिकारों को नियंत्रित और परिसीमित करती है। हृदाहरणार्थ,. 
एक पृथक्‌-निवासिनी व्यभिचारिणी पत्नी घारा १३ (१) (४5) भथवा १३ (२) (0) 


१. “सनोहर ब० चन्द्रावती”, ए० आई० आर० १९३६, नागपुर २६। 
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वाले आधार को सिद्ध करने में सफल हो गयी है । क्या अदालत उसको तलाक वाला 
अनुताप श्राज्ञप्त कर देगी ? नहीं, क्योंकि धारा २३ का खण्ड (कु) बाधा डाछेगा ।* 
याद रहे कि 'भ्रन्य वैध आ्राधार” से उन आधारों का मतलब है जिनका उल्लेख इस 
अधिनियम में हुआ। है। 
उपधारा (२)--विवाह का निर्वाह दम्पति के बीच पारस्परिक मामला तो होता 
ही है। उससे भी बढ़कर वह ऐसा मामला है जिसमे सारा देश एक प्रगाढ़ हित रखता 
है। विवाह के स्थायित्व में सारे राष्ट्र का हित सन्निहित है। भ्रतः कानून का ध्यान 
सर्वाधिक केन्द्रित होता है लोक-कल्याण नीति के ऊपर | जहाँ किसी पक्षकार के थोड़े 
बहुत समायोजन के फलस्वरूप, दम्पति के बीच मेल-जोल का पुनः स्थापन सम्भव हो, 
वहाँ कानून अदालत को उसके लिए प्रयास करने को बाध्य करता है। अनेक अ्रभि- 
त्यजन एवं क्रूरता के मामलों में ऐस। प्रयास सुकर होता है। अदालत का रुख निरे 
निर्णायक का न होकर माता-पिता के अनुरूप होना चाहिए, उसको नितान्‍्त मध्यस्थ के 
नहीं, सलाहकार के आसन पर झआसीन होना चाहिए। दृढ़ता और सहानुभूति समेत 
उसको नयी उमर व नयी रोशनी वाली स्वतन्त्रता की उमंग एवं उत्सुकता को युक्ति- 
युक्त सतोष और युक्‍क्तियुक्त नियत्रण प्रदान करना चाहिए। 
धारा २४, वाद-कालीन भरण-पोषण और कार्यवाहियों का व्यय--जहाँ कि इस 
अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही मे न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि 
अपने पालन और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए यथास्थिति पत्नी या 
पति की अपनी पर्याप्त स्वतत्र आय नहीं है, वहा पति या पत्नी के श्रावेदन पर 
वह प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री को आदेश दे सकेगा कि वह याचिकादात्री 
या याचिकादाता को कार्यवाही में लगने वाला व्यय दे और जो राशि याचिका- 
दाता या याचिकादात्री की अपनी झ्राय और प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री की 
आय को ध्यान में रखकर न्यायालय को जो युक्‍्तियुक्त लगे, वह राशि 
कार्यवाही के दौरान में प्रति मास दे । 
यह धारा अदालत को अधिक्तत करती है कि कार्यवाही चाहे जिस प्रक्रम पर 
पहुँची हो, वदस्कालीन भरण-पोषण व अदालती खर्चे के विषय मे वह किसी पक्षकार 
के प्रतिकूल अन्तरिम आदेश निकाल दे। ऐसा आदेश निकालते वक्‍त वह इसका विचार 
नहीं करती कि अन्तिम परिणाम क्या होगा। जो पक्षकार अन्तरिम आदेश का उल्लंघन 
करे, अदालत उसके अभिवचन को काट दे सकती है। कितनी राशि का और किस 
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पक्षकार के प्रतिकूल आदेश निकाला जाय इसका निर्धारण करने के लिए अदालत को 
परिस्थितियों का और पति-पत्नी की स्वतन्त्र आय एवं आर्थिक दशा का विचार करना 
होता है। ज्ञातव्य है कि यह धारा इस अधिनियम की अधीनस्थ सकल कार्यवाहियों 
पर लागू है--दाम्पत्याधिकारों का प्रत्यास्थापन, न्यायिक पृथक्करण, तलाक, 
शून्यता की घोषणा, शून्य-करणीयता की घोषणा। सिद्धान्त यह है कि जब तक विवाह 
अ्रक्षत नहीं हो जाता, तब तक वादकालीन निवर्हि-व्यय का हक उससे (विवाहित दशा 
से) संलग्न बना रहता है। भशह धारा भी अंग्रेजी कानून की देन है। ऊपर कहा गया 
है कि वादकालीन विवाह व्यय का आदेश देने में अदालत विभिन्न बातों पर विचार 
करती है। किन्तु सर्वोपरि विचार योग्य बात होती है पक्षकारों की आर्थिक दशा। 
आरा २५, स्थायी निर्वाह-व्यय और भरण-पोषण---(१) इस अधिनियम के अधीन 


(२) 


(३) 


क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय यथास्थिति पत्नी या पति 
द्वारा इस प्रयोजन के लिए अपने से आवेदन किये जाने पर आज्ञप्ति देने के 
समय या तत्परचात किसी समय प्रत्यत्त रदाता या प्रत्युत्तरदात्री को आदिष्ट कर 
सकेगा कि वह आवेदक या आवेदिका के भरण-पोषण और पालन के लिए ऐसे 
आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अधिक न होने वाली अवधि के लिए 
ऐसी पूर्ण राशि या ऐसी मासिक या कालावधीय राशि देता या देती रहे, जैसी 
की प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री की अपनी आय और अन्य सम्पत्ति को, यदि 
कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय या अन्य सम्पत्ति को और पक्षकारों 
के आचरण को ध्यान में रखकर न्यायालय को न्याय्य लगे, और यदि आ्रावव्यक 
हो तो ऐसी कोई देन प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री की स्थावर सम्पत्ति पर 
प्रभार द्वारा प्रतिभूत की जायगी। 

'यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उपधारा (१) के अधीन अपने 
द्वारा दिये गये आदेश के पच्चात किसी समय पक्षकारों में से किसी की परि- 
स्थितियों में तव्दीली हो गयी है, तो वह ऐसे किसी आदेश को ऐसी रीति से 
जैसी कि न्यायालय न्याय्य समझे, किसी पक्षकार की प्रेरणा पर परिवर्तित, रूप- 
भेदित या विवण्डित कर सकेगा। 

यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस पक्षकार ने, जिसके पक्ष में 
इस धारा के अधीन आदेश दिया जा चुका है, पुनः विवाह कर लिया है, या 
यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सती नही रही है, यदि ऐसा पक्षकार पति 
है तो उसने किसी स्त्री से विवाह के बाहर लैंगिक सम्पर्क किया है, तो वह 
उस आदेश को विश्वण्डित करेगा । 
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इस धारा वाला आदेश हर प्रकार की आज्ञप्ति के साथ या शअ्रनन्तर जारी किया 
जा सकता है। यह आदेश दो घटनाओं से परिविरत हो सकता है; एक तो निर्वाह- 
व्यय के पात्र की मृत्यु, दूसरे उसका पुनर्विवाह्‌। निर्वाह-व्यय की राशि अवधारित करने 
मे अदालत तीन बातों पर विचार करेगी; एक तो पक्षकारों का व्यवहार व श्राचरण, 
दूसरे, उस पक्षकार की आय व सम्पत्ति, जिसको निर्वाह-व्यय के लिए आदिष्ट करना 
है, तीसरे, उस पक्षकार की आय व सम्पत्ति जिसको नि्वहि-व्यय पाना है। निर्वाह- 
व्यय पाने वाली पत्नी यदि सम्पन्न है, तो दुराचरण के कारण उसका व्यय बन्द कर 
दिया जा सकता है और यदि अकिंचन है, तो ऐसे कारणवश निर्वाह-व्यय बन्द न करके 
घटा दिया जा सकता है। बन्द करना इसलिए अवांछनीय है कि उससे उसका अधःपतन 
और भी बढ़ जाने की आशका होती है । उभय पक्ष की परिस्थितियों में' तब्दीली आ 
जाने के फलस्वरूप अदालत अपने आदेशों में रूपभेद, परिवर्तन और विखण्डन तीनों काम 
यथोचित कर सकती है। यदि स्वतः किसी पक्षकार की ही' स्वेच्छित करतूत से तब्दीली 
घटित हुई हो, तो उसी के अनुकूल रूपभेद, परिवतंन या विखण्डन का आदेश देना 
स्पष्टतः न्यारय नही होगा । यदि निर्वाह-ग्रहीता पुनविवाह कर ले, अथवा पत्नी के रूप 
में असती बन जाय, या पति के रूप मे व्यभिचाररत हो जाय तो अदालत को अपना 
आदेश विखण्डित करना पड़ेगा, क्योंकि उपधारा (३) का उपबन्ध समाज्ञापक है। 
,भरण-पोषण के भ्रन्य हकों की भाँति इस धारा वाला हक भी स्थावर सम्पत्ति पर प्रभार 
'के रूप में प्रतिभूत किया जा सकता है। ऐसे हक का अभिहस्तांकन व कुर्की वर्जित 
है। समागम एवं सहचरण के पुनरारम्भ से आदेश का विखण्डन हो सकता है, क्योंकि 
हक का आधार ही विनष्ट हो जाता है। 
इस धारा की अ्रनोखो बात यह है कि उसके अधीन निर्वाह-व्यय का आदेश पति' 
के अनुकूल भी पारित हो सकता है, यद्यपि बहुधा और हर देश में प्रचलन इसका 
उलठा था। इस विचलन के दो कारण प्रतीत होते है। एक तो हमारे संविधान में 
हरएक क्षेत्र में नर-तारी समान स्तर पर अवस्थित कर दिये गये है। दूसरे, नारीवर्ग भी' 
स्वतंत्रत्तया कमाने लग गया है। यदि कोई सम्पन्न पत्नी अपने निकम्मे पति से छुटकारा' 
चाहती है, तो उचित ही है कि उस (पत्नी) पर उस बंचारे के निर्वाह व्यय का भार 
डाला जाय। इंग्लैण्ड में पत्नी के ऊपर ऐसा भार केवल उस दशा में डाला जाता है 
जब पति विषक्षिप्त हो। यहाँ का नियम उससे एक कदम आगे बढ़ गया है। 
इस धारा वाली याचिका उसी अदालत में दी जानी चाहिए, जिसके अधिक्षेत्र 
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के भीतर प्रत्यास्थापन, पृथककरण आदि की याचिकाएँ संस्थित हो सकती हैं। क्या 
धारा २३ (१) (घ) के अनुसार अनावश्यक या अनुचित विलम्ब के आधार पर 
स्थायी निर्वाह-व्यय का आवेदनपत्र भी खारिज हो जायगा ? नहीं, क्योंकि विलम्ब 
वाला दोष अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही” को दूषित करता है। कार्यवाही 
से मतलब है मौलिक कार्यवाही का, न कि गौण कार्यवाही का। धारा २४ व धारा 
२५ के अधीन याचिकाएँ मौलिक नहीं हैं। उनमें विहित अनुतोष की याचना मौलिक 
याचिका में भी की जा सकती है और वाद-काल में तथा अ्ाज्ञप्ति पारित होने के 
बाद भी । हे 
यदि वांछित अनुतोष की आज्ञप्ति पारित करने के बजाय, अ्रदालत मौलिक 
ग्राचिका को खारिज कर दे, तो क्या धारा २५ वाली अभ्यर्थना की पूर्ति की' जा सकती 
है ? नहीं, क्योंकि उपधारा (१) के शब्द हैं-- आज्ञप्ति देने के समय या तत्मदचात |” 
यदि शब्द होते--आज्ञप्ति देने या याचिका खारिज करने के समय या तत्पदचात्‌'' 
तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होता। ह 
धारा २६, सन्‍तति की अभिरक्षा--इस अधिनियम के अधीन किसी कायेंवाही में 
न्यायालय अवयस्क सनन्‍्तति की अभिरक्षा, मरण-पोषण और शिक्षा के बारे में 
जहाँ सम्भव हो वहाँ उनकी इच्छा से संगत समय-समय पर ऐसे उपबन्ध कर 
सकेगा, जैसे कि उसे न्‍्यायसंगत और उचित जान पड़े और इस प्रयोजन म्के 
लिए याचिका द्वारा आवेदन पर ऐसी सन्‍्तति की अभिरक्षा, भरण-पौषण और 
शिक्षा के बारे में ऐसे आदेश भ्ौर उपबन्ध आज्ञप्ति के परचात्‌ समय-समय पर 
दे या कर सकेगा, जैसे कि ऐसी आज्ञप्ति या अन्तरिम आदेशों द्वारा उस सूरत 
में किये जाते, जिसमें कि ऐसी आाज्ञप्ति अभिप्राप्त करते के लिए कार्यवाही तब 
भी लम्बित होती, और न्यायालय पूर्वतर दिये गये ऐसे आदेशों और किये गये 
उपबन्धों में से किसी को समय-समय पर अपखण्डित, निलम्बित या परिवर्तित 
भी कर सकेगा । 
जिसमें झवयस्क सन्‍्तान के हित को माता-पिता के परस्पर विवाद के कारण हानि 
न पहुँचे, इस आशय से इस धारा के उपबन्ध रचे गये हैं। अदालत सामान्यतः इस' 
धारा के अधीन आदेश कार्यवाहियों के दौरान में या डिंग्री देते समय जारी कर सकती 
है। “अ्रवयस्क सन्‍्तति” के साथ कोई विशेषक नहीं जुड़ा है। अतः पक्षकारों की जारज 
सन्तति भी इस धारा का प्रलाभ उठा सकती है; किन्तु वह सन्‍्तति नहीं जो पक्षकारों के 
श्रन्य विवाहों से पैदा हुई हो। अदालत का यह अधिकार डिग्री देने के साथ ही समाप्त 
तहीं हो जाता। यह धारा: उसको डिग्री देने के बाद भी उचित आदेश पारित करने को 
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अ्रधि कृत करती है और पूर्व॑तर दिये गये भ्रादेशों को अपखण्डित, निलम्बित या परिवर्तित 
करते रहने का भी अ्रधिकार देती है। अदालत का कतंव्य है कि सन्‍्तति के हित व 
कल्याण का सर्वोपरि ध्यान रखे और यथासम्भव उनकी' इच्छा का समनुरूपण करती 
रहे। शभ्रपखण्डित, विलम्बित, परिवर्तित कराने की याचिका या तो अ्रवयस्क अपने 
“तेक्स्ट फ्रेंड” यानी वाद-सित्र या अपने वैध अभिभावक या उस जनक की मार्फत पेश 
कर सकता है जिसकी अभिरक्षा में वह हो। दत्तक पुत्र की औरस पुत्र के बराबर पदवी' 
हो जाती है। इसलिए दत्तक पुत्र भी इस धारा के अन्तर्गत आ जायगा । 
धारा २७, सम्पत्ति का व्ययन--इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में 
न्यायालय विवाह में या विवाह के समय के आसपास' भेंठ की' गयी ऐसी किसी' 
सम्पत्ति के बारे मे, जो कि पति और पत्नी दोनों की सयुक्त है, ऐसे उपबन्ध 
आज्ञप्ति मे कर सकेगा जैसे कि वह न्याथ्य या उचित समझे । 
यह धारा केवल उस सम्पत्ति पर लागू होगी जो विवाह में दी' जाय और जो' 
“पति और पत्नी दोनों की सयुकत” हो। यद्यपि दहेज इस अभिप्राय से दिया जाता 
है कि नव दम्पति एक नया घर बसाकर नयी गृहस्थी चला सकें और इस दृष्टिकोण 
से विवाह में पाया हुआ सामान वर-वधू का संयुक्त होता है, तथापि कानून ऐसी 
पूर्व-धारणा नही करत। । इसलिए विवादग्रस्त सम्पत्ति का संयुक्त रूप सिद्ध करने के 
लिए यह दिखाना आवश्यक है कि दाता लोगों ने दम्पत्ति के सयुक्त भोगार्थ अमुक 
पदार्थ प्रदान किये थे । ग्रथवा यह कि दम्पति उन पदार्थों का सेवन, उपभोग इस ढंग' 
से करते रहे थे जिससे केवल यह सन्देहातीत निष्कर्ष निकलता है कि झ्रमुक सामग्री' 
संयुक्त थी। ऐसे प्रश्नों के प्रमाण में रीति-रिवाज एक उच्च स्थान रखता है। इस' 
धारा का उद्देश्य है वाद-बाहुल्‍्य का निवारण। इस धारा के अधीन आदेश आाज्ञप्ति के 
पश्चात्‌ नहीं दिये जा सकते है। 
घारा २८, आज्ञप्तियों और आदेशों का प्रवतेन और उन्तकी अपो--इस अधिनियम 
के भ्रधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गयी सब आज्ञप्तियों और आदेशों 
का प्रवर्तन तद्रूप रीति मे किया जायगा, जैसी मे कि न्यायालय के अपने आर- 
म्भिक व्यवहार क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दी गयी आज्प्तियों और श्रादेशों का 
किया जाता है और उनकी अपोल किसी' तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन की 
जा संकेगी। परन्तु केवल खर्चों के विषय के सम्बन्ध में कोई अपील न होगी । 
इस धारा का तात्पयं यह मालूम होता है कि आज्ञप्तियों व आदेशों के प्रवर्तन 
वाली और अ्रपील वाली कार्यवाहियाँ (जाब्ता दीवानी) व्यवहारप्रक्रिया सहिता के 
उपबन्धों द्वारा विनियमित होंगी । तथ्य के प्रइनों पर अपील विरली ही दशा में सफल' 
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या भ्रनुज्ञात होती है; विरली दशा यह है कि प्राथमिक अदालत ने अपार, ग्रादचर्य - 
जनक तथा नितान्‍्त भूल तथ्यों से निष्कर्ष निकालने में की हो। कानून के ही प्रघ्नों 
पर, या ऐसी दशा मे कि जहाँ विवेक का प्रयोग किया गया हो, बहुबा अ्रपील जिताई 
जाती है। किन्तु विवेक के प्रयोग से निर्णीत मामलों में भी अदालतें-अपील जल्दी 
हस्तक्षेप नही करती। धारा २१ के अनुसार भी इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ 
व्यवहारप्रक्रिया सहिता से यथासम्भव प्रशासित होती है। इस धारा (२८) मे यदि 
खास उपबन्ध न होता, तो भी व्य० प्र० सहिता के अनुसार केवल खर्चो के विपय में 
अपील नही सस्थित हो सकती। 


व्यावत्तियाँ और निरसन 


धारा २९, व्यावत्तियाँ---(१) हिन्दुओं में इस अधिनियम के आरम्भ के पहले 
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अनुष्ठित ऐसे किसी विवाह के बारे मे, जो कि अन्यथा मान्य है, केवल इस 
तथ्य के कारण यह न समझा जायगा कि वह अमान्य है था कभी अमान्य था, 
कि उसके पक्षकार एक ही गोत्र या प्रवर के थे या विभिन्न धर्मो, जातियों 
या एक ही जाति की उप-जातियों के थे। 


इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में यह न समझा जायगा कि 
वह इस नियम के पूर्व या पश्चात्‌ अनुष्ठित विवाह के भग कराने के ऐसे किसी 
अधिकार को प्रभावित करेगी, जो कि रूढि द्वारा अभिज्ञात है या किसी विशेष 
अधिनियम द्वारा प्रदत्त है। 

इस अधिनियम में अन्तविंष्ट कोई बतत किसी विवाह के अकृत और शून्य घोषित 
कराने के लिए या किसी विवाह को अकृत या भंग कराने के लिए या न्यायिक 
पृथक्करण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अ्रधीन ऐसी किसी कार्यवाही 
को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित है, प्रभावित न करेगी और ऐसी 
कोई कारयवाही ऐसे झागे चलायी जा सकेगी और अवधारित की जा सकेगी मानों 
कि यह अधिनियम पारित न किया गया हो। 

इस अधि नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में यह न समझा जायगा कि 
वह “विशेष विवाह अधिनियम, १९५४” (१९५४ का ४३) के अधीन हिन्दुओं 
के बीच अनुष्ठित किये गये विवाहों के बारे मे, भले ही वे विवाह इस अधिनियम 
के प्रारम्भ के पूर्व या परचात्‌ भ्रनुष्ठित किये गये हों, भ्रन्तर्विष्ट उपवन्धों को 
प्रभावित करती है। 

जब किसी अधिनियम के प्रभाव से किसी विषय या बातों को विमुक्त या अप- 
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वादित करना शअ्रभीष्ट होता है, तब व्यावृत्तियाँ संलग्न कर दी जाती हैं। उपधारा (१) 
में वही नियम अन्त्विष्ट हैं जो “हिन्दू मैरेजेज डिसेविलिटीज रिमूवल ऐक्ट १९४६” ने 
और “हिन्दू मैरेजेज वेलिडिटी ऐक्ट १९४९” ने विहित किये थे। उपधारा (२) उन 
जातीय रीति रिवाजों को इस भ्रधिनियम के प्रभाव से विमुक्त करती है, जिनके अनु 
सार विवाह भंग किया जा सकता है। उन रूढियों द्वारा प्रदत्त विवाह भंग करने का 

“हक इस अधिनियम के बावजूद अ्रक्षणण बनाये रखा गया है। जैसे प्रथा द्वारा अ्नुज्ञात 

विवाह-भंग का हक बरकरार रखा गया है, वैसे ही वे विवाह-भंग के कतिपय हक भी 

जीवित छोड़ दिये गये हैं जो किसी-किसी प्रदेश में परिनियम द्वारा अ्रनुदत्त थे। उक्त 

परिनियमों में से कुछ धारा ३० द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं, किन्तु सब नहीं। 
उक्त परिनियमों के अधीन जो कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के आरम्भ काल में 

लम्बित थी उनको इसका कोई उपबन्ध प्रभावित नहीं करेगा, यह उपधारा। (३) ने 

'विहित किया है । कार्यवाहियाँ, जिनका उल्लेख इस उपधारा में हुआ है, वे सम्बन्धित 

हैं घोषणात्मक श्राज्ञप्ति से, विवाह को अ्रकृृत कराने की आज्ञप्ति से, न्यायिक पृथक्‌- 

क्करण की आज्ञप्ति से। इस उपधारा के अ्रनुसार वे लम्बित कार्य वाहियाँ पूर्ववत्‌ चलती' 
रहकर, बिना इस अधिनियम को प्रयुक्त किये निर्णीत की जायेंगी। सन्‌ १९५४ वाला 

“स्पेशल मै रेज ऐक्ट” अब भी क्रियाशील है। जो हिन्दू उस भ्रधिनियम के अधीन अपना 

विवाह सम्पन्न कराता है उसको “हिन्दू मैरेज ऐक्ट” के उपबन्ध उपलब्ध नहीं हो 

सकते। उपधारा (४) का यही तात्पय है। 

'धारा ३०, निरसन--*द हिन्दू मेरेज डिसेविलिटीज रिमृवल ऐक्ट, १९४६” (१९४६ 
का २८), “द हिन्दू मेरेज वैलिडिटी ऐक्ट, १९४९” (१९४९ का २१), द 
बाम्बे प्रिवेन्‍शन आव हिन्दू वाइगेमस मैरेजज ऐक्ट, १९४६” (१९४६ का बास्वबे 
ऐक्ट २५), “द बाम्बे हिन्दू डायवोर्स ऐक्ट, १९४७” (१९४७ का बाम्बे ऐक्ट 
२२), “द मद्रास हिन्दू (वाइगेमी प्रिवेन्शन ऐण्ड डायवोर्स ) ऐक्ट, १९४९” 
(१९४९ का मद्रास ऐक्ट ६), “द सौराष्ट्र प्रिवेन्‍्शन आव हिन्दू वाइगेमस 
मैरेजज ऐक्ट १९५०” (१९५० का सौराष्ट्र ऐक्ट ५), और “द सौराष्ट्र 
हिन्दू डायवो्स ऐक्ट, १९५२” (१९५२ का सौराष्ट्र ऐक्ट ३०) एतद द्वारा 
निरस्त किये जाते हैं। 
विवाह एवं तलाक सम्बन्धी अधिनियमों की इस धारा में परिपूर्ण तालिका नहीं 

दी गयी है। इसमें मात्र उन ऐक्टों की गणना की गयी है जिनको निरर्थक ज/नकर 

इसलिए निरस्त कर दिया गया है कि इस व्यापक अधिनियम के अन्दर उनके उपबन्ध 
शन्तर्वेष्टित हो गये हैं । 
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यह अधिनियम अब समाप्त हुआ। खण्ड एक के प्रकरण १४ को पढ़कर जब 
हम इस अधिनियम के उपबन्धों की तुलना उससे करेंगे, तो विदित होगा कि विवाह 
सम्बन्धी नियमों में सारवान्‌ और मूलभूत परिवतंन पुरःस्थापित कर दिये गये हैं। मान- 
नीय मुल्ला प्रणीत हिन्दू ला” (१२वाँ संस्करण, सन्‌ १९५९) के पृष्ठ ७9७ पर उन 
परिवर्तनों को भली-भाँति संक्षेपित किया गया है। यह समाकलन अतीव सहायक एवं 
मूल्यवान है। निम्नलिखित परिवर्तन विशेष कर ध्यानाकर्षक भ्रतएव उल्लेखनीय हैं--- 

(१) कोई दो व्यक्ति (नर-नारी) इस अधिनियम के अधीन परस्पर विवाह 
श्रनुष्ठित करा सकते है, यदि वे हिन्दू' की व्यापक विस्तृत परिभाषा के अन्दर भा सकते 
हों। चारों वर्णो में भ्रन्तवर्णीय और सब जातियों-उपजातियों में अ्रन्तर्जातीय और ईसाई, 
मुस्लिम, यहुदी को छोड़कर सब धार्मिक समाजों मे अन्‍्तर्धार्मिक विवाह अनुष्ठित हो 
सकते हैं। इस भाँति के वे सब विवाह भी धारा २९ के प्रभाव से वैध हो गये हैं जो 
इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व अनुष्ठित हो चुके थे। इतना पावन एवं शुभकारी 
है यह अधिनियम । ऊँच-नीच-श्रन्तर को इतना मिटाने वाला है यह श्रधिनियम कि वैवा- 
हिक क्रियाश्रों के लिए चातुव॑ण्यं का प्रादुर्भाव मानों कभी हुआ ही न था। 

(२) बहु-विवाह वाली परिपाटी को विधघटित करके एक-विवाह वाली प्रणाली 
का इस अधिनियम ने बरबस निष्पादन कर दिया है। एक पति या पत्नी के जीवन- 
काल में, दूसरे पति या पत्नी के साथ वैध विवाह इस भ्रधिनियम के आरम्भ के .बाद 
सम्पादित नहीं हो सकता है। द्रष्टव्य धारा ५ (7) व धारा १७। । 

(३) द्विविवाह को धारा १७ ने भारतीय दण्ड-संहिता की धारा ४९४, ४९५ 
के अधीन एक दण्ड्य अपराध या जुर्म बना दिया है। 

(४) वैध हिन्दू विवाह की शर्तें' और अपेक्षित्त क्रियाएँ अतीव सरल व सुकर 
बना दी गयी हैं। द्र० धारा ५ एवं धारा-७। 

(५) न्यायिक पृथकक्‍्करण, तलाक और विवाह-अकृतकारी अनुतोषों को इस 
प्रधिनियम ने मान्यता प्रदान कर दी है। द्व० धारा १० से धारा १३ पर्यन्त। 

(६) अवैध एवं शून्यकरणीय विवाहों से जनित सन्तति की बैधता के लिए उप- 
बन्ध हो गया है (धारा १६)। 

(७) वाद-कालीन निर्वाह-व्यय, स्थायी निर्वाह-व्यय एवं भरण-पोष़ण के निमित्त 
उपबन्ध रच दिये गये हैं। दू० धारा २४ व धारा २५। 

(८) पक्षकारों की अवयस्क सन्‍्तति की अभि रक्षा, शिक्षा-भरण-पोषण के लिए 
झ्रधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के दौरान में उचित आदेश देने के विवेकाश्रित 
अधिकार प्रदत्त हुए हैं। 

३३४ 


प्रकरण ४ 
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, १९५६ 


(१९५६ का ७८) 
हिन्दुओं में दत्तक-पग्रहण और भरण-पोषण सम्बन्धी विधि को संशोधित 
आर संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम 
(भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में ससद द्वारा निम्त रूपेण अधिनियमित) 


अध्याय १ 
प्रारस्भिक 


धारा १, संक्षिप्त नाम और विस्तार-- (१) यह अधिनियम “हिन्दू दत्तक-ग्रहण और 
भरण-पोषण अधिनियम, १९५६” कहलाया जा सकेगा। 
(२) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवा समस्त भारत में है । 


इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सम्मति २१ दिसम्बर १९५६ को प्रदत्त हुई 
थी। उसी तारीख से यह सक्रिय हो गया । (हिन्दू विवाह अधिनियम और हिन्दू 
अवयस्कता और सरक्षिता अधिनियम” की धारा (१) (२) की तुलना इस अधिनियम 
की उसी धारा से करने पर यह मालूम देता है कि इस अधिनियम में यह वाक्य छूट 
गया है और जिन राज्य क्षेत्रों मे इस अधिनियम का विस्तार है उन राज्य क्षेत्रों के 
अधिवासी उन हिन्दुओं पर भी यह लागू है जो कि उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हैं ।* 
यह वाक्य हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम” मे से भी त्यक्त है। त्यक्त होने का प्रथम- 
दृष्टया हेतु यह है कि निजी अत्तरराष्ट्रीय विधि का यह एक सर्वंबिदित एवं बुनियादी 
नियम है कि स्थावर सम्पत्ति सम्बन्धी मामलों में वहाँ की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय विधि 
लागू होती है, किन्तु व्यक्तिगत नातों से सम्बद्ध मामलों में व्यक्तिगत विधि ही लागू 
होती है। इस नियम में चूँकि कोई मीन-मेष नहीं है, इसलिए धारा (१) (२) में 
उसका पुछलला लटकाना अनावश्यक था; अर्थात्‌ उसकी संलग्नता कल्पित कर ली 
जाती है। 
धारा २, अधिनियम का राग होना-- (१) यह अधिनियम-- 
(क) वीर शैव, लिगायत, ब्रह्मसमाज, प्रार्थंनासमाज, आर्य समाज के अनुयायियों के 


दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, १९०६ प्रटे१ 


सहित ऐसे किसी व्यवित पर नागू है जो कि हिन्दू धर्म के रूपों या विकासों में 
से किसी के नाते धर्म से हिन्दू है, 

(ख ) ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिक्‍ख है, और 

(ग) जब तक कि ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे मे, जो कि धर्म से मुमलमान, ईसाई, 
पारसी या यहूदी नही है, यह सिद्ध न कर दिया जाय कि यदि यह अधिनियम 
पारित न किया गया होता, तो वह ऐसी किसी वात के बारे में, जिसके लिए 
कि इसमे व्यवस्था की गयी है, हिन्दू विधि द्वारा या उस विधि की भागरूप 
रूढि या प्रथा द्वारा शासित नही होता, ऐसे श्रन्य व्यक्ति पर भी लागू है। 

व्याख्या---अ्रन्य व्यक्ति, अर्थात्‌ 

(क) ऐसा कोई बालक, चाहे वह औरस हो या जारज, जिसके दोनों जनक धर्म से 
हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्‍ख है; + ; 

(ख) ऐसा कोई बालक, चाहे वह औरस हो या जारज, जिसके जनकों मे से एक धर्म 
से हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्‍्ख है और जिसका लालन-पालन उस आदिम जाति, 
समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है जिसका ऐसा 
जनक है या था, 

(ग) ऐसा कोई बालक, औरस या जारज, जिसका उसके पिता और माता दोनों के 
द्वारा अभित्यजन किया गया हो, या जिसकी वल्दियत अज्ञात हो और जिसका 
प्रत्येक अवस्था में पालन-पोषण हिन्दू, बौद्ध, जेन या सिक्‍ख की भाँति हुझ्रा 
ही, और 

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने हिन्दू, बौद्ध, जेन या सिक्ख़ धर्म ग्रहण किया है या 
पुनः ग्रहण किया है, यथास्थिति धर्म से हिन्दू, वौद्ध, जेन या सिकख है। 

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधि नियम में अन्त- 
विंष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२४) के श्रथों के अन्दर 
वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों पर तब तक लागू न होगी जब तक 
कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजटठ में अधिसूचना द्वारां अन्यथा निर्दिष्ट न करे। 

(३) इस अधिनियम के किसी प्रभाग मे हिन्दू” शब्द का ऐसा अर्थ लगाया जायगा 
मानो कि इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कि यद्यपि धर्म से हिन्दू नहीं है तथापि 
जिस पर यह अधिनियम इस धारा में अस्तर्विष्ट उपबन्धों के बल से लागू होता है। 
हिन्दू सहिता विधेयक के चार अधिनियम अभी तक पारित हो चुके है, यानी 

उत्त राधिकार अधिनियम, अ्रवयस्कता और सरक्षिता अ०, विवाह अ्र०, दत्तक ग्र ० तथा 

भरण-पोषण अ्र० । इन चारों अधिनियमों में अधिनियम का लागू होता” शीर्षक धाराएँ 


शा 


प्रर हिन्दू विधि 


नितानत समान हैं। इस धारा की टिप्पणी हिन्दू विवाह अधिनियम” या (हिन्दू भ्र० 
और संरक्षिता अधिनियम वाले प्रकरण में द्रष्टव्य है। 
धारा ३, परिभाषाएँ---इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित 
न हो, (क) 'रूढि” और “प्रथा” शब्दों से ऐसा कोई नियम भ्रभिप्रेत है जिसे 
लम्बे समय के लिए लगातार और समान रूप से अनुपालित किये जाने के कारण 
किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के हिन्दुओं में 
विधि का बल अभिप्राप्त हो गया है। 
परन्तु यह तब जब कि वह नियम निदिचित हो और अयुक्तियुक्त या 
लोकनी ति के विरुद्ध न हो, और परन्तु यह और भी कि ऐसे नियम की अवस्था 
में जो कि एक ही परिवार पर लागू है, परिवार द्वारा उसका अस्तित्व भंग 
न कर दिया गया हो । 
“भरण-पोषण के अन्तर्ग त-- 
($) सब भअ्रवस्थाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सीय परिचर्या शौर 
इलाज के लिए संभार; 
(४) अ्रविवाहित पुत्री की स्थिति में उसके विवाह का युक्तियुक्त और प्रासं.. 
गिक व्यय भी है । 
(ग) “अवयस्क” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने श्रपती झायु के अठारह वर्ष पूरे 
नहीं किये है । 
परिभाषाओं की रचना शब्दों या पदों के मितव्यय के अभिप्राय से की जाती 
है। कभी-कभी, जैसा कि उपरोक्त परिभाषाश्रों में और हिन्दू उत्तराधिकार वाली परि- 
भाषाओ्रों में है, कानूनी सिद्धान्त समाविष्ट हो जाते हैं। धारा का आरम्भिक वाक्य 
“जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो” निर्दिष्ट करता है कि अधिनियम का 
पाठ मुख्य और परिभाषा गौण महत्व रखती हैं। संदर्भ को ध्यान में रखकर पदों 
का ऐसा अ्र्थ लगाना चाहिए जो उसका (संदर्भ का) समनुरूपण करे, चाहे उस अर्थ॑ 
का परिभाषा से भेद क्‍यों न हो । 
चूँकि अब पुरुष व नारी गोद बैठ और बेठा सकते हैं और चूंकि दोनों लिंग के 
मनष्य भरण-पोषणाधिकारी होते हैं, इसलिए इस अधिनियम में अझ्रवयस्क शब्द 
पुरुष एवं नारी दोनों को समाहित करता है। 
धारा ४, अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव--इस भ्रधिनियम में भ्रन्यथधा अभिव्यक्त 
रूपेण उपबन्धित को छोड़कर, 
(क) हिन्दू विधि का कोई पाठ, नियम या निर्वचनत या उस विधि की भागरूप रूढि 


(्ख 


असरपाककशनरी 


दत्तक-प्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, १९५६ ५३३ 


या प्रथा, जो कि इस अधिनियम के आरम्भ होने से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, 
ऐसी किसी बात के बारे में प्रभावशून्य हो जायगी जिसके लिए कि इस अधि- 
नियम द्वारा उपबन्ध किया गया है; 

(ख) कोई अन्य विधि, जो कि इस अधिनियम के आरम्भ होने से अव्यवहित पूर्व 
प्रवत्त थी, वहाँ तक प्रभाव-शून्य हो जायगी जहाँ तक कि वह इस अ्रधिनियम में 
अन्तविंष्ठ उपबन्धों मे से किसी से असगत है । 
संहिताकरण में केवल एकत्रीकरण (प्रवृत्त नियमों का) नही, अपितु साथ ही 

साथ उनका संशोधन एवं नवीन नियमों का समावेष्टन भी होता है। फलतः जिन बातों 

के लिए किसी संहिताबद्ध कानून में उपबन्ध मौजूद हो उनका निर्णय मात्र सगत विधि 
के आधार पर ही किया जायगा। संहिताकरण में पुरातन कानून का रूपभेद और 
परिवर्तन होना अनिवारय होता है। महत्वपूर्ण रूपभेद या परिवर्तन के बावजूद पुरातन 
कानून का निर्णय-कर्म में आश्रय नहीं लिया जा सकता | ज्ञातव्य है कि मौलिक विधि 
का भूतलक्षी प्रभाव नहीं माना जाता है, जब तक अभिव्यक्त रूपेण ऐसा उपबन्धित 
न हो। भ्रतः सामान्यतः यह अधिनियम उन्ही तथ्यों या वाद-मूलों पर प्रयोज्य है 
जिनका प्रादुर्भाव इसके आरम्भ के पदरचात्‌ हुआ हो । 
अध्याय २ 


वत्तक-ग्रहेण था पुत्रीकरण 
धारा ५, दत्तक-प्रहण इस अध्याय द्वारा विनियसित होगा--(१) किसी हिन्दू के 
द्वारा या निमित्त कोई दत्तक-ग्रहण इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ इस 
अध्याय में अन्तविंष्ट उपबन्धों के अनुकूल किये जाने के सिवा नही किया जायगा 
और उक्त उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई दत्तकन्ग्रहण शून्य होगा। 
(२) ऐसे किसी दत्तक-ग्रहण से, जो शून्य है, न वो दत्तक-ग्रहीता परिवार में ऐसे व्यक्ति 
के पक्ष मे किसी ऐसे अ्रधिकार का सर्जन होगा जिसे कि वह दत्तकग्रहण के 
कारण अर्जित करने के सिवा अर्जित नही कर सकता था और न उसके अपने 
जन्म के परिवार के किसी व्यक्ति के अधिकार ही विनष्ट होंगे । 
वाक्य “इस अधिनियम के प्रारम्भ के पदरचात्‌” अधिनियम की भूतलक्षिता को 
धर्जित करता है। अधिनियम के आरम्भ के पूर्व किये गये पुत्रीकरण सम्बन्धी मामले 
पुरातन हिन्दू ला के आधार पर निर्धारित होंगे। परचात्‌ वाले पृत्रीकरण पर मात्र 
यह अधिनियम प्रयोज्य है । पुरातन यह नियम याद रखना चाहिए-- 
गोत्ररिक्ये जनयितुन हरेंदत्रिसः सुतः॥ 
गोत्र रिक्यानुगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा॥ (सनु० ९,१४२) 
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इसी नियम को उपधारा (२) ने समाविष्ट किया है । 
धारा ६, मान्य दत्तक-प्रहण सम्बन्धी अपेक्षाएँ---जब तक कि-- 
(१) दत्तक-अह्ीता व्यक्ति दत्तक-ग्रहण करने की सामथ्यं और साथ ही अधिकार न 
रखता हो; 
(२) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामथ्य॑ न रखता हो; 
(३) व्यक्ति दत्तक-ग्रहण द्वारा लिये जाने योग्य न हो; और 
(४) दत्तक-ग्रहण इस अध्याय में वर्णित अ्रन्य शर्तों के झनुवर्तत में न किया गया हो; 
कोई दत्तक-ग्रहण मान्य नहीं होगा । 
इन चार शर्तों को पूरा किये बिना, कोई पुत्रीकरण वैव नहीं हो सकता, यदि 
वह इस अधिनियम के आरम्भ के परचात सम्पन्न किया गया हो। शर्त (१) की अपेक्षा 
धारा ७ व धारा ८ में विहित है। शर्ते (२) की अपेक्षा धारा ९ में विहित है। थे 
तीन धाराएँ जनक एवं पालक माता-पिताओं की क्षमता से सम्बद्ध हैं। शर्त (३) 
की अपेक्षा धारा १० में दी' हुई है जो दत्तक की अहता से सम्बद्ध है। शर्ते (४) की' 
भ्रपेक्षा के लिए देखिए धारा ११, जो दत्तक ग्रहण क्रिया के अनिवार्य विवरण 
बतलाती है । 
धारा ७, हिन्दू पुरुष की दत्तक-प्रहण हारा लेने की सामथ्यं---जों कोई हिन्दू पुरुष 
स्वस्थ चित्त वाला है और अ्वयस्क नहीं है, उसे यह सामश्य प्राप्त होगी कि 
वह दत्तक-प्रहण द्वारा पुत्र या पृत्री ले ले। 
परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित है तो जब तक पत्नी ने पूर्ण रूप से तथा 
अन्तिम रूम से संन्यास ने के लिया हो, या वह हिन्दू न रही हो, या सक्षम 
क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय ने उसकी बाबत यह घोषित न कर दिया 
द्रो कि वह विक्षत चित्त की है, तब तक वह अपनी पत्नी की सम्मति के बिना 
दत्तक-ग्रहण नहीं करेगा । 
व्यास्या--यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियाँ दत्तक-प्रहण के समय जीवित 
हे तो जब तक कि पृ्व॑वर्ती परन्तुक में उल्लिखित कारणों में से किसी के लिए 
उनमें से किस्ती की सम्मति अनावश्यक न हो, सब पत्तियों की सम्मति आव- 
इयक होगी । 
प्राचीन हिन्दू विधि के अधीन कोई व्यक्ति पुत्री को गोद नहीं ले सकता था। 
पहली वात यह है कि इस धारा ने पुत्री का दत्तक-ग्रहण भी अ्धिक्ृत कर दिया है। 
इस अधिनियम ने यह एक नयी बात पैदा कर दी है। दूसरे, धारा के परन्तुक ने पत्नी 
या पत्नियों की सम्मति पर बहुत बल दिया है।यह इस माने मे एक नयी बात है कि 
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'पहले पत्नी की सम्मति अभिव्यक्त रूपेण अनिवार्य नही थी, और इस माने में नयी वास 
नहीं है कि अनुष्ठान मे जीवित पत्नी की उपस्थिति पहले भी अवेक्षित थी। उसकी 
उपस्थिति में ही उसकी सम्मति सन्निहित थी। इस धारा म भी सम्मति के लिए यह 
नहीं कहा गया है कि उसको अभिव्यक्त होना चाहिए, श्रर्थात्‌ पहले की भाँति पत्ती 
की सम्मति आज भी उसके साझे में सन्नि.हत हो सकती है। दत्तक-ग्रहीता की वयस्कता 
और चित्त की सुस्थता वाली जो शर्ते पहले थी वही इस धारा में मौजूद है।। चित्त 
की सुस्थता का मतलब इतनी बुद्धि से हैं कि दत्तक-ग्रहीता अपने कर्म करे प्रक्रिप्राय, 
गुण, लक्षण, फल को समझ सके। 


धारा ८, हिन्द नारी की दत्तक-ग्रहण की साम्थ्यं---जो कोई हिन्दू वारी-- 
(क) सुस्थ चित्त वाली है, 
(ख) अ्रवयस्क नही हैं, और 
(ग) विवाहित नही है, या यदि विवाहित है, तो उसका विवाह भग कर दिया गया 
है, या जिसका पति मर चुका है या पूर्ण रूप से और अ्रन्तिम रूप से सन्‍्यास के 
चुका है, या हिन्दू नहीं रहा है, या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय ने 
उसे विकृत चित्त का घोषित कर दिया है, ; 
वह पृत्र या पुत्री को दत्तक-ग्रहण द्वारा छेने की सामथ्यं रखती है। 
पुरातन हिन्दू विधि, (विधवा) पत्नी को छोडकर किसी नारी को गोद वैठाने 
के निमित्त अधिकृत नहीं करती थी। पत्नी को पुत्र का, न कि पुत्री का, दत्तक-अहृण 
अनुज्ञात था और वह पति के, न कि अपने लिए, गोद छे सकती थी। इसके अतिरिक्त 
हिन्दू विधि की अधिकांश उपशारूशओं में पत्नी पति की अ्रभिव्यक्त आज्ञा के विना गोद 
नहीं छे सकती थी। इन सव तियमों में आमूल परिवतंन कर दिया गया है। अ्रव हर 
एक नारी गोद ले सकती है, वह चाहें कुमारी, विधवा, विवाह-भगिनी, तलाक-प्राप्ता 
हो, या ऐसी सधवा हो जिसका पति अहिल्दू या संत्यासी बन गया हो, या सक्षम अदालत 
बुपरा पागल घोषित कर दिया गया हो । वह इच्छानुसार अपने लिए भी गोद ले सकती 
है। चूँकि हिन्दू उत्तराधिकार अधितिबमानुसार नारी दायादा अखण्ड स्वामित्री बन 
गयी है, अत' उसको दत्तक-ग्रहण का स्वतंत्र अधिकार मिलता स्वाभाविक ही है। व 
चाहे तो बालक को गोद छे या बालिका को। धारा ११ (7) व (7) के प्रकाश में 
इस धारा का मनन करने से यह भासित होता है कि नारी पृत्र को भी गोद के सकती 
है और पुत्री को भी। जिस किसी को भी वह गोद लेगी वह औरसता का हक पायेगा । 
प्रुत: गोद लिया हुआ व्यक्ति पति का भी पुत्र (या पुत्री) बेस जायगा। इस स्थल पर 
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इस प्रश्न पर विचार करना वृथा है कि क्‍या इस प्रकार का दत्तक व्यक्ति पूर्वजों को 
आध्यात्मिक कल्याण पहुँचा सकेगा, क्योंकि यह शंका व्यवहारविधि के बाहर है। 
घारा ९, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति--(१) बालक के माता |या पिता या 

संरक्षक के सिवा कोई व्यक्ति बालक को दत्तक देने की' सामरथ्यं नहीं रखेगा। 
(२) यदि पिता जीवित हो, तो उपधारा (३) के उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए, केवल 
उसे ही दत्तक देने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक कि माता ने पूर्ण रूप से' 
और, अ्रन्तिम रूप से संन्यास नहीं ले लिया है, या वह हिन्दू नहीं रही है, या 
सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय ने उसकी बाबत यह घोषित न कर दिया 
हो कि वह विक्ृत चित्त की है, ऐसा श्रधिकार माता की सम्मति के बिना प्रयोग 
में नहीं लाया जा सकेगा। 
यदि पिता मर चुका है या पूर्णरूप से और अन्तिम रूप से संन्यास ले चुका हैं 
या हिन्दू वहीं रहा है या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय ने उसकी ब्यबत 
यह घोषित कर दिया है कि वह विक्रत चित्त का है, ती माता बालक को गोद 
दे सकेगी । 
(४) जब कि माता और पिता दोनों मर चुके हैं या पूर्ण रूप से और अन्तिम रूप से 
संन्यास ले चुके है या सक्षम अधिकार के किसी न्यायालय ने उनकी' बाबत यह 
घोषित कर दिया है कि वे विक्वत चित्त के है, तो बालक का संरक्षक (चाहे वह 
वसीयती संरक्षक हो या किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित सरक्षक हो) 
न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से बालक को दत्तक दे सकेगा। 
न्यायालय किसी सरक्षक को उपधारा (४) के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व इस' 
बात को ध्यान में रखकर कि बालक की आयु और समझ-बूझ कितनी है, दत्तक 
दिये जाने के सम्बन्ध में बालक की इच्छा पर विचार करके अपना यह समाधान 
कर लेगा कि दत्तक दिया जाना बालक के लिए कल्याणक र होगा या नहीं और 
दत्तक देने के प्रतिफलस्वरूप ऐसी किसी देन या पुरस्कार के सिवा, जैसी या 
जैसा न्यायालय मंजूर करे, कोई देन या पुरस्कार प्राप्त या प्राप्त करने के लिए 
करार न तो अन्‌ ज्ञा के लिए आवेदक ने की या किया है और न किसी व्यक्त 
ने आवेदक को की है या दिया है और न ही करने या देने के लिए करार 
उससे किया है। 
व्याख्या--इस धारा के प्रयोजनों के लिए-- 

(४) “माता” और “पिता” शब्दों के अन्तर्गत दत्तक-ग्रहीता माता और 

. दत्तक-ग्रहीता पिता नहीं है, और 
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(४) न्यायालय से ऐसा नगर व्यवहार न्यायालय या जिला न्यायालय अभिप्रेत है 
जिसके क्षेत्राधिकार्‌ की स्थानीय सीमाओं के अन्दर दत्तक लिया जाने वाला बालक 
मामूली तरह से निवास करता है। 
इस धारा ने विषय-सम्बन्धी प्राचीन हिन्दू विधि में कोई खास रूपभेद या परिवर्तन 

नहीं किया है। इतना सुधार उसने अवश्य किया है कि माता-पिता के अभाव अयवा 
अक्षमता की दशा में बालक या बालिका के स्वार्थ का जिसमें हास न होने पाये, इस- 
लिए अदालत अपना समाधान कर लेने के बाद सरक्षक को गोद देने की अनुज्ञा दे सकती 
है। व्याख्या ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पालक माता-पिता दत्तक को गोद 
तही दे सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दो बार पृत्रीकरण नही हो सकता। सौतेले 
माँ-बाप भी गोद देने के लिए सक्षम नही माने जा सकते। ऐसे व्यक्तिश्नों को अदालत 
की अनुज्ञा प्रप्त करनी चाहिए। इस प्रकार के आवेदन का निर्णय करने में शिशु के 
कल्याण का सर्वोपरि ध्यान अदालत को रखना चाहिए। उपधारा |(५) में व धारा 
१७ में दत्तक-ग्रहण के निमित्त प्रतिदेय का लेना या देना या तय करना वर्जित है। 
किन्तु वह निषेध दत्तक-ग्रहण के पक्षकारों के लिए।विहित है। ऐसे प्रतिदेय से लाभा- 
न्वित होना शिशु के लिए नही मना है। 

धारा १०, दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति--उस सूरत के सिवा कोई व्यक्ति दत्तक 
लिये जाने के योग्य न होगा या होगी जिसमें कि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती 
है, अर्थात्‌-- 

(४) वह हिन्दू है, 

(४) वह पहले से ही दत्तक नही लिया गया या ली गयी है, 

(४7) जब तक कि पक्षकारों पर लागू होने वाली कोई ऐसी रूढि या प्रथा न हो, जो 
विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है, वह विवाहित 
नही है, 

(१४) जब तक कि पक्षकारो पर लागू होने वाली कोई ऐसी रूढि या श्रथा न हो, जो 
ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पन्‍्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, दत्तक लिया जाना 

. अनुज्ञात करती है, उसने पन्‍्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है । 
दत्तक विषयक प्राचीन कानून की इस शाखा पर प्रान्तीय हाई कोर्टों में जो पार- 
स्परिक मतभेद था, उसको मिटाकर इस धारा ने एक सरल एवं एकसम नियम सारे 
भारत के लिए स्थापित कर दिया है। उसने कतिपय महत्वपूर्ण परिवतंन कर दिये हैं। 
यथा कोई हिन्दू बिना जाति-प्रजाति के भेदभाव के गोद बैठा लिया जा सकता है। 
बालिका भी गोद बैठ सकती है। खण्ड (7) तो प्राचीन नियम को ही दोहराता 
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है। खण्ड (#) व (7ए) पारस्परिक विरोधी मतों का सन्तुलन करके एकरूपता को 
प्रतिष्ठित करते है, और साथ ही प्रथा को आधिपत्य प्रदान करते हैं। प्राचीन कानून 
में पृत्री के पुत्र, बहन के पुत्र, मौसी के पृत्र दत्तक-ग्रहण के लिए प्रतिबद्ध वातेदार माने 
जाते थे। अ्रव ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध प्रयोज्य नहीं रहा है। 

घारा ११, मान्य दत्तक-ग्रहण की अन्य शर्तें--प्रत्येक दत्तक-ग्रहण में निम्नवर्ती शर्ते” 
प्री होनी चाहिए--- 

(+) यदि दत्तक-प्रहण पुत्र का है, तो जिस पिता या माता ने दत्तक-ग्रहण किया हैं उस 
दत्तक-प्रह्दीता पिता या माता का कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का 
पुत्र (चाहे वह औरस--रक्त नातेदारी से हो या दत्तक-प्रहण से) दत्तक-ग्रहण 
के समय जीवित न हो; 

(४) यदि दत्तक-ग्रहण पुत्री का है, तो जिस पिता या माता ने दत्तक-प्रहण किया हे 
उस दत्तक-ग्रहीता पिता या माता की कोई हिन्दू पुत्री या पुत्र की पुत्री (चाहे 
वह औरस--रकक्‍्त नातेदारी से हो या दत्तक-ग्रहग से) दत्तक-ग्र हूण के समय 
जीवित न हो। 

(80) यदि दत्तक-प्रहण किसी पुरुष द्वारा किया जा रहा है और दत्तक-प्रहीत व्यत्रित 
नारी है, तो दत्तक-ग्रहीता पिता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम 
से कम इक्कीस वर्ष बड़ा ढ़ोना चाहिए, 

(3ए) यदि दत्तऊ-ग्रहण किसी नारी द्वारा किया जा रहा है और दत्त क-ग्रहीत व्यक्ति 
पुरुष है, तो दत्तक-ग्रहीता माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम 
से कम इकक्‍्कीस वर्ष बडी होनी चाहिए, 

(ए) एक ही वालक एक साथ दो या दो से अझक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया 
जा सकेगा, 

(शा) दत्तक लिया जाने वाला बालक सम्पुक्त जनकों या संरक्षक हारा था उनके 
प्राधि कार के अधीन अपने जन्म के परिवार से अपने दत्तक-ग्रहण वाले परिवार 
को हम्तान्तरित करने के झ्राशय से वास्तव में दत्तक लिया और दिया जाता 
चाहिए । 

परन्तु दत्तक-होम किया जाना किसी दत्तक-पग्रहण की मान्यता के लिए 

आवश्यक नहीं होगा । 
खण्ड १ के प्रकरण १५ में दत्तक-ग्रहण के उद्देश्य बताये गये है। चूँकि औरस 
पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र का अस्तित्व दोनों (लौकिक, पारलौकिक या अभ्राध्यात्मिक ) उद्देश्यों 
की पूर्ति करने वाला होता है, अ्रतः इन भ्रात्मजों को विद्यमनता पुत्रीकरण का निपेत्र 
करती है। इसी पुरातन नियम की खण्ड () में पुनरक्ति की गयी है। खण्ड 
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(7) वाला नियम दोनों दशाओओं मे प्रयोज्य है; चाहे दत्तक-ग्रहण पुरुष करे या स्त्री। 
इस खण्ड में उपरोक्त आत्मजों से संलग्न शब्द “हिन्दू” है। आशय यह है कि यदि 
वे आत्मज विधर्मी हो चुके है, अथवा सनन्‍्यास के चुके हैं, तो उनका मात्र कायिक 
भ्रस्तित्व पत्रीकरण को अभ्रकृृत नहीं करेगा। इसी खण्ड में कोष्ठक से घिरा जो वाक्य 
“चाहे वह औरस नातेदारी से हो या दत्तक-ग्रहण से” आया है, उसका आशय यह है 
कि जारज आत्मजों का अस्तित्व पृत्रीकरण का वाधक नहीं होता। किन्तु ऐसी 
जारज सनन्‍्तति की विद्यमानता बाधक हो जायगी, जिस पर “हिन्दू मैरेज ऐक्ट १००ए०” 
की धारा १६ लाग्‌ हो, क्योंकि उस धारा के प्रभाव से वह औरस के वराबर मानी 
जाती है। फिर भी यदि वह या दत्तक विधर्मी या सनन्‍्यासी हो चुके हों तो विपरीत 
परिणाम पैदा होगा। इस खण्ड में पुत्री या पौत्री (औरस या दत्तक) की विद्यमानता 
पुत्र के दत्तकग्रहण मे बाधक नहीं हो सकती । नवीन कानून पूत्र व पृत्री के एक साथ 
पृत्नीकरण को वर्जित नही करता। औरस पूृत्र के होते हुए भी हिन्दू पृत्री को गोद 
ले सकता या के सकती है; विलोमतः औरस या दत्तक पृत्री के होते हुए भी हिन्दू 
पुत्र को गोद ले सकता या सकती है। 

खण्ड (7) पूर्वगामी खण्ड के तद्गप है। हिन्दू पुत्री को गोद तभी ले सकता या 
सकती है, जब उसकी पुत्री या पौत्री (औरस या दत्तक) जीवित न हो। पृत्र-भौत्री की 
विधमंता और सनन्‍यास (ससार-त्याग) का वही प्रभाव होता है जो मृत्यु का। “हिन्दू 
मरेज ऐक्ट की धारा १६ भी अपना वही प्रभाव रखती' है जो ऊपर कहा गया है। 
अन्यथा जारज पुत्री-पौत्री की विद्यमानता पृत्रीकरण में बाधक नहीं हो सकती। 

खण्ड (7) व (77) नितान्‍त नवीन नियम है। दोनों खण्ड आ्रायू में इक्कीस 
वर्ष के अन्तर को नियत करते है। यह अन्तर निरंकुश लगता है। कोई हेत या 
सिद्धान्त दिखाई नहीं पड़ता। 

खण्ड (४) प्राचीन नियम की पुनरुक्ति है। यह द्यामुष्यायण को वर्जित करता 
है। इसमें प्रयुक्त बालक” शब्द के अन्तर्गत बालिका भी माननी चाहिए। 

खण्ड (५४) एक तरफ तो इस प्राचीन नियम की पूनरुक्ति करता है कि हस्ता- 
न्‍्तरण के आशय से दत्तक का लेना और देना पृुत्रीकरण की सारभूत और अनुपन््य 
क्रिया होती है, दूसरी तरफ इस प्राचीन नियम का विखण्डन करता है कि दत्तक-हवन 
एक अनिवार्य भ्रनुष्ठान या धार्मिक कर्मकाण्ड है। जनक एवं पालक माता-पिता की 
स्वतत्र सम्मति को विधिपूर्ण दत्तक-ग्रहण का अभिन्न श्रंग समझना चाहिए और उसी 
प्रकार से एक ऐसे ग्राह्म दत्तक व्यक्ति की सम्मति को भी, जो सदसद्‌ विवेक प्राप्त 
कर चुका है। 
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धारा १२, दत्तक-ग्रहण के परिणाम---दत्तक-ग्रहीत बालक की बाबत यह समझा जायगा 
' कि दत्तक-ग्रहण की तारीख से वह अपने दत्तक-ग्रहीता पिता या माता का समस्त 
प्रयोजनों के लिए बालक है और यह समझा जायगा कि उस बालक के अपने 
जन्म के परिवार के साथ के समस्त सम्बन्ध ऐसी तारीख से टूट गये हैं और 
उनका स्थान उन सम्बन्धों ने ले लिया है जो कि दत्तक-अहीता परिवार में 
दत्तक-ग्रहण के कारण सुष्ट हुए है। 
पत्ता 
(क) यह बालक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नही कर सकेगा जिससे कि यदि 
वह अपने जन्म के परिवार में ही बना रहा होता तो वह विवाह न कर सकता। 
(ख) जो कोई सम्पत्ति दत्तक लिये गये बालक मे दत्तकग्रहण के पूर्व निहित हो गयी 
थी, अपने जन्म के परिवार के नातेदारों के भरण-पोषण करने के आभार सहित 
ऐसे आभारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व 
से संलग्न है, ऐसे व्यक्ति मे निहित बनी रहेगी । 
(ग) जो सम्पदा किसी व्यक्ति मे दत्तकग्रहण के पूर्व निहित हो गयी है, दत्तक बालक 
किसी व्यक्ति को उस सम्पदा से अनिहित नही करेगा । 

यह एक कानूनी कल्पना है कि पुत्रीकरण की मिति से जनक-परिवार के साथ 
दत्तक के सारे बन्धन टूट जाते है और पालक परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। भ्रतः 
दत्तक अपने पालक माता-पिता के!औरस पुत्र की पदवी “समस्त प्रयोजनों के लिए” 
प्राप्त कर लेता है। यह एक व्यापक नियम है, जैसा कि प्रकरण १५ (खण्ड १) 
में बताया जा चुका है। 'उसी प्रकरण मे इसके अ्रपवाद भी बताये गये थे। इस धारा 
ने उन अपवादों को निराकृत कर दिया है और समस्त प्रयोजनों के लिए दत्तक को 
आऔरस के समान कर दिया है। उत्तराधिकार एवं विभाजन ही सामान्यतः मुख्य प्रयो- 
जन होते है। 

“हिन्दू मे रेज ऐक्ट” की धारा ३ की व्याख्या और धारा ५ के खण्ड (79) व (५) 
ने प्रतिषिद्ध डिग्रियों एवं सपिण्ड नातेदारी के निषेधों को औरस की तरह दत्तक पर 
भी लागू कर दिया है। उसी नियम को इस धारा के परन्तुक के खण्ड (क ) में समा- 
हिंत किया गया है। परन्तुक का खण्ड (ख) दायभाग के इस नियम को समाहित करता 
है कि जो सम्पत्ति उत्तराधिकार के द्वारा, हिवा के द्वारा, स्वयमर्ज न के द्वारा दत्तक-प्रहण 
के पूर्व दत्तक में निहित हो चुकी थी, वह पुत्रीकरण के फलस्वरूप वियुक्त नहीं होगी। 
मिताक्षरा-प्रशासित प्रदेशों में इस प्रइत पर जो थोड़ा-बहुत मतभेद था, उसको मिठा- 
कर इस खण्ड ने सारे देश के निमित्त एक समानरूप वाले नियम को विहित कर दिया 
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है। सम्पदा वियुक्त तो नहीं होगी, किन्तु वह भरण-पोषण के भार से विमक्त भी 
नहीं हो सकती जो उससे संलग्न रहा हो। 

प्रकरण १५ में सविस्तर बताया गया था कि पृत्रीकरण के फलस्वरूप किन 
दशाओं में दूसरों में निहित हो चुकी हुईं सम्पदा निहित बनी रहेगी. और किन दशाश्रं 
में वह अनिहित हो जायगी। उन नियमों की विविधता से जो कठिनाइयाँ पैदा हो 
जाती थीं वे भी बतलायी गयी थीं! नियमों को सरल एवं एकरूप बनाकर उन कठि- 
नाइयों के निवारणार्थ इस धारा के परन्तुक (ग) की रचना की गयी है। दत्तक-ग्रहण 
कें पूर्व जो सम्पदा अन्य व्यक्तियों में निहित हो चकी है उसको दत्तक पत्र या दत्तक 
पुत्री वियुक्त नहीं कर सकते। अर्थात्‌ वह सम्पत्ति जहाँ पहुँच चुकी थी वहीं की हो 
गयी। खण्ड (ग) के अग्रेजी रूप में क्रिया शैल नाट डाइवेस्ट” का प्रयोग हुआ है 
जो समाज्ञापक है, विवेकात्मक नहीं है। हिन्दी रूप में! भी “अनिहित नहीं करेगा” 
शब्दों का प्रयोग इसी बाध्यकर आशय को व्यक्त करता है। याद रहे कि यह खण्ड 
दत्तक के उन हकों को प्रभावित नहीं करता जो उसको संयुक्त सम्पदा के हस्तान्तरण 
को उत्सादित कराने के विषय में हों। 


श्वारा १३, दत्तक-ग्रहीता जनकों को अपनी सम्पत्तियों के व्यय का अधिकार-... 
किसी' दत्तक-ग्रहीता माता या पिता की जो शक्ति अपनी सम्पत्ति को श्रपने 
जीवनकाल में इच्छापत्र से या हस्तान्तरण द्वारा व्ययित करने की है, उससे 
प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए वे दत्तक-ग्रहण से वंचित नहीं हो जाते । 


यह प्राचीन नियम था कि पालक माता-पिता द्वत्तक-अहण के फलस्वरूप अपनी' 
निजी सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने या उसकी वसीयत खिखने- के अधिकार से वंचित 
नहीं होते। मिताक्षरा का यह नियम भी स्मरणीय है कि संयुक्त परिवार का सदस्य 
जब गोद ले लेता है तो दत्तक को औरस की भाँति हस्तान्तरण को उत्सादित कराने 
का हक पैदा हो जाता है। यह धारा उन प्राचीन नियमों में कोई हेर-फेर नहीं करती' 
है। यह स्पष्टतया यह भी विहित करती है कि यदि दत्तकग्रहण वाले पक्षकारों के बीच' 
कोई अनुबन्ध उक्त अधिकार के विषय में हो गया हो, तो पालक माता-पिता उस 
इकरार से बढ्ध होते है। 


घारा १४, कुछ अवस्थाओं में दत्तक-प्रहीता मारता का अववारण-- (१) जहाँ कि 
वह हिन्दू, जिसकी पत्नी जीवित है, किसी बालक का दत्तक-प्रहण करता है वहाँ 
उसकी पत्नी दत्तक-ग्रहीता माता समझी जाती है। 


(२) जहाँ कि दत्तक-प्रहण एक से अधिक पत्नियों की सम्मति से किया गया है वहाँ 
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उनमें से सबसे पूर्व विवाहित दत्तक-ग्रहीता माता समझी जायगी और अ्रन्य 

सौतेली माता समझी जायेंगी। 

(३) जहाँ कि विधुर या कुमार किसी बालक का दत्तक-प्रहण करता है, वहा ऐसी 
कोई पत्नी, जिससे वह तत्पश्चात्‌ विवाह करता है, दत्तक' बालक की सौतेली 
माता समझी जायगी। 

(४) जहाँ कि विधवा या अविवाहित नारी किसी बालक का दत्तक-प्रहण करती है, 
वहाँ वह पति, जिससे वह तत्पश्चात्‌ विवाह करती है, दत्तक बालक का सौतेला 
पिता समझा जायगा । 
यह धारा कोई बड़ा महत्व नहीं रखती है। उपधारा (१) हिन्दू ला के इस 

सामान्य नियम को समाहित करती है कि पालक पिता की' पत्नी दत्तक शिशु की पालक 
माता वन जाती है। उपधारा (२) की उपादेयता अब क्या है, क्योंकि बहु-विवाह 
तो वजित हो चुका है | सबसे जेठी पत्नी को पालक माता की पदवी एवं हक मिलेंगे । 
ग्रन्य पत्नियों क। पदवी सौतेली माता की और हक सोतेली माँ के समान मिलेंगे। उप- 
धारा (३) व (४) उस दशा के लिए उपबन्ध करती हैं जब पति-रहित या पत्नी रहित 
व्यक्ति दत्तक-प्रहणानन्तर अपना विवाह अनुष्ठित कर छे। यदि दत्तक-ग्रहीत। व्यक्ति 
पुरुष है, तो पर-विवाहिता पत्नी दत्तक की पालक-माता की नहीं, मात्र सौतेली माता 
की पदवी पायेगी। यदि दत्तक-ग्रहीता व्यक्ति नारी हो, तो पर-विवाहित पति' दत्तक 
के पालक-पिता की नही, मात्र सौतेले पिता की पदवी' पायेगा। इस धारा का महत्व 
तब प्रतीत होता है, जब उक्त प्रकार के माता या पिता के मरने के श्रनन्तर, उसके 
उत्तराधिकार के प्रइन का अ्रवधारण करना पड़ता है। यह महत्व हृदयंगम कराने के 
लिए माननीय मुल्ला प्रणीत “हिन्दू ला” (१२वाँ सं०) के पृष्ठ १०७७ में दिये हुए 
निम्नोक्त दृष्टान्त साहाय्यप्रद होंगे । 

(१) एक विधुर अ पहले क को दत्तक लेता है और फिर ख को पत्नी बनाता 
है। ख के मरने के बाद हि० सक्सेशन ऐक्ट” की धारा १५ (१) (क) के अनुसार ' 
के और अ उसके दायाद होते; यदि ख क की सगी या पालक माता होती। किन्तु 
सौतेली माता होने के कारण ख का दायाद क नहीं होगा। पति के नाते ख का एकल 
उत्तराधिकारी अ बन जायगा। 


(२) एक कुमारी स्त्री अ पहले क को अपनी दत्तक-पुत्री के रूप में गोद लेती 
है भौर फिर ख से ब्याह कर लेती है। अ के एक पुत्र ग पैदा होता है और तब ख' 
मर जाता है। ख न तो सगा और न पालक पिता है क का। वह क का केवल सौतेला 
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पिता है। श्रतः ख की उत्तराधिकारी क नहीं है। ख की सारी सम्पत्ति आ और ग 
को मिलेगी । 
भारा १५, मान्य दत्तक-ग्रहण अपखण्डित न किया जायगा--जो दन्तक-ग्रहण सान्यता- 
पूवंक किया गया है वह दत्तक-ग्रहीता माता या पिता द्वारा या किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा अपखण्डित नही किया जा सकेगा और न दत्तक वालक या बालिका 
अपनी ऐसी हैसियत को छोड़ सकेगा या सकेगी और न अपने जन्म के परिवार 
में वापस जा सकेगा या सकेगी । 
ज्ञातव्य है कि दत्तक-भग का निषेध मान्यतापूर्वक किये गये दत्तक-ग्रहण पर 
लागू होगा, न कि अवध पृत्रीकरण पर। दत्तक पुत्र या पुत्री के अपने जनक परिवार 
के साथ सारे बन्धन और ग्रन्थियाँ विघटित होने के बाद फिर नही जुड़ सकते, चाहे 
जितनी प्रबल आकांक्षा किसी को क्‍यों न हो, चाहे जितना प्रयास वन्धनों को जोड़ने 
का कोई क्‍यों न करे। उसी तरह से पालक परिवार के साथ उसके वन्धन इतनी दृढता 
से जकड़ जाते है कि फिर तोड़े नही दूटते और खोले नहीं खुलते। यह अखण्डनीयता 
नातेदारी से सलग्न होती है, न कि सम्पत्ति के स्वामित्व से। और प्रभुभों की भाँति, 
एक दत्तक व्यक्ति भी पायी हुई सम्पत्ति से मूँह मोड़ सकता है, उसका अध्यर्पण कर 
सकता है। प्राचीन नियम भी एतद्ठत थे । 
धरा १६, दत्तक-ग्रहण से सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के सम्बन्ध में उपधारणा---.- 
जब कभी तत्समय-प्रवत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसा कोई दस्तावेज, 
जिसकी बाबत यह प्रकटतः अभिप्रेत हैं कि वह किये गये दत्तकग्रहण का अभि- 
लेख है और वह दत्तक रूप से बालक को देने व लेने वाले व्यक्ति द्वार। हस्ता- 
क्षरित है, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय, तव न्यायालय यह उप- 
धारणा करेगा कि जब तक और यदि दत्तकग्रहण असिद्ध न कर दिया जाय, वह 
इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुवर्तन में किया गया है । 
धारा के अंग्रेजी रूप मे पूर्व-धारणा की क्रिया को शैल” के साथ जोड़ा गया है। 
सहायक क्रियां शैल” की सलग्नत। मूल क्रिया को अनुपेक्ष्य बल प्रदान कर देती है। 
श्रर्थात्‌ निदेशित पूर्व-धारणा करने के लिए अदालत बद्ध होती है। पुत्नरीकरण की रजिस्ट्री 
कराना बाध्यकर नही है। तथापि उसकी उपादेयता सन्देहातीत है, जैसा कि इस धारा 
में प्रदर्शित किया गया है। रजिस्ट्री दस्तावेज को देखकर अदालत को यह पृ्व-धारणा 
कर लेनी पड़ जाती है कि पुत्रीकरण मे इस अधिनियम द्वारा विहिंत विधि एवं नियमों 
का पालन व समनुरूपण किया गया है। रजिस्ट्री दस्तावेज से दत्तकग्रहण का प्रमाण 
सुकर व सुगम पड़ जाता है; क्योंकि अन्यथा, सामान्य उत्तराधिकारी क्रम में विक्षोभ 


ह। 
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तथा व्यवधान पैदा करने वाली दत्तक-प्रणाली का कठोर व त्रुटि-रहित प्रमाण अ्रभी- 
प्सित होता है। किन्तु यह न होगा कि रजिस्ट्री-कृत दस्तावेज वस्तुतः गोद लेने व 
देने के प्रमाण से किसी को अ्रभिमुक्त कर सकता है। 

बारा १७, कुछ देनों का प्रतिषंध--- (१) किसी व्यक्ति के दत्तक-पग्रहण के प्रतिफल- 
स्वरूप कोई देन या अन्य पुरस्कार कोई व्यक्ति न तो प्राप्त करेगा और न प्राप्त 
करने के लिए करार करेगा, और न ही कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 
कोई ऐसी देन करेगा या पुरस्कार देगा या करने या देने के लिए करार करेगा 
जिसका प्राप्त करना इस धारा द्वारा प्रतिषिद्ध है। 

यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह 

ऐसे कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डनीय होगा । 

इस धारा के अधीन कोई अभियोजन राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा 

तन्निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित न 
किया जायगा । 

लोककल्याण नीति के सिद्धान्त पर बाल-बच्चों का क्रय-विक्रय अ्रवांछनीय होता 
है। लोभग्रस्त माता-पिता दण्ड के भय से दत्तक-ग्रहण में सौदेबाजी न करें इसी अ्रभि- 

प्राय से इस धारा की रचना की गयी है। 


(२ 
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अध्याय ३ 
भरण-पोषण 


घारा १८, पत्नी का भरण-पोषण-- (१) हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम 
के आरम्भ के पूर्व या परचात्‌ ब्याही गयी हो, झपने जीवन काल में अ्रपने पति 
से भरण-पोषण पाने के लिए हकदार इस धारा के अधीन रहते हुए होगी । 

(२) हिन्दू पत्नी अपने भरण-पोषण के अपने दावे को खोये बिना अपने पति से पृथक्‌ 
रहने के लिए उस सूरत में हकदार होगी जिसमें कि,--- 

(के) उसका पति अभित्यजन का, श्रर्थात्‌ युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी 
सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या कामतः 
उसकी उपेक्षा करने का दोषी है, 

(ख) उसका पति उसके साथ ऐसी' करता का व्यवहार कर चुका है जिससे उसके 
अपने मन में इस बात की' युक्तियुक्त श्राशंका पैदा हो गयी है कि मेरे लिए 
अपने पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा, 
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(ग) उसका पति उम्र कुष्ठ से पीड़ित है, 
(घ) उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, 
() उसका पति उसी मकान में, जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है, कोई उप- 
पत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में निवास करता है, 
(च)_ उसका पति कोई अन्य धम ग्रहण करने के कारण हिन्दू नही रहा है, 
(छ)_ उससे पृथक्‌ होकर रहने को न्यायानुमत करने का कोई श्रन्य कारण है। 
(३) यदि कोई हिन्दू पत्नी असती है या किसी अन्य धर्म को ग्रहण करने के कारण 
हिन्दू नही रहती है, तो वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण-पोषण 
प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी । 
पत्नी का भरण-पोषण करना हिन्दू पति का एक वैधिक कर्तव्य है, जो पति- 
पत्नी के नाते से ही उत्पन्न एवं सम्पत्ति के स्वामित्व से स्वतंत्र होने के कारण उसका 
व्यक्तिगत कर्तव्य माना गया है। उपधारा (३) से विदित होता है कि पत्नी का यह 
हक अनपेक्ष नहीं होता, किन्तु उसके सतीत्व और हिन्दुत्व को सुरक्षित रखने पर आश्चित 
रहता है। हिन्दुत्व इस व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि वह व्यक्ति हिन्दू है, जो' 
अपने को हिन्दू कहे और जो ईसाई, म्‌स्लिम, पारसी, यहूदी न हो। पत्नी वह स्त्री है 
जिसके साथ विधिपूर्ण विवाह अनुष्ठित हुआ है और वह तब तक पत्नी बनी रहती है 
जब तक आपस में या तो तलाक न हो जाय, या - शून्य अथवा शुन्यकरणीय होने के 
आधार पर विवाह अकृत न हो जाय । 
निवासाधिकार और भरणाधिकार सामान्यतः संयुक्त होकर पत्नी में अवस्थित 
रहते है। पति के साथ ही रहकर वह भरण (३-ख ) पोषण प्राप्त कर सकती है। किन्तु 
कुछ अवस्थाएँ ऐसी होती हैं जब सम्मिलित निवास के ऊपर आग्रह करना न्याय एवं 
औचित्य के प्रतिकूल पड़ता है। उन अ्रवस्थाओं का विवरण उपधारा (२) में दे दिया गया 
है। छः विशेष कारण और एक व्यापक या अवशिष्ट कारण उल्लिखित किये गये हैं। 
अविशिष्ट या व्यापक कारण २ (छ) है एवं २ (क) से (च) तक विशेष कारण हैं । 
खण्ड (क) में अ्रभित्यजन की चर्चा है और उसकी व्याख्या भी है। व्याख्या 
इन शब्दों में की गयी है कि युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी (पत्नी की) 
सम्मति के बिना, या उसकी (पत्नी' की ) इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग” एवं पत्नी 
की आशासित उपेक्षा ही अ्भित्यजन कहलाता है। अभित्यजन स्थान विशेष से उतना 
सम्बद्ध नहीं है जितना अवस्थितिविशेष से। यह शब्द पति-पत्नी के पारस्परिक व्यव- 
हार और मनोवृत्ति को व्यक्त करता है। सन्‌ १९५५ वाले “हिन्दू मेरेज ऐक्ट“ की 
धारा १० (क) में भी यह शब्द आया है। 
३५ 


पुढप 
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“हिन्दू मैरेज ऐक्ट” की धारा १० (ख़) की भाषा वही है जो इस धारा के 
खण्ड (स) की। क्रूरता” की टिप्पणी वहीं पर द्रष्टव्य है। हि० मै० ऐक्ट धारा १० 
(ग) और इस धारा के खण्ड (ग) में समानत, तो यह है कि कुष्ठ रोग को दोनों में 
विकराल रूप का होना चाहिए। दोनों खण्डों में भ्रन्तर यह है कि न्यायिक पृथक्करण 
के लिए रोग कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए। किन्तु इस धारा वाले हक के 
लिए रोग की विद्यमानता ही पर्याप्त समझी जायगी। कारण यह है कि वह उपचार 
इस उपचार से कठोरतर है। “हिन्दू मैरेज ऐक्ट” की धारा १३ (२) हिन्दू पत्नी को 
जिस आधार पर तलाक तक दे देने का हक देती है, उसी झरधार पर इस धारा का 
खण्ड (घ) पत्नी को अलग रहकर भी भरण-पोषण पाने के लिए अ्रधिकृत करता है। 
पत्नियों के विभिन्न स्वभाव होते हैं। सौतिया डाह की उमग्रतानुसार एक पत्नी पृथक 
निवास समेत भरण-पोषण से ही सतोष कर छेती है और दूसरी पत्नी बिना तत्राक दिये 
शान्ति लाभ नहीं करती | खण्ड (हू) का प्रयोग उसी दशा में हो सकता है जब पति 
का उपपत्नी के साथ कुसम्पर्क प्रकोपकारी प्रकार का हो, अर्थात्‌ श्रपने घर में या 
अन्यत्र दोनों पतित जीवन में निरत रहकर पत्नी की उपेक्षा करते हों। यदि उपपत्नी 
के साथ संसर्ग संतापकारी या खुल्लम-खुल्ला रूप का न हो तो यह खण्ड श्रप्रयोज्य हो 
जायगा। खण्ड (च) तब प्रयोज्य होगा, जब विहित रीति व कर्म काण्ड समेत एक हिन्दू 
विधर्स (मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहुदी) में प्रविष्ट हो गया हो । खण्ड (छ) से वे 
कारण निर्दिष्ट समझे जाने चाहिए जो दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए सामा- 
न्यतः समुचित होते है । 
घारा १९, विधवा पुत्र-बध्‌ का भरण-पोषण--(१) कोई हिन्दू पत्नी, चाहे वह 

इस' झधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्‌ विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु 

के पदचात्‌ अपने इवशुर द्वारा भरण-पोषण के लिए हकवार होगी; 

परन्तु यह तब और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्ज न 

से या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है था, जहाँ कि 

उसके पास अपनी स्वयं की कोई सम्पत्ति नहीं है, वह--- 
(क) अपने पति या अपने पिता या माता की सम्पदा से, या 


(ख) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से, भरण-पोषण अभि- 
प्राप्त करने में ग्रसमर्थ है। 

(२) यदि इवशुर के अपने कब्जे की ऐसी समांशिता सम्पत्ति से, जिसमें से पुत्र-वधू को 
कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ है, इवशुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, 
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तो उपधारा (१) के अधीन किसी आभार का अनुपालन नहीं कराया जा सकेगा 
और ऐसा कोई आभार पुत्र-वध्‌ के पुन॑विवाह पर न रहेगा । 
सन्‌ १९३७ वाले “हिन्दू विमेत्स राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट” के अनुसार विधवा 
पुत्रवधू को सयुक्त सम्पत्ति का बटवारा करा पाने का हक हो गया था। किन्तु व्यव- 
हारतः वह इस हक का प्रयोग न कर अपने पति के कुटुम्बियो से भरण-पोषण ही प्राप्त 
करके सतुष्ट रहती थी। सन्‌ १९५५ वाले “हिन्दू सकसेक्शन ऐक्ट” ने विधवा पुत्रवघू को 
भी धारा ८ मे पूर्ण स्वामित्व के साथ अनुसूची के वर्ग (१) की दायादा बना दिया 
है। उसी भ्रधिनियम की धारा (६) ने उसको मिताक्षरा वाली समांशिता की सम्पत्ति 
में अपने पति (या खशुर) के हित वाले एक अश की भागिनी भी बना दिया है; 
यह कल्पित करके कि उसके पति (या र्वशुर) के जीवनकाल मे ही समांशिता विघ- 
टित हो चुकी थी। इन नये उपबन्धों ने विधवा पुत्रवध्‌ की स्थिति का वहुत कुछ उत्थान 
कर दिया है और उसकी परावलम्बिता को मिटा दिया है। उपरोक्त धारा १९ यह 
विहित करती है कि यदि विधवा पुत्रवधू अपने मृत पति की या अपने जबक-जननी 
की सम्पत्ति से, अथवा अपने पृत्र-पुन्रियों से या उनकी सम्पत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने 
में असफल रही हो, तो (केवल इन दो अवस्थाओं मे) वह अपने श्वशुर के सामने 
भरण-पोषण के निमित्त हाथ फेला सकेगी। इन सूरतों में वह रवशर से मॉग तो कर 
सकेगी, किन्तु क्या वह माँग की पूति करने को विवश भी होगा ? हर सूरत में नही। 
वह केवल इस सूरत में विवश होगा जब, उसके कब्जे में समांशिता वाली ऐसी सम्पत्ति 
आरा गयी हो, जिसमें का अभ्रश, भागा्थिनी होने के बावजूद, उस (विधवा पुत्रवधू ) को 
किसी कारणवश न मिला हो और उस सम्पत्ति की आय इस दायित्व को पूरा करने 
के लिए समूचित भी हो। ऐसी पुत्रवध्‌ अपने र्वशुर के विरुद्ध उपरोक्त हक पा लेने 
के बाद भी उससे हाथ धो बेठती है, यदि वह दूसरा पति कर छे। 
धारा २०, बालकों और बुद्ध जनतकों का भरण-पोषण--- (१) इस धारा के उपबनधों 
के ग्रधीन रहते हुए कोई हिन्दू, अपने जीवनकाल के अभ्यन्तर अपने औरस 
या जारज बालकों और व॒द्ध या दुबंल जनकों का ऋरण-पोषण करने के लिए 
बाध्य है। 
(२) जब तक कि कोई औरस या जारज बालक अवयस्क रहे वह अपने पिता या 
माता से भरण-पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा। 


(३) अपने वुद्ध या दुबंल जनकों का या किसी पुत्री का, जो अविवाहित हो, भरण- 
पोषण करने के किसी व्यक्ति के आभार का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक 
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कि जनक या अविवा हित पुत्री, यथास्थिति, स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य सम्पत्ति 
से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। 
व्याख्या--इस धारा में 'जनक” के अन्तर्गत निःसन्तान सौतेली माता भी है। 
खण्ड १ के प्रकरण १६ में आ चुका है कि माता-पिता, पत्नी, शिशुओं का 
भरण-पोषण करता हिन्दू पुरुष का नित्य धर्म और व्यक्तिगत कतंव्य एवं बैधिक 
दायित्व होता है। यह प्राचीन कानून श्राज भी वैसा ही बना हुआ है। नवीन कानून 
में हिन्दू नारी भी अश्वण्ड स्वामित्व धारण कर सकती है, सम्पत्ति में भाग पा सकती 
है, विभाजन करा सकती है। नवीन समाज में नारी भी आ्रात्मनिर्भर होती है। इस* 
लिए इस धारा के हिन्दू” शब्द से यह आशय ध्वनित होता है कि पुरुष व नारी दोनों 
ही भरण-पोषण के भार से भारित हैं। प्राचीन काल में जनकों की वयोवुद्धता और 
दुर्बलता को भरण-पोषण के कतंव्य का आधार नही माना जाता था। उस कत्तंव्य को 
पिता-पुत्र के नाते से ही समुदभूत समझा जाता था। इस युग के समाजशास्त्र का यह 
सिद्धान्त है कि समर्थ शरीरधारी नर-नारी अपने परिश्रम का योगदान राष्ट्रीय उत्पादन 
में करते रहें, अर्थात्‌ प्रत्येक वयस्क अपने भरण-पोषण का अ्र्जन करता रहे। इसलिए 
उपघारा (१) में 'जनकों” के साथ दो विशेषण “वृद्ध/ और “दुबंल” संयुक्त किये 
गये हैं। 
प्राचीन हिन्दू ला में जारज पुत्री के भरण-पोषण का उपबन्ध नही था और जारज 
पुत्र के भरण-पोषण के कतंव्य के विषय में मतान्तर था। इस धारा ने सरल झ्ौर समान 
नियम सारे देश के लिए और पुत्र-पुत्री दोनों के भरण-पोषण के लिए रच दिये हैं। 
व्याख्या ने स्पष्ट रूप से नि:सन्‍्तान सौतेली माता को जनक" के अच्तर्गत रख दिया 
है। इससे विदित होता है कि पालक माता-पिता तो प्रतिपालय वर्ग में आ जायेंगे, 
क्योंकि सौतेली माँ से वे लोग अधिक घनिष्ठ होते हैं, किन्तु सौतेला पिता प्रतिपाल्य 
नहीं है, अन्यथा व्याख्या में वह छूटा न होता। 
धारा २१, आश्रितों की परिभाषा--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए “आश्रितों” 
से मृतक के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत हैं-- 
(7) उसका पिता, 
(४) उसकी माता, 
(0) जब तक कि पुनर्विवाह नहीं करती तब तक उसकी विधवा, 
(7ए ) तब तक उसका पुत्र, या उसके पृ्व-मृत पुत्र का पुत्र, या उसके पृर्व-मृत 
पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र का पुत्र; जब तक कि वह अ्रवयस्क रहे, परन्तु यह 
तब तक जब कि और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह पौत्र की 
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अवस्था में अपनी माता या पिता की सम्पदा से और प्रपौत्र की 
अवस्था में अपने पिताया माता की या पितामह या पितामही की 
सम्पदा से, भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है, 

(४) तब तक उसकी अविवाहित पुत्री, या उसके पूर्व-मृत पुत्र की अविवाहित 
पुत्री, या उसके पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व-मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री; जब 
तक कि वह अविवाहित रहती है, परन्तु यह तब जब कि और उस 
विस्तार तक जहाँ तक कि वह पौन्री की स्थिति में अपने पिता या 
माता की सम्पदा से और प्रपौत्री की अवस्था में अपने पिता या माता 
या पितामह या पितामही की सम्पदा से, भरण-पोषण अभिप्राप्त करने 
में असमर्थ है, 

(४१) उसकी विधवा पुत्री, परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक 
जहाँ तक कि वह-- 

(क) अपने पति की सम्पदा से, या 

(ख ) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से, या 

(ग) अपने इवशुर या उसके पिता से, या उनमें से किसी की सम्पदा से, 
भरणपोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है, 

(४7) तब तक उसके पुत्र या पूर्व-मृत पुत्र की विधवा, जब तक कि वह पुन- 
विवाह नहीं करती, परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहाँ 
तक कि वह अपने पति की सम्पदा से, या अपने पुत्र या पुत्री से, यदि 
कोई हों, या उनकी सम्पदा से या पौत्र की विधवा की स्थिति में 
अपने इवशुर की सम्पदा से भी भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में 
असमर्थ है, ' 

(४) तब तक उसका अवयस्क जारज पुत्र, जढछ तक कि वह पुत्र भ्रवयस्क 
रहता है, 

((5) तब तक उसकी अ्रवयस्क जारज पुत्री, जब तक कि वह अविवाहित 
रहती है। 

आरा २२, आश्रितों का भरण-पोषण--(१) मृत हिन्दू के दायाद मृतक से दाय' 
में अपने को प्राप्त सम्पदा से मृतक के आश्ितों का उपधारा (२) के उपबन्धों 

के अधीन रहते हुए भरण-पोषण करने के लिए बाध्य हैं। 
(२) जहाँ कि झाश्चितने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ मृत हिन्दू की सम्पदा 
मे कोई झश वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया 
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' है, वहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह झ्राश्चित उन! 
व्यक्तियों से भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि सम्पदा 
लेते हैं। | 

(३) जो व्यक्ति सम्पदा छेते हैं उनमें से प्रत्येक का दायित्व अपने द्वारा ली गयी 
सम्पदा के किसी अ्रंश या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा। 

(४) उपधारा (२) या उपधारा (३) में भ्रन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी जो 
कोई व्यक्ति स्वयं आाश्वित है, यदि उसको जो अंश या भाग अभिप्राप्त हुआ है, 
उसका मूल्य उतने से कम है, या यदि अंशदान करने के दायित्व को अनुपालित 
कराया गया होता तो कम 'होता, जितना कि भरण-पोषण मद्धे उसे इस अधि- 
नियम के श्रधीन अधिनिर्णीत होता, तो वह दूसरों के भरण-पोषण के लिए अ्रंश- 
दान करने के दायित्व के श्रधभीन न होगा । 
इन दो धाराझ्रों को साथ-साथ पढ़े बिना, विषय हृदयंगम नहीं हो सकता। 

कारण यह है कि धारा २२ के अनुसार मृतक हिन्दू के उत्तराधिकारियों का कतंव्य है कि 

उससे मिली हुई सम्पदा मे से उसके “आश्चितों” का प्रतिपालन करते रहें। उन आधितों 
की परिभाषा धारा २१ भे दी गयी है। ये दोनों धाराएँ उस दशा मे प्रयोज्य है जब 
कोई हिन्दू प्रभु निव॑ंसीयत मर जाता है। यदि उसने वसीयत छोड़ी हो, तब उसकी 
सम्पत्ति का व्यय वसीयत के ही अनुसार किया जायगा। किल्तु किसी हिन्दू को वसी- 
यत के मिस से अपनी सम्पत्ति का व्यय इस रीति और विस्तार तक कर डालने का 
अधिकार नही होता कि आश्रित लोग भरण-पोषण के उतने हक से भी वंचित रह जायें, 
जो भ्रदालत उनके लिए पर्याप्त निर्धारित करे। यह नियम धारा १८ से २२ तक का 
ही एक निष्कर्ष है। इसीलिए इस अधिनियम की धारा २९ ने “हिन्दू सक्‍सेशन ऐक्ट” 
की धारा ३० (२) का निरसन कर दिया है। इस अधिनियम के तीसरे अ्रध्याय का 
सारांश यह लगता है कि आईश्नित माने जाने योग्य लोगों में से जो अनहं नहीं हैं, वे 
भरण-पोषण पाने के अधिकारी जीवन परययनन्‍्त या जब्ती तक या परिनियत सीमा तक 
बने रहते हैं और भरण-पोषण मृतक की उस सम्पदा से पाने के वे हकदार होते हैं जो 
उसके दायादों ने या रिक्थधारियों ने प्राप्त की हो। परन्तु, यदि (१) उक्त दायाद या 
रिक्‍्यधारी स्वयं आश्चित वर्ग वाले हों, तो यह नियम लागू नहीं होगा, और (२) यह 
नियम उस दशा में भी लागू नहीं होगा यदि भरण-पोषण-व्यय दायादों या रिक्थ- 
धारियों की आय का इतना अश हड़प ले कि शेष उस रकम से भी घट जाये, जो 
आश्चितों की हैसियत से वे (दायाद या रिक्थधारी ) किसी अ्रधिकृत अदालत के अदिश 
से पा सकते होते। ये दो परन्तुक जाहिर करंते हैं कि दायाद और आश्रित की सम्मि- 
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लित हैसियत झधिक वांछतीय एवं हितकर हो और बिना दायाद या रिक्थघारी की पदवी 
पाये मात्र समाश्चित बनना उतना आकर्षक या प्रलोभनकारी नही होता है। 
इस अध्याय मे पहले घनिष्ठतर आत्मीयों के भरण-पोषण के निमित्त उपबन्ध 
किये गये है। यथा--- 
' (१) पत्नी भरण-पोषण की अधिकारी अपने पति से होती है (धारा १८) 
(२) विधवा पृुत्रवध्‌ भरण-पोषण की अधिकारी इवशुर से होती है (धारा १९) 
(३) भ्वयस्क औरस या जारज सन्तानगण भरण-पोषण के अ्रधिकारी अपने 


माता-पिता से होते है (धारा २०) 
(४) वृद्ध एव दुबंल जनक भरण-पोषण के अधिकारी अपने पृत्र-पुत्री से होते हैं 
(धारा २० ) 


ये वे दशाएँ है जहाँ कि आभारी जन (पति, माता-पिता, पुत्र-पुत्री) स्वतः 
जीवित हैं। उनके मरने के बाद मृतक के आ्राश्रितों के भरण-पोषण का भार कौन वहन 
करे ? वे लोग जो दायाद या रिक्थधारी की हैसियत से उसकी (मृतक को) 
सम्पत्ति का उपभोग करते है, उन शर्तों के साथ जो धारा २१ के खण्डों (77) व 
(77) से संलग्न है और उन शर्तो के भी साथ कि जो धारा २४, धारा २६ व धारा 
२७ में विहित है। उपरोक्त दायित्व सव दायादों का संयुक्त दायित्व नहीं होता, 
अ्रपितु उस अनुपात से, जो संप्राप्त अंश का (पूर्ण सम्पदा के प्वाथ हो, प्रत्येक दायाद 
का दायित्व अलग-अलग रहता है (धारा २२-३)। 
धारा २३, भरण-पोषण की रकस-- (१) इस बात को अवधारित करना न्यायालय 

के विवेक पर होगा कि क्या कोई भरण-पोषण इस अधिनियम के उपबन्धों के 

ग्रधीन दिलवाया जाय और यदि दिलवाया जाय, तो' कितना दिलवाया जाय 

और ऐसा करने में न्यायालय यथास्थिति उपधारा (२) या उपधारा (३) में 

उपवर्णित बातों को, जहाँ तक कि वें लागू हैं, सम्यक्‌ रूपेण ध्यान में रखेगा। 
(२) पत्नी, बालकों, वृद्ध या दुर्बंल जनकों को, यदि कोई भरण-पोषण इस अधिनियम 

के श्रधीन दिलवाना हो, वो उसकी रकम अवधारित करने में-- 

(क) पक्षदारों की स्थिति और हैसियत को, 

(ख) दावेदार की युक्तियुक्त माँगों को, 

(ग) यदि दावेदार पृथक्‌ निवास कर रहा है ती इस बात को कि क्या 

दावेदार का ऐसा करना न्यायानुमत है, 
(घ) दावेदार की सम्पत्ति के मूल्य और ऐसी सम्पत्ति से या दावेदार के निजी 
उपाजंनों से या किसी भन्य खोत से व्युत्पन्न किसी आय को, 
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(ह) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के लिए हकदार व्यक्तियों की 
संख्या को, ध्यान में रखा जायगा।। 
(३) इस अधिनियम के अधीन यदि किसी आझाश्चित को कोई भरण-पोषण दिलाना 
है, तो उसकी रकम अवधारित करने में--- 
(क) भृतक के ऋणों को चुकाने के लिए उपबन्ध करने के पश्चात्‌ उसकी 
सम्पदा के शुद्ध मूल्य को, 
(ख) मृतक के इच्छापत्र के अधीन, यदि आश्रित के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध 
किया गया है, तो उसको, 
(ग) दोनों के मध्य नातेदारी की डिग्रियों को, 
(घ) आश्रित की युक्तियुक्त माँगों को, 
(क) आश्रित और मृतक के मध्य के भूतकालिक सम्बन्धों को, 
(च) श्राश्रित की सम्पत्ति के मूल्य और ऐसी सम्पत्ति से, या उसके उपाजन या 
किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न किसी श्राय को, 
(छ) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के लिए हकदार आमश्रितों की 
संख्या को, ध्यान' में रखा जायगा । 
कानून ने अदालत के विवेक पर छोड़ा है कि जो भरण-पोषण इस अर घिनियम 
के भ्रधीत दातव्य है, वह दिलाया जाय या न दिलाया जाय। यदि अदालत की राय 
में भरण-पोषण दिलाया जाना उचित हो, तो उसकी रकम नियत करना भी उसी के 
विवेक पर है। जिसमें विवेक का विनियोग मन-माना या निरंकुश न होने पाये, 
इसलिए इस धारा ने कुछ पथप्रदर्शक और न्यायसम्मत नियम रच दिये हैं। ये नियम 
न तो परिपूर्ण हैं न हो सकते हैं। प्रत्येक मामले में निर्णय देते वक्‍त अदालत इन नियमों 
को तो अवश्य ध्यानाधीन रखेगी और यदि किसी मामले की विचित्रता अथवा विल- 
क्षणता तकाजा करे, तो उसके विशेष तथ्यों एवं संस्थितियों पर भी अदालत विचार 
करेगी। अदालत पक्षकारों के भविष्य एवं अन्योन्‍्य नाते या सम्बस्ध का भी ध्यान 
रखेगी। वास्तव में विवेकाश्रित निर्णय अनेक कारकों पर भझ्राधारित होता हैं, जिनमें 
से कुछ महान्‌ होते हैं और कुछ तुच्छ। जो तुच्छ दीखते हैं, वे कभी इतने सारगर्भित 
और सहेतु होते है कि वही निर्णय की गति को बदल देते हैं। सब कारकों की सूची 
प्रस्तुत करता निरथंक भी है और दुस्साध्य भी। 
'घारा २४, भरण-पोषण का दावेदार हिस्यू हो--यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म 
को ग्रहण करने के कारण हिन्दू रहने से परिविरत हो गया है, तो वह भरण- 
पोषण का दावा करने का हकदार नहीं होगा । 
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पूरे अधिनियम और विशेषतः धारा (२) के दृष्टिकोण से तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस अध्याय की किसी धारा का प्रलाभ कोई अर-हिन्दू नहीं भोग सकता है। 
श्रथात्‌ धारा १८-२२ के अधीन यदि भरण-पोषण की डिग्री हिन्दू व्यक्ति के अनुकूल 
पारित हो चुकी है, तो वह डिग्री अ्रप्रवर्तनीय या अप्रभावी हो जायगी; जैसे ही डिग्री- 
दार भ्र-हिन्दू या विधर्मी हो जाता है" किन्तु इस धारा की भाषा से भ्रसमंजस पैदा हो 
जाता है। एक तो मोटे अक्षरों में घारा का शीर्षक है “भरण-पोषण का दावेदार 
हिन्दू हो”, जिसका आशय है कि जब याचिका दी जाय या डिग्री पारित हो, तव तक 
श्रभ्यर्थी को हिन्दू होना या रहना आवश्यक है। उसके उपरान्त यह प्रतिबन्ध समाप्त 
हो जाता है। परिस्थितियों में तबदीली होने के कारण से भरण-पोषण की रकम 
में परिवर्तत करने का अधिकार तो धारा २५ में दिया गया हैं। किन्तु उसको एकदम 
बन्द कर देने की क्षमता नहीं दी गयी है। विधर्मी हो जाने को परिस्थिति की तब्दीली 
यदि कह सके, तब भी भरण-पोषण बन्द नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त घारा 
१८ से २२ तक जब-जब भरण-पोषण का प्रसंग आया है, वहाँ अंग्रेजी पाठ में वाक्य 
“बौण्ड टू मेन्टेन” या “एण्टाइटिल्ड द्‌ बी मेण्टेण्ड” का प्रयोग हुआ है। इन वाक्‍्यों के 
व्यतिरेक में धारा २४ का वाक्य 'शैल बी एण्टाइटिल्ड टू क्लेम मेण्टीनेन्स” का प्रयोग 
हुआ है। यदि इसके बजाय वे वाक्य प्रयक्त होते, तो स्पष्टतया यह अर्थ निकलता कि 
जब कभी इस हक का धारी विधर्मी हो जायगा, याचिका या डिग्री के पहले या पीछे, 
तभी यह हक छिन जायगा। 


धारा २५, परिस्थितियों में अन्तर पड़ने पर भरण-पोषण की रकम में परिवर्तन 
किया जा सकेगा--यदि परिस्थितियों में ऐसी कोई सारभूत तबदीली हो जाती 
है जिससे भरण-पोषण की रकम में परिवर्तन करना न्‍्यायानमत है तो भरण- 
पोषण की रकम, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पर्व या पश्चात न्याया- 
लय की आज्ञप्ति द्वारा या करार द्वारा निरिचित की गयी है, तत्पश्चात परिवर्तित 

की जा सकेगी । * 

“परिस्थितियों में सारभूत तबदीली” का प्रत्यक्ष आशय है पक्षकारों की आर्थिक 
दशा में हेर-फेर। यह वाक्य शायद पारस्परिक आचरण या व्यवहार को इंगित नहीं 
करता है। इस वाक्य के अन्तर्गत धर्म की तबदीली” बिना बल प्रयोग के मात 
लेना कठिन प्रतीत होता है। 
धारा २६, ऋणों को पूर्वेवर्तिता दी जायगी--मृतक द्वारा संविदाकृत या देय हर 

तरहे के ऋणों को धारा २७ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहने हुए उसके 
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अपने आश्रितों के इस अधिनियम के भ्रधीन भरण-पौषण के दावों से पृव॑ बतिंता 
दी जायगी । द 
ग्राश्चितों के भरण-पोषणाधिकार एवं मृतक के ऋणों में जब प्राथमिकता देखी' 
जाय, तब इस धारा के अनुसार द्वितीय को प्रथम की अपेक्षा वरीयता मिलेगी, किन्तु 
धारा २७ का भी प्रभाव ध्यानाधीन रखा जायगा, जिसके अनुसार भरण-पीषण की रकम 
सामान्यतः सम्पत्ति के ऊपर भार (चार्ज ) नहीं मानी जाती, किन्तु वह भार बनायी 
जा सकती है। इस धारा का नियम प्रतिभूत व अप्रतिभूत दोनों तरह के ऋणों पर 
लागू है । 
धारा २७, भरण-पोषण कंब भारित होगा--इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित 
के भरण-पोषण का दावा जब तक कि वह मृतक के इच्छापत्र द्वारा, न्यायालय 
की किसी आज्ञप्ति रा, आश्रित और संम्पदा या प्रभाग के स्वामी के मध्य 
के करार द्वारा या अन्यथा, मृतक की सम्पदा या उसके किसी प्रभाग पर भाग- 
सृष्ट नहीं किया गया हो, वैसी सम्पद। या प्रभाग पर भार नहीं होगा। 
पहले खण्ड के प्रकरण १६ में, बताया जा चुका है कि चूँकि भरण-पोषण मृतक 
की सम्पदा पर भार नही होंता' है, इसलिए यदि मृतक की सम्पदा को दाम देकर कोई 
नेकनीयत क्रेता, बिना भरण-पोषण की सूचना के खरीद लेता है, तो भरण-पोपणा- 
घधिकार विफल एवं निष्फल हो सकता है। उस क्रेता को भी नेकनीयत' मान लिया जाता 
है जिसने दाम दिये हों और भरण-पोषण की सूचना भी पायी हो, तथापि जो विक्रेता 
के इस. दुष्ट श्रभिष्राय से अनभिज्ञ हो कि वह भरण-पॉंपषणाधिकार को विफल करने 
के आशय से सौदा कर रहा है। इन कुपरिणामों का उपचार है भार का सर्जन। इस 
धारा में मानो सबको साफ-साफ आगाह कर दिया गया है कि भरण-पोषण का भार 
न होने से उपरोक्त #ष्परिणाम उपजेंगे, जिनका निवारण आपसी इकरार के या अदा- 
लती डिग्री के या मृतक के इच्छापत्र के द्वारा सर्जित भार से हो सकता है। 
धारा २८, भरण-पोषण के अधिकार पर सम्पत्ति के हस्तान्तरण का प्रभाव--जहाँ 
कि आश्रित को सम्पदा में से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है 
और ऐसी सम्पद्‌ या उसका कोई भाग हस्तान्तरित किया जाता है, तो यदि 
हस्तान्तरग्राही कों उस अधिकार की सूचना है, या यदि वह हस्तान्तरण बिना 
मूल्य का है, तो भरण-पोषण के अधिकार का अनुपालन हस्तान्तरग्राही के 
खिलाफ कराया जा सकेगा, किन्तु ऐसे हस्तान्तरग्राही के खिलाफ नहीं कराया 
जा सकेगा जो प्रतिफलार्थ हस्तान्तरमग्रांही है और जिसे उस' अधिकार की सूचना 
नहीं है । 


दत्तक-प्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, १९५६ ए्प्प्‌ 


इस धारा में भी वही औचित्य-सम्मत नियम समाविष्ट है, जिसका उल्लेख 
पिछली धारा के अन्तर्गत किया गया है और जो प्राचीन हिन्दू विधि में नजीरों के 
तारतम्य के द्वारा प्रतिष्ठापित हो चुका था । 
अध्याय ४ 
निरसन और व्यावत्तियां 


धारा २९, निरसन--“हिन्दू विवाहित स्त्री पृथक निवास और भरण-पोषण अधि- 
नियम, १९४६” को और “हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६” की 
धारा ३० की उपधारा (२) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । 
इस अधिनियम की धारा १८ के उपबन्ध वही हैं जो सन्‌ १९४६ वाले उक्त 
अधिनियम ने विहित किये थे; इसलिए उस अधिनियम की कोई उपादेयता नहीं रह 
गयी । उसी प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों की विद्यमानता ने हिन्दू सक्‍्सेशन 
ऐक्ट, १९५६” की धारा ३० (२) को व्यर्थ कर दिया है। 
धारा ३०, व्यावत्तियाँ--इस अधिनियम में अन्‍न्तर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के 
आरम्भ के पू्व॑ किये गये किसी दत्तक-ग्रहण को प्रभावित नहीं करेगी और 
ऐसे किसी दत्तक-ग्रहण की मान्यता और प्रभाव का अवधारण ऐसे किया जायगा 
मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो । 
धारा ४ व घारा ५ ने विहित कर दिया है कि इस अ्रधिनियम के उपरान्त किये 
गये पुत्रीकरण को केवल तभी वैध माना जायगा जब इसके उपबन्धों का समनुरूपण 
किया जाय। अर्थात्‌ अ्रधि नियम के पूर्व हो चुके पुत्नीकरण पर उक्त उपबन्ध लागू नहीं 
होंगे। वही पूर्वलक्षिता-विरोधी सामान्य नियम इस धारा में मूर्तिमान्‌ किया गया 
है। उन पृत्रीकरणों को हिन्दू विधि के पुराने नियम ही प्रशासित करते रहेंगे। 
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हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम ४४, सन्‌ १९६४ 


“हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५” (२५, सन्‌ १९५५) की धारा १३ में-- 

(7) उपधारा (१) में-- 

(क) खण्ड (४7) के अन्त में 'या” शब्द हटा दिया जायगा, तथा 
(ख) खण्ड (शा) तथा (5) हटा दिये जायेगे, * 

(3) उपधारा (१) के परचात्‌ निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायगी, 
श्र्थात--- 

“(१-क) विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के 
प्रारम्भ के पहले अथवा परचात्‌ अनुष्ठित हुआ हो तलाक की आज्ञप्ति 
द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए इस आधार पर कि-- 

विवाह के पक्षकारों के बीच में, इस कार्यवाही मे जिसमें कि ये पक्षकार थे, 

न्यायिक पृथक्करण की आशज्ञप्ति के पारित होने के परचात्‌ दो वर्ष या उससे 

झधिक की कालावधि तंक सहवास का पुनरारम्भ नहीं हुआ है; श्रथवा 
विवाह के पक्षकारों के बीच में, उस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, 
दाम्पत्य अ्रधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति के पारित होने के पश्चात्‌ दो 
वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन' 
नहीं हुआ है। 

याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।* 


